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अर्य १० ) 


निवेदन 


भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा के द्वितीय माग को लेकर उपस्यित 
होते हुए छेखकों को अत्यन्त हे है। पाठकों ने पुरुतक के प्रथम भाग का जैसाः 
अभूतपूर्ण स्वागत किया--कुछ महीनों में ही उसका प्रथम संस्करण समास दो 
गया--यह इस बात का द्योतक है कि भारतीय अर्थशास्त्र के अ्रध्यापकों तथा 
छात्रों को पुस्तक उपयोग प्रतीत हुई । 
द्वितीय भाग में उद्योग-घंधों, भारतीय अम की समस्याओं, यातायात के 
जाधनों, व्यापार, मुद्र साख और वैंकिंग, राजस्व और आर्थिक योजना का 
विशद्‌ विवेद्चच किया गया है। पुस्तक लिखने में इस बात का चिशेप ध्यान 
रखा गया है कि भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को भारत की आर्थिक 
समस्याओं के संबंध में केवल आधश्ुनिकतम तथ्य ही अवगत म हों किन्तु थे 
आ्रार्थिक समस्याओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बिचार कर सकने की योग्यता 
आस कर सके | इसी उद्देश्य से उत सभी आर्थिक समस्याओं जिन पर आज देश 
में मदरा भतमेद है और जिनके सम्बन्ध में ठीक इश्टिकोण अपनाने से ही देश के 
आशिक निर्माण को चींव रकखी जा सकती है उन सभी समस्याओं पर सिन्न-मित्र 
अर्थशास्त्रियों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करके लेखकों ने अपने-अपने 
भत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया है) 
आज मारत के आर्थिक निर्माण के प्रश्न को लेकर प्रत्येक देशभक्त 
भारतीय चिन्तित है, सरकार की अर्थ-नीति वहुत स्पष्ट नहीं है और सम्भवततः 
इसी कारण अधिक प्रभावशाली और दढ़ मी नहीं है। आज देश में इस बात 
पर दो मत ईं कि देश बड़ी मात्रा की चांजिक खेती को स्वीकार करे अथवा छोटी 
मात्रा की अस्यन्त गहरी खेती को प्रोत्साहन दिया जावे, आम्ब और शह-उद्योर्गो 
का देश के भावी आर्थिक संग्रठन में क्या स्थान हो, बढ़ी मात्रा के उत्पादन में 
व्यक्तिगत साहस को रहने दिया जाबे अथवा उनका इण््रीयकरण कर लियाःजावे,; 
सरकार कौ औद्योगिक नीति क्या हो, रुपये के अवमूल्यन को आवश्यकता भी 
अथवा सहीं और क्‍या रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन करने का समय 
उपस्थित हो गया है, इंडस्ट्रियल फाइनैंस कारपोरेशन तथा रिजर्व बैंक की साख 
उम्बन्धी नीति क्‍या दोनो न्चाहिए, अमल” पर : « अप्जीदू" 
चुप तथा सरकार की अम-वीति, न्यूनेम+ फेओर आम्य जीवन से सपक- 
हे 'करकार का इष्टिकोश क्या होना चाहिए, सरवाम-दानि-स्जेंदूरों की- ती 
उ्ववस्था क्‍या दोघपूर्ण है, उससे क्‍या सुर 
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अस्त विषयों का विशद एवं गम्मोर दुलनात्मक झण्ययन किया गया है | पचवर्पीय 
पोजना, अन्तर्राशाय सुद्रा-ककोय तया अ्रन्तर्राट्राय बैंक और भारत, सरकार की 
औद्योगिक नोति, रूपय का अवमूल्यन इत्यादि मइखपूर्य विषयों पर पूपफ 
परिच्छेद लिखे गए हैं। 

लेखकों ने पुस्तक लिखते समय इस शात का विशेष ध्यान रबरा है कि 
पुस्तक को 


अनावश्यक लम्बा (आाकड़ा की ) तालिकाशां से बोमिल न किया 
जावे। साथ हा इस बात का विशेष 


शेष घ्यान रक्‍ख्दा गया है कि आधुनिकतम सघ्य 

और निर्णयात्मऋ आजऊड़े दिए जायें जिससे आर्थिक समस्याओं का दीड-ठौड 
अध्ययन करने में सहायना मिले। 

भारत के स्पतत्र हो छाने पर दश आज एक मयकर आिक संकट सें के 


निकल रहा हे । श्राज देश एक कगार पर खा हुआ ई, अ्रय-नानि को निर्धारि/ 
करने में तनिक भी भूल हांन पर देश पर गम्मार खसकट उपस्थित हो सकता है | 
ऐसी दशा में प्रत्येक भारताय, 


राजनैतिक ब्यक्ति और दशमभक्त का गए कर्तस्ज 
है कि पह दरा की आर्थिक समस्याश्रों का 


भभोस्ता पूचक अध्ययन करे। देश 
के शसख्य नियासी श्रग्नेजी न जानने के कारण मारन की श्रा्िक समस्याओं 
अर्थशास्त्रियों के विचार जानने मे कर हा 


चित रह जाते है| इसी कमी को पूरा झररे 
के लिए लेखकों मे इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया है| जज 


थों भा राजनैतिक स्वतज्रता श्राप्त करने के उपरातत देश को 
चिदशी माधा की दासता को तिलाजलि देने ऊे लिए छटपणा रुशी है ।य, 
अधिकारा विर्वविद्यालयों में बा ए दया बा काम पफन्ाओं में पदिदी माष्या 
/स्‍्वाकार कर लिया गया दे किस हिंदी में मारतीय अर्थशास्त्र पर काइ अमादिव 
पथ न होने क कारण विद्यार्थी इस सुविधा से जाभ उठाने से वचित रहते हि 
लेखक पिछले बास दर्षों से हिदी जाने + समर्थक 


जे इस धुस्तक #ऋो 
अर्गेत्‌ फू सामने लेकर उपस्थित हुए हैं ।  हच 
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आरम्म, एणची गारंटी व्यवस्था, ब्रांच लाइन कम्पनीज, तत्कालीन देशी रीज्यों में 
रेल निर्माण, अथम महायुद्ध के पू्चे, प्रथम महायुद का समय, एकवर्थ,कमेटी, 
प्रथम भह्दाबुद्ध के वाद आज तक, रेलवे के स्वामित्व और प्रचन्ध का प्रश्न, स्लो 
का, शासन प्रवन्ध, रेलवे वित्त व्यवस्था, रेलवे की आर्थिक स्थिति, रेलवे जाँच 
कमेटियाँ, रेल-भाड़ा नीति; रेलवे द्वारा आगमन की स्थिति, रेलवे का फिर से 





डे 





६ पु 


इमूरीकरण, रेसों का धाहिइ इसब-मइुइ पारयाद सड़कों का चर्यध्रपः 
झऋड़कों का विकास, परय सालए बोजना--मोटर बालाबात का रापरोदडप्य” 
जड़ी दादायात--समुइसटाय यातापात मस्क्रेशाइल मरीन कोोटी, घवाटटौर 
बातायात क राष्फुयकरश 5 शान, दिभार महायुद झौर ठछके परचाक दावे 
झाला य्रोजना-- 


बोजना: डाई यातायात बख्मान रिपणि, सादी शिक्राण, परी 
“बातादाव के साधनों का सप्रशश ३ 


परिष्छे> १ 
औंकिंग व्यवस्था / 5 


च्शी भैंडर ३४६४० ड़ 
द हर 
सया उन प्राइकों 22 जी5948%; बैस्रों डा घपनति व काणण, द्वेयी न * 
करों क उगठन के दाद ताई $। स्पापारिक उपैंस से संबंध, 
मिथित पूँला बाले रैक दा. 3.2. बैंगर और शिजई देंक का संजधटण 
मिश्रित कह आपारिक ईंड ध्रसाइन्ख (म्नि* दूुँितर! आ्शिं 
$ मिभ्ित पृ चावाले उक + >यन-थक इक. 
एस्कनेज पु डा आय कपन-्पेकी का बगीररेण--दिनिमय बैंक या 
१४७ ६९ पलक मारतांय हच्य बाजार में प्रभाप, उनर काप >पेल्ट्रीय 
इस कमेटी का मर--मारतीय एक्स्ेंन बैंक--इम्पारियल पैड आँव इन्डिया 
जबत्थ, १६३४ ये पूछे, का, वतमाम स्थिति, इम्पोरियल रैंक के ररिर्य बैक में 
क्यों भ परिणित कर दिया जाय, इम्पौरियत् थैंक का सविष्य में महत्व--रिक्षद 
औैंक आँद शीडिया बेक हिस्सेद्ारों का हो श्रथवा राज्य का, स्ह्िण बैंक का 
विधान, प्रबथ, स्पानीय मोड और उनका काय, रिसपे बैंक के काये, (स्कस बैंक 
का अन्य विशेषताएेँ, रिक्रवे बेड का लाम और रसित कोष, रिज़्ब इ६ सशोधत 
एक्ट १६५१, सिज्ञव बैंठ और ब्रम्य बानार, रिज़तर बैंक और खाल 


दे >. का निषचण, 
सिकिव बैंक ओर इस्पारियल मंक; रिजव थक और बाजार मार्केट, खन्द | न्यि 
चुआ ये उपाय, रिजव बैंक का राष्ट्रीयररण, देश की बैंकिंग 


धरा ६३ 
औक से सहायवा--मारताय समाशोषन गई अयात्‌ क्लीयरिंग हाउस... स्व 


चष्म्यता, 

डप सद॒श्य, प्रबभ, निरीक्षक बैंक -"मासताय द्रब्य बाजार हब्प बाजार कक 

की दर,,चेंक डिपढ़िटों पए छूइ का दर मुदृदी जमा पर खट को दर, सन 

बर भितने वाले खुद की दरें, खुले व यार का दरें, भारताय टब्य बावर के धागे 
श॒ता तथा अधिक उताए-्चदए का दोना, ज्यापारिक बिलों का चमाज-- आल 

औक्षिंग संनपी कानन .सिजिय बैक एक्ट बनाने का अम्पाव, भैंकिंग झिस ३. मे 

कर्तीम सहायक का भारतौय बैंकिंग पर प्रसाव--देश फे स्वतन इोने तय वि 


[४ 3 


»ग अमाव--अन्त 7 द्रव्य कोष--अन्तर्राष्ट्रीय बैंक : पूँली, प्रबन्ध, कार्य-- 


परत और अ मुद्रा कोष तथा बैंक--मारत के भाँवों में बैंकिंग का 
विस्तार । 

परिच्छेद ११ 
मुद्रा और $ आर व्रिनिमृय ४७४--५०८ 


(८ 


ईँपया पूर्ण कानूनी सिक्‍्का--स्वर्समान की मॉँग--रुपया पूर्ण कानूनी मुद्रा 
नहीं रहय--फाउलर कमेटी की सिफारिशें--सरकार की कार्रवाई--ह्वणंमान से 
स्वर्ण विनिमय मान की ओर--स्वर्ण मुद्रा के चलन का प्रयत्व--स्वर्शमान कोष-- 
ऑल ब्राफ़्ट--स्वर्ण विनिमय मान पद्धति के प्रमुख लक्षय---चेग्चरलेल कमी- 
शन--अथम महाबुद्ध-बेविंगटन स्मिय कमेटी, श्री दल्माल का भतभेद, सरकार 
का निर्णय--₹ शि० सोने की विनिमय दर की असफलता, उसके कारण--विनि- 

मब दर का १ शि० ६ पैं० तक पहुँचना--हिल्‍्टन यंग कमीशन, स्वर्ण विनिमय 
सान के दोष, गेल्ड घुलियन स्टेंडड, विनिमय दर की समस्या, कमीशन की रिपोर्ट 
पर सरकार की कार्रवाई--विनिमय दर १६२७-३१--१६३१ का संकट--रुपया- 
स्टरलिंग सम्बन्ध-सोने के निर्यात की समस्या--विनिमय दर में परिवर्तन को 
सॉंग क्षारी--भारतौच कागली मुद्रा: प्रारम्मिक इतिहास, १६१४ के पूर्व को 
स्थिति, १६१४-९८ की स्थिति, प्रथम महायुद्ध के बाद ! 


पु परिच्छेद १२ 
हितीय महायुद्ध और सुद्रा 2४०६-४३ * 

मरद्धा का विस्तार--स्टरलिग सिक्‍्यूरिटीज का जमा होना--रुपया 

* 'सिक्‍यूरिटीज़ष--रुपया और रेजगारी की माँग में इद्धि--विदेशी विनिमय 

'की स्थिति और उसका नियंत्रश--आयाक्तनिर्यात , निर्त्रण---एएपेथर 
डालर पूल । 2 

द्वितीब महाबुद्ध. के बाद भारतीय मुद्रा का विस्तार--च्टरलिंग, सिक्‍्यू- 
पिंटीज़--रूपया सिक्‍थूरिटीज़--विदेशी विनिमय का चियंत्रए--स्टरलिंग पावने 
को ससल्या--ढपंगे का अवमूल्यल--क्ष्या वपये का थुनः मूल्यन किया जाय--अवः 
मूल्थन नहीं करने का पाकिस्तान कर निर्शंय---विदेशो विनिमय संबंधी नीति क्‍या 
को--विनिमय दर में कद परिवर्तत करना चाहिए; 


शी । 


परिच्छेद १३ 
इंजमिक थि ४ 
साथेज्ञनिक विप्त खलय दि, रे घ ३४-३६, 
सा्वेजनिक जिस का महस्य--भारत क सार्ववतिक विए की विशेषताये-- 
केन्द्र और राय का कित्त मर्वघ--प*ले को गियामता य. वित्त का एकीकरण 
केन्न थौर राज्यों म॒ श्राय क साधयों का विभानन--छण के शम्पध हें अधि 
कार--सेचित निधियाँ शरीर लाक लेरे तथा आराकृस्मिकता निधि--कल् श्ौर 
इज्यों पे विद सबथ पर १६२६ » सुधार के पहल तक का इतिहास, 
१६९६ के तु ( आर विन सम्बंध, १६३४ का विधाय और दिल सम्बंध 
विमियर स्थिटे, निभियर निणय से परियवा, देशमुस नि्येय--मारत सरकार 
ओर राज्यों के बजट। 
कद्रीय विद्या सारत सरकार को आय सीमा शुल्क, कु 
श्रायरर, तिगम 
कर, अविश्ति लामकर, ब्यापार लामकर, पूँजोगव लाम-ऋर, सपौय उत्पादन 
शुल्क, नमक शुल्व, व्यापारिक विभागों स थाय, आय के झन्धय साघन-+मारत 
झरफार का व्यय रक्ला व्यय, राजस्व सम पर होन चाना हर 
पे ५ ५॥ होने याता ब्यूय, सामरिक 
व्यय, पूं भार ययिशन हु, जमिझ ऋण. आशा का सुकादा, 
स्टर्रलिंग ऋण का “रिपेद्रिवेशन', देश का विमाजन औएर उापजनिक अर, मुद्रा- 
बाजार में ऋण मिलने में कठिनाई । ॥ मंद्रा 
राजकीय वित्त राज्यों की आय थूमि उपर, 
सिंचाई, जगलात, रजिस्ट्रशन, स्डेम्स, विक्रय-कर, इृतवि आयरूर, मनार शुल्क, 
बरण लगाने ( बेटिग ) पर कर, मोटर गाड़ियां पर कर, आयकर, कंस ४:३4 
आता--राज्यों का न्‍्यय राजस्वपर प्रत्यक्ष माँग सिंचाई, शातिख्यसण शह्दा 
शेदाकार्य, ऋण संबाएँ, पेंजीगत खर्चे, बी” राय बा सबसे कि 
जनिक ऋण--वैन्दर और राज्य की वित “यवर्षा फी बतेमान सिपिति है का भार्के 
सस्‍थानीगर बित्त नगरपालिका पिंत प्रत्यक्ष कर, अग्रत्यन्‌ 
कार्यों से श्राय-“तिला बो्ों की पित्त व्यवस्था भूमि उपफर, श्प 
संपत्ति पर कर, टोल्स, छुमोना किशसना और फीस, न व 
सुधार की झ्राउश्यकता । 
राजस्द्र और व्यय के बजट मार खरकार कडी 


बज. 
अदेश का बजुद-मंध्य, अ्देश का बजट-अम्बइ कु8 चड2..... पर 
न ड़ सिक- 
का बजट । 


॥ ० । 
परिच्छेद १४ 


'मूल ध्यार्थिक समत्या--मैंहगाई और उत्पादन बृद्धि ४६६--६०३ 

द्वितीय महाययुद्ध और मँहयाई-+युद्ध के वाद्-मेंहगाई की स्थिति--मेंहगाई 
को रोकने के सरकार के प्रवत्त-उत्पादन इद्धि और नई मुद्रा जारी नहीं 
करना मुख्य उपाय । 


परिच्छेद १४ 

आर्थिक'यीजना हि ६५५४- 8४४५ 

हमारा जीवन-दर्शन क्या हो--हमारा सामाजिक लक्ष: सुरक्षा, 
स्वतन्त्रता और झअवकाश--सही शअर्थ-स्वना का स्वरूप-गांधीजी के अर्थ 
ज्यवस्था संधंधी विचार-मावी अर्थ-रखना गांधीवाद और समाजवाद का 
समन्‍्वय--मभारत में आर्थिक थोजना के ग्रयत्त--कोलम्बों योजना | 

पंचवर्षीय योजना : योजना का आधार जनतंत्र--जमता का सहयोग 
आवश्यक---सहयोग और उत्साह का आधार क्या--कृपि व्यवस्था का महत्व--* 
देश की कृषि व्यवस्था के आधारभूत दोप--प्लानिंग कमीशन के सुकाव--भूमि 
आुधार का अन्तिम ध्येय---श्रौद्योगिक उन्नति की आवश्यकता- आर्थिक समानता 
और सामाजिक न्याय का महत्व--आर्थिक संगठन का रूप कैसा हो--प्लार्निंग 
क्रमीशन मिली-छुली अर्थव्यवस्था के पक्ष में-मिली-जली अर्थव्यवस्था की 
सफलता का आधार--सरकार का नियंत्रण आवश्यक्र--मिली-जुली आर्थ-व्यवस्था 
ठीक नहीं--क्या व्यक्तिगत व्यबल्था का नियंत्रण सम्भव है--परल्पर विरोधी * 
दलील- प्लानिंग कमीशन के तर्क सही नहीं- आज के उदाइरण सह्दी नहीं-- 
मिली -जुली व्यवस्था में समाज-द्वित सम्मद नहीं--कछुटठीर और छोटे पैमाने के 
उद्योगों का महत्व--बोजना का आधार प्रगतिशील अर्थ-रचना नहीं--योजना 
क्‍या है; कृषि तथा औद्योगिक उत्तादन में इद्धि, बातायात और संवाइन, 
आर्थिक साधनों की व्यवस्था--योजना कैसी है ? ह 


परिच्छेद $ 
उद्योग-धंघे : साधारण विवेचन 

श्राज के कल और कारखाने के युग में भी औद्योगिक दृष्टि से भारत एक 
पिछला हुआ देश दे और इसके आर्थिक जोवन में खेत" कौ प्रधानता है | देश 
के आपिक जीवन के इस वर्तमान खेती-प्रधान स्वरूप को देख कर यह कल्पना 
नहीं होती कि कभी इस देश के उद्योग्र-धंचे भी उन्नत अवस्था में थे और हमारे 
आर्थिक जीवन में उनका महत्व था | पर ऑद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट से 
लिया गया निम्नलिखित अंश इस संबंध में वस्द-स्थिति पर समुचित प्रकाश 
डालता है। औद्योगिक कंसीशन का कद्दसा हैः--उस समय; जबकि पश्चिमी 
यूरोप में जो कि श्रा्गुनिक ओद्योगिक व्यवस्था का जन्मस्थान है, अ्रसम्य लोग 
निवास करते थे, भारत अपने राजा-नवाबों की सम्पत्ति और अपने करौमरों के 
ओऔशल के लिए विख्यात था । और इसके वहुत समय वाद भी, जबकि पश्चिम के 
व्यापारी पहले पहल यहाँ आए, यह देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से पश्चिम 
के जो अधिक उन्नत राष्ट्र हैं उनमे यदि आगे बढ़ा छुआ नहीं तो किसी प्रकार" 
नम तो नही था।”* 
प्राचीन काल से भारतवासी अपने विभिन्न प्रकार के कला- 
कौशल, जैसे सुन्दर ऊनी बस्त्रों के उत्पादन, अलग-अलग रंगों के , समन्वय, घात 
ओर जवाहर।त के काम तथा इत्र आदि अक्तों के उद्यादन कर लिए संसार- 
असिद्ध रहे है । इस बात का प्रमाण मिलता हद कि सन्‌ ई> पू० ३०० में भारत 
और वेबीक्षीन में व्यापारिक सम्बन्ध थे | सन्‌ ई० १-२००० तक की पुरानों मिस्र 
क्त्रों में जो 'भमीज़' ( शब ) हैं, वे भारत की बहुत बढ़िया मलमल में लिपटे 
हुए पाए गए है । लोहे का उद्योग भी प्राचीन भारत में बहुत उन्नत अवस्था में 
थआ ।उसके द्वारा केवल देश की आवश्यकता ही पूरो नहीं होती थी, वल्कि उसमें 
उत्न्न माल विदेशों को भी भेजा जाता था। लखमभग दो हजार वर्ष पुराना 
पदिलली के पास जो मशहूर लोहे का स्तम्म है, उसले मालूम पढ़ता है 
कि उस समय की कारीगरो कितसी उच्च थी जिसे देखकर आज! का 

जी नियर भी आश्चर्य में पढ़ जाता दे] भारत का इस्पात फारद़र: अरब 

ओर इंगलैंड तक को भेजा जाता था। सारांश यह है कि बहुत प्राचीन काल 
में ही भारत का लोहे और इस्पात का उद्योग अत्यन्त उन्नत अवस्था को ग्रस्त कर 
चुका था । वास्तव में यह भारतीय उद्योगों का ही प्रताप कि उस समय 
मार से व्यापर करना चहुत लामप्रद माचा जाता आ. और बूरोपोय देशों में 
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मासताय माल का बड़ा मांग थी। यूरोउक्र ब्यापारी सारत मे इसों ब्यावर 
के थ्राकित हाकर वे आए। पहले बनिस श्र तनाश्ा के जिशमियों के व 
में भारतीय ब्याघर का एकाधिकार था। उनके पतन + बाद डच ब्रीर पृतगाल 
मिशासी सामने श्रार। इसत ”गलेड क व्याव्रारिण मे प्रतिस्मर्दा पैदा हुई 
परिणाम यह हुश। कि भारत क तैयार माल का पूराप लगाकर ध्यापार गो 
की ही ? से (इशट इटिया क्यना स्थापित की गई । 
थद्पि श्राव इल के झाकड़ों से तुलना करत का ता प्रश्न नहीं है, फिर 
मा उस पुराने भमय मे माए्ताव श्रारिर्त चावन से विडशी ब्यापर या बड़ा 
महत्व था। विदेशी यागार के सच मे फाश्स का खाड़ा बसा, मलाया प्रायदोप 
और चान स जो व्यापार इता था उसका अपनयाहत झधिर मदस्त था। सरहद 
स्याधार पहले अरब पे लोग के हाथ में था। घम युर्द्ध क्र फ्ल हम्ध परिचमी 
यूरोप मे भारतार माल पहुंचा और तभी से अमध्यसागर क प्र्वी तट के साथ 
अन श्ार थल दोनों ही मार्गों स ययेश् व्यापार दाने लगा। ध्यापर सुप्पत 
माला, रेशम, चवाइरात ओर खूतों यम्त्र तैसा कीस्ता चौनों का शो था। 
>पद्धइबी शत ही में मारताय विटेशा प्यापार का यह भूमध्यसागर का मार्ग, 
जा अफगानिस्तान और फारस में दाता हुआ लेवनान तट तह जाता था, तुर्खो 
ड्वाश बाद कर दिया गया है। इसके परचात दूसरा माग द्वं ढ निशाने के लिए 
यूरोपीय राष्ट्रों में होड़ चल पड़ा परिणाम यह हुआ कि पद्रहयी शतास्दी के 
अन्त म बेष होते हुए सारत जाने का समुद्री मार्ग द्ट निच्ाला गया । 
इस समय के भारत के फ्िदेशी ब्यापार का सबसे मह्वयय लद॒ण यह 
या कि सारताय माल के बदले मे विदंशा से भास्तवप को बल खा माना 
ब्यादा प्राम द्ोता था। यूराप क+ लिए भरताय गपार का यह लक्ष्य एक जिन्दा 
का विपय बन गया | कारण यह था कि उस समय पूराप म परे जिलिक जाम 
व एक एसी विचार धागा का प्रभुन्त॒था जिसके अनुसार ह्विम्ली भा रात्को 
सम्पनता उस राष्ट्र कं पास जितता सानाचाँदी है उसपर सदा आई जा 
खत] था । “ईस्ट इंडिया केपनी/ न इस बात का अयन किया & भारत हे 
प्रिदेशौ माल का प्रचार हो, पर यह श्रयन विशप सफल नहां हुआ | दि हि 
द्दोकर कपनी को अपना पूँचो का उपयाग भारत में उद्यदन करन और उसक 
तथा पड़ौ्ी राष्ट्री के बीच क व्यापार म लयाना पढ़ा और जो ऊुद इसद डाक 
इता था बह यूरार को माल कौ शकल में भेजा जाता था। मसाले का 'आशर 
बहुत समय तक चलता रह्दा और बाद हें जीन आानीणाजणए नर और 
आन और इगलैंड य॑ बाच में चाय को 2 


उद्योग-धन्वे : साधारण विवेचन रू 


भारतीय उद्योगों के जिस महत्व का ऊपर उल्लेख क्विया गया है वह 
बहुत समय तक क्लायम नहीं रह सका । यत्थपि आरम्भ में ईस्ट इडिया कंपनी! ने 
आरतीय उद्योग-धर्थों का प्रोत्ताइन दिपा क्योंकि उसका निर्यात व्यापार इसी 
वात पर निर्भर या, पर थोड़े समय के पश्चात ही ब्रिटिश पूजीपतियों के विरोध 
के कारण कंपनी को अपनी यह नीति छोड़नी पड़ी ! ब्रिटिश पू'जीपत्ति थद् चाइते 
थे कि कंपनी ब्रिटिश कारखानों के लिए आवश्यक्र कच्चे माल को भारत से 
निर्यात करने पर जोर दे | अस्ठु; बाद में भारतीय उद्योग-धंधों का क्या भविष्य 
हुआ यह सर्वविदित है। ईस्ट इंडिया कपनी को जब राजनैतिक रुत्ता प्राम हुई 
तो उसका उपयोग भारतीय उद्रोनों को नष्ट करने में किया गया। हमारे 
डयोगों के हा के अन्य कारण भी थे। सन्‌ श्य+८ में भारत का शासन जब सीधा 
ब्रिटिश सरक्रार के हाथ मे आगया तव भी भारतीय उद्योगों के प्रति जो कपनी 
की जान-बूक कर उदासीवता दिखाने और उनको नष्ट करने की नौति थी उसमें 
कोई परिवर्तन नदीं हुश्न | वही नीति चलती रददो, यद्यपि अब उसने अहस्तक्ेप 
फिद्धान्त का श्रावरण पहल लिया | यह बह समग्र था जबकि इंगलैड में आर्थिक 
जीवन में राज्त द्वारा कम से कम हस्तक्षेप करने का सिद्धान्त सर्चमान्य 
था | इंगलैंड अपने आर्थिक विक्रास की जिस अब॒स्था में था उसमें अहस्तक्षेप- 
का यह सिद्धान्त इसके लिए उपयुक्त था। ये वे दिन ये जबकि प्र'जोवादी चिंस्तार 
के लिए इंगलैंड के सामने पूरा मौका था, उम्रके तैयार माल के लिए समार के 
बाजार का द्वार खुला पडा था, और देश अथवा विदेश कहीं के बाजारों में 
उमका क्रोई प्रतिदन्द्री नहीं था। इसलिए अहस्तत्षेप-सिद्धान्त से इंगलैंड को 
लाम ही-लाभ था । किन्तु मारत की स्थिति सर्वथा भिन्न थी | इस पर भी वही 
अइस्तक्षेप का सिद्धान्त उस पर भी लादा गया । यह राजनैतिक पराषीनता की 
कीमत था जो इस देश ने उस समय , छुकाई और बाद में भी बहुत चर्षों तक 
बराबर चुकाता रहा | भारत जब तक इंगलैंड के अबीन रहा आर्थिक मामूलों 
में बह कभो भो अपनी स्वतंत्र नीति नहीं अपना सका । उसका मास्व अपने 
विदेशी शासकों के साथ वधा रद और उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी मार्दभूमि 
इंगर्लेंड के स्वा्ों की रक्षा ऊरना रहा। परिणशास यह छुआ कि तत्कालीन 
सरकार ने भास्त के नष्ड दोते हुए उद्योग-वनन्‍्चों को और तनक भी हर्य्राच चद्धी 
दिया। इसके विपरोत सरकार ने इस विचार का लगातार प्रचार 'किया कि 
भारत की उपजाऊ भूसि और बहां की जलवायु ही ऐसो हे कि वहां कच्चे माले 
का उत्पादन हो और उसके बदले .- में बाहर से तैयार साल मंगाया जाए | यह 
कहा जाता था कि सारतीय मजदूर बहुत ही अयोग्य हैं, बहा की गर्म जलवायु 


४ भारतोय श्रयशास्त्र वो रूपरेखा 


सतुत्य को शिगिल बनाठां है, और लोग में साइस की कमा दे, इसलिए 
इस दंश म॑ श्राधुनिक उद्योगों का विकास तह हो सकता। जनता मे यह विरयार 
चैदा किया गया कि मारत ओऔद्योगाकरण का दृष्टि से अनुपपुक है! ब्रिटिश 
सरकार वे हाथ म शासन थाने के बरुत पहले से हवा, *स्ट इंडिया छपी मी 
इसी नौति पर चल रहा थी | उदाहरण के लिए कयता ने भारत में कपास की 
खेती के विष्तार और उनति में बढ़ांदिलचध्या ला। उच्चामशं शवाब्दों ये 
आ्रारभ मे कम्समनां ने भारतीय यार उद्यम को पुनर्जाबित 
किया और परिचमों द्वीए सनुह से इस काय + निर उूशल व्यरिया को लायई 
शया | चाय के बागों का उद्याग, जां मारत का इस ध्रक्षर का प्रमुख उद्याग 
रहा, सरकार दारा दवा श्रारम क्िवा गया था। कसी कु बाग मा ऊपनो थे 
कहने से ६ कायम फ़िय गए | साराश यह हे हि आश्रादयांगेक उन्नति के प्रति 
सरकार की उदाषध्ानता ह्वान स तथा बुध श्रात्र सहाथक कारणां के उपत्यित 
होते रहते से, उन्नासतं शवान्दा क श्रारभ मद्वा मारते का झयागिक मदर्व 
समाप्त होने लगा ओर वढ़ क्वल्न एक कृपियधान दर थया दिया गया। 
इस श्रकाए मारत का श्राथिक पतन अपना यरम सामा पर पर्दव चुका था। 
आधुनिक उद्य|गा का प्रारभ --अदारहयी शताब्द! के श्रय नह ब्रिटेन 
में श्ाधुनिक फैक्टरी उद्यार्गा को पूरा सोर पर स्थापना हा चुका चा। उनामयी 
शतादी के मध्य तक द गरलड सूखार का कारपाना बन चुका था। इस समय 
तक प्राचान भारतीय उद्योगा का भांद्वासदा उुक्नाथा और धार वारे एक 
दो श्राघुनिक उद्योगों का आरम भा डोने लगा या । जहाज मे भाप का उपशग 
करने वाले उद्योग हा सबमें अ्र्रिक सफल नए मारतीय उथाग माचूम पढ़ते दे रे 
(भारत में एक कोयले फी सान म, नौसाअ्रय ( ॉक्स ) मे, एक कागज का प््नि 
में, रपव को टऊंसाल में, श्राटा पीसने म, गेशम की राल तैयार करने मे 
सूती कपड़े के छापने श्रौर उनने में तथा सूत्र कातने में भा भाप क ६ ज्नोका 
अयोग दोये लगा था। य तमाम श्रायुनिक उद्योग उलफ्ते के झ्राम शक भे 
फहिवित भ, क्योंकि यूरोपाय व्यवसायी इसी प्रदश' म॒ सबसे झ्विक ये । करन अतन शाप 


नाम फे,दस्य इ.डिया कपती के एक कमचफ्के उन अर बाबू 
स्थान पर अल का लो बा गरगाए स्वाति ।आपुनिः कोड 
ये उत्चोग अगिक दिनों जावित नहों रह सर, क्योंकि इनको मशाने, रो 2; 
विमिन भाग ओर दूसरी आवश्यक सामग्री जहाजओं म केप के रासे मे है. 


चड़ती थीं । ६ जोजियर, पोरमन और /मममी क्षमा तो मजदूर तक रणमह कह 
बुलाने पढ़ते थे । भारत में कोवला निकालने का उद्योग सव श्८श४ तक गिपकत 


फरन का निश्चय 
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रूप से आरंभ नहीं हुआ था | सन्‌ २८७३ तक रेलवे नहीं खुली थी। इसी साल 
एक छोटी-सी लाइन बंबई से आरंभ की गई और दूतरे वर्ष सच १८४४ में एक्क 
ओऔर'लाइन हावदा से रानीयंज के क्ोचले की खार्नो तक शुरू हुईं। इसके बाद 
रेलबे लाइने जल्दी-जल्दी खोली जाने लगीं और इसके परिशाम स्वरूप कोयले 
के डश्योग का प्रसार भी हुआ | सम १८६० तक सारत में कोयले का कुल 
उत्सादव ९० लाख टन से मी अधिक होगया । 
कोयले के उद्योग के विकास ओर रेलवे के विस्तार होने से भारतीय फैक्टरी- 
उद्योग के सार को कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां समाप्त हुई | कलकत्ते के पास 
जो बाओ्रोरेह मिल्‍्सः १६ वीं शवारदी छ आरंभ मे स्थापित हुईं बह तो सफल 
नहीं हुई, पर. सब १८४१ में सी० एन० डाबर सलाम के एक पारसी सज्जत ने 
सबसे पदली सफल सूती कपड़े की मिल की स्थापना की | शुरू-शुरू में मिलो क्री 
संख्या धोरे-घोरे बढ़ी। सन्‌ १८६० में कपास के व्याप्रार में आरंभ दोने वाली 
तेजी जब समाप्त होगई तो कपड़े के भिलों को संख्या क्राफी वंड पाई। पदलन 
कातने की सबने पहलो मिल एक अंग्रेज मे सन्‌ १८४७ में सिरामपुर ( कलकता) 
के निकट रिशरा नामक स्थान में स्थापित को | इसके ठीक चार वर्ष बाद 
कलकत्तो के पाम ही शक्ति से चलने बाली पहली चुनाई को फैक्टरी भी कायम 
हुई | इस अच्यर २६ वीं शताठदी के मध्य तह विदेशियों क्रे प्रयत्त से भारत में 
एक-दो आधुनिक उय्योम्ों का आरंम हुआ किस्द प्रगत्ति वहुत धोमी और 
असंतोपजनक थी | 
ऑद्योगिक अबनति की ओर देश का ध्याल:--£६ थीं शताब्दी की 
पिछली दो दशाबिदयों में राजनैतिक चेतना के साथ-साथ देश के नेताओं और , 
अर्थशास्त्रियों का ध्यान हमारी औद्योगिक अबनति की ओर भी गया । दादा : 
भाई नौरोमी और रानाई से तो यहाँ तक कद्ा कि यह इमारी औद्योसिक 
अननति का डी कारण है कि देश को प्रायः अकालों का सामना करना पढ़ता 
है और आम जनता निर्धनता की चक्ही में पिसो जा रही दे । सन्‌ श्स्ण के 
अकाल कमीशन ने भी यही साय दी कि भारत में वास्वार अकाल पहने का 
झुक सुख्य कारण यह है कि उसका आर्थिक जीवन एक मात्र खेती पर.शित 
है। सन्‌ ६६०१ के अकाल कमीशन ने भी इसी विचार पर जोर दिया और 
देश के ओद्योमीकच्ण पर आख़द किया। भारतोय अर्थशास्त्रियों से इस विचार 
की कि प्रकृति ने भारत को एक कृषि-प्रधान राष्ट्र ही बचाया है असत्वता प्रकट 
करना शरेस की। थोड़े से समय में जापान में सिस तोत्र गति' से आद्योग्रिक 
विकास हुआ उख्ले भी इसारे आर्थिक जीइन की कमजोर्स को रुपप्ट कर दिया ? 
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जनता के आधिक जोरन के लिए जा द्वित का ध्याय रफने वालो सरकार कया 
कर रक्‍्ती है, इसका जागन ने एक श्रच्या उदाइरण उपस्वित किया और 
भारत का सरकार ने मारतांय उद्योर्गा + प्रति जा अउम्य उदासौनता दिछाई 
बह जापान से सपया प्रतिकूल और दु खद उदाइरण था। रानाडे ने मारदीय 
पू जौपतियों से अ्रनुरोव किया रर व॑ अपनी श्विक्मधिक पृ जा उद्याग में लगाएँ 
ओर शिक्षित नप्युयकों मे कहा कि हाथ रु काम के प्रति आना परम्परागत 
अझरुखि को त्याग कर ओर उद्याग धर्थों म ऋ्ाम करते योग्य झपने आप 
को बनाएँ 
देश में राजनैतिक अ्रसवीप क साथ साथ यह आधथिक असतोप भी पर 
तर जा रहा था। थार जैसा हि मारताय राष्ट्रीय मद्रामभा ( ऋ्लांग्रेस ) दे 
सहोग म सत्‌ १६०४ मे भारताय झ्ोयारिक सम्मलन का म्थारता से विदित 
होता है, असतोप का इस दानों घाराओं का पारधारिक सत्र होना कोई 
आश्चय को बात नहीं थो। बगाल + विभाजन को रद कराने क लिए. जो दश 
अ्पापी श्र दोलन हुआ उसने भी इस आपसा सपफ को पुष्ठ हा क्या। १६०४ का 
स्वदेशा झा दालन इस जा परिणाम था, श्रीर ब्रिटिश माल के बरिष्कर 8 | 
आ। दोलन भी इसी का नकारात्मक स्वरूप था। दश मे एक बदुत बढ़ी डपल 
पृषल फैल गद थो। भारतवासियों ने ओरोकों नई वैज रियाँ स्पारित कीं जिन 
में कपड़े; साबग, दियासलाइ, पश्लि, काच और छुरां चार ( करलरी ) 
की फंफ्टरियाँ मुर॒ष थीं। कई स्वदेशी मडार भी कायम हुए जहा इन कैकरियों 
का साल बचा जाता या । पर इय नए उद्योगों मे से श्र काश अधिक दिन नहीं 
चल सक | यावरद्यारिक शिक्षा और प्यापारिक अनुभय का चमाव तथा साय 
। को उदामीनता व लाउरवाही इस अ्रमफ्लता क म॒त्त्र कारण थे ] बहुत मे; है 
शक गम्य ने सिश श्रपूरीसी टंकनोक्ल और औौवोगिक शिन्त को हि 88 
करो, बुछ ब्यापार और उद्योग सग्बदा जानकारों एक्निल और प्रचारित करे 
कुओऔद्योगिक प्रदर्शिनियों का आयोजय +रने और भारतोप उद्योग ये 
विपये मे कुछ साहित्य प्रताशित करने क और उड़ नहां किया। सब १६५ रे 
लाई कजव के सुकाव पर फद्ध में व्यापार उद्योग का एक अचम सस्ते न 9] 
कायम फ़िया गया परहयह सब उुद्ध नहां कं बराबर था। यहि कु किस 
प्रा १ में ज़ैस मद्राम श्रयवा सयुक्तप्रान्त के उदाहरण सामने आए थे चाय 
अन्नति का सबब में कोई विशप क्रियामक रुपि दिखाई, तो उ्द स्नावह 
मे उनके उत्पाइ की मगकर दिया | साराश यह दे कि दशा म स्वरा ये 
के कारण औदयांपिक उप्तति क लिए जो अनदूल वात्वुरण बन गया चा, सरकार 
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; ने उसका कोई लाम नहीं उठाया | यहां तक क्रि विभिन्न रेलवे कंपनियों के 


माल को लाने-लेजाने के जो अलग-अलग दर ये उनमें मी सरकार ने कोई 
परिवर्तन नहीं किया; यद्रपि ये दर उच्योग-धर्थों की प्रमत्ति में बाघक थे। सरकार 
ने विदेशी माल की ग्रतिइन्द्िता रोकने के लिए. न तो रक्षात्मक कर लगाए और 
न और कुछ दी किया। इस सबसे भारतोय जतत्ता का चह विश्वास और भी 
इंड़ू होगया कि राज्य की क्रियात्मक सहायता और संरक्षण के विवा, खासतौर 
से प्रारंभिक अवस्था में, देश के उद्योग-बंघों को उन्नति संभव नहीं है । 
उपयुक्त विवरण का सार चइ है कि सन, १६१७ के पहले तक भारत 
ओद्योगिक इष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ राष्ट्र था| हमारी इस घीमो क्रोद्योगिक 
प्रगति का एक कारण आरंभ म लोगों का ऋत्ान और उनमें व्यावसायिक साइस 
का अभाव, त्या अब तक भो उनमें दुरद््शिता और प्रतिमा को कमी बताया 
जाता है। इत बारे में यह अवश्य ध्यात रखने की बात है कि झदि फ्रिखी हृद 
तक भारतब्ासियों यें उक्त गुणों का अमाव रद्ा है था आज भी पाया जाता 
है तो उसका प्रमुख कारण देश को पराधीनता और उससे उत्तन्न विपरीत 
परिस्थितियों को दी मानता होगा | देश की स्वतंत्रता के साथ-साथ औद्योगिक 
क्षेत्र में भी भारतीय प्रतिभा व्यक्त होगो, इस में कोई संदेइ सदी । प्रथम युद्ध से 
पहले तक भारत में चुत्यवस्थित और वड़े पैसाने प्र चलने याले केबल निंम्स- 
लिखित उद्योग थेः--बंव का घूती कपड़े का उद्योग, बंगाल का पढसन का 
उद्योग, विद्वार, उडीसा और बंगाल का कोयले का उद्योग, वर्मा में तेल का 
डद्याग ओर आसाम में क्षाय का उद्योग | सती कपड़े के ड््योग को छोडकर बाकी 
सब उद्योग विदेशियों के हाथ में थे | अथम मद्दायुद्ध के पदले लोहे-इस्यात और « 
अमेएट के उद्योर्ों की शुरूआत दो चुकी थी। सन्‌ १६०७ में जमशेदपुर मेँ. 
स्थारित टाटा आइरन एड स्टील कंपनी! भास्तीव औद्योगिक उन्नति के 
इतिंद्ास में एक सद्त्वपूर्णा चरला थी और बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पन्न करने 
चाज्ा देश का चह प्रथम कारखाना था | यह पूशुत्तया मारतीय उद्योग था ॥' इसी 
काल में एक ओर उद्योग को प्रगति के चिहू दिखाई पडलने लगे थ---बह था शक्ति 
और रोशनी के लिए विजली पैदा करने का उद्योय | इस उद्योग की प्रयूत्ति टाटा 
के द्वी प्रकनों से बाद में हुई | उस्युक्त उद्योगों के अनिरिक्त छोडे- आर 
उद्योगों का आरंभ भी देश में हुआ, जैसे पटसन और कपास के पेच, कीगज की 
मिले, चाचल और शकर के उद्योग, चमड़े के उद्योग, इंजीनियरिंग के कारखाने 


आदि | पर इस उद्योगों की संख्या कम थी और दनका -कोई विश्षेप महत्व 
जहीं था । ः 
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प्रथम महायुद्धकाल मे श्रौद्यागिक उन्नति --प्रथम मद्यायुद के समय 
शरतोय उद्योग घवा को श्पनी उहति उसे क लिए एक बहुत भ्च्छा अवसर 
मेला | शत्रु राष्ट्र से और विशेषतया तमयो से माल का आना बिल्कुल बद 
हे गया | मित्र राष्ट मा मारत को माल बनने मे असमर्थ थ, क्योंकि एक ते दे 
झुद्द सामग्री उल्मत करने में लगे हुए थ, श्रोर दूसरे श्र राष्ट्रों के श्रावरुण तथा 
युद्ध वे कारण बढ़ी हुई माग रे पल स्वस्प माल का लान ले जाने बाले जदानं 
की भी क्टिनाई था | इसके अतिरिन्त युद + लिए आउश्यत्न चार्जों वी विशेष 
मांग भो इस समय वैद्य दागल था। सागश यह़ दे कि भाग्त के सामन अपना 
डत्मदन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा श्रस्सर आया । पर तु मारत इस श्रवस्तर 
का लॉस उठान +े लिए बिल्कुल तैयाए नहाँ »॥। मारत म नो मशीन उत्पादन 
करने घाले कोइ उद्याग थे नहीं और विदशों से मशान अथवा बच्चा साले 
मंगाना कठिन था। और भा कई प्रकार का बटिनाइयाँ हमारे मा में थीं, 
जैसे टेकनिकल विशेषज्ञों को बड़ो क्मो थो, तथा रेल के डिब्बों ममट्र तट(य 
जहाज, कोयला शुरू करने की मशीन ( कोर्िंग फ्ताएट ) श्र +शल मजररों 
की मी कमी थी। सदा की भाँति सरकार का रदासश्नता ई। कायम थी हर | 
इन तमाम कारणों ऐ युद्ध के समय भाग्त औदया गिर री > से का विशप प्रगति 
गढां कर छड़ा शोर इमारे देखते टखने भायात तथा श्रम आदि विदेशा 
राें ने भारत क साथ अपना “धापारिक सम्बन्ध बा लिया, दबा तत 
पर अपना आपस कायम कर लिया । 2० कमर बाज 
इतना सब होने पर भौ युद्ध ने सरकार और जलता को सावधान 
"(कर दिया। जनता ने पहला ४ सह अनुमय दिया हे चोवन के लिए अवश्य 
'पदाया के भामत् म॑ विदेशों पर निमभर रहने का अध क्या झैत्श्र आवर्यक्र 
मे भी दा कि यदि भारत एक ओऔद्यागिद्र राए हाना कर कई सरकार 
उसे श्रधिक राह्यामता मिन्र सकती था। अहम, सरक्षर का भा की 
आदोगिक उनति क लिए उछ न दुच्धु करना अनिवाय जान पड़ा देश का 
सरकार मे औद्यागिक कक्‍माशन को नियुनि की। कमीशन पा १६५६ 
परौ पगिक उन्नति क व्यापक प्र पर, श्रौर सरकार कस भक्षर 2 कै 
सकती दे इस वियय पर पूरी तौर से उिचार क्या । कक्‍्साशन कि 
शहद में प्रकाशित हुई | उसमें कमीशन ने ”स बात पर विशेषज्या जप रथ 
कि देश के शौयोगीकरण में सरकार को अधिक कियामक सहयास दना के दवा 
ठाकि दशा अविक्‌ स्वायलूबा न छक्े। कमीशन हे चह भी ग्दि 


रे 5 मी साय दा कि इक 
अरनों पर छरकार +॥ सनांह देने के लिए विशपरों की नियुक्ति हेना चाहिब, 
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कमीशन का यह भी सुझाव था क्रि प्रान्तरीय मंडलों ( बोडों ) की स्थापना की 
जावे । इसी बोच में १६१७ में सरकार इस्डियन स्यूनिशन्स बोर्ड क्री स्थापना 
कर चुकी थी। उसका उद्देश्य युद्ध की दृष्टि से भारतीय सावनों का पूराणपूरा 
उपयोग करना था । इस बोर्ड ने स्वयं भारत में आवश्यक माल खरोद कर, 
इंगलैंड तथा दूसरी जगहों से खरीदा जाने बाला माल भी प्राथमिकता और 
नियंत्रण के झ्ाघार पर भारत से खरीदवा कर, और नए उद्योग आरंभ करने 
बालों को आवश्यक सलाह और जानकारी देकर, भारतीय उद्योग-धर्वों की 
उन्नति में सहायता पहुँचाई | इस प्रकार कई उद्योगों को यथेष्ट प्रोत्साइन मिला | 
उनमें से खास-खास नाम ये हैंः-- सूती कपड़े, पटसन, लोहे-इस्पात, चमड़े, और 
इस्जीतीयरिंग के उद्योग, तथा कासज, काच, सीमेण्ट, छुरी-चाकू, खाद, रग, 
वार्निश, डाक्टरी औजार, रासायनिक पदार्थ ( केमिऋल्स ) और मिनरल 
एसिइ्सू तैयार करने वाले उद्योग | औद्योगिक कमीशन को सिफारिश के 
अनुसार केन्द्र तथा प्रान्ठों में ससक्रारी औद्योगिक विभागों की स्थापना भी हुई | 
युद्ध कालीन सरकारी व्यय को प्रर्ति करने के लिए आयात-करों में भी वृद्धि कौ 
गई । पर इन छोटी-मोटी बातों से कोई बड़ा परिणाम श्राने बाला सही था, श्रौर 
शुद्ध के कास्ण जो अवसर झया था भारत उसका लाभ न उठा सका 
तथा औद्योगिक दृष्टि से वढ एक पिछडा हुआ राष्ट्र हे बना रहा। 
युद्धीत्तर तेजी और संदः--युद्ध के समाप्त होंते ही थोड़े समय के लिए 
व्यापार-व्यवसाय में सेंजी आई | इस आश_ से कि युद्ध कालीन मुनाफे कायम 
रहेंगे और युद्ध के समय जो मांग दबो रही उसे पूरी करने का शव समय आया हे 
है, कई नए-नए उद्योग-घंवे आरंभ किए गए । सन्‌ १६१६ से श६ २१ तक यह ५ 
प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई पड़ी | परन्तु थ्रीड़े समय के पश्चात, ही व्यापारिक, 
मंदी के लक्षेण दिखाई पडने लगे | मदों के इस युग क। आरंम होते ही बहुत 
सी कम्पनियाँ और फर्मे! अपना काम वन्‍द ऋरतो दिखाई पड़ने लगी । इस म॒द्री 
के कई कारण थे । ऊंची कोमतों और बढ़ती हुई मांग संबंधी आशाएँ: पूरी (नडदीं 
डुए । कारण यह था कि लड़ाई से जो विनाश हुआ था उसके फल स्वरूप संसार 
के राष्ट्री को कमर टूट गई थी, उनमें माल खरोदने की शक्ति बची हो नही था । 
इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों से अपनी-अपनी मद्राओं को युक्ष के पूर्ण की स्थित्ति 
चने को दृष्टि से जो मुद्रा संकुचल नीति अपनाई, उसका मी जनता की क्रय 






शक्ति को कम करने का प्रभाव हुआ | साथ दी साथ १६२०-२२ के 
जपये का विनिमय-द्र बहुत गिर गय्या जिससे उन आयात पारियों के 


खामने, जिन्होंने ऊँचे विनिमय-दर की आशा लगा रखो थी, एक संकट उपस्थित 


भारताय अधशाष्य को रूपरंलथा 


लह्दा तक निर्यात के थ्यापारियाँ का सम्ब्ध था पहले के ऊँचे 
विनिमय दर का परा प्रभाव इसको भा थ्रब मालूस पहा। बाद में सन्‌ १८९४ 
में ज़ब रुपये का विनिमय दर फिर बढ़ गया तो उमका असर मी मंदा को बढ़ाते 
का हू हुआ, क्योंकि स्पय के गिनिमय दर के बड़ जाते से भारत के बाजार रे 
विदेशी सात क। प्रतिदीद्षए बढ़ गई । जब सत १६२६ से विश्वच्याए श्रार्थि 
अदा की शुरूध्रात हुइ़ तो सारतोय श्राथिक जौवन पर भारत के द्ृप्रि अ्धाते 
दश दोने के कारण अपक्षाइत अधिक युर। असर पढ़ा । दृशियदायों को कामते 
गिर जाने का प्रभाव भारतय ड्योगा पर भा अच्छा नहीं हुआ। बिंदेशों राष्ट्र 
की श्रपना ग्पनी मुद्रा चर मल्य घटाने को और दूसरे दर्रा में कजिम सती 
स्गर्यीं पर माल बचने कओोनांति क कारण भी मारतोय उयोगों को विदेशी 
अ्रतिद्ेदता और कठिन समय का सामया करना पढ़ा। अल, उल पिनाहर 
आह कइना गलत न होगा ?ि प्रथम महायुद्ध के परचात्‌ सग्ताव ठल्ीग ये से 
मे जो मादी श्लारभ हर पह १६२८ के समारणयापरी मंद तक बराउर चलतों 
रहा । इसका यह श्रथ लगाना ता ठाक नहा हगा कि दस सारे काल मे आदपिक 
चौवन कर विभिन झगा का स्थिति मे खबथा समानता था; विमिन उद्योग की 
जविभित समरथ विभित परिस्थितिया रहा हैं । पर खाना यतया यह कहना ठीक 
दे कियुद्धर बाद से भारताय डच्योग की हिदति विगढ़ी हा रही और इसी 
आंच में १६२२ कौ मदी का आरम्म हो गया | 8000 
इस प्रथम भद्दायुद क बाद + समय मे पयोगि: 
का एक महस्तपृण घ?ना सारत का ततकानीन आर ६2022 0 
६ स्थापित अथ आयोग ( फ्सिल कमीशन ) की सिफारिश बबर १६२१ में 
अऔद्यागिक मरत्षण ( दिस्तामियेटिग प्रयकशन ) कौ नीति का पर, 29! 
अुद्ध के पृ की सरकार की अ्रददस्त३ थे को ताति मे इस प्रकार का परे हक ४ 
की,ओंयासिक प्रति की दृष्टि स कहाँ तक पर्योत रा बद का 2284 देश 
जिस पर भरा चल कर विचार किया जाएगा। बह तो इतना सा सप्ेत , ट 
दाग परपेष्ट इोगा कि सरक्षण को इसनाति के फलस्तल्ध कु कर च्ण 
ससत्ण मिला और उससे उनकी सुद्ोचर झदी का सामना करने कि गे को 
मिली | इस प्रकार + उद्यागां में लोहे और इस्पात का उद्योग, चूता, * शपता 
उद्योग, शाफर का उद्योग, कागज का उद्चाय और दिपासलाइ का ड़ सेण वि कक 
रूप से उल्लेखनोय है। का 
महज़ी ये उपरात स्थिति में सुधार तथा विगाइ--१६२६ 
होते पाला श्रार्मिक मंदौ ने समस्त ससार और उप्तके साथ साथ 


आर 
भारत ७ 
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; आर्थिक जीवन को पूरी दौर से अस्तब्यस्त कर दिया | सन्‌ १६३२ में और उसके 
बाद इस मंदी के रुमाप्त होने के चिह्न दिखाई पड़ने लगे । भारत इस दृष्टि से 
कोई अपवाद नहीं था | लोहे और इस्पात, मृती कपड़े, सौमेंट्ट, शकर, पटसत्त 
और कागज के उद्योग-धंधों का उत्पादन बडुत कुछ बढ़ा । जैसा कि पहले लिखा 
जा छुका है, इस प्रगति में संरक्षण का बडा हाथ था। सन्‌ १६३१ से भारत का 
चहुत-सा सोना विदेशों को जाने लगा और उसके चदले में जो रुपया प्राप्त हुआ 
बह उद्योग-बंधघों मे लगाया जाने लगा। इसके अलाज देश में स्वदेशी की जो 
भावना ज्ञाग्रत हो चुकी थी उससे भी हमारी औद्योगिक उन्नति को बहुत सहायता 
मिली । कृपि-पदाथों के मूल्य बढ़ने -से देश को आमीण जनता की क्रय-शक्ति में 
उद्धि हुई और इस कारण से उनमें औद्योगिक पदाों की मांग भी वढ़ी। इन 
सब बातों का असर औद्योगिक दृष्टि से अच्छा हुआ और देश के स्कथ बाजार 
( स्टाफ एक्सर्चेजों ) के लेन-देन में इस औद्योगिक उन्नति के सिद्ध स्पष्ट दिखाई 
पढ़ने लगे | इतना ही नहीं, सारी स्थिति अति की शोर जाने लगी और अत्यधिक 
आशाबाद के कारण सट्डे तथा विना सोचे-समझे व्यागर करने की प्रद्त्ति को 
प्रोत्लाहन मिलने लगा | इसका स्वाभाविक परिणाम यह होने बाला था कि देश 
के आर्थिक जीवन को फिर पक्का लगे | उन्‌ १६३७-३८ में जव सारे संसार को 
इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पढ़ा तो भारत भी उससे स बच सका | 
जब सन्‌ १६३६ में दूसरा विश्व-युद्ध आरंभ हुआ तो स्थिति ने पलटा खाया। 
भारत इस स्थिति का वास्तव में कितना लाभ उठा सक्रा इस विषय में अब 
विचार किय्रा जाएगा । 

'दूसरा भदायुद्ध और इसारी ओद्योगिक उन्नति---जैसा कि स्वाभाविक 
था, दूसरे मद्दायुद्ध के कारण मारतोय उद्योय-धन्धो के विकसित दोने का एक, 
अच्छा अवसर फिर इस देश को प्राप्त हुआ | इस बार की स्थिति प्रथम मदायुर््ध 
की अपेत्ता भो कुछ अंशों में अविक अच्छी थी | जापान के युद्ध में शामिल होते 
से और बर्गा तथा दक्षिण पूर्वी एशिया तझ उसके बढ़ आने से पूर्वी चुद्ध-छोत्र को 
अपने आप गें स्तावलंवी होना आवश्यक था, और पूर्वी युद्ध-क्षंत्र में मारत का 
महत्वपूर्ण स्थान था। इस सबका परिणाम यह दोना चाहिये यथा क्लि भारत के 

में जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक प्रगति की जाती; पर 
चास्तव में ऐसा छुआ नहीं | सारत की विदेशी सरकार का अब भी बहा पुराना 
संकुचिन हष्टिकोश था | भारत में १६३४० में ईल्टनंश्प कान्फोंस' का»आयोजन 
इस उद्देश्य से किया गया था कि पूर्व के देशों को वथा-संभद सुद-सामग्री के 
मामले में स्वाचलंबो बनाया जासके | इसी ग्रकार डा* गेडी के नंतृत्व में अमरोकृन 
















बुद वे घारम में भारत सरकय 
विशेष प्रयान यहीं क्या ब्थस्त 
सकये हैं। मारत-सरकार के ॥ उस 
कवल उन चीज का ऊ्पाज्य दैदारा जय था सा। कक्ष स्पय गे में चार्ती हैं 
सो शत है । उन उत्त्गां का सयावित 
करो का कोई पयन नहीं क्या गया 
पाल धाड़ा शुक्मान ह। हा । सारत मत्रा (तकानौय) 
7 मे कह गर निय लिख शुरू श्स दप्णि से 
उल्लेखनीय हैं। संत + लिए श्ाशयक परुश्रों ७ सलन्‍्मग ६«८ /माग क निए 
पा पत श्यावल्यी हा "ग सानिका बह परित्मम भाडि युद्ध के 
प्रथम दो प्पों में सारत भरक्ञा बिउ्न का उफलभ मैयार माल ओर कथा माल 
भेजता रही | रलव न परत शो आर रतन बादर जहाँभौ 
के माश्त उस्यान्न श््वाप 
नहीं किया जाता था | इसक मुकाबले मे आरर| नि और कब 3 जा युद्ध के 
युरू होने के दो यों के श->र प्गकि क पैड उन्मेखबनीय था । श्रासट्रनिया 
हो बष के झाटर इचार अद्ाज वायरल प्यार बस्वृश्र का सरकाद ध्यान 
से उद्यालन भाग्म कर दिया 2। न भा सात मसकारी 
? गारपोरंशणस स्थादित किव इनमस चार हा जहाज शान राइफल और 
ओऔवार बनाने + लिये थे >पर न तीन श्रावश्यक युद्ध मम कर हर 
ड्ह र भश' 
ल्स सरोदने के निए भ | क शब्नन सारत-भरतार 3 इसा अनुश्तर नाम 
>क और उलादरण यहथा के उसने पर फेल की 
मोटबित ) उच्र गा को खट्टा रुरन 


मी 

हर से हग पंप मगान 

डा अच्छा है वह योजना सर क्यली गयर* | मोर उ्होग के झूप हे 
१६३६ से हो मारन सरकार के सामन याजना उपस्थित ऋरदा ह 
मारते घरकार ने वाच चब के परचात्‌ लिसम्बर +६५. का 


दिया। कारण यह या हि बुद्ध क कारण कई कटिनाइया शोगन है; भू 
निश्य मारत सरकार ने उस समय किया जब कि पह विल्शा से बढ़ स्याज् 


उद्योग-वन्वे + साधारण विवेचन डे 


] 


मोदरें आदि मंया रहो यी। सारयंश चह है कि युद्ध के आरंभ में भारत की 
* विदेशी सरकार की नीति देश में बड़ेन्चड़े उद्योगों को, जो मारतीयों दारा 
' संचालित और व्यवस्थित द्वों, प्रोत्साहित और डिकसित करने को नहीं थी। 
: १६३४१ के अन्त तक रासायनिक ओर घाठ संबंधी तथा दूसरे भारी उद्योगों का 
अहुत ही छोटे पैमाने पर आरंभ मात्रहों सका था। झोद्योगिक विकास में 
उपयुक्त मशीनों और टेकनोकल लोगों की कमी के कारण वराबर कठिनाई 
होती रही और उनको इल करने का कोई विशेप प्रयत्न नहीं किया गया। 
यातायात को कडिनाई भी रही | 
/ द्वितीय महायुद्ध के खमब मारत के ओऔद्योगिक विकास के मार्ग में जो 
ऊँछे प्रखुख फ्रटना[इयां उपस्थित हुई' उनका दगने ऊपर उल्लेख किया है। इस 
कारण से जितनी ओद्योगिक उन्नति इस देश में हो सकतों थी उतनी अवश्य नहीं 
, हो सक्की | पर फिर भी किसी इद तक खुद ने औद्योगिक उन्नति मे सहायता 
पहुँचाई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता | कई उद्योग-धन्दों सें--जो पहले 
से पी मौजूद थे-अधिक से अधिक सभव उद्यांदन होने लगा और प्रायः 
एक से अधिक पाली में काम होने लगा ! जिन पुराने उद्योर्गों को प्रेरत्साइन मिला 
उनमें से खास-खास के नाम ये ह--वस्त्र-उच्योग, जूटउ-्द्योग, कागज का उद्योग, 
चाय का उद्योस, शकर का उद्योग, लोंहे और इस्पात का उद्योग, कोयले का 
उद्योग, सीमेएट का उद्योग । इनमें से कुछ उद्योगों को स्थिति उतनों अच्छी नद्दी 
रहो जितनी बूसरे उद्योगों की | उदाहरण के लिए कोयले दथा शकर के उद्योगों 
को कई कठिनाइयॉ' रही । कई उच्योनों में नई मशोर्से लगाई गई” और कुछ 
आधार भूत उद्योगों की स्थापना हुई। छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योगों का 
* भी काफी प्रखार हुआ और अनेकों प्रकार का सामान तैयार होने लगा ) कई नए. 
जेद्ागों का भी, या ऐसे उद्योगों करा जो सर्वथा प्रारंभिक अचस्था में थे, युद्ध-काल: 
में विकास हुआ । जे इचबाइ जहाज वैवार करने वाली हिन्दुस्तान एयरक फ्ट 
फैक्टरी की १६४० में स्थापना हुई इसी प्रकार एलूमिनियम उद्नोग की शुरूआत 
भा इसी समय हुई स्यूनिशन्स ( युद्ध-प्रामगी ) ओर शरस्त्रों के उद्योग को युद्ध 
« के समय काफी प्रोल्छाइन मिलसा बिल्कुल स्वरामाविक था | रोजर मिशन ने, जो 
६६४७ में भाग्त में आया, युद्ध-सामग्री स्ंधो उद्योग-वन्‍्वों के विकास, को 
सिफारिश की, जिसके, परिणामस्वल्य कई कंरोड़ रुपये खर्च करके मौंचदा 
का विस्तार किया गया और कई नए कारखाने ब्दूर्कों, गोलों, 
काच्यू्मों, बम सेन्‍लों और अन्य चौजों का उत्पादन करसे के लिये स्थापित किये 
गह। साम्तावनिक पदार्थ, जैसे सलफ्युरिक एसिड, क्लोराईन, वोरिक एसिड और 


































तु मारतीय अयशारय को रूपरेखा 


अल्दाला पदाग कैस खाड़ा श्राहि के उदय को भी दुद ४ समद में जा 
मिला । ४ई मझार जी) दवाएर्या के बार में भा यहा कहा जा सता है! का 
पहले भारत मे बढ़ पैमान पर स्यशत्थित गे से मंग्यातिरी या मर्गीन ब्रोरे रा 
कह उद्दादा नशे होता या, ययादि ब६६- है मछानरा ये मांग ब्थवा ई ईै। 
की हृथि और शकर का शशायरा वा स्खादल अवश्य दोता था। उूते को एसी 
में श्रानें हीं काम के लिए मधश।प और दल्म भा तैदर होने य आए. 80 कर 
विफ् क लिए सोद खराद लथ वधा ड्िलिग, रापिग श्रौर 'वानिय ू 

भी तैयार द्वांती थी । युद क कारण मंशा आर दल पे कारसयों को ब्रोलाएि 


मिला पर पेयादा मधीयछ का ठत्यदन किस भा आम नहीं हुझा । जाइगिहि! 
के उद्योग भा इस दशा के जिए नए थ 


श्र उनका सा इसौ शुद इाल में धार 
टुच्चा | लोई के रोड, चायर शझ्रार वायरत-वका 5 गंदा मा सदा और हे 
प्रकार का उत्पादन करन वाल लए कार खान भा खुल ! कइ प्रकार की नर चौरडे 
भी शा कारसानों मे दैदए १६ जान लगी। 
जे हर 220 मे मई चयर्य सपत हाना है हि सरकार की 488 
तथा दूसर। कठिनाइयों क इ९७ हरए मा मा: युद के कारण मारताव उद्यर्गा हैं 
विस्तार हधा। निरालिखित हालिका स, श्म हीरे का साझा का अदुर्माते 
लगाया जा शकेणा) 
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५ 
4 कि द्वितीय महायुद्ध का औद्योगिक उन्नत्ति की इश्टि से बहुत ला 
वा सक्रा । और इस असंतोपजनक स्थिति का मुल कारण एक ही 
था हमारी परावीनता । घ 
दूमरे महायुद्ध के उपरान्त हमारी औद्योगिक उन्नति--गत «कायुछध ने 
किस हृद तक देश की आद्योगिक प्रगति में सहायता दो, भह हम ऊपर लिख चुके 
है । युद्ध के पश्चात्‌ देश की आिक व्यवस्था का पुसर्नि्माश किया जाय और 
प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास को योजनाएँ लायू को जाएँ, इस बात की आाब- 
श्यकता अनुभव होने लगी थी । युद्धंत्तर पुनर्निर्माश को केन्द्रीय और तत्कालीन 
प्रास्तीय सरकारों ने योजनाएँ तेपार कीं । औद्योगिक उन्नति से सम्बन्ध रखनेबाली 
कुछ शैरसरकारी योजनाएँ भी प्रकाशित हुई बोम्ब 
योजना भो कहा जात है, गांधीवादी योजना, जनता: ॥ यह सच्च 
होते हुए भो अभी तक आशिक और ओद्योगिक दृष्टि स इंसारा देश किसी 
निश्चिचत भार्ग पर चल पड़ा हो यह नहीं कहा जा सक्तता | जहाँ तक झौद्योगिक 
उन्नति का सम्बन्ध हैं वद भो ग्रत मद्दायुद्ध के बाद एक प्रकार से अवरुद्ध 
दी रही है । 
भारत के विभाजन का प्रभाव--यत महायुद्ध के पश्चात्‌ इस देश फे जीवन 
में दो ऐसी ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण घटनाएं धरटी है. जिनका असर हमारे 
आर्थिक और ओ्रौद्योगिक जीव्रत पर बहुत ग्रहग पढ़ा है और झागे पड़ेगा भी | 
एक घटना दे देश के स्वतन्त्र होने की और दूसरी घटना है देश के विभाजन की । 
जहा देश की स्वतत्वता के कारण हमारे भाग्य के हम स्वय निर्माना बन गए हैं 
और अपनी इच्छानुमार राष्ट्र को प्रगत्ति कर सकते ईं, वहाँ देश के विभाजन के 
कारण हमारे राष्ट्रीय जीत्रस की बडी हानि हुई है और उसको प्रकृति-दत्त संपूर्णता , 
को भारी धक्का लगा है । देश के त्िभावन से मारत के आर्थिक जीवन पर बेया 
' क्या असर पड़ा है इसके वारे में हम विस्तार से तो अलग लिखेंगे; बह्दों तो केवल 
कुछ मोटी-मोटी बातों का संकेत मात्र करेंगे। विभाजन के कारण लाखों आदमी 
एक देश से दूसरे देश को अत्यन्त अशांति और चित्रशता की हालत में आये। 
इसका असर दोनों ही देशों की जनसंख्या के पेशेवार वटवारे.पर पड़ा और 
लाखों भनुष्यों को आर्थिक बवादी का सामना करना पड़ा | स्पष्ट हे, इसका श्रसर 
आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से चहुत चुरा पा । देश के वबढबारे का दूसरा 
बुरा असर यह पड़ा कि कपास तथा जूट जैसे महत्त्वपूर्ण कच्चे माल के लिये भारत 
पकिस्तान पर बहुत कुछ निर्भर द्ोगया। जूट की सब मिलें हिन्दुस्तान में आ्रागई 
पर जूट पैदा करने बाली अविभाजित मारत की केवल एक चौथाई सू्ि हिन्द 















क्र भारतोय ब्रपयास्त्र की सप्रेसा 

को मिला) इसी प्ररार अविमानिंत पारत की ६६९८ छूती दसख्क वो मिले मो 
दिदुस्तात में हैं पर १० लाख बल लग्ब नथा बाय व रेश के कगम के लिए 
भारत पाविस्तान पर निभर है | परिदमा पंजाब श्ौर सिर के पाकिस्तान में होने 
से सिंचाइ का कई बहां बड़ा नहरें भारत मं थ्राज उद्दी रहां और सिंध और 
परिचमी पताव पैस लायात व उन करनवान ब्रदयों र मारत से अलग होगाते 
का अ्रसर हमारी साथस्थिति एर बुरा पढ़ा । स्व पद्ायों व उल्यादन का जा 
सक सग्बद दै ६७०, मासत श्रार क्यद्र / वास्स्तान मे होता है! पाि 

सस्‍्तात में कोयले और लाइ का बढ़ा श्रभाव हे। सागाया यह दे कि देश » 

चैंटबार से मादत के श्रोद्योगिह विकास क लिए कई श्रश्ाा उपहिषत हों गए हैं 


चयपरि उुल उद्योग प्रा + ६०", कारखात भारत मे और छवल ६९६ 
पाकिस्तान में ई। 


दशा के इस वैंटवार को प्रण्भूमि में यदि इस युदधात्तत भारत कौ 
ओदोगिक प्रगति का विचार करें तो हम दर्खेंगे कि शुरू के समय जो उन्देण चर्षो 
थी प्रोत्माइन मिला बह बाद म स्थाया नहा रह सर ! बई एसे कारण हकद्ठे 
होगए भैत्र सरातायाते को कडिनाट, डयाग पतियाँ और मजदूरों के आपया 
सम्बधों म खिचाय श्र विगाड़, बच्चे साल की कमी और डक प्रषण करन 
और बॉट+ के तराका मे पाए जाने घाल दाप मशीन आदि पूँजी बलुओों स्ते 
प्रात्त काने श्रोर इमारत क सामान मिलने की कठिना: तथा टइनिकल लोगों 
की कमो, जिनका परिणाम यद्द हुश्रा कि देश में धघौरेघौरे एक शरद गिक 
सक्ट पेदा होने लगा। इसी घीच मे *४ अगस्त २६४७ को 
"ओर राष्ट्रीय सरकार का निमाण हुआ । उस समय दर हा झऔौदा। हि 
'अ्च्छी-नहाँ पा और दिसम्बर-१६४४-म ता उदय घधा 5४४९ रेपति 
उसने बह आतुभव किया कि दश म चारों ओर उल्तादन किया म 
ओऔरदा दे । इस सम्मेलन ते दस प्रश्न पर विद्यार डिया और श्रेय कर 
के सामने उछ सुकाव भी प्रस्तुत किये। राष्ट्र के लेताश्रों और भजिया मे ख 
वक्तब्य समय समय पर दिये और राष्ट्रावकरण कायों घातावरण पैड जो 
जाने लंगा उससे भी देश के आशिक जीवन में एक प्रकार को अश्विरल आ 
थी। विनियोग बाजार में मादी का साम्राव था और आशिक तय और, 
अगति या मास रक सा गया था। उद्योग धंधों सम्बद। सम्मेलन मे इेसफिनयु 
शह सिफारिश की कि सरकार को अपना श्रोद्ोगिक नौति को स्प घाषक्त 
करनी चाहिये और राजकाय तथा ब्यक्तियत उत्पादन के नत्रों को मुनिश्चिद 


इम स्वत ड्ुए्‌ 


लत हुआ 
शिथिलता 


उद्योग-बन्दे ; सावारण विवेचन श्छ- 


कर देना चाहिये | इसी उद्देश्य को लेकर ६ अप्रेल, १६४८ को भारत-सरकार 
, नें अपना ओयोगिक मीति सम्बन्धी अस्ताव प्रकाशित किया । 


आरत सरकार की औद्योगिक नीति:--देश की भावी औद्योगिक उन्नत्ति 
"की दृष्टि से इस प्रस्ताव के महत्त्व को देखते छुए इसके उम्बन्ध में योढ़ा विस्तार 
से लिखना आजश्यक्र है। इस प्रस्ताव में सरकार ने एक ऐसी सामाजिक 
च्यवस्था के आदर्श को स्वीकार किया है जिसमें सब व्यक्तियों को समान रूप 
से स्याय और विकास का अवलर मिल सके | पर तत्काल उनका उद्देश्य लोगों 
के रइन-सहन के दर्जे को ऊँचा उठाना और इस दृष्टि से देश के आक्ृतिक 
साधनों का समुचित उपयोग करना, उत्पादत बढ़ाना और सब को राष्ट्र की 
सेवा में काम देना है। सरकार ने इसके लिए अआ्राथिक योजना के महत्त्व को 
स्वीकार किया और एक प्लानिंस कमीशन नियुक्त करने के अपने विचार का 
मरकाशन किया । सरकार ने इस वात पर भी ज़ोर दिया कि देश की मौजदा 
अवस्था में उत्तादन बढ़ाने का और खास तौर से उलादक कललओों और 
निर्यात की वस्तुओं की उत्तादन-बद्धि का बढ़ा महत्व है | साथ ही साथ न्यायपूर्ण 
चटवारे की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया | सरकार ने बह भी माना 
कि भविष्य में श्रौद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध में उसको अधिकाविक क्रियात्मक 
भाग लेना पड़ेगा; पर राज्य के पासजो घन और जब सम्बन्धी साधन हैं 
उनका इस मामले पर वरावर श्यान रखता होगा ) जहाँ तक राज्यकीय और 
च्यक्तिगत उत्पादन क्षेत्रों के बटबारे का प्रश्न है, उद्योग-घंधों को तीन श्रेणियों 
में बाँटा गया है | पहली श्रेणी में वे उद्योग आते हैं. जो केवल राज्य दर ही 
संचालित किय्रे जाएँगे--जैसे शस्त्र श्रौर सैनिक सामग्री [एम्पूनिशन] सवंधी 
उद्योग, एटोमिक शक्ति का डसादन और नियंत्रण, तथा रेलवे-यातायात। 
अंकट-काल् में राज्य को इमेशा चुद अभिकाद होगा कि राष्ट्रीय रक्षा के लिए , 
महजपूण क्वित्ती भी उद्योग को वह अपने अधिकार में करले | दूसरी श्रेणी में 
डस उयोगों को गरिनतो होती हे जो जहाँ तक उनके क्षेत्र में लए कारखाने 
खोलने कंए प्रश्न दे राज्य के लिए दी छरक्षित हैं, यद्यपि राज्य को, यदि राष्ट्र के 
हिल में आवश्यक मालूम पड़े तो, आवश्यक निर्यत्रण के साथ व्यक्तिगत उत्पादन 
के सहयोग लेने का मो अधिकार होगा । कोयला; लोहा, इस्पात, हवाई जदाज- 
निर्माण, जहाज-निर्माण, टेलीफ़ोन, देलोग्रफ़ और वायरलेस एपेरेटस का 
डतादन [रेडियो सिंसोविग सेठ के अलावा], और जमीन में से सिकलने वाले 
तेल सम्बन्धी उन्येस इस भ्रेशी में आते हं। इन उद्योगों से सम्बन्व रखने बाले 
जो लक कारखोने आदि हैं. उनका दस वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा 














श्ध् मारतौप ब्र्षशार्त की रूपरेखा 


और उनको भले प्रकार चलने श्रौर उचित विस्तार के लिए सब प्रकार दी 
मुनविधाएँ दी जायेगी | दस वर्ष के बाद इस बारे में दिचार किया जाएगा झौर 
यदि सरकार डिसाो वाणणात का राष्ट्राकरण करेगी ता उचित मुआ्रयजा 
दिया जायगा । राज्यकीय उद्ोगां व प्रदधक लिए राग्य पे काननी नियप्रण 
में पब्लिक कारपोरेशन स्थापित किये जाएँगे जिन पर गरबार का आवश्यक 
मियत्रण होगा। बिजली की शक्ति का उत्गदन और वितरण दस सम्बर में 
बने कादूत के श्रनुमार दोगा। इस कानून क श्रातगय साटूल इलेक्ट्रमियो 
कमीशन कायम किया जा चुका है। तीमरी श्रेणी में बारी के सर उद्योग शामिन 
हैं श्रोर व्यन्तिगव उत्पादा के लिए उगम प्ररी रुतत्रता है , पर राज्य भौ इस 
क्षेत्र में गविकाधिक भाग लेगा और यदि ज्योग घरों वी भावी उनति के लिए 
आवश्यक मालूम पड़ेगा तो राज्य को हस्तनोप करने में मो सकौच नहीं होगा। 
इस सम्बंध म॑ दामादर घाटी-योजना, होराजुढ बाँध श्रादि का उल्लेख ड्िया 
गया था। 


उपयुक्त तोनों भे शियों के अलावा कइ 
श्रायोजन श्रौग निमत्रण राष्ट्रीय हित मे कस्द्राय 
समभा गया। इन ध्थों में पूँ ता बहुत चादिय, ऊँचे दत का टकनिकन कौशल 
चाहिये श्रीर उनकी स्थिति का देशब्यापी महत्त् के श्राधिक कारणों को ध्यान 
भे रखकर निरचय करया चाहिये। नमक, मोटर ट्रेक्टर, इलेक्ट्रिक एजीगियरिग, 
मशौन दल्त, मारी रासायनिक पदाण, साद, ऊनो-सूती वस्त्र उचांग, सापेट, 
शाकर, कागज, खनिज पदार्थ, रक्षा से सम्स्ध रखनेशले उद्योग, हवाई और 
समुद्री यातायात, अचोद धातु श्रादि उत्रोगों का एमारशा इस श्रेष्ठ में होता 
है ।इन उद्योगों के सम्दव में भारत अपार राज्य को सरकाएें, तथा उद्योग 
पतियों और मजदूरें के प्रतिनिधियों मे भा सलाह करेगी यई भौ हाष्ट क्या 
जाया था। ओद्रोगिक नौति सम्राप्री इस अस्वात्र में गह और छोटे पैमाने के 
डयोग घर्बा न मस्त को स्वोलर ड्रिया गया भ्रौर केद्र में गृह उद्योग मडल 
स्थापित करने का विचार क्या गया ) देश भर में सा 
छीटे उद्योग स्थापित करो वर जोर दिया 20063: 70 0 
को ठोक करने पर मो जोर दिया गया ित 
मजदूरी तथा काम मे हिस्ता और एँजी 


ऐसे श्राघा रभूत थये हैं शितरा 
सरकार द्वारा होना आ्रावर्यक 


उद्योग-धन्वे : खार्घोरण विवेचम श्षट्‌ 


खास-खास उद्योगों के लिए कमेटी बनाने का निश्चय हुआ | प्रान्वीय समितियों 
"के नौचे हर बड़े कारखाने के साथ एक मनदूर-संसिति और एक उत्पादव- 
समिति कायम करने का प्रस्ताव किया गया। केन्द्रीय और राज्य की समितियों 
में सरकारी, उद्योग और मजदूर तीनों के प्रतिनिधि और बाकी की दो समित्तियों 
में | मजबूर-समिति और उत्पादन समिति ] मिल मालिकों और मजदूरों के 
बराबर प्रतिनिधि रहेंगे, ऐसा निश्चय किया गया | मिल मालिकों और भनदूरों 
"के सम्बन्ध इस तरह से अच्छे रद्द सकेंगे, यह आशा की गई। स्थायी इश्डस्ट्रियल 
पट्रेल्यूनल बनाने की कार्रवाई भी को गई। औद्योगिक मकान-ब्यवस्था में सुधार 
करने पर भी जोर दिया गया | विदेशी पूँजी की देश को आइश्यकता है, यह 
स्वीकार किया गया । इस सम्बन्ध में एके कानून बसाने का ग्रस्ताव किया गया 
पेजेसमें इस बात्त का अवश्य समावेश हो कि विदेशी पूँजी लगे उद्योगों का फजी लगे उद्योगों का 
जांस्तविक नियंत्रण और स्वामित्व भारतीय हार्थों में रदे। अन्तिम बात इस 
अस्ताव में शरिफ नोति के बारे मे कहे गई कि अनुचित विदेश प्रतिस्पद्धों से 
भारतीय उद्योगों को.संरक्षण दिया जाएगा और उपभोक्ताशों पर बिना अनुचित 
आर डाले भारत के साधनों कु उपयोग किया जाएगे। | 


*. ओऔद्योगिक नौति सम्बन्धी इस प्रस्तात्र को ध्यान से देखने पर मालूम होगा 

कि सरकार के सामने एक झोर तो थइ उद्देश्य है कि देश का उत्पादन बढ़े 
और घूसरी ओर पूँजोवादी श्र्थ व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करके एक मिलौ- 
जुली अर्थव्यवस्था कायम करने की इंच्छा है। मिलौ-ज़ुली श्रर्थव्यवस्था का 
पविचार तो कोई नया नहीं है, बल्कि जो व्यवस्था आज चल रद्दी दे बह भा मिली 
जुली ज्यवस्था दी है | पर इस प्रस्ताव की विशेषता इस वात में है कि यह पहले 
से हो निश्चित कर दिया गया है कि श्रमुक-अमुक धंवें तो राज्य दारा ही 
संचालित होंगे । इस बटवारे के पीछे सरकार का दृष्टिकोण तो यह था कि 
वपक्तिगत-ब्ल्यूदन के लिए एक प्रकार की जो अमिश्चितता भ्रव॒ तक रही है वह 
दूर-हो जाय | पर बस्तव में ऐसा हुआ नहीं | यद्यपि कुछ उद्योगों के बारे में यंद्द 
स्पष्ट हो गया कि गे संचालन सरकार द्वारा ही होबा, पर वृूसरे उद्योगों के 
बारे में यह स्पष्ट नहीं कद गया कि उनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। पूजी- 
पतियों के लिये अनिश्चिततर का चढ़ एक बढ़ा आधार हो गया। 

* भारत संरकार की उपयुष्ि औद्योगिक नीति को घोषित हुए आज तीन 
सोल दुए । पर इस तीन वर्षो में देश में औद्योगिक उन्नति के लिए कोई विशेष 
अयत्न नहीं हुए । यह ठोक है कि जो उद्योग-धन्चे स्थापित हैं वे चल रखे हैं और 
कुछ उैद्योगों कोर-जैसे सूती कपड़े कं उंद्योग,, ऊ्नी कपेड़े को उद्योग, मशोच-दूल- 





सर मारतीय अर्थशास्त्र कौ रुपरेसा 


उद्योग, जूट उद्योग श्रादि को थोड़फर बाकी थे खास खास उद्ोगाँ का उत्तादर्त 
पिछले वो सालों मं थोड़ा बहुत बढ़ा है । कोबला सोमेंट, इस्मात, एलूमिनियम, 
रसायन-दाथ, विजनो का सामान, शकर, कागज के उद्योग इस भेणी में ब्राति 
हैं। सीने की मशौत और बाइमिकर्ला के उयादा मे तो काफी हएद्ि हुई दे पे पर 
चालू उद्योगों के उत्तादन में थोड़ी बदुत हृद्धि होना एक बात है और ओऔदोगिक 
अग्रति बुसरी। नए-नए उद्यो्गा के विद्ास और मौचूडा उद्योगा म नए कारलार्ता 
की स्पापना के लिए झआात्र कोई प्रयतत नहां होरद हैं श्रीर विनियोग बाजार में 
शिगिलता छाई हुई हैं! श्लौद्यागिक विकास का दृष्टि में इस असतोपजनक स्थिति 
के लिए जिम्मेदार कौन दे, यह एक विचारणांय प्रश्न है। 
इस सम्बंध में एक बात यह कही खातो है कि भारत सरकार की ओऔदो- 
गिक नाति स्यथह्यर में सुनिश्चित नहीं रहौ है श्रौर उसमें श्रौर राज्य की सरकारों 
की नीति म सामत्जस्य का अ्रभाव रहा हे। कमी कभी सारत सरकार के शी 
'विभित प्िभागों म॑ सामउजस्य का अ्रमाय देखने को मिला ऐ। इ7 बालों के 
उदाहरण स्य॒ुरूप जैसे यइ कहा चाठा दे कि यथपि भारत सरकार कइने को सह 
कहता रही है कि सरकार के पास राष्ट्रायारण क लिये श्राप आवश्यक साथा 
ही हैं, पर व्यवद्वार में कुथ राज्यों को उरकारों ने बिजली उत्तादन करने बाला 
कम्पनियों के राष्ट्रीपक रण को दिशा में कदम उठाया है | इस अकार सढ़क याता 
चात क राष्ट्रीयीक्रण का बात है | भारत सरकार का योजना में सड़कन्यातायात 
क राष्ट्रीक रण को स्थान नदी हाते दुए भी राज्यों को सरकारा ने सड़क यातायात 
के राष्ट्रीयीरण का कदम उठाया है । मारत सरक्षर इवाए यातायात-कसनियों 
के राष्ट्रयकरण के प्रश्न पर मी विचार कर रहो है। इसने अलावा 
भारत सरकार श्रीर राज्य की सरकारों ने सरकारी तार पर कइ उदाग घघ॑भी 
स्थाषित किये ईं श्र करने को योजना भी है। सैसे मारत सरकार दो लोहे 
और इश्पात के कारखाने और मशीन इल उद्योग का एक कारखाना स्थापित 
करने की सोच रही है । सिंदड़ी साद कैफ्टरी को स्थापना मी माः शे 
की है। साराश यद है कि फेद्रीय और राज्य ते मी 
2५ डी मरवारों की इस नीति के 


बिल पालियामट में वश क्या 

में है बठाया है। उनऊूू 

कारण उसमें उछ रुशोषन भी किये गए, हैं पर हे: विरोध के 

दे | खास तौर से उद्योग घ्षो की पक हब: व कही 
नक्ता विशेध 
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है | पस्च इसारा ऐसा विचार है कि सरकारों के ऊपर इस तरइ से दोप डालकर 
यूुणक्षीपति वर्ग-अपने- दायित्व और दोषों से- बचने का प्रवत्त करता है। वास्तविक 
पस्ंति यह, है कि इस- देश के व्यवसायी वर्ग ने देश के प्रति अपने दायित्व को 
बिल्कुल नहीं निभाया है | कभी राज्य की नीति की आड़ में और कभी मजदूरों 
की आनुचित मांगों श्रौर उनके कारण बढ़ने वाली उत्तादनम्लागत की आड़ में 
उसने अपने कर्तत्य को बरावर अवदहेलना क्री है| उन्होंने अपने कल-क्रारखानों 
में मवीमतम मशीनें लगाने और योग्य टेकनिकल लोगों को सेवाएँ लेने में वराबर 
दिलाई को है | आज, भी इस देश का पूजीपति वैज्ञनिक् खोज पर रुपया खर्च 
करना अपव्यय' सममता है | धवंद्र, हिसाव और विक्रो के ज्ञोंत्र में जो नई-नई 
पुद्धतियां निकल रही हें उनका चह उपयोग करने को चिन्ता नहीं कस्ता । साइस- 
पृछ्षेक नए-लए क्षेत्रों में उत्पादन करने का बह कोई प्रयत्न नहीं करता और अपनी: 
पूरी श्रौर लास का उपयोग परिकल्पनात्मक कामों में करता है। व्यावसायिक 
चैत्िकता का उनका स्तर बहुत ही ीचा है। मजदूरों के साथ आज भी घह 
कदारता और न्याय का द्ञ्यवहार नहीं करना चाहते। इन सब बातों का श्वर्थ 
बह है कि भारत का व्यचसायो राष्ट्र निर्माण के काम में अपना उचित योग देने 
की आज तैयार नहीं है। और जनतंत्रीय शासन में सरकार पर जन-कल्णण की 
दृष्टि से जो बढ़ी हुई जिम्मेदारियां आतो हैं और जिसके कारण देश के झा्थिक 
जौबन में उप्ते अधिकाधिक क्रियाशील होना पड़ता है, उस परिस्थिति से श्रभी 
खद अपना मेल नहीं बिछा सका है | आज तो ऐसा लगता है कि मारत का 
अंग्रवेसायी वर्ग अपने लाम को छुरक्षित रखने के लिए. सरकार से एक छिपा हुआ 
संबर्ष कर रद्या है। आवश्यकता इस बात की है कि घहद अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की 
संमके ल्पॉय और देश के आर्थिक नवनिर्माण में उचित योग दे | 
इसका सह अर्थ है कि सरकार की नीति में कोई दोष दी नहीं रहा है। 
सबसे बढ़ी बात तो चुद है कि विभिन्न सरकारें देश के आर्थिक जीवन का जहाँ 
सक सम्बन्ध दे एक सी नीति बरतें और उनका आपस में पूरा-पूरा सहयोग हो । 
इसके अलावा विभिन्न कामों के बीच में आज इमें प्रथमिकता निश्चित करने कौ 
बड़ी आवश्यकता है। हमारे सामने काम बहुद है और दमारे साधन सीमित 
हैं। ऐसो दा में हमें क्रिस काम को पहले करना है और किस को बाद में 
यह सोच-विच्यर कर निश्चय करवा चाहिये | इस बात की भी आउवश्यकेता दे 
कि सरकार के आर्थिक निर्णय स्पिर हों | इस बात की अ्मी तक बड़ी कमी रही 
है । देश की निमृत्रए-व्यवस्था अथवा जो वड़ी-बढ़ी बहु उद्देश्योय_ योजनाएँ 
( दामोद्र घाटी योजना, दीराकुड बांध आदि ) आज चल रंडो हैं, उनके सेंबंघ 






श्र भारतौद ब्र्थशास्त्र ही रपरेला 

में सरकार को नीति में उतार चढाव श्राते रहे हैं। इसका तर धारक 
जीवन पर घातक पड़ता है। इस बात थी भी आवश्शध्ता है ड्लि 
सरकारी उद्यागों के सचाला का काम सागरण गास्म कमचारी ये के 
सोगों को, जी स्वभाव और शिछ्धा तथा अतुमर से केवल यत्रव३ काम करने के 
अभ्यरत है, म सैंपे , बल्कि इस छेत्र क लानकार लोगों के हाथ में चह काम दे | 
इसे लिए देश में एक नए कमचारी वग( इकोनोमिक सर्विद्ध ) का तिर्मोण 
कया होगा। देश में टेक्निकल श्रादमियों की भी बड़ा कमा दे। इस कुमी को 
मी पूरा करना द्ागा श्रौर मद देखना होगा कि जो टैहनिकल चादमी तियार 
डरते हैं वे देश की आवश्यकड़ा को ध्यान में रसकर किय जाते हूँ । 


उपयुक्त विवरण का शार यह है हि देश की श्रौद्योगिक उप्तरि के लिए 
पर मा बी पिन मात आया सुम्यवश्यित श्रौर सुनिश्चित योजना की श्रादशयर्ता है ओर दस योजना 
को काय स्वत करने से साल यार रह 
सहयोग अरूरो है। देश को एक और ता इस बात का जरूरत हैं कि डसहे विवातियाँ 
को खाने, कपड़े और मकान श्रादि को प्रारंभिक झ्वश्यकताश्ों की तत्काल पूर्ठि 
हो, दूसरी ओर ऐसे आधार भूत उद्योगों के विकास का प्रश्न हे जो श्रधुतिक' ढंग 
की छोद्यांगिक प्रगति क लिए श्रावश्यक है। ओर गद सब आज को आधिक 
स्थिति की पृष्ठभूमि में इमें करना है जब हि चौज़ों पे दाम बधाबर बढ़ते जारइ 
$, विनियोग पू जी का देश मे अकाल सा है, टेकनिकल श्रौर मशानों आदि 
थू जो वस्तुओं क लिए इम विदेशों पर बटुत नि्भेर रइना पढ़ता है; जन संख्या 
मे उत्तरोचर वृद्धि होती जा रही है और खानेकपड़े का भश्न तक्ाल इल करन 
की झ्रावश्यकता हे। इनसे तमाम परिष्यितियों में मे निकल कर सफल शाथ्िद 
और श्रौद्योगिक नीति का निमाण करना इमारी सबसे बड़ा श्रापिर श्रावश्यक्ता 
है। माच १६४० में इसी उद्देश्य से माएत सरकार न॑ याघना श्रायांस ( प्लानिंग 
कमांशन ) की स्पायना की है। इसका काम हांगा दश के समश्त जन और घन 
सब॒धी साधना का श्रमितिर्भा रण ( एसेसमेंट ) करना श्रूर अपर्यात्त साधनों मं 
अमिदृद्धि की समावनाधों का जाच करता तथा उक्त सादा का सयश्रेथ्ड और 
सलित उपयोग करने की दृष्टि से एक योजना तैयार करना। बह 
निरचय करंगा कि इस योजना क॑ दिमिन शार्णा में ग्रा है बह भी 
श धमिकग के क्र क्या 
श्र्भिक उन्नति में जो शघाए आरदी हैं उतक निराकरण कया को 
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अन्त में इस चोजना-आयोग का काम योजना ठीक-ठीक कार्यान्वित दोरही 
है, इसको देख रेख करना मो दोया और इस बारे में चद् सरकार को बरावर 
आवश्यक छुम्ताव भो देता रहेगा । 

चोजना-आवोग कौ रिपोर्ट शीघ्र ही ( मई १६४१ ) प्रकाशित दोने की 
आशा दहै। अपने काम को करने के लिए उसने राज्यों से आवश्यक जानकारी 
ग्रात्त की ई और उनकी योजनाओं को देश व्यापी आधार से जाँचा और उनका 
समन्वय किया है | हम आशा करते हई कि इसके प्रयत्तों के फलत्वरूप देश का 
आर्थिक भविष्य उज्ज्वल होगा। देश को औद्योगीकरण से क्या-क्या लाभ होंगे 
अब हम इस विपय में थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे और इस सम्बत्ध में जो 
विचार प्रचलित हू उनका मूल्यांकन भी करेंगे । 
.... ओदच्रोगीकरण से लाभः--प्रायः यह प्रश्न उपध्यित होता है कि क्या भारत 
के लिए औद्योगीकरण लामप्रद होगा। चहोँ चइ सछेत बार देना आवश्यक 
है कि श्रौद्योगीकरण से तालर्य वड़े बड़े उद्योग-धंघों की स्थापना से है। अस्ठ, 
इमें आधुनिक उद्योग-धंधों और भारत की दृष्टि से उनका क्या उपयोग है, इस 
'विघय पर थोड़ा विचार करना चाहिये। 

कई बार आधुनिक उद्योग-धंघों की विना सोचे-समल्रे विभिन्न 
कारणों को लेकर बहुत आलोचना होती हुई देखो गई है।इस प्रकार की 
आलोचनाओं का यदि व्यानपूर्वक अ्रध्ययन्त किया जाए जो मालूम दोगा कि 
विचारों की अल्पणता उनका एक बड़ा आघार है।एक उदाहरण लौगिए,। 
जो लोग झाशुनिक उद्योगों के पक में नहीं है उनकी ओर से एक वात यह कहो 
जाती दे कि भारत में पूँली का अमाव और श्रम का वाहुल्य होने से बड़े वैमाने 
के उद्योग उसके लिए उपयुक्त नहीं हई। चहाँ ध्यान देने की वात है कि श्रम 
और पूंजी सम्बन्धी कारणों को इस प्रकार जोड़ना उचित नहीं है। यह एक 
अलग बात है कि चूँकि भारत में श्रम की अधिकता है इसलिए दम ऐसे उद्योगों 
को प्रोत्ताइन व दे जिनमें अधिकोश काम मशीतों दारा ही हो जाता हो और 
जिनमें मजदूरों के लिए. अपेक्ताकृत कम जगह हो | पर मारत जैसे प्राकृतिक 
साधनों से सम्पन्न देश के.लिए केवल द्वब्व पूँजी ( मनी केपिट्ल ) की कमी 
के कारण यह राय बनासा कि आधुनिक उद्योगों की दस्टि से उसके पास साधन 
महा है, विचार-प्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता | दृच्च पूँजी 
की उपलब्ध मात्रा का कसर हमारे देश के औद्योगिक उन्नति को अति पर तो 
पढ़ सकता है पर उसको देश के लिए आधुनिक उद्योगों को उपयुक्तता अथवा 
अनुपतुक्तता का आधार बनाना सर्वंया जरत है चालू प्रजो की स्थिति को 
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सुधारने का जई तह सवाल दे कई उराय मौजूद हैं। देश कौ चेकिंग और 
शास-नययस्था और उस सम्दधां नोति में आवश्यक सुपार करने से, उचित 
शर्तों पर विलेशों से पूँजी उचार ले करर, ठथा अनुतृल मुद्रा ल/ति ऋरना कर 
दुश को चानू पूँजी की समस्या का इल निकाला जा सकता है। औद्योगिक 
उन्नति स्वय दा थराये क लिए अधिक पूँल। प्राप्त करो का एऋ साधन है। 
साराश यह ह कि श्रम और पूंजी सम्बवी तड को एक साथ मिला देना रादी 
नहीं है । 
भारत के लिए औदयोगिक धसार वी चावश्यकृता पर विचार करते 
समय दमारे सामने कई बातें स्पष्ट हानी चाहियें/ सबसे मूल बस्त यह दे 
कि कसा भा देश को आशिक व्यवस्था का अतिम लदय प्रेबल श्रार्पिक दिते 
की प्रर्ति करना नई दे बल्कि सम्पूर्ण सावव हित को, थायिर्र हित जिंधका 
एक झ्रज्ञ मात्र है, यृति करना हे। इमें अ्रय्ने उमस्त खाधनों का इसो इंद़े से 
उपयोग फरना द। इसी इशि से हमें ये प्ररा इल करने ई कि किसा देश में 
कृषि, एइ उद्योग और बढ़े उद्योगों को क्रितना कितना स्प[ुन मिलना चाहिय। 
जिसे हमर सप्रण मानय द्वित कह्त हैं उसमें एऋ तरफ़ ठो इस बात का समारश 
हो शाता है मि जनता के ओदन यापन कय एक स्वस्थ मापदरद हैं, और 
दूसरी ओर उसम यह बात मा आठो दे कि प्रत्यक मनुप्य वो अपने व्यक्तिस्त 
का सर्वतोमुखी विकास करने का समान और स्येश् अवसर हो। यह तमो 
समव हो सऊता दै जबकि दश में एक एसो न्‍्याययुक्त समाज-ब्यवस्था हो जिममें 
अधिकतम उलदान, न्याययुक्त वितरण और मनुष्यत्त के विकास के डिये 
उपयुर्ते धातावरण--इन तीनों मे समुचित सुलन समय हो सके । इसालिए, कृति 
अथवा उद्योग किसी एक के प्रति पक्ष विपत्ञ का भाव लेकर चलना उचित नहीं 
कहा जा सकता । 
_ दूसरे इ॒यें ओदोगिकदाद और पूजोताद के भद कप मा स्प समभना 
चाहिये | एक के दोषों को दूसरे जे दोपों क साथ न मिलाया जाव। पहले क्ड्रे 
वैमाने पर चलने वाले उद्योग धर्षा में क्या-वदा दोप हैं इसा पर व्रचार कि 
जाए.। बड़े उद्योगा के दिख्य पक आम शिकायत यह द॑ फिफ्रिल मे 40408 
वाले अ्धितताश मजदूरों को ऐसा काम करना पड़ता है जिससे उनकी काम करने 
शक्ति का विक्रास नहीं डो सकता आर इंडालिए उनझा काम लक हक 
के विकास में सहायता नहीं पहुँंचाता। पर ऊ मर व्यक्तित्व 
न रस सम्बाध में कई नाते स्पष्ट करने 
को आवश्यकता है। पहला बात तो यह ह यह दोष क्चल बर 
उद्रोगों में ईी नहीं ह। दस्तकाते ू दे दीप केवल बड़े बड़े मरा।न- 
उस बहुद काम हैं जिनके द्वार काम 
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करनेवाले को रचनात्मक झक्ति का विकास नहीं होता और छो नोसस होते हैं।' 
इंसके अलावा सशौन पर काम करने वालों में मनुष्य के ब्यक्तिव को बनाने 
वाले कुछ शुर्णो का, जैसे छुद्धि, जिम्मेदारी और सावधानी का, अपेक्षाकृत अधिक 
विकास होता है। उनको इस वात का सी अवसर रहता ह कि वर्तमान मशीनों 
में क्या-क्या खुथार हो सकता है इस विपय सें विचार करें। इसमें तो कोई 
संदेह नहीं कि आधुनिक मशीन का कई पुरानी हाथ की दक्षताश्रों श्रीर कारोगरियों 
पर बुरा प्रभाव पढ़ा दै।पर साथ द्वी साथ उसने कई ऐसी नई कुशलताओं 
के लिए रास्ता भी खोल दिया हैं जिनकी आवश्वक्रता ठेकनिकल योग्यता, 
विभिन्न प्रक्रार के उद्योगों में काम कर सकने की उपयुक्तता, नए सुधार लोंचने 
की शक्ति, झौर निर्यय-बुद्धि के लिए द्ोतो है।यह भो सही है कि मशीन 
काम में एक इुद तक नौरसता है, लेकिन इससे भी इन्क्रार नहीं किया जा सकताः 
कि मशीन ने बहुत से थका देने बाले और भारी कांमों को अपने ऊपर के 
लिया है और एक ही प्रकार की क्रिया को वार-बार ढुहराने से जो नीरखता 
पैदा होती है उसका अन्त कर दिया है। क्‍योंकि ऐसे कार्मों को ही मशीन 
आसानी, से कर, सकती है। यही कारण है क्रि इस तरह के नोरस कार्मो से 
हि पाने, के लिए. मशीन के उपयोग क्रे क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता 
न कि उसे कम करने को । मशीन से होने दाले कुछ और भी लाम हँ जैसे 
काम का जल्दी हो जाना, मनुष्य में कई प्रकार के नए कांम करने को शक्ति. 
उत्पन्न होना, अम को स्थानास्तर करने की छुविधा बढ़ जाना आदि, जिनको दर्मे 
सूलना नहीं चाहिये [ 


आधुनिक बड़े उसाने के उद्योगों के विरुद सामामिक द्वित की दृष्टि से 
एक आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि उनके छारा आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकःणः 
होता है । इस आपत्ति में वहुन कुछ तब्य हे और यह भी किसी दृद तक ठीक हे 
कि उद्योंगों के राष्ट्रीयवरण सात्र ले यह आपत्ति नहीं सिट जाती । इसका कारण” 
यह है कि जिन व्यक्तियों के ह्यथ में अधिक सत्ता होगी वे उपका अच्छे अयवा 
बुरे के लिए अवश्य हो उपयोग कर सकेंगे, फिर चाहे यह व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसायी 
दो या समाजवादी सरकार के कर्मचारी | बह भी ठोक ही है क्रि जब तक मदुष्य- 
स्वभाव में कोई ऋतिकारी परिवर्तत नहीं हो जाता और मलुष्य राष्ट्र के प्रति 
अपने नैतिक कर्तव्य की भावना से पूर्रतया ओभ्रोत्त लद्दी .दोजाता त्तव तका 
उसके द्वारा उसके द्वाय में केन्द्रित सत्ता के- उपयोग की अप्रेज्ञा डुदपयोग कौ: 
झंभाषना' अप्लिक रहेगी। यह ठीक दे कि समाजवादी व्यवस्या के अन्तर्गत, 
ज़बकि मुनाफा-बृत्ति की जयह समाज-सेवा की-सावना ले-लेगी, संमस्त सम्राजर 
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के वातावरण मे एक अवश्य राभावी परिवता होगा जिसका कि धरसाव सनुष्य 
के व्यत्तिरत पर अवश्य हो श्रच्छा दोगा। इसके साथ साथ यदि अनतत्रौय 
सपाज का समुचित नियनश भी रदे सो समाजव।दो व्यवस्था | अदर वेन्द्रित 
आशिक रुत्ता से उत्तन्न होने वाले खतरे अवश्य हो यहुत बुछू कम हो 
सकते हैं! 
मशीन उद्योर्गा के पुछू और दोष मी हैं। आय के युग में पाए जाये 
बाले झार्थिक शोषण, येकारा और विभिन्न राष्ट्री के आपसी शाप्राज्यवादो 
भगड़ों का कारण भी आधुनिक उद्योगवाद हा बातवा जाता दे। पर धास्तव 
में एंसा नहा है। यह टोऊ है कि आरम्म में मशीन उद्योगों की स्थापना के साथ 
साथ मजदूर तथा श्राभ जनता क द्वितों की रक्त! का प्यान नह रखा जा सका। 
आधिक जोवन का आधार किसी प्रकार की योजना नहीं रहो। पर जैसे-जैसे समान 
ओर मतदूर द्वित के कावूत बनने लगे हं श्रोर राज्य ने एक न एक खीमा तक 
आर्थिक जांवन को ध्रायोजित करने का प्रयत्न करना शुरू किया है, मशीन 
उद्योगो के खाथ साथ उन श्राथिक शोषण और बेहारी जैसे दोपों को रूम 
किया जा सका है ) यह अवरय है कि उद्योगों को पूजीवादा व्यवस्था जिस हद 
तक समाज में निर्बाध रूप से रदेगा उस इद तझ उपयुक्त दोष सौ मशान उ्योग 
क साथ बने रदेग ! 
मशौन उद्योगां के बार में जो उुछु ऊपर लिग्पए जा थुका है ठससे श्सा 
विसार का पुष्टि पोती है कि यह कहना कि मशीत उद्योग सर्वया बुरे हैं श्रथवा 
सर्वया अ'छ ठाक यहा है। श्रष्छा” अथवा उुराई इस बात पर बहुस निर्भर है 
कि क़िने परिस्थितियों और किस वातावरण म कौन से उ्रोर्गो को स्थापना होता 
है। जहय तक भारत का सवब है उसक बारे म॑ भी इस यह नह कह सकते कि 
डस मशान उद्योगों का सैया उह्ि'कार हो करदना चाहिय । इसके कई कारण 
है । भारत श्पने आप को सतार से सतेया अलग नहीं रख सकता और यह 
निश्चित दे कि दुनिया आधुनिक मश!न-उग्ोर्गों का बहिष्कार नहां करने बाल! 
है| दूसरे श्राधुनिक जोतन को आ्रावश्यकताएँ, लिनमें दश क६ रुका का प्रश्व भा 
ओआजाता है, ऐसा हं कि उनका पूर्ति क्न लिए मो बड़े पैयान व मशीन उद्योगी 
को अपताना पड़ेगा। तासर, हमारे सामने अपनी बढ़तोंटुई नम सस्या को 
झावश्यकताओ को प्रा कराए का प्रश्न भी है। मशान ब्रा 2 हम 
समय में शोर भ्रधिक ,मात्रा में होता है श्लौर इसलिए बनती हुई माय का डरे 
करमे में उसकी श्रावश्यक्ता गय आविक के रे 
"के मशीन उद्योगों को स्थान होगा, यद उक्त दिवर व्यवस्था मे बड़े पैमाने 
रे गए मेंसप्रक म आचाता है; 
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| है कि समाज के हित में इन उद्योगों का ययेब्ट नियंत्रण होना 
> चाहिये। 
जब हम देश के, औद्योगीकरण कौ बात करवे हैं तो इमारा ताल 
केवल वड़े-कड़े उद्योगों से ही नहीं होता | छोटे और दीच के दर्जे के उद्योगों का 
सभी देश के औद्योग्रीकरण, में स्थान है। बड़े-बड़े उद्योगों से मिलमे घाले लाभ के 
अतिरिक्त, देश के आर्थिक जीवन को औद्योग्रिक विकास से, जिसमें सब प्रकार 
के उद्योययों का विकार आ जाता है, और भो कुछ लाभ है जिनका उल्लेख कर 
देना आवश्यक है। 
सबसे बड़ी वात तो यही है कि खेती की भूमि पर अत्यधिक जन संख्या के 
भार को कम करने के लिए देश में नए धंधों के खोलने की आवश्यकता है। 
“ वेश का औद्योगीकरण इस दिशा में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, देश के 
आर्थिक जोवन की खेती पर जो अत्यधिक निर्भरता शऋ्राज पाई जाती है उसको 
क्रम करने का उपाय भी देश का औद्योगीकरण ही है। औद्योगिक विकास से 
इसारी राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी | इसका भ्रसर लोगों के जीवन-वापन फे माप- 
दण्ड क्षो - ऊँचा उठाना और उनको कर देने को क्षमता को बढ़ाता होगा। 
इससे राज्य की आय भी बढ़ सकेगी ताकि राप््-निमोण के कार्मों में वह अधिक 
: च्यय कर सके | उद्योग्र-घंथों के विस्तार से मध्यम श्रेणी के लोगों में मो वेकारी 
कम हो सकेगी । 
“ देश के औद्योगिक उन्नति से उपु्त आर्थिक लाभ तो होंगेही पर 
उसका राष्ट्र के चरित्र पर भी अ्रच्छा असर पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की योग्यता 
“ और रुचि के लिए. अवसर मिलने के साथ-साथ, देश की जनता में श्रौद्योगिक 
“ अन्नत्ति के फलस्वरूप और मी कई गुण पैदा हो सकेंगे । उदाहरण के लिए बौद्धिक 
जागरूकता, कार्य और विचार फी निश्चितता, और लरूढ़िवादिता का अमाव 
कुछ ऐसे गुण है जो कि औद्योगिक देशों के रहने बालों में साधारणतया पाये 
* जाते ह और जो अल्वेक 'राष्ट्र के लिए बांच्छनीय दें । हे 
डेश के ओधोगीकरण के संबध में इमारा अंतिम निष्कर्ष यही हैं कि 
' भारत को एक निश्चित बोडनां के अनुसार अपने उद्योग-धंधों की उन्नति को 
- झोर ध्यान देना चाहिए | यह उन्नति न केबल बड़े उद्योगों के क्षेत्र में बल्कि 
बीच के और छोटे उद्योगों के क्षेत्र में मी डोना आवश्यक दे। अब घक राष्ट्र की 
“पराधीनता इस दिशा में एक बहुत बड़ी बाबा थी | इस बाधा के इट जाने के 
' पश्चात्‌ और भारत शक जनतंत्रीय गण राज्य घोषित हो जाने के बाद अब यह 
आशा, रल्ो जा सकती है कि हमारा देश जीवन के अन्य छत्रों की भाँति औद्यो- 
“गिक क्षेत्र में भी प्रयति करेगा । न 





५ 
परिन्छेदू--+ 
उद्योग-पधे--परस्तुत अश्न 
योचता दी आपश्यकवा-पिछले परिच्देद से यह स्पष्ट ई कि इमारे 
दश की उद्योग घंषों स्वधी वर्तमान स्थिति सतोप जनक यहीं है और देश में 
ओद्योगिक विकास को अत्पत आवश्यकता है) विना देश के औदोगीःर्ण के 


यह सम नहीं मालूम पढ़ता कि झ्राम जनता को जो दयनीय स्थिति आज है 
उगसम यये० सुधार हो सफ्गा । 


देश का औ्रौद्योगिक विक्राप्त सहा श्रौर व्यवस्यित ठग से हो इसके लिए 
थह झाइश्यक है कि इसार पास विकास को कोई निशिचित योजना हो। 
देश में श्रम तक जो भो उद्योग घपे स्पपित हुए उनको एक मड़ो कम यह रहां 
है कि व किसे निरिचत याजना के झतुमार स्थापित नहीं हुए. ! कुछ उदाइर्स्षों 
यह बात श्यण्ट हो सहता है, जैसे शक और तो हमारे रेश में दूत कपड़े, शकर 
आदि के उद्योगों का ब्रावश्यकता से अ्रधिक विस्वार हुथ्रा श्री दूसरी बोर कई 
खषयोगो घा्धों, परि--मशीन और रासायनिक पदार्थ उपर करने वाले उचीर्गों 
को झोर गत महायुद तक वश #ग कोइ प्थात ही नहीं गया) आवश्यकता से 
अधिक विस्तार होने का इतना ही अथ है कि भाग की दृष्टि से अधुक उद्योष 
बाड़ कौ श्राइश्यकता को पूर्णतया श्रणवा करोब करोब पूर्यतया सेंतुए धर सकता 
है। “यदि कोई उद्योग ऐसा है जिससे कि भरच्छा मुनाफा कमाना प्रभष है, ती 
उसमें उस सम्रम तक पूँजो बराबर लगती दी जाठी है जब तक कि उसमें पजी 
की भात्रा आवश्यकता से अ्रविक नई दो जाती ओर उस उथोग से मुनाफ री 
कोइ आशा नहीं रहती ।” हमारे देश में श्रव क उप्रोग घस्पों का जिस प्रकार 
विकास हुश्रा है उससे यइ मां रकध्ट हे कि क्या माल उत्पत्त करने वाले धर 
और ओग्रोगिक पेड में कितनी दूरो है श्यवा श्रौदयोगिक केद्र श्रौर बाजार, जे 
माल बिकने जाता है, उसमें छितनी दूरी हे, इसका भा विशेष ध्याग सही सना 
धया | और स्थानों का मिलो की शअ्रपला नगई की सूती कपडे को पिला के 
कठिनाई कर यद्दो कारए दे कि विना बाजार दे सुविधा को दुल्ले शक हो आह 
0 300 क्री क््छ 7 हा । इसी प्रक्तर कोकडिनाई मे देश का 
म्रेट से पंख सई वों। इमारे अब्यवस्यित गिः 
प्रमाण यह मी हे कि बह़े करे डबोतो कसा न न मचा 
सामते 8255: 772775 25 /.] पर कैसा कमर पा 
ग््द को क्यो इाते उसकी ६8 7:77 5७ 
ऐसे गई जाम हो उकती हैं घोर उसको किए पर कमर किया 


उद्योग-धन्चे--प्रस्छुत भश्न च््ट 


जा सकता है इसका हमारे उद्योगपतियों श्रथवा तत्कालीन सरकार ने कमी: 

“विचार ही नई किया | इसका पह़िणाम यह हुआ कि देश में जो थोझ्ावहुत 
ओऔद्योगीकरण हुआ उसका भी सामाजिक और आर्थिक इष्टि से बुरा श्ंसराः 
पड़ा | यदि इसारा औद्योगीकरण किसी योजना के आधार पर होता तो बहुत 
से उद्योगों को नष्ट होने से चचावा जा सकता था और नए बड़े पैसाने पर चलने 
चोले उद्योगों का भी एकांगी विकास नहीं होता । अस्त, भविष्य में सही और 
व्यवस्थित औद्योगिक प्रगति के लिए किलो निश्चित योजना का होना अत्यन्त 
आवर्श्यक हे। उद्योग-धंवों सम्बन्वी योवना समस्त राष्ट्रीय योजना का एक 
अविच्छेद अह्ल होना चाहिये, यह तो त्यष्ट ही है। इसका कारण यह है क्नि 
देश के उद्योग-घंर्धो में और कृषि तथा राष्ट्रीय जीवन के दूसरे आर्थिक और 
अन्य पहलुओं में एक्र न एक प्रकार का संतुलन होना तो श्रावश्यक है ही। 
राष्ट्रीय ज्षीयन के किसी एक अज्ञ से रुम्बन्द रखने बाली योजना राष्ट्र भर के 
'लिए जो संपूर्ण योजना हो उससे मेल खाती हुईं तो होनी ही चाहिये । 


.. राज्य और उद्योग-धंे-निर्वाध व्यापार चनाम संरक्षण नीति--देश 
. को औद्योगिक उन्नस्ति से सम्बन्ध रखनेवाला एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि राज्य 
की इस बारे में क्या नीनि हो | यह नौति दो प्रकार को हो सकती है। एक तो 
यह कि राज्य देश के उद्योगों को किन्हीं सिद्धाल्तों के आधार पर 
संरक्षण दे | दूसरों यह कि इस विषय में राज्य कुछ न करे झौर विभिन्न देशों, 
से जो ब्यापार होता है उसे निर्वाघ॒ रूप से होने दे । इसी को निर्वाध ध्यापार की 
सौति कहते हैं | देखना चह दे कि निर्वाघ व्यापार और संस्चण इस दोनों में से 
कौनसी नीति सही है| | न बार | 








निर्वाघ व्यापार के पक्त में सब से बढ़ा तक थह है कि इस नीति के अपनाने 
से प्रत्येक देश के लिए यह संभव हो सकता हैं कि बह अपने साधनों का उपयोग 
उन चीजों के उत्पादन में ही करे ज्ञिनका उल्रादन व और चौजों की अपेक्ता 
दूसरे देशों से अधिक सत्ता कर सकता दे-। इच्च प्रकार प्रत्येक देश चह्दी माल 
"पैदा करेंगी जिसके लिए वह सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त है और 
दूसरे देशों ले अपनी आवश्यकता की दूसरी :्चीजें मंगाएगा और दूसरे देशों को 
अपने यहाँ का तैयार माल मेजेगा | इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर एक 
'शे्ा श्रम का विभाजन स्थापित किया जा सकता है जिसे प्रत्येक देश को लाम 
होंगा और हानि किसी को नहीं होगी | व्यवहार में इसका परिणाम यद्द होगा 
कि जो देश मौशोलिक तथा अन्य कारणों से _ खेवी के लिए. अमेच्ताकृत आ| 
अंपयुक्त है वे अपने उत्पादन-साधनों का उपयोग खेती के लिए ही करेंगे और 





३० आरतौय अवशासस्त्र की रूपखा 


अपनी पैदादार क बदले स ओर दर्खो से जा औयोगिक पदार्थों के ठल्ादन हे 
लिए झ्रव्रिक उपयुक्त दें झद्यागििहर माल ग्रात्त करेंगे। ऊपर ऊपर से देखने में 
निर्बाध व्यापार के पत्र में उपयुक्त तक सही मालूम पढ़ता है। पर यदि दस तके 
का इम गहराई से अययन करे तो हमें उसमें कइ अ्रपृणताएँ मालूम पढ़ें गी । 
सबसे पहला प्ररन तो यह है कि किसे भो दरा का खेत! श्रववा उद्योग घर्षा के 
लिए अ्रपेक्माइृत भ्रविक उपयुक्ता का निशय हम हिस आधार पर करें। ढया 
यह निशयय केवल उपयुक्त ज़बवायु, कच्चे माल और शक्ति को मुविया आदि जैसे 
ग्राइतिक कारणा + श्राघार पर ही किया वानां चाहिय/ था हमें और बातों 
का भी विचार करना चाहिये, जैप्ते भम और यातायाद सम्बयी सुविधा, सरफार 
का मद्रानोति, अ्रौर इसी प्रकार कीशथय सात | जीवन के अस्त छात्र की 
भाँति श्रार्थिक सतत में मौ हस वर्तमान को झतीत से अलग नहीं कर सकते, और 
जब हम किसी पहन पर विचार करना श्रारम्म करने हैं तो वतमान हिथिति को 
आधार सान कर हा चलने हैं । श्रोर यही एर विचारणाय प्रश्न है । क्योंकि 
किसी भी परन ए सम्बंध स जो स्थिति एक समय होता है वद सदा ही नही बरी 
रहती | रुमय पे साथ स्थिति भ मो परिवर्तन श्राता हे। जो श्थिति आज एक 
दैश पे अनुदू न मालूम पड़ती है वहों ऊच दूसरे दश क श्नुदुल बनाई जा सेकर्त 
है। ऐसा दशा म यह बैसे सम्भव हो सकता है ह यदि कोई स्यवस्था आज 
किसी देश जे प्रतिदूल है ता वह सदा क लिए उस व्यवस्था को स्पेक्तार करल 
ओर उसे श्रपने अनुकूल बनाने का कोई प्रयत्न नहीं करे । एक उद्ाइरण से हे 
बात अविर स्पष्ट की था सक्‍तो है। जैसा कि पहले लिया जा चुऋा है, उन्‍्नीषरी 
शताम्दी के मध्य तक विदेशी शासन ये हमारे देश क उद्योगों का सबनाझ 
सा कर दिया या और एक इृद तक इसे सरनाश के श्राघार पर इससैंड न 
अपने डथोग घरों का विकास किया और औद्योगिक समार के रुखेट 
स्पान ग्राम किया और इस प्रकार जान घूक कर जा विवि कस को गा रा 
उसी को आधार घना कर निर्वाव ब्यापार के समयक्रों से इस नौति का थहि $ थी 
करना ध्यारम्म किया कि मारत को क्ृथि पदा्ों के उत्पादन में दयने पगादन 
उपयोग करना चाहिये क्योंकि प्रकृति मे मारत कहो इदि अपान ये साथनों कया 
ओर इगर्लैंड को उद्योग घन्‍्दों पर ही ध्यान फेड्ित करा“ दशा हा बनाया है 
ओीवोगिक विकास की हुए से अधिक उखखुक है | यदि माज || देये, क्याड्ि बह 
देश नदी होज ठो अमेरिका और जन करे भाति पहओ अग्नेर्च & अशेन 
कश्ता अप शाह के विदाथी इस बाठे से भतती अडार बार नीति का दिसाघ - 
सकार अग्रेरिका और जर्मनी ने निर्यात व्यापार के फिलदस परिनित है हि किस 
डाल की असीकार करके 


उ््योस-धन्वे--प्रस्तुत ग्श्न हट 





अपने उद्योग-बन्वों को विकसित किया और ओद्योगिक क्षेत्र में इंगलैंड के प्रतिन 
इन्ही राष्ट्रों के रूप में आ उपस्थित हुए। और आज ओद्योगिक संत्तार का नेदृस््र 
अमेरिका के पास है न कि इंगलेंड के पास । निर्वाच व्याशार के तक की असत्यता 
का इससे अधिक ज्वलंत उदाहस्ण और क्या हो सकता दे | इसके अतिरिक्त एक 
बात और है। श्रन्तर्सम्ट्रियता की कितनी मो वात हम क्यों न करें राष्ट्रों के 
स्वतंत्र अस्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता | प्रत्येक राष्ट्र आज अपने राष्ट्रीय द्वित 
को सामने रख कर चलता दे | यहां तक कि स्टेलिन के मेतृत्व में रूत भी अपनी 
अन्तर्राप्ट्रियता का परित्याग कर चुका द्वे । यद ठीक है कि रूख को यह 
अन्तर्सष्ट्रियता एक सुदूर आदर्श के अतिरिक्त और कुछ कमी भी नहीं रही। 
अस्त, यद्ञपि कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीय स्वावलंबन के आदर्श का पूर्णतया पालन 
करना न व्यावह्यरिक और न उचित ही समस्तता है, पर फिर भी जहाँ तक सम्मच 
हों सकता है प्रत्येक राष्ट्र का यह प्रयत्न दे कि राष्ट्रीय उरक्षा तथा जीवन की 
प्रारम्मिक और आधाहइभूत आवश्यक्रताओं और राष्ट्र के प्राकृतिक तथा जन 
साथन का यथोचित उपयोग करने की दृष्टि से बह अधिक से अधिक स्वावलम्बी 
बने । इस सब प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार-स्पप्टता को बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक 
राष्ट्र को हर कीमत पर अयसी सुग्क्षा का प्रवन्ध तो करना दो होगा । आर्थिक' 
हित्त का कोई भी सिद्धान्त इस में खावक दो, यह कदापि स्प्रीकार नहीं किया जा 
सकता | सारांश यह है कि सुरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले जितने उद्योग हैं. उनके 
मामले में कोई राष्ट्र दूसरों पर निर्भर रहना पसन्द नहीं कर सकता ! इस बारे में 
सापेज्षिक लागत का सिद्धान्त निर्णायक्र क॒दापि नहीं हो सकता | जहां तक जींबने 
के लिए अनिया॒र्य आवश्यकताओं का सम्बन्ध है उनके बारे में मी यही तर्क लागू 
होंता हे । इसी के साथ-साथ राष्ट्रीय साथनों के पूरे-पूरे उपयोग का प्रश्न भी 
है.। निराश व्यापार-सिद्धाल्त का सबसे बढ़ा दोप यह, है कि उसके अनुसार सस्ते, 
से सस्ते मूल्य पर उपभोग, को बस्ठुएँ मिल सकता दी आशिक हित को कसौटी है।। 
पर सीचने का यह ठग सद्दी नहीं है। अधिकतम आर्थिक दित को, स्थिति उ्लों 
समय मानी जाना चाहिये जब समाज में सब काम कर सकने वालों के लिए काम 
की ज्यवस्था हो | निर्वाघ व्यापार-सिद्धान्त इस प्रकार की ज्यवस्था मोजूद है, यह. 
मान फर ही चलता दे | अस्त, यदि इम यह भी स्वीकार करलें कि ठेख स्थिति 
में जब सब काम कर सकने वालों के पास काम है, हमारे साधनों का सबसे अच्छा 
उपयोग निोध व्यापार-सिद्धान्त के आवार पर ही हो संक॒ता हैं; संब भं। यह 
अरन तो, रद दं। जाता है कि यदि उपयुक्त स्थिति.नहीं हे तव इस सिद्धान्त कोः 
कैसे स्वीकार किया जा सकता है। ओर इस में तो कोई सन्देद नहों कि निर्वाये 





















श्र भारतीय अर्यशा सत्र की रुपरेला 


स्यापार के रहते हुए श्रौर उसके परिशागसवस्प भी मारत सैमे रिछड्ढे हुए प्रौर 
आंधिद दृष्टि से श्विर॒मित देश मे बहुत यूद्ध बह्यरी रद सकती है | साणय 
चइ है कि फेवल श्रार्भिक दवित की इप्टि स विचार करने पर मो नियाध व्याशर 
का सिद्धान्त सव प्रिम्थितियाँ मे सद्दी यहीं माख्यूझ पड़ता । 


उत्त' विज्रवम से सह स्पष्ट दा आना छाहिय कि नियाय स्थावार के समर्थ्ती 
का चैद्धातिक शराधार भो रतया ठोस नहाँ है जितया सापाग्यतया बताया 
जाता है। यहा कारए या कि माशल जैसे इस ख़िद्धात के समयको को भी झुछ 
अखाद स्त्रीफार करने पढ़े--ठदाएरण + लिए प्रोडरिक लिस्ट के “बय ठयात 
करने का त्तमता ' और “नए उयोगा” सम्पापी तक पा साशंल ने स्वीपार 
किया । “बन ड्यन करने की क्षमता” सम्बधों तक, सैसा कि प्रो० पीयू ने भी 
माना है। रन इंपिग्रपान देशा के बारे म साय तौर से लागू होठा है जा श्रीयों 
गिऊ प्रगति करना चाहने ई क्योंकि राष्ट्रीय सम्पत्ति को बढ़ाते मे ऐमे देशों में 
ओद्रोगिय करण का प्रमाव औवोगिए देशों की श्रपत्ञा कहो ध्रधिक' डोसा है। 
यह सही दे क्रि से दर्शों के लिए सर खमय के पास्ते लिनोप व्यापार का 
फिद्धात उपयुक्त नहीं मालुस पहला । पर शराज़ा सह अथ सी दी दे कि यू 
"रसिद्धा/व शिया भी देश मे लिए प्रिसी समय उपउुक्त नगहों माना चा भस्ता $ डए 
युक्तता श्रथवा श्रदययादुत्तत्या का सारा प्रन देश री विरोप परिस्थितियों पर विमः 
रहता दे । आाधिक सिद्ान्ता ता इस सापतिकता के कारण ही, हम देवते है हि, 
इगमभैंड एक समय 'मर्जेस्टिलिज़्म की खांति का प्रपनाता है ता दूसरे समय 
अहस्तद्षीप को नीति का पालन करता है, श्रीर फिर श्राशिकत्त सरनग-नौनि को 
स्वीकार कग्ता 6 ॥ शसा सापेत्षिस्ता का यह प्रमाव था जि लिस्ट और करे ने 
आ्यारम से हा जमनी तथा अमरिका के लिए. सरक्षण नौति का प्रतिपादन क्या । 
“ये दोनों ही ब्यक्तिदी ऐसे *ैशां के नितरासी थ जिनम आयागिक विकास का 
लिए बहुत चेन था पर विसस होता बाजी था।? अपने रश के लिए स्खि 
आ्रार्यिक नौति को स्वीजार करना चाहिय इसफ्ा निणय हम सो अपनी परि- 
स्थितियों का ध्यान मे रस कर ही करता होटा । बज दौर है कि जब तक भारत 
में विदेशी शासत्र रहा इमार देश की श्रायिक नाति रत लनिशय देश का (अं 
कता को सामने रखरर नहां किया ज्ञ स । ५५% 
आय सत इमने तिवोय “याप्रार सिदान का 


न ५ त विवेचना को सरक्षण 
सिद्धात ५ विषय म भी पूल आर विपक्र से बदुत कुछ कहा था करता द्द। भर 


के सम्बंध मे विचार करते समय हम इस तमाम देक ब्रितई बा ध्यान रसेंगे | कं 


इस लिख चुके हू कि पदापांनता क युग में 


उद्योय-बन्वे--प्रत्तत प्रश्न रह 


में भारत को विदेशी सस्कार ने देश की औद्योगिक उन्नति के प्रति न केबल 
ऊंदासोतता का भाव 'रखा वल्कि किसी ह॒द तक विरोध का भाव प्रदर्शित किया | 
जत्त १६२१ में प्रास तथाकथित राजकोपीय ( फिसक्ल ) स्वतंत्रता के पहले मारत 
में सस्कांर की नीति घिझुद्ध निर्वाघ व्यापार की रही । पर इस अर्थ नीति सम्बन्धी 
तथाकथित स्वतंत्रता के मिलते ही भारत सरकार ने अक्टूबर १६२१ मे देश के 
'लिए उपयुक्त राजक्रोपीय ( फ़िसकल ) नीति के विषय में सरकार को सिफ़ारिश 
करने की दृष्टि से एक शाही कमीशन की नियुक्ति क्री। जैज कि सर्वविदित है 
पूरी जांच पड़ताल के पश्चात्‌ इस क्मोशन ने सरकार से विवेकशोल ( डिस्क्री- 
पमिनेटिंग ) संरक्षण नीति का अनुसरण करने को सिफ़ारिश की। कमीशन ने 
'निम्मलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया :-- 


(१ )>“दंरक्षण चाहने बाला उद्योग ऐसा होना चाहिये जिसे प्राकृतिक 
अुविवाएं प्रा हो--उदाइरुण के तौर पर कच्चे माल, सस्ती चालक शक्ति, ययेष्ठ 
अम-शक्ति और विस्तृत घरेलू वाज़ार की सुविधाएं इस श्रेणो में आती हैं । इस 
बात का मी ध्यान रुखा जाना चाहिये कि किसो ऐसे उद्योग को सरक्षण न दिया 
जाए जो एक निश्चित समय के पहचात बिना सरक्षण के जीडित न रह सके और 
बराबरी के आधार पर दुनिया के बाजार में सफलतापूर्वक मुकाबला न 
कर सके । 


(पं रो पाने वाला उद्योग ऐसा भी होना आहिए जो विना सरक्षण 
के था तो बिल्कुल ही विकसित नहीं हो सकता है या फिर देश को आवश्यकता 
को ध्यान में रखते हुएं जिस गति से होता चाहिये उससे नही हो सकता दे | 

(9) तीसरी शर्त यह है कि संस्क्षण प्राप्त करने वाले उद्योग कोः 
आखिस्कार विना सरक्षण के छुनिया के बाजार में खझ़ा हो सकता चाहिये।॥ 
उपयु क्त शर्तों के अलावा, क्रमीशन की यह भी सम्मति थी कि जिस उच्चोग में 
आमगात श्वद्धि सिबम लागू होता हो, या जिसके सम्बन्ध में यह संभावना हो कि , 
निकट मविष्य में ही बह देश की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा 
उसका संरक्षण की दृष्टि से विशेष अधिकार माना जाना चाहियें। कमीशन ने यह 
सिफ़ारिश भी की कि आधारभूत और रक््ता सम्बन्धी उद्योगो को तो बिना किसी 
शर्ते के संरक्षण मिलता चाहिये | 

कमीशन ने उन.देशी उद्योगों के. संरक्षण के विपव में जिनकी विदेशी माल 
की अनुचित अतिस्पद्धों कां सामना' करना पढ़ रहा हो, अलग से छुकाव दिये। 
बाद माल पाटेने की नीति अथवा: सस्कारी सहायता प्राप्त विद्वेशी 

अतिस्पद्धों उपयुक्त अनुचित प्रतिस्पर्दा की मर्बादा में आती 











६544 मारमसीय अयशारस्र की रूपसरसा 

है। फ्रिसाल पर्मौराय से यह भी स्पण कर दिया दि ररिण्षण उन उस्मो्ी 
का ही मिलाया चाहिय जो ग्रद्दों श्रायार पर न्‍्थापितव ले हो चुर र 
अधपि हए है, 7कि उत उद्योर्गा का जो गमोत्रम्था मई और जी अरते माश 
डक्नति का स्वप्न निराबार झाशाशा पर हथत॑ हैं । वमीशर ने यह मी मिपारिए 
की कि उपयुच शर्तों का ध्यान रखते हुए आगरबूत ठयोगा का सरकार को 
प्रत्यद्ष श्राधिय सहायता हकर सरनण दरना चाहिये और जो दूसरे उदयव्ग हैं 
उनया धायान-कर लगाकर सरक्षण किया जाया छारिय | बूमोशन न एक स्थाया 
>रिफ बाई का नियुक्ति शा सिपारिश मी की तादि स्व" रग्कण को उ नीति 
का भले प्रकार प्लेन कर सर्के और बोर्ट विभित उयोगा का ओर मे श्राने वाला 


मार्गों को बरातर जाच करता रदे और तित उद्दोगो को सरणण मिल सृक्रा हे 
उनका स्थिति झो बरावर ऋपन्‍लोकन करता रदे । 


फ्िसिक्ल कमाशन द्वारा पतिशदित विवेक़शोल ( डिस्टिग्रिनाटिग ) सरसक्षण 
क सिद्धाते तथा उसक दारा कौ राह शझन्‍्प सिफ़ारिशा को सरकार न स्वोकार कर 
लिया। फरपरी 2६२३ से तत्कालोन कछ्वोय धारा समा में इस सम्बाप तय एफ 
ब्स्ताव सा पाण किया गया / झुवाश १६२३ से टेटिया बाड़ 27 स्थापना हुए । इस 
प्रकार सारत ने सरस्तण का उस भीति को स्थीहार किया जिसका बराबर बंटुत 
खुछ श्रालाभना की जाती रही दे 


क्मीश7 + उक्त सिपार्शि बहुमत की सिगाहियें थीं। कग'शय क कुछ 
सदस्थ जिनम कमौशस थे श्रष्यत सर इम्ादीस पदिगतुता और दा व अत्तिक्त 
शेप भारतीय सदस्य ग़ामिल से, इन सिफ्ााश्शि से सहमत कटी थे | लड़ी शय 
मे इसको को” श्रायश्यक्ता सहां थी कि मारत मे संरक्षण विद्वाल हा ड्ख 
मर्यादित रूप में स्वीकार किग्रा जाय) इसका यह शब्रबकदावि नह लग्गना 
ख्वाहिये कि थ लोग इस पद्ष म नहीं थे क्रि सस्तश सिद्धान्त का धयाम विवेक 
$ प्रवत न श्यि जाय। पर व सरनण सम्बंध श्रप्रिस उदार जि न 
+असरय ये और्‌ उनवा य मानना था हि उम्मशल ( बहुमत ) न जिन अतिषत 
भंसठेण चाहने चाल उपांग पर लागू करनेका किशिरिण ड। है मे ला 
व्रायोगीवरण से चाख इाय। क्िसकल क्माशन कबन्मद अल्यप्रन हि 
विधारा पर अब्र इस सिद्धांत सथा वाम्नविक् अनुमय का 2५ 20888 
बनियव €गे। यान म॑ रखते हुए 
कमीशन के बदमन न सास्ण सिफारिश 
शहर यही था कि देश म॑ पन कपल कर डी ही उनसा मूल ताहिक 
हली्शा को सहायता >ैने के लिए संस्ण्‌ के जमा बढ़ाने क लिए ओर नए 
प्रायपकतण है दूवरे शब्दों म थे 


उद्योग-बन्वे--प्रस्तुत प्रशत श्ध 


नए उद्योप जो पुराने और सुसंगठित अपने दो प्रकार के दुमरे उद्योगों का आज 
केवल नए होनेसे मुकाविला नहीं कर सकेते, यद्यपि कुछ समय पश्चात्‌ वे उनके समान 
ही आखड़े होंगे, संरछ्ण के अधिकारी हैं । इससे स्पप्ट है कि कमोशन झाम तौर 
पर संरक्षण को अपनाने के पक्त में नहीं था | उसको राय तो यद थीं कि प्रत्येक 
” ड््योग के विषय में उसको विश्वेप स्थिति को भ्वौन मे रखते हुए निर्णय करना 
चाहिये | लिस्ट के 'नए, उद्योग सम्बन्धी तर्क को ठीक-ठीक नहीं समभने के 
कारण ही कमीशन ने इस प्रकार क्री सिफारिश की | लिस्ट का तर्क किसी एक 
उद्योग पर लागू नहीं होता थ्रा। बह तो उस सारे राष्ट्र पर लायू होता था 
जो उद्योगीकरण के मार्ग पर अप्रतर होना चाहता है। इस सम्बन्ध में लिस्ट 
की दृष्टि में ऐसे राष्ट्र थे जिनमें श्रौद्योगीकर्ण के लिए सब प्रकार के सावन 
मौजूद हैं पर जो दूसरे मुक्का विलले में पीछे रह गए हैं। लिस्ट का कहना 
शिछिड़े हुए राष्ट्रों को सरक्षण की नीति अपनाकर ही अन्य 
के वराचर लाया जा सकता है। लिस्ट के सामने विशेषतया 
जर्मनी का उद्ादरुण या जो औद्योगिक प्रमति में इगजैंड से वहुत पीछे रह गया 
धा। सारांश यह है कि फ़िसकल कमीशन के बहुमत ने संरक्षण की जिस सकुचित 
नीति की सिफारिश की, उसका आधार ही गलत था | आम सरक्षण के विरुद्ध 
कमीशन ने कई तर्क उपाध्थित क्रिए. जैसे-राजनैतिक भ्रष्टाचार का संभाजना. 
औद्योगिक एक्राथिकार को प्रोत्साइन, अयोग्य उलादन को प्रोत्ताइन और 
उपभोक्ताओं को हानि, तथा आम मूल्य इद्धि की संभावना । पर कमीशन के ये 
तर्क या तो झसत्य थे था अउंगत । ठदाहरुण के लिए संरक्षण से अयोग्य 
उद्यदकों को प्रोत्ताइन तभी मिल सकता है जब कि संस्क्षण का दर अस्वधिक 
ही [और इस वात का कि संरक्षण नौंति संकुचित हे अथवा नहीं, इससे कोई, 
सम्बन्ध नहीं आता । इसलिए आम संरक्षण मीति के विरुद्ध अपने श्राप से चह 
कोई तर्क नहीं हों सकता ! क्योंकि वात्तव में देखा जाए तो यह अश्य तो सरक्षण / 
से सम्बन्ध नहीं रखता | इसका सम्बन्व तो संरक्षण किंस मात्रा भें दिया जाता है, 
इस बात से दे | उपभोक्ताओं पर अ्रनावश्यंक वो डालने का प्रश्न भी कुछ ऐसा 
ही है । इसका सम्बन्ध मी संरक्षण के दर और समय से दै ! इसी प्रकार यह बात 
भी समझ सें नहीं आती कि संकुचित संसक्षण नीति को अपनाने मात्र से 
राजनैतिक भ्रशचार अथवा औद्योगिक एकाथिकार को सेंमावना क्यों कर नहीं: 
रहती | कमीशन का यह भय कि आम संरक्षण नीति को स्वीकार करने से 
सूल्यद्धि होगी! और उसका कुपरिणाम हमारे निर्यात पर पढ़ेगा, जिससे 
विदेशी-ययापार का संदुलन हमारे विरुद्ध हो जायगा-निराधार ही गाननाः 













३६ भाशतांय अयशास्प्र की रूपरसा 


ज्वाहिये | इसके साय ही साथ याद रखने की वात यह सी हपिसदि राष्ट्र की 
डत्पादनल्तमता बढ़ाने के लिए कुछ समय तक विदशी ब्यापार का संदुलत इमारे 
पविझए भा जाता हो हो उसका खिता करो का कोइ झआवश्यकयता नहीं डे 
ठपयु क विवेचन से यह स्पए हे कि फिससल कमीशन के बदुमत ने साुचित 
सात्तण के पद म शिठने भी तक उपास्पित किए. रमम कोइ तस्य डा, एप 7हाँ 
बहा जा सकता । और इसी घात को लकर अल्यमत का मनभेद था जो श्राम 
मसरतशण को अविंस उदार नीति के पत्त थ | श्सका यह अर्थ लगाना धूल होगी 
कि पअ्ल्‍्पमत शत्यधिक अ्षवा अमयादित श्रौर वितक्शय मरदणय ये पर्ध म 
था । अम्त, हमारी राय में श्रल्ममत का हृश्कोण अधिर रइ्] था और सऊुदित 


ससरतलरणो नांति का श्रमपलता या एक जोवित प्रमाण यह भा है कि इस नाति थे 
कॉय काल में 


हेश के उद्योग धार्पा का विकास श्रत्यन्त माद गति से हुआ । 


संजुचित ससतय जौति पा एक माद्य दोष यदो नहीं था कि यह प्रत्येक उच्योग 
पर अलग अलग पिचार करने के पर म थी। उस मोौति पे अउसार तो शैरिक 
बोड उन उद्योगों ते ज्िप्रय में भी विचार नहीं कर सम्ता था जिनके सा्ची 
विकास की सभायना सानी वा सकती हो ) क्सियल कमीशय ने बहुत स्पट शब्दा 
जे यह मत व्यक्त +र दिया था कि जो उद्योग घन स्थापित दी नदों दुए ५ उनको 
किसी प्रकार की सहायता देने का प्रशन उद्दी उदता। यह सीति कदर उपयागा 
उद्योगों को विकसित होते से रोकने म सफल हुई) इसक अतिरिक कमाशन ने 
उच्योगों को सरतण दने क भम्बय म जिस ख्ि-यूती अतियध की सिपारिश का ई 
चद्द भी दोषप्रण ओर द्सेंगत है। पहला यात सो यइ है कि त, शर्ते उसमें कही 
साई ह ये बटुत कि हैं) डिसी भी उद्योग का सरतण दन का मुख्य आयार 
झत्मादन लागत दोना चाहिय | श्रगर यह माना जा मक्ता हा हि द्वोइ उद्योग 
एक उचित समय म अपने उत्शदन-लागत को इस मयाटा मला सक्गा ड़ कि हर 
उद्योग अपने पाव पर खड़ा हो जाए तो उस मरत्तण मिलना 0 
सद्द हा उप हर है डझि सरतण पाने के लिए हिसा मां प्रसार के ८7४3 
साय कचा माल, आतरिव बाज़ार श्रादि का हाना अ्रनिवाय 


माना जाए, जैसी कि पिसजल कमीशन ने 
न ने सिशारिश की 
४ को 02 गई आल जाय कि इन तमाम मुवियाओं का सरत्ण जय लेने 
हट /नहाँं आता प्र 
तक है जहा तर ये 3/20:0585 की बात यह है हि इन गाता का कक ब्ीं 
लागत पर अमर डालते हैं । पर स्सौं मां उद्योग को 


खस्क्षण देने अथवा नहीं 
दीं दने का निर्णय अठताय वा उल्ादन-लायत के आधार 


+% जाना चाहिये | 
अगर हम दूसरे दशा के उदाया पर इश्टिपात करें 


डद्योग-धन्धे--प्रस्तुत प्रश्न ड्ट्छ 


तो हम देखेंगे कि घिना कच्चे माल अथवा आन्तरिक बाज़ार की सुविधा हुए भी 
बे खूब उन्नत हैं। इंगलैंड कपास उत्पन्न नहीं करता और फिर भी सती कपड़े का 
उच्चोग बह्ां का शक प्रमुख उद्योग है। पश्चिमी देशों के उद्योगों का वैयार माल 
इजारों मौल दूर बराज़ारों में बिकता है बह भी दम जानते हैं । यह मी बात सद्दी 
है कि जैसे-जैसे ओश्ोगीकरण की किसी देश में प्रथति होती है उसी के साथ- 
साथ उस देश की क्ति भी बढ़ती है और देश के अन्दर वाजार का निर्माण 
होता है । इसलिए ऑचोगीकरण के लिए बाज़ार ( आन्तरिक ) की शर्त लगाना 
अपने आप से भी कुछ उल्टी-सी वात है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस 
सारे भामले में फ़िसकल कमीशन का इश्टिकोण बहुत ही अजैज्ञानिक और कड़ा 
रहा | इसका परिणाम मारत की ओद्योगिक उन्नति के लिए हानिकासक हुआ | 
फ़िसकल कमीशन ने संरक्षण देले के बारे में जा तीन पूर्व शर्ते लगाई थी उनमें 
पारस्परिक विरोध मी है। उदाहरण के लिए एक शर्त यह थी कि संरक्षण उसी 
दशा में किंसी उद्योग को मिलना चाहिये जब कि वह विना संरक्षण के बा तो 
विल्कुल ही बिकसित न हो रुके था जिंस रुति से विकास होना चाहिये वह संभव 
ले हो] पर विचास्ने की वात चह हे कि यदि किसी उश्ोग को वे सब प्राकंतिक 
खुविधाएँ प्रास है जो कि कमीशन की राय में संरक्षण प्राप्त करने के लिए दोनौ 
चाहिये, तो उस उद्योग को फिर संरक्षण की झग्रावर्यक्षता ही क्‍यों होगी १ इसका 
सौधा अर्थ यह द कि कमीशन की प्राकृतिक सुविधाओं बाली शर्त को कुछ ढीला 
करना होगा | कमीशन की सिफारिशों की परस्पर की असंगति इससे स्पष्ट हे । 














कमीशन ने जिस संरक्षण-नीति की सिफ्लारिश की उसकी क्रमियों का विवेचन 
ऊपर किया जा चुका है। अ्रव हम इस विषय में विचार करेंगे कि उक्त नीति को 
व्यवह्गर में लाने के लिए कमीशन ले जे। सिंफ़ारिश की वह कहां तक ठीक भी | 
इस बारे में कमीशन की जो सिफारिश थी के अनुमार ?६२३ ० में टेरिफ़ 
बोई को स्थायना की गई । पहली बात जो इस सम्बन्ध में ध्यान में आती 
है वह यह दे कि जैसा कि अन्य देशों में है. हमारे टेरिक बोई के विध्यन, 
काय छोर कार्यविधि के बारे में सिव्रा सरकार के व्यापारिक 
विभाग के एक प्रस्ताव के और कानून नहीं वनाथा गया। जहां 
कामों करा जम्बन्ध है सरकार का उपयु कम प्रस्ताव बढुत संकीर्ण है । 
अनुसार बोर्ड का एक मात्र क्वाम संकीर्य संरक्षण नीति को व्याव- 
हारिकरूप देवा था। देरिफ्त बोर्ड के मार्स मे यद्द एक़ बहुत बड़ी कठिनाई रही । 
फ़िसकल कमीशन की सिफारिशों के चह सर्वथा विपरीत था.। फिसकल कमीशन 
की दृष्टि में देरिफ बोर्ड का क्षेत्र कहीं अधिक बित्ठृत होचा चाहिए या। व्यवहार 















इ्द मास्खय खधथशात्व वी रूपरसखा 


झ टेरिप बाट मे 7रमा ह प्रस्ताय २ बाहर भा काम जिया | जैस टरिफ़ रूमा 
जता श्ार दिटेशो माल से अनरलिति ठग स बाज़ार शाने ऊु 5हना पर भी टेगिप 
चोट न विचार ड्िया । प्रिखकल समाशन पे टग्पि बड़ मं वामा की लॉ दिखूत 
कल्पना की था रसम यदुत सा दांत वा समावश होता था, जैस शाप को दृट्टि से 
लगाए गप्र श्रायात करा के सरक्षण का दृ० से हाय बाल प्रभाव पर विचार 
करना साप्राम्यातंगत सुविधा ( इम्पारियलग्रिफरेंस ) और दिदशाय समभौत 
( गइलटरत एपग्रामाट्स) के असर पर विचार करना, मझुस्द स्थागर 
ओर उत्पादन सम्यधा ॥रश्ना पर सरक्षित उययागा या प्रिषप मे विचार 
करना, भारताय उद्याशा पर उद्याइन-कर थार आयात-निर्यात-फर फे 
प्रभाव का अध्ययन केर्ना आर उप्रमाक्ाश्ाा फ द्वित दृष्टि से एकाधथिकार सम्बधा 
शिफ्रायता पर विचार करना। इसफ अलावा टरिफ बाहक। काय पद्ति भा 
दापपूर्ण रही । आरम्म स लक़र झात तक २रिष बोड़ का सरकार य नत्वाबधान 
में काम करना पहुता या आर वाम करने का यह सारा पदति एसा था जिसमें 
समय बहुत लगता था और अतुविधा मा बहुत होता थी। श्खपा असर सरसूण 
आाहने वाले उद्यागा पर बगुत घानक पढ़ा या। ब'्ड के काम क बार मे अपयाप्त 
प्रचार होने स नाच क विषय का श्रात तनमन बरस क्रम श्राकर्षित ह। पाता था 
और ग्रतिद्वादा ब्रिटिश उद्चगा का, यम मात्र का मारताय उद्यागा को दी गई 
समाय मुत्रिघा क नाम पर यह साकार दना, कि थ ग्ररक्ण सम्बंध! होने वाली 
जाच + सम्बब मं सरतण चाइन वाले उद्योग से प्रश्नोत्तर कर सप़ते हैं और 
अपनी गयाहा भी | सकते ह श्रार भी अनुचित था। मोड़ का स्वय का स्थायिस्य 
नहीं होने स श्रार उसक सदस्यों झा स्पायित्व सिस्प हान से तथा तम्तराचोन 
सरकार क। इच्छा पर चोट का श्रश्तित्त निभर होने स भा मोह का बुत बुछ 
उपयागिना कम हो गइ । साराश बह है कि उत सामलों मे मुबार का पूरा आब 
हुयकता थौ। बोर्ड के काय क्ष तर का विस्तृत होना या, उम्रों एक स्थाया साटन 
भा स्वरूप मिलना चाहिय था, उसके सदस्या को स्थायित्व रुम्बधों आाश्यासन 
होगा चाडियि था और बोड पर सरकारा शसर कम होना आवश्यक या। 
अत्र तर के विवेचा से खबुचित झश्नण-नीति क्य अनुपयामिता सवया स्पष्ट 
हो जाती है) 


इसक अनिरिक्त एत़ बात यह भा है कि इुछ्ठ श्रपवादा को छोड़ 
कर संरक्षण की इशि से जा आय कर लगाए गए; 


ड् ए. व उद्योग इचा पर समुचित 
विकास का दड्धि से अगयाप्त थे। प्रथम महाबुद्ध + पश्चात्‌ समस्त दुनिया और 
उसके खाथ सारत भा, आपखिक् दृष्टि ले 


एक अ्राघारण परिम्यिति भ से होकर 
गुजर रहा था। कमी आयिक मर्दी का सामना करना पड़ता पा तो कमी दिदशों 


॥ उ्य्योग्न्चे--अंस्तुत पश्न रे 








हें सस्ते भावों पर बाज़ार याटने की इष्टि से भेले गये माल का अनुजित 
अहतिस्परद्धा और विनिमय-दर के अवमृल्यत के कारण भी कटिनाई आज्ञात्ती 
मीं। अत्छ, संरचुस की इष्टि से जो मी आव-कर लगता था उसका प्रभाव तो उक्त 
कारणों से उसन् स्थिति का सामना करने में दी उम्रात हो जाता था और उद्यो 
अन्धों के विकास के लिए, जो विशेष प्रोत्ताहन चाहिये घा बढ नहीं मिल 
था। “चादि उपयुक्त असाधारण स्थिति न होनी तो वा तो इमारे उद्योगों क्रो 
संरक्षण की आवश्यकता ही सहीं पडती या चहुत कम संरक्षण से उनका ब्िकास 
अम्मव हो जाता ।? असत्ठ, चंक्रीर्ण संरक्षय-मीति से भी देश के उद्योग-घन्धों को 
लो लाम पहुंचता बह भी विशेष आर्थिक परिस्थिति के कारण नहीं पहुंच सका । 




















- मसंकौर्ण नीति के ध्यवहार के सम्बन्ध में भी कई दोप पाए गए। 
डेरिक बोर्ड ने जो-जो जांच की और सरकार ते उन पर जो कार्रवाई की उख्ते 
चह स्पए्ट हो जाता है कि सरकार ने सिद्धान्ततः जिस संसक्षण-नीति को स्वीकार 
कर लिया था इसको व्यवहार में लाने का उसे उतना उन्साई नहीं था । सारी 
कार्रवाई में जितवा समय लग जाता था और बोर्ड की सिद्मारिशों को सरकार 
जितना महत्त्व देती थी वह यह वतलाता था कि वास्तव में सरकार देश के 
ओद्योगोकरण और संरक्षण नीति के पह में नहीं थी । और भारत और उगलैंड के 
दितों में विरोध पढ़ने का अश्ठ तो झन्दरतोगत्वा डपास्थित होता ही। बह तो साफ 
ही था कि भारत का औद्योगीकरण इंगलेड के उद्योगों के लिए दानिकर सावित 
होता । फिसकल नीति के सम्बन्ध में भारत को स्वतंत्रता मिलने का यदि कोई 
अर्थ था जो सबसे पहले चह था कि उर्व प्रथम भारतु-सरकार भारतीतब दृष्टि से 
विचार करने के लिए तैयार और स्वतंत्र है और अत्य देशीय दृश्धि, जिसमें इंग्लैंड 
भी आजाता है, इसके बाद श्ाती है। भारत के स्वतंत्र हुए बिना चद्द सब कुछ 
असमभन्र था। अन्त, फिसकल नोति सम्बन्धी भारत को दोगई स्वतंत्रता नाममात्र 
की हो श्री | भारत और ब्रिटेल में जो दितों का संथर्ष रहा उसके सम्बन्ध मे 
शी अडारकर ने अपनी ईडियन फ़िसकल पोलिसी' नामक पुस्तक में लिखा हैं 
“(४)वहाँ संरक्षण से सुख्यन. अथवा केबल ब्रिटेव के अलावा दूसरे हिलों को हानि 
पहुँचने की संभावना रही बढ़ां सरकार ने बहुत करके संस्छृुस स्वोकार किया | 
(२) जहां उंस्तुण के कारुण मुख्यतः 'त्रिटिश दितों को हानि.पहुँचते का समावना 
होती तह संसक्षण के प्रति उपेक्ञानीति चरती गई। (३) जद्दों दोनों बाते सम्भव 
हो सकती थीं, अथात्‌ ज्िडेस के छितों को रक्षा करते हुए दूसरे राप्ट्री से आते 
चाज्ते माल को संरक्षण दिया जा सकता था, वहाँ दस प्रकार क्वी सममौता-नीति 
की पाज्न किया गया और संस्क्षण का मार्य-प्रशस्त. क्रिया . यया । (४) बहुत 




















० भारतीय झथशास्त्र की रूपरशा 


थोड़े उदोगा के मामले म जैसे कागठ, टीन की चादर जदाज भिर्माण झादि के 
डद्यागा के सम्बंध में सरकार ने सरयण साति स्पराफार की, क्यारि सारत से 
सरपण या लाम उठे के लिए ब्रिसिश कास्सात मात्‌द ये और विलशी उद्योगा 
क पिरोध का उनके द्वारा निरार्रण ही सकता था।” गंक्रीय गरणण नांपि 
सम्बधा एक बात और रद जाती है जिसरा उल्लेख कर टना सा खायश्यक दै $ 
इस एक शत का सम्बंध साप्रयात गत सुविधा (*स्यारियल फ्रिफगास ) से है 
ज्ञाकि परिस्थितियों क दबाब स भारत सरकार 7 सव १६१२ में स्वौरार कीधा ) 
इस शप्य हम साम्रा यातगत मुजिया नांति जा सैदान्तित जिबचन नही फरेंच। चं वन 
यहाँ बह रूपए कर देना श्रायश्यक है कि इस नाति रे कारण मंडी संग्तणन 
फिद्धात वां ठांक दीक ब्ययहार म ल्‍था म भी श्रदु॒वा उपस्थित हुई । इस 


कारण भां मारत ने जिस सत्तरण नौति को अ्पताया उसत्री उपयोगिता 
कम होगइ । 


शिवीय मशयुद्ध और रानक्पीय नीति-द्विताय महायुद्ध के आरंभ 
होने पर इश के सामने औदयागि+ प्रसार का एवं श्रन्छा श्रवगर उपस्थित दुच्य | 
यद्यप्ति हम उस श्रवसर स पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सके, पर फि्रि भा युद्ध को 
ह मै तत्लालान सरकार वो इस आर थोडा-बडुत ध्यान तो दया दो पढ़ा। 
चूत १६४० का एक खूजनापत दारा सारत सस्वार न यह धापणा का हि जो. 
उद्यांग युद्ध + लिए श्रावश्यक दान से स्वापित हागे उनका सुद्ध क याद भा यदि 
जरूरा हागा त्ता खाइरा प्वित्पथा से सरगण टिया लायगा। नयस्बर १६४४ 
में एक अन्तरिम साल टरिफ ब्राद का मा नियुक्ति का गइ ताहि सरक्षार चाइने 
बाल उद्यागों कवार मं विवार क्या जा सर। यिमातन के परचात्‌ नवम्बर 
१६४७ मे बोट का दुयारा तिमाण रिया गया। उसके कार्य छ श्र का भा पदल 
की अपना अ्रधिक विस्तृत क्रिया सया | विदर्शी माल क मुकाबले में भारतीय 
मात का उत्पादन-लागत क श्रपिक्र होने + क्या झारण हैं और सत्ता प॑ सस्ता 
लागत पर देश म उत्पादन-डृद्धि करने के लिए भारत सरकार को क्या करना 
आाहिय--व प्रश्न भा श्रव टरिफ पोर्ट क विद्यार-त न्र॒ क अन्तगत धझ्रागए । टेरेफ 
बाड़ मे उसर बाद दो सदस्य और बट गर दें और झगरत, ६४८ फ भारत: 
सरकार के एस मस्यव पघ अनुसार उसक सासचेत्र म श्लौर अ्धिरु वृद्धि करदी: 
गई है । डरिफ बोड के नए काम ये ईं--गिला वस्तु का उत्पादप-लागत माचूम 
करना आर उसका थोक) फुटकर तथा दूसरे मूल्या का मिमाण करना । विदेशी 
माल फ राशिपातन [ डम्पिग ] स मारताय उद्ोंगों का सरक्षण करन के उपाय 
नाना; दूनरे देशांक माल पर प्रशुल्क ( टोरिंफ ) सुम्ब'धा रियायता ओर 


डब्ोग-बन्वे---प्रस्ठुत प्रश्न श 


आयवात-कारों के असर का अध्यवव करना; संरक्षित उद्योगों में एकाथिकार के 
बारे में और उनके उत्पादन के हास ओर कीमतों के क्रायम करने और बढ़ाने 
के सम्बन्ध में होने वाले असर के वारे में रिपोर्ट करता और तिराकरण के 
आवश्यक उपाय सुफाना, ए्ं संरक्षित उद्योगों की प्रति का ध्यान रखता तथा 
संरक्षण की शर्ते पाली जा रही ह और कार्य-हुशलता कत्ती हुई है इस ओर भी 
ध्यान देना। मारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक 
सीति की घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया था कि उसकी अशुल्क ( टेरिफ ) नीति 
कप लक्ष्य झतुचित विदेशी प्रतिल्व््धें से भारतीय उद्योगों का संरक्षण करना 
और उपभोक्ताओं पर अनुचित भार डाले विना मारतोय सावतों का श्रच्छा से 
अच्छा उपयोग करना होगा । अप्रैल १६४६ में फिसकल कमीशन की नियुक्ति की 
गई और १६५० के मब्य में कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित होगई |इसक्मीशन 
का भी यही निर्णय है कि द्वितीय महायुद्ध के पहले क्री प्रशुल्क नीति अपने 
सर्वादित क्षेत्र में तो काफ़ी इद तक सफल हुई, पर देश को अर्थ व्यवस्था में 
विभिन्न क्षेत्रों मेंअमी विकास की वड़ी कमी है, और इस कमो को पूरा करने के 
लिये बड़े प्रयस्त की आवश्यकता होंगी! औद्योगिक उन्नति को दृष्टि से प्रशुल्क 
नीति के संबंध में इस कमीशन का भी यददी मानना है कि उद्योग-पन्धों का संरक्षण 
देश के संपूर्ण आर्थिक विकास से सम्बद्ध होना चाहिये नहीं तो संरक्षण का भार 
श्रसभीत और उद्योग-दन्चों को प्रगति असमन्वयित हो सकती है। ( फिसकल 
कमीशन की सिफारिश परिच्छेद के झन्त में परिशिष् के रुप में दी गई दे )+ 


हमने जो कुछ अब तक लिखा उसका सार यही है कि भारत की औद्यीगिक 
उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हमार देश संरक्षण नीनि को स्वीकार करे । 
लिस्ट का “वन उत्तन्न करने को क्षमता' और 'ओद्योगिक विकास की दृष्टि से 
उत्रथा सच देश सम्बन्धी तके भारत के सम्बन्ध में इसी नीति को अपनाने के 
पु का समर्थन करते हैं। मार्शल और पीयू जैसे निर्वाध व्यापार के समर्थकों ने 
भी इस तक को स्वीकार किया है । अस्त, संरक्षण के विरुद्ध जो तर्क उपस्थित 
किए जाते हैं और भारत के सम्बन्ध में के कहाँ तक लायू होते हैं इस पर अब 
हम बिचार करेंगे | हक 
_ “/ भारत को संरक्षण-तीति की आवश्यक्रता--ससतण-सिद्धान्त के विद 
जो तक उपस्थित किये जाते ईं उन पर विचार करने के पंइले दो बातों की ओर 
सकेत करता आवश्यक है | एक तो यह कि हमें इस समस्या पर दीप कालिक: 
दृष्टि से विचार करना दै। दूसरे यह कि देश के साधनों का पूर्णतया उपयोग हो, 
इसके साथ-साथ यह भी देखता होगा कि हसारा राष्ट्र आज के हिंसा और: 

















डर सार्तीय शधेशास्त्र की रूपपस्था 


अनिस्पर्सा व शुग मे दूसरे रा्ट्रो + मुगायत्त में अपना खशिक कायम रखे सपा 
इस दृष्टि सं रत और जात का अनिवाय ध्यापार भत आवश्यफतातों ७ 
मामले मे हम स्वाव तम्पी बनेत उतरा न्‍य्य अपने सामने बगारर रखता डोगा। 
कवल बझ्ॉटशवाद डनाप्र पर इस यरदु स्थिति थी माय का अवदेलना नदी 
कर सवते | 


सरउग॒ + विपक्ष म एड बढ़ा तह पह ६ हि 7 उप्रभाष्टा ३; हानि 
बहु रर मा उल्याइनक्ता का लाभ पटचाता है। श्स झरक मे सद् समझ सत्य है 
कि साक्षणा साति के सारेश विलशा मे द्रात बाल आयात पर कर लगते मे उनसे 
मुल्य भ जा रदि दाता है उसका असर विटशा उपा”स ऊर्ता यथासमत्र उपमोत्ता 
अर हालने का प्रयन फरता ६ । इस शानि के ध्रापल मे सरतण से मिलने 
वाले लाभ का हम विचार करना चाह्षिय चहां तह विदेशी साल की मुल्य 
अूदि का सशल है, यह मृत्य इद्धि श्रल्श्ालिए हा सकता दे। रुरद्राण फजारण 
जब राप्राय उद्याय मह्ता धक्तार विकसित हा चाएँगे तो यह समय हवा सकता है 
कि व सरदाण के पदल विस साय पर जिइशी माल विक्‍ता था उसा या उससे भी 
सलते भाव पर उस माल का बच से । यह टात' है कि विदेशा के मुक़ाबते में 
अपने देश मे उयाटन जागत सम्यधा ला हिथति हाया रस पर यह निभर 
होगा। दूसर सरण्णें क कारण न क्वल सरक्षित किन्तू खाम तार से चा उद्योग 
चर्षो की प्रगति ह्ागा उससे देश का श्राय बढ़ेगी श्रौर डप्मोत्ताओं का बढ़े हुए 
सुल्य स जो मी द्वानि सभत्र है उसर सुकायल मे यद लाम उप! होगा। सण्दाण 
से मिले बाला सबस बद्रा लाभ यई दै कि देश र समास खाली खाघनीं का 
उपयोग ह। सक््गा आर यदि इस फारण से याहा रहुत सूल्य-शृद्धि दय तो उसक 
चारे मे कोइ श्ापत्ति का बात सड़। हा सकता । सरक्षण के कारण बंद हुए मूल्य 
के रूप मे उपमाताश्श का शझ्ययुचित ड्ानि नहदां उठाना पड़ इस हे वर यह 
जुस्दता इागा कि ग्रश्लणसपम्यपा मपूण स्यववम्पघा वा आधार एे मुप्रगादित आर 
समाइयित तथा समत्त गाष्द का सामने रखकर बनाई गई आ्रीयोगिक डिकारू 
का यालना है । एसा थियति मं यदि राष्ट्र + सिसी एक श्रग का थाड़ा न्याग भा 
अरेसा पड़ ता पह उरना चादिये। 


सरतण के किर्द्ध दूसरा आपति यह. हे कि उसका घश का करज्यवश्या पर 
ब्रा धसर पढ़ता है) करा का बोक घनवानों की अपक्षा दिघनों धर छवि बढ़ 
जाता है| कारण यह दे कि उपमोग का वस्तुश्ों पर कर लगनेय! परिणाम अप्रत्यक्ष 
करा भ इंद्धि करना होता है श्रीर अध्वत्यत्त कर उपयोग का वस्तुओं धर इन से उनका 
बोकश्ाम कोर्सा पर अधिकपड़ता है । सह तक चाज्वव स क्रिया समय कविता लागू 


+ उद्योग-बन्वे--प्रस्तुत्त प्रश्न ४३ 


होगा इसका अतुसात तो इसी से लगावा सासकतर है कि जिन वस्तुओं को संस्चश 
“दिया जाने वाला है वे आम उपभोग की हैं अवजा बहीं। यदि वे किसी बर्ग- 
विशेष के उपभोग में ही आने वाली ह तो उनका असर भी आम जनता पर 
न पड़ उस वर्ग विशेष तक ही सीमित रहेगा । पर वास्तव में विचारणीय प्रश्न 
तो बह है कि इस तरद का बोझ पढ़ने देना उचित है अथञ्म वहीं । करूब्यवस्था 
को प्रगतिशोल बनाने का उद्दों तक सम्बन्ध दे बह नए प्रत्यक्ष कर छूगाकर भी 
ब़नाड़े जा सकती हे । और उपभोक्ताओं के वोक्त को भी वास्तव में हल्का किया 
जा सकता है य्रदि करों से होने बाली आय उमाज की मलाई के कारों में व्यय 
- की जा सफे । पु 








“संरक्षण के विपक्ष में एक दल्लील ग्रह भी है कि सरकार की आय पर 
सका असर अच्छा नहीं पढ़ता । यदि वर्तमान श्राच-कर चि५देशी माल को आने 
से रोकने की इृष्टि से बढ़ाया जाता है तो थोड़े समच के लिए सरकारी आज पर 
गुरा अधप्तर अवश्य पड़ेगा। किन्तु अन्वतोंगत्वा संरक्षण राष्ट्र के शौद्योगीकरण 
में सहायक दोगा और इस प्रकार उसके द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी | जब 
राष्ट्रीय आय .में बद्धि होगी. तो सरकार्री-आदय क्रेभी कई नए सावन निकल 
आ्ओेंगे। अल्प काल में सी वह निश्चित रूप से नहीं कहा जा: सकता क्रि संरक्षण 
का परिस्णाम राज्य की आय कम फरना ही होगा । 


संरक्षण के विरुद्ध जितने भी तर्क उपास्थित क्रिए गए ई उनमें सब में ही 
अलग-अलग से विचार करने पर कुछ न कुछ सत्वता का अंश अवश्य है ! पर 
उनके बारे में इस भ्रकार से जिचार करना सद्ी नही है। हमें राष्ट्र के सम्पूर्ण 
छित्त की दृष्टि से, न कि केवल श्रार्थिक दृष्टि से हो; इन वातों पर विचार करना 
चाहिये | यदि राष्ट्र के सम्पूर्ण हित की इृष्टि से संरक्षण नीति को अपनाना 
आवश्यक ई तो उसे अपनाना चाहिये, फिर चादे किसी एक दृॉप्टि अथवा दूसरा 
इेष्टि से ऐसा करना उचित ने मालूम पड़ता दो | संरन्तण के चिरुद्ध एक बहुत चढ़ी 
आपतसि यद्द भी उठाई जाती है क्रि उसके कारण आर्थिक स्थिर छित और 
राजनैतिक भ्रप्राचार उसन्न होते हैं। हमें यहाँ यह बात नहीं भूलना चाहिये' कि 
आर्थिक स्थिर स्वार्थ पूं जीवादी व्यवस्था के अवश्यभ्मावी परिणाम हैं । संसत्षण 
इन स्थिर स्वार्थी का कारण इस वजद से सममका जाता दै कि चह ओौद्योगीकरण 
को प्रोत्छाइन देता है । बह दोप तो डे पर डसका इलाज यह नहीं ई कि 
ओऔद्योगीकरण ही न किचा जाए । इस दोष को चया शक्ति कम से कम करने का 
अग्रत्त किया जाना चादिय | इसका एक उपाय यद है कि जनता के हितों की रक्षा 
करने के उद्देश्य से सरकार रंरक्षिंत उद्मेगों पर प्रृद्य नियंत्रण रखे। इतवा हो 










प्रह मारतीय अयशात्य का रुपरेखा 


नहीं, राज्य का नियत्रण उस उद्यागा पर भा होना लाहिये जिशार हक प्रात 
नहीं है, यटि राष्ट्र के दित में एसा करना आवश्यक है। टिसट! खार काडल 
का जम केवल सरतग के कार हा होता हुए हरी बात 78 है?! जनश जात 
को जो कु ने कारण £ वर साथजॉनिक दि री हि से उनहा जियवरय अवर्पत 
होना चाहिय | था सानियाल की राय में यू राध्रभा का रनत रत का 
सरज्षण पाई श्ब्दा उपाय नदी | रठया हक मे सग्लभ का मल ब्राधार तह 
है कि उसका आड़ ये अरवनियर्वित श्राथित प्रतिदाद्ता का बालयाला रहे 
व्यत्रमावो वग यह ठी चाहता हे वि विदेशी प्रति्श इता सम राज्य उनसा रक्षा 
कर, पर थे यह नहीं प्रसाद करत कि शा प्र सहदूर, उप्माता श्र समाज को 
उन द्वारा धान बाल श्राधिर शाप से रक्षा कर | अ्स्तु, आ शातचाद को 
यह उम्पति हे कि शा गिर विड्राग ढ़ लिए मंस्तन क$ स्थान पर दूसर उपामा 
को काम मे लाना चाहिय-जजैम काटा छिम्टमों ( माल के आयात के) सात्रों 
निश्यत करना ) विनिमय दर नियंत्रण, आर दिर्द्राय व्यावारिक शम्मौत 
इसमे काइ शक नहीं छि इन दूसर ज्पया का काम मे लान से रसप्दण जाति 
को न्याद्ार भ लाव प्‌ हऋरण जा कई पर्चारगिया उसके हा खाती हैं उसते 
बचा जा सकता है । यद पी रिया साच ह भूल्यावा १रस अपना दुु्नी। 
विधुना, था कई थुनो टरिफ का सूचा तैयार करन स देदा हाठ! हैं । इस हृद तक 
यरदरण-पद्धति को अपला य दूसर उपाय अ्रधिद्र मुरिषिवनक ह | यह गई इन 
पर भा मा शनचद का यह मानना ता है हा कि इस शक[र जिन उदागा को 
प्रोत्ताइन मिलवा है उतका भा सनद्वित को दश्सि राज्य दारा विशधश्रण 
श्रावरयकर ६ । यदि क्विखो दश मे यह उम्मत्र है कि गुज्य इस प्रशार के उदय मां 
पर नियाण रख सकता है ता वइ सरक्षय दागा पारित उद्यायों पर भी सिर 
रस सकता है । माराश यद है कि यू जीौशद त दावों स समात्र को रखा करने 
का जहाँ तर भरने दे वह इस बात पर निभर है कि राष्ट्रीय रातनाति से किसे 
प्रकार का शक्तियों की प्रज़नता है। यदि दश मे प्रगतिशात्त शक्तिया का प्रमाद 
ह तो एमात के द्वित म राय द्वारा शाधिर जोवन वा नियत्रण सम्भव दवागा 
अन्यथा नहीं । इसका यह धर्थ है कि स्वस्थ और शइां श्रापार पर औच"गिक 
उन्नति तभा सम्मर दे जर वि दश को समाज व्यवस्था ग्रगतियाल हा । वामान 
पू तावादों ब्यवस्था में ता शा्य'गाक्रण का स्वामाजिक परिणाम स्थिर स्वा्थों को 
अन्म बना हांगा हां । श्स सम्बध मे पिर भी इतना अ्रवश्य कहना इाग हि दस 
की सरक्षुरा पंद्धति को ब्य्द्यरिक्त रूप दन म जां कई प्रछार की पदौदगिया उत्पर 
होना साभाविक है उनका ध्यान रखते हुए यह उदित रूमका जा मकता है कि 


उद्योग-ध्न्वे--प्रस्ठुत प्रश्न ४ 


देश की ओ्रौद्योगिक उच्नति के लिए संरक्ष॒ण-पद्धति के स्थान पर दूसरे सरल सीधे 
आर अधिक फलदायी उपायों को काम में लिया जाय। ये दूसरें ऊपाय आवात्त कौ 
मात्रा निश्चित करना, वितिभय नियंत्रण और द्विराष्ट्रीय समस्तौते हैँ | थे ऊपाय 
चास्तव में कितने सरल हैं यह भी एक विवाद का प्रश्न है। पर जो कुछ भी हो, 
औद्योगिक विकास को प्रोत्साइन देने के लिए संसक्षण-पद्धाति का सर्वथा परित्वाग 
नहीं क्रियां जा सकता । 

राजकीय सहायता के अन्य प्रकार--ओऔद्योगिक उन्नति को प्रोत्लाइस देसे 
के लिए जिन उपायों का ऊपर विवेचन क्रिया गया है उनके अतिरिक्त कुछ दूसरे 
उशाय भी हैं। उनका संक्षेप में हम चहां उल्लेख करेंगे । 

कच्चे माल को बाहर जाने से रोकने के लिए, ताकि देश के उद्योगों को कच्चा 
आल असानों से उपलब्ध हो सके, निर्यात-कर लगाना -भी उद्योग-घन्धों को 
प्रोत्लाहव देने का एक उपाय है। इसके बारे में विचा रणीय प्रश्न एक ही है और 
बह यह कि उद्यादुन-कर्ता अर्थात्‌ व्यवसायी को थोढ़ा-ला लाम पहुँचाने के लिए 
कच्चे माल को पैदा करने बालों को वहुत हानि तो नहीं उठानी पढ़ती है। 
औद्योगीकरण में सहायता पहुंचाने का दूसरा उपाय यह दे कि उद्योग-धन्धों के 
काम में आने बाला जो कन्या माल अथवा मशीन आदि बाहर से आती हैं, उस 
घर आयात्त-कर न लगाया जाए। 

' औद्योगिक उन्नति में राज्य देश को वैंकिग व्यवथा को सही आधार पर 
"विकसित होने में मदद पहुँचा कर, रेल और जहाजों के किरायों के सम्बन्ध में 
'ऊदार नीति बरत कर और विक्री के लिये अच्छी व्यवस्था खड़ी करके भी सह्या- 
अत़ा पहुंचा सकता है। व्यापारिक और ओदोगिक सूचना श्रान्त करने को 
सुब्यचस्था करने का भी बडा मइच्च है। पराधीन भारत में इन सत्र मामलों में 

सनन्‍्तोपजनक स्थिति रही । आज भी स्थिति पूर्यतवा संतोषप्रद नहीं मानों जा 
सकती | उदाहरण के लिए भांरतीय रेलो के किराये सम्बन्धी नीति के बारे में 
फ़िसक्ल कमीशन का थह कहना है कि अकबर १६४६ से किराये की जो 
संशोधित दरें लागू की उसके परिणामस्वरूप रेलवे की किराये की दरों 
का बैज्ञानिकन ठो हुआ है और फ़ासले के बढ़ने के साथ-साथ किराये मे कमी भी 
की गई है, पर कुछ दूसरी संमस्वायें खड़ी हो गई हैं । कमीशन ने इस प्रश्न पर 
रेलवे बोर्ड डरा छुवारा विचार करने की सिफारिश की दै ताकि ऊद्योगों के 

विकेन्द्रीकरण और खात्र या खनिज पदार्थ को अपने ही स्थान दया प्रदेश में 
“श गेल में चदलने में अधिक सहायता सिल सके ५ इसी अकार देश की बैंकिंग 

















रद भॉरताय अधशाख क* रूपरखा 


कक पू जा क बारे में झरिक्र ठदार याति या ब्यवचर कर 423 प्रकार व 
बक स्थापित मित्र जार। हापरारित आर औप गिर यूएया _ लिए देन्शाय सर 
कार के स्यापरिक खूबना आर अद्ठ विमाग > अवादा राह हो सरकारा के 
ओद्यागिक विभागों म भा सतना सम्ब आरा शाखाएँ काम उरता हैं । पर पह स्थ 


अर्था सततोपताय नहीं है. सरकार हाश सुचनाए पुरानी हीती हें और आवास 
मी होताई। 


४ _« औद्यागास्र्गा के लिए अनुतूल् बातादेस्गा बनात हे से शिता का सा बड़ा 
महव है। अग्रेता न ”श में निस शिला पद्धति का प्रचारित किया उस पल 
स्वरूप हाथ क काम से देश ते लवबुरक्रा से अरचि 7पन हुई | पुस्वर्मीय शिक्षा 
वर ज्ञोर होने स विद्यार्थी काइ “प्योगी हयम नर सीख सयते थ ( इस रिधिति में 
आमुल परिवतत की आवश्टफ्ता बटत समर सा अतमय रा ता रहा है । तकालान 
भारत सरकार पर निमत्रण पर नवम्बर १६२६ में आारत मे हा शिक्षा विचेषण 
क एबज चार एस एच बुद्ध ग्रायथ। चने १६९७ मे टडाव अपना रिपॉट 
देश का। उसमे भो देख यात पर ज़ार दिया गया है कि भारतबंप में 
शिक्षा म्पानते पुस्तकताय डे जा ग्रतुचित ह । फियश्ल क्माशन 
मे भा या सितरारिश का धावि सम्धार को टकुनिक्ल रिक्षा की श्र 
ध्यान दवा चा य | श्रय कर्मीशर्यों श्रार ऊम टेया न भा इस बात को क॒दा हैं । 
उदाहरण के लिए आराधगिक कमीशन ( १६२६ *८) क्ल#त्ा जिख पियालय 
कमाशन (१६१७ ?६ , जाकिर हुसन कमटा (१६३७) टऊ निकल श्र श्रीयागिक 
शिक्षा सम्बधा बस्ब३ क्मता ( २६२१ ) श्रार भाग्त सरकार द्वारा ठड्ानैकल 
शिक्षा पर विशपतया सुदझ।लान आवश्यकता पूरा करन का इप्टि से विचार 
करन के लिए नियुक्त सारतएट क्मटा ( १६४० ) इन सब - इसा बात पर जार 
दिया # शिक्षा पुलकीय थ होकर अ घत्र व्याव्ा के दानी चाहिद। दा बातों 
पर विशेपतया ध्याव देने का आवश्यकता है । प्रारमिक शिक्षा प्रणाली म घये की 
शिक्षा का आर विषेष मुकाव होना चाहिय | वर्षा शिना प्रयाली इस दृष्टि से 
एक प्रशसताय प्रटन है। इस पद्धति क्त हेश मे अ्विकाधिक प्रचार होना 

$ चाहिब। दूसरा बात सह दे कि हमारा आवश्यरतासुसार टकनिकल शिद्धा दने 

उबाला सह्याओ का टश मे स्थापना होना चाहिया। एसी सम्धाओं का आज भा 
प्रकमा दहै। ऊँच दत है काम करने वाला--जंस फोरमन, मनेवर थआादि के लिए 
ब्रावश्यव शिक्षा पर आरप्विर ध्यान लिय्रा जाना चाहिय। भारत सरकार और 
सन्‍्य का सरकारों को मिनठुल कर इस विपयसम एक व्यवध्यिव यात्रा के 
अनसार काम करना होगा । देश मे टकांचक्‍ल शिक्षा सम्याझों उसे स्थाणिव कश्ने 


कक 


उद्योग-बन्वे+-पस्ठत अश्त डछ- 


के अलावा, छाहबत्ति देकर भारतीय छात्रों को शिक्षा के लिए विदेशों मे भेजना 
होगा। विदेशी कम्पनियों से भी साल खर्रादने की एक शर्ते यद्द लगाई जा सक्रती 
हैं.कि वे भारतीय विद्यार्थियों को आवश्यक टेकनिकल शिक्षा दे । हमारी केस्द्रीय 
ओर राज्य की सरकारों का इस ओर ध्यान है. ओर इस दिशा में वें प्रबस्तशील 
होने की चछ भी कर रही हैं। केन्द्रीय शिक्ता सलाहकार बाई की सिफारिश के 
अजुसार १६४४ में भारत सरकार ने अखिल मारतोय टेकनकिल शिक्षा की। सिल्ल 
की स्थापना की लिसक्रा काम-उच्च टेकनिकल शिज्ञा के सम्बन्ध में मारत सरकार 
को सलाह देना दै। युद्घोत्तर-शिक्षान्योजनाओं के अन्वर्गत विभिन्न राज्यों मे 
टेकनिकल् स्कूलों और पोलीटेकनिक तथा ओद्योमिक स्कूलों की स्थापना हुई है । 
भारत सरकार ने भी टेकमिकल शिक्षा के प्रसार को ओर ध्यान दिया है। दिल्‍ली 
के पोलिटेकनीक का विस्तार किया गया । हाल ही में दिजलो ( ५० बंगाल ) में 
इन्ह्टीव्यूट आब हाइर टेकनालाजी की भारत सरकार ने स्थापना की दे ! 
दूसरे स्थानों पर भी ऐसो इन्ह्टोस्य,ड स्थापित करने का विचार है। बंगलोर के 
इंडियेन इन्ट्टीव्यूट ऑय साइन्स के विकास में भारत सरकार योग दे रही दै। 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार विदेश में शिक्षा पाने करे लिए विद्यार्थियों को 
छात्रइत्तियां भी देनी हैं। चहां एक बात का उल्लेख कर देना और आवश्यक द्व 
कि टेकनिकल शिक्षा से पूछ लाभ उसी दशा में संभव होगा जबकि उद्योग-मर्न्यों- 
और शिक्षा-संस्थाओं में निकट का सम्पर्क रदे | 



















अत का कम मा बड़ा मह् का है.। देश की ओद्ोगिक 
का, # व्यवस्था फे वरावर रखने की दृष्टि 
से.तथा उन विपय में वसवर उन्नति का दार खुला रखने को दृष्टि से भो चह 
अत्यन्त आवश्यक है कि भ्रत्येक राष्ट्र में ओद्योगिक अन्वरेषण कौ समुचित व्यवस्था 
हो । बड़ेयड़े व्यवघायों ओर राज्य दोनों का दी इम सम्बस्त में बहुत बड़ा कर्तव्य 
है । सरकार का क्व्य है कि गैर सस्कारी प्रवत्तों क्रो आर्थिक सहायता तथा 
.आदइश्यक मार्ग दर्शन और समस्वन दास प्रोस्सादन दे। दस च्षेच में विश्व विद्यालय 
सी औद्योगिक अम्वेषण के स्व॒तस्त्र विमाग स्थापित करके बहुत कुछ काम कर सकते 
हैं विश्वविद्यालयों को उद्योग-घन्वों का एस सहयोग मिलना चाहिये | चरकार को 
भी इस क्षैँच से काम करने वाली संस्थाएँ स्थापित करना चाहिये। साथ ह्डीइस 
प्रकार के सरकारी तथा गेंर सरकारी सत्र प्रयत्तों में समन्वय को भो बहुत 
आवेश्यक्रता दे। एक था दो अपबादों को छोड़कर भारतवर्थ में औद्योगिक 
>अन्वेषण का अभी तक अभाव ही रहा दे। भारत के अधिकांश उर्योगन वे 
छोटे अथवा बीच के दे के हैं और अच्छे औद्योगिक खोज के केसर स्थापित 











स्ड मारतौय धर्यशाखत्र की रूपरेखा 


करना उनकी शक्ति ऊ बादर की बात है। इस देश म सगठित श्रौद्योगिक खोज 
को प्रारम हुए बहुन समय नहा हुआ है। रिमित पदार्थों सबधी समितियोँ, जैसे 
भसारताय फस्बीय कपास हमिति, भारताय क्स्द्वाय दूर समिति श्रोर मारतीय 
कन्द्रीय लाख उपकर ( सेस ) समिति धश्ादि का उब स्थापना हुई तो इन मसे 
अल्ेक के साथ एक टकुनालांजिक्ल इस्टीस्यूट भा आयम क्या.जया । इस देश 
मे संगठित प्रौद्यागिक सोत का यह श्रासर्म या। पर चू कि उपयु छू समितिया 
हुपियत से सम्बंध रखता था, इस लिए इनसे सम्बध रखो पाली दकनों 
लानिय्ल इस्स्टाक्यूडट्स न आयागिक खो 7 नेत्र भ थोड़ा झाम ऊिया। देश 
के विभिन भागों म उुछ सतत रिसव इन्स्टाटयूशास भी कायम हुए हैं, पर 5 ईनि 
आधार भूत वैज्ञाभिक और टफ्नालॉजिफ्ल प्रशों पर अधिक ध्यान दिया है 
तथा उद्याग घाचों भ सम्ब'घ रखन वाला समस्या विशेष की शोर उनयां ध्यान 
कस रहा है। इस फारण से उनसेमा दश क॑ उद्योग घरों जो विशेष लाम 
नद्दा हा रुका एं। खास तोर से इसका फारण यह भी रहा है कि उनझा उद्योग 
घाों स सम्पस भा बटुत कम गद्टा है। सरकार ने भी इस दिशा में पिछले वर्षो 
मे बुछ प्रवन क्यि है और अब तो इस ओर विशप ध्यान दिया जा रहा है । 
पाचत झ्रौद्योगिक सम्मेलन (१६३४) की सिफारिश के परिणाम स्वरूप 'ईएडस्ट्रियल 
रिसच ब्यूरा' का अप्रैल १६.३५ में स्थापता की गई जिसका सहायता और सलाह 
फ लिए 'दडस्ट्रियल रिसर्च फॉसिल! भा स्पापित को गई। यह रिसर्च ब्यूरो 
इीटियन स्टार्स डिपाटमट से सम्बद्ध हे | इसका वास औद्योगिक जानकारों एकनित 
करता और दंगा, औद्योगिक खोच म उद्योग घर्थो का साथ दना आर 
सौद्योगिक प्रदर्शिनियों के सगठन म॑ सहायता पहचाना आदि है। सन्‌ 
7६४० म एक नई सस्या 'बोड आव राशीटेफिक एमड इाइस्ट्रियल रिसब! नाम 
औ स्थापित हुई हैं। इसके तवावधान मे देश के विभिन्न भागों में कर साष्टीय 
प्रैयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। औदयोगिक खोज का सत्र तो बहुन जिस्दृत 
है। पर च्रावश्यम्ता इस बात को है कि आने वाले कुछ वर्षों में निम्नलिखित 
ममस्पाओं पर है विशेष ध्यान दिया जाए---उत्पादा छिया, फेक्टग्यों मे कॉम 
कैसे थी परिहिषितियाँ और उनझा कास रुरने बालों के स्वास्थ ओर कुशलर्ता 
पर प्रभाव, वातार भम्बधी स्थोज, और प्रवर सब॒वी खो त | इस ग्रकार के खोज 
काये के मुख्य उद्देर्य होंगे कच्चे माल म मुधघार करना, नैयार सालम सुधार 
* करना, कच्चे माल से तैयार माल का माता में इृद्धि ऊरना; और उत्ादन क्रिया 
में मुधार करना ताकि प्रति ध्यक्ति उयादन बढ़ा सके । श्रीद्योगिक सोम के सम्बन्ध, 


नें दूसरी मह्त की बात यह है कि इस कार्य में सरकार और उद्योग छपी को 
कै के हि 





पोस-घर३>-पस्तृस प्रश्म च्छ 





सरहिििलित प्रभात करने चाहिये । ग्ररमदाबाद देक रिमिस ऐसोमि- 


गलित प्रग्न का एक अऋष्छा 
(5 बद धश्यसनीय है। एक 


















बढबारा द्वीना था| 
गयी सडयोग की 
के साप्धोग भौनिया 
शनल फिन्रिकहा 
बाग अन्य प्रयोगशालाओं को 
पज-्सन्‍्धाओं के कप से 


इसके प्रल्माणा * 
चढ़ी छायश्यकता है | हसों उद्देश्य से रुक राव सो थड़ मो 7 
शात प्रयोगशाला कार ग्साथन-विभाव प्रयोगशाला ( 
छबारंद्रश शरीर से० जेमिकल लेवेरेटरी ) के गा 
सरकारी विभाग के वास पद से चला कर ह# 















अल्ाना चाहिये शरीर उथे पर उसके रूम्बस्श में यवेट बामिस्त छाला 
जाना चादिय । 
ड्गोः का सरकार के पास एक उपाय यह भी हे 





कफ, बड़ अपनों आवश्यक 
पराक्षन भारत में सरकार 


पफि शे3य 










माल द्वारा दी पूरा करे। दस ज्िपय मे भी 








पयुक इ3बस्शा 











अंग्राया गया ।+- तन्‍्कालीन मा 
ड था। श्रीयोगिक कमीशच की सिफारिश 


अवतार इस अश्य पर 
चार करने के लिए १६२१ हे 'स्टार्स परचेज्ञ कमेटी 


की सिशुक्ति की मई | उस 
पय का समर्थन किया कि सरकार द्वारा खर्रादे 

को स्थापना 
विभाग की स्थापता हुई। इसकी सयाओं का 
अगाबा राज्य की सरकारों तथा रावत शासन संस्था 
आदि को भी, मिलता है । यह द्विमाग झुक सलाहकार के रुप में काम करता है | 
आर खर्रादने, अगर खरीदे जाते वाले माल को जांच ऋरते तथा मूल्य श्रादि 

है. 


कना था बह भी . 
नीति फे भी बढ " 


० मा ताय ह उशारत को स्तस्सया 


सम्प वा आवश्वय दया है का के रात ह इस दिग्यग। यर भौ काम 
है कि भारताय मात हा त प्राम ॥ ठोद हरा लाय कर । ता साल 
हश मे खराहा [शायाऔवत फिचिश नखताजा या गाय रखनामों 
इस विमास ४] कामह हैेश हसरस्ट्र से स्पा । ये “से विसास कीझय 
शाखाये +तउत्ता सार व) आर निराश गया ( शहात याय” वार 
मोस्यापतत । गे है 7र्ती रह साहन ”स किस स्टोस 
विमाग ना साथाय सराहता न्‍इताटैड एहहण झा में शरार माच की 
मुपुर्गी परत «० चाहने क्‍ानाति अर मा. प्यारी हा रहा ह।माव 
खरीटा » पति में सयार यरने से । हश के 7ग पा का सहायता मित्र 
ममता *_ उहाइरण ये तार एर शश्शाथ हद विन हयाा के र्पसात रारोदों 
ना अपया ट्रगए एक्द्धा जारतो भासान खरा जअौ्खा ए* प्रगाग व 
सामान शा रॉग वात ६ पहयों है चित्त रा करन के लिए ४ए जहागे का 
सखी “जग भा शामहाफ दो रफता ड़ 


गले मझयुद मे भा नस कार तर खा भरा स्पापगास भारत 
में सराट जात जाल साभान में पद जि ह फिसिक्ल फ्रमाशन न 
बतमान भारत संरागर करा ते इस विपश सनात उसके पारस लिखा हे 
कि टोबरक्‍्टर तनग्ल ( *हझू आर सप्ना नाग ) दारा श्स सम्नाइ मे 
थो नियर्मा * अकसार साठ जा झाप छिया जाता. चता डि रैम निप्रमा म 
रपट ४ चाजा का सराट अप हणि ससायउताहशएई त्शक ज्याग घाबा को; 
विकायत और काबतसता का आय रखते हुए अ्रविक से प्रधिक प्र"साइन मिल। 
मारताय माल के थारे मं माय सव या जुट रियायत भा हा लाता हल ड्नि 
सर्मायत स्योंगर एश कआविक चाउन भे किया महजप्रण अमाय की प्रति 
करता द्वा विश्या रुदा का नैयजित रुग्न की आराक्ताहा था शी कोइ 
दूसरा विश्प परिस्थिति हा । फ्मि्ल क्माशय ने इस रम्मध मे दा सुभाव 
दिय हैं । एवं ता रह इ कि मूल्त रुपया रियायत उन तमाम ज्याग प्ट्शें का 
मित्रता चाहिय ना 4 छाऊ व्यापारिक आयार पर बलते हैं और जिनका 
उपाटन दीड्यन स्ाइटच ई स्टाट्य शन का सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा 
निशित विपरण अनुसार हा। बूखर यह रि छाट पैसात के औौर कुरार 
उद्याग का अपनाइत अ्प्रिक यूल्य उम्ब या सविधा आत हा । भारत सरकार 
ओर राप्य का सगकारा का इन सुगता पर वियार करना चाहिय। 


उपहार राय हिस स्मसि प्रपर से आयागिक विकास मे सहायक हो 


सकता है यह इस ऊपर लिख बुक ह। स्वांग वाया के लिए आवश्यक पूँ ती का 


उद्योग-धन्घे--प्रूदुन प्रश्त 








जास्ते राज्य का क्या झतंब्य ४ यह हम आने के परिच्छेद में 


क्वि इस कार्य में भी राज्य का 


व्यवस्था करने 








लिकेंगे। यहां हम इतना अवश्य कद सकते है 






दिसासों से भी वेकनिकल 
आर्थिक सहयाता 





व्यवस्था करके ओश्योगिक यरति में सा 
प्रवत्त क्विया हे | जब से देश रु 















ध्यान देना आरंभ किया है| इस सम्बन्ध में अत्यत्ष 
हैं। यहां तं| इतना दुद्राता 





सकेगी जब सरकारें, जनता, उद्योगपति ओर मजदूर्बर्ग सभी राष्ट्र के व्यापक 
कल्थ्ाण को सामने रखकर पूर्स शक्ति और लगन के साथ एक निश्चित बोबना 
के अनुसार काम करना अपना एक मात्र लक्ष्य बनाएँगे । 


राजकीबीव आयोग की सिफारिशों 

भारत सरकार ने अप्रेल १६४८ में विस ओंश्रोगिक सीति की घोपणा कौ 

थी, उसमें 28 ( वेस्कि ) नीति के बारे में स्पट कर दिया था कि अनुवित्त 
प्रतिद्वन्द्िता को रोकने और मारत के प्राकृतिक राथनों के सदुपयोग को प्रोत्ताइन 
देने की दृष्टि से उस नीति का निर्माण किया जावगा और यह भी ध्याव रखा 
उपमोक्ता को अठुचित भार उस नीति के परिणाम स्वरूप न उठाना 
पढ़े | इडी घोपणा के अचुछार २० अग्रेल १६४८ को भारत सरकार ने राजको 























आयोग की विशुक्ति की। राजकोपीय आयीण का कार्च अन्य बातों के लाथनसाये 
उद्योगों के 






संसतुण और सइवता सम्बन्धी किस नीति को ससकार अपनाये और 
संरक्षित उद्योगों के 


करने 
करन 


खरका: 





क्या कर्दव्य-दायित्व माने जावे, तथा इस नीति को कार्यान्वित 
के सिए किस प्रकार क्ली व्यवस्था आवस्चक दे--इस संबंध में मी भारत- 
जामने झरना अमिमत यस्ठुत करना था [ 


संरक्षण-नीति का निर्णय किस आधारयूत इंष्टि से होता आहिये इस 
उम्बन्ध मे बिचत करते हुए राजक्रोपीयर आयोग ने लिखा है कि “उंसक्षण नीति 


का उद्देश्य केवल अठुक प्रक/र के डत्पादन को प्रोत्शाइन देना स ह्वीकर जनसंख्या 


ञ्र मआरताय अथशास्तर क्री रूपरेस्था 


तथा प्रथ ज्यवस्था सयवी छाच मे इस प्रशार या परियर्ता लाता दै जिससे कि 
जेश का समचा प्राविक चातानरुण दा बदल तार प्र समस्त राष्ट्रीय उत्पादन 
का स्तर ऊँचा द्वा जाए दस ह।7 प सरक्ष) एक लक्ष्च डा तावत्त मात्र “इ जाता 
ई-ज्यार यह लद्धा ६ शण्याव दित । ' साधाग का यइ इशगि शोश सवथा वैशानिक 
ओर परगतिशीन हैं. चप्र कि ७२१ ऋू मारलद र तक पर ्ायोग वा इश्चिण 
आपात गऊ़ुबित पआ्रर एकासा या। खवऊाबाब आयास २३५४० ने भाइस 
सम्याप मे यहां राय हा श हाम परद्तकी ह “चत राजसोपीय आयोग के 
मसरतेण सम्बाया शध्टि क्ाण भे एस मझोलिक दोष था। समन्‍य को सामाय 
आदधिक प्रगति के एफ गाने के रुप ॥7 रखकर उद्योग विशप को विदेशी 
श्रतित्मद्धा का स॒ुफ़ाबला करन मर डायता दने २ साया व रूप में लेस्टा शा | 
इसका परिणाम यई_ हुआ कि श्यविक विकास संतुलित रुप मे थ हो रप्का | यह 
हिट कौय ग्रकर आवार दूत उदय ग का प्िकफास करना समत नहीं था | यदद 
भी कटा ता सत्य ७ हि समस्या वत और पडावक उद्योग का स्थापित करे का 
कोई प्रश्न किए ग्िना ह्योंग विशेप को खग्पण नस श्याम चनता पर पढ़ने 
जाल भार म॑ भाजदि हुए ।! बाय गत मढ़ायद के पश्चाय पजम्बर, ४६४५ में 
भारत सरसार 7? एक आत कालान प्रणुकत साल की स्थापना बरते समय 
सरत्तय पाम्त उसने रे याहत लिन शर्तों का हल्‍्लेख क्थि, उय के यह आशय 
हर हाता है कि बाद में इस सम्भार में मास्त सरकार ऊे हृठि योश में लुवार 
दुआ । सरकार ने प्ररु(क मल को जप उद्यर्गा का सरतण दा को सिफारिश 


करने के लिए क्द्ठा चिनका प्िकाप राए + द्वि प €। इस प्रशुक्र मडल का 
काय लैत मो व्यायक्र फिश गया, 
सौर से काय नहीं क्या ई । 
सरल का जिम सऊुचित नाति का पराक्षात भारत में व्यवद्दर हुआ्ला 
उपर दारा देश को क्या शार्थिक लाग हुश्ना इस सम्बन्ध मं जाजकोपीय द्एवीग 
का कहना है ह्लि सरलणा का उनत नांति से ऊन सुद्य लाभ हुए हं--(१) 
आ्राधिक मां क प्रमाउ से चशत ड्याव अपनाइत मुरनित रहे । जब अन्य 
गा मे दा का सामना कर रद थ, तो लरतित उचोग ये उनया आविक मदों 
पल म्न ३ अब रहा धा। (२) सरतित उद्योर्गा बा भी बिलार 
92777 0 ५20 
८ कर *८०५६- तथा शहर का लासन हर वा 
8422 ॥ उलादन १६२० सम २४००० डन से श६इ८ 
हक न बडे अया। इस + साथ संरक्षण मा एक अप्रत्यक्ष लास यई 


चयात रबहार भे रहने उसके अनुसार पूरी 


उद्योग-धन्वे--अच्ठत अश्न भ्र्डे 


भी हुआ कि लोहा-इस्पात, कामज, और झूठी दस्त्र के संबचक्तित उच्योगो पर जो 
श्राघारित उद्योग थे उनको भी स्थापना हुई। जैसे रासायनिक पदा' 
के उद्योग । ( ३) ओदोसिक जनसंख्या की इद्धि। बद्मपि इस सम्बन्ध में बहुत 
विश्वासनीय और-संपूर्ण आंकड़े उप्लब्ध नहीं हैं, फिर मो यह कहा जा सकता है 
कि गत दो दशानिदयों में जनसंख्या के धंघेबार वटवारे में गौण और अप्रत्यक्ष 
सेवा सम्बन्धी घंधों ( ठेशटियरी ) के पद ने थोडा सुवार हुआ है । इस विपय में 
सारस्य में राजकोषीय आयोग में लिखा है कि “संरक्षित उद्योगों को प्रगति के 
इस विवस्णु से थदि हम निष्कर्ष निकालें तो यह कहा जा सकता दूँ कि 
संरक्षण की नीति से अपने सर्वाद्ित क्षेत्र भे पर्यात सफलता ग्रात्त की 











उपभोक्ताओं पर पढ़ने वाले मार की पूत्ति हो जाती है ।” गत महायुद् 
राजक्रोरीय नीति के परिणामों का पूरत-पूरा अनुमान अमी लगाना कठिन है । 
यह सब होते हुए भी विवेचन संरक्षण की जो संकुचित नोति अपनाई गई उसके 
स्थान पर सदि अधिक उदारनौति का पालन किया जाता तो भारत के श्रौद्योगिक 
मकशे में जो आज अपूर्णताएँ और रिक्तविन्तु दिखाई देते हई वे इसनी मात्रा मे 
न दिखाई देते । हे 

राजक्रोपीय आयोग के इस झमिमतद का हम उल्लेख कर चुके है कि देश 
की औगोमिक रक्षण नौति का निश्चय राष्ट्र की ग्रार्थिक ब्यवस्था को भावी रूप- 
रेखा को ध्यान में रखकर किया जाना चाद्विये! इसी बात को दूसरे शब्दों मे 
आयोग ने यों कह्या है कि राष्ट्रीय हिल लक्षतर दै और झौद्योगिक रक्षण नीति 
उसका एक साधन मात्र | अस्त, राजकोपीय आयोग ने देश को मावी आशिक 
अ्यवस्था की रूपरेखा का शक चित्र प्रस्तुत किया है जिसकी प्रष्ठ भूमि में हो उसने 
देश की भावी राजकोप्रीय नीति संबंधी सिफारिश भी की हैं । 

राजकोपीय आयोग ने रुप्ट शब्दों में स्वोकार किया है कि मारतीय अर्थ 
अवस्था में खेती का बडा सहच्च रहने वाला हे और उसकी प्रगति पर राष्ट्र को 
एकता चित्र होकर ध्यान देना अाहिये। हमारे कृषि-द्योग के विकास से सम्बन्ध 
रखने बालो विभिन्न समस्याओं में सबसे विपम समस्या खेती में लगे हुए लोगों 
की जो आज अत्वधिकता है उसे कम्‌ करने की है । इस समस्या की विपमता का 
अन्दाज राजकोपीय आयोग ने जो आँकड़े अनुमान के तौर पर दिये हैं उससे 
जयावा जा नकता है! यदि हम कृषि में जे अधिक लनसख्या है उसे आगामी 
६० वर्षों में दूसरे घंघों सें लगाने की योजना बसाएँ त्तो इमें वर्तमान कृषि- 
जनसंख्या में ते १४ लाल जनसंख्या अतिवर्ष दूसरे घंधों भें लगाने की व्यवस्था 














६.48 मारताय श्रयशारा का रूपरया 


करता होगो | इसके लाया पति उप स्यभग 3० लाख तनससथादद्धि कामा 
दुसर स्योर्गा स लगाया पड़ेगा | इसफा शययड़ हेआ कि २० ब्यों लक भति 
आर ४४ लाय तामरदा को दूसर उद्यागा मं तयात का हम प्रथा करना 
द्वामा | इस राग्याय संयातल श्ला का बात यइ भाई वि इस समय रामह्व बड़े 
पैमाने के स्टया गे उतर ४० ला सायं जग हुए ई। इसका फशित या 
निकयता है कि बहि हम अधिक वखाया का उप बह प्रैखोते के उद्यास मे 
तगाया चाहते ही ता अति, उतमान स्थर रा बा 75 छुता आयाधिक प्रसार इस 
करूया पड़ेगा | य+ है तिर बत्र ई । थह्य छटवैमााव एयागा और दुटार 
आयोग का विकार हमारा भावों झ। ब्ययध्था / लिए क्ितगा मध्त्यपूर्ण है, यई 
साला स तप हा जाना चाहिय | #रि सद्गायक उदय या या भा पिशास अलस्त 
आवश्यक है । इस + गाथ जा प्र यत्त मरा काव साखथायों गाय है ठाझ विकास 
की आर भां यवए ध्वात द का शराउश्यकता है । 

के पे हथाग के साया झन्‍हए या तहाँ तर सम्य व ह राजरापोय श्रायोग 
को यह गा खा दे कि देश टेश मसेबड़ पममाय जो बययत्‌ रातों के लिये बदुत 


गु ताइशा नहांँ 8 आर अधिकाश तता छाट पेसान पर जप स्शमित क श्ाधार 
पर हां हाभा। 


दश + यायारित स्यूरूप कु ब7 मे जैसा ऊपर डिस्ण जा चुरा है, 
रातक पीय शायाय का यह मागना ” कि रुसम बड़ पैयाने उ, हरे पैमोतरेक 
ओर युटार ह्थाग राबक़ों यधायित स्थान हटाया होगा | हुसका निश्चय निग्स 
बाता शो साध रखकर जिया जाना अ्हिय--(१) उदांग या प्रहति धरथाए 
रता उद्याग है आधार भृत स्याग है अथवा उपध ना पदात उयांग है (४) 
ह्बग् का प्रौद्यागिल स्वत्प अथोत्‌ किस हद तक रचांग रा यत्रोकरण दो 
यूगा है और क्मसि प्रकार का प्रौद्यागिक दलता का आवश्यकता है (३) ऐजो 
ओर पम का सा्पतिक अवगत (७) पिक़ «कर्ण काभज अयल ब्यन्तिगत 
लोभ बल्कि साम्रातिक हित की शी में मित्यनता ( ४ ) दश क घधा रस्ब री 
जारग्या के बतमान बट रे मं किसि रति स परिवतन उरना अमाए है । 


पैमाने पर संगठित उद्ागा के भावों चित्र को थल्लत के हुए 
रानकोपीय आयोग ने उुछ मूल थूत बार्ता की शोर विषप रूप से घ्याय आकर्षित 
किया है | सवेस पहला बात जो रान+पांय आयोग मानकर चला है थह यद हैं 
कि तश का भायों आयागिक उन्नति एफ निश्चित योउना ऊ छउुसार डोगा और 
उसमे राज्य का ययेष्ट हाथ हागा | दूसर उसने उद्योग धधों क स्थान सौमन 
लोवेलाइवसन ) श्र बड़े उद्र गे श्रौर फ्टार और छीट उच मो के आपसी 


डद्योग-दन्ये--अत्ठुत अश्न घर 


समत्वय पर बहुत गंभीरतापूर्वक ध्वान देने को आवश्वकता को 
है। भारत सस्कार की औद्योगिक नीति के आधार पर देश के 
स्त्ररप का जो चित्र आयोग ने प्रस्तुत किया ह उत्तदे प्रधात जग इस 2कार हैं; 
(क) सक्ना उद्योस-बिनमें अस्त्र-शस्त्र तथा युद्ध-लामग्री से लंब 
अलावा दूसरे बहुत उच्च दक्तता चाहने वाले ऐसे उद्योय-जैसे ह॒शाई बद्ाज- 
निर्माण तथा बेतार के तार आदि के उद्योग मौशामिल हैं। (ख) भारी 
आपधारोयोग--जैसे चाताया[त के सामग्री ये, ऊहाज-निर्भाण का उच्ची 
हइतदि। (ग ) भारी प्रमुखोचोग ( बेसिक इन्इस्ट्रीज )-जितके सहारे पूस 
प्रज्ञो पदार्थों और उपमोगनदार्थों के उद्योगा को स्थापना की ज्ञा सः है 
जैसे लोहे श्लोर इत्सत का उद्येग्म, 
उद्योग आदि | (प) इल्के प्रयुखोद्योग--- 































आजार आदि । ( $ ) आउश्वक उपभोगपदार्ध-डयोन--जैंने सती बस्त, ऊनी 


बस्तर, सीमेंट, शकर, कागज, आादि। आयोग ने बह भी स्वीकार कित्रा है कि 

के औद्योगिक चिकास का उम्युक्त चिच्र सम्पूर्ण दोने में खगय लगेगा और 
उसका मानना है कि इस आदी की ओर इसे घीरे-बीरे अग्रतर होना चाहिये। 
बस दृष्टि से उन्दोने राजकीय और दोनो हो क्षेत्रों के लिए प्राथनिकता 
की एक 2४ खला विशेष का सुकाव मा दिया ह। देश के इस भाषा ओद्योगिक 
खिन्र को उपत्यित करते हुए सार रूप में राजक्रोपीय आयोग का कइला है कि 
“बड़े उद्योगों के खिस स्वरुप को हम कल्पना करते हई दद् एक प्रकार से अमेरिका 
और इंगलेंड के जैसे वहुत ही पर जो प्रधान उद्योगों और भारत की ब्राम्ब प्रधान 
आधे स्यवस्था के बीच को सी स्थिति को कल्पना दे! राजकोीपीय आयोग ने देश 
देशी ध्यापार के बारे में भो थाइ विल्तारे से विचार किया है और देश हे 
ओद्रोगीक रण के भाजत्री स्वत्त्प को एृष्छमूहन से विदेशी व्यापार सम्बन्धी रोष्टरीय 
भौति का विवेचन फ़िया हे | राज्य की देश के इस भावी आशिक ढाँचे के 
निर्माण और बिकास में किस प्रकार और कितता सइवोग देवा चाहिचे, इस 
जिपत्र में भो राजकोपीय ग्रायोग ने अपने विआर प्रकट किये हं। सारांश पद दे 
कि देश के जिए आधपिक सारूप को सामने रखकर राजकोपीय आयोग ने भारत- 
सरकार के घिंचारार्थ राजकोपीय नीति सम्बन्धी सिफारिशों की हैं उ' 
मोटी छूबरेंडा आयोग से उपस्थित कस्ते का मस्त किच्रा है। उसी 









































स्वस्य को लक्ष्य में रखकर राजकोबरीय आयोग ने किस प्रकार की राज 
लीति का अतिपादन किया है । ४ 


६ मर हाय धर शारत्र को रूपरसा 


सानरोधाय आयाय ने रण का उड यो हना ये ढ5 अरार चूत छिद्धातों 
का प्रतिपटिय वि“ है । वैसे तो चाय रे को यह रहना है कि उयतयों का रक्तण 
श्धक विश्यप ही संशय ये उना का ध्यात में रस हर हा किया जाना चाय, 
आपवो चर पे कसम बपित विकास झआुर उ्म"हाद्य पर अससात बा 
पड़े क। सम्भाद रा हुए सकता है । पर चर कह हि “से असर की कोड सम्पूण 
थाजता वैदार न हू, टोस धर्या 7 नि यलिन्प धश्राघारवत सिदातां के 
अससार ग्लण मिलना चादिय ! 

(+) नहा तक रे जत याहताप्रो का सम्प 76 रामें तान प्रकार के 
उद्यपा हो सकने हें -- 

(१) रक्षा और दूसरे सामारिस महज के उछफ (३। प्रमुस आर 
आपरोयोग, ( ५+ श्राय स्याग | ये? के खा को स्थापसा हर दशा में दोनो 

चाहिये और ज्ञो तय और सदायता शा श्यक ६ वह बिता किसी लागा 
के विचार मे राण हित में दा ताना चाहिर। न ३ + ब्रयग्ग को भो रतय 
मिलना चाहिये यर २तण का स्रूप और रसक्ा प्रमाक्ष 7 जम) का निशय 
अशुक्त श्रधिकारा पर छांह्ा ताला गाश्यि मे + धारा सो रलथ तमी मिलना 
चआादिय जब कि उनके नो श्रार रैला प्राप है वा प्रत “ा पकने ई और उनकी 
जी वास्तविक अ्रधवा समावित उघा”टन-जागत हो सकता ३ इनडो दंखत हुए 
यह सम्भव माचुम पड़ता हे कि एक उचित समय में य विद्या रसण अथवा 
सहायता थे वन चलता स्वेग । थे यह एसा उयोग द्वाला चाहित विभ राष्ट्र के 
हित में सहायता प्रसव रतरू “ना आवररक है और प५स तथा अ्रप्नयक्षे 
लाभों का ध्यान करते हुय दस प्रकार का सतायता या रसण को सम्मावित लागत 
राह # लिए भपधिक नहीं है । 

(सा) तो उद्यांग ध्रप स्काइत योडवाशा के अतगन जा आते हैं 
उनके “कण के प्रश्न पर प्रशल्क अधिकार। को उपयुक्त आवार पर विचार करर 
अपनी सिप्रारिश सरकार व सामने उम्स्वित करसा चादिय। 

(ग) जहाँ कोर स््रीहत यातना नहा हे--[ +) रखा और दूसर 
सामशित महच्च के धर्घा को राष्ट्रीय दित मे बिना लागत वा विचार दिये श्क्त्ण 
मिलना घाहिय ।(३ ) दूसर उद्योगां क बारे मे ऊपर (कम) थो आयार 
बताया गया हे उसी के अनुसार निणय इना जाद्थि । 

रदुश सभ्वारी उपर्युक्त मूल भूत तिद्यातों झ अलावा रावकातआात आयोग 
ने रुकृए नीति स सम्बंध स्पनेवाले डुक विधप ग्रस्‍नों के विपर में भा झपनों राय 
दी है। फच्च माल क बार में उसका कटना ह हि यदि सिसा उन्तोग बे डूसरो. 


उद्योग-धन्वे--प्रस्ठुत प्रश्न भर 





आशिक सुवियाएँ: प्रात हैं तो कच्चे साल की सुविधा देले की आवश्यक 
शर्त नहीं सनी जानी चाहिये। इसो प्रकार रक्षण देते समग्र भावी निर्यास- 
वाज्ञार की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिये। देश को सम्पूर्ण 
मांग को पूरों कर सकना मी रक्षण- धाम करने के लिए आवश्यक नहीं होना 
चाहिये, वच्पि प्रशुल्क अधिकारी की दृष्टि में यह वात तो होनी हो चाहिये कि' 
इस सम्पूर्ण मांग के वयेट्ट अंश की पूर्ति सक्तय चाहनेवाले उद्योग के द्वारा 
अवश्य ही हो सदेेगी | इसी प्रकार जो रक्त उद्योग किसी डूमरे रक्षित उद्योग 
दास तैयार माल को कच्चे माल के रुप में प्रयोग करता है उसे अतिरिक्त रक्षण 
देना आवश्यक हो सकता है| राजकोदीय आयोग ने चहद भी स्वीकार किया 
है कि कई उद्योगों को उनकी स्थापना के पर्व ही रक्ण का आश्वासन देना 
अआचश्यक हो ककता हे । जो उद्योग काफ़ी प्रजी-व्यय चाहते हैं, या झिनकों 
काफी ऊचे दर्जे के विशेषज्ञ चाहिये और साथ ही जितको विदेशी प्रतिस्पर्धा का 
भामता करना पड़े, उनको इस प्रकार के रण की आवश्यकता हो सकती है । 
प्रशुल्क अधिकारी को सारी स्थिति की जाँच करके सरकार को सिफारिश करना 
चाहिये। इसी प्रकार राजकोपीय आयोग की यद भी सिफारिश दै कि शगर 
राष्ट्र के द्वित में श्रावश्वकता है तो ऋृपिपदार्थों को भी रक्षण दिया जा सकता' 
$ै। पर यथास्रम्भव कम से कम पदार्थों को रक्ण दिया ज्ञाना चाहिये और यह 
रज्षेण अल्प काल के लिये, (एक समय में पांच वर्ष से अधिक के लिए क्रिसी भीः 
दशा सें नहीं) मिलता आदिये । रक्ित उद्योग के पद्य्थों पर उत्पाद-कर लगाने 
के बिदद भी राजक्रोपीय आयोग ने अपनी राय दी है। 

रक्षण-नीति से सम्बन्ध रखनेवाला एक मदच्वपर्ण प्रश्न रक्तण के स्वरुप 
का हई। राजकोर्पीच आयोग ने निम्नलिखित सारूपों के बारे में अपनों रिपोर्ट मे 
विचार किया ६--(१) प्रशुल्क-दोनों प्रकार के अर्थात चथामूल्व-कर 
( एडवरेलरम ब्यूटी ) और प्रिमाण-कर ( स्पेश्िकिक ड्यूटी )। (२) मात्रिक प्रति 
वन्‍्च-श्र्थात्‌ सरकार यह निश्चित करदे कि आमुक समय में अमुक्र मात्रा में ही शझायत 
ह। सक्रेसा । इस के बारे में आयोग का यह मत दे कि साधारण स्थिति में रक्षण 
की इस पद्ाति का चहुंत क्रम उपयोग करना चाहिये क्योंकि इस पद्धाति में कई 
प्रकार की कमिक॑ पाई जाती हैं | (३) अर्थताहाव्य( सवसिडी )--इस- 
पदवि के अनुघार सरकार रक्तित उद्योग को सोवी आिक सदयवता' देती है। 
(४) एकत्रीकरण ( पूलिंग )--अर्थात्‌ सरकार चह 


























व्यवस्था करे कि केश में जो: 
माल-उत्ताद कर व हों और विदेश से जो आयाव किया जाए बह एकज्रित कर दिया 
जायगा और सारा ह गाल एक ऐेसे निश्चित सृल्थपर बेचा जायगा जोकि देश केः 


हि मासतार अययेशास्प की रूपरेया 


>सालकी की हड़ि से नो उचित वितय मल्य द उस+ आए आयात हा हश में 
माश तारों पर जो लागत हा (जाय के झट ) उसर बाच से कहो निश्यित 
क्‍या तायश । (५) भ्शुल्क अदझश-अझअशात खायात एच भौमा त्क ता 
बिना कस कर के हा सइता ई आर “सर याह एक निशयत 7र झआायाव पर 
हैना हॉता है । 

शातकोयीय श्रायाग न रतण7प्रयु के गिमित्र शाुपा मं पा वित्त 
पर वार किया है | उसका फइनों ढ़ कि विदा स्थिति जिद्यप का ध्या7 स्िय हुये 
फिसा मी एस स्वरूप + बारे से का« लिराब उस्ना रू भव नहा है| रुक्षण चादाों 
आले .ैय उद्याय शा अपना यपदा हिएपता दंगा और > का जिचार वरत॑ 
हुए हो निगय मरना होगा झपि औश उ्थागा के जिए प्रारम्भ को अयस्था मे 
दश को आतरिक माण का ययेए 4ति करना सम्मय नछ गा । उछल उद्यान 
किएप उत्पाटम पद्धति के कारण वस्ययप्रिक कि आर सग्दित हो मस्त हैं 
चब कि यूज उद्याग एव हा सकते ह भा कि हरा भर मे के हुय दा व्यार उनर 
जायाहन श्रीर लागत का परित्थितिया म मा रात अ्रतर ह। । उुछु उद्यागा रे 
बार मं था रिक म्ग आर रम्मावित स्लाट न मात्रा क्षा पहलख हो श्रममान 
लगाना शासान हा सकता ह | इसर अलार| रश को आए सत्र रिधति या 
बिचार मा सता « होगा। श्रस्तु राचकापार श्रायाग का यह माना है कि 


ज्पयु त्त सब घाता को ध्यान मे रर रूर ही प्रयाक अश्रवत्रारों का यद्द निएय 
करगा चाहिपै हि झसुर दंग का 


अमुझ ग्रकार से रतण हना 
उचित न ढोगा । 


लगा के निराताम्प | उस्हम्स ) जयर्मा जा जद्य तऊ सम्व यह राजफापाय 
ओआयाग ने स्प? शब्ठा मे काय ई कि इनका उपयास रत्शु मा से क्शायि 
सदा सना यादिय । देगा तहा नर कि. रखे कि शाया नोति ऋगश सरफार ब॥ 
खामान सदादन सम्ब तो नोति का प्रश्न ह उनका उपयोग रनतणु 7 हा मे 
किया जाना याहिये। हस सम्ब 2 में हमने अयय विस्तार न लिखा ६। 
शलण सम्ब या एक गद अप्रण ”श्न उच्तता प्रमाता ( कीनटम) जप है। 
इस सग्व व में उठा थाना विमिन॑ समस्याओं का राजहापाय जोयाय न पियचन 
किया ६। रतश का प्माजा का चहाँ तक प्रशा ह रझका माप व तरिक 
उगगदन लागत श्रार दिस लागत पर विदंशा मान श्राक्र उतरे उगय प्र तर से 
की जाता है । इसा पार पर रक्षणु का प्रभाग का शाउ हर्शा मे निरठय किया 
जाता है ताकि हश वाशदनझर्ी शोर आयातकता बरावर को स्विति भू रुख 
जाय भरे] लहाँ तक कि रागश के समर का सवाल है इसका निरया डथाय 


उद्योम-बन्घें--- प्रस्तुत प्रश्न ष्र्ह 


विशेष की स्थिति और प्रतिस्पद्धों की स्थिति दोनों का हो ध्यान रखकर 
होगा | यह टीक है क्रि विक्रास को दृष्टि से रक्ुण अधिक समय के लिए 
आवश्यक होगा, परन्तु किसी तात्तकालिक कटिमाई का सामना करने के 

दि रज़ुण झाण्श्यक है तो वह अपेत्ताकत कम समय के लिए होगा | पर 
राजकोपोय आयोग का वह निश्चिय भत हैं कि रत्षण के समय के सम्बन्ध में 
सामान्य लिद्धान्त चह्दी होना चाहिये कि उद्योग-ब्थों को पर्याम लम्बे समय 
लिए रक्षण दिया जावे दाक़ि दन्धों में पूजी मी श्राकर्षित हो प्रक्के और उनके 
जिकास के लिए उचित योजना नैयार की जाकर उसको कार्यान्वित भी किया जा 
'सफे | पर्बाप्त समय के लिए रक्षण नहीं मिलने से उसका खारा उपयोग द्वी नष्ट 
हो जाता दै। 









जिन उ्ोग-घम्बों को समाज बी ओर से सद्दावता थौर रक्ण प्रात हो 

उन पर इस बात का प्रतिवत्ध भी होना चाहिये कि इस सुविधा के बदले में वे 
'किन्ददी कर्रप््यों का पालन भी करें । राजज्नोपीय आयोग का यह मत दे कि रक्षित 
उद्योग पर इस बात का दावित्व होता चाहिये कि वह अरनी प्रतिलवर्दाशक 
दक्षता बढ़ावे | क्रिस उद्योग पर क्या दायित्व डालना चाहिये इसका निर्ख॑ब त्तो 
उपयुक्त अधिकारी छारा रूव सम्बन्धित वातों पर सोच-विचार कर पी क्रिया 
जाना चाहिये | परन्तु फिए भी उच्चित मूल्य, उत्पादन मात्रा में बुद्धि उत्पादित 
स्तु के गुण,उत्तादन श्ौर वितस्ण की अधिक से अधिक बैश्ञातिफ प्रणाली के 
डेपबोग, अनुसंधान, उच्च श्रेणी दे मजदूरों और उम्मीदवार कारौगरों 
( पफेरेंटिसेज्ध ) के शिक्षण, समाज विपेधी कार्च और देश में उस्सन्न कच्चे माल 
के उपयोग सम्बन्धी कुछ ऐसी बारे है जितके दिपय में रक्षित उद्योगों पर समाज 
'के हित की दृष्टि से आवश्यक जिम्मेदारी डाली जाना चाहिये। इन विभिक्ष प्रकार 
को जिम्मेदारियों का पालन कराने का सबसे अच्छा उपाय राजकोपीय आयोग 
की दृष्टि में थह नहीं दे कि रक्तण सम्बन्धी जो मो कामून' बने उसमें इनका 
समावैश कर लिया जाए। इससे तो एक झ्नावश्यक् कड़ाई आजाने का भय है। 
आदांग का वह मासला है कि प्रशुल्क अधिकारी की स्थापना सम्बन्धी जो कान 
चने 'उसमें सार्गदर्शक्र सिद्धास्तों छी तरइ, जिनका कानून दारा पालस नहीं कराया 
जा सकता, इस प्रकार के दायित्वों का उल्लेख होना चाहिये। फिर यह डख 
अधिकारी पर छोड़ दिया जाबे कि वह किस उछोग पर कौन सी घानों का और 
किन शर्तों पर दायिस्व डालता है। साथ ही इस अधिकारी का यह भी काम 
होना चाहिये कि कौंनसा उद्योग अपने दाविस्व को कट्दों तक वास्तेत्र में पूरा कर 
जहा है था नहीं, इसकी वह निगरानी रखे और इत् सम्बन्ध में बह सरकार को 








६० मारतोय अपशात्त का रूपरसा 


भा समय समय पर रिपार परा करता रदे | यदि सरमार यह अनुमत्र कर कि 
किसी स्थिति मे काउन छारा है इन टाडि'य मा पालेत फुसाया ला सक्ता£ 
ता बह एसा कायव भा प्रस उर सकता हैं। इप छाबियों का महत्व रसित 
उदांगा पर जिसा प्रजार रा बंधन जगाना नहीं ह बाॉफ देश के ओऔदोगिक 
विकास का गति वा तेत कएन रह ज्य साहा इन दायियां को झावश्यकता 
सममा गई है । 
राजकायात झायाग ने प्रशाक से ता व स्वए + दूसरे डतार्या पर भी 
विचार स्था है। पा झा सचय प्रिदशा ० जा का मदच्य, औदयागिक प्रवघ, 
औद्योगिक अनुमत्रात प्रयावीकरण ( रेट ट्ैहचशन ) और गुण तिवनण, 
भचदूर दलता मच्दूर शित्तर एाताशाव ते सान और सुविधा, तथा 
था कापश व्यवस्था सम्बधा प्रश्ता पर मो श्राद्यागिक विकास की ह थि से विचार 
किया गया है| इमन दंग तम्शम प्रश्ना पर श्रयम ध्पन उपयुक्ष स्थान पर 
विय्रार किया है। 
रालकापाद झआय मे ये देश का रुलणु यालि सम्बवा प्रद्ृन का 
अताराष्ट्रीर एणगर सत्र ( आ्राइ० टो> आऔ> ) को प्रष्ठयूमि में भी विचार 
8 हे उनका सह मत ह कि #लागएाय "पार सत में शामिन होने हुए 
हैस “रा के औयागिक जिस जे हए आवश्यक रक्षण तांति की अपना 
मन शाट  ले धणप सयगए 
हा । यादिय यदि ध्स्य श्रायरिक दृष्टि से मइत्यपूण 
देश--जिनम *द्लेंट आर श्रमरास्ा भा शामिन दा- सदस्य दाना स्रीडार 


कं तथा टक् को उस समय के आर्थिक रच चित 
गर्धिक स्थिति मे एसा थत 

समगया आए | सा करना उ| 
वासथरित गा 2 ते देश वाद्राविक याचना और रहण नातिय 
जगत हा सम्बंध के जरे मे भी अयना मत प्रकट करते हुए कहा है कि रहूण 
५ वतमान इश्रीर उमर दवारा देश की स्रा उसी दशा मं 


द्दां क्नि ्ः पि 
अल कहर है पति दए क आयिक विद्ञस् + लिए एक #पापक आयिक योौजता 


नत्रार के 
नाए! मम हज उमझे काआववित करने रे आय साधनों को उपलब्ध किया 
इस सर गया ने से सार य रपन पाले कयोव सरकार के विभित मवालया 
का जपापार उपज जार तन हुए, आयाग ने इश्नचेंड क उदाइरण 

है स्थासना करने के शा 

मा उपस्थित क्या है। मरन पर विचार करने या सुकाव 
स्नण न्ञानि ््य 
हद पद रखावाना अन्तिम अरन यह है हि इस नोति 


उद्योय-अन्वे - प्रस्तुत प्रश्न द्द््‌ 


"को कार्यानिवित करने का सिम्मा किस्सा समक्ता जाए। राजज्रोपीय आयोग ने 
इस काम के लिए अशुरूक श्रायोग की स्थापता की सिफारिश को है। यह 
आयोच एक गे संस्था हीनो चाहिये सेसी फे मार्तीय राजकोपीय आयोग 
( ६६२२ ) ने भी सिफ़ारिश की थी, यद्यपि तत्कालीन भारत 












पिक्लारिश को स्वीकार सदी किया। रक्णए-नोति में स्थायित्य और समानता 
स्थायी आयोग की बडो आवश्यकता दे। इस आयोग 


के लिए इस्त प्रकार फे 
को स्पापना सखद के कानून 
'उम्रकों ग्तिद्ञा मिल सके । इसमें पांच सदस्य हो जिनमें से एक अभ्यक्त दी। 
यह संख्या ७ त्तक माई जातके इसको कानून सें गुजाइश होनों आाहिये । विशेष 
काम के लिए सलाएकारों को नियुक्त करने का भी आयोग को अधिकार होना 
चाहिये। सदस्यों की निशुक्ति का एक मात्र आ्राधार चोस्वता होना चादिये ओर 
'क्रियों भी प्रदेश अथवा द्वित विशेष के प्रतिमिधित्व का बिल्कुल ध्यान सही 
रखना चारिये ( सचस्थों पर कुछ विशेष प्रतिबन् मौहोंने चाहिएँ जैसे सदस्य 
होने के समय अ्ेक् ब्अन्कि को व्यक्तिगत कम्पनियों में अशवारो ( झैयर दोल्डर ) 
की इेसियत से या श्रस्य किसी प्रक्नार के झपने दितों की घोषणा करनी चाहिये 
और सदस्यता समातत धोने के बाद तीन साल तक बिना सरकार की पूर्व स्वीक्षति 
के किसी व्यक्तिगत उद्योग-घवे में कोई जिम्मेदारी क्ा पद न प्रदण कर सके, 
अह प्रतिबंध होना चाहिये । 

प्रशुक्क थ्रायोग के निम्नलिखित कार्य होने चाहिये:-- 

(९) सर्व और आय सम्बन्धी प्रछुल्क की जाँच करता | इस संवनन्‍्य 
मे रक्षण के लिए आए हुए श्रावैदनपत्रों और व्यापार्कि समभ्कौतों के अनुसार 
आवश्यक गरशुल्क्ष में रियायतों विपयक्ष जाँच तो आयोग को सरकार के कहने 
घर ही करनी चाड़ियि | परत कर्तुराशिपातन ( डपिंग ) की शिकायत और 
रच्ुण करों में परिषंर्तत सम्बन्धी जॉच पशुल्क आयोग अपनी इच्छा से अववा 
चरकार के कइने से भो कर सकता दे । 

(९) मूल्यों और देश की अर्थ व्यवस्था पर रक्षण के रूसान्य प्रमाव 
सम्ब्ध ज्ञॉच करना । ये जॉच सरकार के कहने पर ही आयोग को कससी होगी 

और इसमें वच्छ विज्वेष के मूल्यों, प्रशुल्क का मूल्यों के समान स्तर पर प्रभाव, 
पदन-सहन के ख़र्च पर प्रशुल्क का प्रभाव और देश की अर्थ व्यवस्था के अन्य 
मह्लपर्ड तथ्यों पर मुल्क के अमाव सम्बन्धी जॉच का समावेश होगा। 

(३) रूचुणु-करों का सिंदवलोकन करता। इस शओणी में ग्रशुल्क के 
कार्यान्वित्त होने सम्बन्धी पद्धति, सक्॒णए-करों का उल्लादन-लागत, उस्तादन- 


















ब्र्‌ मारताय या वशास्त 7 छरसा 


माया हस्त रे गुग और उपादन इद्धि दा समावना यी हटि से उपांग पर 
पढ़ने याल प्रभाव, रतित हयरॉकी ये मस्यवा याति,ब्यागर पर हिसी 
के रचित उद्यार्गा स पाए या“ पल प्रतियय रास उदयोगाए दायित्र, और 
रक्षए तर के कारण उच्सत थे 4 कि ही उहरपश। सम्पाया जॉचि का समारश दाोगा। 
बंवल मृल्प सम्बधा चाति और प्रीवाय सम्बधजां जोर का छाड़ातर अप 
मामया स प्राएुला श्रावाय याद तय ता कर सका है । शा दा 
मामला मे सरबार रे 7? है 'त्रायग चाय करगा। प्रशुल्श श्रायोग को 
प्रति तारर॑ व गण नाति. रे रिप्रोट सरकार ये शाम प्र्ता करता 
आदिय तिमम धन्य बता साथ साथ हायऊफ़ा भरी उल्लख इोना चादिय 
कि रतित उद्ार्गा ने अपने टातिया या उर्दा तक हि माया ७, उसमे हिप्र क्रिस 
प्रकार के दाप पाए जाते हैं और टनता झोर झ घक किसा बकार जी खद्दायठा 
वी आवश्यकता है या सइा। झ्रायाग अपन झाथ का गालाया रिप्रार भी 
पेश करंगा । 

अर्धा ते कि प्रशात ग्रायाग का काय पद्धति का प्रशत है, राशकापाय 
आयाग पुछ नाच कं पा म ७ रैक १६ * कर प्रायांग का राय भाथा। 
जॉच पर समात होते हवा प्रतु के बायाग के प्पना रिप्रा” सरझार ये सामने 
प्रशुत वर दना चाहिय श्रीर सरकार को साथारणतया दा मक्षैय प्‌ आदर 
अपना निशशय द दना चाहिय | सरकार प्रशुल्श शझायाग क। सिफारिशें स्वीकार 
करे या न करे, पर उसको रिपाए प्रकाशित अउश्य दाना चाहिय आर रस्कार 
का सदि बह प्रापुल्क छायांग का सरिफार्शा का स्थांकर नहा करता हे तो उपर 
कारग। का पूरा स्पष्टीऋरण फ्रना चाहिय। अशुल्क आ्रायांग का रिपाद मे 
पिल्तारपृउक़् उन राब बातों का व्यक्त करना चाह्टिय नियत कारण बह अमुक 
निएफर्षों पर पहुचा हे क्रोर उसने अ्रमुझ सिफारिश को ह। राजशोपाय य्रायोग 
ने इस बात पर भी तार दिया हे कि श्रयुत्त आयांग जो अराजकांपीय 
सहायता की सिफारिशें कर॑ उन पर मां विशप ध्यात दिया जाया चादहिय और 
इस सम्ब'ब॒म प्रशुल्ल आयाग के सामने एक वापषिक ब्यौरा भा पश होता 
चादिय॑ जिसमे यद मालूम दव सके कि क्‍या क्‍या श्रराजक्रोपांय सद्दायतां बेष भर 
गे दांगल हैं। 

रातकोप|ब आयोग क। रिपोट प्रकाशित हो चुका है। अस्त, उसका 
रुख्य मुख्य सिफारिशों का विवरण दने का हमने यहाँ प्रयत्न किया हैं। अभी 
यह रिपोट सरकार क विचाराधीन हे और सरकार का इस समय तक ( मार्चे, 
१६५०४ ) कोर निणय प्रकाशित नहां हुआ दै। 


पर्च्छिद 3 
उद्योग-घब्घे--प्रस्तुत अश्च _ 
संगठन की सपफ्स्वा--श्रौद्योगिक विकास से सम्बन्ध रखने बाल पश्तों मे 
एक प्रश्न उद्योग-घन्धों के संसठत के प्रकार का है। वह खे ह्ैफि 
हमारी औद्योगिक समस्या के इप पत्र की ओर यथोचित ध्यान नही दिया जा 
सका | आधुनिक औद्योगिक संसार से व्यापारिक कंगठन के क्षेत्र में मिश्रित पूजी 
बाली कंपनियों की प्रधानता दे । व्यापारिक संगठन के दूसरे प्रकार जैसे साकेदारी 
अथवा व्यक्तिगत स्व्रामित्व का महत्व अपेज्ञाकृत घदुत कम है| १६वीं शताब्दी 
भध्य में / १८४७ ) भारत सरकार के एक काबून द्वारा मिश्रित पू जी वाली कप- 
नियों को भारत में मी कानूनी स्वरूप मिला | तव से इनारे देश में भो नये उद्योग- 
बाद के विकास के चिहमस्वरूप मिथ्चित पृ'जोदाली करतियों का महत्व बराबर 
बढ़ा है यह संतोप की वात है, फिर भी मिश्वित पू'जी वाली कंपनियों के सं से 
कुछ ऐसी कमियां रही हैँ जिनकी ओर इमारा ध्यान जाता आवश्बक है | 
पहला प्रश्न कम्पनी को स्थापना से सवव रखता है| यह काम सरल नहीं 
है और इसकरी समुचित व्यत्रस्था के लिए तोन प्रकार के विशेषज्ञों के 
सहयोग की आवश्यकता होती है।तीन प्रकार के विशेषज्ञों से पहली 
अंशी आर्थिक विशेषज्ञों को है जिनका काम माल राम्बत्थी स्थिति, 
वाजार और मजदूरों सम्बन्धी स्थिति तथा प्रस्तावित व्यवताब की आधिक इष्टि 
से उपयुक्त आकार (साइज़) के विषय में सलाइ देना है। दूसरी श्रेणी में एंजी 
नियर आते हूँ किनका काम उद्योग सम्बन्धी आवश्यक सामओ्रों के लागत कां 
अनुमान लगाना, श्रौर उपयुक्त मशीनों के वारे ;में तथा उसको 
लगाने के बारे में आवश्यक सलाह देना है। अन्तिम श्रेणी में वें झार्थिक 
विशेयज्ञ आते हैं जिनका काम अर्थ-प्रवन्ध के विषय में सलाइ देना है। 
कम्सनियों को स्थापना करने काले उपयुक्त विशेषज्ञों को सेवाओं का उपयोग करते 
हैं जिसके लिए दे उनको उचित पुरस्कार देते है| चू कि कम्पनी की स्थापना से 
यश्रेष्ट व्यय होता है और उसमें अनिश्चितता भी रहती हैं इसलिए कम्पनी स्था- 
पित करने का काम कोई व्यक्ति अकेला अपने पर नहीं लेता । प्लायः कूछ पृ जी- 
पतियों और अधिकौपिकों (49८८८) का एक छोटा-सा संगठन इस काम को 
करता है। जब कम्रती का ठीक प्रकार से संसठन हो जाता दे तो संगठन करने 
चालों का काम समाप्त हो जाता है और आवश्यक पुरस्कार पाने के बाद वे चेन 
से बाहर हो जाते ई | लारांश बह है कि कम्पनियों को स्थापित कस्ने का काम 



























दर भारतांर अयशारत की रूपरसा 


छक पग विशय के हाथ मे रहता हे तिता क्स्यनियां र भविष्य स कइ सम्द| 
सदा पहता । एयर हे श्रौद्यागक राए में + वात स्थापना या काय इसा प्रकार 
ईीश ६ दस रम्यार मे इसारे हश या स्टिलि सनोपमनर 7हीं है । हमारे दश 
थे कम्यता स्थापना का क्रम >रपहाल के + विधय पर वही है।चो ड्यावारिक 
जहथाएं सन किसी ने किटा हपगर 7 टूखगा 4 पपारिक सस्याश्ना का इप्तस्था 
मे लगा हु, हैं उ हा 77 स्वनि का स्थापना रा बाप भा जररता हैं।इुदीं 
को इस पयतिग तसा फेस के थाम पे चाना है | फम्पनों की स्थापना वे 
चाह उस क्शना ४ 7 या खबर 3 +दछू]द नहा दृध्ता। इपडे जिपिरीत उस 
कम्पनी रे ध्रयाव को टारिए था दादा का बलि चाता है। पल तो इस 
बात पर का? प्रनिब 4 नहा था कि क'* फर्म क्ितन समय ना हिसी कम्दती से 
मसामगत ए7र का आम कर सकता हे, पर शव काउूनत द्वारा समर शा मर्यादा 
संत करा गे डे, छोर बह य्रव्रिेक से आर के बस बे है।मसनर्श्यि एचासा 
पधा को अनुप्युक्तता इस बात से झार भी वह जाता है क्लि एक हा मनंजिंग 
एससा फस भिन मित प्रकार का फ्सा का स्थापना नया प्रबाय का काम करता 
है। पास्तव में 3 7प॥ किर। ज ।नाय मे राइ वियष चानझरो नहा ह। सक्सा। 
के य॥ का स्थायना का काय इहार 77 मे रिना सिखा विशफ्भों को राप के 
किया नाता है बह मा एक दाप दे। इस दा कारण हैं। एच ता यह कि 
मनश्यि ए”ट इस धान वो पसाद नहीं कप वि छ म्पना स्गापना रे काम पे 
और ग़िसा का सईयाग ले । पदि 4 ऐसा करते लग ता उनका जो कह अनुकित 
अधिकार उनऊ द्ारा स्पादित कणातयों मंमिन उ्त हैं व प्ा ल्लि खरे । 
दूसगा फारण यद है हि भारत म इस प्रकार के विशवत् हैं भा नहा । पर एप 
बरि"प्रता का सादा का लाथ उठाये का पयाल्‍्म्मत्र प्रयन हाना चाहिय। 
स्वागनां सम्ब या स्तुचित अ्यव था नह्ानस के बुर परिणाम डर होगर 
है । भारत मं आयोगिक कम्पनिया श्राव छाठ पैमान पर काम जरत बाला 
हैं। कताफि चर कम्सनीस्थायता का दायिय डिसा एक व्यक्ति श्रथव्रा फ्म प्‌ 
ही दाता है तो यह आतिक बड़ा रग्यनो स्थापित करन में दिपकता है। जैसा 
ऊपर चिता गया है, एक स अविक यदि कम्पता के स्वायना काप मे माग ने ता 
फिर उनम भ कसी एक का ही भपिष्य को पवकज्यचस्था का जिम्मा लगा तर 
करिन हा | करता जा स्थापना जुप्रश्त जितनी आँब पढ़णल हाना चाहिय 
और जैसा अथ ग्रव व दावा चाहिय यह मो नहाँ हा पाता ऊ३ पम अपना 
'जीवा आरम्म स्रन से पहले हा श्रयफल होता दस्वा गई हैं, क्यादि उनर लिए 
आतवरयक अथ का प्रदाष महाँ क्रिडया ता सक्ता। चताग पड दावा है कि 


उद्योग-धन्वे-अस्लुत प्रश्न द्च्प 


दिस्सेदारों को द्वाति उठानी पढ़ती है और भविष्य में वे शंक्राशील बन जाते 
ह (यह आवश्यक है कि मावी हिल्तेदारों के सामने किसी कम्पनी के बारे में 
जो भी अनुमान प्रलुत किए जाएँ वे किसी मान्त्र संस्था द्वारा प्रमाणित होने 
चाहिये | क्रिसिकल कमीशन ने इस वारे में यह सिफारिश क्री है कि भारत 
सरकार को उपयुक्त मंत्रालय में एक 'बुरो ऑव कनसलटे: की स्थापना करनी 
चाहिये जिन की सेवाओं का उपयोग उद्योगपति कर सक्के 











अब तक हमले स्थापना के लम्वन्ध में विचार किया | वृसरा प्रश्न कम्पनियों 
के युप्रवन्च का है। मिश्षित प्रेंजीवाली कम्पनियों के वास्तबिक स्व्रामी हिस्सेंद[र 
होते हैँ । पर संख्या के अधिक होने से, एक विस्तृत प्रदेश भे बिखरे होने से तथा 
आवश्यक टेकनिकल जानकारी की कमी से, किसी कम्पतों को चास्तविक प्रवन्ध 
की जिम्मेदारी उठाना उ लिए सभच नहीं है। साधारण जनतंत्रीय प्रथा के 
अनुसार हिल्सेदार एक संचालक मंडल का छुनाव करते हैं | कम्पती को रोति- 
नौति का निर्णय यह रइल करता है पर दारतबिक प्रवत्व का काम वैत्तनिक 
च्यवस्थापक करते है| किन्त ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि इस व्यवस्था 
में व्यवहार में कई पकार के दो हैं । पहली बात तो यह है कि सचालक सडल 
रद्द श्रर्थ में हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता | वस्तु स्थिति चह ई कि वे 
बैतनिक ब्यवस्थापकों पर बहुत कुछ निर्भर रहते हूँ । भारत में, जहाँ कि 
व्यवस्था का काम मेनेजिंग एजेन्सी प्रथा पर होता है, चह ब्रात और घधिक लागू 
दोती है | इसके अलावा सचालकों को कोई टेकनिकल लावकारी नही होती और 
इस कारण से भी में कुछ अधिक नहीं कर पाते | हिस्सेदारों का यह हाल 
भारत में नहीं दूसरे देशो में मी है | इस स्थिति का निराकरण तो यहां हो 
सक्रता है कि संचालकों पर दिस्लेदारों का अधिक नियन्त्रण हो। सन्‌ १६३६ में 
जो कम्पनी एक्ट पास हुआ उसमें इस वात का ध्यान रखां गया | इस स्थिति 
से सुधार करने का एक उपाय मत देने की पद्धति में कुछ परिवर्तत करना भी 
! बतमान पद्धति के अनुसार प्रत्येक हिस्से के पीछे एक मत होता है। 
अमेरिका में जो पद्धति प्रचलित ६ उसका चद्दों उल्लेख कर देना उचित होगा। 
अमेरिकन पद्धति के असुसार एक निश्चित संख्ण तक अत्वेक हिस्से 
मत होता है, उरुके पश्चात कई हिल्हों के पोछे एक मत होता है और इसौ के 
साथ किसी भी एक हिस्सेदार को अदिक से अधिक क्तिने मत मिल सकते हैं; 
इसकी संख्या भी निश्चित रहती है। संचालकों की कम्पनी के काम में अधिक 
उसि पैदा करने का एक उपाय यह भी ह कि उनको उचित पुस्स्कार मिलते । 
संचालकों की संख्या चाहे कम करदी जाए, पर उनकों पारिश्षमिक पूरा मिलना 
हब 


















द्दू मरताय प्रथश म्त्र का कपरसखा 


चआाडिये | उदाइरण 7 विए सचालकों का पाभ मे साम्माटार उनाना चाहिये 
आय एसा हाता है हि आाटिकत्स ऑल ँमोसियशा मइस द्याशय की 
एक धारा रहता दै हि सयालका का किसां मामल मे डॉट विम्मह्रा नहा मानों 
खायसा सिवा उ7 सानला ४ निया उस 7ए ४ शत तौर मे लायि आता है! 
हुपका सगमारिर परास्णास रद इसता दे जि रचायक कम्पता का हरासाल करने 
में ग्रापशक राजपाना चहा बरात। मा नल इत बात प7॒ अतियय हाॉना चाहिये 
कि रगालका व “न हायिय से दस प्रकार मुक्त ते शिय जा ग+। २८६ मे 
लो कायना (कट पास टओआ उस इस प्रकार का ध्रतिवतर लगा रूम हिया दै। 
अमित को व्यय था को टॉफवरने वा रक्त गाय पदमाहै कि 
सचालतक मग्टल रे झति रक्त एक “य शा समि ते भा हीं लिप निम्न संदस्व 
हा. प्रवध सआतक रचालक मस्डल का एा एया प्रतितियि तिस डकमिऋल 
जायरा छा ओर मुरपर मुरर॒ पिमागा है श्रायत_ कम्यता “ कामा सम्बधी संत 
प्रकार की तपठीजा याटा पर से व्ययद्या से मति को विचरर घझआार निशय करना 
चाहिय। यह समिति बढ़ा पड़ा दातों पर भा पिचार ऊर सकता है पर उनरे 
उम्बाप मे निराय सयालक मगटठ न को स्पाह़ति पय द्वा द्वाना चातहिय । 
इउ सम्बप में करा का एक ओवज्यक मुपा ब८ भाई छि इस प्रवृति 
को साय गाय हि ए+ | द्यलि क* कम्सनिया सनावक सोहरू्य झा सदस्य 
हा | क्योंकि हस प्रकार न ज्य्त यहां ढोता दे कि सचाएरक्ष मएठल मैनांइग 
एवाट्स प्रभाग मे १३ परन्तु सट्टी भर बढ़-बड़ उयगरति आर ब्ययसताथी 
आर पूकों ब्यागरिर ऊस्पनि | का न उचालका का ह्सियत से अपन अ्रमुत्व म 
फप! हैं। इसझा एस परिणाम यह सा आता इ कि सच्चातर्म 4 हाथ मे बास्तय 
मे दुउईदी दाटा आर निय ण या बद्धाउर्य हाता ड। इसलिए यद शझाव 
शयर है ऊि जात दाग एक हा पत्ति का कट कप्पनियाँ का पचानक हाने स 
रोका शाप) 
कशःनियों पर द्विर दारा झा बास्तव म॑ पिगनण स्थातीव कर7 के लिए. 
सह मां आशयज ई कि आडिटरों पर दिस्तदारां बा तियस्तनण हा ने हि व्यच 
सुपएकों ऊए | शापल स्‌ दिसावों तर निशीकृय फा काम सतापवनक ढंग स नहीं 
होता | एक बढ़ा प्रपत्ति का बात यह ६ हरि झाडिटरों कि नियुक्ति तथा उसव 
प्रारश्रि# और रू 7 काच का निशधय “परदश्यापका दया दवा किया चाता है। 
ब्यवहार में चई रूम्भव इसलिए हो जाता ई कि हिस्मदारों क मता का कोइ 
असर नहीं दाता | श्स्मिटार्रो के दायों में हा आडिटरों का परा वियायण शोना 
चाहिये | इसझा एक उपाय ठो यह हा सक्गा दे कि आइडिस्रों चुना में 


ड्द्योग-घन्वे--अस्तुत प्रश्न मऊ 


संचालकों और ब्यवस्थापक्नों को सतठ देने का अधिकार ही नह्दी रहे । यदि ऐसा 


अतिबन्व बहुन कड़ा माछस पड़े, तो कम से कम इतना ते ही चाहिये कि 
जो मतदाता अनुपस्थित रहने: उनके मतों को मे करने का अधिकार 
संचालकों तथा व्यवस्थायक्ोों को न रहे । जस्तव में तो सभी चुनाशों में पत्र दारा 
मव देने को पद्धति को हृटा ही देना चाहिये! 
, पनेजिंग एल्ेन्द्री:--कम्सनियों को व्यवस्था में सुधार ऋरने के प्रश्न का 
सऊैनेलिंत एजेन्सी के प्रश्य से घबिष्ट सम्बन्ध है। भारत में कम्पनियों की च्यूण्स्पा 
>सम्बब्धी-एक.जिशेय पद्धति मैनेजिंग एजेन्सी की है। इस विषय पर कुछ वित्वार 
से लिखना आवश्यक दे । 
भारत में ब्रिटिश व्यवटाय जिन विशेष परिस्थितियों में पमपा मैनेजिंग 
एजेन्सी पद्धति उसी का परिस्यास है। उन्नीसर्ती शताऊ्दी के मध्य में अंग्रेज पूँजी- 
पतियों को मारत में पूँजी लगाना लामदाबक सालूम पइसे लगा। इस काम के 
लिए द गछंड में कम्पनियों की स्थापना होने लगो। भारत में औद्योगिक कम्पनियों 
की व्यवस्था कर सकने वाले कुशल व्यवस्थापकों का अमाव-सा था ! इस समय 
भारत में कुछ प्रिदेशी फर्म जिनको “एजेन्सो दाउसेज्ञ! कड़ते थे, काम करती थीं। 
इस 'एजेन्सी हाउसेज' का एक काम तो यद्द था कि बिठेशों फर्मो के प्रतिनिधि 
के रूप में ये ब्रिटिश माल का भारत में आयात करती थीं और मारतोंय माल 
विदेशों को तिर्यात करती थीं। इसके अत्तिरिक्त यह रुपये के लेन-देन का काम भी' 
करती थीं । जिदेशी पूजीपतियों द्वारा स्पापित उद्योगों को व्यवस्था का काम भी 
इन्होंने अपने ऊपर लेना आरम्भ किया । इन उद्योंगों के लिए श्रावश्यक्र अर्थ- 
व्यवस्था भी ये एजेन्सी हाउस करने लगे, क्‍योंकि उपये के लेन-देन का काम तो से 
करते ही भरे | उद्योगों की व्यवस्था सम्बन्बी इस नए काम को आरम्भ करने से इन 
एजेग्पी हाउसेज्ञ को 'मैनेजिय एजेन्सी फ़र्म्स' के नाम से पुकारा जाने लगा। 
बाद में इन्होंने भारतीय उद्योगों की स्थापना और व्यवस्था का काम भी आरम्भ 
, 5र दिया । इन विदेश) एजेन्सी हाउसेज्ञ का अछुकरण भारतीय व्यापारी वर्ग 
ने भी करता शुरू किया | इस प्रकार भारतीय मैंनेजिस एजेन्सी फ़र्म्स की भी 
स्थापना हुई ओर सैनेजिग एजेन्सी की यह प्रथा आज ठक चली आ रही है [ 
मेंनेजिंग घजन्ट्ल को बह काम विज्षेप रूपसे लाभ ग्रद साबित हुआ है और 
केदायी छोड़ना नहीं चाइतें। मैनेसिंग एजेन्सी-पद्धति का पमुख लक्षण 
बह शर्तनामा हे जो सैसेजिंग एजेन्ट और सम्बन्धित फर्म के चीच में उसकी स्थापना 
के ससय हो किया जाता हे | १६३८६ के कम्पनी एक्ट के पास होने के पहले इंच 
४: से लेकर श्रनिश्चित समच तक के लिए; 












































द्द्द भारतीय धअर्थशास्त्र जौ रूपरेखा 


हुआ करता था। व्यवहार मे हायने मे तो यइ आता था कि यदि शर्म- 
जाम में कोट समय निश्चित भा द्वाता तो उसदा गास्‍्तव मे कोई मूल्य नहीं हुश्ना 
करता शा। मनेजिंग ए”ट्स का जितना प्रमाव डाठा है उसत कारण शतनामे 
का समय प्रा दवा लाने पर उस हुवारा जारा करा लेना एक झातान सा बात 
था। इसीविए एक्वार यदि को” फ्म मैनजिय एट ज॑ हाथ में श्रागई तो फिर 
उसका उनके द्वाथ से निकला ब्यतम्ममसों बात था। मैचेतरिय एड्स 
पारिभ्रमिक 7 रप मे उगादन, बिता या झुपाफ पर उम्पशन लेने हैं। इसके 
अलावा 7 श्रौर भा कद प्रकार क कमाशन श्रनेक्रों नाम से वखूल करने हैं। 
3६ ,६ के स्म्पनी एक्ट ने "स स्थिति मे कुछ सुधार अवश्य किया है। मशान 
तथा कच्या माल रारादने और विक्रा तथा चल और श्रचल प्रजा को व्यवस्था 
करन के नाम पर इस प्रकार क क्मीशम लिए जाते हैं। ममेनिय एजाद्स को 
आय क॑ कुछ छोट मोट साधय और मी हैं। मैंनलतिग एहट का बराघचर यह 
अथत्न रहता है कि शिन फ्सों स उनका सम्बपप है ये अथ २ मामने में उडी पर 
निमर रहें | इसका कारण स्पष्ट ६६ क्याकि इस। प्रकार उन फ्मों पर मैनेजिंग 
एना'ट्स का पूरा निय उण रह सकता ढे। मेनपिग एजसा-पदति का परिणाम 
कर्पना व्ययम्था के न्तेत में--जैसा कि ग्थ व्ययस्य, जैस दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ, 
हाजिकर हुओथा हे | तिन पर्मो क्षा प्रवास वैयातग एवर्ड क हाथ में होता है 
उसके वे बसस्‍्तव में सर्देंसया बन जाते हैं। उनके सामा द्िस्मेदारा, सचालकों तथा 
अ्राडिटरों कसा का भा कुछ नहा चलतो । मेनेजिंग एजार्टों दो हटाने सम्बघी 
चारा को यवद्वार मे लाना श्रसम्भव सा होता है। ऐसा करने म बई अवार का 
अडचनों का सामना करा होठा है | उदाइरण के लिए मैनेजिंग परोट को 
डटाने सम्ब-या प्रश्ताव लाने क लिए बटुत लम्बा नोटिस--जैसे एक वर्ष का--दना 
होता है। दुसरे एसा प्रश्ताव बदुत भारी बहुमत से ह। पास >रना होता है। यह 
भौ होता द कि कुल मर्तों वा एक न्यूनतम भाग, जा प्राय तीन चौथाई होता है, 


एसे प्रल्तावों पर अवश्य हां आना चाहिये। और श्र ठम शर्त यह होती है कि 
शक बार प्रस्तात पात्त हो जाने क पश्वात्‌ डुछ महीनों बाद उसकी चुबारा पुषि 
डोने पर ही वह 


अमल में आरा सकता है। लग्य नोटिस और दो यार अस्ताव 
पास करने का ऐसी शर्ते है जिनत कारण सम्बंधित मैनेजिंग एलेट को श्रपना 
'त्त टीक करने के लिए यये” समय और श्रदसर मिल जाता है। और कोई 
चारा न होने पर ये हिस्प ख़ताद कर अपन मतों का सख्या बटा लेते हैं | श्रगर 
इतना सब करने पर भी मैनरजिंग एवट को इटना हो पड़े तो उनको काफी 
भारी सुश्रावता देना होता है। इसझा परिणाम यह हुआ्रा है कि मैनेजिंग 
एज टस के काम ने कुद्ध पैदक काम का रुप ले लिया है। 


उद्योग-घन्वे--प्रस्तुत यश्त ध््छट 


उपयुक्त चिवरण से यह स्पष्ट दो जाना चाहिये कि चद्मपि प्रारंम में 
मैनेलिंग ऐजेन्सी-पद्धति से एक आवश्यकता की पूर्ति की परखु अब उसका कोई 
उपयोग नहीं बचा हे | बल्कि सुल्यवस्था ओर अर्थ-म्रवन्ध दोनों द्वी के मार्ग मे 
वह एक बढ़ी बाधा होगई । अस्त, इस पद्धति का इसी स्वरूप में बना रहना 
किसी दृष्टि से भी आवश्यक नहीं रहा । 

१६३६ का कम्पती पुकठ:--कर्सनी-व्यवस्थासवन्धों जो दो। 
घौरे-धोरे सामने आने लगे | विशेषतया मैनेजिग एजेन्प्ती-पद्धति को बुराइयां, 
आर कम्पनी एक्ट में इसके सम्बन्ध में कुछ भी न होना बहुत ही खटकने लगा। 
अर्दु, कम्पनी एक्द में आवश्यक सुधार करने की मॉग बगाबर उठने लगी | और 
३१६३६ में एक नया कम्पनी एक्ट पास किया गया ! 

१६३६ के एक्ट में कई अक्ार के सुधार किए. गए हैँ | न केवल हिल्से- 
दारों का नियन्त्रण अ्रधिक दृढ़ किया है बल्कि मैनेजिंग एजेन्सी-पद्ति के दोषों 
को भी कम करने का प्रयत्व किया गया है। 

१६३६ के कम्पनी एक्ट में जहां तक द्िस्लेदारों का सम्बन्ध हे, कई घाराएँ 
ऐसी हैं जिनके अनुसार उनको कम्पतती और उसके कारोबार के विषय में पूरी- 
पूरी जानकारी मिलना आवश्यक दे | उदाहरण के तौर पर एक्ट के अनुसार यह 
अनिवार्य है कि विवरण पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) में वे सव छखनाएँ होनो चाहिये जो 
कि किसी भी हिस्सा खरीदनेयाले व्यक्ति को हिस्सा खरीदने था न खरीदने के 
विषय में अपना निर्णय करने के लिए जानना ज़्रूरो दै। इसीलिए जिस कम्पनियों में 
मैनेजिंग एजेन्ट हैं उनमें मैनेजिंग एजेन्टों फे नाम और पते के अलावा थ्रार्टिकल्स 
आफ अ्रत्तोस्चियेशन' या उनके अद्ददनामे में उसकी नियुक्ति और मुआवजे सम्बन्धी 
लो धाराएँ ह वे समौ प्रकट करना द्वोती हैं । कम्पनी के कारोबार सम्बन्धी पूरी-पूरी 
जानकारी हिस्सेदारों को मिल सके इस उद्देश्य से और भी कई घाराएँ कम्पती- 
एक्ट में रखी गई हें। जो दिसाव हिस्सेदारों को पेश किए जाते ई वे तक़बील 
में दोते हैं और लाभ-हानि कर द्विंसाव, डाइरेक्टर को रिपोर्ट तथा श्राडिटर की 
रिपोर्ट पेश करना भो अनिवार्य ह | पहली बार दिल्सेदारों को यह काबूती 
अधिकार मिला है कि विशेष अस्तांव पास करके वे डाइरेक्टरों को हटा सकते 
हैं| मैनेजिंग एजेस्टों की नियुक्ति- उनका वेतन आदि और एक्ट पास होने के 
पश्चात्‌ उनके साथ किए भए इकरार में किया जाने वाला कोई भी परिवर्तन 
दिस्तेदारों की , आम समा मे स्वीकृत होना आवश्यक है! इसके अतिरिक्त 

मुआवजे सम्बन्धी कोई भी शर्त, जो कानून द्वारा निश्चत नहीं हैं, कम्पयी की 
सुपौकृत्ति से इो को जा सकती है | 








जम भरदीय '्रशरशाम्प बा रूपर॑खा 


डाइरटर के थियय में एक्ट या कहना है हि हा सखी में कप से कम 
नौन ढाइरेक्टर दा आर पदिंग एवाश का डाइलररों डी शुल सम्या के 
एक तिहाई भाय से आतिक तीसेवह बरा या झ्दिंरार हाँ हामा। इसके 4200 
यह मां है परि आडियल्स में जा उड़ भा हा टाहरफहरा गा दा विदाई 
सरया हिस्पहारों द्वारा यो दुट हागा। आइरवरगो था आधियारा पर मां जुच 
प्रश्य व लगाए गए है। उदाइराए क्र जोर पर फाणया | अ्रगर का इश्रार 
किया वाह हवा उसये लिए बाड़ वां स्वाहति आउश्यक है। हसा प्रकार 
दियालिया थादित पे जात ॥र काश में 7३ “तनभागा शत्ितरी मोषद 
स्वोबा३ कर ला पर, या निशिशा समग्र मे परएग्करस्ब्रा लिए श्रापर्प्क 
दिस्स 73 प्रात कर को 7२ अप आप हां डाइरक्टर का आग्न पद सा शअ्रतग 
होना श्रनिष्राथ दै। दाइरफटग का कर प्रशार क्र द्श्ण गरीस बअमायवायों, 
कत्ाय पाला से परम अथग विश्गासधात (झा श्रॉत् डुल्ट) से इस 
वाले प्रसान को जिस्ददारी से मुक्त करना '्रब गारफानता कर दिया 
गया है। 
अन्त म मनतिय ए 5 ध्रशिताए में भा कया छरदा ण| ह। नका 

नियुति तथा शाररकरआ का तासजद करा सम्यथा यार य यार॑ मं कप 
लिखा जा चुका है। वाफ़ा के प्रतियाया संस रबस मदहायपृ० प्रतितरार थो हैं 
जा मनजिंगे एताटा पर, सियार उस बाता २ जा उनके साथ किए गाए शप्तनाम 
मदागे है डाइरक्टरोंका नियंत्रण स्थारित करत हैं श्रथवा “मरा कास 
काल ध्रथिस से अधिक बात साल तक क लिए निश्यित करो हैं, उ कब मई 
नियुनियां + संम्पाय में बल्कि वतमान नियुनि ऋ संसग्बप में भी हालाती 
चतग्गन नियुक्तिया + ज्षिए बास साल का समय एक्ट के लाथू हासे कर समय से 
सममा 22 जब तक कि रनक साथ हुए समम्गेने के अ्रयुसार उसका काय 
गाय जग 
का एक मा! आपार लाभ दोगा चा क्ि सी निश्ि 2482 0080: 
है शआ्राड्मा चायगा। एक फ्म दारा दूसश फ्म 48000 (80२5 
एजार्डों का ऋण लग या द्ण क हवए कमानग अल ॥024 0 # 400 
गया है, क्योंकि परए क्रानून के छनुसार एस काम री ता 
गए है। नए ब्रादूा क श्रनुखर विता ऐस तान नौ 4:27 240 27 8 
क जी कि उपस्थित ६ और ने चौथाई डाइरेकटर्रा की स्वीड॒ति 
हैं तर लिनिका मत दन का अश्रािश्वर ६ कम्पत। क खाथ 

क्रय विक्रय श्रयत्रा माल के लेन तन सम्बंधां किया गया कोड मुभ्राएदा नियमित 
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जद्दी माना जा सकता । सैनेलिंस एुजेन्ट पर यह प्रत्वन्‍्व भी है कि वह स्वयं 
कोई ऐसा व्यवसाय न करे जो कि उस कस्पनों के व्यवसाय से प्रत्यक्ष प्रतिस्पदर 
में आता हो किसका कि बह मैनेजिंग एजेन्ट है। इसी प्रकार कोई कम्पनी किसी 
ऐसी दूसरी कम्पनी के हिस्से अथवा डिवेंचर ( ऋण पत्र ) नहीं खरोदेगो जो कि 
पहले बाली कम्पनी के संचालकों द्वारा डी संचालित है। ऐसी ख़रीद तभी हो 
सकती है जबकि संचालन-समिति ( बोर्ड ) ने इसके लिए पहले से ही स्वीकृति 
दे दोहो। 
उपयुक्त विवरण से इतना तो स्पष्ट ही है कि वए कम्पनी कानून के 

अन्तर्गत यद्यवि मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली तो आज भो जारी है पर उस पर कुछ 
प्रतिबन्‍्ध लगा दिये राए हैं | इन घतिवन्धों के बावजूद भी मैनेजिग-एजेन्सो प्रथा 
के बारे में शिकायतों की कमी नहीं हुई है। आज भी चे अपने अधिकारों का 
चुरुपयोग करते पाये जाते हैं | भाश्त सरकार के सामने यह प्रश्न फिर 
'विचाराधीन है झौर इस सम्बन्ध में आलोचना फे लिए, उन्होंने कुछ प्रस्ताव भी 
प्रकाशित किए है ( देखे इस परिच्छेद के अन्त में परिशिष्ट ) | भारत सरकार के 
खामले प्रश्त केबल इत्तना दी नहीं ह। बह तो सम्पूर्ण कम्पनी एक्ट में संशोधन 
करने का विचार कर रही। इस सम्बन्ध में सरकार के सामने प्रस्ताव प्र्लुत 
करने के लिए बिवेपजों कौ एक समिति मी काम कर रही है। यहाँ बह बात 
भी स्थान में रखने को हे कि पिछले घरों सें ऐसो नई फमों को सख्या बढ़ी है 
जो कि किसी मैनेजिंग एजेन्सी के तत्मावबान में स्थारित नहीं हुई | यह इस 
वात का संर्तेत है कि देश में व्यावसायिक नेतृत्व का विक्रास हो रहा है। यह 
शुभ चिद्द है। क्‍योंकि व्यवस्था में इसानदारो और कार्यदक्षता फेवल कानन 
के यज्ञ पर नहीं लाई जा सकती ) काबून से कुछ सद्दायता सिल सकती हे, 
की अधिक जायत ज्षत मत, व्यवसायी वर्ग में अ्रवेज्ञाकृत अधिक कर्तव्य-बुदधि, 
आर झनुभवी, विशेषज्ञ, $सानदार, और साइसी व्यवस्तायो-नेठृत्व को भी बढ़ी 
आवश्यकता दै। बिता इसको मदद के व्यवस्था ओर अर्थ दोनों ही समस्याओं 
मे, इल नहीं मिझ्ल सकते ! 
ओश्ोगिऊ अर्थ प्रत्नस्वः--पह बात सर्च बिद्धित दे कि आधशुसिक उद्योगों 
के लिए बहुत बड़ी परजी चाहिये | झल्ठ, शौद्योगिक अर्थ अवस्व के बारे में बयेड 
जानकारी करना आवश्यक है । 

५. उद्योग-चंधों को दो प्रकार को पं जी चादिये ! स्थायी ( फिक्सड ) ऐजी 
और चाकू ( वर्किय ) पूजी | स्पानी पूंजी को मूमि, इमारत, मशोयरों 
दूसरे स्थायों उपकरणों के लिए आाकश्यकता होती दे। मैजडा उद्योगों में त् 
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विस्तार अथवा ग्रतिस्थापन ( स्प्लेसमट ) ज्॒ लिए भा स्थाया एँजा को 
आावह०”“ हाता ई । चाकू प्र ता का आवश्यकता क्च्चा माय खरीदने ओर 
हुये अयार घाल में पर्यत करन चालू सामात्र खरांद + तेयार माल को 
4यने सब्बा। खबर को गायस्था कर, जे माल श्राया है उसपर आययश्यक 
गाच कर» आए लिंक गरायश्यक्तगणाँ परा करन के लिए होतो दै। चालू 
पूजा या भा एड अश लाये तय के लिए आवश्यर हाता है। कसा प्रत्यर 
क्यग मे टैनिक पच एलान प्रा कच्य माल का एक निश्चित माता बरावर 
बगाए रख के लिए कूद न उदय गयम इमशा हा लगा रहता हे । 

मात से आय गिर ध्ध प्रदथ का प्रश्न बुत पुराना नही है । आधुनिक 
खिथ “पा । का चब नक इस देश मे प्रासम्भ नइ। "या यह प्रश्न है उपस्थित 
नहीं ह। सकता था। रनासदों झताब्दा क सय ये आधनिक उद्यार्गा क आरम 
हा भान पर सा कफ समय सक उधोग उर्नों ते सामा प्रेचा हा कोइ प्रश्न 
हपस्थिय नई था। इसरा कारण यह नद्य था कि देश का पैंकिय इ"यस्पा बहुत 
सवापग्रट थ।। याम्तव में बाते यह थी 3 उछ अपरयादां या छोड़कर दश में 
बचुत थेठ्ध /थाग था एएथ हिनत बाग विज्ञास का कोइ किप्य समावना 
सममय था सना थां। उद्यगरथ्षों कोई मं यइ ग्मप्र गतिरोध काया। 
पिदेशा मात का सा्दधों क कारण देशी यह “याय्रा का प्राय आठ सा हां पुक्ना 
था। राझशगौतिक पराधानता रे कारण *न एट उद्यर्गा का रसा का कोई कारगर 
उपाय भा इस नहीं कर सकते ध विदशा शासन # पल स्तेख्प हुश का मिस 
आपिक विनाश का सापना रगाय पढ़ रहा शप उत इस श्रसद्वाय ब्यती के 
भाति दजई १४४ “ अतिरिक्त हर छुछ कर पहाँ शझात यहिए ”स राताब्दा 
है आरम्म तर साथ परिम्यितिया ने थाड्ा करवट बदला। सा १६०५४ 7 स्यटशा 
ह््यादालन न भारतांव ”वसाय से लिए एक ऋच्छा अवसर >पस्थित क्या।! 
ख्रस्द आवग्र तर ध्रथ प्रदाध वा प्ररन भा श्रव सामने आया । प्रथम महायुद के 
६रश्वाए्‌ उयाग घावों स सम्बंध रसनयाले आय प्रश्ता व साथ साथ ब्रोयारिक 
थपर प्रबंध वा प्रश्न मां ग्रपरित सद्ववप्रय ब* गया! इस सम्बंध में विभिदर 
कमारानों कर कमरियाँ न॑ सम 7मय समय पर विचार किया इ॥ और यदाति 
इस समस्या का दल करने का दिशा सम छुछ् प्रात्य मा हुए हैं और आज सो 
अ्रयान वाएी हैं, परल्दु ग्रभा तक इसका कॉइ सवापशनत खैर सद॒प्ित हल हवा 
“नहीं सका है| इसारे देख के साया आर्यिक विड्ास का इस्टि से औद्ोगिक 
अथ प्रवघ का प्रर्त आज भा एक मह॒वपूथ प्रश्न बना हुआ हे | 

इक भरने की भादर मुच्यवस्पा क पउिपय म विचार करते स पहले यह 


उद्योग-धन्वे--अस्तुत प्रश्न रे 


* जानना आवश्यक है कि मारतवर्प में स्थायी (ब्लाक ) ओर चालू ( वर्किंग )- 
दोनों ही प्रकार की औद्योगिक पूंजी को पूर्ति आज किस तरह से होती है | 
देश के प्रमुख उद्योग घन्वे स्थात्री पूजी की व्यवस्था मिम्व लिखि'ः 
उपायों में से किसी एक था अधिक उपगयों द्वारा करते ह:---( श्र ) हिस्सों और 
ऋष पन्रकों ( डिबेंचर्स ) को सार्वजनिक रूप से अथवा सीमित मात्रा में बेच कर, 
( श्रा ) चकर रुपया इवालगी जमा ( डिपोजिट ) के रूप में प्राप्त कर, ओर 
(३ ) किसी व्यक्ति अथवा साकेदारो ( पार्टनर शिय) विशेष से रुपया उधार 
लेकर | वैसे तो उपयुक्त उपायों में से अलग-अलग उद्योग-धन्धों के लिए. अलग- 
अलग उपायों का विशेष महत्व माना जा सकता है, पर फिर भी कुल भिलाकर 
यह कहा जञा सकता है कि झ्ाज-कल दिल्‍्सों और ऋण पत्रकों (डिबेंचर्स) को 
बेचकर स्थायी पृजी प्राप्त करने की प्रद्गति विशेष रूप से पाई जाती दे । साधारण 
हिस्सों के अलाग विशिष्ट हिस्सों ( प्रिफरेंस शेयर्स ) तथा ऋण-पत्रकों ( डिबेंचर्स ) 
का भी पूजी प्राप्त करने के लिए उपयोग हुआ है, खास तौर से जृह़ के उद्योग 
में । इस सम्बन्ध में एक शुम परिवर्तन यह भी हुआ दे--कि प्रत्वेक्त दिस्सा क्रम 
क्रीमत का रखा जाता है ताकि सामान्य स्थिति का व्यक्ति भी श्रासानी से खेद 
सके । ऐसे उदाइरण भी मिलते है जहां स्थायों यू जी का प्रमुख आधार नक्रद 
रुपया जम्ता के रूप में भ्रात करना ही है | अहमदाबाद की सझूती ऋपडा-ब्यवस्था 
इस प्रकार का एक बड़ा उदाहरण है | मिश्रित पूजी बाली कम्पनियों का जब 
तक प्रचार नही हुआ था व्यक्ति अथज्ञा सामेदारी (पार्टनर शिप ) विशेष से 
पू'जी रघार लेने के भी कई उदाहरण मिल जाते थे। नए उद्योगों मे- जैसे शकर 
के, खान के, कागज़ के और दिवासलाई आदि के उद्योगों मे श्राज भी: ऐसा 
देखा जाता है | इसका एक कारण यह भी दे कि यह उद्योग अपने अपने के 
में अगुग्ना रहे हैं। 
चालू प्‌जी ( वक्िंग केपिटल ) के सम्बन्ध में मी यह वात देखते को 
सत्र ती है कि पूली प्राप्त करने के लिए कई उपाय काम से लिए जाते हैं। 
मुख्यत्त. ये उपाय निम्नलिखित हैं --( अर ) जमा के रुप में सर्व साधारण से रुपया' 
पास करना, (आ ) व्यवसायियों, उनके मित्रों अथवा सैनेजिग एजेन्टों से जमा 
के रुप में रुपया प्राप्त करना, (इ) इल्डजिसिस वेंकर्स से हवालगी के रूप में 
रुपया प्राप्त करना, और (ई ) समिश्चित-घू जो बाले बैंको से ऋण लेना । यंतौ 
कपड़े के बम्बई और विशेपतः अहमदाबाद स्थिति कारखानों में सर्व साधारण से 
जमा के रूप मे रुपया प्राप्त करने का उपाय ही प्रधानत: काम से आता है।ये 
जमा योड़े समय के लिए, प्रायः एक वर्ष से लेकर छह महीने तक के लिए, प्राप्त 














कक] मारताय प्थशास्त्र सी रूपरसा 


दोतौ है। इस प्रणाली का सबम बड़ा दोष पह है कि हिसा कटिनाइ के शव 
जय म्पय की सयते अ्वितर आयश्यकता दा सकता है परयानक म्यया वापस वच 
लिया ताए | खिछुले वपा म अइमदाबाट से यइ भा दारा गया ४ कि इस तरह 
का जमा पावय स सात पर तक के ल्एिहाँ सकता ९५ ॥ इसस आअवचानक ग्पया 
खिय ताय का सतरा ता बटत सम हवा ताता द परन्तु इस श्रणायी का एक बढ़ा 
हानि यह ह कि डिश्वसयापर ऑद्रोगिक हिस्सा, ऋगा पत्रकों तथा दूसर श्रति 
भृता ( जिक्यारिटाय ) का संख्या में कमा आन ते विनिबाग (”वस्टमट स्का 
बाजार पे विकास मे बाया याता है। 

यांच पे हत के आर खप्तीतत ये उद्यागा + प्रता प्राप्त करा का 
एक सात उाधन रपयु के दूसर॑ ग्बर की प्रणाला ३। दस गशाला का अनेक 
खास भा हैं। 4 लोग जा स्प्रया उदार दतं हें उस 7चरानब्रिरप मे 'प्रपना 
जोखम भो मातत है और “सलिए अचापर स्पा सिव तान को हर इसम 
नहा २६त। सा अलाडा देश मे एस “यागों के लिए समुचित बक्ग ब्यवस्था 
न हान पे उनके विए पृ था प्रप्त स्रा का श्र य का उपाय है मा नहा। इप 
प्रकार के जित्रा जमा का एक लाभ यह भा ई कि साहा रे समय लय बैंर तढ़ 
सुर ए उ्याया र सम्ब वों मं भा थदा सत +ता क| नौडि उरतने लगते हैं. दस 
प्रकार को पए जा स उड़ो सद्दायता मिलता है। परन्‍्छु उपठुछ लाभों क सॉध-साथ 
इस प्रणाला + उुछ दापर भा हैं । +” बार इस प्रणाली क कारण कसा एक दा 
कततिंग एचार्टा बा पम पर उस हालत मे आयधिर भार थआरा पडता है तय कि 
सा एफ फम की कई उद्यागा का दझायिर व्यवस्था रनों पढ़ता है। उसर 
अ्रताया पिनियोंग ( दाउम्स्प्रट ) + वातार व विज्ञास मे दसप्रणावा से मा 
रुकावट रखत हाता है । 

प्र जो पाप्त करन का तासश प्रणाल। जिसका ऊपर उल्लस किया गया ई 
दस पक्स ( इाणजिनम बेंइस ) से दवालगी लन का दे । इस प्रणादा का सहारा 
एस पूँजा था श्रभाव अनुभव करन वात या छाट ज्थांण, जा काम्रत शकर, 
दियासलाई + जैसत गपक्ाकृत नए नसयों म काप्र ररते हैं. लेत हैं। एम उद्योगों 
के पास दूमरा का विसल्त भा नत्य दाता। इस प्रणाला का महत्य कम दोत 
नारहा ईं, हालाकि कुल्लू उदाया क लिए और काइई चारा नहीं ६। उतक्रा यह 
विवशता इमारा म्रिश्रित पूँचीयाला वैक्य व्ययस्था और १रजाब बामारका 


अनच्चमता का एव प्माण ई। 


"ना विद 


हि हमारे उद्याम्य के आतू हें जा फाफ उक्त करा आफतिभा परनाविफिता गत 
चाले जैक हैं जिलमें इस्पोरियल बंक आव इएिडिया को भा शामिल कर लेना 


उद्योग-बन्वे--अरस्चुत प्रश्न जप, 


चाहिये। इन वैकों के बारे में आम तौर से देश मे चह चारणा है कि ओदोगिक 
पूँजी की व्यवस्था में इनकी नीति अनावश्यक्त रूप से कड्ी और अनुदार रहा है । 
रिजर्व चेक ऑफ इश्डिया की स्थापता तक इम्पोरियल बेंक एक हृद तक वेन्द्रीय 
चैंक का काम भी करता था और दस कारण से उसे कई प्रकार की मर्यादाओ मे 
काम करना पड़ता था | झाज भी दस्सौरियल वेक पर पहले की कुछ मर्चादाएँ तो 
है जैसे छुद मईीने से अधिक समय के लिए ऋण अथवा इव्ालगी नही दे सकता, 
औएर अ्रपने हो हिस्सों अथवा अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण नहीं के सकना । 
५रन्तु अन्य रूव मामलों में अब बह दूसरे व्यापारिक बकों कों तरह स्वनत्र दै। 
स्वभावतः इस बैंक के पास जैसे साधन और योग्य कर्मचारी हैं उनको देखते हुए 
इससे औद्योगिक परँजी के मामले में अधिक सहानुभूति प्र्ण नीति बरतने को 
आशाः की गई | इससे चह् अपेक्षित था क्रि विभिन्न उद्योगों की पूंजी सम्बन्धी 
आवश्यकता की जाँच कराई जायगी और अर्मत वकों के उदाहरण पर व्यापाप्कि 
और औद्योगिक मिला-जुला वेकिंग का काम शुरू होगा पर चह आशाएं अभी 
धूरी नहीं हुई हू । जो छोटे बैंक हे, जिनबे साधन सीमित है और जिनके पास 
जॉची योग्यत्ता फे कर्मचारी नही हैं उससे अधिक आशा वैसे भो नही को जा 
सकती | साधन सम्पन्न और चोग्य कर्मचारी वर्ग को जिनको सेवाएं प्राप्त है. उन 
"मिश्रित एँजोवाल्ले चैंकों को इस दिशा में पथन्दर्शन करना चाहिये । फ़िसकल 
कमोशल ने भी यह सिफारिश की है कि भारत सरकार को रिजर्व बैंक की सलाह 
का इस प्रश्न पर श्रच्छी तरह से विचार ऋरना चाद्िये । 
इस सम्धन्ध में अर्भन बैंको की कार्वप्रणालो की जानकारी उपयोगी होगी | 
जर्मनी में उद्योग-धवों और साधारण व्यापारिक बैको में निकट का सबब्य रहा 
है। १६ वीं शताब्दी जे 





के गध्य में जब जमंनी में ओद्योगीकरण आरम्भ हुआ त्तो 
इस बात को आवश्यकता अनुभव कौ गई। पेसेवाले लोग न स्वर्य॑ उद्योग मे 
ज्गना चाहते थे और न दूसरों को इस काम के लिए पैसा देने को तैयार थे | 
पूंजी के इस अमाव की पूर्ति बैंकों ने की ) जि: पास पैसा था उनको चेकों 
में चिश्वास था और इसलिए वैकों मे वे अपना रुपया जमा करते ये और चैंक 
डस शज्ये का उपयोग उद्योग भैधों के लिए करते थे। इस प्रकार बैंकों और 
डद्योग-घंघों का आपसी सहयोग आरम्भ हुआ । 

चक्री और उद्योगों का यह सम्बन्ध त्तीय प्रकार का हट ] पहला प्रकार 
चालू खाते का है ओर सावाग्यतया जर्मन फर्म न केयल चालू पूँजी, पर स्पायी 
पूंजी के लिए भी, जब तक कि स्थायी अब्रन्ब नहीं होता, इस आधार पर बहुत 
मिर्मर रहती है । दूसरा प्रक्रार सइ है कि वेक स्वर्थ औद्योगिक कम्सनियाँ चालू 











७६ भारतीय अयशास्त का रुपरेला 


करते है और उनको प्रजा लेते हैं तया बाद मेला सापारण को कंम्यनो या 
हिस्से बच कर झगा रुग्या वार्स वयज़ करलेत हें । इस उदृश्य स कडइ वक 
मिलकर चो एक सर बताते हैं उछस़ा सिडास्ट या क्नसोर्शियश का नाम 
दिया जाता है। पद सत्र आरम्म मं उस न” कमाना के 3ा इसने गारा बात 
का ये है द्विस्त खरीद लैता ई तो बाद में तंसा पर लिखा गया है, अतता 
को बच टिय जाते है । हसका यह खथ मां दे कि किसी भा ये का किखो ड्याग 
से काइ स्थाया सावय शायम नेद्दा होता | उद्योगों स सम्बंध रसन का मौसरा 
प्रकार प्रायोगिक क्स्पनिया तर खालर सता में बड़ का प्रतिनिधित्व रखया 
है, ताकि थक श्रपरा ढदिठां को रसा कर सर्वे आर वस्पया की नोनि का इस द्छि 
म प्रभावित भा कर उ्े | जनन वर्क की इस लाति को सफ्तता का एक कारण 
यहह क्िच अपने हर प्रकार क लैस दन का हिसाब ध्रपन श्रार में बरावर 
रुखत हैं। उदाहरण के तौर पर थोड़े समय के लिए श्राया हुथा स्प्रया कमी 
लम्ब समय क लिए किसी काम में नहीं लगाया जाया | उसतर लिए बैंक कौ 
प्रजा आर उसचे रतित काप का उपयाग जरा जायगा। यदि कहीं पूँली रुक 
भा जाता है तो पह जाखस क* पका से बटो रदतव्य दे और इसे अलावा इस 
दृष्टि से गुम रलित कोप भा रहत हैं| इस तमय प्रण्णली वा एक लाभ नो यह 
है कि झोधोगिर कम्पनियों को जिशपर्जा स आधिक राय मिल जातो है, और 
दूर यह हि प्रजा लगाना चाइने वाल व्यक्तियों को वेंक के बीच में पढ़जाने 
से विश्वास श्रग्िक्र दा जाता है। दस प्रदाता का बुच दानियाँ भा हैं । नो छोट 
छोट पूँजा लगाता चाहों बाल यकि हू उनय्ाा मइस्व धट जाता दे और 
साधारण दूत की जो श्द्योगिक कम्पनियों हैं उनकी स्व॒तस्तता भौ कसी हद 
तक कम हा जाती है! बैंक न औदोगिस एक्रौकरण का मां प्रोत्साइन दिया 
है । झल्पकालिक खाख व्यवस्था आर व्याशर को आ्रावश्यकता एति पर भी इस 
नोति का श्रमर वाद्यनीय यह्दी हुआ दे क्योंकि गष्टू के तुरगत वाम में आ सह 
बाल ग्रापों का उद्योग में उसयाग इन से जहाँ उनका वास्तव में उपयोग दाना 
चाहिये वहाँ सम! आता है । प्रथम मद्मायुद्ध क पश्चात कर हिटलर शासन के 
पहले वैडों का इस पत्रत्ति में कुद्ध अन्तर अवश्य ग्राया । उद्योग घर्धा की रबताजता, 
अथम गद्दायुद्ध के खाद अ मुद्रा प्रभार ये कारण उत्तन बेकों का कमतोर 
स्थिति, और रुइरो वर्दिय से होनडाला इानियों का ध्यान, इस परियतन के 
कारथ हैं। फ़िर भा जमन बर्कों की इस नीति से औदोगिक उन्नति में सहायता 
प्रिनी है और मारत को भा इस दिशा म आगे थाना चाहिये | 

भारतीय मिश्रित पूंज) वाल वैंक़ों के दार में एक शिकायत उनके वध्मण 


उद्योच-धन्वे--अल्तुत मल छछ 


“देने की प्रणाली के बारे में भो रहो है । शिकायत यह रही है कि चैंक व्यक्तिसत 
जमानत मात्र पर उधार नहीं देते जैसा कि दूसरे देशों में होता है। इसके 
लिए बैकों के साथ-साथ उधार लेने वालों क्रो मो अपने तरीकों में सुधार 
करना दोगा । 
हु उधार लेने वालों को उनके बारे में चाही जाने वाली सारी जानकारी 
कराना चाहिये। प्रेसीडेन्सी बैक्रों और इम्पोरियल बैंक की परम्परा, बैंकों को 
असफलताओं का ध्यात और मैनेजिंग एजेस्टों द्वारा गारत्टी देने की हर समग्र 
नकी तैयारी ने भी इस नीति को प्रोत्ताहित क्रिया । विल्लों के वाज़ार के विकास 
और गोदामों द्वारा दौगई उनके पास जमा किये गए माल की भोदाम-रसीद 

>का उधार रुपया लेने के लिए. उपयोग होने से देश की औद्योगिक पूँजी की 
समस्या का हल निकलने में लहायता मिलेगी | 

श्रौद्योगिक पूंजी की वर्तमान स्थिति का पूरा हाल जानने के लिए इस 
मविपय में सैनेलिय एजेन्टों का जो योग रहा है उसे भी जानना आठ्श्यक द्वे 
ने प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से आर्थिक सहायता देते है। सीमा 
उधार देने के अलावा कम्पनियों के हिस्से और ऋछ्य पत्रक भी इनके वाया खरोदे 
जाते हैं। अ्रप्रत्यच्ष सहायता कम्पनी के उधार लेते समय वैक को ग्ारस्टी देने- 
और जिस कम्पनी का उनसे सम्बन्ध है उसके हिस्से आदि विकने अथवा सर्व 
साधारण से सौधे जमा आत्त करने में उनके नाम से सद्दायता मिलने से 
होती है। मैनेजिंग एजेन्सी का काम करने वाली कर्मों पर इस अकार की 
'निर्मरता चांछुनीय नहीं है पर दूसरे साधनों के अमाव से यह निर्भरता तो 
रइनेबाली ही दे । 
अमी तक हमने औद्योगिक पूँजी की व्यवस्था करनेवाली मौजूदा बैंकिंग 
संस्थाओं के विषय मे विचार किया है| अब हमें दूसरे देशों के उदाइरुण को 
सामने रखकर नई संस्थाएँ. स्थापित करने के प्रश्य॒ पर भी विचार 
करना चाहिये। 
इस सम्बन्ध में एक सुफ्ाव यू जी लगानेवालों के मनो-विश्ञान का अध्ययन 
और उनका पथ प्रदर्शन करनेवाली संस्थाओं को स्थापित करने का दे । इंयहै 
और अमेरिका के अन्डर-राइटर्स' श्रौर जर्मनी के “सिल्डीकेट! इसी प्रकार की 
संस्थाएँ हैं और उनकी विशेष जानकारी तथा इढ़ आर्थिक स्थिति से पूजी लगाने 
बालों में एक विश्वास पैदा होता है और उसका परिणाम कम्पनी के सफल 
संस्थापन में आता है | भारत में इस काम के लिए कोई इथक संस्थाएँ तो नहीं 
चनो हैं, हालांकि मैनेजिंग एजेन्ट किसी हद तक इस अमाव को पूर्ति करते हैं। 














ञ्घ साग्तीय प्रधशास्त्र का रूपरय 


अत मन संस्थाओं की स्वापिद कराया आायश्यक हे जैस सत्र रूप स श्रधवा 
परिवब पैंक के एप विभाग के रूप मे गाष्टरीय हयस्टमट बह नाम की संस्था 
का पापता बा जा समता है. “सा प्रसार का दूसंस रूस्था ब्रिटिश अथवा 
आमीफय ठग को "न स्टमन हाट कम्मना डॉ सकता है। विटन स झा 
मम्याओं ४ ६ बी शत्पाती को अ्रस्ति्य मे शिप्प प्रचार हुआ ॥ य सब 
सावारण को स्टॉक 7यक उन ए जा एडलित सरतां हैं आर किए य प्रचा 
कह प्रकार की प्रतिमतों (तिम्माजिडिया मे लगाई ताता इई। रस प्रजार यह मैम 
चरादर कॉगा गहता है। हसका जल शत शावार ताखम फ्री बाटना हे यहा तक 
कि स्टार या एक थ्रश ऊ द्वारा जिमिन कम्पनिर्या फ़ २० स २००० तऊ म्टाऊ, 
हिस्सख वश” आर क्राण पक (लिबयस) जरार् ताते ह। इसको सफ्लता को 
मल दरावार “शल प्रस्था जिसमे इस या यरायर ध्यान रखा उाता है कि 
जातार मे पएन यौतसा सिक्थारिटोन पयो आर जरोटा जाती हें। प्रथम 
महापुद्ध > प९ ते ”लयत्तमेट झट नाम का हम सह्वा्ों का होस हुआ । 
आविक चायन रत विपमताथ्रा का श्रालिरकार मनप्य अपना बुद्धि करोशल से 
मुक्ाप्रता न कर सका | नतोडा यह हुआ हरि विटल मे 'पिक्रड रस्ट नाम 
को एक शे*े राश्या तो जाम हुआ | अमरिया मे हस प्रकार की सशसस्‍थाएँ थीं । 
इणचेंट मे सन *६३१ मे “स प्रकार की सस्था कायम हुई । इनोेस्टसट ट्रस्ट को 
साति इसमे मो जोराप का बटयागा रहता ह पर इसमें व्यवस्था का भार किसा एक 
मनेचर अगवा मैनजरा कि झिसा समूठ ऊ द्वार्थो म नहा सॉपा जाता। फ्किस्त 
द्रृल्ट बिन विस्थारिटीत मे प्र ता लगाता इ उनकी सख्या निश्चित हाती हे शोर 
उनके बारे मं सप साथारण # प्रग॑ जानकारी कराई चाती है। जानमार लोग 
कई हिस्सा या एक समूत निश्चित बर लत है श्रौर फिर सर साय रण का उसम 
कयया लगाम ह लिए झमतित क्रिया जाता दे। रूपया लगान्वाला भा थह 
आंठादा रहतो हे कि वे परे समूइ म अयना रगया लगायें अथवा हसर किसी 
एक भाग से | ट्रस्ट यू जाइा रस स बीख वष तर का विश्ििति किया जाता है 
ओर का« भा बैंक या बौमा क्‍म्यना निश्चित शनता पर अमानतदार (र्टॉ बा 
बाम करता है। हिस्सा के रुमृह ऊा उप-समृह्दों में विभावित करो वा काम 
एम्स करता ह नो मुनाफा भा एक्स करता ह तथा अपग अलग हिम्मदारों को 
उनऊ सुनाफ रा दहिल्‍्सा बारता दे । इसैंड में इम सस्या का बड़ा प्रगर हुआ 
हे श्रौर दाट छा पू ना लगानेगाला का दसम बड़ी सघयता मिली । न दोनों 
प्रकार की सस्याश्रों समारत को सी ल्‍्वम इसा! पूली लगानेवाला का पथ 
अलाहन एक खीर पर +एशदा कैदत करके औशाधिता उउ़ते मे य सा्थाएँ: 


उद्योय-पन्वे--प्रस्छुत प्रश्न जद 


सहायक हो सकता हैं । 
क़रासम भा हुई ह. से 
ल०, जेग्के० इ॒ 














कलकते में कुछ, इृश्यू एड 
साम की संस्वाएँ मी स्थापित हुई' है जिनका कास सिक्यरिदीज 
के बिल्ली का किम्मा लेना अर्शात 





थी | छेद्ीव बेकिंग लंच 





प्रास्ते मे एक 
गस्तीय श्रौद्योगिक कॉरपोरेशन की स्थापना होनी चा। उसकी प्रजों की 
था ध्रारंभ में या फिर स्थायी तार से हो प्रान्तीय सरकारों व्रारा की जानी 





रा जारी करिए. गर ऋण पन्रक (डिब्रेचल) 
पैदना चाहिये या उस पर मिलने बाले ब्याज की गहरत्टी ढेना चाहिये! 
'शन दीघकालीन जमा-जिन्का समय दो वर्ष से कस का ने दो-स्त्रीकार 
कोरे। जब तक इसके सम्बन्ध मे सरकार का ब्याज या किसी दूसरे प्रकार का 
जिम्गा रहे उसके संचालक मण्इल्ों पर सरकार को प्रतिनिधित्त्र मिला चाहिदे | 
इ्वका कान उद्योम-अ्म्यों को लम्त्रे समब के लिए प्रेजो उधार देना होना 















आाहिये। किस प्रकार के उद्योगों को ये क्रास्पोरेशल सद्दायता दें. इसका तिर्णय 
बैंकिंग कमेटी की राव में सम्बन्डित प्रस्तीय तस्कार पर ही छोड़ना ठीक दोगा। 





केवल इतना ध्यान अवश्य रहना चाहिब कि सद्दावता पानेवाल उद्योग ऐसे हा 
जिलसे “जनता का द्वित होने वाला हो, 'शम्त की उत्पादन शक्ति में वृद्धि ही 
और लोगों को काम मिले ।? प्रान्तीय ऑॉरपोरेशनों के क्रामों में समस्वव करने 
की दृष्टि से एक अछिल्य भारतीय औद्योगिक काँरपोरेशन की स्थापता भी आाव- 
रेयक मानी गई। इस प्रकार के अखिल भारतीय कॉरपोरेशन की आवश्यकता 
इसलिए भी मारी गई कि जिन उद्योग-घन्चा का महत्व सारे राष्ट्र की दृष्टि से है 
उनके विकास में सहायता देना इस कॉरपोरेशन का क्रम होगा | इसके अलावा 
आर भी कई ऐसे काम है जेसे उद्योग-बन्धों के लिए सामान लानै-लेजाने के रेल- 
किदाये में रिवायत करवाना, केल्टीय सरकार की लामान खरीदने को नीति, 
आयात-निरयात-कर सम्बन्धी नीति तथा दूसरी उद्योय-घन्धों से सम्बन्ध रखनेबाली 
सौतियों का औद्योगिक उन्नति को ध्यान में रखते निर्णय कराना, जिनको 
अखिल मारतीय कॉस्पोरेशन ज्यादा अच्छी तरह कर सकता दे । 

पिछले वर्षों में इस प्रकार की छुछ उंस्‍्थाएँ देश में कायम हुई हैं| 


















करन भारतीय ब्र्येशास्त्र की रुपरखा 


5दुशडस्ट्रियल पॉँ स्पारशन थौंव यूताइटद ब्रावितञ जाम को स्पा उतर प्रदेश 
में स्थावित हुए साफ समच इागया ) परन्तु इसडझा हद॒रर छोड वैमाओ के उयोगों 
की शहायता उरना ई। अन्य प्राता ( श्रय राखां ) मे मा इस प्र्रार ए मयनों 
का बढ़ा थ्रावश्यय्ता है । 


इस दिशा में राइस महत्यप्रण प्रयात कद्घाय सखार द्वाग 'शगरउम्ट्रिवल 
चाईेशि+ल फारपोरेशन का + रापना करके विया गया है। फर्वरा श्ध्ध्क में 
सत्यालात पालियामट ने इस रिपय मे श्राइश्यक यान पास झिया । काररासरशन 
का उन्‍्श्य बाच रु समय व लिए और दापकालाय श्रीयागिक पूजा का स्पवस्था 
करना है | आारपारशन का उुल दिस्य पूँजी १० कराड़ झपय तक होगफ्ता है । 
इसम स ५ फराड़ ऊां पूँ जा के हिस्स फिलदाल जारी वि 4 ग॒य दई। बाज थे बार 
मे आवम्यवतानुसार रत्द्रीय सरकार की स्ाहति 4 जारा जिये ता सकते हूँ । 
घ्ृभा के वापिस करने आर दििस्सदारों का न्यूनतम राम मिलने 7 ग्रागा्ठो 
कद्बांप संग्गार ने दा ई। करिपारशन मे ४० प्रतिशत दिखा पूँजा भारत 
सरजार धर रितब बक का इासा | २० प्रतिगंठ सहयांगा बैंक या दिस्ख दोसा। 
दुसा अन्ाग श्ग्पारियल थक, स्थापत बेर ( शहलद बैंक ) श्रीर शश्सोरेंस 
कम्पनियां को हा बारपारशन के हिस्‍्स खरांदने का अ्रष्िवार है। काः व्यक्ति 
विश कारपोरेशन मे हिस्से नहीं रररीद सकता | लाति सम्बवी मामलों म भारत 
सरकार का यह अ्रषिकार है ऊ्ि पह बैड कों श्रावर॒यक्र दिदायत दे सर। शत 


सब प्रतियधा वा लक्ष्य यहा है कि कारपोरंशन राष्ट्र के द्वित को दृष्टि म॑ श्रीयों 
पिए उन्नति के लिए काम कर सक | 


बक र कार्य सचालय वा झधिकार ररव्यक्तिया य एक महल को है 
जिसमें छह भारत सरकार ओर रिज्र्य बैंक द्वारा नियुक्त इगे | शप छंद अन्य 
हिस्सेदार घुर्नेंगे । इन बारइ में एक मैनेत्रिंग डाइगेक्टर दोगा। कॉरपोरेशन 
अपनी सइायना के लिए सलाहकार पमितियाँ स्थावित कर सकता हैं जो उसे यह 
सलाह दें के अमुक ब्यवसाय को ऋण दना टाक होगा या नहीं । ऋण सद॒ल 
भइयोगी समितियों श्रौर मिश्रिद पूँ जा वाला वस्सनियों का इ। दिया जा सकता है 
और कोइ एक ऋण ५० लास रुपय स अधिक का नहीं हो सकता! ऋण कपर्यां में 
अथवा बिरेशी मुद्रा में जंख भो आवश्यकता समझी जाए दिया जा सकता हे [| 
ओद्योगिक उतति के लिए आ्मर्राट्रीय वर और श्मरिका के 'एक्सपोट एन्ड 
दम्पोट ऑरपोरेशा' से ऋण प्राप्त करो क॑ लिए मा इमारा यह कॉरपोरेशन 
अध्यस्थ का कास कर सकता हे | कॉरपोरेशल का सारा काय मचालन व्यापारिक 


उद्योग-धस्वे-- प्रस्तुत अश्न थे 


सिद्धान्तों के अवार पर होगा | जैसा पहले कद्दा चुका दे इस वात को आवश्यकता 
है कि राज्यों में भी इस प्रकार को संस्याश्रों को स्थापना की जाए | 
ड्योग-घंघों को आर्थिक सहायता पहुँचाने का एक और उपाय जो कास 
लाया गया है वह ह उद्योग-घंवों को राज्य द्वारा सहायता देने सम्बन्धी 
काबून पास करके उनके - अन्तर्गत आवश्यक आर्थिक सहायता करना। सबसे 
पहले मद्रास ने १६२२ में इस मामले में पहल को और उसके प्रश्चात कई 
गान्तों ने उसका अनुकरण किया, जैसे तत्कालीन बिद्यर-उडीला (१६२३), बंगाल 
( तत्कान्नीन ) ( १६३१ ); मध्य ग्रान्त १६३४ और तत्कालोन पंजाब १६३४. । 
उद्योग ध्यों को इन कानतों के अन्तर्गत कई प्रकार की सद्दायता दौ गई, जैसे--ऋण' 
देना, वेंक से प्राप्त केश क्रेडिट, वेंके ड्राफ्ट और फिक्रतलड एडवॉस को 
चारन्टी छेना, हिस्ते अथवा ऋणपत्रक ( डिवेयर्स ) खर्सेदना, परजी के किसी 
अंश पर न्यूनतम सुन्ाफा की गारंटी देना, 'दाचर-परचेज' व्यवस्था के आधार 
पर मशीनें उपलब्ध करना, और रियायती दामों पर ज़मीन, कच्चा माल, ईघन 
पात्ती, तथा विशेषज्ञों और राज्य कर्मचारियों की सेवाओं को व्यवस्था करना; 
और अलुत्ंधान तथा मशोर्ने खरीदने के लिए. आर्थिक सहायता करना। यह 
स्पोकार करना होशा कि इस अरकार जो भी सहायता उद्योग-धन्वों को दी गई 
” उसका अ्रतुभव कुछ संवोपजनक नहीं रहा ! सहायता के बावजूद भी कई उद्योग 
सफलंतापूर्वेक्ष नहीं चल सके और कइयों ने उधार लिया रुपया नहीं लौंदाया। 
इस असफलता के कारण भी अनेक रहे है, जैसे “बिना किसी निश्चित योजना के 
रूपया लगाना, ग़लत उद्योगों की सह्ययता कर देना, जोखभ का विभिन्न प्रकार 
के उद्योगों में ममुच्चित बटवारा न करना, समय पर कर्ज नहीं मिलना, और पूरी 
जांच के बाद सहायता दी जा सके इसको समुचित व्यवस्था महोंता।इस 
. अम्बस् में एक बात ध्याव रखते की अवश्य है कि आर्थिक सहायता के ये प्रयोग 
आशिक इंप्टि से अत्यन्त संकटपूर्ण समय में आरंभ क्रिए गए थे | अस्प, 
कैबल उपबु क्त अनुभव के आधार पर क़िस्ती निर्णय पर पहुँचना उचित भी 
नहीं हो सकता ! 
अच तक ओद्योगिक पूजी के अहन पर हमने केवल इस हृष्टि से विचार 
किया ई कि देश में जो पूजजी के छाधव उपलब्ध हैँ उचका अधिक से श्रधिक 
उषयोग कैंसे किया जाए.। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्ववाधारण में विनियोग 
की देसि का और विनियोग्र को वर्तमाव सुविधोओं का पूरा-पूरा विकास कैंते 
संभव हो सकता है, इस दिषेय में इम ऊपर-विचार कर चुके हैं । पर इस प्रश्न 


का एक और पक्ष . मी दे-जों अधिक झाघारसूते मेहच्च का डे ! इंस पक्त का 
ष्ु 








ब्ध्र माग्तोय अर्थशास्त्र को रूपरखा 


सम्यध लोगों का आय से दे | अन्तवध्यत्वा यह बात सद्दा ह कि वितनी ऋषित 
हमारा आय होगा उसौ दिसाव स यदि इस चारंग तो रपया बचा सर्केंगे और 
ओदोगिक पू जी मे मपया लगाए वा दसारी रमता मौ इस पर आ्ागारित होगी) 
इसका अ्रथ यह है कि इस झरपो उस साइना मे »ा आअधिवरद्धि +ग्नी चाहियेतां 
हमाश आद्योगिक प्रती का लोत हें। हा राश का जाय बढाने का प्रश्न आा 
जपस्थित हाता हं | पर “पर इ हि ”स बार मे फ्काल ना उड्ध हा नहीं सकता । 
दूपरी बात 7िचागव का यढ है हि इस मे ध्रपन पर को गाइकरत थी अपडा 
पृ त्ी के रूप मे ला गन वा ब्रति बढ़ | इसम कट प्रझ्मए य जिए उियाइ्यों का 
अल्केख किय्रा वाया दे य य है - राषीटकरण का भा, '्रस्ययिक आय कर, मैने 
विंग ए चल का बता बायवाटिया, स्टाक बातार मे सद्दा और उस परिशाम 
रूपरूप सिक्वोरिटात ऊ मुल्या में अस्थिस्ता, गड्ठाप आय फ बरवार म प्रतिदूल 
परिवतन श्रार प्र जी जारी करने के बारे से सरकार का पृत्र स्वाहृति। इस बात 
दा पूरी आवश्यकता बताइ जाता है कि वहा रक् ह शक इन कठ़िनाएयों को 
दूर किया ताए । पर यह बाय रखने का धात है कि इनमें से कई फ्ढिनाइयों का 
चास्तव गे कई बढ़ा श्रसर नहीं दे । 
अपनी राष्ट्रीय श्राय उड़ाने और उसका एक अब्दा खरा पूजा का तौर 
पर लगाने के लिए जो झुष्ठ क्रिया ता रु़ता हे बह अवश्य इ। किया जाना 
चाद्दिय | पर 5 औदोगिक पू जी का बटाने दा एक उपाय और दे और वद ई 
विटेशा पूजा कौ ध्यवस्था। शय इस पिदेशा पूजा के राग्दब से थोडा विचार 
करेंगे । 
विदेशी पू क्षी--देश रु श्रायांगिफ्त रए रे सबाय में विचार करते समय 

विदेशों पू भा का प्रश्व॒ सी बराबर सामने रंद्ा दे। विदेशों पूजा की इमारे देश 
में जो प्रशनता रही दे, आर तो इस समय भो गसमात नहाँ हो गई हे, उत्ते देखते 
हुए उसका ध्यावटारिक महत्त और मा बट चाता दे। १६ थीं शताब्दा के मध्य 
में हाविटेशी प्‌ ती का थाना थासम हुआ और झात हमारे कई प्रमुख उद्योग 
धा्थों म, जैमे--वैफ, तदाता यातायात का कम्पनिया, गेहड, बीमा कम्पनिया, चाय 
और काफा के 'बठ, खनित्र उद्योग, चमड़ा कमाने पे उद्योग, अर पाट बनाने 
के उद्योगों में विदशां पूजा ही लगा हुए ने और विदेशी प्‌ णौपतियादारा हो 
ये उय्योग सयालित और नियत्रित भा होते हैं । हमारे सामने विचारणीय प्रश्न 
एक ही दे छि विदसी प जा को सह्ययता से श्रयना आर्थिक विकास करना उचित 
हैया नहीं और इस सम्दध में मारत का स्थिति क्या है १ 

» . दिसी मा दश को श्रार्थिक उन्नति के लिए विदेशी पू था ढ़ सहायता 


डद्योग-घन्धे--अस्तुत प्रश्न परे 


तभी चाहिये जब॒उस देश के पास अपनी पूजी अपयात्त मात्रा में हो। यदि 
विदेशी पूजी पर जो व्याज देना पढ़े उससे अधिक उसके दारा आय हो, और 
आन्‍्तरिक पूजी की अपेक्षा सस्ते आधार पर वह पूजी मिल सके, तोेविदेशी 
पूजी लेने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इस पूजी का सबसे बडा उपयोग यह 
है कि देश आर्थिक उन्नति अधिक तीत्र गति से कर सकता है। और आर्थिक 
इष्टि से जैसे-जैसे कोई देश प्रगति करता जाता है, विदेशी पुजी की 3सक्की जरूरत 
भी क्रम होती जाती है | इस प्रकार एक निश्चित समव में विदेशी पुज्ी की 
आवश्यकता अपने आप कम हो जाती है। रे 

विदेशी पूजी से कुछ नुकसान भी हैं। एक सबसे बढ़ा नुकसान तो बह्दी 
है कि देश में निद्धित स्वा्थों की एक ऐसी श्रेणी वन जाती ह जो आगे चल्लकर 
राष्ट्रीय द्ित के विपरीत हो | -भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। सारांश 
यह हे कि किसी भी देश में विदेशी पूंजी का अवाध प्रवाइ उस देश के द्वित में 
कभी नहीं हो सकता ( सरकार को विदेशों पू जी के सम्बन्ध में ऐसी शर्ते' लगाना 
चाहिये जिससे एक ओर तो राष्ट्रीय द्वितों की रहा इंःसके और जिदेशी पूजी को 
देश के आर्थिक जीवन में कोई प्रशुत्त ग्रातत न दों। दूसरो ओर विदेशों थूजी 
से मिलने वाले समस्त सम्भावित लाभ भी उस देश को मिल सकें। उदाइरण के 
दौर पर जो भो विदेशी कम्पनियां भारत में स्थापित हों बे भारत मे दी रजिस्टर 
को ज्ञागी चाहिये और उनकी प्‌'जी भारतीय मुद्र-ढपये में दोनी चाहिये | दिस्ता 
पूजी का एक निश्चित अंश भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित होना चाहिये। 
संचालक-मंडल में भी मारतोयों के लिए अमुक्त संख्या में स्थान निश्च्रित होते 
चआाहियें। और अन्तिम बात यह है कि ऐसी कम्पनियों को भारतीयों को शिक्षा 
देने को ज्यवस्था भी करनी चाहिये! उपयुक्त प्रतिबन्धों का वास्तव में का 
परिणाम आने वाला हैं, इस बारे में पहले से हो कुछ सिश्चयात्मक रूप से कद 
सकमा यद्यपि कठिन है, पर, फिर भी अनुभत्र से लाभ उठाते हुए इस दिशा में 
आगे तो बढ़ना हो चाहिये | पु 

भारत को अपने औद्योग्रिक विकास के लिए विदेशी पूजी चाहिये इसमें 
कोई सन्देह नहीं | विदेशी पूजों की आवश्यकता का केवल यही एक कास्ण नही 
है कि जितनी पूजी हमें चाहिये उसकी अपेत्ता जो पूंजी हमें अपने देश में दी 
उपलब्ध हो रूकतो है घह कम है। इसका एक दूसरा कारण माँ है। देश को 
औद्योगिक उन्ननि के लिए हमें मशोनों आदि जैसा कई प्रकार का सामान आज 
चाहिये और डमें से अधिकांश इसें विदेशों से संगाचा होगा जिसके लिए विदेशी 
सुदा की आवश्यकता होगी | देश के आयद-निर्यात की जो आज स्थिति है, उसमें 


सटे भारतीए अपेशारत्र की सूपरणा 


आवश्यक विददेशा सुद्रा प्राय करते वा हपारे पास या तो यह साथन दे किजों 
इमार। स्तरतिंग जमा है उरवा इस उपरोग बरें, या शिर पिदेश से पृ जी उधार 
लैं। बरी चू कि गो स्टरलिय हम उपाय होगा सह सारा का सारा ही डाखर 
में परिशत न रिया जा सकता इसलिए सिश विटेश प्रयानत अमेरिका 
जैस टलमभ मुद्रा वाते देशा र पृ नी उपार लो के घोर कोई उगए श्मारे पास है 
नहीं। सा उपर भा जिखा ता चुका है, दिदेशा पूजा से तर भा लाम हैं। 
टकनिरल भा और आयागिक घतुसधघात का लॉग मिल सकता ढै। साथ हा! 
इकगासिगया ीजरा आर प्रवाय्का की आधुनिक उंग परट्रेलिंग क्री सुविधा 
मा मित सक्‍नी है। 

विदशा प्रैता से सम्बध में दूसरा महत्त का प्रश्न यह है कि शस पूँगा 
पा उपयोग रिन विन कामों के लिए डिया जाय। इस बारे में प्रात सर्य 
सग्गति से यह साना जाता है कि प्िदेशी प्रजा का उपयोग या तो राज्य द्वारा 
सचातित एन याजनाओ के लिए किया भाए जो विदेशी मशानीं श्रादि पर 
निभर हैं, वैम--णनों से बिजला उद्यादन की गोदनाए या उन नए घकार व 
उद्योगों के बास्‍्ते जिनका प्िदेशों टेकनिकल सहायता क॑ बिना स्थापया नहीं शो 
सकता । व्यक्तिगत उत्पादन के छोत्र में भो विदेशों पृ जो का उपयोग फ्थल एसे 
नए उस 7 उत्ादन कार्यो में किया जाना चाहिये मिनर लिए देश में पृजी 
और प्रवव उपभब्ध मे हो। फिसकल कमोराय (१६५४०) इस राय से साधारण 
कहुया सहमत है। उव्ल एक सशोधा उनका ह कि जहाँ किसो भी चौज़ का 
देश में दधादन उसका साथ को अ्रपेना कम हे ओर उसमे तत्काल यथेष्ट मात्रा 
में गद्धि होने का भी कोइ संभावना 7हीं है, तो सरकार को उस काम के लिए. 
विदेश! प्‌ जो की, जो वह उचित सममभे, उन शर्तों पर व्यवस्था करने का पूरी 
आज़ादी दोनी चाहिये! 

विदेशी पुजोसे सम्रध ग्लनेवाला तीसरा प्ररन यह हैकि किस रूप 
में यह पूजी श्रानी चाहिये। मोटे रुप में दो प्रकार से यह पूजी आ 
सकता है--एक तो सौदे तौर से विनियोग द्वारा श्रौर दूसरे श्रप्नत्यज्ष विनियोग 
( इनरेंस्टमट ) द्वारा | सौये विनियोग का श्रध थद्द कि विदेशी प्‌ जी हिस्से 
अआदि को शतल में उद्योग घर्ी में लगाई जाए। इसक कई लाम हैं। जहाँ 
पूजी के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान ( टेकनिकल नो हाऊ ) प्रौर अनुमत की 
आवश्यकता हैं, जैसे मए ठग के उद्योगों में, जिनसे मारतौद व्यवसायी धर्म 
अपरिचित है, या उन रातकीय योजनाओं में जदाँ ऐसे शान और प्रयाध कौ 
जो देश में उपलब्ध नहीं है, श्रावश्यकता है, वहाँ सीधे विनियोग द्वारा विदेशों 


उद्योग-धन्वे--अल्वुत प्रश्त च्र 


पूजी प्रात्त करना अधिक उपयोगी होगा | देश के लोगों के लिए आवश्यक 
निंग की व्यवस्था भी इस प्रकार अच्छी "और जल्दी हो सकती दै | बिदेशियों 
से ऋंश' सम्बन्धी जो मुआाहदे किए जाएँ उसमें भी किली हृद तक परिवर्तन को 
गुज्यइश इस प्रकार के विनियोग में संभव है। इसके अतिरिक्त एक लाभ बह 
भौ है कि इस अकार से देश के विदेशी म॒द्रा के को साधन हैं उन पर कुछ बोर 
कम हो सकता है, क्योंकि सीवे विनियोस दारा जो विदेशी पूँजी प्रात के 
सी और जिसमें विसियोग के एवज्ञ में मिलने वाले मुआवजे का व्यवसाय-विश्लेप 
को आय से सम्बन्ध होगा, उसके बारे में विदेशी उधार देने वालो को उनके 
ऋण के लिए जो छुछ देना पड़ेगा, वह देश की मुद्रा में ही दे दिया छा सकता 
है, और परिणामस्वरुस विदेशों मुद्धा पर से उतना वोक कम हो जाता है। अब 
तक हमने सौधे विनियोग से प्रात होने वाली विदेशी पूँजी का ही विचार किया 
है। अप्रत्वन्त विनियोग का जद्ोँ तक प्रश्न है वह उन मामलों में डस्युक्त द्दो 
सकठा है जईं विदेशों पूंजी की आवश्यकता केवल इसलिए होती है कि विदेशी 
मशीनों तथा अन्य छ्ावश्यक साधनों और साधरण से साधारण सलाह; जो ऐसे 
चाथनों के उल्ादक देते हैं, का चुकारा करना है। विदेशी मुद्रा की कठिवाई होने 
से ही इस अकार विदेशी पूजी को आवश्यकता होती है । सरकारी तौर पर या 
ऐसी अर सरकारी संस्थाओं, लैसे--अत्तराष्ट्रीय बैंक या अमेरिका का आयात 
निर्यात बैंक से ही इस प्रकार की विदेशी पजी प्रास हो सकती है। 
विदेशों पर जी के सम्बन्ध में जो कुछ दम ऊपर लिख छुक्े है उसका सार 
यह है कि अपने ओोश्चोगिक विकास के लिए. वथपि हमें विदेशी पूंजी की सहायवा 
लेनी होगी पर उस सहायता के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी और मर्धादाओं 
का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा। इसकी आवश्यकता का महत्व समझने 
के लिए पिछले वर्षों में हमारे देश में भारतीय नामों की छज्छाया में कई विदेशी 
कंपनियों ने भारत-सरकार की भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने को नीति से 
लाभ उठने के चास्दे जो अपना विस्तार फैलाना चाद्दा है, उसे दसें याद रखना 
चाहिये | इस गकार की कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम ये हें-- लीवर बदर्स 
लिमिटेड, इनलप रवर कस्तनी इंडिया लि०, वास श् मेन्यूफेक्चरिंग इंडिया 
लि०, शुड्बबर द्ावर्स एल्ड स्वर कंपनी इंडिया लि० । इन सव कंपनियों ने अपने 
नाम के झागे अत्तीय दिखाने के लिए “इंडिया लिमिटेड शब्दों का अवध 
किया है और ये अपने संचालक-मंडल्ल में एकन्दो सारतीय को मी स्थान देते 
दोशियारी चरतत्ी ह। देशी व्यवसाय कह्ली रक्षा के लिए इस प्रकार के प्रयरत्ता 
को किसी न किसी प्रक्ार रोकने को आउवर्यकत्ा तो है । 




















स्पद भारतीय अधंशास्त्र की रुपरेग्ग 


फम्पनी-फानून मे सुपरार 
भारत सरझार के प्रस्ताव 


सनू १६ <६ में वतमान वम्पतों एक्ट पास हुआ था । उसझे परचात्‌ गत 
भहायुद्ध + समय और बाद मे मित्नित पर ता वाता कर्यनियां की सख्या में कापी 
पृद्धि हुए । यह ध्नुभय किया जाय लगा कि उतमान क्स्पना झ़ानूत मे सुधार की 
आयत शायश्यफता है विश तौर पर सैनीिंग एलसौप्रया ये सम्बंध में 
सुधार को आवश्यकता आर भी अधिक सागने आरहां था। अस्त १६४६ के 
अवम्बर महाने मे रत सरकार न 7म्सना-क्ानून भ सुधार करने सम्बधो बुछ 
प्रस्ताव अ्रला या के लिए प्रसशित किये । ससे प्‌ में हम इल श्रस्तायों का चह्मा 
उल्लेख करेंगे | पटते मैतशिय एजासा प्रवा से सम्बंध रखनेयाल प्रस्तावों वे बार 
मे लिखथा उचित दवागा। 

मनतंग एफस्सी मे सुवार सम्यन्थी प्रस्ताय-इन प्रस्तार्ों में सबसे 
पहते यह कद्दा गया है कि यदि पर्तमान फम्पता एक्ट मे मैनेतिंग एजेस्सी 
सख-था एइ धाराएँ ई विनफ द्वारा इस प्रणाला को नियत्रित करों का प्रयत्न 
किया गया है पर यह प्रयत्त सफ्ल नद्दा हो सका है श्रोर इस प्रयाली में श्राज 
सी कट दोध ज्यों ऊ ज्यों मौचूद हैं । निन मुख्य मुस्य दोषों का इग अस्तायों म 
उल्लेख क्या है वे इम प्रफार हैं--हालाकि समका यह जाता है कि में नेंतिंग 
एवेट्स कम्पना के सघालकों क नियत्रण मे वाम करते हैं, पर यस्तुस्थिति इससे 
सर्वया विपरीत दे | सचालपों पर मै विंग एजटरस का ग्रमाव होता हे श्रौर वे 
जैसा घाई वैसा सचालकों से करवात॑ हैं। दूसरा शिम्ायत यह है कि मैनंभिंग 
एन दूस अपन स्थाथ के सामने रखक़र--7 कि हिस्सेदारा के द्वित का ध्यान 
पराफर--ऊ्पना के काय का सचाला करते हैं | तासरों शिकायत यह है कि 
कंम्पनों की श्राथ का एक बटुत बढ़ा हिस्सा मैनेजिय एनेट्ट्स स्पय ले सेते ई 
और दिस्विदारों क़॒ लिए बहुत कम छोड़ते हैं । मारत सरकार उपयुत्त शिकायतों 
को दूर करने की इगि स मै नेतिंग एजेन्सा प्रणाली पर जो प्रतिबध आर हैं 
डपकों और अविक कड़ा करने की श्रावश्यक्षता सूमकती है। इस उद्देश्य से 
सरकार ने जो प्रस्ताउ अ्कशित फ़िय हैं ते पिम्नलिसित ई-- 

े (१ ) पत्यक्ष अथग परोत रूप स मौनतिंस एज ट्स कोई ऐसा व्यापार नहीं 

करेंगे जो उस कप्पनी कं, जिसके चे मे नेतिग एजेन्ट्स हैं, -यापार प॑ समान हैं। 

(२) में नेजिंग एनेटुस किसी भा ऐसी दो या दो से अधिक कम्पनियों 
के सैनतिंग एनेट्स नदां होगे जो एक ही प्रकार का व्यापार करती हैं। 


डद्योग-धन्धें--प्रस्तुत प्रश्त प्छ 


(३) प्राइवेट कम्पनियों में सैनेजिंग एजेन्ट्स नहीं रह सकेंगे | 

(४) कम्पनियों मैनेजिग एजेन्ट्स का कार्य नहीं कर सकेगी | 

(५) मैनेजिंग एजेन्ट्स को शुद्ध लाभ का जो अधिकतम प्रतिशत 
दिया जा सकता है वह निश्चित होना चाहिये और पर्यात लाभ न होने की 
हालत में जी न्यूनतम मुआवजा उनको दिया जाये बह चसूल-पूँ जी (पेड अप केपिटल) 
के प्रतिशत के रूप में एक निश्चित ला के अनुसार होना चादिये। 
है (६) मैनेजिय एजेन्ट्स को जो सुआवज्ञा दिया जाए उसमें कार्वालब- 
खर्च के लिए कोई अलाडन्स नहीं होना चाहिये। 

(७) मैनेजिंग एजेन्ट्स के नियुक्त दोने के वाद हिल्सेदारों की प्थक 
साथारण समा में जो मुआवजा उनको दिया जाए बह स्वीकृत दोता आाहिये। 

(८) सं. ६ में दिये गए मुआवजे के अलावा और कोई मुआवजा द्देसे 
की चददि शर्ते होमी तो बह कम्पनी पर लागू नहीं होगो । मैंनेजिंग एजेल्ट्च या 
अन्य कोई, जिनसे मैं सेजिंग एजेन्ट्स का आर्थिक द्वित हे क्रय, विक्रय अथवा 
टर्नओवर पर कोई कमीशन सदी ले उलेंगे ! 

- (& ) शरदि कुअवस्थ के कारण झथवा उन हिल्सों के मत से जो मैं वेजिंग 
एजेन्टूस के पास अथवा ग्रभाव में है, मैनेजिंग एजेन्ट्स को सेवा समाप्त की 
जाएँगी तो उनको कोई हर्जाना नही मिलेगा | 

(१०) प्रथम कार्च-काल के पहले या ठीक उसके समाप्त होने पर 
हुवारा नियुक्ति अवान कम्पनी के विशेष प्रस्ताव से हो सकेनी चाहिये। प्रथम पुत्र 
नियुक्त का कार्य काल १० वर्ष का और उसके बाद ५ वर्ष का ही होगा। यदि 
मैनेलिंग एजेन्ट्स किसी कार्य-काल के अत्येक वर्ष में एक निश्चित औसत 
“डविडन्ट! देते हैं वो उत्तका कार्य-फाल साधारण प्रस्ताव से ही ४ साल के 
किये बढ़ाना जा सकेगा और हर कर्ष्य-काल के बारे में चद्दी बात लायू होगी। 
पर बीस वर्ष तक दी ऐसा हो सकता है| 

(११ ) भैनेजिंग एजेल्टस की परिभाषा को मी इस अकार संशोधित किया 
जाने को है--“मैस्रेलिंस एजेट्स से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म से है 
जो कंपनियों से हुए किसी शर्तेबासे के अनुतार और संचालकों के नियंत्रण ओर 
सार्ग दर्शन में कंपनी के क्रोवार का प्रवन्ध करने का अधिकारी है-कोई भी 
ज्यक्ति चा फर्म जो इस प्रकार के पद पर काम करता दे, फिंर कियी भी नाम से 
सही, बह इस परिमापा के अस्वर्गव माने जावेगे | 

(१३ ) सैलेलिंग एजेस्टों संबंधों प्रत्येक सहमति पत्रक (एसीमेंट ) रजिस्टर 
के पास पेश होया | | * 


से भारश्तय ध्रपशास्त ब) रूपरेखा 


(१३) बिना हान घाधथा* सैवाताा। की सौरति हैं मैैशिि पडेदए 
आरा गहाँले सक्ग। न 

(२९) व छऋष सिय जाकगा, ४ प्लएप मे झउनी ही धद्यावश्यकता में 
हा लिया याणगा 7 की कित दूर बास्य गे शिीए र ए लिए योई सररनौ पा 
डाक नापर फचिगि शाचाट्स स्वरा हशार रहींहोंट, सति फिवियोग 
(हताशवर) किला + हीं अधियार म है । हि 

( & पवित्र ओर शयात छाग्रा » वीयोगवा सब्धा निय 
होगा । विस इहया थे एनेजिंग एणदूत् का ग्रायिक हिंए ई उस कया का करना 
ने हम स्वा। देश) ओर पे शिरल झा पाख रस गप । 

( है ) हन अर. सगे (बहागशीट) व राय विरिकाय साबदी विशयत 
था निरिचत आयराहा “वाह ॥| 

(*७ ) संबंधित (श्राइट) हथा क खघार टिया हुशा रप्रणा यदि बल 
नहां दाता है ता पद 7 नजिंग ६ ४टस और उनके अत्तमा इपे पर संयाहकों 
की हाय दास से मरना इ रा । 

५ रु् | परलिंग एएाटस का उप पे गए का हपडोग क पी पे काम के 
ब्रलवा दूमर किसी आपदिर्त आम पैम--वि सा दुसरा दपनी क॥ मैनरिंग एमी 
ब्रा 7र्ने पे शहीं के रयो राहिय । 

६ ६ ) फिझा भारी शम्जाद मे गताप़ मे हानि होड़ रू इतना देते 
संबधा के!” घारा टी ई गा । छाय बरगद प्रिंस एजाट्स को एजॉगि 
मिलना बाद ह। पारगा। 

(२० ) मैलजिय एव्लय छाई चने बाला सततत्म सुझाव खद हर 
महाना वसूल कर सपने हैं, पर शप८्र भार दिरिप्टारों द। सावारस्द समा में लाभ 
हानि या शिगाय दर लेप दा का कखा ( बन रुसाट ) स्वरूप होते पर ही 
चल किया जा साताड़े। 

(६ ३? ) सवाल यी मनेझिंग एव पर निर्चय रखेगा चादिय, साथ 
तौर मे निम्न बातां पर बारे म --(क ) ऋण, ( सा ) वितियोग, (ग ) ऋण छीर 
इवाजगा घीश्त फरता, (घ) स्व7, किर याद मैनजिंग एजटों ४ साथ झ्ुण 
सदपठिपयता में इसझे विपरीत ह। निरयय क्या न हों । इस सबंध में गाव छौर 
विषम विरुद्ध सदि कोइ काम होस्य और कपाा को कोई हानि होस्गे तो उसके लिए 
सचाचक और मैनेक्िग एनंट जिम्मेदार दप । 

(२२ ) बदि दमाम मतिवर्षों के होत हुए मो, सयायकों, मैनेविय एन 
था सरधित कपनियों को कर्ज़ या इयालगा दो चाती है तो उनसे अत्यधिक ब्याग 


बे 


उद्योग घन्वे --प्रस्तुत प्रश्न चर 


चयूल केरना चाहिये और इसके अलावा कानून के अनुसार जो कुछ किया जा 
अकवा है बह तो कियर है जा सकता दे । 

- ६ २३ ) लाभ-हानि के हिलाव के साथ मैनेजिंग एजेन्ट को मिलने वाले 
सुझावजे के हिलाव का एक ब्यौरा भी होना चाहिये । कंपनी के आडिटर हारा 
चह प्रमाणित होना चाहिये कि मुझ्रावजे का जिस तरह से हिसाव लगाया 
गया ह बह कानून और मैनेजिंग एजेन्ट के उग्ाचजे सम्बन्धी जो शर्ते हैं उसके 
अनुसार है | 

( २४ ) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि चंद किसी भौ समय 
यह घोषणा करदे कि अमुक धंघों और कंपनियों का जहा तक सम्बन्ध है मैनेलिंग 
एजेन्सी भथा लायू नही होगी । 

भारत सइकार के उपयुक्त प्रत्तावों की देश के ल्यबसायों वर्ण ने कडी 
आलोचना की है और उसका आधार यह है कि उक्त प्रस्तावों को स्वीकार 
करते का तो एक दी परिणाम आ सकता है कि मैसेजिंग एजेंसी-प्रणाली का 
“अन्त हो जाए। देश को श्रौद्योगिक उन्नति के लिए चह अत्यन्त घातक निर्णय 
होगा। भारत वर्ष को श्राज इनकी ( मैनेजिंग एजेन्ट ) सेवाओं को आवश्यकता 
है। बह हों सकता ई कि कुछ मैनेजिंग एजेन्ट अपने स्थास और पद का डुरुपयोग 
करते हो और जिनके बारे से कई अकार की शिकायते सही हों, पर सबके बारे में 
बह स्थिति ठोक नहीं हो सकती | ऐसी दशा में सबके साथ एकसा व्यवहार करना 
न्थाय संगत नहीं होगा। खान तौर से जो आपत्ति उठाई गई दे वह एक तो इस 
सुझाक्ष के बारे में है कि एक हो प्रकार का व्यवसाय करसे वाली दो या दो से 
अधिक कंपनियों का ऐंक ही सैनेजिग एजेन्ट नहीं हो सकता । यह कह्दा जाता है 
कि इससे कई प्रकार की हासियों होंगी | रुक ही मैनेजिंग एजेल्ट जब कई कंपनियों 
का अवन्ध करते ई त्तो चे सबके लिए मिला झुला बहुत अच्छा टेकनिकल और 
इश स्टाफ रखते हे और इससे उनका खर्च भी कम आ्राता है। इसी प्रकार यह 
यत्ताव भी, कि कोई कम्पनी मैनेंजिंग एजेन्ट नहीं हो सकती, आपत्तिजनक दै। 
कंपनियाँ इस अर्थ में व्यक्तियत आधार पर नहीं चलती कि पिता के पश्चात्‌ पुत्र 

ही अधिकारी होगा, चाहे वह बोस्व हो या चढीं। ऐसी दालत में कंपनी का 
अबन्ध बराबर अच्छा रह सकता है | उसको मैसेलिंस एजेन्ट बनाने का भी लह 
जाभ है कि जिस कंपनी की वह मैनेजिंग एलेन्ट है उसकी न्यवस्था मी अच्छे हाथों 
में वशवर रह सकती ह। मैनेजिंग एजेन्टस की डुवारा नियुक्ति के संबंध में समय 
को मर्यादित करने का जो पस्ताव है उसमें दो आपच्तियां उठाई गई है, एक तो 
बह कि २० वर्ष के चाद की स्थिति अधिश्चित रूप में छोड़दी गई है, और दूसरे 

















रू भारनीय अवशास्त्र की रूपर॑खा 


यह हि पुनर्तियुकि का रगयव पटुत थोड़ा है! इसका असर बढ़े बढ़े धं्धों को श्रारम 
कर्प मे बाधा पत्चारे बाला होगा क्‍योंकि बढ़ेन्यढ़े धर्षों का परिणाम तो लम्ये 
समय के ब'द ही शआ्राता है। 4श्टित चेम्थर श्रॉव कॉमस के सभापति में प्रस्तावों 
के सम्बाय में ररयों विचार शा शादों म ब्यक्त किये हैं--“य अम्ताव असामयिक 
लगा वियियोग शौर औद्योगिक उसने जो कि आप का इसमारी प्रमुख आवश्यकता 
है, वा दृफि स श्रापयुत्त 3 ।” तो शआ्आपयाँ इग प्रस्तावों के बार मं ऊपर उठायी 
गे हैं उनका यह अर्थ नर्ाँड़े कि ह7 घस्तावा में को* अच्ता बात दे ही महीं। 
प्रैनेनिग एप्प के सआ्रायत ( पुरस्कार ५, सगनकं मे दायित्त ये बारे में जो 
संगत लिय थे हैं ये उचित हो हैं. इस! प्रकार उपार रुपये लेने और विनियोग 
कबार म॑ भी प्रस्ताव क्यिगय ? 3 भीटाऊ़ हैं। शुद्ध लास ज्री जो परिमाष 
मुमा* गटर है यह मां गत वैतातिक और न्यायसपन है «» 
इन सबका छाराश यह है कि उप्युक प्रलावों मे जो बातें ज्यवसाई वर्ग 
को हषटि भे श्रापनिजनक मानी गट हैं व॑ वइ बातें हैं निनरा सम्बाब मनेजिंग 
एजेटों के कायतेश्न श्रोर काय कान का साम्तित करो में 8ै। इस यारे 
मे झ्िसा निश्चित मत एर पहुचन के पटल "सम इस आधारभूत पश्न का उत्तर 
दना चाहिय कि सिद्धान्नत दस मर्नातग एकसी प्रणाला को देश को आर्थिक 
ड्यवस्था मे तारों रसना चाहत हैं अथवा 7हाँ। यदि हम यह चाहते हैं कि यह 
अयाली चथाउत्‌ प्रचलित रह और देश के श्रार्थिर विकास में इंसवा प्रमुख 
सहयाग हा तब ता भा ग्रापनियाँ ऊपर उठया गई हैं - अवश्य ही विचारणांय 
हैं। पज्तु यदि हमारा मा पता बह है कि सनतिंग एसेसी प्रयाकञा का देश के 
आधिक जावन स समाप्त हो जाना हा श्र यस्सर है सा उपदु क्त आपत्तिया का उतना 
श्रयाचिय नहीं रखता। बह ठाक़ ह कि तथ तक देश म मैनेजिंग ऐजेटों का 
स्थान लेन बानी टूसरी य्ाथिक सम्पायें उसन यहां होतीं तव तक एम उसका 
आवश्यकता होगी और इसलिय इस एक खाथ उनका बहिष्कार यहीं कर सकते | 
पर इमारा प्रयत्न घढ! दो सकता है कि हम एक ओर तो न ववल मैनेजिंग 
हज 29983 24773 शबीविन करें और दूसरी ओर उनके कार्य 
किसी प्रकार पी बाधा थ हा इसलय ॥ > बिना श्रार्यिक प्रगति ये कार्य में 
देश में दान बिना मवेविग ण्वेस प्रा पूरा ध्यान रखें यद्द एक स्पस्थ हैफि 
होने लगी है। राज्य का कर है हे इस प्रदकि से अजगर, हद द। 
क्योंकि हमारा यह निश्चित मत हे श् इस मा तो अधिकाधिक प्रोत्धाइन द ) 
जोवन स मैनेमिंग एकल प्रशाला डे कि झन्ततोगत्दा इमारा ध्येव देश हे आर्थिक 
परअव करना इव। होना चाहिये। 


उ्योस-घन्वे--प्रस्ठुत्त प्रश्न घर 


कम्पनी क्ामून में दूसरे प्रस्तावित संशोधन--भारत सरकार के व्यापार- 
मंब्ालय से कम्पनी काबून में रुघार करने सम्बन्धी जो दूसरे ( मैनेजिंग एजेस्सी 
सम्बन्धी अस्तावों के अलावा ) प्रस्ताव उपस्थित किये हैं, उनका सन्तिस विचरण 
“इस प्रकार है। प्राइवेट कम्पनियों को असी तक अपने काम श्रौर स्थिति के बारे 
में सरकार को और जनता को बहुत क्रम जानकारी देना होता है। अब बह 
अल्ताब है कि वैलेंसशीट और लाम-दानि के हिलाव को थॉडिट कराने, कम्पनियों 
के रजिस्ट्रार के पास सालाना स्वेटमेंट्न ऑँव अकाउन्द्स पेश करने ओर सब 
हिस्फेंदारों के पास उतको भेजने के बारे में ग्राइवेठ कम्पनियों पर पब्लिक 
कप्पनियों के जेसा ही नियंत्रण कर दिया जाए। प्राइवेट कम्पनी अ्रपने रुपए को 
सन चाहे ढंग से उधार न दे सक्के इसपर मी नियंत्रण करने का सुकाव है। 
क़ामून को क्ञायू करने के बारे में भी कुछ संशोधन प्रस्तत किये गये हैं. ताकि 
'काबून भ्रश्रिक कारगर रूप में लागू क्षिया जा सके और कानूनों कार्यवाही में 
शौजता हो सफे । उद्ाइरण के तौर पर यह छुमाव है कि कण्पनों क्रादंस का 
पालन करती दे था नही इसको जिम्मेदारी कम्पनी के किसी एक पदाधिकारों पर, 
चाहे फिर वह कोई एक संचालक हो, या मैनेजर हो, था मैनेजिंग एजेन्ट हो; था 
'मंभी हो, झली जानी चाहिये | और किसी तरह की इस विषय में यदि कमी रहे 
"तो वह उक्त पदाधिकारी को कभी मानी जाएगी । पर दूसरे संचालकों और पदा- 
पिकारियों की जो आज जिम्मेदारी है यह ज्यों की त्यों रहेंगी। कम्पनियों के 
कारोबार के जांच करने के सम्बन्ध में आज सरकार के अधिकार बहुत सोमित 
है। इसलिये यह सुकताव है कि जिस प्रकार केल्टीय सरकार की आज्ञा से वैंकिंग 
'कम्पनी-एक्ट के अनुसार रिज्वर्व बेंक किसी वर्किंग कम्पनौं का निरीक्षण कर 
सकता है, उसी तरह केन्द्रीय सरकार के आदेश से रजिस्ट्रार को था अन्य किसी 
योग्य इन्सपेक्टर को सावास्ण कम्पनियों का निरीक्षण करने का श्रविकार दो । 
इस सम्धस्ध में केन्द्रीय सरकार को और कई झावश्यक अधिकार देने का अल्ताव 
मो है। पू'जी सस्वन्धी ढांचे में मी कुछ छुधार आवश्यक समझे गए हैं | आज 
नो स्थिति यह द कि अधिकृत पूल्जी (ओथराइज्ड केपिटल ) और प्राप्त प्रझी 
( पेड अब केपिटिल ) में चड्डुत अन्तर रहता है और कुछ भेण्यी के द्विस्तेदारों को 
मत्ताधिकार भी अनुचित अनुपात में प्राप्त हैं। अस्छु, इस स्थिति में सुधार करने 
की दृष्टि से भी कई संशोधन करने का प्रस्ताव है। जैसे, किसी भी कम्पनी को 
वितरित ( सब्सक्राइब्ड ) पूजजी अधिकृत यूजी से आधी से कम और ग्रास ( पेड 
अप ) पू'जी वितरित पूजी से आधी से कम नहीं होनी चाहिये। हिस्सेदारों ने 
वितरित पूजी का जितना रुपया झुका दिया है, उसी आधार पर उनको मता- 








घर भारतीय अथशारत की रूपरेखा 


विकार ध्रात होगा चाहिये और हिस्से के श्रकार के शरण इसमें योद मेद नहीं 
हॉना चाड़िये, यद मो एक सुमाव है। सावारण हिल्मेदारों को जिस दर से लाभ 
बाड़ जाय उससे हुगुवां हे अधिक दर से लाभ डेफड़ हिस्मेदारों को नहीं 
मिलया चाहिये तौर प्रिफोरेस हिस्तेदारों को एक विश्वित दर से ही लाम 
मिलना चाहिय | संचाज्का के दायित्व के बारे म स़शोषन पस्तुत झिए गए हैं 
ताकि सचालक मैनेतिंग एवेटा के कटपुतला वनकर ही नरह और अपने 
दायित्य को मली प्रशार समभ | इसा दृष्टि से यह प्रस्ताय किया है कि मैनेजिंग 
एचाट के होते हुए. भा रावत की यदि कोट श्रयददेलना होती है तो उसके लिए 
खयालर्का का हां उम्मदार साया जाना चाहिय । इसी प्रकार क्छा भी कुप्रवाथ 
और ख्नुचित काथ के लिय भा राचालक्ता की जिम्मटारा समझ जारी चादिये॥ 
रायालका के सम्बंध भ कई स्पस्थ प्रतियाध लगाने का भा सुमाव है, जैसे- 
डा*रेक्टर को मिलन वाला पुरस्कार थ्ाय सर स मुत नहीं होना चाहिये, ७० 
धप से झविक आयु का सचालऊ नहीं होना चाहिये, सचालक के पास शितने 
हिर्स हैं और झितने छण पते ( डि्ेचर्स ) देसदा पूरायपूरी खूबना रहनी 
खाहिय, सथा सदिग्य आचरण क, श्रयवा तिसे कम्पना फे निर्माण 'प्रषवा 
श्यवस्था आदि के सायध में सता मिल चुका है एप व्यक्ति का एया निश्चित 
भमय' तक जो पाथ वपसे अधिक यढीं होना चाहिय सयालक नहाँ बमाना 
धादिय। आडिटर # बार म जो मुमात्र प्रस्तुत जिय गे ह उनका उद्देश्य 
शाडिटर को अधिक स्वततता और सरनण दना हे ताकि ये दलबाटों फे बेजा 
दबाव स बच शत ) यैसे एक सुझाव यह इक्ति आइडिटर का नियुक्ति सम्द'घी 
मैस्ताव पर संचालक धग्रीर मैनेडिग ऐव्ट मत्र महँ दग। इसां प्रजार बूसरा 
मुभात यद्ट हे कि जब तक कि कोइ आ्राडिटर दुबाग तियुक्ति # अयरोग्य ही नहीं 
हो, या बह हुशरा नियुक्त नहीं दाना राइता दसको झसने लिखित छतना कम्पनी 
को ने देदी हो, या उसर स्थान पर और सिसा की निशुक्ति न हागइ हो, डसको 
पुन नियुक्ति अपने आप हुई समझा जाया चाहिय। चेलैस शीट और खास 
हामिक टिसाद छ ५ए फास क बार म भो सुक्ताव ६ ताकि आजस कहीं 
अधिक यूयना कसता क चार में उपच्तप हो सते। आपम्नत में चा हिस्सेदार हैं 
उनऊ द्वितों की रक्षा बरने का हशि स मी बुड्ू सशोधन प्रस्तुत झिवे यय हैं ताकि 
न, बहुमत म हैं वे प्र्ममत घाला क हिता को ऋाघात न पटुचा सकऊे। जैसे इस 
सम्ब'प में एक सुझाव यह है क्रि आपमत बालों को मा सुथायओं का झुक 
सग्वा में नियुक्ति करने का अधिकार होना चाहिय। यदि कम्पनी का एक भा 
शदम्य कम्पनी के छारोबार सम्ब्घों कोई शिक्रादव करता ह वो उस पर आावब 


उद्योग-धन्चे-- प्रस्ठुत प्रश्न हरे 


शक ध्यान दिया जाने को समुचित व्यवस्था हो इस बारे में भी कुछ सुझाव 
उपस्थित किए गये हैं। विदेशी कम्पति उम्बन्धी मी कुछ प्रस्ताव किये गये 
हैं। इस समय तो उन पर कोई निर्यत्रण ही नहीं हैं। केवल इतवा ही है कि 
प्रत्येक ऐसी कम्पनी को, जो विदेश में रजिस्टर हुई है और भारतवर्ष में के 
करती है, उच्त प्रान्‍्त ( राज्य ) के रजिस्ट्रार के पास जहां वह काम 
विवान-संचालकों और कम्यनो के पदाधिकारियों के वारे में कुछ जानकऋा 
पढ़ती है। रजिस्ट्रार के पास विदेशी कम्पनी के दिलाव भी भेजने पड़ते हैं 
विदेशी कम्पनी मारत में अपने हिस्से वेचना आहे, तो जिस प्राल्त में हिस्से बेचने 
है वहां के रजिस्ट्रार के पास कम्पनी का प्रोस्पेक्ट्स भी फाइल करना होता है। 
विदेशी कस्यनी का भारतीय कारोबार भी भारतीय काबन्त के अनुसार ही 
ऊमाप्त क्रिया जासकता है। श्रव यह सुर्ाव दे कि विदेशी कस्पनियों रुम्बन्धी सं 
कागक्ष दिल्‍ली में ही रहे और विदेशी कम्पनियों के रजिस्ट्रार फे पास फाइल 
हों और'उनकी नकल उस ग्रान्तीय रजिस्ट्रारों के पास, जहां कम्पती का काम है) 
भेज दी जाय | इसी प्रकार विदेशी कम्पनी के भारतीय शाखाओं के काम क्री 
समाप्त करने सम्बन्धी कार्रवाई भी दिल्ली में ही केन्द्रित करने का सुझाव है। 
न्यूनतम पूँली ब्रितरण के बारे में श्रधिक ब्यौरा प्राम करने सम्बन्दी सुकाव भी 
उपस्थित किया गया है खिससे यह अनुमाव लगाया जासके कि आवश्यकता से 
कम दो व्यूनतम वितरित पू“जी नहीं रखी गई है। अन्तिम वात इस सम्बन्ध में यह 
है कि कम्पत्ती क्रानून के संचालन सस्बन्वी चुकावों का भी भारत-ससकार क्के 
इन प्रस्तावों में समावेश किया गया है। इस समय यह काम पब्छिमी बंगाल 
और बम्बई के अलावा झन्‍्यत्र आस्तीय सरकारों के द्वारा कराया जाता है। 
चास्तव में केन्द्रीय सरकार की इस एक्ट को लागू करने के लिए कोई एनक 
अ्यवस्था है ही नहीं। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। भारत-क्षरकार के इस 
अस्ताओों में रजिस्ट्रार-जनरल आँव कम्पनीक्ष नाम के एक पेदाधिकारी के तत्वा” 
चपान से ऐसी-प्रथक मशीनरी स्थापित करने का सुभाव भी किया गया है। इसके 
* अलावा एक चलाहकार वोर्ड, जिस पर उद्योगपति, मज़दूर, स्कल्ब विनिमय 
चाज़ार ( स्टाक एक्सचेन्ज ), विनियोग करने दाली जनता आदि के प्रतिनिधि 
होंगे, की स्थापना का भी सुक्ताव है। कद 
'मारत-सरकार के उक्त प्रस्ताव अ्मी विंचाराधीन हैं । कम्पनी एक्ट में 
आवश्यक संशोधनों पर विचार करने के लिए्ए मारत-्लस्कार ने शक समिति भो 
पनिशुक्त की है। उस समिति ने अपना कार्य अभी (मार्च १६४१) समात नहीं किया 
हैं। वर्तमान कमनी-कासून में सवार की आवश्येकता है यद तो स्पष्ट ही हैं। 












परिच्छेद 2 
उद्याग घन्धे--श्रम 
भाएत से श्रामिक यरा का उद्य--भारत म पहले ब्ाधुतिर अर में धमिक 
वश पैसा को” प्रथक बग वही था। जाति प्रथा तो सार्त वी विशेषता रहो ड्रै 
एक सामाविक श्ाधिक रस्या है और शिभित उप्रोग घधों मे काप् करोंबाले 
लीगों का पर्मॉक्रिण भा इमार इश मयातिय आपार पर हा होता रहा है। 
जब इस देश मे आधुतिक रयागशरट का नम इंथा ता उसके परिशामस्य्प 
आज के पमिक उग का भा उदय हुगा । 
हमार गृह ऊद्यार्गा का श्रद पतन ख्ौर ता र छाट छाट दुड़ों म प्रटत 
जान का प्रगति का यह श्रसर हुश्रा कि सतो में लग लागों वी या ता आय बहुत 
कम द्वायई था पिर थ बकार हागए । एसा दशा मे शन लोग ये उजरत पर काम 
बारना श्रासम्म कर दिया श्रोर एक शेयर धूमि ट्वीन भ्रातिक्न वर्ग पेदा हो धया। 
खप्रज्ा के भारठ मग्रान क साथ हो साथ धमिक वर्ग को साय भी 
डपय हुई। नील पाय झौर वाफी 7 सर्ता के लिए बड़ा सेस्या से सजहूर्श कौ 
आवश्यकता अनुसय होते लगी । जिटिए उपनियर्शों म भ्८३४ मे दाग प्रथा में 
समाप्त होने से भा इल उपनियतशा में सास्ताव गडदूरों की साग यैदा दुट | रेल, 
कायले का खान श्रीर सूती कपड़े आर पटसय्‌ जे काप्यानों जैसे आधुनिक 
होगा दा भी स्पापना होने लगी। श्ापर्म में इन उद्या्गों का मह़दूर मिनने में 
कठिनाई ह* । पर जन संस्या में जेस तैत वृद्धि हुए यह कठिया” भा कम हामे 
लगी | शुरु शुरू म॒ कारणानों के लिए मज़दूरा को भरती करने के बाल्त 
काला के प्रतिनिधिया को गावा मे वाना पढ़ता था श्रौर तब मौ मज़दूरस को 
सस्या में बशावर कमा बड़ी रहता था। आज सो यह परिस्थिति सवया बदल गई 
है। पर आासाम के चाय + पर्तो फ लिए जो मजदूर चाहियें, छई तो श्रम भी 
जगह चगई जाकर मरती करना पड़ता है। बाका तो आज मजदूरी करनेवाले 
समय ही महदूरी का तलाश म कारखाना त्तक पहुँच भाते है | 
एंसा अनुभय रिया जाता दे वि कुल मपदूरा क्रो संख्या भारत भर पाकि- 
स्रान मे मिलाकर चालीस लास के लगभग है | इनम पैकटरियों, चाय श्रादि 
के खतों, खाना, रैल ये कारतानों डॉक, तथा पानी शोर बितलो का अब्यनियों 
श्ादि सव मे काम करनेवालों की संख्या शामिल है। इस मज़दूर जन सख्य! का 
लगमंग ध्राधा हिस्सा वा बम्पई और कलकते म ही है और बाकी का काफ़ी 
बढ़ा हिस्ता झदमदाराद, शोलापुर, कानपुर; जमशेदपुर, महुद्ग, कोइम्बदर, 


उद्योग-धस्वे--अ्म हर्ष 


मदरास, नागपुर, और दिल्ली वथा क्ादोर (पाकिस्तान ) जैसे औद्योगिक 
केस्द्रों में चिदास करता है। खान के मजदूरों के केन्द्र बंगाल और बविद्वार की 
खाने श्लौर आराम तथा मारत के दक्तिय के प्लान्टेशन इन खेतों में काम करने- 
वालों » केन्द्र हैं। 

कृषि और प्राम्य ज्ीवत से सम्पक-भारत में मजदूर-वर्ग 
अधानतः गांवों से ध्राता है | पश्चिम के मज़दूर-वर्ग से भारतीय मज़दूर- 
बर्म इस छार्थ में मिन्न है। पश्चिम का संझदुर नगरों का रहने वाला 
होता है। ऐसा कझा जाता है कि भारत का महदूर स्वभाव से तो किसान है पर 





मजबूरी में कारखानों में काम करता है | प्रावः अधिकांश सारतीब मज्ञवूरों का 
निवास-स्थान शहरों से दूर गांवों में होता हे जहाँ से मजदूरी करने के लिए ये 


शहरों में श्रात्ते हैं। उनका यह स्पास परिशर्तन स्पायी नहीं होता। इसका चह 
अर्थ नही कि भारतीय मजदूर इस अर्थ में पर्शतवा अस्थायी और स्थान बदलने 
बाला है (माइग्रेटरी ) कि बह किसो एक स्थान अथवा कारखाने में जम कर 
काम ही नदी करता। ( लेबर इस्मेस्टीगेशन कमेटी प्रधान रिपेर्ट ) | इसका 
तो कैबल इतना ही श्र है कि मजदूर अपना घर अपने गाँत्र को ही मानता है। 
उस्की श्रार्काज्षा यही रहती दे कि यह अपने गांव को वापिस लौट जाए। जब 
तक बह शहर में सजदूरो करता है तव तक भी उसका स्राव में आना-जाना 
बत्तबर बना रहता ुई | अधिकतर मजदूरों का तो अये गांव से उचमुच सम्बन्ध 
होता हई। बाक्ो कुछ ऐसे मी दोते ६ जिनक्ना यद्यपि वास्तव में सम्बन्ध नहों 
होता पर फिर भी भावना से वे अपना सम्बन्ध सानते रहते हैं । 

इसका बह श्र्थ भी कदापि नहीं है कि भारतोय मज़्वूर मूलतः एक 
किसान द जैसा कि कई लेखक और मिल-मालिक मानते मालूम पढते हैं। बात 
केवल बह ह कि उसका पालन-पोपण गांव में हुआ, उसकी परम्पणए गांड की 
है, और गांव से उसका रूपऊ बना रहता है । ऐसे मज़दूर बहुत कम हैं जिनका 
स्वयं खेती दे: काम से कोई सम्बन्ध होता हो | यह ठीक है कि ऐसे मजदूर बहुत 
दोते हू जो श्रपना घर सांव से उठाते नहीं, जिनका परिवार गांव में रहता है, 
जो अपनों आय का एक अंश अपने गाँव को भेजते हैं और समय-समय पर चहाँ 
जाते रहते है | पर.जो कारखाने साल भर न चल कर वर्ष के कुछ मद्दीतों छी 
चलते हैं उनके मज़दूर खेती के काम से सम्बन्ध रुखते हैं। कोयले की खानों में 
काम करनेवालों में खेती के काम से सम्बन्ध रखने वालों की संख्या यथेन्‍्ट होती 
है। पर बरावर चलनेवाले कारखानों में काम करनेवाले मज़दूरों का प्रायः खेती 
से सम्बन्ध नहीं होता] वे गाँव से सम्बन्ध अवश्य रखते हैं और उस दिन की प्रतीक्षा 
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६ मारतीय अधशारस्त्र की रूपरेखा 


में रहते हैं बुर ये घयने गाव को छेद जायेंगे । एसे सतदूरों को समा बहुत 
कम जो स्थायी रुप मे औद्ोगिक शहरों के निवासों बन गए हैं। इसका 
कारण यह दे दि थदा उनय लिए कोइ शाइ्पण नहीं है । अदमदाबाद, नागपुर, 
मद्रास, और पम्रशदपुर बुछे एस उपाय फ्द्र हैं जहा स्थायी मजदूरों की 
अच्छी सप्या हैं। 

म्थास परी या ये कारश--गार्या सं शदररा म जाये कौ प्रवृत्ति के कई 
कारण है। सयभ बड़ों बात ता यह है वि जन राब्चा से बराबर दृद्धि होपे से 
और पग्रामायार्गों + न? होने स गावा म सता करो वालों का सस्या बढ़ती जाती 
औ। इन गोतो बरन वालों में भमिददात खेतिदर मतदूरों का संरधा मो काफी है। 
खैती से यघेष्ट आय न द्वाा सं य लाग शहरों मे वारखानों में मक्दूरा करो जाना 
पसद कर लेते हैं। श्रौन जाने + साथर शआआात्र उपजब्ध है हो। सगुत परियार* 
अणाली मां इसम सद्यायक होता है, क्पोंकि बिना सार परिवार का घर छुद्ाए 
ओर थोड़ो बहुत यदि रात! दे तो उस्ते निया छोड़े इ। घर ये कुछ लोग शदइडर्रो पें 
जाकर कार्यों म क्रम $र सकते हैं| कर बार खान के महाजनों से छुट+ारा पाने 
के लिए भी शहर म लोग चले जाने हैं। इरिजा श्राहि जाति + लोग जो गाव 
में क३ प्रकार की सामातिक अश्रसमानताशों रे शिकार होते हैं, अवनी स्थिति 
मुपारते का आशा म॑॑ गाव से शहर में जाकर यम फरता पसद परते हू। गार्षो 
से शहरों कौ झोर जो यह प्रेघाइ है उसको एक विशेषता यह दे कि शदरों में 
औई झाक््षण लोगों को मई द्वे। व तो यात्रों स परशान होने वे कारण शहर 
में जाना पसद कब्ते हैं, और इसलिए, जब काम करने क ये अयाग्य हो जाते हैं 
तो वारिस गाष को दी लीट झाते हैं । 

शा से सम्पर के लाभ शति-मज़दूर का प्रपने शा से जो सप्पर्क 
आता रहता है उसका उसके शारोरिक और मानसिक्र स्वास्प पर श्रच्छा श्रसर 
पढ़ता है। आर्सिक दृष्टि से भां यद लाभप्रद हैक्‍्याकि गनदूर बकारी, मोमारी 
अ्रथवा हड़ताल जैसो किसा भा स्थिति म गात्र को लौट सकता है और बहा ह ६2] 
न उछ काम भां उप्ते मिल भकता दै। गात्र को दुनिया के व्यायक जीवय से सम्परस 
में थ्राने का श्रथतर मिलता दे और वहा के लोगों में व्याप्त अधविश्वाप्त और 
झढ़ि प्रियता को मिटा) में इससे सहायता मिलती है। उपयुक्त लागसों के मुकाबले 
में उद्योग घघों की दृटि से कई द्वानिया भी हैं। मज़दूर को अपने काम में स्थाई 
दिलचसो पेदा नंहों हो पातती। इसका उसका कार्य उशलता पर बस अखर 
अइता है और मजदूर सम्रदय की दृष्टि से मा यह बाछनीय नहीं है । इसके अलातरा 
अज़बूर को स्वयं वी दृष्टि से मी कई कठिनाइयों उपस्थित होनी है| शहरी जीवन का 
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उचके स्वात्थ और चरित्र पर चुरा असर पढ़ता है। कुशा और शराव की 
आदतें उसमें आ जाती ई। कारखाने में जो लगातार कड़े अऋतुझासस में काम 
करना पड़ता है वह भी उसके अनुकूल सही पड़त्ता क्षवोंकि याँवों मे वह इस प्रकार 
के काम करने का अभ्वत्त नहीं होता | ये सब होते हुए मी स्टिंटले कमीशन 
का सह स्पष्ट मन था कि खांवों के इस रूगयक से कुल मिलाकर लाभ हैं और वह 
“भविष्य भें चना रदे ऐसा प्रयत्व होना चाहिये! पर इस सम्बन्ध में 'लेवर इस्पेस्टी- 
जेशन कसेटी' क्षी राय मिन्न ई। उनका मत है कि जईां तक आराम के लिए 
गाँवों से उनपर रखने का सवाल है, मजदूर को भविष्य में भी इस सम्पर्क को 
अनाए रखने के लिए पूरा प्रोत्साहन और सुविधाएं मिलनी चाहिये। पर जहां 
कक्ष उसकी क्राथिक उच्च का प्रश्न है उसे गंध पर निर्मर वनाए रखना व 
नौथ नहीं है; और न गांव की आज ऐसी स्थिति है कि यह भद्भदूर की इस अर्थ में 
कोई विशेष सहयवता कर ऋकता ई ( प्रधान रिपोर्ट )। इसका प्र्थ थह है कि 
अौद्योगिक करें में मजदूरों के काम और रहने की परिस्थितियों में छुध्पर दोवा 
आादिये ताकि रुवदू र इन औद्योगिक केन्द्रों के स्थायी निवासी दन जाए. । 

हां, चद्षि बड़े पैमाने के उद्योग गॉर्वों में विकेन्तित कर दिए जाते हे तो 
कई दूसरे श्राथिक लाभों के साथ-्ताथ एक बह लाभ भो होगा कि सज़दूर के 
अस्थायी होने की हानियां जाती रहेंगी और गांव के सम्पर्क से होने वाले लाभ 
और बढ़ चाएंगे। मकान, औद्योगिक वेहारी और ऐसी ही दूसरी समस्याओं का 
'इल भी उस दलस में आखानी से निकल आवेगा । 
मजदूरों की सर्ती--मज़दूरों को मर्ती के सम्बन्ध में, जैसा ऊपर लिखा 























आज भी 

डै। रहा हई को उद्योग पर ही अपने निर्याह के लिए निर्भर रहने को तैयार 

शहर में स्थावी रूप से बच जाना चाइता है | 

मजदूरों को भर्ती के सम्बन्ध में एक उल्लेस्नीय बात यह है छि मिल के 
भालिक स्वयं सज्दूरों को चीधो भर्ती नहीं करते | इस काम के लिए उसके और 
सन्नदूरां दरों के बाोच में एक तीसरा व्यक्ति रहता दे जो 'ज्ोबर', हुक्कदम' $ सरदार , 
टिंडल', चीधरी', 'कांग्रानी! था मिस्त्री के नाम से जाना जाता है। अधानतः 

चह “चाजमेन! होता है जो अपने विमाय के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और 
अपने चौचे काम करने वाक्ते मज़दूरों की देख-रेख करता है| मर्ती, वरखास्तयो, 


छुट्टी, तरक्की या किसी अच्छी जयइ पर ठवादला, ये सर्द वास्तव में उठ्छे हाथ 
छ 
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में रहते हैं। इरक अतिरिक्त वह मददूस का रफ्या भी उघार देता है। उनके 
रहने य मकान उसके दवात है, योर यह उनते पारिवारिक भग़ श्रादि को विबटाने 
मे भा भाग लता दे | पर उसका सबसे प्रधात वास नो यदादूरा की भर्ती करना 
हा है। श्रपा इस काम ये लिए यह मजदूरों स रिश्वत लगा है। पट्टा तक कि 
अस्थायी नावरा तक ये लिए उस रिश्वत हागां द्वाता है। जोरर व अलावा और 
घावू ल'गा को | क्‍लक ) मां मतदूर को रिश्यत हया पढ़सा दे। रिश्वतपोरा 
भारताय काश्वाना ओर रल के क्रारघानाम काफ़ा प्रचलित है) जोवर एक 
तरफ ता मक्‍्टूर्ग स दिश्वत छता है आर दूसरा आर मिस मालिव भा उस्मे भर्वी 
क काम + लिए मुग्रावता दो है) कहींकह्ां ता 'लावर मतटूरों का मामिक 
आय मम एक अश खुद ल लगा है। 

गनदूर्रा सम्बधी डिटल कमोशन ने ओर बाग्य टक्घटाइल लेबर 
एलक्वाइरा वमटा नें भा इस प्रशा पर कापी विचार क्या और उर्दोने श्रर्नी 
राय म़दूरों क। मर्ती सम्बी इस पद्धि के दिझ्य दा। उनका सिफारिश यह थौ 
कि मिल मालिकों को स्वय इस काम को सीव तोर पर अपने हाथ में लेता चाहिये 
आ्रौर इसर लिए. 'लबर आफिसस! नियुक्त फ्रिए नाने चाहियें। य लेबर ओोपिमए 
जनरल मेौचर यो सांघी मातदता में काम करेंग । किसी को भी नियुक्ति अथषा 
यरखास्तगी सौध विमामाय श्रध्यज्ष दशा 7 हो “र लघर आफ्सिर तक ये मामले 
जाते चादियें | इसी सम्बंध में 'कापपुर लवर इनक्वायरा कमेटी! से जोपमसेी 
द्वारा मचदूरों की भाती की प्रचलित प्रया फे विश्य श्रपनी राय दते दृए यह 
प्िफारिश की थी कि सरकार के नियत्रशण सर एक 'लेयर एक्‍्सचे"ज” स्थापित 
फरना चाहिये जो मिलों के माग करोगे पर उसके पास नौकरी वे लिए जिन लोगों 
ये आवेदन पत्र ग्राए हुए हैं उनमें से मरती करे | 

यद्यपि भरती की थद्दी पुरानी पद्धति आज भी ध्विकतर प्रचलित है, पर 
पिछले चर्षों में लेबर आफिपछर्र?ं द्वारा सोथो मरतो करने को व्यथस्था भी कइ 
उद्योगों ने श्रारम्म का है। "सके अलावा बम्बई मिलमालिक सघ ने बइली 
नियत्रण प्रणाली भा जारो को दे । श्स ग्रणाली के अनुसार बदली पर काम 
करने ताले मजदूरों को ( सब्धटीस्य>स ) श्र्भात्‌ उन सत्यूरों को जी अस्थायों 
हौए पर खाला स्थानों पर काम करते हैं, काड दिये जाते हैं, और मितके पास ये 
काड़ होते ईं ने व्यक्ति हर रोज काम को तलाश में मिलों के फाटक पर उपस्यित 
होते हैं । ज्वेष्यवा के आघार पर उनम से खाली स्थानों पर श्रस्यायी नियुक्तिया 
की जाता हैं और उगके रहते हुए नए मजदूरों की सरता नहीं होती | पर इस 
प्रणानी से मी यदपि जोवर के श्रषिक्ारों में कुछ कमी ऋवश्य हुई है, पर उचसे 
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सवधा मुक्ति नहीं मिल सकती है। वम्पई के मिल-माज्तिक्रों के रुप ने इस दिशा 
में श्रच्छा कदम उठाया है। उन्होंने लेवर आफिसरों की ट्रेनिंग को व्यवस्या की 
है झौर उत लेवर आफिसरों के काम की बे देखरेख भी करते हैं जिनको नियुक्ति 
उनके दास को जाती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय और 'इस्डियन जूह म्लिसि 
एसोसियेशन' के सम्मिलित प्रयत्त से मो ज्लिवर वेलफेयर आफिससी की शिक्षा कौ 
व्यवस्था चालू की गई है | कानपुर की “नॉरदर्न इशिडिया एग्पलोयर्स एसोसियेशन' 
से भी एक एम्पलोयमेंट एक्सचेंज' की स्थापना की है | सारांश यह हैं. कि मज- 
दूरों की भरती सम्बन्धी इस मई पद्धति को अपनाने का देश में प्रयत्न अबश्य 
आर हुआ है और यह थ्राशा रखना अनुचित न होगा कि पुरानी पद्धति का 
स्थान यह नई पद्धति अन्ततोगत्वा ले लेगी । 

अब तक इमने मजदूरों की भरती सम्बन्धी प्रश्न का आम तौर पर विचार 
किया है | अ्रव इम कुछ चिशेष उद्योग्रों--जैसे प्लास्टेशन और खानों' तथा सार्च- 
जनिक निर्माण को ल्लेकर इस बाएं में जालकारी करेगे | 

चाय के खेत (प्लान्टेशन्स )->चाय की खेतो भारत में सबसे अधिक 
आयाम में-होती है । वहां खेतों में काम करनेवाले मजदूर दूर-दूर के प्रान्तों से 
जाते है। आज कल इन मज़दूरों की भरती १६३२ में पास किये टी डिस्ट्रिकेदूस 
एमिग्रेन्ट लेबर एक्ट” से नियंञ्ित होती दे | इस क़ानून के पास्॒ होने से पहले 
इन खेतों में क्राम करनेवाले मज़दूर इकरार ( कान्ट्रेक्ट ) के आधार पर नौकर 
रखे जाते ये | अब इस व्यवस्था का अन्त हो गया है। 

१६३२ के का्ून के बाद किसी भी व्यक्ति को आसाम में जाकर मज़बूरी 
करने का अधिकार है | पर अपने आप से जानेवाले लोगों को संख्या नगण्य ही 
मानना चाहिये। इसलिए आज भी इस बात की आवश्यकता है कि आसाम के 
चाय के खेतों में सज़ंदूरी करने के लिए लोगों को भेजा जाए। इस प्रकार भेजे 
जानिवाले मक़दूरों को उद्ययता प्राप्त 'एमिग्रेन्ट' कहते हैं। इन लोगों को भरती 
करने का जो लोग काम करते ई उन्हे सरदार! कहते हैं । बहुत थोढ़े लोग ऐसे 
होते हैं जो बिना सरदार! की मध्वस्थता के अपने आप को भरती कराने क्रो 
तैयार दो जाएं. । जो लोग भरती होना चाहते हैं, चाहे स्वयं और चाहे “सरदार' 
की मध्यस्थता से, वे भरती के डिपो पर पेश होते है। वहां से लाइसेंस प्राप्त 
फ़ारबर्डिड्र एलेन्ट उन्हें निश्चित मार्य से, जद उनके खाने-पीने, ठहरने और 
दुदा-दारू का प्रबन्ध होता है, आसाम भेजते हैं । १६ वर्ष से कम के चालक अपने 
माता-पिता के साथ और -विवाद्वित स्त्री अपने पति की स्वीकृति से ही आसाम 
भेजी जा सकती है | तीन वर्ष पूरे होते हो और विशेष परिस्थिति में उससे पहले 
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मी इस प्रकार सद्ाय त दकर भेते गए मज़दूरों को वापल दाके घर भैमने को 
सिय्मा उतके स्ेत + मालिएस का है । प्राय जिन प्रदर्शों स मजदूर जाते हैं, उठ 
राय का सरकार का फर्द्रीय सरकार व नियत्रण म, १६३२ के काना के अनुत्तार, 
मिवत्रित भरता क प्रदेश (बड्रोल्ड एमिग्रेशन एरिया) धापित करने का 
श्रविकार ऐ--झैसे सगान विद्ार उड़ासा, मध्यप्रदश, सद्राम ओर उत्तर प्रदेश | 
इरड्दों में मे कसा प्रट्श श्रयवा उत्तके क्सि। माय का सवादित मरती क॑ प्रदश 
(सस्िकेटड र्त्रि,टिंग एरिया ) धापित करने वी अधिकार भा राज्य की सरकार 
को है। इ मवारित प्रटशा मे लाइसेंस श्राप्त फासतादिय एजाट या भरती 
करनेवाला या प्रमाण पत्र ग्राम सरदार' हो आखाम के खेता के लिए मजदूरों 
#९ भेद स सहायता कर सहत्ता दे। £६३२क क्षाउत़ + अनुसार कन्ट्रोलर 
आँव्‌ एमिप-ट लेवर' नाम ता ए+ अधिकारी भा नियुक्त है विसका बस यह 
देखना है कि उक्त एश्ट का दांत ठीक पालन किया तारदा है । 
“सरदार! का मध्यस्पना से सकदूरों बा भरती फ कास के जिपय मे बहुत 
कशिकायत रहो है । भोसे से मरतो करना, शराय अथवा अय कसी नशीरी 
चाँज़् का मरदूर्रो को मंयन ररानों श्रादि 7 शिक्रायर्ने इस घारे म पाई गई हैं | 
१६३१२ + फानून व श्रमल मे आन व थार जुछ सुवार भ्ररय हुश्रा ६। पर 
वास्तविक मुधार तो तमी होगा उय 'सरदारी पद्धहि! ही समात होगाए और 
झुवतत रूप से काम करन + लिए श्रासाम जानेजलों को समस्या इतयां हो जाए 
कि उससे मतदूरा कॉ सास पूर हो सरे । 
दलिण मारत मं चाय य जेर्ता के लिए मच्टूर चब्रासयास के प्रदेश से 
हा झाते हैं। भरती करोगाल मध्यस्या कौ (7 धुदा॥ा०७) कहते हैं । 
सज़दूरों को लाने वे लिए इनसो रुपया दिया लाता है) क३ बार य लोग शा 
झुपया मपदूरों को नहीं दते | और मा शिकायत इलसे बारे महं। जैसे मज़दूरों 
को शव देना, बाद में दिसाव साफ करत समय उनको घोका देना, मह़वूरों की 
उनसे ब्रा टप को ग* मतदूरा म स भ्पन लिए इुछ बचा लेना और मज़दूर्ा 
से उनकी मज़दूरी पर १० से १४ प्रतिशत तक क्माशन लेना श्रादि। इस पद्धति 
ा के कारण यइ प्रश्न भा विचाराजीन है कि कादून से इसका अन्‍्त दी 
क्यों व कर दिया ताए। 
काश अयज एदा हम मम तक जहयडी याताबाव पर विदेशियों 
रो पक 2 दूर असता य्रदांमट छोइसेंस प्राप्त 'शिप्रग 
ज्ोकरों दार कग्मत है । इस पद्धति में कइ दोप हैं। रिश्वत 


तर रवत का सूत्र प्रचार है। 
इन मजदूरों की रुपमे बड़ी समस्या वेकारी की है। बद अनुमान लगाया गया है 
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कि कुल समुद्री भज़दूरों की संख्या--जो काम चाहते हँं--३ लाख है, और लगभग 
४० हज़ार को काम मिलता है। 
भारत सरकार ने १६२४१ से समद्री सन्दूरों की भरती सम्बन्धी ज्ञांच 
करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी ) इस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि 
"एम्पल्लोवमेंट व्यूरों' की स्थापना की जाए जो मज़दूरों की रिश्वत और नौकरी में 
अस्यायित्व से रक्ा कर सके । जहाज़ों के मालिकों के विरोध के कारण १६२६ में 
सांकर सरकार इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने आदेश जारी कर सकी | लाइसेंस 
ग्राप्त ओोकरों और दूसरे मध्यस्थों की सर्वथा मनाही तो नहीं की गई, पर उनके 
अधिकारों में अवश्य कमी की गई | पर इससे समुद्री मजदूरों को कोई राहत 
नहीं मिल्ल सकी | 
१६४७ में भारत सरकार ने एक चिदलीय समुद्री मज़बूर सलाहकार 
समिनर ( सेरीटाइम लेवर एडवाइजरी कमेटी ) की स्थापना की है जो सरकार 
फो इन मज़दूरों की समस्याओं पर सलाह देने का काम करेगी । चेकारी के प्रश्न 
को सुलकाने दे! लिए. इस कमेटी की सलाह से समुद्री मज़दूरों के छुघारा रजि- 
स्ट्रेशन पर कुछ पतिवन्ध लगाए गए, है | मरती के रुम्बन्ध में सुधार करने की 
इृष्टि से कलकत्ते और वम्वई में 'मेरिटाइम वोडों' की स्थापना की गई है । इत बोडों 
मे सज़दूरों के, जद्धाज़् के मालिकों के और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल है। 
खाल मज़दूर--यहाँ दम वंगाल और विद्दार कौ कोयले की खानो में 
काम करने वाले मज़दूरों की भरती के बारे में ही विचार करेंगे। कुछ ख़ानो को 
छोड़कर, ज़ो अपने मजदूरों की भर्ती की व्यवस्था स्वर्य हो अपने वेतन भोगी 
जमादार, चपरासी और मज़दूर-सरदारों द्वारा करती हैं, अधिकॉश खानों मे 
आज भी भज़दूरों की भर्ती मध्यस्य के द्वारा होती है। ये सध्यस्य ( ठेकेदार ) 
दो प्रकार के हैं--एक वे जो केवल मज़दूरों को लाने का अवन्ध करते हैं. और 
चाद में खान के मालिक उत्तको काम पर लगाते हैं और उनकी मजदूरी चुकाते हैं। 
दूसरे थे जो केबल भरती ही नहीं करते पर उनको खान में से कोयला मिकालने 
और उसे डिब्बों मे भरते के काम पर रख़ते हें और उसको स्वयं ही मजबूरी 
जुकाते हैं। इन दूसरी प्रकार के ठेकेदारों को दी 'रेज़िंग कोन्ट्रेग्कर्स' कहते हैं। 
एक तससरी पकार के ठेकेदार और होते हैं जिन्हे प्रवन्ध-ठेफेदार ( मैनेजिंग 
कल्द्राक्टर ) कहते ई जो मज़दूरों की मरतो और कोयला निकालने के अलावा 
खालों के श्रिकास और कुछ न कुछ प्रबन्ध के लिए भी ज़िम्मेदार होते हैं। पर 
इन सब में रेज़िंग कोज्ट्रेक्टर का तरीका दी सवसे अविक अचलित दै (लेवर 
इन्वेस्टीगेशन कम्रोशन--अवान रिपोर्ड )। इत्र ठेकेदारों और मज़दूरों के बीच में 

















ह्न्र मास्तौय अधशारा का स्परेश 


कर्दारः नाम वा एक मध्यग्य और होता है नो गदिगाव में जाफर महदूरों को 
लाता है, उगका इयाविगी स्पण दता है, या पर जिगरानी ग्ख्ता है श्लौर उनहों 
काम करत की सुद्िधाए मिलती रहें इस का भ्वान रण्ठा ह। महदूरों को जो 
श्रौजार आदि बाप झगो रे लिए दिये जाते हूँ वे मी शता की ज़िम्मेदारी पर 
दिय जाते है। इसा के सातने उनको उता चुझुंया जाता है। उसे अप्रो इस 
काम के लिए सावादिंक श्रपदा मासिक बता मिलता है दा फिर एक श्राना प्रठि 
टश या दो झाने प्रति दस प्रति सखदूर बोदला तिशालने मे हिसाब स कमीशन 
मिलता है| 'सरदाएं के तरिय है झरदार सण्दूर्स तो ध्वालगी रुपया देते हैं। 
टाहारी को पदति से मरदूरें का भरती करी के वर दोष हैं। रेलरे 
को कोयले को सारनों । दस पद़ति का सदात झरने का प्रश्न हाथ में लिया दे। 
जैसा कि 'फोयले को खान से विकालय सादधा प्रौद्यागि/ समिति! ( इ/डस्ट्रियल 
कमेटी ओर कल माइनिंग ) ते सिफारिश की थो ( जनवरी १६४८ )॥) कोयले 
की दूसर। गानों क सस्बाघ में इसो फ्मटी ते सिताबर ?श्॑८ की बैठक में 
विचार किया था और निश्चय किया था कि उछ समय तक वतमाय पद्धति ही 
चलो दा जाए शरीर इस समस्या को श्यार चान का जाए रानों प्र काम करो 
और गहन सहाय की स्थिति थ वितना सुपार छोगा उतना हो काम करो्राले 
मजदूरों में स्थायित्य श्राण्ण और टफेदारी प्रथा का अत हो सकेगा | जहा 
और जब तक ठेफेदार! प्रथा रदे बहा उसका उखित निर्थत्रय होना प्रत्वन्व 
आवश्यक है ताकि उसने ड्दोन बाला हानिया कम स कम का जा सऊँ। 
भायभनिक निर्माए--सरहारा साथपलिक दिराग विभाग, और 
म्युनिसिपल क्मटिया तया जिला बाट मी निमाण काय के लिए ठरेदारी-पदति 
से फोफी सरपा में मतदूरा का सरता करते हैं । टक्रे दारी घथा के सब दोप यहां 
भा पाए जाते हैं श्रीर मनदूरों का शोपण होता है | 'दिटले कमीशन से भी इस 
बात का समथन किया था और इस पद्धति में सुधार और आवश्यक वियत्रण्य पर 
पूरा ज़ोर दिया था। 

; एम्पलायमेंद एक्सचेंतेज़--मासतीय उद्याग घ्यों में मखूरा की मरदी 
की जिस अप्रयन प्रणाली की आज प्रधानता ई उससे तथा उससे उत्पन्न दोषों वे 
विषय मे इम ऊपर लिख दे ॥ इसने यह मा दम्मा कि ध्रस्यक्ष भरती के 
प्रथा भौ--जम लेबर अफसरों डरा था फिर बदली नियत्रण श्रणालों झारा हुए 
हैं, पर इन प्रयर्नी का अमा को” बड़ा मदत्य नहीं है। लेवर इजेस्टागेशन कमेटी 
(१६४६) ने तो यद्दा तक लिप हे वि लेबर आकिसरों द्वारा होने वाली श्स 
मत्यक्ष मरती दे पाछ मी अप्रत्यक्ष मरता काम करती है, क्योंकि लेवर ऑँफ्सिर 


उद्योग-घन्वे--भम शल्य 


जितना अध्यस्थों की मदद के अपरिचित होने को वजइ से यांदों में जाकर मरती के 
काम में बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदी कारण है, कि कमेटी ने 
यह रात्र व्यक्त की है कि अप्रत्यक्ष मरवी की तमाम छुराइयों के बावजूद भी बह 
निश्वयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भारतोब मजदूर ऐसी स्थिति में 
“पहुँच गया है जहां मध्यस्थ छारा भरती की प्रणाली का आखानी से त्याग किया 
जा सक्रता है । इसका यह तात्ववें हरमिज नहीं ई कि अप्नत्यज्ञ पणाली को 
व्यवस्थित और नियंत्रित ही न किया जाए ) 
इतना इोते हुए भी इसमें ओई संदेह नहीं क्रि इमें भरती की अप्रत्यक्ष 
अगली के ख्यान पर पत्पक्त प्रणाली स्थावित करने का प्रदत्त करना चाहिये। 
“एम्पलायमेंट एक्ल- की स्थापना इसी प्रकार का एक प्रसत्त है। 
हिटले कमीशन एम्पल्लायमेंट एक्सचेजेज् के पक्त में नहीं था | पर वादचुदु 
कमीशच को इस राय के इनके पक्ष में राय बढ़ी है और नजदूर तथा मालिक 
दोनों ही इनझी स्थास्ना के पवुराती हैं ! रह वीक है कि एस्ए्लानमेट एक्स- 
चेंजेज़ किसी देश के वेकारी के आधारभूत प्रश्व का इले नहीं निकाल सकते, 
यद्यपि भांग और पूर्ति में सामज्जस्प स्थापित कर सकने के कारण इस असाम॑चस्य 
से उत्पन्न बेकारी को वे अवर्य क्रम कर सकते है। पर मज़दूरों की भरती से 
सम्बन्ध रखनेवाली भारत में प्रचलित अप्रत्यक्ष प्रणाली के दोषों को ये अवश्य 
दूर कर सकते है और मिल-सालिकों को मरती के काम में बहुत सहायता दे 
सकते है। इस सम्बन्ध में यूडप, अमेरिका और जापान का अदुमव भी 
एग्पल्ञायमेंट एक्सर्चेजेज़ के पक्ष में दी ह। भारत भें सकसे पहला एम्पल्मायमेंट 
एकक्‍्सचेंजेज़ १६३८ में कानपुर में उत्तरी मारत एम्पलोयर्स एसोशियन के द्वारा 
क्रायम क्रिया गया था । 
लेबर इन्बेस्टोगेशन कमेटी ने एम्पलायमेंट एक्सचेजेज के मुख्य काम ये 
चताए ईँ--( १) काम चाइने वालों श्रोर काम के वारे में जानकारी देचा। 
(२) खाली स्थानों के लिए मजदूरों कौ भरती करना । (३) मजदूरों की 
'टेकनिकल्ल ट्रेनिंग की क्या आवश्यकताएँ हैं और क्या प्रवस्द है उसकी जानकारी 
करना । (४ ) विभिन्न धस्थों के बारें में जानकारी और मार्गदर्शन कराना। 
(४) काम के बारे में ऐसी सामान्य जानकारी जो मिल-मालिकों, सरकार और 
जनता के लिए उपयोगी सिद्ध हो । (६ ) विभिन्न बसों भे, जिनमें मिल-मालिक 
आर गजदुर भी शामिल हैं, सम्दन्व स्थापित करना और दूसरी सरकारी संस्थाओं 
से सहयोग करना । 
द्वितीय महायुद्ध के समात होने से कुछ पूर्व ( जुलाई, १६४५) मारत- 




















श्ण्ड माराव अधशारत की रूपरेखा 


सरकार ये फौच से लीट हुए लोगा बोर अय सुद्ध क सम्याप में काम करापषानि 
बेकार मह़दूर्रा वा काम पर लगाये का हशिस एम्पवायमेंट पक वे का एड 
ह्शकपप सेगटन स्थावित शिया। पर बार में हाउ कार्य सै यो अपिव व्यापक 
थाग दिया गरा आर वे विस्वापित लागों तथा आ्ाययोगिव सपदू्ों को काम पर 
लगाने का हार्य भी करते हैं। इस रागान के कल्द्राय प्रविररी को 'टॉयरिक्टर 
जनरल रिसटलमेंट आर एम्सचायमेंन! कहते हैं। इसफ सौस विमाग दें. और 
प्रयया विभाग पक दायरक्टर कथ्रथीत इ।॥ (१) एप्लायमैंट एफ्तचेन्नश 
विभाग (-) दुनिंग विभाग (३) प्रशाशव दिमाग । सारा हेश ८यरैशों मै 
विभातित है ता 'राशनल डाइरेड्टर! पे श्रपीन याम बरत हैं। दश भर मे अल 
३४ परसलायमेंट एक्सच*ज़, रहे तिम्ट्रियर एस्यलायमंट एक्सच-वत और ११३ 
एग्पलायमठ ध्यूरोज़ हैं। मइ एक्सययन रे साथ चलत फिरते संक्शनस ओह। 
मजदूरा का शिक्षण हमार जारखाता श्रानि में शाप ऋरने वाले 
मजदूर गाव अ्शिकतित और दकतिकल रिन्‍्य संशय हाते हैं। यह एक यह़' 
कमा है श्रन्ध दशा में सम दिशा से को” रुगठटित ध्याण हुआ ही नहां है। 
अधिकतर हांता यह है कि भजदूर नार से जाय स्तर पर काम आरम यरते हैं 
ओर 'प्रनुभग + आ्यगर पर उन ऊँये स्थानों तेज़ पटुचा। हैं ज्द्ा कि काम करने 
मे काय उशलता की श्रावश्यय्ता होती है। उद् प्रदाय उदास धर्घो मे सज़दूरें 
को शित्ता टन की को” वे का” यव्म्था ग्रशश्य है, सास तोर से उन होगों की 
द्रेनिंग ज। व्यवस्था दे जिनयो निगराना ( सुप्र्धाशजर। ) का उस करता पढ़ता 
है। इजानियरा तथा रेल के कारखाना मे एपसीशसशिप श्र टूनिय की समुतित 
ओोचताएँ, अचश्य चालू हैं। दस तरह उ कुछ यगुस उदाहरण के तौर पर 
जमशद॒पुर के टाटा आररन स्टाल वक्त, जमानपुर प रेल्ब्र डक तिक्ल स्वूल। 
ओर दहरादून + वेल्न स्टाफ उालेज व जाम शिगए जा सकते हैं । 
उठ के समय सूबे १६४० में भारत सरकार ने शातिकल ट्रेतिंग की एक 
चावग़ चारा का थी, जिसेझ अतगत सार दश मे सझकारा और मैर सरकार 
कारणानों में टक्नाशियनों का द्रेलिंग दा गए थी और वविय स्काम ग्रे श्रासग् 
कुछ भारतांय मज्ञदूरों क्री ट्रेनिंग ब्रिदेन में भी हुई थी । 
ट्रेनिंग वी जो योजनाएँ दस धमय काफा बड़ और भगठित पैसाने पर 
अल इड्टा हैं पे डाइरेक्टर जनरल स्सिट्वमेंट और एम्क्‍लावमेंट ( कम मचालय+ 
मारत सरकार ) क तल्वावधा7 मे जारी की सई हैं। इस प्रकार कौ ठान योहड 
हुए व्यक्तियों के लिए है, (२) ऐसी 


उद्योंग-वन्वे--अम श्ज्पा, 


ही दूसरी थोजना जो विस्थापितों के लिए है, औ २ (३) इन्चट्रक्टर्स के शिक्षण की 
योजना | पहल्ली योजना सन्‌ १६४६ में और दूसरे दो सन्‌ श६४८ में आरम्भ 
हुई थी | पहली दो योजनात्रों में अव ज्ाधास्ण लोगों का प्रवेश भी होने लगा 
है और उनके दा रा इंजीनीयरिंग और इमारत आदि के घन्वों तथा कुटौर उद्योगों 
की शिक्षा दी जाती हैं। जनवरी १६५० के श्रन्त तक २६००० से ऊपर व्यक्तियों 
ने इन केल्दों से शिक्षण ग्रात्त किय्य। ३० सितम्बर १६४६ को ७४ टेकनिकल, 
बोकेशनल और रे६८ एपरेम्टिसशिप केन्द्र इन योजनाओं के अन्तर्गत काम 
“ कर रहे थे | श्रम मंत्रालय के अलावा और मंत्रालय भी, जैसे रेलवे बोर्ड, श्लार्वे- 
जनिक निर्माण और शिक्षा मंत्रालय भी, राज्यों के सहयोग से व्यावह्रिक शिक्षा 
का अवन्ध कर रहे ह। देश में टेकनिकल शिक्षण की जो योजनाएं चल रहीं है 
उनमें सबसे वढ़ी कमी यद्ट है कि फोरमेन वर्ग के लोगों के शिक्षण का बड़ा अमाव' 
है। इस अभाव की पूर्ति श्रावश्यक है। 
विभिन्न उद्योगों में एपेरेन्टिसशिप की जो योजनाएँ चल रही हई उनमें भी 
कई प्रकार के दोप हैं | जिन शर्तों पर ट्रेनिंग दी जाती है वे सुनिश्चित नहीं होतीं 
और ट्रेनिंग के पश्चात्‌ काम मिलने की कोई गारन्टी नहीं होतो। कई बार मिल- 
मालिक एपेरेन्टिस को या तो मजदूरी देता ही नही, था बहुत कम मजदूरी देता 
है | यह आवश्यक है कि भविष्य में इल दोषों को दूर करने का प्चत्त किया जाए । 
सजदूरों का स्थायित्व:--इमारे देश में मज़दूरों का एक दोष वह है कि 
उनमें स्थायित्व की बड़ी कमी है, थर्थात्‌ यदि किसी कारखाने के मज़दूरों की कुल 
संख्या में से उन मल्षदूरों की संख्या देखी जाए जो अनुक समय में चले गए और 
उसके स्थान पर दूसरी भरती होगई तो यह संख्या काफो बड़ी दोगी। इसी को 
अंग्रेज़ी में 'लेबर टर्स ओवर” कहते हैं । यद्यपि इस सम्बन्ध में जो आंकड़े इमारे 
देश में उपलब्ध हूँ वे चहुत विश्वसनीय नही है, फिर मी डनसे इतना सक्ेत तो 
गिलता ही हई कि कुल मिलाकर मज़दूरों में स्थायरित्त को काफी कमी है । यह कमी 
अलग-अलग उद्योगों और अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग है | 
भारतीय मजदूरों में स्थायित्व को इस क्रमी के मुख्य कारण दो 
अल्तीक्रा और चरखात्तमी | इसका असर मजदूरों की उत्पादन शक्ति पर 
नहीं पढ़ता और इसलिए इसमें कमी लाने का अबत्न करना चाहिये | भरती क्री 
जो अप्रत्यक्ष प्रणाली उससे भी दसमें प्रोत्ताइव मिलता 
है, क्योंकि भरती करने वाले जोवर को तो इसमें लाभ डी है कि पुराने मजदूरों 
को निकाल कर सई भरती की जाए दाकि सारनी के समय रिश्वत आदि से होने 


अधिकाधिक हो सके। सन्नदुरों की आशिक स्थिति और सरका 
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३०६ भारतीय ध्र्यशास्त्र की रूपरेखा 


में शिवा सुधार द्वागा और विस यातायरण में उस काम करना पढ़ता दे वह 
लितया ग्राफपक ह या उडी हट तक हसम स्थाबित्र वा मात्रा भी बढ़गी। 
भरता या प्रणाती मे सुधार इन हा मी इस सम्बप मे श्रच्छा असर दागा । 
मझदूरा मं व्नुपस्थिवि--मस्तीय मत्रदूरा या एक दापयइ मां है कि 
उनका दययुपस्थिति को अनुपात काफी अ्रव्रिक़ है। अनुपरिति सम्बभी आज्डों 
का प्रा यरस्वा श्रभा हमारे टशा मनहों है श्रोर जहा ये श्राकड़े इफ्ट्ठे शिए 
मा गए हैं लहों के प्रकार जा कमा टखा माता है। वम्बेइ सरकार यूती 
अपर मा मिला ब्याए ह वामिररा के कारखाना के बार मे अयुपस्थिति के आड़े 
जयर मनट ब ५ मे हर महान प्रकाशित करनी है। इसी प्रकार मैयूर सरकार 
मां अपने राग्य के सब उद्याय यघा + बारे मे श्रपुपल्थिति + अ्रायड्रे अपने लबर 
गवट प प्रकाशित फरता है। पिछले मद्दायुद्ध म भारत सस्कार से मिल मालिकों 
आए मततर्रा क थ्रतिनिधियों का रलादह स कट वास्पान क॑ झ्रमुपस्थिति क आफड़े 
इक्ट्ठ करवाने का निश्चय किया रा । इसक परिणामस्वरूप लंबर ब्यूरो (भास्त 
सरकार ) के डायरकटर ५ कार्यायय ग उच्च य्राउड़ बाते हैं श्रीर इन” ग्राघार 
पर "स्यिन लेबर गजर म श्रनुपस्थिति सम्यन्धा शाफ्क़े प्राशित भी दोतेर। 
सा प्रशार हएग भारत के मिल मालिकों का सत्र भी फायपुर कौ दतां कपड़ों 
ऊना कपड़ा श्रार चमड़े के सामात का मिला मे अनुएम्थिति के ब्ाकढ़े प्रकाशित 
करता है।य उत्तर प्ररेश की सरकार ज लेबर घुचैटिन मे छपत हैं। लबर 
इयस्टीगेशय कमठा ये सी इस बार मर्जाँच का जैस खराथ कॉफी आर रबर के 
सतों तथा श्रबरत्र ( माठका ) की ल्कानों त बारे म। उपउुक्त आधार पर जो 
जानकारा ”स घार॑ सम सामने आ्राइ द रखता सार यह है कि पेफ्टर। उद्यार्गा मं 
झनुपरियति की माया १० से १५ प्रतिशत प्लाउशनों तथा क्रोयले थी खानों मे 
२५ ग्रतिशत तक श्र श्रबरक की खानों मे ४० घतिशन तक भा चली जाती दै। 
एसा भी मालूम पढ़ता है प अनुपस्थिति टेचचर भारत का अपना दलिण मारव 
मस्‍्महै। 
इन थाकड़ों क सम्बंध म एवं कमी तो यह दै कि अनुपस्थिति ये चई 
आजड़े किसी एक परिमापा क आधार पर एकत्रित नहीं किये गए हैं। ऐसा 
करना बहुत झावश्यय दे | अनुपस्थिति की एफ सप सान्‍्य परिमाषा सबंदा सुमाव 
भारत सरकार पं क्षम विमाग + अपने एक परिपत्र में दिया था। ध्स मुक्कावे 
के अनुसार नो ब्यक्ति पृष निश्चिठ अवकाश पर होता है उसे अनुपस्थित नहीं 
माना जाना चाहिय]पर जो व्यक्ति दिना सूचना के चला जाना है उसे 


अतुप्त्यित मानना चाहिये | पर इड्वाल के कारण अनुपस्थित रहने वालों को 


उद्योग-घन्वे-- असम १०७ 


“इस अर्थ से अनुपस्थत नहीं सानना चाहिये । पूर्व निश्चित अवकाश के समय के 
अलावा जो व्यक्ति छुट्टी चाहता है उसे भी अनुपस्थित मानना चाहिये। दूसरी 
कमी इन अनुपस्थिति के आंकड़ों के चारे में यह है कि उनको इकट्ठा करने का सच 
जगह एक ही तरीका काम में नहीं आता | इत कमियों को जब तक दूर नहीं 
कर दिया, जाता अलग-अलग धंधों के आंकडों को आपस में सही तुलना नहीं 
की जा सकती | 

अनुपस्थिति के कारणों का यदि हम अध्ययन करें तो ये कारण खास 
तौर से मिलेगे--१, वीमारी, २. औ्रौद्योगिक दुर्घटना, हे. सामाजिक और घार्मिक 
कारण, ४- गांवों को जाना । रात की पाली में अ्रदुपस्थिति अधिक मिलेगी | कई 

-बार नशे अश्ववा मनोरंजन के कारण भी अनुपस्थति होती है | 

अमुपस्थति की भात्रा कम करने का यह उपाय द कि काम करने के 
वाताधरण में सुधार हो, मजदूरी चथे्ट मिले, औद्योगिक दुर्घटनाओं और वोमारी 
से रक्षा का अच्छा उपाय दो, और आराम तथा मनोरंजन के लिए निश्चित 
अवकाश की व्यवस्था हो। मजदूरों के रदने के मकानों का सुप्रबन्ध होने से भी 
अनुपस्थिति की मात्रा मे कमी होगी। 
काम के घंटे--औद्योगिक सजदूर से संबंध रखने वाला एक महत्वपूर्ण 
अश्म उसके काम करने के घंटों का रह है| किसी भी देश के औद्योगिक विकास 
-का इतिद्दास देख लिया जाए; मिल-मालकओं में यह प्र्नंत्ति मिलेगी कि वे स्वार्थवश 
“मजदूरों से बरहुत लम्बे समय तक काम ले | चौबीस घंटों मे से १८ घंटे तक काम 
कराने के उदादरण मिलते है । भारत को स्थिति और देशों से इस अर्थ में किसी 
प्रकार भिन्न नहीं रही है | मजदूरों से लम्बे समय तक काम कराने की प्रदृसि 
यहाँ भी देखी गई है | यही कारण है कि आज मजदूर कितने घन्टे काम करे 
इसका कानूल से नियंत्रण होता ऐै । 
भारत में कानूलद्वारा मबदूरों के काम करने करे घंटों का नियंत्रण सबसे 
पहले १६११ के फेक्टरी कानून छारा, उन मजदूरों के लिए, जो इस कावून फे 
अन्तर्गत आने वाले कारखानों ( फेक्टरीज ) में काम करते थे, किया गया। 
इस क़ानून के अनुसार पुरुषों के लिए दिन भर में काम करने के १२ घंटे निश्चित 
“किए गए थे | इससे अधिक कोई मिल-मालिक कासूनन काम नहीं ले सकता 
था । इसी अकार खानों में काम करने वाले मजदूरों के कास करने के बंटों का 
“सबसे पहले १६२३ के खानों सम्बन्धी क्रामूत से नियंत्रण हुआ । रेलो' सम्वत्वी 
मजदूरों में से जो फेक्टरी कापृत में नहीं आते, उनके कास के घंटों का नियन्त्रण 
रेलवे एक्ट के अन्वर्गत दोता दै | बह नियंत्रण सबसे पहले १८६० के रेलवे एचड 
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द्वारा क्या गण था। चाय, कॉपी और रबर के थागा में काम करने चाले 
अचदरो के काम के घटों का आज भी कोड कानन द्वारा नियनय नहां होता है। 
हा, चाय पौर रबर 5 कारसार्ा पर कॉरखानो सम्यायां कानूत अयश्य लागू 
होता है | उपयुक्त सब फाननो सम समय समय पर परिवतन द्ोता रहा दै और 
यह परिवतन काम वरने के प्रटा उे सम्दध ममा हुआ दै।इस सम्बध से 
मोजड़ा स्थिति इस प्रसार है । 
कारखानों ( फंक्टराज ) में काम करों वाले मचदूरों के काम करने के 

पघटे १६४८ के पेक्टरा एक्ट द्वारा नियत्रित होते है | इस कानून के श्रनुसार 
कारयाने के मनदुरा से समाह में अधिक स श्रविक्र ४८ घट और प्रतिदिन अ्वित 
से श्रवित् ६ घर काग लिया सा सकता दे | कास्ग्वान चलने वा ( स्पेड श्रॉवर ) 
आशिक से अधिक १०॥ घट का समय निश्चित फ़िया गया है। सालमर चलने 
बाले श्रीर मौसमा ( सीचनल ) सारखानो म इससे पहले १६३४ के ए॒फ़्ट में 
जो ध्यःतर था बह अ्रव॒ हटा दिया गया द। स्‍त्री मज र सुप्ह ६ से शाम के ७ 

बन + बीच में ही काम कर सउतो हई | २४ यप्र का पूरा श्रायु न हो जान तक 
कोइ बालक कारखाने म काम नई उर सकता । "सक्त बाद रोड भी बालक दिन 

में ४॥ घट से ज्यादा बएस नई कर उकता ओर उसके काप का समय सुबद ६ 

खत से शाम + ७ बत + बाच म ही होना चादिय | काम कः घरों > सबंध म 

चस्तु स्थिति मा अद्दा है व्रि कइ कारसाना सम ८ घटे प्रतिदित से ग्रधिकत्त छाम 

नई लिया जाता । जां छाट-छोट कारखाने कानून के निययण में नहीं आते उनमें 

काम क घ८ अवश्य अधिक हैं। जैसे रागे क्‍्मेटों के ग्रनुसार लाख थादि वे 

बारखानों मं १३ घटे प्रति दिन के हिसाव से भां काम कराया जाता दै। 

नौकाश्यों , कई बड़ बड़े इपोनियरिंग के फारखाना, ओर करीय करीय सभी 

रेलवे कारसानों म सताह में ४८ घटे काम +राया जाता है, पर घतिदिन पे काम 

के घटो म थोड़ा अतर है, जो स्रनौचर के दिन क्तिने घड़े कद्दा काभ कराया 

जाता है उससे निश्चित द्वांता दे | खृती कपड़ों को मिलो म लगभग समी जगई 

द घट प्रतिदिन के दिसाय से काग लिया जाता है । 

छानो मं काग करने बाढ़े मजदूरों पा नहोँ तक सबंध है, जो मजदूर 

अमीन क नौचे दाम फरवा है उसक काम क अविक से अधिर ६ घट प्रतिदिन 

और ४४ दे अति समाह भाइस एफ्ट द्वारा निश्चित हैं। खाए मे बम करो 

हा थ्रधषिक से अधिक समय ( स्परेड आवर ) भी ६ घटा हां है| जमौन में ऊपर 

काम करने वाले मजटूरो के लिए प्रतिदिन अधिक मे अधिक १० घर्द और प्रति 
सप्ताइ बहा ५४ घट निश्चित हैं | स्पंड ऑवर १२ घट॑ का निश्चित है। योग 


उद्योग-धन्वे-- श्रम श्ग्ट्‌ 


कमेटी के अनुसार मामूली तौर से खानो में जमीन के नीचे काम करने वाले 
'मजदुर प्रत्तिदिन ६ से १० घंदे काम करते हं। स्पेड आँवर जमीन के नीचे काम 
करने वालों का तो ६ घंटे और ऊपर काम करते वालों का ६ से ११ घड़े 
सक का होता है। 
रेलवे में काम करने वाले उन लोगों के जो फेक्टरी एक्ट या माइन्स एक्ट 
के अन्तगर्त नहीं आते, काम के घंटों का निबंत्रण १८६० में पास तथा १६३० में 
संशोधित रेलवे एक्ट के अनुसार होता है।इस कानून मे आमने चाले लोगों को 
दो श्रेणियों में बांटा गया है--लगातार काम करने वाले लोग और लग्पतार 
काम नहीं करने वाले लोग | पहली श्रेणी वालो के लिए ६० घंदे प्रति सप्ताह और 
दूसरी श्रेणी बालों के लिए ८४ घंटे प्रति सप्ताह का महीने भर का औसत 
अधिक से अधिक काम का समय निश्चित है | विशेष स्थिति में रेलवे अविकारी 
द्वारा थोड़े समय के लिए इस मर्यादा का उल्लंवन मी किया जा ककता है। 
इस एक्ट के अन्दर सरकार को नियम बताने का भी अधिकार हे । इन सिचर्मों 
'को 'रेल्वे सर्व॒श्द्स अ्रवर्स ग्रॉच एम्पलायमेंट रूल्स! कहा जाता है पर एक्ट और 
छल्स दोनों को प्रायः अवर्स आय एस्पलायमेंट रेशुलेशन्ल! भी कहा जाता है। 
खेबर इन्वेस्टौगेशन कमेंटी ( रीगे कमेटी ) का कहना दे कि थोड़े समय के लिए; 
काम के घंटों की मर्यादा उल्लंबन करने, और काम करने बालों को लगातार 
काम करने घालों और नहीं करने वालों को दो श्रेणियों में बांटने के संबंध में 
शिक्षायत रही है। अखिल भारतीब रेल्बेमेस्स फेडरेशन के मांग करने पर भारत- 
सरकार ने अप्रेल १६४६ में थी जस्टिस जी० एस० राज्याध्यक्ष को कुछ मामलों 
का निर्णय करने के लिए. निर्यायक्र नियुक्त किया | इन मामलों में क्राम के धंरे, 
आराम के समय, छुट्टी ओर अवकाश के प्रश्न शामिल थे | श्री राज्याध्यक्ष ने 
सिफारिश ते कि बहुत स रल्वन्कमचारा जो अवत्तक अवंस झाव एम्पलायमंद 
रेयूलेशन्स के अन्तर्गत सद्दी आते हैं उनको इसके अन्तर्मत लेना चाहिए और 
समक्ष कर्मचारियों का निम्निलिखित चार श्रेणियों में दुवारा वर्गीकरण करना 
चाहिये--(१) ४न्टेन्सिघ'--वे लोग जिनका काम अत्यधिक परिश्रम चाहता है, 
(९) “इसेंशियली-इन्टरमिटेस्ट--जिनके काम का स्वभाव दी ऐसा दे कि उसको 
चौचनबीच में आराम मिल जाता है; (३) 'एक्सवलूडेड--इसमें कई प्रकार के 
लोग आ जाते हैं, जैसे हल्का काम करने वाले चपराछी आदि श्रेणी के “लोग; 
भिश्यस्त काम करने वाले लोग, सुप्रवाइजरी स्टाफ और डाक्टर आदि) 
(४). ऋन्‍्टोनुअस'-उपजुक्त तीनों श्रेणियों के अलावा जो लोग रह जाते हैं । 
औराज्याध्यक्ष ने सिर्फारिश की थी कि-नं० (१) को ४६ घंटे: चं० (४) को पट 
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धंडे और न० २ को ०५४ पे सताह मंकाम करना चाहिय। न* (३) के 
हिए कट मयादा निश्चित नहीं की | रतिय स्टाफ त बार में उनकी सिफारिश 
यहा थ। कि टास हगातार १० धघद से ज्यादा कान नहीं छगा चाहिये। भारत 
सरपार ने गान व घरों से बया शा सिकारिशा का शपने १४ शून १६४८ के 
आदशानुसार सीत उप + लिए स्वागयर कर लिया। यह याद डट्ठी रेल्ते पर 
शागू किया गया यो हाय मणढ़ से समधित थे। आराम प्रार छुट्टो के रिचत 
सबधा जा सिफारिश शा गई था व॑ भा भारत सरजार से मदूर करला ) न्‍ 
चाय थादि + वार्गा म त्राम करो वाल मज़दुरां के काम फरो के घट 
का क़ाउूज से कोई क्‍ीयतण उढहाँ ई, बदइ उपर लिख च॒र हैं| वस्तु स्थिति यह 
है रि पुरुष, स््रा आर घालक सभा बटावर समय काम करते हैं । यह ख्वश्य है 
कि बातका को अपतलोजत हल्का कास दिया जाता है। आसाम आर वगाल वे 
चाय + बागा मे आम तौर पर 'इतारा (स्िक्ष्शा7७) के ग्राधार पर काम होता 
है । धाव ४या ६ घट म॑ मज़दूर अरना हज़ारा सतमब्रर लेता दे श्रीर 
उसके बाद सह उसका इच्छा पर निमर रहता है परि बह श्रतिरिक्त काम 
करे यान कर । पतिया चुनने क भाखस मे मजदूर ?० २१ घठे तक भी 
काम करते है । 
काम के धर्रा ५ सब मे जा विपरण ऊपर दिया गया है ऊससे यह 
अचश्य रपट दवा जाता है कि शनियत्रित बारखानों ष अलावा और जगह रियिति 
बुल मिलाकर सतांपजनक ह । 
आराम ओर प्रवकाश-- काम व घर्टा स मिदा दवा दुसदा महत्त्व का 
प्रश्न यह है कि मज़रसों को काम के घर्टा के थौच म॑ आराम करने का समय 
कितना श्लिता दे श्रीर सप्ताह में झवराश मिलता दे था नहीं। र६४८ मे 
फ्फ्टरी कानून के अनुमार कोइग्औट मज़दूर ५ घट सअविक क्गातार काम 
नहीं कर उक्ता और ५ घट > बाद उसे कम से क्य श्राथा घटे का विश्ाम 
मिलना चाहिये । इसी प्रकार उसे सताह म पूरे एक दिन का झबकाश सिलना 
मो अनिवाय दै। माइस एक्ट म भी यह निवारित है कि कोइ सी ब्यक्ति सप्ताई 
में छर दिन से अधिक खान म॒ काम नहीं कर सकता | विभाम के बारे म कावत 
दास ऊित्ा अ्कार कौ अनिवायता तो महीं है, पर फिर भी व्यवद्धार में विभाग 
का समय दिया जाता है, यदापि कड्डी कहीं नहीं भौ दिया जाता।जों भ्वान 
मजदूर टके पर काम करते ईं उनका कोन दारा तो कोइ नियत्रण है नहीं 
ओर उत्ह को३ खाप्दाहिक शपकार यही मिलता | चाय आदि के यायों में काम 
करने चाहे सवदूरां को दो पदर म एक घट का विधाम देने को व्यवस्यातों है. 


ड्योग-वन्वे--श्रम हर्ट 


पर रीमे कमेटी से अपनो रिपोर्ट में लिछा है कि मजदरों को वह आराम शिकायत 
थी कि वास्तव में उन्हें विश्ञाम मिलता नही। काम के स्थान पर ही जल्दी-जल्दी 
में भोजन करने ' के लिए ५-१० मिनिट का समय झअवश्य मिल जाता है । चाय 
के बायों में सप्ताह में एक दिल का अवकाश मिलता है, सिद्य 
जब काम को अधिकता होती है। स्वर के वार्सो में अवकाश नहीं 
मिलता। रेल्वे-कर्मचारियों को कानन्त के अनुसार सप्ताह में एक बार इतवार 
से कम से कम २४ घंटे का लगातार अवकाश सिलना अनिवार्य है।जो 
'इसेंशियली इन्टरमिेन्ट श्रेणी में आने चाले कर्मचारी हैं, या जिनके लिए सरकार 
ने काम, समय का अवकाश निश्चित कर दिया दे उनके बारें मे २४ घर 
लगातार अवकाश का नियम लागू नहीं होता छे | विशेष स्थिति में अवकाश 
संबंधी नियमों में रेलवे अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है। श्री राज्याध्यक्ष ने 
साप्ताहिक अथवा पाकछ्षिक अवक्राश के बारे में जो क्षिफारिशे की थीं बदभी 
सरकार ने तीन वर्ष के लिए ( जन १६५१ ) स्वीकार करली थीं। इसके अनु्ार 
(इन्टेन्तिब! और “कन्दोनुअस' श्रेणी के लोगों को उप्ताह में लगाठार ३० घण्टे 
श्रार 'इसेंशियली इन्टरमिटेंट' श्रेणी के लिए लगादार र४ घण्टे ( एक पूरी राधि: 
सहित ) झौर “एक्सक्लूडेड' भेणो के लिए पंदरइ दिन में लगातार २४ घने 
अथवा महीने सें लगातार ४८ घम्टे का अवकाश मिलता है । 

कारखानों आदि सें कास करने की परिस्थितिय्रां--कारखानों आदि में 
काम करनेवाले मजदूरों के सम्बन्ध में एक बात जानने की यह है कि जिन 
परित्यित्नियों में वे काम करते हैं वे कैसी हैं। रोगे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 
लिखा है कि काम करने को परिस्थितियों के बारे में अधिकाश सिल-मालिक 
केवल उतता ही ध्यान देते दे जितना ध्यान देना क्ाजून की निगाइ से अनिवार्य 
दै। धल्कि कई लोग तो इतना मी करने से बचना चाइते हैँ। काम की 
परिस्थितियों छे बारे में मुख्यतः तौन इृष्टियों' से बिचार करना चाहिये--(१) 
दवा (२) ताप और (३) अकाश 

जहां मजदूर काम करते हो वहां शुद्ध हवा आने-जाने का प्रवन्ध होना 
आवश्यक है, ख़ास तौर से उती कपडों आदि के कारखानो' में जहाँ काम धूल 
और नम हवा' यें होता है। इजा के आने-जाने का-'अवन्य था तो खिड़कियों 
अथवा नेन्टीलेटरो' दास होता है या फिर कृत्रिम रुप से पंख से या दूसरे 
झाधनों“से हवा बाहर निकालने और अन्दर लाने का अवन्ध किया जाता दै। 
इसी अकोर इस बाव को आवश्यकता होती है कि काम करने के कमररें में “ताप 
न बहुत अधिक हो न बहुत कंस] उंयेष्ट प्रकाश की व्यवस्था भी अत्यन्त 


















श्३्२ भारतीय अयशास्त्र का रूपरेखा 


श्रावश्यर है ताकि मजहरो को शआखो पर उुरा असर य पढ़े। रोना ये मिए 
विड़कियां श्रादि का प्रवाप होना चादिये और आउश्यक्ता होठे पर दिन मे भी 
नलथा रात मे बिसला आति को राशनो मरी खाया व्यवस्था होगी चाद़िय | 
रोशना + प्रयास मं इस बात का भा ध्यान रखा वाया आवर्यत्र हरे वि आखो 
पर साध। राशावा न पड़ 

रोगे उमश का कइना हे कि बट बड़े फारसानों मं ज्तो काम करने की 
परिम्वितिया झल मिलाकर रुतापजनक हैं। पर भा छार और अनियत्रित 
कारसाय ई पिश्य करत ला पुरानी इमारता मे घलत हैं उनम स्थिति संतोष 
चनऊ पढ़ा है गौर बहुत उछ सुधार को आवश्यकता है कई सूती कपड़ों को 
मिर्ला म॒ तैम बरट, अइमदावाद मे इवा का सलाद माल डीक रख के लिए एयर 
क्रीशासग ' र्या7 का व्पयस्था दै। इसा प्रकार कह्दां-कहीं कपास से झलक घूल 
को बन यारा इंटोते जे। | व्यवम्पा है। पर जूट की मिलों से ख्रपताइन स्थिति 
कम सहोयतनक है। हतानियरिंग के ज्ारखाना म भा हवा आर प्रकाश को 
खययम्या ठांक ठाक ही हे । छापाखाना का स्थिति मामूलां तौर पर सतोपपनक 
नहा पाड दाता! है। सासे का पर मे चना जाना बड़ा भयानक है पर छापेखाने 
के काम करन याला को इसस बयान॑ का कोइ खास पयतन नहा झंता है। वास्तव 
मे ता इस सम्बाव में प्रस मालिदा ऑर प्रेस में काम करने दालो कय जानेकारा 
ही बटुत कम हई। रानो फबार॑ मे मा यह बात देपने को मिलता है कि कई ज्गद 
काम करने का स्थिति सतोपवन+क नहीं दे, जैसे अवरक की खानो शरीर मेंगनीज 
की सानो से इवा आर रोशनी का प्रवबच खास तौर से जमौन के नाचे, ठीक नहीं 
है रथ के फक्‍्टरा एक्ट मे इवा, ताप मान और प्रकाश को समुचित व्यवस्था के 
सवा में शावश्यक घाराआ का समाउश कर लिया गया है | इसौ प्रकार से घून 
नया भर य वकार पदाथा (उेस्ट) आदि से मचदूरो का रत्ता करने सबधो धारा मी 
2६४८ के एक्ट मे मौतूद ढ। त्त्यंेक मजदूर के लिए कम स कम फितना स्थान 
होना चाहिय इसका निश्चय भी दस एक्ट में कर दिया गया है। सारारा यह 
है कि १६४८ क एक्ट म कारखानों में काम करने दा परिस्यिति में मुधार करने 
की श्रोर यथ ध्यान दिया गया है। 

+ कारयानो में उपलाब अनियाय सुविवाए 
करने का जिन परिस्थितियों का ऊपर उल्लेख क्रिया 
फ्वियाण भा सजदूर्रा को इटि से अत्यन्त आवश्यक हैं, 
ऊंराध्य कक्षा दो सके और उसकी काय शक्ति 
“आपरसक सुविधाओं में पाने के पाना, 


>ऊारखानों आंद में काम 
है उनके अलावा कुछ और 
ताकि काम करते समय उसके 
पर बुप अछर न पड़े! इन 
पेशाब-घर तथा शौच थह और विभास-यद 


उद्योग-धन्वे--अम श्श्३ 


की सुविधाएं प्रुख हैं । 

पौने के पानी की कोई न कोई व्यवस्था तो अधिकांश कारजख़ानों में दोतो 
है पर उसमें कई प्रक्रार के छुचार की आवश्यकता ई | जैसे गभियों में मजदूर 
को पीने के लिए उन्हा पानी प्रायः नहीं मिलता । जिन बर्तनों में पानी रखा 
जाता है ये भी स्वच्छ नहीं दोते | घानो पिलाने का ठीक से कोई भवन्व नहीं 
होता | कई जगद्द तो णेने के लिए खारा पानी ही उपलब्ध होता दे । कहीं-कहीं 
तो मज़द रो को नल पर ही पाती पीना होता है | कई कपाल घुनने के और वीड़ी 
के कारखानो' में तो स्थिति यहां तक खराब है कि पीने के लिए पानी ह्वी उपलब्ध 
नहीं होता | अनियंत्रित खानो और कारखानो में पीने के पानी की विशेष 
"कठिनाई पाई जाती है | 

भज्भदूरों के स्शव्थ और सुविधा की दृष्टि ते शौच-ग्रह और पेशाव-परों 
की समुचित व्यदस्था भी अत्यल्त श्रावश्यक्र है| पर इस सम्बन्ध में भी इमारे 
ऋरणानों और खानो आदि की स्थिति उतोपजनक नहीं है | जहां शौच-छद 
आदि है बहां उठकी सफ़ाई का ठीक प्रबन्ध नहीं होता छोर इस कारण से 
मज़दूर उनका उपयोग करने मे द्विचकते हैं। शौच-छह के आखृब्पान पर्दे का 
प्रबन्ध भी नहीं होता । आवश्यकता इस वात को दे कि मज़दूरों की संख्या को 
ध्यान में रखते हुए यथेष्ट संख्या में शौंच-यह और पेशाब-बरो' की अलग-अलग 
व्यवस्था हो और उनको साफ़ कराने का अच्छा प्रवन्व हो | साथ ही पर्दे का 
भी प्रवन्ध द्वोतरा श्रावश्यक दे । आज तो कई जगह--जैसे अनियंत्रित कारखानों में 
था अथरक की ल्ानों में जमीन के नौचे तो शौच-्रद आदि की कोई व्यवस्था 
ही नहीं पाई जाती | 

सज़दूरों' को विश्राम करने के लिए और दोपइर की छुट्टी में वैदकर 
ओजन करने के लिए, हर फेक्टरी अथवा खान पर विश्वाम-एद्ध की व्यवस्था दोसा 
आवश्यक है। ये विक्षाम-यह पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग-अलग दो बह भी 
ज़रूरी है । बैठने के लिए वैच अथवा चवृत्तरो' आदि का प्रचन्ध भी होना चाहिये 
ओर उसकी सफ़ाई की मी अच्छी व्यवस्था होनी चादिये। आज तो इमारे देश 
में विश्वांस-यह सम्बन्वी स्थिति मी असंतोपन्जनक दै | सती कपढ़ो' की अधिकांश 
में ठ़ी व्यवस्था हैं, यद्यपि जुट को फिलों में उसका अभाव है। दुसरे 
ओर में भी विश्ञाम-णद्दों को व्यवस्था हे। पर छोटे कारखानो में प्रायः 
इनका शमभाव होता ह। भज्जदः [रा को संख्या को इष्टि से इंच विध्ाम-यहों मे स्थांस 
की कमी भी रहती है । सफाई का प्रवन्ध नहीं होता और न बैठे का कोर्ड प्रवस्ध 
डोता है | ख्ानो* में आस तौर से विश्ञाम-यदो का अमाव है | हक 
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भारतीय द्र्यशास्त को रूपरेखा 


श्ूध्ट मे फआारा झाउत मे पान व जल थार शोच 7ह तथा पेशावघरो 
के बारे म एम्मचित व्ययस्था क्रो का भार मिच मालिझा पर डाला गण है। 
शाप की सगझारों को इस सस्याय में आवश्यक नियम बनाने वा अधिकार मी 
दिया गया है। २४० फे श्रधित् मज़बुर जहा काम करत हों उस फारखाने म 
गर्मा में दाउ पानी की ययम्या भा फत्डरी एक्ट फे अनुसार करता अनिवाव 
६ | हसा प्रकार फ्कटरा एक्ट > अ्रनुमार शा 75 ओर पेशाब घरों को 
आवश्यक सप्त” बोर रा। छार पुरुता के लिए अलग अलग बद शौच-ण्ट तथा 
पंशाबरर बन्‍बाना वाम हता आर राशना का ठाउ ग्व व क्रया ओर २५० से 
अधिक गजदूर चद्टा शाम रगत हा ठा कारखाज मं ए # निश्चित प्रकार मे 
शाच एह तथा पश्चाबत्र उनयाना अनिबाय है । 
सफा्ई--फेक्टरां स काम वरनेदाले सज़दूरां के स्पास्थ की दष्टि से 
पक्टभौ का साफ सुथगा रइना भी अत्यात आरश्क है। रध्डफपे फैक्टरी 
पका के श्रनुसार यह श्राप्रश्यक है कि काम करते क कमरों आदि में गद और 
गदगी सहीं नम्मा होते दी जाये, फ्श को बरायर घोकर सफाई की जाए और 
केबटरो की पुताइ इत्यादि मां बरायर समय समय पर होती रहे । 
रक्षा-शाधुनिक ढग के क्ल-कारखानों + एप समस्या मजदूरों को 
सुरक्षा वी | जदा शक्ति से चलने वाली मशीनास काम होता है वह्ा इस 
बात का सतरा त्रावर रहता है वि उन सशीनों पर काम करने वाले गढ़दूर 
मशीम स कट न जायें श्रसवा उनक्त हार पाव मे चोट वे आजावे। मशीरतों फे 
अतिरिक्त मजदूरा को दूसरी प्रकार र खतरे भा रहते हैं | उदाइरण के लिए 
कारमखानों में बहुत रो दुघटााएँ सोढिया अथय खिद़ क्यों अ्रादि से गिरने से 
होती हैं| यदि कारखाने की इमारत ठोक तरह से बनी हुई नहीँ है तो इस 
कारण से भी ऊड टुयूटनाए हो जाता हैं | श्राग लगजाने का डर मी क्रास्सानों 
में रहता दे । कद बार तरत श्राग पढ़ढ़ लेने वाला धूल, गैस अथवा भाप जो 
डट्यादन तिया म अनिवार्यत उत्पन होता है श्रथवा वाम म आता है, उससे मी 
दु्घटनाए होतो ६ल्‍ गई हैं। जैत कोयले की धूल जल्दी से श्राग पकड़ ठैती दे 
और कोयले की ख्वानों स इससे बहुत सी दुर्घटदाए होती दग्वो गई दैं। कइ बार 
आटा; शवर श्ारि जैसा रोज़ काम म थाने वालौ चौोजों को घुध भी आग 
पकड़ती हुई पाइ गई है। इसी प्रकार कइ ऐसे खतरनाक ( फ्यूम्स ) होते हैं जो 
यदि किसी कमरे आदि मं अ्रधिक मात्रा में हो ओर उसमे कोइ आदमौ चला 
जाए नो उसका दम घुट सकता है | कुछ्ठ ऐसो ( फ़्यूग्स ) होती हैं जो आग भी 
पकड़ लेती हैं| अत्यविक बोक उठोरे से मी मज़दूर को सुकसोन पहुँचता है। 


डब्योग-धन्दे--अम श्श्फू 


कई औज्ञार ठीक नहीं होते और उनका प्रयोग करने से आंखों को मुकसान 
पहुँचता है, क्‍योंकि उन औज़ारों से जो घाठु के कण अथवा छुक़े निकलते हैं वे 
आंखों में जाते हें और उससे आंखों को नुकसान होता है| सारांश यह है कवि 
आधुनिक कारखानों में अनेक प्रकार से मज़दूरों को जोखम पहुँचने को समावना 
होती है और उससे उनकी रक्षा करना आवश्यक है। 

4६४८ के फेक्टरी-एक्ट में उपयुक्त सब जोलमों से मजदूरों की रक्षा 
करने के सम्बन्ध में मिल-मालिकों पर ज़िम्मेदारी डाली गई है । इस अर्थ में यह 
एक्ट १६३४ के फेक्टरी-एक्ट की अपेक्षा कहीं ग्धिक आगे बढ़ा हुआ है क्योकि 
१६१४ के एक्ट में फेक्टरी इन्सपेक्टर पर यह जिम्मा था कि वह आगे वढ़कर 
चह बतावे कि मिलनमालिक को मज़दूरों कौ रक्षा के लिए क्या-क्या करना 
चाहिये। अब तो मिल-मालिक फो एक्ट में दी यई बातों का अपनी जिम्मेंद्रारी 
से पालन करना आवश्यक है । इस एक्ट में रक्षा सम्बन्दी कई नई जिम्मेदारियां 
भी मिल-मालिक पर डाली गई हू । जैसे ख़तरवाक मशौनरी पर बालकों को 
क्राम करने से रोका गया है और अत्यधिक वोक उठाने से होने वाले नुकसान 
से, खतरनाक ( फ्यूस्स ) से तथा अल्दी क्राग पकड़ने पाली धूल से मजदूरों की 
रक्षा करने की व्यवस्था भो की गई है । कई बाते जो पुराने एक्ट के अनुसार 
नियमों में शामिल को गई थीं, अब एक्ट में ही शामिल करली गई हैं। रक्षा- 
सम्बन्धी जो दूसरी मुख्य-मुख्य बातें इस नए एक्ट में दी गद्य हैँ उनमें मशीनरी 
की घेरेबंदो ( फेन्लिंस ) करने, नई सशोनरी को सुरक्षित रखने (एन केस 
करना ) और द्योइस्टख, और लिफ्टल, क्ेन्स तथा प्रेशर प्खान्टस सम्बन्धी 
नियम को खास स्थास दिया गया है | इन्डियन माइन्स एक्ट और उसके झन्तर्गत 
अकाशित रेगूलेशन्स और रूल्स में भी रक्षा सम्बन्धी आवश्यक धाराएं है। 
इसके अलावा चौफ इन्सपेक्टर अथवा इन्सपेक्टर को भी यह अधिकार है कि 
सह इस सम्बन्ध में आवश्यक हिंदायते खान के मालिक अथवा मैनेजर को दे 

सकता है| 

रक्षा के महत्व को समकने के लिए और उसके लिए आवश्यक उपाय 

काम में लाने के लिए मजदूरों में प्रचार करने को बढ़ो आवश्यकता है। इस 
बिप्य में पोस्टरों तथा छोटी-छोटी सचिचत्र पुस्तिकाओं के दारा भी बहुत कुछ 
प्रचार किया जा सकता है, जैसाकि सब रेलवे कम्पनियां करती हैं । बम्बई के 
मिल-मालिक-संघ ने भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया दै। भारत की 
सेफ्टी फर्ट एसोसियेशन की सहायता से मिल-मालिकन्संघ ने एक सेफ्टी कोड 
अकाशित किया दे । कई मिलों मे रेफ्टो-फर्स्ट कमेटियई भी स्थापित हुई हैं। भारत 


११६ भारतीय अ्रवशास्‍्त्र भी रुपरेसा 


साग्कार ने मा पिछले दिना दस जियय मं श्रागित्न ध्यात दिया है और चीफ 
शल्वाइज्र फेवटरो वे कार्यालव से रता के सम्याप मं समय उमय पर भादिय 
आ प्रकाशित होता रहता ई। मज़दूर सपा या भा यह उर्तब्य दे वि वे इस काम 
में मिल मार्लिफा और सरकार वी सहायता उरें। 

मजदूर द्वित*र पार्य--पृ जीवादी '्रथायवस्था का यह लाण है ड़ि 
उद्योगपति श्रीर मिल-मालिक मक्दूरों का इर प्रहार से शोषण करना चाहते 
है। यहा कारण है हि राज्य को मनन वा कर मज्यूर के दिता की रघा 
करनी द्वोतो दे | विए परिस्थितिया मे मंपटूर बासरसार में काम करता है, जो 
दूसरों अत्यल्त ग्रावश्यक गुजिधाए उसे मिलनी चादियें, और उसकी रसा की 
जो ध्यवस्था श्रावश्यर॒ है, इत सव थाता का इस कपर उल्हैस कर चुके हैं। 
इमी यह भी दखा कि राज्य न सानून थ्ताकर इल रूव मामलों मे मलवूरों फ 
हितों की रक्षा करने का प्रयत्न शिया है| श्रार यदि हम ब्यॉपक इटि से दंखे तो 
इन सय बात का समाउंश मजदूर हितकर कार्चों में शो जाता है। पर मनदूर 
द्वित+र कार्यों म॒ उपयुक्त बाता का समायेश ने करव मजदूरों क द्वित में किए. 
जाने बाले दूमरे कार्यों की गिनता दवा की जाती है | उदाइरण के तौर पर मज़दूरों 
के लिए. तल पान गइ ( उटीस ) और बर्च्चा + लिए शिशुरद (मचेत) 
की “यरस्था, सजदूररा फ स्‍्नान श्रांद की सुविधा, उनके मौरज्न, शिक्षा और 
पितित्सा क। यवस्या, मकान का ययाया, अ्रल्तु रच्छ भोजन वा प्रयघ, 
सवैतन अवकाश और सामातिर गुरक्षा क अनागत आने वाली सुविधाश्रों-- जैसे 
बीमार और प्रयूति के समय दा नाते बाला गहायता, प्रोविद्नट फाड़, प्ें ब्यूटी 
ओर पशन की व्यवस्था इन उप कामों ता गिनता मच्दूर द्वित के कार्यों में का 
जाता है। इन कार्मों री श्रव तक एक विशेषता यह भा रहो है कि मादूर- 
कानृत में इन बातों का समायेश नहा था। इसालिए सज़दूर द्वितकर कार्यों मं 
आय उन दार्मों का मिनतो दोतों रद्या दै तो कायन से बाध्य य होने पर भी 
अनदूर्रा का भताइ के लिए किये जातें। पर अ्रय॒यह मर्यादा उपयुक्त नहीं शो 
तो, फरयोंकि उपयुक्त कामों में से कइ जे लिए कानून में भी “्यवस्था को जा 
चुकी है। ?६४८ के फ्ट्टरी एक्ड छो यदि हम ले नो दर्सेगे कि मचदूर द्वित पे 
कायों पर एक झलग परिच्छेद है जिसम जलपान-गइ, शिशुरह, विभाम णदद 
और नहान घागें का सुजिधा, प्राथमिक चिकित्सा को सुविधा, तथा काम 
करते-करते मौका मितने पर मजदूर बैठ सक इस बात को सुदिया के विपय 


मेँ आवश्यक घाराझं का समायेश क्या गया है। इस प्रकार कुछ और कानून 
'भी बने हैं मिनका सम्बंध मददूर द्वितकर क्ययों स है। औैस माइस्र मेंटरनिटी 


उद्योग-घन्वे--श्रम श्श्७ 


चेनिफिट एक्ट (१६४१), साइका माइन्स लेबर बेलफेयर फन्‍ड एक्ट (१६.४६); 
कोल माइन्स लेवर वेलफेवर फ़न्ड एक्ट, (१६४७) कोल माइन्स प्रोविडेस्ट फल्ड 
एन्ड बोनस स्कौम्स एक्ट (१६४८), और एस्पलोईज़ स्टेट इंश्योरेल्त एक्ट 
(१६४८) इसी प्रकार के काइून हैं । 
मब़दूरों के स्वास्थ और कार्चकुशलता की दृष्टि से मज़दूर-हितकर कार्यों 
का बढ़ा महक है। उनमें अपने कार्य के अति तलरता और लगन पैदा करने; 
डलके माससिक स्वास्थ को दीक रखने और उनमें लंतोप उत्तज्ञ करने की द॒ड्ि 
से भी इन कायों क्री घड़ी आव्रश्वकता है | जलपान-एद को ही लीजिए। मजदूर 
सुबह मिल में काम करने जाठा दे | प्रायः वह अपने साथ रात का वासी खाता 
ले जाता है जो दोपहर की छुट्टी में चह खालेता है। इसका अछर उसके स्वारूप 
पर अच्छा नहीं पढ़ता | यदि कारखानों आदि में अच्छे जलपान-श्टट की व्यवस्था 
हो, जहां मज़दूर को सत्ता और स्वस्थ भोजन मिल चक्के दो उसके स्वास्थ और 
कार्यशक्ति पर इसका अच्छा प्रमाव पड़ेगा और अस्ततोगत्ता उसका लाम मिल- 
मालिकों को भी मिलेगा | इसी तरद शिशुगइ की आवश्यकता मी स्वर्य सिद्ध है। 
मज़दूर स्त्रियां जब मिलों में काम पर आती हैं तो शिशुण्द के अ्रभाव में जे अपने 
बच्चों को था तो अपने साथ ले आतो हैं और मशीनों के पास ही वे उनको 
रुखती हैं, था फिर वे घर पर अफोस खिलाकर उनको छोड़ आती है। दोनों ही 
स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर घातक असर पड़ता है।यदि 
कारखानों आदि में श्रच्छे शिशुणदों की च्ववस्था हो, जहां बच्चों की देख-माल 
के लिए किसी नर्स आदि की व्यवस्था हो, और उनके खेलने आदि का प्रवन्धा 
हो तो मौजूदा स्थिति में बहुत छुधार दो सकता है । जो वात अलगन-यद और 
शिशुय्इ के बारे में कही ला सकती है यही मनोरंजन के बारे में भी | कारखाना 
के थका देने वाले काम के वाद मज़दूर को स्वत्थ मनोरंजन को आवश्यकता 
होती है | उसकी जब उप्रवस्था नहीं होती तो पह कई प्रकार को छुराइयों में फेस 
जाता है | मद्॒पान करने लगता है | आवश्यकता इस वात की दे कि अपने 
काम से लौटने के पश्चात्‌ उसको खेलने आदि का समय और साधन माप्त 
हों, रात्रि में अच्छी फिल्में उसे देखने को मिलें, सलन आदि अच्छे गायन का 
असके छिप, प्रबन्ध हो तथा दूसरे मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हों | चिकित्सा 
श्रौर शिक्षा की उचित च्यचस्था के अमाव में मी मद़्दूरों की कार्यशक्ति पर बहुत 
चुरा अतर पढ़ता है| चिक्रिस्छा की दृष्टि से तात्कालिक चिकित्सा ( फर्व्ट एड ) 
का चढ़ा महत्व है । अत्येक्ष कारखाने में तात्कालिक चिकित्सा को व्यवस्था होनी 
चाहिये और इस काम को कर सकते दाले व्यक्ति होने चादियें। भारत की 








रद मारतीय पध्रथशास्त्र की रूपरपा 


मिर्ची में सख़ूर श्राय अशिनित थाता है। श्रावश्यक्या इस घात को दकि 
उसका शिएा का प्रवध क्या जाए ताकि 'गिनित होने से जो अनेक प्रकार 
की हानिया द्वोता हैं. उाम बा ता सह ।ध्रौर्टा के थठावा मजदूरों के बर्धो 
का शिला का भी प्रबाप दाना च्रावश्यक है। मादूरों के स्गस्थ्य की इृष्टि से इस 
यात का पढ़ा आवर्यक्ता है कि कारणारों तथा काम करने के अन्य स्यातों 
प्र उहाये घाव की पूरो सुत्रिषा ढा ताकि छुड्ा के समय मतदृर नहांघी सोफे 
श्रौर जरूरत पढ़ने पर क्‍ाम करत पे बाद अपय दाय पाव साफ कर सके | प्राय 
मतूूर को इतना समय नहीं रहता कि थे काम पर जाग से पहल श्रथवा बाद 
म स्नान करे | हसलिए काम रन के स्थान पर यह सुविधा श्रावश्य' दै। पानी 
के साथ साथ “या तालिया बादि का ध्यथ भी होना चाहिय। गज़दूरों के 
हित मे रामानिक सुसना को पगु्वित ब्यवस्था का होना भा श्त्थ/त आवश्यक दै। 
गीमारा के दिनों मं उचित चिकित्सा का अबध ह्वापा दा ययण नहीं है, पर यह 
भी चरूरी ई कि उस समय का मुश्रावया भो मजदूर को मिल | इसो तरह से जय 
सतदूर बकारी की अवस्था म ह। उस उछ मुआवजा मिलना चाहिय, ताकि 
उसका जीवन निर्वाह हांता रह और बकारी को श्रउत्था मं उसकी कार्य शक्ति 
क्षण न हो । प्रवृति क समय मतदूर स्त्रियां को श्ाधिक सहायना मिलना उसी 
तरह आउश्चक है जैसे घामारा मे समय्र। हुद अवस्था मं और परिवार में 
कमान वाल कौ मृत्यु दा जान पर भी मज़यूर मर सुरक्षा का प्रबध छोना चाहिये। 
प्रोषिशेटट फाड़, ग्रेस्यूटा, श्रार पेशन मिलन मत ब्यवस्था इस हष्टि से श्रावरवक 
है। झाराश यह है कि मजदूर द्वितकर काय ग्रनक ग्रवपर + हो सकते हैं और 
भवदृरा के चाउन क्ष सुख्दी और भतुष्ट बनाए य लिए तथा उनका कार्य शक्ति 
मे मुधार करने के लिए इन कार्यों का बुत मह्त है। 

हे मनदूर हितकर कार्यों का हमार दश में जो श्राज स्थिति है उस पर यदि 

इम विचार कई तो मालूम पढ़ेया कि स्थिति सताप-जन्क बिल्कुल नहां दे। इस 
सम्बंध में थोड़ा विलार स लिखना अनुचित न 
गृह क बारे मे दा विचार करें । अधिकाश मिलों 
63022 762: जहां है भौ तो उनकी दशा ओर व्यवस्था 
$ की कोइ खास व्यवस्था होती है श्र न इस बात 
77777 772: 
अधिकार है फ्रि २५० से अधिक व्यक्ति जिस 07000 40 4९8 ; के 

मालिक को जलपाय-रह का व्यवस्था करने 2288 हर 

ग करने के लिए वाध्य क्रिया जाए | इसो 


होगा | सबसे पहले इम जलपान 
शरीर फेफ्टरियों में तो इस तरह 


उद्योग-धन्वे--भ्रम श्श्ह्‌ 


प्रकार जिस कारखाने में १५० व्यक्ति काम करते हों उसमें फेक्टरी एक्ट के अनुसार 
आराम करने और मोजन करने के उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना अनिवार्य 
कर दिया गया है। पिछले वर्षों में, खा तौर से द्वितीय भद्दायुद्ध के समय से इस 
दिशा में कुछ प्रयत्त अवश्य हुआ है ओर भारत-सरकार तथा राज्य की सरकारों 
ने भो ध्यात दिया है! उद्योगपतियों में बम्बई की ई. डी. सेसन कम्पनी, 
जमरोदपुर की टाटा आइरन एन्ड स्टोल कम्पनी, और इडियत टी मारकेट 
एक्सपान्शन बोर्ड ने भी अच्छा काम किया है| 
शिकश्ुपाल्नन-यद के बारे सें भी हमारे देश की स्थिति बहुत पिछडी हुई 
है। क्षिन उद्योगपतियों पर कानूनी वंदिश नहीं है वे तो इस बारे में कोई ध्यान 
देते ही नहीं, पर जिनको क्ानून की इड्टि से शिशुण्द्ध की व्यवस्था करनी चाहिये वे 
भी अपनी ज़िम्मेदारी से बचे की प्रवृत्ति रखते हैं। जहां शिक्षुएह् हैं उनकी 
हालत अच्छी नहीं है। न बालकों को देखने-भालने को उचित व्यवस्था होती है, 
न उनको रखने का स्थान स्वच्छ और इृवादार होता है और न बालकों के 
खेलने आदि फी कोई च्यदस्था दोती है । पर कुछ उदार उद्योगपंतियों ने इस 
ओर भी झपना करुब्य किसी हद तक पूरा करने की चेष्टा को दे | इनमें टाटा, 
वर्किधाम और फ़र्नाटक मिल्स, मद्गास और मदुरा मिल्स के नाम खास तौर से 
गिनाए जा सकते है। १६४८ के फेक्टरी एक्ट के अनुसार गत्पेक ऐसे कारखाने 
में जहां ५० से झधिक स्त्रियां काम करतीं है शिशुगह को व्यवस्था अ्रनिवार्थ कर दी 
गई है और इस सम्बन्ध में कुछ विशेष छुविधाओं की व्यवस्था कराने का अधिकार 
राज्य की सरकारों को दे दिया गया दे | 
मनोरंजन, शिक्षा व चिकित्सा आदि संबंधी अन्य द्वितकारी कार्यो का जहां 
तक सवाल है उनमें भी बहुत कुछ करने को वाको हे । यह ठीक है क़ि पिछले 
कुछ ब्षों में मारत-सरक्षार, और राज्य की सरकारों से भी इस ओर ध्यान दिया 
है। कुछ मिल-मालिकों और उद्योगषतियों ने भी अपने मज़दूरों के लिए 
चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है। जहां तक 
मिल मालिकों द्वारा चिकिस्ता की ज्यवस्था का प्रश्व है यह व्यवस्था ठात्कालिक 
चिकित्पा और छोटो-छोटी डिस्पेन्सरी से लेकर अच्छे और वड़े-बड़े अस्पतालों 
सक की है । उदाहरुण के तौर पर ठाटा कम्पनी, दिल्‍ली क्लाथ मिल्स, वर्कियाम 
और कर्नौंटक मिल्स मद्रास, तथा आखाम ऑल कम्पनी डिगवोई ने काफ़ी 
झच्छे और सुसंचालित अस्पतालों की व्यवस्था कर रखी दै। जितनी मी म्रथम- 
अर शी की रेलवे हें उन सबसे अपने कर्मचारियों को /चिकित्सा का झच्छा घवन्व 
कर रखा है | टाटा कम्पनी ने कई स्कूलों को व्यवस्था भी कर रखी है और 


१२० मारतीस श्रथशारत की रूपरेखा 


जिमनागियम तथा क्‍्ववा का, विनम के प्रस्यर ते मनो रजत के मापन उपचब्त 
हैं, प्रदथ मी हे | दितना क्ञाथ मिल्स, वर्क्पिम श्ौर क्याटके मिल्य मद्रात) 
विटिश इ डिया कारपारेशा ऊानपुर, दंग सदर लेंड मूर श्रवि मिल्स कायपुछ 
ज वा इउस्ट्राज कानपुर, एम्प्रेस मित्स यागपुण, भंदरा मिल्स, कोॉलार गोल्ड 
फीकड का उम्पनिया, चालगरिया सामट कम्पनी, डालमिया नथर, दया टाटा 
ओ्रॉदल बम्पनी तातापुरम (एरनेजुलम के पास द्रायजोर रोचीय में वे उर्ल 
ऐसे नाम ईं वि अपने अपने मज़बूरों व. लिए पिमित प्रकार के दितकारी 
कामा का “यवस्था का है। इउ कार्मा में शिता, चिड्रित्ता, सनोरत्नन शौर 
कहीं कह यामारा वामा, पशन अपूटी ग्रोपिशट फट, शिशुरद, जनपान गई, 
आगाज की दूवान, सइमारा समितिता, साठरह शिस॒द्ितकारां बेस्द्र और 
विधवाएद श्रादि कई प्रगार का ध्रत्नसियां का समायश होता है। प्रथम भ्रेणों की 
रलों थार चाय श्रादि क घागा मे काम करन॑याले लोगों को भी इस तरद की 
को” ये कोइ सुविधा हने की ओ्रोर ध्यात दिया गया है। मज़दूर हितकारों कार्यो 
मे नहासे पीने को मुविया का मा महत्य काफी है। १६४८ के फैक्टरी क्ायून बे 
अनुसार प्र य+ पक्टगी मे इस प्रकार 3 मुविदा द्वाना चाढ़ियं। पर वास्ततर में 
एसो मुत्िपा बहुत कम है क्योंकि श्रवि्रश कारयान में हाथ पाव घोते क प'नी 
का प्रयथ तो फिर भा होता है, पर सावन, तौलिया आदि का ब्यवस्था पहीं 
डोता । नहाते 7! म॒विधा तो बडुत उम होता है। 
मतपदूर दवितकारां कायों के बारे भ राज्य तथा मदर सभाओं द्वारा णो 
प्रग॑त्त श्रव तक हुए हैं, उपका भी सतोप में उल्लेख कर देगा श्रावश्यक है । 
घोई समय पहल सक़ तो भारत सरकार ने इस दिशा म कोई प्रयता फ्िया नहीं 
था, पर पिछले उुदु ष्षों से ठसये इस आर ध्यान दिया है। न वेस्न स्वय 
गैइण सम्म घ म कार्य क्या बल्कि राय को सरकारों और उद्योगपतिया को भी 
कई प्रकार स इस दिशा मे सम कर" के लिये प्रीत्माइन और सुविवाएं प्रदान 
हि 8 हर शी स्णान श्रादि मे मरदुर हितकारी कोपों की स्थायया की 
गः वूर लत और मनोरवन तथा बाचगालय आदि का व्ययस्था 
पक गे मगर का साना भ काम करने वाले मदूतरों के लिए भारत 
द््स वेलफेयर फाड और साझा माइ स वेलपेयर फड की 
स्थापना की है। कोच भाइस बेलफेबर क्ड का उपयोग मज़ान बनवा, सफाई 


और स्वास्थ का इृष्टि से श्रस्पताल बनवाने श्रौर मलेरिया तथा तपंदिक विराधक 
काय करने, पानी को व्यवस्था करने, शिशुरद, चलते किरते जलपान यद और 
हुकान की “यवस्था करने 


रने में क्या जाता है। स्त्रियां श्र बच्चों के लिए 


ड्योस-घन्वे--अ्रम श्र्र 


अलग से द्वितकारी केन्द्रों की स्थापता भी की गई है जह शिक्षा, मनोरंजन तथा 

. चेल आदि का अवन्ध किया जाता है । इसी प्रकार माइका माइस्स फन्‍ड के हारा 
माइका को खालों को मज़दूरों की चिकरित्स के लिए अलग डिस्पेंसरी बनाने और 
पानी के लिए कुए खुदवाने का अवन्ध किया जा रहा है| राज्य की सरकारों का 
जहां तक ताल्लुक है १६३७-३८ में जब पदली चार कांग्रेसी सरकारों की स्थापता 

: हुई तो इस ओर विशेष ध्यान दिया गया। वम्बई, उत्तर अदेश और पश्चिमी: 
बंगाल की सरकारों से इस दिशा में उल्लेखनीय प्रवत्न किए. है । विभिन्न राज्य 
की र्कारों द्वारा मजदूर-द्वितकारी केस्रों करी स्थापना को गई है, जहां मज- 
दूरों के मनोरंजन, खेल, स्नान तथा शिक्ञा आदि के लिए सुविधा करने का 
ग्रवत्न किया जाता है। 

* मजदूर-समाश्रों में अहमदाबाद डेक्सटाइल मजदूर संघ, रेल्वेमेन्स यूनियल 
और मजदूरसमा कानपुर ने इस दिशा में थोड़ा ध्यान दिया है | पर सपसे की 
कर्मी की वजह से मामूली तौर पर मज़दूर-समाएं मज़दूर-हितकारी कार्यों की कोई 
व्यवस्था नहीं कर पाती। 

मजदूरों के मकानों की समस्याः--आज के श्रौद्योगिक पजीवाद की 
एक प्रमुख समस्या मज़दूरों के लिए स्वस्थ और डुविधाजनक मक्तानों फो व्यवस्था 
करने की है । मजदूर जैसे मकान में रहता है उसका असर उसके रहल-सहम के 
देखें श्रीर उसकी कार्य-शक्ति पर पड़ता है। भारतीय मज़दूर की भी एक बहुत 
बढ़ी समस्या रहने के मकानों की ई । इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति श्रत्वन्त अस- 
पतोपजनक है, चाहे फिर हम कास्थानों में काम करने बाले स़्दूरों की दृष्टि से 
दिचार करें था खानों और चाय आदि के वा्ों में काम करने वाले मज़दूरों की 
डप्डि से | जो मकाल उद्योगपतियों ने बनाए हैं थे भी सब एक दर्जे के नहीं हैं, 
कुछ अच्छे हैँ तो छुछ अच्छे नहीं है। पर जो अत्य व्यक्तियों द्वारा बने हुए, 
भकान है, जिनमें कि अधिकांश मज़दूर वर्ग रहता है, उनकी हालत तो एक दम 
दयनीय है।न मकानों में हवा आने की सुबिया हैं और स धूप की | शौच 
शआरादि की व्येचस्था का पहले तो प्रश्न ही क्‍या, और थदि कहीं है भी ते बह ऐसी 
कि वह न होने के वरावर है। पानी आदि को व्यवस्था का मी यही इाल है। 
मकानों में भीड़ का तो कहना ही क्या ! एक ही कमरे में एक से अधिक परिवार 
के लोग, जिनमें युरुप-ल्ती-बच्चे सभो दोते हैं, रहते हुए मिलेंगे | अधिकांश मकान 
एक दी कमरे के मिलेगे।इस' एक कमरे में अलग-अलम परिवारों के अलग- 
अलग चूल्हे मित्न जाएंगे, और बदि कोई स्त्री सर्मबती है तो उसकी प्रसूत्ति का 
भवन्ध भी चहीं होता हुआ मिल जाएगा । एकान्त क्री तो इन एक कमरे के 











र्‌ मारताय ब्र्थशादा की रूपर॑खा 


मारो में पत्ता हा क्या हो सकती डे / और यदि घूल और धूप से बचने का 
अबधध करता है तो बह प्रबाध फ्टी बोरियों वे लिधड़ों अथवा कनस्टर के दककों 
से दी किया जाता है। उछ उवासपति यह बहते -हीं चक्ते कि गरावर्म जिन 
मारो में मतदूर रदता इ, बइ भा कोई अच्छे रख होते, किदु वह एंसा कहते 
समय यह थूल जाते हैं कि बद्यदि गाँव + मझाना में हवा का पूरा प्रवाय नईं 
होता ग्रौर गाव की गलिया इत्यादि गदौ रहतीं हैं, फिर भी उनमें जो झागन 
होता है, उसम धूप रोशनी श्रोर दवा वर्यष्ट मात्रा में रहनी है । फिर किसान 
खेना के स्वास्थ्य युक्त बातायरण मे वाम करता है, अयकि मजदूर को नगर और 
कारखाने के दूषित और सम्वाव शानारर्ण में रहना पढ़ता है। 
मजदूरों के गहने पे मकाया की जिस शोचनीय स्थिति का वणन ऊपर 
दिया गया है उरासे अनेक प्रकार क्रौजुगाइया पैदा होती हैं। उनके स्वास्म्य 
और चरित्र पर इसका श्रत्मात घातक असर पढ़ता है। मत्दुर नगरों को, जहा 
क काम ऊरते हैं, श्रपना स्थायी घर नहीं मातते, श्रौर इसका उरा असर उनके 
स्थायित्व और उपस्थिति पर भा विया पढ़े यहा रहता। श्रव हम छुछ प्रमुस्य 
औद्योगिक नगरों का मज्ञदूरा का मत्रार्नों सम्बधा समस्या पर सक्तेप में 
विचार करेंगे। 
खम्यइ “>भारत का एस बटुत बड़ा ओ्रौद्यागिक केड् है। यहाँ के मतदूर 
मित मकानों में रहते ई उनयो “साले” कहते दें । पवाल! एक लम्बी मोंठरियों 
कु पनि' को कहने हैं, चिसके सामने पतवा बशामदा होता है। यह दो तीन 
मजिय की होती है, और एक-यूसरं से सटी हुट बनी होती हैं। मकानों की दो 
पक्तियों के बीच म एक गन से अधिक जगई नहीं होती। इससे क्मराँम हवा 
और रोशनी का अ्रमाद मा रहता इ। श्रशिफाश चालों म शोच णइ नहीं 
होते । दो चार्ला के दोच में जो पतली सां गछी होता दे उसम हो टहट्टिया दोती 
हैं। इन रह्टियाँ म सफाई का प्रवाघ ठोक न होने से बढ़ी गदसी रहती है, 
जिसका असर आसपास भा पढ़ता है | उुछ समय पहले वम्बई सरकार ने एक 
लेडी डाक्टर को मददूर सित्यो के स्वास्थ्य के सम्पाघ मं जाच करो वे लिए 
नियुक्त जिया था। उसो एक मकान क सम्ब'प में लिस्वा है “मे चाल की दूरारी 
मंजिल रे एक कमरे मं ग*, जिसको लम्बाइ १४५ फीट और चौड़ाइ १२ फौट 
थी। उस कमरे में ६ परिवार रह रह ये | उाका भोजन पका पे लिए उस 
कमरे में ६ चुद ये। उप परिवार्रा म॒ स्त्री पुरुष बच्चे समा मिलाकर ३० प्राणी 
थे और ये सप्र उसी एक कसर म रहते ये | छल से डोरियां बाधकर, उनमें 
बांस बाघकर, उन पर टाट और क्म्यल डाल दिये घये थे, जिससे कि प्रत्येक 
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परिवार छ्थक रह सके | उसमें से तीन स्त्रियां गर्भवती थों और उनके शीघ्र ही 
बध्चा होने वाला था। मेरे पूछने पर मुझे एक कोने में चार फ्रोट लम्बी और 
तीन फीट चौंड्री जगह दिखलाई गई लिंस पर पर्दा कर दिया गया था। इसी 
जगइ में बच्चा उत्तन्र होने की व्यवस्था थी | यह इस तरह का अकेला कमरा 
नहीं था। ऐसे बहुत-से कमरे मेरे देखने में झए।” उपयुक्त वर्ण से बम्बई 
"की चालों के नारकोथ जोवन का श्रन्दाल्ञ लगाया जा सकता है| अधिकांश 
चा्लों की इमारतें जर्जर अवस्था में हैं । नीचे के मंज्ञिल में वेहद सीलन होती दे | 
“कहीं-कह्दी तो चाल की इमारत सड़क के घरातल से ही खड़ी कर दी गई हैं, 
उच्की कुर्सी होती ही नहीं | नतीजा यह होता है कि वर्षा की ऋतु में सड़क 
"का पानी कमरों में आ जाता है | सौलन का तो कहना ही क्या ? इन चालों 
के अहयतों में कूड-कचरा और यहां तक कि मल के ढेर लगे रद्दते हैं, जो कि 
वर्षो के दिलों में बदी सदन और हउुर्गन्ध पैदा करते ई । प्रत्येक चाल में एक 
स्थान पर पानी के नल की थोड़ी सी टॉडिया होतो हैं। चाल के सभी लोग 
उन्हीं न्नों पर नहाते-बोते मो हैं । ये चालें व्यक्तिविशेष की उमग्पत्ति होती ई 
और उनका ध्येय अधिक से अधिक किराया वसूल करना होता है | कहीं-कहीं 
ज़ाबर भी अज्न को पह्मे पर ले लेदा दे और अपने अधीन मजदूरों को उसमें 
'रखकर मनमाना लाभ उठता है।. 
मजदूरों के रहने के भकानों की उपस्॒ुक्त अवस्था में खुधार करने का 
चम्बई-सरकार, वम्बई सिटी इम्पू्मेंट द्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट और कुछ मिलों ने पल 
किया है | प्रथम महाबुद्ध के पश्चात्‌ बम्बई-लरकार ने एक विशेष डैवलपमेन्ड 
विभाग स्थापित किया था और उस विभाण ने २०७ क्रंकरीट की चालें बनाई । 
प्रत्येक चाल में ८० कमरे (एक ६४ कमरे की को छोडकर) दें। इन चालों में 
इल १६२२४ रहने के कंसरे और ३०० डुकाने हैं। १६३७-३८ में जब कांग्रेस- 
' खरकार शासन में आई तो उसने भी इस वारे में काफी ध्यावे दिया | हन चालों 
में कमरे बड़े हैं, रोशनी और इचा को छविधा है। साथ हो फ़्लश, बिजली फी 
रोशनी, पाची की सुविधा दे | इन चालों में स्कूल अस्पताल तथा दूसरे मज़ेदूर- 
'हितकारी कामों का मी स्थूनिसिपिल्टी और दूसरी परोपकारी संस्थाओं दा 
प्रवन्ध किया गया है। बम्बई-सरकार ने द्वाह्न में एक हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 
की है जिसका मुख्य काम भज़दूर आदि कम वेतन पाने वाले लोगों के रहने के 
सकानों की सुविधा करना है | इस योजना के अन्तर्गत प्रान्त भर के औद्योगिक 
नगरों में १२५००० मार्च बनाने का कार्य-क्रम है। मकान सरकार स्वयं तो 
चनाएयी ही, पर व्यक्तिविजश्षेष भी वलाएँगे और स्वायत शासन की संस्थाश्रों 
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को सरकार से सहायता भा मकान बनाने में मित्रेया। मिल मालिकों अयना 
सहकारां समितियां ऊा उज्ञ टिया जाएगा | १६४७ थे सत्रस्थर म॑ बम्बरै सरकार 
ने पह योचता त्वाफ़ार का था। पोट द्रम्ट ने भा असने महदूर्सोे क. लिये मकान 
बनवाये हैं। दर कमरे में हवा ग्रोर राशनी दा अच्छा भ्वध है | स्नानायार, 
और शौचगइ का प्रउस्‍्था कई मरानों + बौच में ई। मज़दूरों की भनाइ की 
देख रेस े लिये एक वलप्यर सुतरिटाइट है। बम्पर इस्पूसमेंद द्रस्ट आर 
बम्ब* स्पूनितिपलिटा रु भा उुछ चाल हैं। इसर श्रत्राया लग्रमग ३० मिर्नों 
में भा झा भतदूरा त क्षिए एक हमर की चाने बयवाड़ हैं। इसमें सादेह नहाँ 
कि यह चानें उन चाला स॒ वे यकि विद व सस्थनि होता , श्रच्छी हैं, फिर 
भा उाम स्थान का कमा है । 

कब सक्से --म भी मकूरा + रदव के गकानां को समस्या बढ़ी विऋट 
है। अधिकाश मतदूर बस्तियों मरहत हैं।यबसितया अधिकतर सरदार था 
ये पकितिया कै होता हैं। झादार भमि को पडट्टेपर ले लेता है ओर जो 
सतदूर रन के जिये भक्राव चाढइते हैं, उउ यास तथा पूरा इत्यादि देकर स्थान 
चतचा दता ई आर मज़दूर उमा स्थान पर एस क्या मपिडा सड़ा कर लेता है। 
क्लक्त के य बत्तियां इतना गंदा श्रार सराब होता हैं कि उसके कोइ बस्यता 
दा नहां करैपज्ता | हवा, रोशना आर स्वच्छ पाना का अभाव होसा ह। 
चल्तियाँ मे चाने३ के मार्ग दतदत आर गदगा से भरे रहते हैं) दाउद्रा की 
बल्धतियाँ का सिथि्ि ठो श्रार भी मयकर है | उठ मिला से अपने मज़दूरों के लिए 
उद्य कवा-लाइड बनयाइ ई। इन उुलालाइर्नाम एक एक कमरे के लगभग 
४०००० क्याटर हैं । कगरों ते सामने बरानदा होता है।ये लाइन पय्री हैं 
आर पायी की सुविधा दोता ६ । रोशना हगे का प्रवध ठा होता है पर बहुत 
सतोपननऊ नहीं है। कुन्नी-ताइन क्वाटरा का एक लाइन होतो है। शौच-ाढ़ 
और पशाप घर का भी ब्ययस्था नो है पर बह मां हाय नई है। उन बहियां 
से व लाहन अवश्य ब्च्छी हैं पर इनको सा पूरी तौर से उतोपतमक नहा माना 
जा सकता ! पिछने वर्षों मे जूट भिर्चा म॒ काम करने बाला जे लिये उुछ अच्छे 
मताने बने हैं| बिइला जूड़ मिल्‍म कॉलोना बहुत अच्छी फॉचानी में से है। भर 
मिल मालिकों ने भो अपने मजदूरों क लिए मकानों को व्यवस्था की है। पोर्ट 

भी मकान बनाये ह। परिचमा बगाल को सरकार ये सा आ्रातीय 
हाउसिंग घोड की स्थापना की है। 


मद्रास--में मो मकानों को समस्या 


इतनी दा गमोर है। मकानों की 
इतनी भयकर कमा है द्रि ऊैऊ़ड़ों मजदूरों को 


महान तक नहीं मिलते | वे सड़कों 
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के किनरे अपना सामाद रखकर पढ़े रहते है वा घंदरगाह के किनारे जो वड़े- 
आलगोंदाम बने हुए हैं, उत्ते वरामदों में रहते है | महुरा में तो स्थिति ओर 
पी सयानक है। यही इाल कोयम्बद्र तथा वतीकोस्न का हई। सद्वाल में 
अधिकांश मज़दूर एक कमरे के मकानों में रहते हैं जिनमें हृदा और रोशनी का 
समुचित प्रवेध नहीं होता | प्रायः कमरों में खिढ़की वा रोशलदान भी नहीं ६ 
एक मकान में कई कमरे होते हैँ। शोचणद मकान के सब 
एक-एक द्वोते हैं। ये मकान व्वक्तिविज्ञेप की संपत्ति होते हैं | कई जगइ मकानों 
की कुर्सी छामने की गली से नौंचे होती ६ और इ श॒ वर्षो का पानी कमरों 
, में चला जाता ई। मकानों की क्रमी के कास्ण मद्रास शहर में मज़्दूर खाली 
स्थानों पर अस्थायी औपड़े या कच्ची-पक्की कोटरियां खड़ी कर लेते हूँ शौर जब 
उने ज़मीनों के मालिक ज़मीच का क्रिराणा बहुत अविक पढ़ा लेते हैंतोये 
उठकर दूसरी जमीनों पर चले जाते हूँ । इन अश्यायी वस्तियों को ही चैरी कहते 
हैँ । छझफाई आदि की इनमें कोई व्यवस्था यहीं होतो | हवा ओर रोशनी के 
यबेश के लिए कोई गु जाइश नहीं होती ! पी ओर शौचयइ की कोई व्यवस्था 
नहीं होती | इन चैरियों की कोठरियोँ € फौट लग्बों और ८ फीट चौड़ी होतो 
है। जो चैरियों सरकार या म्यूनिर्चिपिल्टी की जमीन १२ ई उनमें पाना के नल, 
आम शौचयह्न, और सड़कों को सुविधा अवश्य है। धन्व चैरियों में इसका 
अभाव है । रू 
भद्रात सरकार के भज्दूर विभाग तथा एक-दो सहकारी _शह उमितियों 
से कुछ मकान मजदूरों के लिए वनाए हैं।बर्द्िघम, कर्नाटक मिलने लगभग 
5०% अपने मे के लिए मकानों का अच्छा ग्रवंव किया हैँ | इस कम्पनी से 
चोर आदरशे मसजदू रत्याम बसाये ह। प्रत्येक सक्षान म एक केमरा, सामने वरामदा 
एक रसोई घर, एक स्वानागार और आंयन दोता दे। पक्की सड़कें बनाई गई 
है जिन पर बिजली की रोशनी का प्रवध है। पानी के लिए नल का प्रवन्ध है । 
खड़कों की रोशनी, पानी और उफाई का खर्च क॑गनी उठाती दे। पशिचिमी 
वंभाल की मॉति मद्राल-सस्कार ने मो एक श्रोविशियल द्ाउसिंग वोर्ड की 
ख्थापना को है। पु 
' कानपुर-के तीस चौथाई मज़्दूर वस्तियों दा अड्यातों से रहते हैं। बह 
अइाते व्यक्तियों को सम्पत्ति ई | लगभग २०० अहातों में बडा की अधिकांश 
'सजदूर-जनसंख्या निवास करती है | इन अइगतों में एक कोटरी और कह्दी-कदीं 
चआामसे वरामदे वाले बहुत से मंकान होते हें । कोंठरियाँ १० फीट लम्बी और 
झ फीट चौड़ी होती है । इवा और रोशनी तथा सेफ्राई का अवन्ध अत्यन्छ 
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शौचणहों की व्यवस्था होता हे !' आ्रयत माकाजी आर स्ग॒स्प तथा सपाइ वी 
दृष्टि स अ्सतोपतनक दोतो हे । 
कानपुर में मददूय रे (लिए अच्छे मह्ानों का स॒ुनिधा का प्रवध सबसे 
पहले ब्रिटिश इंडिया बारशशन ने क्या। इस पपना ने एलनंगज और 
मर्राबर्टंगज में दा बढ़े मज़दूर स्पनित्रश यसाय हैं । इन उपनिवेशों में १६६० 
क्वारटर्ो हैं। मकक्‍गाप्टशन दानों उपनिग्शों म॑ अच्छा है। मझानों की हालत 
अच्छी है, श्राप राम सपाई दे और चिक्रिण श्लौर शिक्षा का भी प्रवव हे। 
बाला थार शाचणद का मा व्यवस्था है। रतन के लिए मैदान भा हें। इसके 
अतिरिक्त कानपुर इम्प्र,पमट द्रस्ट ने मां मपदूरों प लिए उुछ क्याटर घनवाएं 
हैं। कुछ धर मिल मालिकों ने भी इस धार प्रयत्त करना घाह्दा है पर जमीन 
का कमा मे उनका प्रयत्न बुत सपल नहीं कथा है। सपुक्त रात की सरकार ने 
भी इस ओर घ्यात दिया हे । 
अद्दमदायाद-की मा ठाक एता दड्ा दबनाव दशा है। अ्रविराश 
मतदूर एक कमरे क॑ मकानों म रहत॑ हैं । इवा, पा पका अमाव, गदगी, पानी 
ओर शाचरइ कौ सराव व्यवस्था, 4 दग मत्ार्गों का विशेषता है। मिल मालिकों 
ने 'प्रहमदाताद मिल्स ह्ाउसिस क्पनी लिमिटड, के द्वारा मजदूरों के सकानों की 
न्यवस्‍्था की है। मकान म एक उमरा, एक ग्सोइपर और एफ बशामदा है। 
इन मरना या सप्राट, पाता सम्बधा प्रथस्था और मरम्मत ये बारे में वापी 
शिकायत है। कुछ मिल मालिकों ने श्रपती मिला के निड्ट दी 'चार्ले! बनयाई 
हैं, पर एक दो को छोड़कर उनकी व्यवस्था भी ठोक नहीं है। श्रइमदाबाद को 
लेबर एमोसियेशन न भा एक मजदूर उपनियेश का निर्माण दिया दै। हर 
मकान में दो कमरे, एक बरासदा और एक आयगन दे | इस योचना के अनुसार 


अम्वतोगत्वा २० वर्ष म सतदुर मक्तन का स्वय सालिक हो सका और हर महीने 
एक निश्चित रकम दनी होता है। 


असतोषतनयः होता दै। पाया [और शौप व लिए आम पानो के नलों भर 


नागघुर-में भी मां की व्यवस्पा उतना ही बुरे है जितनों दूसरी 
जगह। पस्चु एम्पेस मिल्स नागपुर ने मजदूर उपनिवश बनाने को जो योजना 
हाथ में ला है वह उल्लेखनीय है।मिल ने सरकार से इंदोरा के समीप २०० 
एकड़ भूमि लम्त पट्टे पर लो है और उस जाइ कपनो २५ लाग रुपया व्यय 
करने १४०० मकान बनवा रही है | सकान करनी वनवाती है पर मजदूर मासिक 
किश्तें देता है ओर श्रन्ततोगत्वा मकान उसका दो जाता दै। प्रत्येक पर में 


शौचगइ और पाना के नल की ब्यवस्पा होता है। मज़दूर कच्चे सकान भी बन 
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सकता है, पर सकास का सक्‍शा कंपनी देसी है ! कंपती मजदूर को मकाव घसाने 
के लिए पेशसी रुपया देदेतों है और सज़दूर मासिक किश्तों में दपया चुका देता 
है। इस उपनिवेश में सार्ववनिक उद्यान, बाज़ार, अस्पताल, स्कूल, सजदूरों की 
इन्स्टीव्यूठ तथा दूलरी संस्थाओं के लिए ज़मीन निश्चित करदी यई दे । 

चाय के बाभों--में ( आसास-वंगल ) भी मकानों को समस्या संतोप- 
जनक नहीं है । अधिकांश. मक्तानों मे एक डी कमरा होता है। मकानों की कुर्सी 
नीची होने से ख्ीलन रहती हें, हवा और धूप की कसी मकानों में रहती है। 
सघसे बढ़ी कठिनाई इन मकानों के बारे में यह दे क्रि जहाँ यह बसे हैं वह जमीन 
चूँ कि बागों के मालिकों की है इसलिये वहाँ किसी चाइर के आदसी को इस भय 
से नहीं आने दिया जाता कि बह मजदूरों को मड़कावेगा । वहां के मजदूर कैदियों 
कौ-सी अबस्था में रहते आ रहे हैं। 

खानोँ--में काम करने वाले मज़दूरों के रहने के मकानों की समस्या भी 
ज्तनी टी जटिल है जितती कारखानों के मजदूरों को | बंगाल की कोयले को 
खानों में मज़दूरों के रहने के मकानों को घौंरा! कहते हैं ।इन भौरों' में एक 
१०2९ १०' का कमरा दोता है और एफ कमरे में दो-दो त्तीन-तीत परिवार रहते 
है। हवा, पानी, सफाई, शौचग्रह, नहाने-घोने का स्थान सभी की व्यवस्था 
संतोष जनक नहीं है | 

जशेसद्पुर--में मज़दूरें के मकानों की समस्या को हल करने का अच्छा 
अस्त किया चचा है| जिस भूमि पर जमशेदपुर नगर वसा हुआ है बह टाटा 
कंग्पनी की सम्पत्ति हे। नगर का प्रबन्ध ऋपनी के देख-रेख में दी होता है। 
रोशनी, नालियों और सड़कों को सफ़ाई, शिक्षा, चिकित्सा तथा जल की 
व्यवस्था का व्यक्ष कंपनी ही करती दै। मजदूरों के रहने के लिए. भो कंपनी ने 
मकान बनवाये है| मकान के चारो' ओर छोटा-सा बगीचा होता दे और साफ 
शौचय्रहों' की भी व्यवस्था की गई है। मजदूरों को भी कंपनी रुपया कल देकर 
मकान बनाने के लिए उत्साहित करती है। 

कोयले की खानो' पर काम करने वाले मजदूरो' के लिए भारत-सरकार 
ने जो कोल माइन्स वेलफेयर फन्‍्ड स्थापित किया हे उसका एक उद्देश्य मजदूरों 
के लिए मकानों की व्यवस्था करना भी है।ये मकान विह्र, वेंगाल और 
भध्य प्रदेश और बरर की खालों के सजदूरों के लिए .बर्नेंगे | छुले ३०००० मकान 
बनने की योजना है। ये मकाच उपदिवेशों को शकल में बनेंगे | खानों के 
मालिकों को भो अपनी जमौन पर मकान बनासे को स्वीकृति है । मकान बनाने का 
खर्च फन्‍ढ देगा और जसीन मिल-्मालिक | 
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सनदूरों के रहने के मरा की समस्या रितिनी जिक्द है, यह उपगुत्त 
वश मे स्पए होगया ढोगा। तश बठवार ने इस प्रश्न का और मर्वक्षर रूप 
७ दिया है।इस समस्त काइच हश काश्रार्विरु उनति ये लिए अ्त्यात 
आवश्यक है । हस मायध मे उममांन को कसी का सी एक प्रश्न दे, यद्यपि सरधार 
उचित मुझवता हकर मादूगें तर रहने के सकाच बगान घ लिए कानन से 
( कार एक्वालाशय एक्ट ) तमान ब्राप्त कर सकता है। थदि सजाने मिलोंस 
बुर बनाप॑ था ते हातायात जा श्रच्छा प्रबाध हा यह अ्रयस्त आवश्यर है 
साकि सवतर को सक्ान 7 संत श्रान चान मे कच्नाद ने | उने शरीयागिक 
छाटा मे वा पहले ने ही पने आवाद ह नए कारसान जहा तक समव हो नहीं 
उतरालन डिप जाए। पर ”स सम्ब व मं सयस मदइसस्‍्त् की बात यह देकि इस 
सशस्पा का इव एक तेशयायां जाति के खाघार पर द्वा'प्टो समता श् ॥ भारत 
सरफार और राप को गरतकारा तथा उच् गपतियों और मज़दरा समो फे 
सयोग की ”सम आयश्यकता होगा य४ अशा जीजाती हैविे प्लानिंग 
कमोशन जो पोजना ?श उ लिए ते ।र कर रद्दा हे उसमृ स्ाना की समस्या 
को इल करने के प्राथमिकता टी तायगी | 

साम दि एम्ज्ञा --मज़दूर वग के लिए सामात्रिक सुरक्षा वे प्रश्न 
भा बदुत मं वपूण है। हम #खत है कि मतदूर को श्रनेका प्रकार की शनिश्थित 
ता आर सतरा का सामना करना पड़ता है जैम यकारो घीमारी श्द्धावस्था, 
खयु दुघटना चिसर कारण श्रस्था” अ्यशा स्थाइ तौर पर मजबूर काम करने 
के आयोग हा ताता इ और बाजापैठा होना [ स्मरियों के लिए ]। प्रत्यक 
ओद्यागिर दस्त स उनत राष्ट्र म ६ अक्ार की श्ानन से व्यवस्था हे कि जब 
सा मेचदूर का जपसुक्त खतरा मसक्सी एक्या अधिस्का सामना फ्रसे 
बा श्रवसर था तो उसकी आधिक तथा दूसरे अक्ार से सहायता को ता सके 
उपयु क्त सतरों म स किसा एक के निए, वेस बकारो, बीमार! श्रादि, श्वलग से 
व्यवस्था हा सक्ततां हे और यह भी होता है कि कई मिले जुले खतरा की एक 
साथ प्रथत्या हो, तेस बौमारो, बच्चा पैदा होना और चांट लग जाता । इा 
मे चित्रि सा आर डाक्टरों सदायता कप आवश्यततता होती है और सभी एक 
चोवना के आतगत हा व्यवस्था कौ जासक्ची है | वास्तव मे दखा जाय तो 
सामातिक सुरक्षा का साधा साधा अर्थ यह है कि आज के आधुनिक समाज में 
उय खतरों बा समय समय पर प्रत्येक ब्यक्ति हो सामना करना पडता ड्ढे जिनझ 
2 जी मिी हक 232 नहा है श्रौर इसलिए समाज का कत्तच्य है कि बह 

ईन खतरा स झुरुता फरे। यहा थद्द बात अवश्य ध्यान में 
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रुखनें की है कि सामालिक सुरछा का यह ध्येय कंटापि नहीं है कि समाज में 
उद्यादक श्रम और काम का महत्त्व कम हो जाए और व्वक्तिशः लोग यह सोचने लगे 
पक जब बीमारी, वेकारी, अथवा इद्धावस्था में सहायता मिल डी जायगी तो अद 
काम करने की और उत्पादव की चिन्ता क्यों की जाए | समाज के व्यक्तियों को 
सस्ता का मार लेने का यह अर्थ कदापि नहीं रूगाया जा सकता है| घास्तव मे 
चात तो इससे सर्ईया विपरीत है। जिस राष्ट्र में ढलादन और राष्ट्रीय आ्राव 
फजित्तनो अधिक होसभी उतना ही सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न आखानों से इल हो 
अकेसा। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की योजमात्रो पर जो व्यय होगा उसकी 
मत उन्नत और साथव-सम्पन्त राष्ट्र में ही हो रकती दै। सामाजिक सुरक्षा के 
सम्बन्ध में दूसरी विचारणीय बात यद्द है कि यदपि प्राय्म्म साशमिक उत्वा के 
अलग-अलग खतरों के लिए अलग्र-शलग योजना बनाकर किया जा सकता है, पर 
अम्तिम ध्येय यह होना चाहिये कि राप्ट्रव्वापी सामाजिक झुस्छा की एक सम्पूर्ण 
* योजना हो जो राष्ट्र के लव लोगों पर लागू हो और जिनक्ना एक आधारमूत 
सिद्धान्त यह हो कि जब एक व्यक्ति क्रम करने के योग्य किसो कारण से सही 
रहता है तो उसकी आय का ऐसा निश्चित साधन उसे आप्त होना चाहिये फि 
अह अपना शेष जीवन आराम से व्यत्तीत कर सके । चर्चिल के शब्दो में-- अनि- 
चाये दीमा सव लोगों के लिए. और सब कामों के लिए--जन्म से झत्यु ढक 
'फ्रिटेन की बेबरिज सुरक्षा योजना का मी यही आधारभूत सिद्धान्त दे कि कार्य 
ज कर सकने की हालत में व्यक्ति को एक निश्चित आय मिल सके जिससे साथा- 
रणतया बह अपना निर्वाह करले। सामाजिक झरका का एक महत्वपूर्ण पहलू 
उसपर दोसे वाले खर्च को व्यवस्था करना हैं। इस संबन्ध में मूलतः दो आवार 
अचलित हईँ--एक सामाजिक वीमा का जिसके अनुसार जिन व्यक्तिः लाभ 
पमेल्ञता है बद्दी प्रवानतः खर्चे के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, दूसरा सामामिक सहा- 
चता का जिसके झठुसार खर्च का जिम्मा समाज अर्थात्‌ राज्य पर होता है। 
आज़ तो सामाजिक सुरक्षा को देशव्यादी योजनाओं में इन दोनों आधारों का 
अमुचित्त समन्वय होना आवश्यक ई । न्यूज़ीलेरड, डेनमार्क, स्वोडन वथा दूसरे 
कुछ देशों में ऐसा दे मी | 
भारत में सामाजिक छरक्षा के सम्बन्ध में अभो कोई विशेष प्रयत्व नहीं 
हुआ दे | इसका एक प्रमुख कारण यह भी दै कि भारत में अभी उद्योग-धंषों का 
चहुत विकास नहीं हुआ दे | रोचल कमीशन [ लेवर | ने वेकारी झम्बस्धी वीभा 
तो मारत के लिए.ब्यावहारिक सही ससका और बीमारी के वारे सें उसने यह 
पसिफ़ारिश की कि इस सम्बन्ध में विचार करना चादियें और इस इस्टि से एक 
छ्‌ 




































१३० आर्तीय अ्थशाह्त्र की रुपरन्ाा 


याजया मां प्रस्तावित को । इस प्रश्न पर बोस्य टंकसटाइक छेदर इत्वायरी 
छमटा व भा शियार किया । खीर श्राप मरयियों ज प्रथम ताए सम्मेलयों में भो एस 
मार ग यिचार हुआ | श्रासिरशार भारत समवार 7 माय १६४३ में प्रो० बाई 
पौण श्रचाखर की झा दावित पवदूरों र लिए स्वाश्य-बामा का एक योहना 
तैयार क्रय के लिए निपुत्त किया । १६४४ में प्रार अदरक र का तिपोट प्रहा 
सित हूट। भारत मरगार वे तिमतय पर प्रतशष्ठास मद्धदूर सूप मे मत का 
रुक शोर गाव याप + दा विशवेशा का इसिए नियत किया हि येमां ओर 
झटारफ़र का रिपा्त +र विचार करत अषा। राय भारत सरकार को 5 | 
दाझ्मा शाउश्यर ताय पढ़ताल आर विचारणि/मय रं॑ बाद झडास्ए रिपॉट 
पर पृ पुमाव दिय जा भारत सरजार द्वारा धत्ाशित जिय सर । इसी आायर 
पर फिर सारत सरकार न उयभ्धर २६४७ मे एक बित पहिंचर किया श्रौर *६ 
अपग्रैय १९४८ की बढ फ्ादूय बने गया । इसो का नाम एमप्लॉन् सेट इउपो 
रैम एक्ट! है | बह एक्ट उप सब बारसानों पर जो मीसमी फारसाने नहीं हैं 
लागू हता ४ थ्रौर ८००२० भासिऊ तक पाते वाचे लोग इसओे न्ोत्र में आते 
हैं। एमप्लॉइज् स्टट दृश्यारेस करपोसशय! माम का एक स्पतन्न रास्था छो इए 
एक्ट 7 झ्रनुसार यार्य-सचालन का भार दिया गया है। एफ् पे श्ातत हकदूरों 
को ज्षो लाभ,मिल सतते ह य यहें-बामारी लाम,पयूति लाम,काय शक्तिह्वास-लामः 
आश्रित लाभ और विक्रेता लाम। पिलदाल उुध चुने हुए ट्ोगों में 
हो इस एक्ट को लागू करों था निश्चय फ़िया यया द क्योकि श्रधिक्त आर 
अआधारपर लागु करा य जिए पृण व्यवस्था श्रभी तऊ हो 7हा सकी दे । मारत में 
सामाजिफ मुरक्षा क क्र म उठाया गया यह पहला मदत्वपूण हृदम है। इसक 
अवाधा बस मस कस्पेससेशा एक्ट, सेटरनिटी बनिश्िशिस एक्टर, छझर कील 
माइस थोविदेट फसल एड बानस स्कीम्स एफट के अन्वर्मत नी सामामितः सुरता 
की उछ ब्यवस्गा को गई है। व्यक्तिगत उद्योगपतियों और पिलों ने दी कह।- 
कद्दी अपन मह़दूरों क निए रिटायरमट वलिटिट रसोम्स [ मसल लौपर अदर्स 
ग्रच्युगी स्कीम [ टाटा आइरन एड स्टाल कम्पना ] और प्रोविडेटट फरडों को 
व्यवम्पा की है । रेल्दे कम्पनियों ने मी अपने क्मचारियों क॑ लिए प्रोविडेट 
चाड आदि कप न्यवस्या कर रखी है। 

जब अप भाषण भाप ई पी हि माण मचमि हक 
को निर्धनता, मकद्रो ह रक्रो के गे बुत छुछ वाली दे। देश 

५ मछूरो का आिक दृष्टि से असामथथ्यं श्रौर दस्यो तथा आवड़ो 

को कमी दुछ ऐसी कटिनाइयां हैं जिनके कास्ण खामाकित गुरदा का्शत 





उद्योग-घन्वे--अम श्श्श 


“हमारे देश में और भी अधिक लटिल वना हुआ है । पर हमें इन लव कठि- 


लाइवो को जीतना होग्प और भारतीय मजदूर के लिए सामाजिक चुरक्षा की 
अन्ततोगत्वा समुचित व्यवस्था करनी होगी । 
आय और रहरुनसहत का दुज्लौ:--मजदूरो सम्बन्वी अन्तिम और सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी आय का हे ज्ञिम पर उनके रहन-लहन का दर्जा 
भी बहुत कुछ निर्भर है | इस सम्बन्ध सें भारतीय मजदूर की क्‍या स्थिति है इस 
पर अब इस सऊंक्ष॑ प में विचार करेगे । 
मजदूरी फे कई आधार होते दे । दो आधार जो सबसे श्रधिक ध्चलित हैं 
दे ये ईै-समय का आधार और काम का आधार | अगुक समय तक काम करने 
पर अमुक मजदूरी मिलेगी; यह समय का आधार है । आर अमुक कास की असुक 
भजूदूरी मिलेगी, यह काम ज्ञा आघार है । भारत में अधिकांश धंधो' में समय के 
अनुसार मजदूरी दा जाती है । परन्त कुछ घंघे ऐसे भी हैं जिनसें काम के अनुसार 
सजदूरी देने क्री प्रथा बहुत प्रचलित है, जैसे- वस्त-व्यवमसाय, इंवोनीयरी सम्बन्धी 
उद्योग तथा कपडा सीने के कारखानो' में | कहदी-कट्टी' उपयुक्त दोनों पद्धतियों 
का सम्मिश्षण भी कर दिया जाता है | भारत में ऐसा घहुत कम है । दात्तव में तो 
दोता यह है कि न केवल सिन्‍्त-मिन्न उद्योगों में परन्‍्त एक ही श्रकार के उद्योग में 
एक ही स्थान अथवा अलग-अलग स्थान में मिन्‍व-भिन्‍न मजदूरी की पद्धति ठेखने 
को मिल जाती है । 
मज़दूरी 'के सम्बन्ध में दूसरा सवाल मजदूरी के दरो का है। इस बारे में 
एक महत्त्वपूर्ण घृत बह दै कि दुसरे भद्यायुद्ध के कास्ण भारत के ओद्योगिक 
भन्नदुरी के ढांचे में धटय क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। सुद्काल में केन्द्र 
तथा राज्य की सरकारों का बराबर यह प्रयत्त रहा क्लि उत्तादन अधिक से 
अधिक हो और इस दृष्टि से मज़दूरों को उनकी आय को बढ़ाकर, वरावर संतुष्ट 
रखने का*पवत्त क्रिया | मज़दुरों के वेदन सस्वन्धो कगड़ों को सुलकाने के लिए . 
ओद्योगिक पंचायर्ते और कचहइरियें नियुक्त की गई और उन्होंने जो फैसले दिये 
उनसे भजदुरों को अवश्य लाभ भी हुआ | औद्योगिक पंछचतों के निर्णय के लागू 
करने के पदले वहुत-से उद्योगों में आधार भूत मज्दुरी बहुत कम थी | और कई 
स्पानों प८ संहगाई-भत्ता मूल वेतन से चार से पांच गुना तक था| पर मारत- 
सरकार हारा क्रेनद्रीय वेतन कमीशन की सिफारिशें मान लेने से और ओऔद्योगिक 
पंचायतों के निर्णायों को लागू करने से, देश के औद्योगिक मद्भदूरों का एक अच्छा 
अश आज से कुछ बर्ष पहले जो मूल बेतन पाता था उससे कीं 
>अधिक मूल वेतन पारहा है। इसी कार सन, श्ट४७ में जब घोर्ड ऑँक 














श्३्२ मारतौय अथशास्व की रूपरेशा 


कसीलियेशन की सिपाग्शिं सरबार ते स्वाक्ार करलीं तो कोयले दे 
सानों के मज्जदूर्सा का मज़दूरा में भी यथर्ट इृंद्धि हुई | रीगे कमेटी ने 
अपना सौर मे लिखा $ कि अधिक्ताश संगठित उद्यार्गों में सगदर्रों के मूल वेवन 
मे बुत थाड़ा परियता हुआ पर जो उद्याग सगदित नहीं है श्रयवा जो सुझ फ 
समय मे कापी व हैं तस--काच ग्थया इवाजियरी के काएगने, उनमें महू 
व मल वतन मं काप। दढंद्धे हुई है। कहीं कहीं १००८८ से भी अधिक | मुद वे 
समय जा मदगाह हू उसझ पूर्ति करन पथ लिए भारत मे मजदूरों के मूल बेतन 
मे हृद्धि पु वरव उनको संडगाइ भने के योग से छऋषित्र' सज़दूरां दो गई। इसके 
अलाषा मजदूरों को सरते दामों पर लायाक्ष वेचन को श्यवस्था सीषी गई। 
मदगाइ भत्त का बोइ सय माय आवार अमा तक निश्चित पहीं हुआ है। 
अलग झलग रथाना और श्रलग अलग उद्योगों म ही नहों बल्कि एक ही स्थान 
ये' एक ही उद्याग के विभिन कारखानों म मदगाई भने का अलग श्लग श्राधार 
पाया ज्ञाता है। भारताय मजदूर के मूल वतन सम्बधधों म॒स्य मुल्य उद्योर्गों के 
झआाकड़ों को दस । से मालूस पड़ेगा कि शांत भी न्यूनतम मूल वेतन ३० ६० 
मासिक्त स और स्यूनतम महंगाई भत्ता ७० घ० मासिक से अधिक गई है। 
हसका अ्रथ यह है हि कुल मामिक आय १०० २० मासिक से अधिक नहीं है! 
उदाहरण फ लिए सयमे श्रधिक श्राय बध्य उ्यांग में काम करने वाले मह़द्‌रों 
की है | बग्बई मे 'यूनतम मल वतन ३० झ० और महयांइ भत्ता ४२२० श्रीर 
अहमदाबाद में “पूनतम मूल वतन र८ रु७ '्रीर महगाई भत्ता ७० र० १६४८ मे 
था। खान क मज़्दरों की श्राय सबसे कम है और उनम भा अवरक फे खांत मे 
मजदूरों को | पश्चिमी बगाल मं बोयल के रगन के मनदुर का १६४६ मे न्यूनतम 
मूल बतन १३ रू० श्रौर महंगाई २० छ० उन २३ र० सासिक आय थी और 
बिहार के झाबरक के खाद मत्रदुरों का युल न्यूनतम मासिक क्राय रेस र० 
( ११ र० बतन और २७ र० महगाई ) थी। भारत म भज्जदूरों के दर झ्राम भौ 
रकम दर वगा का आशा दागी के गा कण 
आवति मे की 008 हि महंगाई को ध्यान में रसने हुए मज़दर्शों की आपिक 
जहा दिया जा लगा माप हक या नहां। इस स्वप में कीई एव कप 
और इसलिए: अईदर परीम का चुत्र पहले से काफो बड़ा 
दएनिए मदर बग को बदल से अधिझ काम मिलने लगा । पर जँ 
जक अवि मच्दूर दान बाली थ्राय का सबघ है, निए उदयोगा में महगाई फे अउपात 
मे सदृगा३ मचा भा बता रहा है भीचे का श्रेणी के मज़दूरों की वास्तविक आय 
जी है। पर ऐसा बटुत कम जगह हुआ है। रौगे कमेटी का कहना है, सारे देश 


ड्योग्-बन्दे--श्रम श्श्शु 


को सामने रुख कर यदि राय बनाई जाए तो यह कहता होगा कि सबसे कम 
मक़दूरों पाने वाले जो 'अन स्किल्ड लेबरर' हैं, उनको मंहगाई के कारण बहुत 
नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। कुछ संगठित उद्योगों में--जैसे जूट, व[ग, खान, 
मभज़दूर कौ वस्तविक्ष आय निश्चित रूप से कम हुई ई।जो अच्छी श्रेणी के 
सज़दुर है उनके बारे में छुछ अपवादों को छोड़कर जहां मंदगाई के अनुपात में 
भत्ता मित्रता है, साधारणतवा यह कहा जा सकता है उनकी वास्तविक 
आय में कमी हुई है। मजदूरों की ऋ्राय का मूल वेतत और संहगाई के अलावा 
एक साधन और द। दह है 'वोनसत' मिलने क्र । बोनस मुनाफे के आधार पर 
भी दिया जाता है, उपस्थिति के आधार पर भी दिया जाता हे, और काम के 
आधार पर भी दिया जाता है। बोनस का हिसाव मासिक्र वेतन के आधार 
पर लगाया जाता है, अर्थात्‌ ४ महौने के वेतन जितना रुपया साल भर भें बोनस 
के रुप में मिलेगा | कई भारतीय उद्योग-धं्धों-द्वारा झपने मज़दूरों को बोनस 
भीन्‍दिया जाता है। मजदूरों की आय का एक और साधन लाभ में हिस्सा 
मिलता है । भारत-सरकार ने इस ज्िपय पर विचार करने के लिएं एक कमेटी 
भी नियुक्त की थी जिससे कुछ सिफारिशों भी को | पर अ्रभी सरकार से इस 
बारे में कोई निर्णय नहीं किया | फिर भी टाटा कंम्पती जैसे प्रगतिशील उद्योग- 
पतियों ले अपने मज़दूसें के लिए. लाम-विभाजव की योजना जारी की है जिसके 
अतुसार कंपनी के सालाना शुद्ध ल्लाम का र७ड्ड ग्रतिशत मजदूरों को उसके द्वारा 
कमाई गई भज़दूरी के अनुपात में बांटा जाता है । 

मज़दूरों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी मिले इसकी कानून हारा 
भी व्यवस्था की जा सकती है | औद्योगिक दृष्टि से उन्नत कई राष्ट्रों में जैसे इंगलेंड 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि में ऐसे कानून हैं | भारत में भो १६४८ में स्पूलतम 
मजबूरी एक्ट पास किया गया जिसके अनुलार खेती तथा कुछ ऐसे दूसरे उद्योगों 
मे जहां मज़दूरों का अत्यधिक शोषण होता दै, सरकार हारा न्यूनतम मजदूरों 
निश्चित की जा सकती है। पर इस एक्ट के अनुसार अमी कोई कार्य नहीं 
क्रिया भया है । हे 

मक़दूरी के सम्बन्ध में विचार करते समय एक और प्रश्न प्रर्ठ॒त होता 
है और वह यह है कि मज़दूरी समय पर खुकाई जातो दे या नहीं ओर उसमें 
से बुर्माना आदि के रूप में कोई अनुचित कटोतरी करली जाती है या नहीं। 
भारतीय मज़दूरों को इन बातों के बारे मे काफी शिकायत थी।॥ पर १६३६ में 
जब भजुदूरी डुकारा क़ादव पास कर दिया गया तो इस बारे में छुघार ही गया 
है। अब भज़दूरों को वेतन समय पर मिल जाता है। मजदूरी बुकारा कानून. 





श्रैड भारताव अथशास्त्र का रुपसया 


(६ परयेट शोर बदन एक्ट ) में बई सी प्रीवद लगाया गया हैकफि ववल उडी 
आयशा के लिए उम्राया क्द्रा जो सकता ई विन बारे म पूर्व घोषणा कीौजा 
झुका है | 7सताना रुप ग दो 6। दैस से अधिक पं शिया जा सकता और २४ 
यद मे सम आयु हे वालत पर उुसाना 3 7 विश ला सकता । 

जब तक इसने मारतीय मरदुर कौ आउ वे सम्बंध में विचार स्‍्सिद। 
पर वु उंतले (तन परसे हा उसऊ रहने सहन मे दुन या अगुमान नहीं सागाया 
भा सरता । उसर लिए ओर मी उड़ वार्ता का जियार करया आवश्यक है। 
सबसे पहिया बाते ता रहते सइग यय + बार मे दै। दूसरे शब्दों मे, अगर 
मैंदगाइ दे का उपा श्वाय में रईय सटन झा हवा नाग होगा तिसम कि सस्लापन 
ख्रगर होगा ता रहय राहय का दवा जगा तो सवा था। दूसरा मात गिमा 
बदन सदत +# दव से सम्यध श्राता हे बह यथद दे हि परिवार में दितोे लोग 
हूँ श्र उनमे कप शावा को सरपा क्या दै। नोसरी वात जिलका रहने सहईम 
क दर्ज पर श्रमर पढ़ता ई पह्द यह है कि श्राय + ह“य कोइ रादायक रादन ई 
या पहा और ता काम व्यक्ति करता है उसम उनसे ते अलावा और किसी 
प्रहार की सृतरिया लैस--गकान, शिता, चिशिणा आदि की थास दया 7ही। 
ओर अम्लिम बात नो सबसे झधित महस्वप्रण मा है वह है सन सम्बधधी 
श्ादर्ता की, कि सनदूर अपनी श्राव किन याता भखच करता है आर वह 
समम साचकर खज़ र ता दे या उद्व । क्योंकि फवच इसी बात से किसे स्यति 
के रहा सहन के दर्से का पत्ता नह लग खबना कि बह खर्चे कितिता फरता कि 
पर खाय में यह मी दसना हागापि एर्त कित चीजों पर फ्िया जाता हे 
उपयुक्त नमाम दृश्यों स यदि इम मारताय मत़ूर को स्थिति पर दियार करें 


नी इस इस नत।+ पर आया पढ़ेगा कि उप रहन सदन का दना सा्तोंदनतक 


नहीं है। उसकी ग्राय और उसर सश्बले में सुर सहन के सर्च का विचार 


करने पर दरान दस हि छुल मिलाकर उछ गाचे की भेशी के मझदूशा को 
छोड़कर दूसण का जहाँ तक सम्बंध हे, आय को अपना व्यय अधिर बढ़ा है। 
दूसर मद्ायुद्ध क बाद से रहन सन्‍न का ख्च तौन गुने से लेकर का बदी 
छड़ गुने तह बढ़ा है। ज़ाहिर हैं इस अनुपाव म॑ श्राय नहा बड़ी दे 

इसका असर इहन स्व + दर्ते पर बुर पढ़ा द। चद्ा तक परिवार र सोगों को 
संख्या और उनम कमाने वालों को सराण का प्रश्न है, उश्लब्ध आऊदी से पता 
चलता है कि परिवार का सस्या ५ से ७ यवियों त्क गानों जाना चाहिए और 
उनम कमाते वालों का सरयाद्राव ११ से २ आदमी के बराबर की मानना 
चाहिये | इन परिवारों क॒ मासिक थराय सम्दधी आकड़ा से पता चलता है कि 


उद्योग-घन्वे--क्षम १३५ 





चअह आय प्रायः ६० और ७० र० मासिक के आरयास है। यत्रपि बम्बई और 
जमशेदपुर जैसे स्थानों में १०० झ० माशिक के आसपास और अहमदाबाद 
स्थान में १३४ ८० सासिक त्तक भो वह झआाय पाई जातो दे। अहमदाबाद 
में चू कि परिवार के लोगों की संख्या भी ५ से कुछ कप है और उसमें कमाने 
बालों की संख्या भी ९३ से कुछ अधिक ही है और रहन-सइन का खर्च मी 
रूगभम ३३ गुना बढ़ा है [युद्ध के पूर्व समय से], इसलिये यह कहा जा सकता है 
कि अहमदाबाद में मक़दूरों को स्थिति सब जगह से अच्छी दे । जहां तक विभिन्न 
चौज़ों पर होते घाले खर्च का सम्बन्ध हे, यह पता चलता है कि परिवार को 
आय का ५० प्रतिशत से अधिक और प्रावः ६० प्रतिशत और कद्दी-कही तो 
७० प्रतिशत और ८० प्रतिशत के आस-प्रूस॒ तक भोजन पर खर्च हो जाता है| 
ईधत पर प्रायः ७-८ प्रतिशत ओर कही कहीं १०-१२ प्रतिशत तक व्यथ दोता 
है। छह, करिया फे खान-मज़दूरों का खर्च ३ प्रतिशत से भी कम आता 
लकान पर व्यय हे प्रतिशत के लगभग से ७ अतिशत तक्क जाता ई। पायः 
३ प्रतिशत से ५ अतिशत खर्च माना जा सकता है। कपढ़ों पर अ्धिक्रतर खर्च 
१० प्रतिशत से १२ अतिशत्त के आस-पास है। प्रायः १५ प्रतिशत से २० प्रतिशत 
खर्च दूसरी बातों पर माना जाना चाहिये। भज़दुरपरिवारों के खचों के 
उपयुक्त चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋाज भारतीय मज्ञदूर अपने जीवन 
की अनियार्च आवश्यकताओं पर ही छापनी आच का एक बहुत बढ़ा भाग व्यय 
करता दे | इससे उसके रहद-सहन के दर्जे पर अउछा प्रकाश पढ़ेता है और 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका रहच-सहन का दर्जा संतोपजनक् सही है। 
अबश्य है कि सज्ञदूरी बढ़ने के कारण कही-कहीं मज़दूरों ने पहले की अ्रपेणा 
कुछ ऊँचे दर्जे का अनाज और कपड़ा आदि काम में लाना आरम्म कर दिया 
है, पर इससे उसके रहन सहन के स्तर में कोई मौलिक अन्तर आवा हो ऐसा 
नहीं भाना जा सकता | उसकी मकान शिक्षा, स्वास्थ्य, और मतोरंजन सम्वस्धी 
स्थिति का हम पहले वर्णन कर चुके हूँ क्रि कुछ मिलाकर वह बचे असंत्तोषजनक 
है। जिस प्रकार का भोजन करने को उसे मिलता है वह भो स्वास्थ्यप्रद नहीं 
॥ प्राय: बार तो बह बासी भोजन ही करता है | दूध ओर साग्र- 'सब्ज्ञी 
जैसे पौध्िक पदाथों का उसके भोजन में असाव-सा है। भोजन बनाने का ढंग 
अच्छा तद्दी है.। इसके ऋलावा दिन मर की अपनी थकान उतारने के साधन 
स्वस्थ मनोरंजन के स्थान पर शराब पीना या अश्लील सिनैमा देखना मात्र 
मजदूर के जीवन की इन तमाम बातों को जब हम एक साथ कल्पना करें 
समझ सकते है कि वास्तव में उसके रहन-सहन का दर्जा कैंसा हैं और 




























र्रे६ भारतीय अश्रथशास्त्र की रूपरेखा 


उसमे क्तिन सुधार की आावरयकना हे। श्रात्त तो भारतीय मज़दूर का रहइन 
सहत का हजा झत्यत झम्तास्व्ययर और याचा है, इसमें कोइ सदेह नहीं। 
बफयु >वारताय मउटूर के आधिए तीयन ये चित फो पूरा करने के 
लिए उसकी ऋण सम्बाधा 7 यति या भा थोड़ा भाग दोना शायश्यर है। मारतीय 
सवदूर आर विशयतया जो कारसाना म काग करते हैं प्राय कज़दार होते हैं | 
आय की श्रपयासता दा इसका एफ सात कारण -ढहीं, है क्‍योंकि जितकी श्राप 
अपन्गह्त अच्चा हैं, वे झविक ऋणयग्रस्त मो हैं । उदाश्रण ये तौर पर श्रद्दमदा 
बाद गैस स्थान म जहा झराय अच्छी है, ऋण मे कौ” कमी यहीं हे । मजदूरों पे छए 
सम्बधी जो झावड़े उपलाय है उनसे पता लगता है कि बम्बई में ६४ १ प्रतिशत 
जलगाव में ६० ७, प्रतिशत शोलापुर मे ८३ ७, प्रतिशत कलऊते में ४१५, जम- 
'दपुर में ६९ २, प्रतिशत और भरिया म २२ ३, परिवार कपदार हैं. भौर 
आयात फ्ज प्रति परियार मस्बइ में लयसग १२५ र० » जनगाव म॑ २२७ दझ०, झले 
फसे में ११७ 5०, जमशदपुर में २३५ रु० और मरिया म रं८ रू० पाया गया। 
राग कमी का इस सम्बनप में यह कहना है कि मज़दूर को बुरी और फ्वूत सच 
करन को आदत भी उसने छजदार होने का एक कारण ह, पर मूल कारण 
डसकी अप्वात श्राय ही द। जहा तक क्रि प्रथागत खर्चों का प्रश्न है, रौगे 
कमेटी का पहना है कि मज़दूर को ये खर्चे करने ही पह़ेंग श्रौर इसलिए अच्छा 
यह है कि उनको सामने रखकर दी उसकी आय ये बारे मे ति्ेस करमा 
चाहिये। “जीन! पर मज़दूर को निभरता सा उसप ऋण की समस्या के थोड़ा 
पचीदा बनाती हे । रीगे क्मटी न वा यह भी लिखा है हि यदि मज़दूर को ऋण 
मृक्ते करने के पसत्त क्ये जायें नो वे उसमे सहयोग दते हैं, यदि उनको इसकी 
भापश्यकता चच्छा तरह से समभाने का प्रयत्न किया जाये | सरकार साख- 
समितिया + प्रचार; उबित शिक्षण और उचिन क्ादूनी सरहण से इस शमत्या 


का इल हो सकता थदि इसा क साथ साथ मनदूरों की आय में शावश्यक वृद्धि 
करत क प्रयत्त भा क्ये ताये। 


“भारतीय मझदूर की काय कुशकता --मारतीय औद्योगिक मजदूर ने 


विपय में प्राय यह कह्य जाता रहा है हि दूसरे देशों के मज्ञदूरों की अपना 
उसमें कायन्तमदा कम है। अ्रविकाश भारतीय उद्योगपति तो उसे कम वेतन 


उद्योग-धन्वे--श्रम श्द्क्ष 


चह ध्यान रखना चाहिये कि उत्पादव का परिणाम किन-किस बातों पर निर्मर 
रहता है | उसके लिये केवल मजदूर दी क्षिम्मेदार नहीं होता । जिन परिस्थितियों 
में मज़दूर काम करता है, जिस तरह का सामान काम करने के लिय उसे मिलता 
है, जैसी मशौनों पर उसे काम करना पढ़ता दे; कारखाने में जैसी व्यवस्था है 
और जितना वेतन उसे मिल्तता है--इन सभी बातो का उत्पादन पर असर 
पढ़ता है। फिर मजदूर का भी जहां तक सम्बन्ध आता है उसमें उत्तकी शिक्षा 
कैसी हुई है, उसको कैसा भोजन मिलता है, उसके रहने का कैसा मकान है, 
उसके मन्तो रंजन की क्या व्यवस्था है, बीमार पढ़ने पर उसकी चिकित्सा की कैसी 
व्यवस्था है और उसके आस-पास का जीवन कैसा दहै--इत सब चातों का असर 
पढ़ता है | अस्त, अगर किसी की यह मान्यता द्वो कि उपयुक्त सब ॒वातों में भार- 
उौय मक़दूर और दूसरे देश के मज़दूर को परिस्थिति मे जो अन्तर है उसके लिए 
शुजाइश छोडने के बाद भी, मारतीय मज़दूर में कुछ ऐसो म्रक्ृत्तिदतत कमी दे 
कि वह दूसरे देश के भज़दूरों की अपेज्ञा कम कार्य-कुशल है तो यह सर्वधा निरा- 
धार और अमोत्यावक वात है । सच पूछा जाए तो भारतीय मज़दूर की कार्य- 
फमता के वारे में परोक्ण तो नहीं के बरावर ही हुए हैं. और उसकी कार्य-कुश- 
लता की कमी के बारे में जो उदाहरण अवतक दिये जाते रहे हैं, थे घिना उसकी 
परिस्थिति का ध्यात रखे केबल ऊपर ही ऊपर की बातों के आधार पर दिये जाते 
रहे हैं। कई उदाहरण तो मजदूरों के शोषण करने के लिए.औचित्य स्थापित 
करने की हृ्ठि से ही उद्योग-पतियों द्वारा दिये जाते हैं, जैसे-यह उदाहरण कि 
लेंकाशायर कौ एक औसत लड़की वस्त वुने का छह भारतीय मजदूरों के बराबर 
काम कर सकती है। औद्योगिक कमीशन के सामने सर एलेक्जैंडर मैकरोबर्ट से 
कही था क्रि अंग्रेज भज़बूर भारतीय मजदूर से चौगुना कार्य-कुशल है। सर 
क्लिमेंट सिम्पसल का झनुमान था कि लंकाशायर मिल का एक मजदूर भारतीय 
मजदूर से २६७ शुना कार्य कुशल दे | पर डा० मिलवर्द स्लेटर का यह कहना है 
कि इस हुलना में भारतीय मजदूर की झच्षमता अतिरंजित रूप में दिखाई गई है । 

एक करबे पर भारत और इगर्लेंड सें कितने मज़दूर काम करते ईं, केबल इसो' 
पर से दोनों देशों के मजदूरों को कार्यकुशलता का अनुमान नहीं लगाया जा 
पकता । भारत में मज़दूरी कम होने से अधिक मज़दूर लगाने में लाभ होता है 
जबकि इ'गर्लेंड में ऐसा नहीं है| भारतीय मज़दूर के बारे मे सर टामस दाखैड 
लिखते हैं “भारतीय मज़दूर से किसी मी उद्योग में, जो इस देश में चल सकता है. 

कमर लिया जा उकता हे। मैंने जमशेदपुर मे उन मजदूरों को देखा दै जो कुछ वर्ष 
पहले जंगलों में रहते थे । अब वे लोदे और इस्पात के कारखानों में उसो योग्यता 


परिच्छेद ५ 
मशदूर-फानून 


आज के औदोगिक राष्ट्रों क श्रार्थित जोवन का यदि हम श्रष्ययन करे 

तो इस देंगे कि उनमें झ्रनका प्रकार क॑ मजदूर-कानन मौजठ हैं । मजदूरों 
सम्द पा कानून का श्रावश्यक्ता इसलिए होती दे कि दश का पृ जीपति-यर्ग 
अपने ताल्गालिक स्वार्थ + वशौभून होहर सतदूर चम का शोपण व कर सके, 
ओर मतदूर्रो का श्राथित हित सुरक्षित रखा जा सके। नेम जैस मचदूर संगठन 
शक्ति शालरी होता है, इस प्रकार के फादून ्रामाता मे पास छन्ते जाते हैं, क्योंकि 
सतदूर्श को मगठित शक्ति कर सामसे मजदूरों के हिता का अवहलतना बगया विया 
भी सरकार दे लिए समव नहीं हो सकता | जा चततताय दश हैं बहा को सरकारों 
पर ता वैसे ही मतदुर पर्ग का, था प्यास सस्या में होता दे अभाव होता हैं! 
जबम अताराष्ट्रीय मचदूर सत्र को स्पायना टु* है, सधदूरों सम्बघा कानूनों को 
शोर भी श्रणिक प्रोत्माइय मिच्य है। भारत मम प्रधम मद्दायुद्ध क पश्चात्‌ 
मजदूर कादेन की शोर जिद व्यान यया है। ध्रताराष्ट्रीय मजदूर सूप का भारत 
भा सदस्य है, अस्यु इसका भा अमर सचदूर जानूर्ना को प्रत्साइन देना हुश्ना 
है । भारतीय मतदूर्रा में श्रपने अधिकारा के प्रति नो चेतना उदयन हुई शोर 
सर सगदन जैसे-जैसे शाक्ति शानरो बना, मज्दूर कामों की माग देश में 
बढ़त लगी। १६३७ में जब प्रान्तों में काग्रसी सरकारें स्थापित हुई तो मतदूर- 
का ना वे सम्बध में ययेष्ट प्रगति हु । कइ प्रान्त, जैसे बम्बइ, सयुक्तग्रान्त ( उत्तर 
/ अदेश ) विद्यर, मच्य ध्रात में मजदूर क्मेटियों का निषुक्ति हुई |इाहोंते मजदूरों 
सम्बधी स्थिति वी जानकारों हो ओर उसमें सुझर के श्रनेक उपाय मुझाये ( 
शव सरकार ने भी मजदूर जाच कमेटी ( रिगे क्मेटो ) को नियुक्ति , वी जिसने 

बने दम 2 लय मे गहरा श्रध्ययन किया और अनेकों रिपोर्ट में 
अपने इस अष्यमन का परिशाम् प्रकाशित फिया | इन सब बातों का अप्तर 
कु काबूनों पर मी पढ़ा और पिछले व्ों मं इस दिशा में भारत में बाफी 

है 27702 22524 
यहा अस्वुत करेंगे। इम मुख्य मुख्य मजदूर-कापूनों का सक्तित विवरण 


फेक्टरी एक्ट १ +--भारत में अधम फेक्टरा एक्ट रप्घ्र में पाठ 
ईशा था। उसके बाद से फेडटरी-कादन में कई बार परिवर्तन हो छुक्के है और 
रे 


मजदूर-कानून ह्धर 


अल्मेक लए. कानून यें पहले की अपेछ्ा बहुत कुछ छुधार होता रहा है | इस समय 
जो काबून देश में लायू है वह १६४८ में पास हुआ था| इस १६४८ के फेक्टरी 
शक्ट की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दो जाती हैं:--- 
्षेत्र--यह एक्ट उन तमाम आ्रौद्योगिक कारखानों पर लागू होता हैं 
जहां यदि शक्ति का अयोग होता है तो दस या दस से अधिक और अन्यथा 
चींस या बीस से अधिक मजदूर काम करते हैं। राज्य को सरकारों को यह 
अधिकार है कि काम करने वालों की संख्या का अथवा शक्ति के उपयोग का 
ध्यान रखे बिना ही वे किसी भी करखाने पर इस एक्ट को लायू कर सकती हैं। 
इस संबंध में एक अपवाद अ्रेवश्य है कि यदि किसो कारखाने भे परिवार के 
सदस्यों के द्वारा ही काम होता है तो उस पर यह एक्ट लागू नही किया जा सकता | 
मौसमी और सालमर चलने वाले कारखानों में जो अब तक मेद था वह इस 
एक्ट में नहीं रहा है । 
स्वास्थ, रक्षा और सलाई--इस एक्ट में मजदूरों के स्पास्थ-सम्बस्धी 
कई धारायें हैं जिनका उद्देश्य है कारखाने में सफाई-डत्पादस-क्रिया के समय 
उत्पन्न होने बाली संदगी को हटाना, शुद्ध हवा और उचित ताप सास का प्रवस्व 
करना, गर्मियों में पीने के लिए ठंडे जल की व्यवस्था करता, कृत्रिम उपायों द्वारा 
पैदा की गई नमी की मात्रा को अत्यधिक न होने देसा, प्रकाश, शौचगृह और 
पेशाव-धर्ों की व्यवस्था करना, भौढ़ को रोकने का प्रवन्ध करना तथा धूकने के 
लिए जयह-जगद स्पिहून्स की व्यवस्था करना । भौड़ को रोकने के लिए एक्ट में 
चह अनिवार्य कर दिया गया है कि एक्ट के लागू होने के पश्चात्‌ जो फेक्टरी 
चनी हो उसमें प्रति मजदूर ५०० क्यूविक फिट ओर दूसरी फेक्टरियों में ३३० 
'क्पूविक फिट कमसे कम स्थान होता चाहिये। ध 
मजदूरों की रक्ता सम्बस्धी भी एक्ट में कई चाराएं: हैं| जैसे मशीन के 
चारों ओर घेरा करना,-जब मशीन चल रही हो और उसके चारों ओर घेरा स 
हो तो उस पर कास करने अथवा उसके निकट जाने पर रोक लगाना, ख़तरताक 
सशौनों पर बालकों के ऋम करने पर प्रतिबन्ध लगाना, स्वचालित मशीनों के 
आस-पास पर्याते स्थाने छोड़ता ताकि जब वे काम कर रही हों तो जगह की कमी 
के कारण कोई दुर्घटना न हो सके ; तई सशीन करे सुरक्षित रखने का दायित्त 
मिल-मालिक के साथ-साथ मशोत बेचने बाले पर मी डालना । ये कुछ ऐसी 
चाते है जिनका मजदूरों को रचा से प्रनिष्ठ सम्बन्ध है और जो फेक्टरी एक्ट में 
'समाविष्ट की ज़ई हैं| इसके अलावा रक्षा संबंधों और माँ घाराएं हैं। उत्तादन 


करते समय कई प्रकार की घूल पैदा दोती है या देसी य्रेस आदि काम में आती 


ज्ड्ड भारतीय अयशास्प मी स्परेखा 


ओर इस सस्रय म तमाम श्राउश्यक पर छवाछ करने और रजिस्टर श्रादि 
हखन या भी उनहा अ्रविसार है। सारत सरकार का पक्टरी एक्ट को पालन 
फसन वा कोट कत्त ब्य नही है, पर फिर मी उ्हीत सलाइ प्रात करते को दृष्टि 
मे चीफ एडपाइनर पंय्टराज या एव दफ्तर स्थापित कर रखा द्दै। 
+६ ४ ये फक्टर्श एय्ट मा एक विशपना यह है कि जद्दा १६३४ के एक्ट 
भ बदुत सा बात राग्य को सरकारा पर, तिहँ एक्ट था आतगत नियम मनाने 
के श्रधिकरार थे छाड़ दा गई था ! इस एक्ट म मददूर्र को स्वास्थ्य रदा आर 
अलाइ सम्यधा कम से कम श्रावश्ययताश्रा का एक्ट में हा समावेश कर 
ईतया गया है। 
सध्यप्रात और मास के शन्ियत्रि। फेक्टरी फानून --१६३४ का 
फ्फ्टरी वानुन ठाईं कार गया से लागू दाता था जहा २० या इसमें ग्रपिड़ 
आदम! काम करत हा शोर यात्रिक शक्ति का (जिजला, भाष गेस) उपयोग इता 
हो । प्रान्याय सभ्फारा को यह 'प्रधिकार श्रवरत था कि ये एसे स्थानों पर सा 
यह एक्ट लागू करदें जद्या २५ या उससे श्रत्रिक्र श्रादमा काम करते हों फिर 
चट्टा यात्रिक शक्ति झा उपयास द्ोता हो या न हाता हो | कई प्रास्ताय सरकारों 
ने झपने इस अ्रधिकार का उपयाग भा किया । शाही मज़्दूर कमीशन (१६९६) 
ने यह सिफारिश का था कि तिन कारसानों म यात्रिक शत्ति का उपयोग नहाँ 
दवा है उनके नियतरए के लिए एक पृथक फानून दी बन जाना चयादिये। यथाति 
भारत सरकार ने इस सम्बब म कोइ दंशब्यापी फ्रानून नहीं बनाया, पर 
मध्य प्रा स को सरकार ने १६३७ म और मद्रास सरकार ने १६४७ में इस प्रकार 
के कानून अवश्य बनाए। इन कानुना का उद्देश्य उन फेक्टरियों में जिनमें 
३६३४ का फक्टरा। एकट लागू नहाँ होता था काम, करनेवाले मजदूरों को काम 
करने की परिहियितियाँ कर नियतण करना था| मध्य प्रान्त का कानून १६३४ फे 
फैक्टरा एक्ट से बाइर फे उन कारखाना मं लागू द्ोता है निनमें ५० था उप्मे 
अधिक यति काम करने हों, और जद्वा बोड़ो घनाना, लाख तैयार करना और 
चमड़ा कमाने का धवा होता हो। सरकार को यह भी अगिकार दे कि पद यह 
कावूत दूसरे छर्पों में भौ लागू करद । मद्रास का कादूत मध्व थ्रा द के कादूत की 
अपबदा अप्रिक विस्तृत और व्यापक है। यह कुछ एसे निश्चित प्ों श्रौर 
हक पर लायू होता है जहा १ या उससे भ्रधिक व्यक्ति काम करते ई 
कि 322 बस लक 5 बाहर हैं। सझार को यह अधिकार 
अधिक ए% दिन में काम के घट़टे आढ़ों पर । मध्य परत के आन में खिल 
टे श्रांढ़ों क लिए १०, स्थियों के लिए ६ श्रीर 


श्डघ 





बालकों के लिए ७ निश्चित किये गये हैं और पंच घण्टे के लगातार काम के 
पश्चात्‌ कम से कम आधे घण्डे करू विश्राम आवश्यक है। १० वर्ष से कम आदु 
के बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता और १४ चर्ष की आयु तक वह 
चालक को श्रेणी में ही मिना जाता है | स्त्रियों और बालकों को किस ससय काम 
चर लगाया जा सकता है इसका भी नियंत्रण किया गया है। साप्ताहिक अवकाश 
(होली डे) की भो एक्ट मे व्यवस्था हैं। मद्रास एक्ट में काम के घण्टे दिन में 
अधिक से अ्रधिक £ और सप्ताह में ४८ तथा दिन भर में काम के कुल समय का 
विस्तार १७ घण्टे निश्चित किया गया है| साप्ताहिक अवकाश की भौ एक्ट में 
अ्यावस्था है। घारह महीने की लगातार सेवा के परचात्‌ प्रत्येक व्यक्ति १३ दिन 
की सबेतन छुट्टी ले सकता है। १२ दिन की बीमारी की और १२ दिन को 
आकस्मिक छुट्टी भी साल भर भे हर एक व्यक्ति को मिल सकती हैं । स्वास्थ्य झऔौर 
२क्षा संबस्वी घाराएं भी एक्ट में दी गई हैं । 

चू'कि १६४८ के फेक्टरी एक्ट के झ्रन्तर्गत उन कारखानों का समावेश 
भी हो गया है जहां यांजिक शक्ति का प्रयोग नहीं होता है और २० या उससे 
अधिक व्यक्ति काम करते हैं, इसलिए अ्रलग-अलग राज्यों में इस ग्रकार के काबून 
बनने की आवश्यकता अब नहीं रही है। 

भारतीय खान क़ानून--भारतीय खान कानून सबसे पहले १६०१ में पास 
किया गया था | उसके पश्चात्‌ १६२३ में एक रुया क्ाघून पास हुआ। इस 
कानून में भी कई वार संशोधन हो छुके हैं। शाही मज़दूर कमीशन द्वारा की गई 
हिफ्लारिशों को ध्यान में रखते हुए १६३५ में इस कासूत में काफी महत््वनूश 
संशोधन किये गये | उसके पश्चात्‌ भी कई बार इस कायूत् में संशोधन हो छुके 
हैं| इस समय जो क्लाचून है उसकी सुख्य-मुख्य बाते इस प्रकार हैं।-- 

है (क) थह क्लाबून सब खानों पर लागू होता है। खात' कौ कानून को 
परिभाषा भी दे दो गई है उसके अनुसार कोई भी खुदाई जो खनिज पदार्थ 
इंढने और प्रात करने के उद्दोश्य से को जाए खान की परिभाषा में झा 
जाती है।. * 

(७) जो व्यक्ति भूमि पर काम करते हैं वें दिन में अधिक से अधिक १० 
घण्टे और सप्ताह में अधिक से अर्धिक ५४ घण्टे काम कर सकते हैं! काम करते 
के कुल समय का विस्तार अधिक से अधिक १२ घस्टे निश्चित किया गया है जिसमे 
६ धरुदे काम करने के पश्चात्‌ एके घर्टा विश्ञाम का भी शामिल है। जो खान 
के अन्दर काम करते हैं उनके लिए सप्ताहिक काम के पन्‍्टे तो इतने ही हैं जिवने 


खान के ऊपर काम करनेबालों के लिए, पर दिन भर में काम के घण्टे आर कुल 
७ 
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काम के समय वे रिस्तार में श्ल्‍्तर क्रिया गया है और इन दोनों हांझा 
अधिकतम समय ६ घण्ट वरिश्चित दिया गया है । को* भी व्यक्ति खान मे सताह 
भर भ ६ पणट॑ से श्रधिव काम नही कर सकता । जो व्यक्ति दख माल और प्रसव 
आदि का काम करत हैं उन पर उपयुक्त श्रतिदय लागू नहीं होते 

(ग) २४ उप स कम आयु क बालक को काम पर नहीं लगाया जा गरुत 
और १७ वंष स कम थआ यु बाला को थूमि के नाय उसा दशा में वाम करने # 
इजातत है जर कि दे उपर लिए डाउटरा जाच से योग्य दहराये जायें। 

(ध) छा को सायं के श्रादर काम करने का मनाहदी ७ मार्च; १६४६ 
का बन नियप के अनुसार का गड थी, और १ छुलाइ १६३६ तक सब लिया 
खान $ ब्यादर काम करना बद करदें यह शावश्यक था। परत युद के समद 
कायले का कमा के सारण मारत सरदार ने अ्रस्थाया रूप से स्परियों को खातों 
श्रदर काम करने की फिर श्राह्ा दे दौ | ? फरवरी १६४६ से यह थाश रद 
हो ग३ है और अब स्तिया को खानों ये श्रादर काम करने कौ बाण 
नहीं है। 

(ड) खान कायूत मे पाने क लिए यथः जल, चिकिसा के साधन प्रोर 
उपयुक्त सफा३ सम्बवा ब्वयस््या करने के लिए श्रावश्यक' घाराधों का समावेश 
किया सया है । स्नान क लिए पुरयों और स्तर्षा क लिए अलग अलग प्रत्ध 
करना झनिवाय है। काउन ऊ अगुरार शिशुणद्व क लिए भी “यवस्था कग्ना 
आपश्यक है । 


(थ) खान मतदूरों की मुरता को दृष्टि से एक्ट के तत्वावधान मे बहुठ से 
नियम बनाए गय हैं । 

(व) एम एकड को पाला करारे का विम्मा चेन्द्रीय सरदार का हे डे 
लाना का चीए इसपकटर नियुक्त करती हे और उसके अघीत और बहुत हें 
निरौदक होते हैं। कमद्रांय सरकार को नियमादि बनाने का मौ ब्रपिकास दे। 
प्रमुख खान प्रदर्शा में खान मडल (मइनिंग घोड़) स्पादित किये जा सकते हैं! 
इन मझलों में मजदूर, खान मालिक और सरकार तीनों के प्रतिनिधि होऐ हैं। 
इनका कास छानों सम्बदी नियम आदि बनाना तथा दूसरे मामलों में सरकार के 
चाइने पर उनकी सहायता करना है | 

पान सम्ब वा कानून में और सशोदन करने की बात सरकार फे विचाय 
घौन दे। इस प्ररन पर कोयले को खानों सम्ब-्दी औद्योगिक सम्रिति (डक 
कमेटी ऑँव कोल माइनिंग) ने भी दिचार किया था और बुछ डिफारियें की 
जो सरकार के विचाणय प्रस्यृत की गई थां। उसके आचार पर कुछ सशोपरों 
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कै साथ दिसम्वर १६४६ में खान-मज़दूरों सम्बन्धो बिल संसद में पेश किंचा 
जा छुका है) 

बासों में कास करने वाले सऊदूरों सम्बन्धी क्रानूत:--श्रासाम के चाय 
हैं बा्गों में प्रारम्म से हो मजदूरों के अभाव की समस्या रही । क्वादन को सहा- 
पढ़ा से इस समस्या को हल करने का प्रयत्त किया यया | सन्‌ श्यदे३ से १६०१ 
तक इस सम्बन्ध में जो क्लादूत पास हुए वे मजदूरों की अपेक्षा वामों के मालिकों 
के स्वार्थों की अधिक रक्षा करने वाले थे । उन्होंने अनुबद्ध ( इंडेंचड' ) मज़दूरों 
की एक ऐसी दूषित प्रथा को जन्म दिया जिसके अनुसार प्रसंविदा भंग (ब्रौच 
ब्रात्र कास्ट्रेक्ट ) के अपराध में मज़दूरों को सत्ना दो जा सकती थी और बाग़ के 
प्रालिकों को उन्हें गिरफ्तार करले का अधिकार था | आखिरकार १६०४१ में 
श्रासाम-मज़्दूर और प्रवासी क्रादून पास किया गया। इसका अद्दश्य आसाम 
के वार्गो के लिए अनुबद् मज़दूर की भर्ती का नियंत्रण करता था। १६८८ और 
१६१५ में इस कानून में संशोधन किये गये | इन कानूनों का एक लक्ष्य अशुवद्ध 
मज्दूरअणाली का अन्त करता था। पर वास्तव में इस अ्रणाली का अन्त 
२६२६ में हुआ जबकि मः दूर. प्रसंविदा भंग कानून ( वर्कमेन्स ब्रीच झ्राव कन्द्रेक्ट 
एक्ट ) रद्द कर दिया गद्या | शाही मज़दूर कमौशन ने भी आसाम के बाशो 
के लिए मज़दूरों को भरती के अश्न पर विचार किया था और कई सुझाव 
भो प्रस्तुत किये । इन सुकावों को ध्यान में रखते हुए दी १६३२ में 'टीडिस्ट्रिंक्टस 
एमोग्रेशन लेबर एक्टर पास किया गया और १ अक्टूबर १६३३ से यह एक्ट 
लायू किया गया। यह एक्ट आसाम के बाशों में काम करने वाले मज़दूरों की 
भरती और उन्हें श्रासाम भेजने के सम्बन्ध में है। चाय के बारगों सें सज़दूरों के 
काम करने की परिस्थिति का यह एक्ट नियंत्रण नहीं करता है। इस कानून की 
भुख्य-मुस्य बातें ये हैं-- 

(७) राज्य की सरकारें केन्द्रीय सरकार के निश्न॑ंत्रण में किसी भी ज्ञेतर 
को नियंत्रित प्रबवास-क्षेश्र ( कन्ट्रोल्ड एमीग्रेशन एरिया ) घोषित कर सकती हैं । 
इन क्षेश्नों से सहायता प्राप्त श्रवासी ( एसिस्डेड एमोग्रेन्ट्स ) लायसैंस प्रातः 
एजेन्टॉ* के दारा ही, जो वारा के किसी मालिक की ओर से काम करता है, 
झाधास भेजे जा सकते है । ये उन्हीं निश्चित मार्गों से जिन पर एजेन्ट ने भोजन 
ओर ठहरने आदि की व्यवस्या कर रखी हैं आसाम भेजे जा सकते हैं। 

(ख) केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य की सरकारें किसी भी 
'निर्॑त्रित प्रवाऊ-क्षैत्र का या उसके किसी भाग को सीमित भर्ती क्षेत्र ( रेस्ट्रिक्टेद 
रिक्रूटिंग एरिया) भी घोषित कर सकती हैं।इस छोर में लायसैंस -प्राक्त 
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'फोरवर्डिड्र एवंट, या लायमंस प्राप्त भर्ती करते वाला, या बाग़ा का सरशा 
हो, तिमते पास चाय क॑ वाग क॑ मातिक का प्रमाणपत्र हो, क्रिसो ब्यनिर 
सहायता प्राम प्रशसा व तौर पर आसाम जात के लिए सद्दायता दे सकता है। 

(ग) १६ दर्प हो कम शायु के बालकों वो आसाम जाते के सिए उम 
दरशा म सहायता दा जा सकता ह जवकि उनके खाथ उनके माता विता था झट 
भवधा सिन पर वे निभर हैं, हाँ। विवादित स्त्रा को, जो भ्रपौ पत्ति के साथ रह 
है, पति का झनुमति के बिना झ्राम,म जाते को सहायता नहीं दी जा सहुतो। 

(ध) प्रयक प्रवासी मतदूर और उसका परिवार इसका अ्रवितारी ई'* 
आसाम में तीन वष काम कर लेने के पश्चात्‌ चाय के थाग़ ये सच पर गाए 
अपने घर भेत दिया जाय | विजय परिष्यिति में उसे जल्दी आगे का भषिरा 
भी है। बाग मे मालिक वो रेल आदि के किराये क अ्रलावा यात्रा के दिनाक 
इनिबराइ-ब्यय मां दना होता है । 

(ह)एक्ट मे निश्चित कक्‍तायों को पालन कराने का काम मारत-सफा 
द्वारा नियुक्त 'कट्गौलर श्ात्र एमांग्रेट लव गाम फे श्रधकारी का दे जिधव 
एक या श्रधिर सहायक का सहायता भी मिल सक्तो है। कट्ठोलर शपने दू8 
कामों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों क मर्ती और उपको छापसी ( रिपद्रियेशन 
पर भा निगरानी रखता | । 

जैसा ऊपर कट्ठा जा चुका है, बढ एक्ट थाग़ों के मज़बूरों रे पराम' 
'परिम्भितिया का निर्यनथ नहीँ करता | इस प्रकार के एक कानून बनाने * 
मश्न बाय सम्बभी ओयोगरिक फ्मेटी +( जो जनयरी १६४७ में स्थापित' 
गई थी और जिसका काम बाग कझ् मजदूरों सम्बंधी प्रश्नां पर विचार कर 
और भारत सरकार का सलाह दना है ) सामने है। बागों स्बची कादूत* 
एक मसविदा भी तंथार किया गया है और बाशों सम्बधी औयोगिक कमेटी 
3, २४08 मे (४५ नवम्बर १६४७० ) इस पर विद्यार ढिया 
अज़दूरों के कम ् डातों का इस काबून में समावेश होगा, ० 
विकिला अंवन ढाम उनकी मलाई के काम जिनमें उनका शिक्षा) साह. 

साधन थादि सभी बाता * माय विश) बने: का बोतो/ गत 
दि रस: शा का समावेश हो जाता है, तथा उनके मरान की कब 
उसके निए “यूनतम मज़ कक प्रर्न है वह इस कानून में नहीं अयेगाफ्न 
फेक्टरीज्-जो फेक्टरी कारन है, ६४८) पहले से ही पास हो झुका दै! डक 
क्त्न से बाहर रहेंगा। बिन के अतगत झाती हैं--इस अस्तावित कादर 


सज़दूर-क्ानन श्ड्ह 


सारतीय रेलवे एक्ट १८६०--रेलने में कास करने वाले उन व्यक्तियों 
$ अलादा जिन पर फेक्टरी एक्ट या खानों सम्बन्दों काइून लागू होता है, वाक्ती के 
हगभग सब लोगों पर भारतीय रेलवे एक्ट लागू होता है। यह एच््ट १६३० में संशोः 
पैत हुआ था । जिन लोगों पर यह एक्ट लागू दोता है उनको दो श्रेख्ियों में वांदा 
जया है--एक श्रेणी उन लोगों की दे जिनका काम निरंतर चलता रहता दे 
'प्रोर वीच-बौच में रुकता नहीं है। दूसरी श्रेणी में वें लोग हैं विनका काम 
तक जाता है। इस एक्ट के अनुसार पहले श्रेणी के लोगों के काम के घंटे महीने 
के औसत के ह्विसाव से सताइ में ६५ और दूसरी थेणी के लिए उस्ताद में 
#द४ निश्चित किये गए हैं| सब रेलवे कर्मचारियों को हर सप्ताह में इतवार के 
“देन से आरंभ करके कम से कम २४ घन्ठे का लगातार विश्राम मिलना आवश्यक 
मै विश्राम संबंधी यह नियम उपयुत्ति दूसरी भ्रेणी के कर्मचारियों झौर उन 
>[सरे लोगों पर, मिनके लिए सरक्रार ने विश्राम का कम समय निश्चित कर 
खा है, लागू नहीं होता | विशेष परित्यिति में सरकार को काम के धस्टे और 
वेशाम सम्बन्धी नियमों से मुक्ति देने का भी अधिकार है। निर्धारित समय से 
प्रधिक कास करने पर रूवाई मज़दूरी देना आवश्यक है। सरकार को इस एक्ट 
[ अन्तर्गत नियम बचाने का भी अधिकार हे और इन नियमों को 'रेलबे 
कर्मचारी काम के धस्टों सम्बन्बी नियम! का नाम्र दिया गया है। एक्ट और. 
नैचम दोनों का सम्मिलित नाम 'अवर्स औऑँव एस्सलाइमेंट रेसूलेशन्स' .है।. « 
सन्‌ १६४६ से एक्ट के पालन कराने का काम प्रधान लेवर कमिश्नर 
| केद्रीय ) और तौनों प्रदेशों के, जिनमें सारा देश बटा हुआ है, प्रादेशिक 
हैबर कमिश्नरों को सौंपा हुआ है। इन पदाधिकारियों की रेलवे मजदूर 
शपरवाइज़त का नाम दिया स्या हे और लेवर इस्सपेक्टर्स इनकी 
/शायता करते हू । 
ः अग्रेल १६४६ में अखिल भारतीय रेलबे कर्मचारी संघ की मांग पर भारत 
#रकार ने जस्टिस जी. एस. राज़्याध्यक्ष को रेलवे कर्मचारियों की कुछ मांगों पर 
/चार करने के लिए निरशयक नियुक्त किया | दैनिक वेतन पावे वाले और छोडे 
2/मंचारियों के काम के घंठे, विश्वाम, अवकाश और उससे सम्वन्बी नियमों के 
करे में कुछ सांगें थीं जिन पर विचार क्रिया जाना था। श्री राज्याध्यक्ष ने अपना 
नैर्षय भई १६४७ में दिया । भारत-सरकार से उनकी काम के घस्टों, विश्राम और 
#विकाश  संचिति [ लीव रिज़र्व ] संबंधी सिकरारिशें १८ जन १८४८ से- तन 
।हाल़ के लिए. उन रेलवे कम्पनियों के संबंध में जो शिकायत में शामिल थीं, 
गैकार करलीं । के ४ 











श० मारताय अर्थशास्त्र की स्परेखा 


भाएतीय बछ्ित पीत एक्ट [ सर्च ट शिपिंग एक्ट ] १६२३०-जों 
चर काम करने वाला ( भारतवासियों ) के काम कौ परिस्थितियों छा गिर 
इस एक्टक अनुसार होता है। इस एक्ट फे सुख्य-सुख्य प्रावधान यहा सि 
जाते हैं -- 

(७) इस एक्ट के श्रठुसार अंग्रेज़ी या विदेशों जद्याज़ पर काम करने वे 
लागों का भर्वी जद्याज़ के मालिक कै द्वारा नौ अधिकारी [ शिपिग मास्टर | रो 
उपस्थिति में एक्ट मे वर्शित पद्धति के अनुसार की जाती दै। मरती वे कूल 
प्रलकष अग्नज्ञा एद्ाज़ फे मालिक और जद्यात पर काम करना चाहने बात में ए 
सविदा होता है। सविदा म यात्रा क॑ विवरण, काम की शर्तें और मति विश] 
ग्ादि क बारे म घाराए होती हैं । वर ३०८८ टन से कम के घरेलू व्यापार के हिरिए 
जहाजा पर काग करने बाला + साथ इस प्रतार का संविदा नहीं करना पहत| 
है। विदशा जहाज़ क भालिर को अगर किसी भारतीय बदरगाइ पर विदेश! 
याता ते लिए कोई व्यक्ति भर्तो करना द्वोता दे तो उसके लिए मी इस पा 
सविदा करना अनिवार्य दे। 

चह भा श्रावर॒यक दे कि विदेश जाने वाले ब्रिटिश जहाज़ों पर की 
करने वाला को नौ अ्रधिकार। वे सामने हो कायमुक्त किया लाय और यायम॒तिं क 
प्रमाणपत्र दिया जाय | ग्रत्यक जहात क मालिक यो जहाज्ञ पर काम करने वाट 
प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रमाथरत्र भी देया होता है जिसमें उसका फाम कैश रहा 
और मविदा की शर्तों का उसने पालन ढिया या नहा इसका उल्लेख रहता रै 
(5) इुछ अ्रपकादों को छोड़ कर बालकों को काम पर लगाने का 
में मनाही है। *८ वपस कम आयु क तदण को भारत में रजिस्टई किस 
जहा में उछ निश्चित शर्तों का श्रवस्‍्था को छोड़ कर द्विमर्ग या स्टो$त * 
काम नहीं दिया जा सकता । 
(ग) एकट में जहाज पर काम करने वाले लोगों को समय पर मरे 
चुकाने, मज़दूरो चुकाने म निर्धारित समय से अधिक दर हो जाने पर वर्क 
क्षतिपृ्ति करने, मज़दूरी में से कटौतो करने और समय से पहले सपिद धम 
किये जाने पर मज़दूरी मिलने सम्ब्धा बातों का भी उल्लेस रहना है। 
(ये) जल तथा दूसरी आवश्यक वस्तुए मिलने के समुचित प्रवष, 
अथवा इुघंटना क समय दवा ओर चिकित्सा की ब्यवस्था और रहने के रवार 
विषय में मो एक्ट में श्रावरयक प्राववान (शरोविजन्स) हैं। 
(ड) एक्ट म और प्राववान मौ हैं जिनका जदाज़ पर काम करने बारें" 
अधशुशासन, उाकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनको सपसि के बारे में निर्यय, और 





मज़दूर-काइन्त ल््चि 


अस्त जहाज़ पर आम करने वालों की सहाचता से सम्बन्ध रखते हैं | 

(व) एछक्ट ओ पालन करने का कास नौं-अ्षिकारियों (शिपिंग 
मास्दर्)) और उप-नौ-अधिकारियों का है | जहां नौ-कार्यालव (शिपिंग आफिस) 
नहीं दोता वहां कल्टम्स कर्योलय को यह काम सौंपा जाता है नौ-अधिकारियों 
का यह कर्तव्य है कि जहाज़ पर काम करने बालों को नियुक्ति और वर्खास्तगी 
के विषय में एक्ट के अनुसार कार्च होता है और समय पर वे जहाज पर 
उपस्थित हो जाते है, आदि मामलों की देख-रेख स्खें | 

(छ) इस एक्ट का १६४६ में जो संशोधन हुआ है उत्तके अनुलार केन्द्रीय 
सरकार को भारत में बन्दरसाहों पर जहाज्ों पर काम करले वालों के एम्पलायमेंट 
ऑफिसेज स्थापित करने का अधिकार दिया भ्या है। इनका क्रम समुद्री मज़दूरों 
की पूर्ति का उचित निर्यत्रण करना होगा ताकि ऐसे मज़दूरों की श्रांवश्यक्रता से 
अधिक संख्या होने से सबको ही नम्बरदार काम मिलने की व्यवध्था को जा सके। 

नी निवेश (डाक्स) में काम करने बालों (सेक्ायुक्ति निमंत्रण) संबंधी 
एक्ट (१६४८)--नौनिवेश में काम करने चाले भज़बूरों की एक प्रमुख समस्या 
यह रही है कि उनके काम में निश्चिठता और नियमितता करा अभाव है। इस 
संमत्या का “निराकरण करने को दृष्टि ले हो उक्त काबू १६४८ में एस क्रिया 
सब । इस एक्ट के श्रर्स्स॑गत बढ़े-बड़े वन्द्रयाहों के लिये भारत-सरकार को शौर 
दूसरे बन्द्रमाहों के लिये राज्य की सरकारों को डाक-गज़दूरों के रजिस्टेशन 
की योजना वलाने का झधिकार दिया यया ह ताकि उसके काम में अधिक 
नियमितता लाई जा सके और उन्हें यह भो अधिकार दिया नया दे क्रि वे सब 
डॉक मजदूरों के (रजिस्टर्ड हों या न हों) क्राम को और काम की शर्तों और 
परिस्थितियों रो को नियंत्रित करने की योजना वना सके | इस प्रकार जो भी योजना 
बनाई जाए उसमें मजदूरों की भर्ती के नि्चत्रण सम्बन्धी और रजिस्ट्रेशन सेबंधी 
था को झवश्य स्थान होना चाहिये। मजूदुरी दूरी को दर, काम के धंडे, 
अवकाश, जिन डॉक-मजदूरों पर योजना लायू वहीं होती उनको काम में लगाने 
रोक, मर्योदा अथवा नियन्त्रण, डॉक मजदूरों की शिक्षा और मलाई, 
स्वास्थ और रुका की ब्यवस्था, और योजना के झन्तगंत आले जाल 
अरक-मजुंदूर्सो को उस उमय की जब उन्हें काम अथवा थूरा काम न मिले न्यूजतम 
मजदूरी देने संबंधी बातों का भी योजना में उमावेश किया जाता हैं । सक्ट 
अचुछार एक ऐसी सलाहकार समिति का सिमाण- मी आवश्यक है जो बोँक- 
मसज़बूर्स की समस्याओं के बारे नें सरकार को उलाइ दे सके | एक्ट का पालन 
कराने को दृष्टि से निरीक्षकों की नियुक्ति करना दोता है! 
















श्श्र भारताव गथशात्र की सुपरेसा 


दुकानों मे झाम करनेवालों से सम्अस्थित क्रानून--इस दिशा में सस्से 
पहले १६४० मे बम्बई सरकार ने क्ायन बनाया । उसके बाद कई राम्या में यह 
कानून पास द्वा चुका है जैसे पणात, बगाल, उत्तर प्रदेश, मद्राप्त, मध्य प्रदेश 
आसाम । मम्बइ न १६४६ में एक नया क़ानून पास ड्िया है और मध प्रदेश 
और उत्तर वदेश ये दसीखाल श्पों क्रायूता म सशोथन किए हैं। भारत सरकार ने 
भौ २६४२ म खासादिक श्रयकाश कानून पास किया । यह उतहीं राज्यों में लागू 
हा सकता है जहा की सरकारें उसे लागू करत को घोषणा करदें। श्न ब्रात्तो 
का उद्दरव दुकानों म काम करनेवाल लोगों क काम करने की परिस्थितियों का 
नियंत्रण रना है। इनकी मुग्य मुग्य बात य हैं -- 

(१) उछ अ्रपवादों को छोड़कर यह क्रानून उछ चुने हुए. नगरों 
पुफाना, ध्यापारित स्थाना, जल पानग्टों शौर सनोर॑जन के स्थार्नों पर लागू 
होत॑ हैं। सरकार चादे तो इपका श्र स्पानों पर भी लागू कर सकती है। 
मित्र सोगों का काग खानगां ढग का है या जा एसा है कि उसे लगातार नहीं 
करना पड़ता, उन पर ये कानून लागू नहां होते 

(ले) काम के घट, विश्राम वा समय, काम शुरू करने और बद करने 
का समय श्र निर्धारित समय मे श्रसिक ्िलने समय तक काम हिया जा सका 
है->इन सत बातों का भी इन क्राननां में उल्लेख दे । दिन भर मे काम मे पढें 
६(३ प्र और मदास ), ६ ( यम्बइ, मध्य पदश, आखाम 9 या १० (पंजाब, 
प वगाल) निश्चित क्िय गए हैं। विभाम का समय $ घाटा (पू० यगाल॥ मर 
पंजाब ) या ? घाष्य ( झामाम, बम्पर, मद्रास, मध्य प्रदश ) विश्वित है कईी 
कहीं व्यापारिक स्पानों, जल-पानण्, और मनोरजन के स्थानों में फ्राम करने 
वालों के काम के बटों में श्रतर भी दे 
कम 6/ 3 भर मक ड) करने का मी इन कानना में उल्लेश है 
सै मुप रखा यर्या ; कक या आसाम म, हटलों, भेयटर ब्रादि को इस धार 
गए है । कहो कसी थो। गी चुद्डी (लोव) की भी इन कानों में स्यवस्था की 

क स्मिक घर बामारी की छुट्टी की व्यवस्था भी है। 


(3) बालकों की काम करने का अदेश, 
न्यूनतम थ्राशु १२ (आराम, मध्य अदेश) 
भर १४ (मद्रास, उत्तर प्रदेश) निशिचत को गई है और उनमे काम के बल्टे ६ 
4 ये ) था ७ (पजाष, मद्रास, उत्तर प्रदेश) ग्रतिदित तय किये गए हैं। 
ग में शाम को ७ बने पश्चात्‌ थोर मद्रास, दबइ, और पजाब में रात को 
६ भजे परचात्‌ बालकों के काम करने के मनाही है 


(८) बम्बई के कानून में सरकार को यह अविकार है कि भारत सरकार 


मज़दूर-क्ादल ह्क्ड 


के ख्यूनतम मज़बूरी कानून को दुकानों आदि पर लागू करदे | मज़दूरी चुकाने 
का समय कहीं-कहां अधिक से अधिक १ महीना (मद्रास, उ. प्र.) और कहीं-कहीं 
अधिक से अधिक १५ दिल (पंजाब) निश्चित है । समय पूरा होने के बाद एक 
निश्चित समय के अन्दर-अन्दर, जो कहीं ५ (मद्रास), कहीं ७ (ड. प्र.) और 
कहीं १० दिन (आसाम) तह का दे, मज़दूरी चुका देता आवश्यक है| विर्धारित 
समय से अधिक समय काम करने पर मजदूरी की दर सवाई (बंगाल), ब्वौढ़ो 
(बम्बई, म. थे.) और दुगनी (मद्रास, छ. प्र. पंजाब) तक देनी होती दै। 
मद्रास और उत्तर-प्रदेश के काबूनों में झर्थ दंड और मज़दूरी में से कठौती के 
बारे में मी प्रावधान हैं | काम से मुक्त करने के बारे में भी एक महीने (उ. प्र, 
पंजाब, मद्रास, स. प्र) पूर्व सूचना था उसका बेतन देना आवश्यक दहै। वम्बई 
के कानून में १४ दिन का नोडिस या उतने लमय का चेतन देना निश्चित है। 
मद्रास, और बम्वई के कानूनों में सफ़ाई, हवा, रोशनी और आग लगने पर उससे 
बचने के उपायों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था है। 

' साप्ताहिक अवकाश (होली छे) क्रानून (१६४२)--यद काबून भारत- 
सरकार ने पास किया था और उन्हीं राज्यों में, जहां की सरकारों ने ऐसी 
घोपणा की हो, यह कानून लागू होता दे । विहार, अजमेर, कुर्म, उड़ीसा में यह क्रानून 
लागू किया भी जा छुका है। जिन राज्यों में दुकानों आदि में काम करनेवाले 
लोगों के बारे में कोई श्रपना कानून नहीं है उन्हीं के लिए. यह कानूत दे। इसके 
अनुसार सप्ताह में एक दिन दुकानें बन्द्‌ रखना आवश्यक है। राज्य की सरकारें 
यदि चाहें तो आधे दिन की छुट्टी और कर सकती हैं | रे 

भारतीय नौनिवेश-म जंदूर कानून (१६३४)--बद कानून १६३४ में पास 
हुआ पर १० फरवरी १६४८ को लायू हुआ । इसका उद्देश्य नौनिवेशों में माल 
उतारने और चढ़ाने का काम करनेवाले मजदूरों की दुर्घटनाओं से रा कर्ता 
दै। इस ऋचूत के अन्तर्गत जो रेगूलेशन्स बने दें उसमें और वातों के साथन्साथ 
इन बातों को भी व्यवस्था की गई हैः--काम करने के स्थानों और उन तक जाने 
चालले रास्तों की सुरक्षा; उनकी रोशनी और चघेरे वन्‍्दी; जहाज़ों तक आने-जाने के 
साधनः जल-मार्म से मजदूरों को जदाज़ तक सुरक्षित ढंग से आने जाने की 
व्यवस्था; मशौनों के सुरक्षित ढंग से काम करने की व्यवस्थाः मशीनों को बेरा 
चन्दी; और दत्काल चिकित्सा के लिए आवश्वक साधनों, एम्बूलेंस और डूबे 
हुए लोगों को बचाने के साधनों का अवन्ध | एक्ट का पालत कराने के लिए 
राज्य कौ सरकारों दास निरोज्षक नियुक्त किए जाते हैं । वम्बई, कल्कदा और 
मद्रास के लिए नौनिवेश-सुरक्षा-निरीक्षकों की नियुक्त भी की गई है। 


स्प्रर मारतीय अ्रैशास्तर का सूपरेंसा 


कायने की खाना सस्वयी सुरक्षा (स्टवोिंग)फ्क्ट--इस कानन का 
उद्देश्य एक एसे कोप का विर्पाय >रना है जिसमें मे कोयले को खायों में मे 
कोयला निशल नान उ याद जो गठ ट रह लात हैं उयडो मरने में (स्टोविंग) होने 
वाले समें सहायता का जा सर । एक्ट में खायफे प्रवा। निराज्क या निरीक्षकों को 
यह अधिरार दिया गया ह कि थे खान 7 मालिक को खान थे श्रादर स्टोविंए था 
दूसरे फ्यायया रखामक उपाय काम म लाने चाहिय इस विषय म डचित श्रादेश 
दुसकी | इस एक्ट + श्रतुसार 'रडोविय स्रेसया नाम का एक कर भी इस एकट के 
अनुसार ल्‍ूथाया चाता है जिरका भ्राय रक्त कोप म जाती है। इस कोध को 
व्यवस्था व भार कोल माहइम स्टोयिय बोड” पर है मिसका स्थायना इस एक्ट 
के अनुसार टुइ ६ और निमम छद संदस्थ ई | 
ऋऑयले और अबरक फी साना के मजदूरा के द्वित सम्ब घी कानूत ५7 
+क्ोल माइस लेबर वेल्फ्यर फाड एक्ट” सन्‌ १६४७ में पास हुशथ्रा। इसके पहले 
३१ जनवरा १६४४ की मारत सस्वार नस सम्बंध में एक अध्यादश जारो 
किया था श्रौर जब्र यह एक्ट पास हो गया तो डसो उस अध्यादेश का स्थान 
से लिया | इस एक्ट का ठद्देश्य कोयले 7 खानों मं काम करने वाल मजदूरों 
की भलाइ के कार्मा क लिए अप प्रवव करना है। एक्ट के अनुसार फोन 
माइ-स लेगर द्वाउसिंग और जनरल वेलफ्यर फाड! की स्थापना की गई है। 
इस फढ़ + दा स्वतत विभाग हैं--एक का नाम “हाउसिंग श्रकाउन्टं श्र 
दूसर का (जनरल वल्फयर आकाउट है। खान से भेत चाने धाले कोयले या 
कोर के आधार पर एक्ट र्म एक उपफ़र ( सस ) लगाने कौ व्यवस्था की गई 
है और छट्द श्राने प्रति टन कोयला या कोक के हिसाब से यद उपकर इस समय 
लगाया जाता है। इस फलड फ्रद्वारा महदूरों का मलाइ के जोन्जों काम कियि 
जा रहे हैं उसका विवरण पहले दिया जा सुर है। फाड का सचालन मारत 
सरकार द्वारा हताहैशर एक सलाइकार समिति- जिसमें सरकार, खान-मालिक 
और लान मन्दूरों के बराबर-बरावर प्रतिनिधि ईं--सरवापर कौसलाह देती हे ! 
फ कोल का, लेगर हाउसिंग बाड़! स्थापित करने की भी एक्ट में व्यवस्था 
मजगो। बनने व न संस्कार की स्वीहृति स मक्दूरों के लिए फल 
२६४६ के किये की यांतनाएँ तैयार करना और उन्तों कार्योस्वित करमा दै। 
दमरे नाव एक सशोधन के अनुसार हाउसिंग बोर्ड, के नियनण में वे 
कार्मो इमारत के काम भी श्रागए हैं जो जनरल पड़ से मज़दूरोंका सचाइक 
रत अप गे हैं, जैस असताल या मातृदह बनाना श्रादि। 
ए+ कोल माइ उ लेबर वल्फ्यर कमिश्नर तया अन्य श्रावश्यक 


्क 


मज़दूर-क्ाइन श्र 


. अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार दे । 
अवबरक की खाज-मज़दूरों के लिए भी 'माइका साइन्स लेवर बेल्फेयर 
“फ्ल्ड एक्ट १६४७ के अन्तर्गत एक फन्‍्ड स्थापित किया गया है | भारत से विवात 
होने वाले अवरक पर उसके मूल्य के आधार पर सिशक्रम्य ( कस्टम ) कर 
लगाने का भारत-सरकार को इस एक्टसे अनुसार अधिकार है।कर को 
अधिक से अधिक दर ६३: प्रतिशद चिंश्चित को गई दे और इसी कर की आंच से 
फन्‍्ड का निर्माण किया गया है| दो सलाइकार समितियों की नियुक्ति भी एक्ट 
के अनुसार की जा सकती है | एक समिति विहार के और दूसरी मद्रास के लिए 
है] फन्‍ड के काम के विप्रय में पहले लिखा जा चुका है। 
पेमेन्द आव वेजेज़ एक्ट १६३६--इस कामून का उद्देश्य यह है कि 
मज़दूरों को समय पर वेतन मिल सके और उससें से मन-माने तौर पर कटौती 
न कौजा सके। यह कादूत आरंभ में फ़ैक्टरियों और रेलों में डी लागू किया 
गया, पर राज्य की सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इसे दूसरे 
भंधों और उद्योगों में भी लागू कर सकते हैं । कोयले की खातों फे अलाबा दूसरो 
खानों में भी वह कानून लागू कर दिया गया है| मारत-सरक्ार की राज्य-पन्न 
में प्रकाशित एक सूचना के द्वारा यह कानून कोयले की खानों में लागू कर दिया 
जया है। मद्गास, पंजाब, उत्तरों प्रदेश, विद्वार; उड़ौसा, दिल्ली, कुर्गा और 
'पश्चिमो बंगाल में यह कानून दूसरे उ्योगों--जैसे वार्सों, मोटर-सर्विल आदि में 
भी लागू किया गया है।इस कानून के अन्तर्गत वद्दी लोग आते हैं जो २००) 
मासिक से कम पाते हैं । 
कानून में बेजेज़' शब्द कौ जो परिमाषा दी गई है उसके अनुसार चोनस 
भी इसके अ्रन्तर्गत आ जाता है परन्दु यात्रा-भत्ता, प्रोविडेन्ट फल्ड में दी जाने 
चालो सहायता आदि को गिनती 'ेजेजञ' में नहीं की जाती । 
वेतन कृत समय एक महीने से अधिक नहीं हो सकता, और वेतन नकद 
रुपयों या नोट में दी (वस्तुओं में नहीं) छुकाया जाना चाहिये | जहाँ एक इजार 
अ्वक्तियों से कम काम करते हैं बढ वेतन का समय दोने के ७ दिन के धन्दर- 
अन्दर और जहां एक हक्ार से अधिक व्यक्ति काम करते हों घद्दां १० दिन के 
अन्द्र-अन्दर सबको बेतन मिल जाना चादिये | जो च्वक्ति नौकरी से अलग कर 
'दिया गया हो उसको निकाले जाने के दूसरे दिल तक उसका वेतद अवश्य मिल 
जाना चाहिये। वेतन छुट्टी के दिन नहीं वॉटा जा सकता । 
“ काछून छारा जो कटौती स्वीकृत दे ( जैसे झुमौना, भैरद्ाज्ञरी के 
कारण कदौतरी, मकाव का किराया, आब-कर, प्रोविडेन्ट फन्‍ड की किश्त, 





हे भास्तीय अधशास्त्र का रूपरेखा 


अदालती सपया जो दंना हो, मालिक 3 जो रुपया पेशगी दे दिया हो, सरकारी 
समिति का कई और धन्य कोड़ सुविधा ऊे कारण कक्‍्टोतरी जो कि मालिक दारा 
मतदूर को पहुचाइ चावे ) उसके अतरिक्त वेतत म॑ से और अगिक्र बौती नहीं 
हो सकती | चह्मा तऊ तुर्माने झा शवध है, कादन द्वारा उसका इस प्रकार निर्यनण 
किया गया है-धालका पर तुर्माना नहा हो सकता, ठर्मी] की रकम किश्तों में 
या तुर्पाना करने के ६० हित याद क्यूए नहीं की जा सकती, किसी मी महौने 
मे मजदूरों मे जो वेतन शाप्र किया दे उसपर श्ाधथ आना पति रुपया से अ्रधिक 
जुर्माना नहाँ किया जा सकता, तुमाने से जो गपया इक्ठठां हो बह महदूरों के 
हित के किसो काम पर हो व्यय किया जा समता है जिमकौ स्वीकृति मालिकों को 
सरकार सम लेना झ्ावश्यक है, क्रिस दोप में कीयसा ज़ुमानां हुश्ला है उसकी 
दूचगा मालिक का नोटिस वार्ड' पर लगाना चाहिय, मज़दूर वो जुर्माने क बारे 
में सफाई दने का श्रषिकार दोना चाहिय और जुर्माता एक रमिस्टर मं दज 
किया जाना चाहिये। क्ानत का अ्रम॑हरूना करों पर दण्ड का विधान 
किया गया है । 
फेक्टरियाँ ग फेक्टरा निरलिक कायून का पालन कराते हैं | रेलब ठपा 
दूसरे घर्धा के लिए अलग से शप्षपक्टर नियुक्त क्रैय जा सकते हैं)६स समय 
भारत सरकार + प्रधान लेबर कमिरनर पर रेलय श्र खानों में इस कादूत 
के पालन कराने का दायित्त है। दूसरे राणा में भी इस सम्बंध में श्रावश्यक 
ब्यवस्था है। 
न्यूनतम मजदूरी कानून १६//८--इस एक्ट का उद्देश्य जिन घर्घों पर 
यह लागू किया ताए उनम मज़दूर को कस से कम असुक मजदूरी तो अवश्य दी 
मिले, इसका निश्चय करना दै। एक्ट म वेन्द्रीय अथवा राज्य की सरकार को यह 
अविकार दिया गया है कि बह श्रमुक समय तऊ एक्ट केपरिशिए्टमें जिन उद्योगों का 
से 2९ “४ खेती के लिए तोन वर्ष (माच १६५१) का और अत्य उद्योगों 
ज्मय तर शान) रणर क्यू था। पर बाद मे उद्योयों के लिए एक वर्ष का 
कप नहीं हो सका था 32 पढ़ा कि अ्रधिकाश राज्यों में एक्ट के अनुसार 
दे।) काम करते वाले मर ही 'र यह समय मार्च १६४५२ तक बढा दिया गया 
में कि रथ शंदुए की न्यूनतम मक्नदूरो निश्खित करदे | पर यदि राज्य 
भर में किसी घधे म १००० से कम काम करने वाले दूँ तो डसम न्यूनतम सजवूरी 
रब करना झावश्यक नहीं हे। वॉरशिशट में जिन घरों का नाम दिया सवा 
ह--ऊनी गनीचा तैयार करने का घधा, शाल बुनने का घघचा, चावल, 


आटा था दाल का चको, ठम्बाडू बनाने और बीढ़ी का घंचा, बाग, तेल कौ 


सजंदूर-कानून श्भ््छ 





पफिलें, किसे स्दायच शासन संस्था द्वारा चलाये जाने वाला काम, सडक था 
इमारत का काम, पत्थर तोड़ने का काम, लाख का धंधा, अवरक का धंधा, 
सार्वजनिक मोटर-बातायात, चमड़े कमाने का तथा चमड़े का धंघा, और खेती । 
अरकार को-यह अधिकार है कि यदि वह किसी और भी धंठे में वह कानून लासू 
करना आवश्यक समझे तो कर सकती हैं । 
कानूज में निम्न प्रकार की मज्ञदूरो तद करने की व्यवस्था की है-- 
न्यूनतम समय-दर, न्यूनतम कार्च-दर, प्रत्गबूत ( गारन्टोड ) समय-दर, और 
अतिरिक्त समथ-दर । इस कानून में यह भी कहा गया है कवि मज़दूरी नकद में 
ही खुकानी होगी, वद्यपि सरकार को इसमें अपवाद करने का अधिकार है। 
एक़्ट के अन्तर्गत सरकार को समितियां और उपसमितियां नियुक्त करने का 
अधिकार भी है जिनेका काम सरकार को न्यूनतम मज़दूरी निश्चित करने के 
बंध में आवश्यक जांच के बाद चलाइ देना है। इस प्रकार निश्चित नज़दूरी में 
परिवर्तन करने के लिए सलाह देने के वास्ते सरकार को उलाइकार समितियां 
अथवा उपसमितियां नियुक्त करने का और इन समस्त समितियों, उपसभितियों, 
चलाहकार समितियों और डप्समित्तियों के कार्य में समस्वथ करने की और 
साधारण रूप से सलाह देने क्वी दृष्टि से एक सलाहकार-मंडल (वोड ) नियुक्त 
करने का भी अधिकार है। केद्वोय और राज्य की भरक्षारों को सलाह देने शोर 
ऑआस्तीच सल्लाहकार-मंडलों में समस्वव करने के लिए एक केल्द्रीय सलाइकार 
'मंडल की नियुक्ति करसे का भी भारत-उरकार को अधिकार दे। उस क्त तमाम 
समितियों और मंडलों में चरकार, मालिक और मजदूरों के वरावर-बरावर 
अतिनिधि होना आवश्यक है | जिन. धंघों में यह एक्ट लाथू किया जाए उनमें 
"दिन भर में काम के घन्‍्डे, सप्ताई में एक छुट्टी और अतिरिक्त समच के काम दे 
'लिए मज़दूरी आदि का निश्चय करने का भी सरकार को अधिकार है| 
निश्चित पद्धति के अजुसार रजिस्टर क्रादि रखने, और इत्सपेक्टर आदि 
'को नियुक्ति करने का भी काजन में उल्लेख किया गया दे। 
राज्य की सरकारों के मार्स दर्शन के लिए. केन्द्रीय सरकार ने सिचम बसा 
लिए हैं । केन्द्रीय सलाइकार-घोई की कार्यपद्वति और सिमोसरम्बन्धी नियम 
मो बन झुक़े हैं | इन नियमों के अलुछार केन्द्रीय सलाइकार वोर्ड की स्थापना | 
हो चुकी है । मारत-सरकार और कई राज्य की उरकारों ने काइन के अठंगार 
एक्ट के अन्तर्गत आनेवाले उद्योगों में काम करनेवाले लोगों के रद्दन-तहन के 
खर्च सम्बस्वो जानकारी इकट्ठी करने के लिए क्मेटियां आदि बनवाई 





















ई हैँ | पर 
पफेर सी सभी राज्यों में श्रमी तक मज़दूरी निश्चित कस्‍ने सम्बन्धी आवश्यक 


ब्द मारतीय श्रथशास्त्र की रूपरखा 


चवस्या नहीं हो सच्ो है। यही कारण है कि वैसा ऊपर लिखा जा सका है 
मदकूरों तिश्चित करने का समय ठा श्रीय/मिक मज़दूरा के लिए जो एक्ट थे 
अन्तगत थाते हैं, माव १०५२ तक बढ़ा दिया गया ह | अमी तक उछ राण्यों में 
ही सूनतम मजदुरां पिरिचत हुई है। तद्य तक खंतिहर महदूरों का सम्बन्य है 
एक्ट ऊ झा कर्गत उतका उूनतम मलदूरी निरियत करने का समय मी बढ़ा दिया 
गया है और राया को इख बार में आयर्यक स्वतचता देना श्रावश्यक सममा 
चारहा ह। ब्ल्तु, इस इशि से कानून में आवश्यक संशोयन छिया जायगा। अब 
तक केवल कच्छ म खेत्रिहर मजदूरों का मतदूरी निश्चित की गई दै। और कई 
राज्या ने एसा करन को इच्छा प्रकट को दे। हु 

मजदूर क्षति पूति शानून, १७२०३--बद कायून १ जुलाई, श्र यो 
लागू हुआ था | उसके बाट इस रू बार खशोधन हो चुके हैं। शाही मज़दूर 
कप्ीयन का सिसारिशों को कायाखित करने के लिए. १६३३ मे एबं सशोपषन 
कानून पास किया गया था। उनर परचात्‌ मौ इस रानून में कई थार सशोघन 
हो चुस हैं। इस वादन के मुज्य-मुप्य प्रावयान नौने दिय गये ईैं-- 

(क) यह कानून उत तमाम लोगों पर, तो दफ्तर में था प्रवल्थ सम्बबी 
कम करने ई या विनकी (रेलद कमचारियों क अलावा जिन पर माठिक आय की 
मयादा लागू नहीं होठी) मासिक श्राय ४०० रू० से ग्रधिक है, लागू नहीं होठा । 
मादे तौर पर घर्षों का इश्ि स इस हानून क झन्‍्नगत वैलय, पैक्टरिया, ख्वानें, 
नौनिवेश (डॉल) उछ खास इमारवी ऊमम, सतर्क, पुल, बाघ आ्रादि का काम, 
आर आए शलपान लादा साबणा काम, बाग़ (चाय आदि थे), बिजनी श्रथवा 
गैस पैदा करनेवाले स्टेशन, खुदाइ का काम, आग बुझाने का काम, जदाज़ पर 
होगेवाला काम जैसे--नद्वाज़ में मात लादने, जद्मज़ से माच उतारने, जशाज की 
मग्म्मत करने, साफ करने या रग करने आदि हार्मो ऊा रुमावश होता है । सच 
का सरवार्ग को यह अविकार दे कि य इस कानून को उन लोगों पर भौ, जो झाज 
नेक उसके बाइर हैं, लागू करदें यदि उनझा काम जोलम मरा सममग जा सके। 
कैक्टरिया के भार म प्यान देने की बात यह भी कि यह कानून या तो वहा 

लागू दवांठा है जद्दा २० आदमौ से अधिक काम कप्ते हों और यात्रिक शक्ति का 
उपयोग दोठा हो; या यदि यात्रिक शक्ति का उपयोग नहीं होता है तो जहा 


अन्ठगत लास पाने का अधिकारी नहीं है। 


(व) चति पूर्ति का दिसी व्यक्ति को जो इस कानून के अ्र-दर्गत आता हे 


सज़दूर-क्ानून श्र 


उसी समय अधिकार है जबकि उसके चोट काम करते समद अथवा उसके फल 
स्वरूप लगे । परन्तु यदि चोट इस तरइ की है कि जिसकी वजह से ७ दिन से 
अधिक समय के लिये कोई अस्मर्य नहीं होठा या फिर ऐसी चोट है, जिसका 
परिणाम मृत्यु नहीं होठा, और जिसके लगते में मज़दूर का स्वयं का दोष है तो 
सजदूर को क्षति-पूर्ति का कोई अधिकार नहीं रहता । शारीरिक चोद के 
अतिरिक्त कुछ धन्घे से उत्पन्न बीमारियों के होने पर मी क्षुति-पूर्ति मिलती है । 
ये बीमारियां एक परिशिष में दे दो गई हैं| राज्य की सरकार्रो को यद अधिकार 
है कि बह वीमारियों क्री इस सूची में कोई नई वीमारी और जोड़दें। क्षति-पृरतति 
करने का दाचित्व कानून के अनुसार मालिक का है। 

(ग) ऋति-पू्ति की मात्रा का निर्णन दुर्घटना कैसी हे और मजदूर की 
मासिक आय क्या है--इन दो चातों से मिश्चित होती है। लृति-पूर्ति मृत्यु, 
स्थानी पूर्ण असमर्थता, स्थायी अपूर्ण असमर्थता, और अस्थायी असमर्थता होने 
पर मिलती है। किसी मजदूर की मृत्यु होने पर कति-पूर्ति का रुपया उसकी ञ्री, 
नावालिंग पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधया माता या कुछ ऐसे दूसरे ज्यक्तियों को 
जो उस पर आश्रित थे, मिलेगा | दुर्घटना से रत्यु हो जाने की द्वालत में बर्कमेन्स 
कम्पेनसेशन के कमिश्वर के पास चूचना अवश्य सेजी जानी चाहिये। बदि मालिक 
अपता जिम्मा स्वीकार कर लेता है तब तो क्षतति-पूति का दपया कमिश्तर के पास 
जमा हो जाना चाहिये। यदि सालिक अपनी ज़िम्मेदारी नहीं मानता तो कमिश्वर 
का यह काग हैं कि आवश्यक जांच-पढ़ताल के वाद आश्रितों को बह यह सूचना 
दे दे कि ये चाह तो कऋतिपूर्ति को मांग रख सकते हैं। कानून इस बात की इजा- 
जंत नहीं देता कि मालिक और मज़दूर दुर्घटना होने पर दी जाने वाली रकम के 
सम्बन्ध में आपस में कोई ऐसा समस्तौता कर लें जिससे कि मज़दूर अपने छ्षैति- 
पूर्ति का अधिकार छोड़ दें । किसी भी दुर्घटना के होते ही मालिक के पास तुरन्त 
ही रिपोर्ट पहुँचाना चाहिये। ऐसा नहीं दोने की दालत में कमिश्नर क्षतिं-पू्ि 
सम्बन्धी मांग को सुनेगा नहीं । , 

» वि) एक्ट के पालत करके का जिम्मा राज्यों पर ही है और इस काम के 
लिए राज्य की सरकारों को कमिश्नर नियुक्त करते का अधिकार दे। कनिश्नरों का 
कास विवादग्रस्त दावों का फैसला करना, और झत्यु दो जाने पर ज्क्तिः्पूर्णि का 
रुपया बांटना हे। कई राज्यों मे--जैसे बंबई, मद्रास और पशिचमी बंगाल में--- 
कमिश्नरों की नियुक्ति हो चुकी है। दूसरी जगइ किन्दों दूसरे अधिकारियों को 
यह काम सौंपा सया है। > 2 

ग्स्पलोइज स्टेल इनश्योरेंस एक्ट १६४८--यह एक्ट अग्रेल १६४८ में 


१६० मारताय अपशाघ्त की रूपरेखा 


पास हुश्ना था | सकी मुग्य मुग्प बातें ये हैं-- 

(क) यह कानून सब्र फन्‍्टरियों पर, निसम सरकार की पंक्रटरिया भी 
शामिल हैं. लागू होता है। मौसमी फेफ्टरिया एफ़्ट के धर्तगत नहीं आाती। 
थे तमाम क्‍्मचारी जो च्वद पक्टरिया मे जाम करते हैं ( उनको छोड़ कर 
जिसका ४०० रु० याछिक स॑ श्रधिक को वेतन अथवा मज़दूरी से आय है ) फिर 
चाटे उनकी नियुनि सोव तौर में कारखाने क प्रयध विभाग द्वारा हुई दोया 
किसी हू द्वारु हस एज + आतगत आात॑ हैं। क्‍्चत लॉग मी एक्ट ये छात्र के 
बाइर नर ईं। चिन लोगा हर यह एक्ट लागू हाता दै उनका सबझा ब'मा 
कराने का व्यवस्था है। एक एम्पन्नोइत स्ठेझ दशश्योरेंश फंड' के निर्माण का 
व्यवस्था भी का गई है | उस पड़ का निमाण मिच मालिक, मत्दूर और सरकार 
स॑ प्राम होत बाले स्पव से किया जायथा | “सक अलाया सरझारों और व्यक्तियों 
सच टा आटि भा आ सकता है। केद्गाय सरफ्यः पहले पाच वर्षों में कॉरपोरेशन 
का जितना व्यवस्था सबधा सर्च दागा उसका दो तिशाई चापिक सहायता क 
सौर पर दती रहेगी। मिल मालिक और क्मचारी दोनों के ही हिस्से का स्पया 
चुकाने दा तिम्मा मिल मालिक का हा है। यदि क्रिसी क्मचारी ने पूरे सप्ताह 
भर काम ने किया हो और विसको मजदूरी नहीं मिलने वाली हो नो उस धताह 
को कट्ठी पूशन का रुपया वबूल नहां होगा | 

जान लिया लाम इफ एक़्ट के अन्तगत कमचारियों को मिल सकते हैं“: 
जीमारो नाम मादृष जाम अ्र्ममपता चाम, श्राधितों का लाभ, और विकिसा 
जाम । कमचारियां अथवा उनह आाप्निता का तैसा मी हो, उपयुक्त लाम कि्दी 
शर्तों क साथ मिलत दो ब्वपस्पा है। यदि कोइ क्‍्मचारो जिसका एवट झ 
आतगत वौमा हुआ है बीमार पढ़ जाव तो उसे देनिक मत्दूरी प आप वे हिसाब 
स बीमारी क दिना में श्रार्थिक सहायता मिल सेगी। साल भर में अधिर स 
हिना जम यह लाभ मिल सकता है और दोमार होने के पहले दो 
यीसार _ पढ़ जार। हद अचार तर तक कि १५ दिन में ही दूसरी बार क्र्मचारो 
सादृव लाभ भी मित् खकता है लियने है. प्रतिदिन क दिखाब से १२ स्माइ का 
पहले का नहाँ हाना चाहिय। ही दर आम पमय जो हा 
अर इसी तरह असमधता यदि अस्थायौ दे हो देनिक 
दूरी के आधे के दिसाइ से यदि असमयग आशिक और स्थायी है तो दैनिक 
मतदूरों के श्राघ क एड निश्चित प्रतिशत के रिसाव से पर कपूर 
५ ( जो मजदूर कऋषिएूर्ि 
अयेत दे अवुलार होगा) और ददि अहमपवा पूर्ण और स्थायी डे तो दैनिक 
अकूरी का झावा जान भर मिलेगा । कमचारी की मृत्यु हो जाने पर उससे 
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आशितों को” एक निश्चित आधार पर रुपया मिल्लेगा | कर्मचारियों को मुत्फ 
चिकित्सा का ल्ञाम मिलने को व्यवस्था भी की गई है। यह लाभ कर्मचारियों के 
परिवार बालों को भी कोरपोरेशन चाहे तो दे सकता हैं। जिस ब्यक्ति को इल 
कानूत के अर्न्तैमत लाम मिलेगा उसे वही लाम और किसी कामन् के अस्तर्मत 
नहीं मिल सकेंगा। योजना के संचालन करने के लिए एक्ट के अनुसार 
एग्प्लोइज स्टेट इन्श्योरेंस कोरपोरेशन' उतकी स्थायी समिति और कोरपोरेशन 
सलाह लिए सेडिकल वेनिफिट कौसिल की स्थापना हो चुकी है । 
तीनों संगठनों में मिल-मालिक, कर्मचारी, डाक्ष्टरः सरकार और संसद के 
अतिनिधि हू | 
डपयुक्ति क्रानून १६४८ मे पास हुआ था परन्तु वह आज तक भी लायू नहीं 
हो सका हैं। कुछ समय तो क्ादूत लागू करने के पहले को आवश्यक तैयारी में 
लगा। जुलाई १६४० से दिल्‍ली और कानपुर में प्रयोग के तौर पर इस फाबूल 
को लायू करने का निश्चच किया गग्मा था। पर इन स्थानों के मिल मालिकों ने 
दस आधार पर विरोध किया कि इस कानून के शर्न्॑गत स्वास्थ्य घीमा की योजना 
केवल इन दो स्थानों पर लागू करने से जो जहां के मिल्न-मालिकों पर इसके फंड 
में रुपया (लेबी) देने से आधिक भार पड़ेगा उसके कारण वाज़ार में उतका साल 
औरों की अपेक्षा मईंगा होगा और दूसरों की प्रतिस्पर्दा मे उनको द्वामि होगी। 
अस्ठ, भारत-सरकार इस क्राजन्न में अब (मार्च १६५१) इस आशब का संशोधन 
करना चाहती है कि जिससे कोरपोरेशन दशा दिल्‍ली और कानपुर के अलावा 
जईई कि अयोग के तोर पर यह योजना लायथू की जायगो देश के दूसरे रूब सेवा- 
योजकों ( एम्पलॉयर ) से भी कम दर पर लेबी ली जा सक्षेगो | कानपुर और 
दिल्‍ली के सेदायोजकों से उनके द्वारा चुकाई जाने वाली कुल मजदूरी का १३५४ 
ओर दूसरे स्थान के सेवायोजकों से $% लेवा के रूप लेने का विचार हे | इन 
दूसरे स्थानों के मजदूरों से उनके हिस्से का रुपया तमी लिया जायगा जब उने 
थानों में योजना लागू होगी ] पर दिल्‍ली और कानएुर के मज़दूरों को तो अपना 
हिस्से का रुपया देना ही होगा | उक्त रंशोधन हो जाने के बाद ही स्वास्थ्य बीमा 
की योक्षना दिल्‍ली ओर कानपुर मे लायू को जावगो । कोरपोरेशन और नद्वास 
सरकार मे भो योजना लायू करने के सम्बन्ध में वातचीत चल रदी 
कोल माइन्स प्रोडिडेन्ट फन्‍ड और बोनस स्कीम्स एक्ट, १६४प८--इस 
एक्ट मे केन्द्रीय सरकार को चद अधिकार दिया गया है क्लि कोट्ले को खालों में 
काम करनेवाले मजदूरों फे लिए घचद वोचस ओर प्रोब्रेडेटेट फएड की योजना 


तथार करे | ये दोनों दो चोजवाएँ लागू ढोगई' हैं | इनमें तमास आवश्यक बातो 
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का समावेश क्या यया है --किन कर्मचारियों पर थे योचनाए लागू होगी है; 
प्रोपिद्ट पाद मे मालिक की ओर का कट्रीद्यूशन क्या होगा; चई किए तर 
दिया चायगा, क्सि दर से दिया ज्ञायगा, किस समय दिया जायगा श्रादि। रहा 
प्रकार बोनस जिन शर्तों पर मिलेगा क्विस दर से मिलेगा, बोतस का हिसाब डैस 
लगाला जायगा, किस समय आर विस प्रकार बानस मिलैगा, और हिने 
परिस्थितियों म बोनस टैना रोफ़ा जा सकता है-य सत्र बातें भी योतना में 
स्पष्ट का गई हैं। 
मातठृत्त ल्लवाम कानून--मातृत लाभ सम्य भे जाय सबसे पदले बाबर 
सरकार ने १६२. में पास क्या था। उसके बाद श््३१ में रूच्य अदेश 
ने यह कानून पास किया | शाही मज़दूर क्माशन को जब सिर 
प्रकाशित हु” तो इस सम्बय मे उमीशन से जो राय दो था बह भी सामने श्राई 
इस सम्बंध में शाहां उमीशम न जो सिफारिश का उसके परिशामस्व्प कई 
रापों मे मातव लाभ कानून पास ह्रिय गये। मद्बास, अ्रासाम, पंजाब, उत्तर 
'दश, आपमर, टिल्ली और परिचमा बगाल म प्रपने-श्रपरे मादृत्य लाम दी 
इस समय लागू हैं। मल सिद्धात इन खब यादूनों म समान हैं। श्राकाम कीं 
कानून फैक्टरियों और बागों दोनों में और वगाल का कावन चाय के वारों रे 
लागू होता है | बाका के भव जान पैक्टरियों में ही लायू ह्वात हैं। माए 
सरकार ये भी एफ माइख मटरीटी वेविक्टि एक्ट २६४१ से पास हिया। 
बाद मे इसमें थोड़ा बटुत साशाधन मा हुय है। दय तमाम फानती में झोषाएंडड 
मिदात तो एक से द। हैं। उैस बया हो के पहले और बाद में एक सिश्चित सनव 
क लिए, जां छुद स आठ सपताइ क आस पास होता है, नकद सदायवा स्त्रौकी 
दो जाती है। सदायता की यह दर अलग अलग राणा में गलग-श्नलग है 
आताम के बागों में बच्चा हान क॑ पहले १ र० प्रति सप्ताह और पघाद में २ ४९ 
४ झा प्रति सताइ, तथा दूसरे उद्यर्गा म औसत सापाहिक श्राय था कैम से कम 
+ पे सतताई, बंगाल मे श्रीसत दैनिक आय या श्राट शान प्रतिदिन जो भी श्र 
अं पर हक क बारें और पैक्टरियों मं पु रु० ४ आर० प्रति सत्ताई, पत्ते 
शात्य तथा अइमदाबार  ( या कल, दैनिक राय जो भा अधिक हो; सर 
अम्पह रोज्य में आट गीर बम्ब३ शहर में आठ आना अतिदिनशर 
तथा कन्‍्द्रीय ण्च्ट मे हि हि औरत दैनिक ६७५४७ प्रतिदित हद भी, था 
कील अतिरिक अदा] दिस के हिलाद से सहायता दीं जा 
सहायता की व्यवस्था मी है जो हि बोनस का शवल में 5 
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जा सकती है यदि स्प्री किसी प्रमाखित नरम आदि की सेवाओं का उपयोग करती 
है। यह बोनस ३ उ० से ( साइन्स भेंटरनिदी वेनिकिंट एक्ट ) ४ ० ( उत्तर 
अदेश और विद्यर ) तक हैं। घझरासाम और पश्चिमों बंगाल में अत्पक्ष स्त्री 
धर्भावस्‍्था, वच्चा पैदा दोने के समच और बाद में चिकित्ता और डाक्टरी देख- 
“भाल को अधिकारों ह | बच्चा होने के दाद और यदि सुचना दी जाय तो बच्चा 
होने के पहिले विश्वाम का अवकाश भी दिया जाता हैं। सब कानूनों में माठत्द लाभ 
मिलने के लिए. यह आवश्यक दे कि लाभ पाने वालो स्त्री एक निश्चित समय तक 
कारखाने में काम कर छुद्दी हो जहां से उसे सहायता मिलेगी । यह काम 
चमय केंद्रीय और उत्तर पद में छह महीने और अजमेर 
एक कर और दूसरे कई निश्चित है | बदि 
मालिक झपते इस जिम्मे से चचने के लिए किसी स्त्री मज़दूर को वस्ख्यस्त 
चाहे तो कासूत में स्त्री की इससे रक्षा करने की व्यवस्था है| मातृत्व अवकाश के 
समय किसी स्त्री को काम से अलग नहीं किया जा सकता) इसी प्रकार चदि 
“किसी स्त्री को किसी मिल्-मालिक से भावृस्त लग मिल रहाह तो वह किसी दूसरो: 
जगह काम नहीं कर सकती । ऐसा यदि करती दे तो वह दरइ की भागी इंसगी। 
फेक्टरी-निरीक्षक ही रब दाज्यों में इन कानून का पालन कराने के लिए क्षिम्मे- 
दार हैं। केन्द्रीय झाइन्स मेटरनिटी वेनिफिट एक्ट के पालन कराने का खानों के 
प्रबान इन्सपेक्टर पर जिन्मा हे । 
बालक चंबक क़ानन [ चिल्दरन (्जेज्ििंग आवब लेवर ! एक्ट 
१६३३ |--यह एक्ड एक विशेष छुरति को रोकने के लिए पास किया गा है| 
“धाही मजदूर कर्मीशन की जांच के समय यह ज्ञात हुआ कि बहुत से माता-पिता 
अपने वालकों के श्रम को मालिकों के पास वंबक रख देते है । इस क्ाबूत के 
अनुछार इस प्रकार का कोई भी सौंदतः--चाहे वह लिखित दो या ज़बानी--गैर 
क्ादनी होगा। परन्तु यदि उचित मजदूरी पर बिना वालक को हाति पहुचाते 
किसी बालक की सेवायें लेने.सम्बस्धी कोई अरुंचिदा किया जाता है. और अधिक 
से अधिक सप्ताह भर व. चूजला देने पर यदि दद समाप्त किया जा सकता है तो 
चह अचंदिदा गैर का्ूनी नहीं दोगा। १५ वर्ष ले कम झ्रायु के बालक इस एक्ट 
सें बालक माने स्थे है। काझून को भेग करने पर २०५ रु० का हुर्माना दो सक्रता 
है। लेबर इन्वस्टीगेशन फनेटी की जाँच से मालूम पड़ा कि चइ हुर्राति दक्षिण 
भारत के बीड़ी के भंदे और मैसूर राज्य के अलाव्य अब और कहीं नहीं पाई 
जाती है। यहाँ पर भी सरकार इस कुरौति का अन्द करने के लिये 
अवत्नशील है। - ् 
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यालक! का नौतर रखने पा क़ घन, श६३८ --इस द्रावा का उस 
अमुकत ग्रायु स उमर प्रायु क॑ वालवां को नौकर करने से रोका दे। अस्त, !५ 
बप से कम आयु क बालक कमा भां काम में, निसप्रा सबंध गेल से माल, डाइ 
श्ौर यात्रियों को लाना लेवाया हे या जो शिसता मारताय पोद स एयट्र [ १६०८] 
द्वारा नियत्रित बादरगाह को सामा मे माल को इधर उथर १रने से सम्बप 
इुखता हैं, नहीँ ल्‍र्ूमाय जा समत । १६३६ में इस ब्रानन मे सशोधन किया गया 
जिसके अनुभार १२ बप से ऊम आयु के बालों में कि निश्चित उद्योगों में काम 
पर लगात स मनाह। की गई । रात्य की सरकारा को वानून फ छुत्र को बदसने 
और बताने का अ्वित्ार दिया गया है । एक्ट म जिन ध्वों को शामित्र डिया 
गया है उनम बाड़ी बनाने, गलांचा बनाऐे, सामेट नेशर करत, काड़ा छापे; 
रुगने, और बुनने, दियासलाट, श्रातिशवाचो श्रीर विस्फोटय पत्यथ तैयार करने, 
अबरप काटो शोर शलददा करन, लाख तैयार काने, साथुन बयाने श्र चर 
कमाते तथा ऊन साफ काने कफ धप दें। मद्रास सरकार ते सोदर बाताशा 
कप्पनियों के पर्षशोत को श्र उत्तरमट्श सपील के सामात के प० ग्रौर 
कॉच की लड़ियों र धये को भी इस कानून मे श्ातर्गत क। दिया है। धन रे 
फैक्टरी एक्ट मचूकि १६ बपसे कम श्रायु के बालझू यों जौफर रफने की 
मनादी है, इसलिए इस एक्ट मम भी १२ यप के स्थान पर १४ वर्ष को कम है 
कम आयु मानने का सशोवा कर द्वियां गया है । राया में एक्ट का शत्जं 
प्रधाव निरोनक, पफ्टरिया दारा कराया नाता ई । छेस्द्रग्य यास्पानों में इस 
एक्ट को पालन उरान का जिस्या चाफ लंबर बमिश्यर का है । सपांय रेलवे का 
नहा तक सम्ब'ध दे चोक लेबर उमिह्नर, प्राटशिक लेबर कमिर्वर और 
कैस्मीय लेबर ३सैक्टस को इस काना के पालत करे का चिस्‍्मा दिया स्‍या 
है। वदरभारों क बारे म भारत सरकार दाशा लेदर इस्पक्टर वीविएति 
कौ गई है | 
ओदोगिफ ऑक्‍्डा फतुन, १६०२--इस कासन पे पास होने र 
पहले तक मजदूरी, काम करने को परिस्थिति और उपोगों सग्बधो दूसरे मानों 
की भानकारी वा श्राघार योग घरों का सट्माबना और उनकी खेच्छी मे 
'क्य गये प्रथन मात्र थे | यह स्पिति खतोबननक नहीं होते से महू ४र मे उप तह 
कानून सारत भस्कार डारा पास किया गया | इस एक्ट के अमुसार निम्नलिशिंत 
आय: हिन्पवां मजदूर 5 मकान, जल और साफ सबधी ययस्था भी शामिल 
9 मजबूरी और आय, प्राविदेट और दूसरे पन्‍्ड जो मतरदूरों कै 


मज़दूर-छानन श्६. 





लिए कावन किये जाय॑।मक़दूरों को मिलने वाली स॒विधायें और लाभ, काम के 
घस्ठे, रोज़यार - और बेकारी, और औद्योयिक तथा मजदूर संबंधी संघर्ष | चदि 
कोई व्यक्ति जानकारी देने से इन्कार करे तो उसे दणइ दिया जा सकता दै। 
पस्टेटिसटिक्स अधिकारी € झाथेरियों ) नाम का एक आफिसर राज्य की 
सरकारों को नियुक्त के अधिकार है| एक्ट में फेक्टरियो संबंधी थ्ांकेडे-- 
जैसे उल्लादन आदि के और मक्ठदूरो की भलाई के मामलों स्वधी आंकड़े इकठे 
करने का भी अधिकार है । कई राज्यों ने फेक्टरियों सम्बन्धी आंकड़े इतठे करना 
आरंभ कर दिया है और ओद्योगिक्त आंकड़ों के संचालक ने उत्रादन के संबंध 
में आंकड़े इक्ढ करना शुरू कर दिया है। मजदूरों के आंकडों सम्बन्धी ऋगून को 
धाराओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। 

ऋण सम्बन्धी क्ौानून--मिल-मजदूरों की एक समस्या उनके ऋशणपग्रस्त 
होने की है। इस संवध में उनको आवश्यक संरक्षण देने के लिये समय-समय पर 
कह कानून बनाए जा छुके हैं। १६३७ में भारत्त-सरकारदारा एक एक्ट पास 
करके यद्व व्यवस्था करदी गई कि उन मजदूरों की जो १०० र८ मासिक से कम 
चेतन पाते हैं तनखा कुर्क नहीं दो सकती ! सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में 
यह विधान है कि जो १५० रु० मासिक्र से अधिक भी पाते हैं उनके पहले १०० 
उ० तथा शेष वेतन का आबा छुक्की से मुक्त कर दिया गया दे । कानून में इस 
बात का भी विधान है कि मजदूर के बेतन की कुर्की कुल मिलाकर २४ महोने 
तक यदि दवोगई है तो श्रागे के १६९ महीने दक उसकी कुर्क्नी नहीं हो सकतो । 

भारत-सरकार ने शादी मजदूर कमीशन की सिफ़ारिश को ध्यान में 
रखते हुए. १६३६ में सिविल प्रोसेज्नोर कोड में एक संशोवन क्रिया जिसके 
परिणाम स्वरूप कर्ज़दार मजदूर को कैद की सजा नहीं दी जा सकती जब तक 
कि बह न माल्लूम पड़े कि कर्जदार ने अपनी संपत्ति बेईमानी से हस्तान्तरित करदी 
दे या डिग्री के वएली मे कचहरो के अविकार-छत्र से बाहर जाकर वाधा 
पहुँचाना चाहता है। पंजञाब-सस्कार मे भी १६३५ में एक कानूस ( पंजाब रिलीफ 
आँव इंडेटेडचेस एक्ट ) लायू करके ऋणग्रस्त भज़दूर को कैद करने पर प्रतिबंध 
लगा दिया है जब तक कि डिग्री का रुपवा अपनों शक्ति के अनुसार उस संपत्ति 
में से जो कुर्क हो सकती है देने से हो वह इनकार न करदे । 

१६२६४ छे मध्य प्रदेश के 'एडजस्टमेंट एन्ड लिक्वीडेशन आव इन्हस्ट्रियल 
वकेस डेट एक्ट के अनुसार जो मक़दूर ६० रु० मासिक तक कमाते है उनको 
किन्हीं परिस्थितियों में ( यदि उसकी संपत्ति और तीन मद्दीने के वेतन से ऋण 
अधिक हो ) अपने कर का फैसला कर देने की दरख्वास्त देने का अधिकार है. 


श्र 














र्६६ भारतीय अ्रयशात्त्र की स्परेसा 


और श्रावश्यक जाच वे बाद कचहरी उसका फैसला कर देतो है श्र यह 
निश्चय कर देती हे कि क्तदार को उसकी मज़दूरी श्रीर उसके अ्रप्रितों की 
सख्या को देखते हुए क्तिना रुपया कितने समय में चुड्रा देश चाहिये। 

घगाल सरकार मे १६३४ में बगाल वफ्समन प्रोटेफ्शन एक्ट पास डिया 
था| दस कादन वे अनुसार यदि कोई ब्यक्ति किसी कारखाने, खान, रेलवे स्टेशन 
आदि के श्रादर या पान में इस इराद से हि उस कारखाने के हिसी मज़यूर मे 
बह कज्ञ वसूल करगा चाइता है, घूमता फ्रिता पाया जायगा तो उसे सुर्माता या 
चैंद या दोनों सता दा मरुंगा। १६४० में एज सशोयन ढारा मादूर को 
परना और भा कड्ाई से वर्वित कर दिया गया ह तथा एस्ट का कार्यक्षेत्र मा 
बढ़ा दिया यया है ताकि उसम लोकल आयिरिटीत, और सार्रतनिक उपयोग 
के धा्या में लग मनदूर्रा ओर वहाज पर काम ऊरने बाले मचदूरों को भी शामितर 
किया था सका ढे। १६३७ में मध्य प्रदेश ने भी एक ऐसा ही कादत पास क्िया। 
मद्रास सरकार ने १६४१ म इस सम्बंध मे क्रानून पास किया है) 

विद्दार वकमे सु श्रोटक्शन एक्ट १६४८ बुछ भेणा मे मादूरों से जहा व 
काम करते हैं या मजदूरी पाते हैं वहा घरा डाल कर कर्ज वदूल करने पर रोक 
लगाता है| वजदार मजदूरों को उनके मदातन डरा घमका मे से इससे मी 
उनका इस कापून में रक्ता की गई है इन स्थानों पर घेरा डालने के श्गराध में 
जुर्माना या छह मद्दीने तक की सता या दोनों ही दएए दिये जा सकते हैं| 

मचदूर जाब कमेटी का यह कहना हे कि ऋण सवधी इन कादनों का 


चटुत अगर नहीं हआ है। पर फिर भा उसने बहा ऐसे कानूत नहीं हैं वह 
नगर पास करने क पत म राय दी है । 


परिच्छेद ६ 
, औद्योगिक सम्पन्ध 


पिछले परिच्छेद में हम मजदूर सम्बन्धो कानूनों का विवस्ण दे चुके हैं । 
केवल उन कानूनों का इसने बह्ां विवरण नहीं दिया जिनका सम्बन्ध मज़दूर-मालिक 
के आपसी सम्बन्धों ( औद्योगिक सम्बस्धों ) से आता है। इस परिच्छेद में हम 
मजूदूर-मालिक-सम्बन्ध की इस समस्या पर विचार करेंगे और इस सम्बन्धी जो 
कानून हैं उनका भी यद्दीं विवरुस देंगे। 

औद्योगिक पू'जीवादी व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण यह्द दै कि समाज 
के झ्रार्थिक जीवन में मजदूरों और प्र जीपतियों के दो परस्पर विरोधो वर्ग उत्पन्न 
हो जाते हैं और उनमें निरन्तर संघर्ष की प्रष्ठभूमि बनी रहती है जो कभी-कभी 
भयानक संघर्ष के रूप में फूट पड़ती है ये संघर्थ देश के आर्थिक जोवन को 
अस्तब्यस्त कर देते हैं ओर समाज में झ्रशांति और अच्यवस्था का वातावरण 
उत्पन्न करते है। देश के आर्थिक जीवत का सुचाद रूपसे संचालन हो सके 
उसके लिए आवश्यकता इस वात की है कि मजूदूर और पृ'जोपति में न केवल प्रत्यक्ष 
संबर्प और उसकी पृष्ठभूमि दी न हो, वल्क्रि पारस्परिक सहयोग हो ( बिना इस 
आपसी सहयोग के राष्ट्र की उत्पादन शक्ति का श्रेष्ठमम उपयोग नहीं हो सकता 
जिसका ध्र्थ है आर्भिक जीवन की सझद्धि और प्रगति के मार्ग का अविरुद् दोना। 
इसी लिए मजदूर-पू जीपति-सम्बन्धों या औद्योगिक संबंधों कौ समस्या का इतना 
महत्व समझा जाता है | हम अ्रव इसी समस्या पर विचार करेगे | 

मजदूर संगठव और औद्योगिक संबंध--ओऔद्योगिक सम्बत्यों की समस्या 
का एक पक्ष नजूदूरों के संगठन से संबंध रखता है | जब आधुनिक उद्योगवाद 
का जन्म हुआ तो शुरू-शुरू में मजदूरों की स्थिति कमज़ोर थी और वे असंगठित 
थे | इसलिए मिल-मालिक उनका शोपण आसासो से कर सकते ये । परन्तु जैसे 
जैसे समय बनता गया मजदूरों की स्थिति में भी एरिवर्तत आयवा! एक साथ 
इजारों आदमी जब काम करते हैं तो उनका आपस मे सम्पर्क द्ोना भो स्वाभाविक 
है। जब ये एक दूसरे के दुःख-दर्द को बात झुनते हैं तो उनमें आपस में सदानुमूति 
का भाव उसच होता है | वीरे-बौरे उनके यद समस्त में आने लगता दे कि यदि 
जे आवस में एक दूंसरे को सहायता करने को ठैयार हो जाते हैं और अपवा 
संगटन बना लेते हैं त्तो फिर मिल-्मभालिकों के लिए. मन चाहे ढंग से उतका 
शोषण करना आश्तान नहीं दोगा | इसो विचार में से ढुनिया के मजुदूर-संगठय 








रद्द मारत, भर्थशास्त्र को रूपरेखा 


का उदय हुआ है शरीर थ्रान तो दनिया के सभी श्रौद्योगिक देशों में मज्दूर- 
गगन का बड़ी शक्ति माना जाता है। मादूयों के रापनेतिक दल भी हू शोर 
कई देशों मं जैसे इगलैड में राय का शाह संत्र मी उनके हाथ में है । कइने ढा 
तालय यद्ट है कि श्राद मददूर सगटन का बड़ा महत्व हे। प्रथम मह्दाप॒द्र क 
पश्चात्‌ आतराष्ट्रीय मभदूर सपत्री स्थापा होते से भी दुनिया के मजदूर 
सगठता को बहुद शक्ति मिली हे और अ्रव ये एक यूत्र में बंप गए हैं । 

सबूर संगठन का प्रमाव मालिक मजदूर के सम्द-धों पर भी पढ़ा हे। जब 
तक मखदूर वग श्रसगठित होता है यह '्रपों हितों की रन्‍्य के लिए एप जौन्यति 
बग से सपप्र माल नह ले सकता और उनकी कृपा पर ही अरने श्राप को बीवित 
समभता है। जब मचदूरों में चेनना और सगटा शक्ति का उदय होते लगता है 
वा उनके दष्टियोख में भी परियततेन थआराता है । घ मालिक को अपना साजार 
नहाँ समभते और अप दिों को रसा पे लिए उसे संघर्ष करो यो वे तैयार 
हो जाऐ हैं। हतालां को मज़दूर श्रपना एक प्रबंत श्रस्तर मानने लगते हैं। 
औद्योगिक सबपे जो अदर ही श्र-दर दवा रहता था, यद्द श्र बाइर फूट पहता 
है श्रीर मिलमालिक मजदूर फ॒ परस्पर सम्साघ का एक समस्या उतने हो ज्ञातो 
है। इस दृष्टि से मजदूर सयटन ही इस समस्या का कारश माना जा सकता है। 
यही कारण दे कि श्रारम्भ में पू ची-पति बय से मक़दूर संगठन का इमेंशों हा 
विरोध किया है श्रौर उसो सड चाहा है कि मजदूर संगठन को झावनी उरकाण 
न मिक्ले । पर यह सो शझसभव था। मज़दूरों को वास्तविक शक्ति जब धनो गौ 
तो उसकी अवदेलना पहीं की जा सकती थी। मज़दूर रुगठााँ को क्ावनी 
आखता भिलना आरम्म हुआ। श्रात सब दशों में मज़दूरसन्गठत को यह 
साया प्रात है। इधर पू जा-पति वग + दृष्टिकोण में मी परिवतन आये लगा। 
अराभ का यू जी पति सगठित मजदूर थम को अ्रधिक पसाद करता है न के 
अपगढ़िन मनदूर को । वह समता है हि संगठित मजदूर वर्ग अधिक अत॒शाघत 
में रखा जा मरता है, उससे विचार उिनिमय करना आसान है, वद झधिक 
जिभ्मेदारा से व्यवद्दार करता है, और उससे यह श्राशा का जा सकती है कि वह 
कसा भा यश्न पर सकौण दृष्टि से न सोचकर अधिक व्यापक और समाज'की 
दृष्टि से सोच ) इसलिय मच्यूर नगठन औद्योगिक शाति में बहुत छुछ्यु सहायक 
हो सकता दे और यह विचार सही नहां है कि उसका परिणाम मिल माविंत 
मजदूर सम्बधों में संबर् और कद़॒ता उतने करो का होता दे। यह अवरय है कि 
संगठित होने से मकदूरों को शक्ति बनती है और मिल मालिक यदि उनके हितों 
का अपदेलना करते हैं तो ये समठित रुप से उसका अतिकार करने को तैयार हो 
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जाते हैं | दासुतव में देखा जाए तो मजदूरों में कोई तंग 
म्भव है। जब दे एक साथ, एकसी परिस्थितियों में, एक ही स्था- 
हईं और एकसी समस्‍यायें उनके सामने उपस्थित होती तेरे 
से छोदना और व्यवहार करना तो अवश्यम्भाी हैं 
अतंगद्धित मजूदूर चने में खुनाव इसने का प्रश्न तो है है 
सकठा है तो बढ यहीं द्वो सकता है कि उमाऊ और राज्य रजूरों 
मान्यता दे बा न दे | ऐसी स्थिति में इस बा डर 
कि मजूबूर-संगठन को मान्यता देना और उसके झस्तित्व 
अलेना कही अधिक अच्छा हैं! हम यहां तक भी कइ् सकते हूँ कि ओश्ोंगिक 
शांति के लिए स्वस्थ मजूदूर-संगठन का होना अत्यन्त आचशः 
भारतवर्ष के मजूदूर-संगटन के बारे में कुछ विचार करेंगे । 
भारत में मज्ंदूर-संगेठन--भारत में मक़दूर आन्दोलन का प्रारम्भ 
डीसी शताब्दी के अन्तिम चरण ( १८७५, के आस-पास ) में होता दे | इस 
आन्दोलन के ग्रवर्तकों में श्री सोराबजी सापुरजों बगाली प्रमुख थे। £८६० में 
औबुत नाराबण' मेबजी लो खांडे ने, जो मारतीय मज़दूर-रंगठन के जनक और 
उसकी आत्मा थे, पहला मज़दूर-संगदन वम्वई में स्थापित किया ] इसका नाम था 
पम्बई मिल-्मक्दूर संघ! ( वोम्बे मिल-हेन्द् एसोखि्यिशन ) । पर चास्तिवक 
झर्थ में यह संघ भज़वूरूठंघ न था। इसका कास तो बम्बई निल-मज़बूरों की 
शिक्षावत्ों के समाशोधन यह (क्लियरिंग हाउस) का था | इसके बाद आने वाले 
२५ वर्षों में कई मजदुरचभायें स्थापित हुई'--जैंसे एग्रेलगेमेटेड सोसाइटी शव 
रेलवे सर्वेस्टल आँच इस्डिया एन्ड दर्मा (१८८७), प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता 
(१६०५), बोम्बे पोल्टल यूनियन (१६०७), और कामगार दितवदुक समा चम्बई 
(१६०६) | जब भारत में आशुनिक ढंग के कारखाने खुलने लगे ओर उनमें काम 
करने वाले मज़दूसें का---फिर पे स्थियां हों या चालक--शोपण होने लगा तो 
संरक्तण के प्रश्न को लेकर ही इस सजदूर-आन्दोलन का आरम्भ हुआ था। 
मदैर्टर के बस्व-ब्यवसायियों ने भी भारत के मज़दूर-्थोः बडी सहायता 
और प्रोल्खाइस दिया । बात यह थी कि मास्त की मिलों में गक़दूर 
देकर ओर अधिक पधन्दों उनसे काम कराकर जो क्पदा दैयार होता थो 
मेंडेस्टर के बपड़े से सस्ता पड़ता था और उससे संचेस्टर के वस्त-ब्यवस्मयि 
इालि होने का डर था | इसलिए वे चाहते थे कि मारंतीय मज़दूरों के काम 
को परिस्थितियों पर कानून दारा निर्यत्रण किया जाये--जैसे उनको ठीक वेतन 
मिलें, काम के घंटे अधिक न हों आदि | इसी इृष्टि से वे चह चाहते ये कि भास्त से 
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या रजिस्ट्री करने के बाद उसे रद्द कर दे उपते श्रादेश वे सिलाफ हाझछोट 
नफ़ अपक्ति को जा सकती है। कानून स द्वेठ यूतिया की परिमापा इस ढंग से दी 
गट है कि उस श्रार्तगत मचदूरा के अलावा मिल-मालिकों का सर भा आ सकता 
है। पर जिस सप मे घतदूर और मिल म निक दोनों हों चह उसक अर्मत नहीं 
ओ सक्ता। २४ चपस कम आयु का यक्ति रजिस्टड द्रेह यूपियय का सदरा 
नहा हवा सकता | 

(व) रेजिस्टड यनियन को उुछु अविक्नार और मुवियाएँ ग्राम होता हैं! 
शके ता यह कि उसके पहमिक्ारिया था सदस्यों पर यूनियन की उद्दृश्य कौ 
प्रत्ति + लिए का गई डझिसा भा मारवा" पर, जैसे इंद्ताल के कारण पौयदारी 
सुफ्ल्मा नई चन्ताया जा सकता इसी मकार से वे दौयानों कार्रजाइ से भा 
सुरनित हैं । 

(ग) रविश्टट द्ररू चुनियन पर कई प्रक्पर का भिम्मेदारिया भी हैं। उसे 
हर लाख रजिस्ट्रार » पास सालाना बआाउड्डे ग्रादि भेजो होते हैं औौर सर्च ता 
मा का आड़िंद किया हुआ चौरा भी दना होठा है) कोइ मी 
चूतिबन का पदायिजरारोया सदस्य चूनियन + दिसाव की जाचकर सकता है। 
बूनियन के यम, विधान श्र नियमा मे असर कोई परिवर्तन हो नो 
पाक सता रजिसार का मिलना चाहिद । चूनियय छा ओम छोस 
किनि किन बाला पर सच हो सकता ह चह कायन मे नव है) इन तयशुदा 
बाना मे आधोगिर मग,, जिनम चूनियन का पड़ना पढ़े, शामिल हैं) अस्त, इस 
भट्ट हो पया शस प्रकार हि फू भपप्‌ पर मा व्यय हे संदता व + सदस्पों शा 
शानपेतिक उर शुरु प्रति ज्लि 7 यह कोष क्ामम नहीं थ्रा सकता, पर इस काम 
थ् का अलग कोंप स्पा देत क्यिचा सस्ता है। इसमें चन्‍्दा छगा से *ना 
रे जम हर पल सोचा मिगे मे शा 
करने की शक्ल में। सहोया यूनियन के रविस्ट्रेशन मो रद 

'ध) यदद इम ६ि ्‌ 
पूय 22 हा का इ, 46046 मे द्रैंड यूनियन एक्ट में एक महत्व 
“मिल मालिक को मान्यता क लिए आदर 5 कोई रचिस्टट ट्रेड चूनियन अपने 
फमिद्रे नो उस दशा में उस बूलिब्न को पत्र दे और फिर भी उसे मानवता न 
लेबर कोट ( नो इस कानून के आकार हद भ्रप्रिफार दे कि बह इस विषय में 
था झधिक तज हांते है) को लिग्ड) हर हरेक ने सकती है और जितमें एक 
हुत्रे कि ट्रेड युनियन उन नमाम > धदि जाब क बाद इस निणय पर 

कसजी है जा मान्यता प्रात करते 


जार्तो को पथ रू 
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के लिए आवश्यक हैं, और जिनमें से एक यह है कि वह यूनियन उस मिल- 
मालिक के यहां फास करने वाले सब मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती हो, तो उसे- 
( लेबर कोर्ट को ) मिलन्‍्मालिक को उस यूनियन को मान्यता देने के लिए आज्ञा 
देने का अधिकार है | जो मास्य ट्रेंड यूनियने होती हैं उन्हें नियुक्ति, काम कौ 
परिस्थिति क्षौर शर्तो आदि मजदूरों सम्बन्धी सब मामलों में मिल-मालिकों से 
पूछदाल् श्रौर फ़रैलला करने का अधिकार द्वोता है। उन्हें मिल के अ्रन्दर अपने 
लोटिस श्रादि लगाने का अधिकार भी होता है । 

(ड) दूसरी महत्त्वयूर्ण वात जो १६४७ के संशोधन के अनुसार हुई है बह 
अह है कि भान्य ट्रेड यूनियनों और मिल-मालिकों के लिए कुछ बातों को अनुचित्त 
ओपित कर दिया गया है। यूनियन ( मान्य ) के लिए जो बातें अठुचित घोषित 
, की गई हैं वे इस प्रकार हैंः--(१) यूनियन के सदस्यों के बहुमत का अनियमित 
इड़्ताल में भाग लेना, (२) यूनियन की कार्य-कारियो का अनिबमित हड़ताल में 
सहयोग, सलाह या भोत्साइन देना, (३) यूनियन के पदाबिकारी द्वारा ग़लत 
जानकारी देना | मिल-मालिक़ों के लिए जो बाते अनुचित मानो गई हयेये 
३६--(१) मजदूरों द्वारा ट्रेड यूनियन आदि संगठन बनाने के मार्ग में, उसके काम 
में तथा उसे श्राथिक सह्ययता देने में रूकाबट पैदा करना, (२) क्रिसी व्यक्ति को 
जो मान्य ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी है, या ,जिसने मान्य ट्रेइ थूनियन के 
अधिकारों के सम्बन्ध में कोई गवाही आदि दी है वरखास्त करना या उसके 
विरुद्ध प्तेपात करना, और (३) मान्य ट्रेड यूनियन के पत्रों आदि का उत्तर न 

देना या उसे मुलाकात न देना | यदि कोई यूनियन अडुचित बात करतो है नो 
उम्की सान्‍्यता रद की जा सकती द और मिल-मालिक पर एक हजार रुपया 
तक जुर्माना हो सकता है । 

(ञ) एक्ट के पालन ऋराने का जिम्मा राज्यों पर हे और वे इस काम 
के लिए रजिस्द्वार ट्रेड यूनियन को नियुक्ति करते हें । पर रजिस्ट्रार को ट्रेड 
यूनियन के रजिस्टर आदि जांचने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार क्लावून मे 
सशोधन करके रकिस्ट्रार को दिया जाना चाहिये। 

ओद्योगिक संघर्प--मक्दु२-रंगठन के सम्बन्ध में लिखते हुए. इसने चह 
लिखा द कि प्रथम महाबुद्ध के पश्चात्‌ ही भारतीय मजदूर ने अपने आप को 
संगठित करने का विश्लेष प्रयत्त आरम्म किया। औद्योगिक संघपों का इतिहास 
भी इसमें यही बतलाता है कि भारतवर्ष में प्रथम महायुद्ध के बाद ही मजदूरों और 
मिल-मालिकों के संघर्प का युग आरम्म होता है । १६२४ मे और १६५५ में और 
चाद में १६२८ और १६२६ में वम्वई में बहुत वढ़ो-बढ़ी आम इड़ता्ले हुई जिनमें 

श्र 
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प्रमाव हुआ, यह भा उपयुक्त वियरए से स्पए है । यदि इम मतदूर समाझ्रों संददी 
आड़े देखें तो हमें थौर शयर रूप से यह मालूम होगा कि मजदूर गठन का 
ग्गमि हमार देश में किस गतिस हुई दे। जो आाक्‍ड़े हमें उपच्म् हैं वे केवल! 
उहीं रामाओं के हैं जिदोंते श्रयने आप को रजिस्टर करवा रम्श है श्रौर जो 
अपने बारे में श्रावश्यक जानकार प्रतिदरप रारकार के सामने पश करते हैं । को 
मजदूर समाएँ रविस्टड नहीं ई रन आड़े इमारे पास यहाँ है। ऐसी महाए 
समभा्यं की सगप्रा भी यथप्र है । रतिस्ट्ड मजदूर सभाओं सम्बायी श्रावा को 
देखने मे प्रकट होता है कि १६२७ २८ मे मारतत्र्प मे २६ मजदूर समाएंँ भा, 
१६३२ ३३ मे उनका सस्या बदकर १७० दो गई और १६३८ ६६ में यइई सज्या 
प६९ थो | १६४५ ४६ म १०८७ सज:स-समाए, ( रजिस्टई ) अविमाजित मारत 
में ( पता वे झापड़े शामिय नह हैं ) था| इससे स्पए दे कि युद ये समय मे 
भतपूर समाश्रों झा सख्या लगभग दुगुना होगइ। १६४६ ४७ में यह सरया बड़ 
कर २७२५ होगइ | ध्यान रखन का बात यह है कि यह आई शिभाविता' 
आरत क हैं ओर पर्वी पत्ाव के द्राउड़ इसमें शामिल नहीँ हैं। र८४३ हक में 
यह संख्या २६६६ हो गट | इन २६६६ म प्‌ बेखल १६२८ ने अपने झात ड़ पा 
किये तितक अनुसार इन १६२८ सपदूर समा्श्या ये सदस्यों का कुच गरता !६ 
लास से उपर था। १६२७ २८ में कुल सदस्य सख्या रे६ रजिस्टड यूनियना रे 
से र्८ वा ४ लाख से कुछ उपर था। २८२२ ३३ म॑ २७- में से १४७ को सइध् 
सरया + लाख ३७ इजार से दुछ अधिक थी और २६९८ १६ मं ४६२ मेले 
रेह४ का ४ लाख स बुद्ध कम थां। २६४४४” म॑ १८८७ मे से धप४़ की ८ लाख 
६४ हार से उुछ श्रधिक यी और १६४६ ४७ म १७०७ म से धृध्प की १श्०/४ 
३१ हतार स उुछु अग्रिक था। इन मतदूर समाओं मं अ्रविव्राश श्रौयोगितः 
सर ( इडस्ियल यूनियन ) हैं तो कि किला भो एक उद्योग मं काम करने बाते 
सब मतदूरा का संगठन करते हैं । इसज अलावा दुछ शिल्प संत ( अफ्ट यूनियन) 
हैं थार तासरी भरेणी स कुछ सामाय मजदर रुप है, तिनमें विमिन्त उद्योगों और 
शिल्यों क मजदूर एव- ही सप में सपठित हो जाते हैं जैसे मजदूर समावानदुर 
था गिरनी कामगार यूनियन, बबढ | घयो की हि से यातायात और वल्नोयोग मैं 
_- गादूर सगठन न अच्छी प्रगति की दे) 
किम ते मार समाओं की सरयाओं में ययप इदधि हुई है।पर कि 
है जितना परिचम शा का मचदूर संगठन आमी उतना शक्तिशाला नहां व 
82 न 'रचम के कद दर्शो का है। मनटूर समाओं का नेतल्व अविका ओर 
स्वय मतदूरों के हाथ में न होकर राजनैतिक कायकताशों के द्वाय सदे। वई 
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स्थित्रि बहुत स्वास्थ्यकर नहीं कहो जा सकती। उनके पास घन की कमों है और 
इंड़ताल के समय वह अपने सदस्यों को सद्यायता नहीं दे लकती। बहुत कम मज़- 
र-समायें ऐसी है जो मज़दूरों की भज्नाई के कामों को ओर ध्यान देती ई और 
ध्याव देने की शक्ति सी रखती हैं । 
भारत में मज़दूर-संगटन के मार्य में कई किन और झाज भी 
हूं। भारतीय मजदूर अशिक्तित है, वद् अपने आपको स्थायी रूप से मजदूर नहीं 
उमरकता और एक स्थान से दूसरे स्थात को चह आता-ज्ञाता रदता है, वह निर्धन 
है और अउने संगठन फे लिये अधिक पैसा नहीं दे उकृता, मज्जदूर-संगठन का 
नेढृत्व चोग्य हाथों में नहीं है और विभिन्न राज्नैतिक दल मजदूरों के संगठन का 
डपयोग अपने राजनेतिक हेलुओों को सिद्व करने के लिए करना चाहते हैं, और 
अन्तिम बात चह है कि सिल-मालिक ऊफल और शक्तिशालों मज़दूर-वंगठन का 
हर प्रकार से विरोध करते ईं और यद्द प्रचत्न करते हैं छवि मजदूरों में फूट डाली 
जाये और उनका संगठन कमजोर बना रदे। अस्त, भास्त में सशक्त मजदूर 
संगठन बनाने के लिये उपलु'क्त कमियों ज्ञो मिटाने की वढी आवश्यकता है | शव 
इस ड्रेड यूनियन एक्ट के चारे में विशेष जानकारों करेंगे । 
द्र्ड यूनियन एक्ट १६०६-यह कानून किन परिस्थितियों में सास हुआ 
इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। १ छुलाई १६२७ को यइ एक्ट लागू किया 
गया। सन्‌ १६४७ तक इस क्रानन में कोई मड़्््वपूर्ण संशोवन नहीं हुआ। पर 
इसी वर्ष काहून मे एक मदत्वपूर्ण संशोधन किया गया । इस संशोधन का उद्देश्य 
अतिनिधि मज़दूर-समाओं को मिल-मालिकों द्वाय्या अरतिवार्यतः मान्यता दिलावा: 
और मिल्ल-मालिकों तथा मज़बूर-समाओं को क्या-क्या अजुदित कार्रवाइयां रंवाइयां नहीं 
करनी खाहियेंदसको कानून में व्यवस्था करना था | इस कासूत के सुख्य-सुख्य 
म्राजधान इस प्रकार ई -- ड 
| (क) किसी भी ट्रेंड यूनियन के खात या सात से अधिक सदस्य यूनियन 
की रजिस्ट्री कय सकते है । कानून के पालन कराने का जिम्मा राज्य की सरकारों 
का होने से हर राज्य में राज्य की सरकार द्वारा ट्रेड यूनियनों के रजिस्धार की 
नियुक्ति की जाती है जिसका काम ट्रेड यूनियनों को रजिस्टर करना दोता है। , 
रजिस्टर दोसे की कुछ शर्ते है जिनको पूरी किये विना कोई यूनिभन रजिस्टर 
नहीं की जा सकती। उनमें से एक शर्त यह है कि यूठियन की कार्यकारिणी में 
कम से-कस ५०% व्यक्ति जिस उद्योथ या पन्वे की यूनियन है उच् उद्योग या धंघे 
करने बोले होने चाहियें। रजिस्टर को यह अधिकार दे कि वह किन्‍्हीं 
' कोस्णों के छेपस्थित होने पर किसी बूसियन को रजिस्टर करने से इन्कार कर दे 
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फूट पड़जाने पर उसने अपने श्रापडो अलग कर लिया और (६३५ धह् उप्से 
बाहर ही रहा | ध्॒ भा ट्रे यू कॉँप्रेस में १६३१ में पिर फूट पड़ी और एस वा 
दश पाड और बा टौ रानाविव के नेतृव में एक “अर मा रेड ट्रेड यूनियन 
काप्रस कौ स्थापना की गई । इस प्रकार दश के मतदूर सगठन में फूट पह जाने मे 
मतदुर द्रादोलन को बड़ा घकक़ा लगा । यद्यपि एकता वे प्रयत्न १६३१ मे हो 
शुरू हा गए, परस्ु वास्तव मे शध्इ८ में श्र भा ट्रे यू काग्रेमआर राष्ताव 
निशनल] ट्रे यू फडर्शन नाम के एक रूसरे अखिल मारतोथ सगठन का नाग 
पुर म एक सम्मिलित पिच अधियशन हुआ और उसम यह निश्चय हुग्रा छ्ि 
प्रखिल भारतौय ड्रंड यूनियन काग्रेस और नेरानल ट्रेड पूनियन फेंडरेशन मिलकर 
एक कन्‍्ठ्राय सगठन का निमाए करें। १६४० में श्र मा ट्रे यू काग्रस ये बसवइ- 
अविपशने मे इस निखय का पक्का कर दिया गया। इस राष्ट्रीय [निशनल) ट्रेड 
यूनियन फेश्नेशन का स्थापना १६.३ मं मजदूर सगठन में एकता स्वाग्ि करने 
के पशन्वश्प हो हुई थी जिसम कम्यूनिस्ट प्रभाव के अखिल मारताव मंतर 
संगठन, झ मा ट्रेड यूनियन वाबस, + अलावा जो दश में श्राप दो अखिल- 
भारताय मनदूर झुगठन उस समय थे, उनयों शामिल किया गया था। इन दा 
सगठना म एक तो २६३६ मे स्थापित श्र भा द्वेंड यूनियन फेडरंशन या खो ट्रेड 
चूनियन काप्रेस म॒ पृट् पड़ चान पर सुवारबादी पक्ष के लोगो ने बनाया था, 
और दूसरा नेशनल फडरेशन आफ लेबर था जो दश की उन मतरदूर समाझ्रों के 
अखिल भारतीय सगटन क रूप में १६३३ में हो स्थारित क्या गया था जिनका 
कम्वूनिस्टों और सुधारवादिया दाना स ही सम्बन्ध नहीं था | इधर तो दश क 
मनदूर संगठन में एकता लाने का प्रय्न सफ्ज हुआ, पर उस समय दूश्वरी और 
६४० भे इसी बम्बई श्रपिवरान मे द्विताय महायुद्ध के धश्न को लेकर फिर एृट 
हाई यू कांग्रेस ने द्वितीय महायुद्ध र बारे में तटम्पता की नौति रखने का 
सरताव पा किया। इस नीति स्त उन लोगों को जो युद्ध का समर्थन करमा चाइटे 
मे श्र तीप हुआ ओर उनम से था श्राफ्ताव अली ने सो ऋपनी अदाओं पर काम 
+रने वालों की बूनियन (सोमेन्स यूनियन) को ऋलग कर लिया और भी एम एन 
राय न और श्री जमनादास महइता ने “इशडियन फंडरेशन झॉँव लेबर नाम का 
एक प्रथक अखिल भारतोय संगठन हा कायम कर लिया | इस रूगठन का मजे 
दें में कोई जाप ग्रमाव गह्टों है। २६४८ के आ्तिम महीनों और (६र८ नें 
पा नि में फिर देश के मज़दूर्आ दोचन' में उदय महस्वपूर्ण पवनाड 
3. 5 ओर उन्ार विचारों के लोगों में फिर संघप हो गया और 
7 भा ईड यूनियन काग्रस से बहुद सी यूनियनों ने अपने आरफो अलग कर 
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'लिया। ट्रेड यूनियन कॉँम्रेस पर कम्यूनिस्टों का प्रभाव रह्म पर उसका मजदूरवर्ग 
में पहला जैसा असर अब नहीं है। १६४७ में एक और महत्त्वपूर्ण अखिल भार- 
तीय मज़दूर-संप्रधन कांग्रेस नेताओं के मार्य दर्शन में क्लायम हुआ है | इसका 
नाम इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस रख यया । महात्मा ग्रांधी की विचर- 
धारा के श्रवुज्तार मज़दूरों में काम करने वाली 'द्िन्हुस्तान मजबूर सेवक रू 
की संस्था के प्रभाव में जो मज़दूर-सभायें थी वे इस भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन 
कंग्रेश (इ, ने. डे. यू, कांग्रेस) से संवंधित हो गई | अहमदावाद टेक्सटाइल लेबर 
एसोसिवेशन भी इससे सम्बद्ध हो गई ) इसी प्रकार जो समाजवादी विचार के 
अज्दूर कार्यकर्ता थे उन्होंने भी अपना 'हिन्द मज़दूर पंचायत! नाम का एक अलग 
संगठन घना लिया | दिसम्बर १६४८ में इश्डियम लेबर फेडरेशन और हिन्द 
मजदूर पंक्षयत ने मिल कर हिन्द मजदूर सभा नाम का एक झलग अखिल- 
भारतीत संगठन स्थापित कर लिया है। मई १६४६ में कुछ मज़दूर समाश्रों ने 
जो कुछ समय पहले आ, भा. ट्रे- यू. कांग्रेस से अलय हो चुकी थीं एक ओर 
अखिल भारतीय संगठन यूनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस! के नाम से स्थापित 
किया है। अश्विल भारतीय मज़दूर संगटनों का जो व्बिस्ण हमने ऊपर दिया है 
उससे यह भाज्न पड़ता है क्लि मोटे रूप से तीन बड़े और प्रमुख अखिल भारतीय 
अंगठन इस समय देश में काम कर रहे हैं. इंडियन नेशनल ट्रेंड यूनिवन कांग्रेस 
६ कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार ), ट्टिन्द मजदूर समा ( समाजबादियों की । 
विचारधारा के अनुज्ञार ) और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (कम्यूचिस्ट 
विचारघारा के आतुमार) 
भारतीय मजदूर संगठन के सामने छक महत्तपपर्ण समस्या कानूनी मानता 
आप्य करने की भी थी । क्योंकि मजदूर संय्रे बदि कानूनों मान्यता 
नहीं है तो मजदूरनेताओं के विदछ इदताल ऊराने के अपराध में 
कार्रवादी को जा सक्ततों दे, जैसा कि १६२६ में वर्किषम मितस के मजदूरों और 
भाह्िकों में कगद्गा होने पर छुआ भी | बहां के मिल-मालिकों ने ओऔ. वी. पी- 
चाडिदा तथा दूसरे सजदूर-नेताओं के विद्द्ध हाईकोर्ट में हजाने का दावा कर 
दिया और उनके विरुद्ध ७००० पौंड और मुकदमे के खर्च की डिगरो कराली। 
कोर्ट के इस आदेश का मजदूर-मेलाओं ने बड़ा विरोध किया और पांच चर्य के 
जगातार प्रचत्नों के चाद १६२६ में भारतीय द्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ। इसके 
बारे में दिस्तृत रुप से इस आगे लिखेंगे। 
_ अपम महायुद्ध के बाद से भारतीय मजदूर आन्दोलन ने क्रिस प्रकार 
, अैंगति की उसका ब्यौरा हम ऊपर दे आये है | ठवितीय मद्ाइुरझ का भी यहीं 
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मज़दूरों का श्रादोलन दो घौर उसको शक्ति मिले ताकि उसवे दबाव से मार 
में मी मनदूर-कानून बने । 

प्रथम महावुद्ध तक भारतीय भतदुर रूगठन ने बहुत कम प्रगति की थी। 
परन्तु प्रथम महायुद के पश्चात्‌ कइ स्परण ऐसे उपस्थित हो गए मिनसे मजदूर 
सग्रठन को यथेष्ठ चन मिला | एक ओर तो दश म जो राजनैतिक चेनना फनी 
उसका प्रमाव मतदूर श्रा दोलन पर भी पढ़ा, और दूसरी शोर युद्ध के काएप 
उप महगाई का असर भद़दुरों के रन सइन से खर्च को बढ़ाने वा तो हुआ 
पर उनका मजदूरों में उस अनुपात में इद्धि नहीं हुई। मिल मालिकों ने इस 
विपरीत काफी मुनारा कमाया । इस खारा स्थिति से भज्नदूरों क मन में संग 
ब्रसताप हुआ और दसस मज़दबूर संगठन को अधिक मुदृढ बनने में सहायता 
मिला | नो लोग युद्धा व मे लीट कर आय ये वे पश्चिम के विचार और वाता 
बरण का अपन साथ लाए और जब उनका यहा के मतदूर से सपक् हुशया हो 
उक्त असर भा उनका उम्र बनाने था हो डुआ। रूस को बोल्शविक हत्ति, 
काकस द्वारा मतामा गाश के नदूय में चलाया गया असहयोग झादोलन; और 
जिटिश सरकार की दमन नीति--एन सबका परिणाम मी यही दुआ कि राष्ट्र 
जागति श्रोर कगटन कौ तश भर मे एक ल्टर भी दीड़ गइ श्रौर उसस टश का 
अदग मी श्रदूता न रहसका। अस्त १६३८ वे उपरान्त दश मे महू 
यमराश्ना का तज्ञा स समठन हान लगा। सबसे पहला श्रौधागिक द्रड मूनियन 
(मतदूर समा) १६+८ ममद्रास शहर क बूतो फपपड़े घ कारखानों व मजदूरों की 
आबा पा बालिया न स्थापित को । यह सतदर सभा बहुत सफल हु्‌इ और इसस 
मजबूरा मे बटुत उत्माइ उसने हु । १६२६ में मद्रास प्रात में चार सबदूर सब 
काम कर रह सर श्रौर ठप सदस्यों का सस्या २० इज़्ार था। मद्धास से मजयूए 
उग्टन की लहर आर ग्रातों म मी कैलो श्ौर देखते दु्घते बस्घई, कल“ 
अहमदाबाद तथा बाय आँय्ामिक कट्ठों म मजदूर समायें ठेज़ो स स्थापित हमे 
गग यहा इस महामा मापा फ नवृय मे १६२० में श्रमदाबाद का धती कपढ़ 
के मिर्ना के मखयूरा का जा सग्ल क्या गया उसका विशय रूपसे उल्लेख 
0 चाहँंगे। इस मपदूर संगठन का नाम “टंक्सटाइल लेबर एसामिवशन+ 
अइमदाबाद है। यह हमारे दश का एक बहुत हो सदच और सफल मंतर सं 
है खाई बैंदे घ पवार मच्दूर सो (ककत यूनियस) का एक सप दै। जा माूर 
अप इसमें शामिल हैं उनके नाम ये ई--(१) बुनकर सब (२) थ्रौसन सब 
(३) काड रूम, स्वोब्म और फेम डिपाटमेंट यूनियन (४) बाद यूनियन (्णे 
द्ाइनस, श्राइलमस, ओर फ्रायरमस यूनियन (६) जाबवस और मझदम 
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झूनियन । इस संघ की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि मजद्रों की भलाई 
के लिए, जैसे उनको शिता, चिकित्सा, इुब्रहना के समय आिक सद्दायता आदि 
के सम्काध में, इसने बरावर प्रदत्त किया दे और इस आधार पर मजदूरों में 
एकता और संगठन कायम रला जया सका है | इस सजुदुर-संगठव की दसरी 
“विशेषता यह रही है कि इसने अहमदाबाद मिलसालिक-संघ से मिलकर आपस 
के सगड़े सुलकाने की नीति को वराचर अपनाया है और उसका १रिणाम यह 
हुआ है कि अहमदाबाद में अपेक्षाकृत मिल-मालिकों और मजदूरों में कम संघर्ष 
'हुवे हैं। भारतीय मजदूर आन्दोलन में कम्यूनिस्टों का प्रभाव भी रहा दे। वह 
डक हे कि यह प्रभाव किन्हीं औद्योगिक केन्द्रों, जैसे वस्बई, कानपुर में विशेष रद्द 
है तो किन्दों में कम | यह भी ठीक है कि उनके इस प्रमाव में उतार-चढ़ाव भी 
आते रहे हैं। १६२४ के उपरान्त भारत के मजदूर आन्दोलन में ऋम्यूनिस्टों का 
प्रभाव बढ़ते लगा । इसी समय सरकार ने जब कम्यूनिस्टों के दमन को नीति 
अपनाई नो उसका परिणाम भी यही हुआ कि उनका प्रभाव सजबूरों में बढ़ा। 
'बस्ई में १६२७ में कम्यूनिस्टों ने “गिरनी कामगार यूनियन” की स्थापना की 
अयते इस बढ़ते हुए प्रभाव का लाभ उठाने की दृष्टि से दी उन्होंने हिन्दुस्वाव भर 
"का जो ग्जुदूर संगठन “आल इश्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस” था, उस पर साग्रपुर 
के १६२६ के श्धिवेशन में आधिपत्य जमा लिया | उसी के फलस्वरूप इस झखिल 
भारतीय संगठन में फूट पड़ गई और जो घुवारबादी पद्द था वह अलग हो गया 
और श्रा० इ० ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर ऋम्यूनिस्टों का अभुत्त कायम दी गया। 
भारतीय मजूदूर-संगठन में विभिन्न मजूदूर-सभाओं के केन्द्रीय संगठन 
“स्थापित करने का अयस्त मी प्रथम भद्दायुद्ध के तुरन्त बाद ही आरम्म हुआ। 
विभिन्न स्थानों मे केन्द्रीय संगठन स्थापित हुए और प्रान्दीय संगठनों की स्थापना 
भी की गई | १६२७ में मजूबूर-सभाओं का एक अखिल भारतीय संगठन भी 
अिम हशा--इसी का नाम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस रखा गया। 
'बम्पई में स्व० लाला लाजपतराव की अध्यक्षता में इसका अधम अधिवेशन हुआ । 
'चह हम ऊपर लिख सुक्रे हैं कि १६२६ में इस संगठन में फूट पढ़ गई और उसके 
परिणामस्वरूप सुधारत्रादी पक से श्री एन० एम० जोशी के नेतृत्व में एक दूसरे 
अखिल भारतोय संगठत, थ्राल इन्डिया ट्रेंड यूनियन फेडरेशन, की स्थापना की । 
_ ये यूनियनों ने मिलकर अपना एक झखिल भारतीय संगठन “अखिल भारतोय . 
पेमन्स फेडरेशन” के नाम॑ से १६२६ में स्थापित किया था। रेलवे मबदयों का. 
यह एक प्रबत्न संगठन है और रेलवे चोई से इसे स्वीकृत कर किया दे । चढ फेंड” 
रेशन मो अखिल भारवीब ट्रेड: यूतियन कांग्रेस में सम्मिलित था; पर ईहैरने हे 
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या सनिस्‍्टा करने रु बाद उस रद कर द। उसके आदश के खिलाफ हाइरोट 
तक अपील की ना सकती हं। कानून म द्रड परूनियन का परिमापा इस ढंग स दा 
गेट है कि उसर श्रम्तगत मजदूरा के अलाया मिल मालिकों का सप्र भी झ्रा सका 
है पर जिस संघ म मचदूर श्रॉरग मिल मे लिक दांपा हों यद उसके श्रतात सही 
आ खकता। ४ बधस कम आयु का यक्ति रजिस्टर्ड ट्रेड यूयियय का सदस्य 
क्ञहां दो सक्‍्ता । 

एवं) रविस्टट य नरम को कुड श्रविक्नार और सुनियाएँ ग्राम होता हैं! 
एक ती यह हि उसके पटाधिकारिया या सत्स्‍्या पर यूनियन की उद्देश्य क्री 
पत्ति > लिए क। गई शिसा सा सारपाइ पर, जैस हड़ताल के काग्ण फौजरीरी 
सुस्टमा नर्श चलाया जा सकता | इसा प्रकार से व दायानी कार्रशा से भा 
सुरखित ह। 

(ग) रतिस्टट ”ड यूनियन पर कट प्रकार की भिम्मदारिया भी है। उतत 
हर सान रजिम्ट।३ उ पास सालाना आड़ आदि भेनने दोते दूँ श्रौर सच तथा 
जमा का आहलिट किटा हुगा ब्योरा भी दना होता है । कोई मां 
अनिवन का पश्माफारा या सदस्य यनियन ऊ दिसाय की जायक्र सकता हैं। 
यूनियन के नाम विन श्रौर निबमा मे अगर बोइ परियतन हो तो 
उसका खूनता रजिस्टार को मित्ननां चाहिये । यूनियन का धाम शी 
जिन किन बात पर सच हवा सकता है यह फादूनम तय है। हुये तयशुदा 
चाता में आय्ागित झगड़ विनम चूनियन का पड़ना पढ़े, शामिल हैं। झख पर 
लड़ का व्परतरा इस प्रकार के लपप पर मा ब्यय ही सकता ह। संदत्तों ” 
शाननंतिक उद्द श्य गति “ लिए यह कांप काम म नहीं था सकता, एर हस वीम 
के लिये श्रमग कांप स्था पत क्या या सकता है। इसम चंदा दना नना 
अ्य्ति की अपनी इच्छा पर है। इन विम्मदास्यिा को नहा निभाने स सा हाँ 
जा सकती है चाहे वह जमाने की शकल म हो या यूवियन क रमिछ्शन यो रहे 
चरने को शक्ल में । हा ठ 

(ध) यइ हम सिख चुक है कि १६४७ से ड्रड यनियन एक्ट में एक महल 
प्रथ संशोधन डुआ था। इक अनुसार यदि कोइ रवतिस्टर पड यूनियन अपन 
2 8 को मान्यता + लिए श्रारेदन पत्र दे ओर फिर भी उस मायता न 
अर कह पा म उस यूनियन का यह अधिकार है कि वह इस विषय में 

( जा इस कानून के अनुसार नियुक्त की ता सकती दै और जिनमें शक 
या श्रपिक उम्र हते हैं ) छो लिस।लेबर कोट थदि चाच फ बाद इस निणय पर 
+हुँचे कि ट्रड यूनियन उन तमाम बाहों करे प्र करनी है चो सास्यता मात कसी 


औद्योगिक सम्बन्ध श्र 


के लिए आवश्यक है, ओर जिनमें से एक चइ है कि दइ चूनियन उस मिल- 
मालिक के यहां काम करते घाले सब मज़दूरों का पतिनिधित्व करतो हो, तो उसे- 
( छ्ेबर कोर को ) मिल-सालिक को उस यूनियन को मान्यता देने के लिए झाज्ञा 
देते का अधिकार है| जो मान्य ट्रेड यूनियने होती हैं उन्हें नियुक्ति, काम को 
परिस्थिति और शर्तों क्रादि मजूदूरों उम्बन्धी सव मामलों में मिल-मालिकों से 
पूछता& और फैसला करते का अधिकार होता है। उन्हें मिल के अन्दर अपने 
नोटिस श्रादि लगाने का अधिकार भी होता ई | 

(७) दूसरी मदत्त्यपृर्ण वात जो १६४७ के संशोधन के अमुलार हुई है वह 
यह है कि मात्य ट्रेंड यूनियनों और मिल-मालिकों के लिए कुछ बातो को अनुचित 
घोषित कर दिया गया है) यूनियन ( मान्य ) के लिए जो बातें श्रतुचित्त घोषित 
की शई है वे इस प्रकार है:--(१) यूनियन के सदस्यों के चहुमत का अनियमित 
इड़ताल में भाग लेना, (२) वूनिवव की कार्य-कारिणी का अनियमित हड़ताल में 
सहयोग, सलाह या प्रोस्साइन देना, (३) यूनियन के पदाधिकारी द्वारा ग़लत 
जानकारी देना | मिल-मालिकों के लिए जो वातें श्रनुचित मानी गई हंवेये 
३६:--(१) मजदूरों दारा ट्रेड यूनियन आदि संगठन बनाने के सार्ग में, उसके काम 
में तथा उसे आर्थिक सहायता देले में रकाबट पैंदा करना, (२) किसी व्यक्ति को 
जो मान्य ट्रेड थूनियत का पदाधिकारी है, या .जिसने मान्य द्वेइ बूनियन के 
अधिकारों के सम्बन्ध में कोई गवाह आदि दी दे बरखास्त करता या उसके 
विरुद्ध पक्षपात करना, और (३) सान्य ट्रेड यूनियन के पत्रों श्रादि का उत्तर न 
देना था उसे मुलाक़ात न देना। यदि कोई बूनियन अनुक्चित बात करती हूँ तो 
उसकी मान्यता रह की जा सकती ई और मिल-मालिक पर एक इजार रुपया 
'तक जुमोना हो सकता है । 

(च) एक्ट के पालन कराने का जिम्मा राज्यों पर है और थे इस काम 
के लिए रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन की नियुक्ति करते हं। पर रजिस्ट्रार को द्वेद 
यूनियन के रजिश्टर आदि जांचने का अधिकार नहीं दे। यह अधिकार कानन मे 
संशोधन करके रजिस्ट्रार को दिया जाना चा्दिये। 

औद्योगिक संघर्ष--मज़दुर-ठंगठन कै सम्बन्ध में लिखते हुए इमने बह 
लिखा है कि प्रथम महायुद्ध प्रश्चत्‌ डी भारतीय मजदूर ने अपने आप क्की 
संगडित करने का विशेष पुयत्न आरम्भ किया । ओऔद्योच्विक संघर्षों का इतिहास 
मी इमें यद्दी बतलाता है कि मारतवर्ष में प्रथम महायुद्ध के बाद ही मज्भदूरों और 
मिल-माक्षिकों के संघर्ष का शुग आरम्भ होता है। १६२४ में और ६६२४ में और 

चाद में १६२८ और १६२६ में-बम्वई में बहुत बड़ौन्‍बढ़ी आम इड़तालें हुई 
श्र 





























श्ष्द भारतीय अर्थशाम्त्र कौ रूपरेखा 


खासा मज़दूरा ने भाग लिया । १६२६ का इडताल में पहली बार कम्बूनिस्टों का 
प्रभाव प्रकट हुआ या । इन इड़तालों का एक परिणाम यह हुआ कि १६२६ में 
ट्रेड डिख्यूट्स एफ्ट पास क्या गया | इस तथा इस जैसे दूसरे उानूनों का विलत 
बशणन इम थागे करें। | १६८७ म उप्र राज्यों में लोक प्रिय काप्रेसी मत्रिमेस्त 
स्थापित हुए तो फिर इड्ताल्ा का बाद सा श्रागइ । तस्कालोन का सौ सरधरों 
ने मज़दूरों की स्थिति की जाच फरने के लिए जाच क्गेटिया नियुक्त को (3 प्ं। 
बाई, विदार )) लेबर ऑफिसर नियुक्त किये यर और मजदूर की स्थिति में 
सुधार करने का योजनायें मा बनाई गइ । परतु मज़दूर को सतोष न हुआ करों 
कि उनकी श्राशार्ये बहुत बडी हुई था, और वास्तव में मज़दूरों क लिए अत 
भा नहा सका था | इसफज़े अलावा मजदूर यह जानते ये फ्रि का्रेसो शासत में 
उन पर दमन नहीं हो सकता काप्रेस ये विरोधां राजनैतिक दल भा इस सिपितिं 
का लाभ उठा कर मज़दूरों को उकसान में क्षणे रहते थे । कानपुर को १६ ८ की 
श्राम इढ़ताल, शोर बंगाल में जूट की मिलों की आम इश्साल (१६३८) इस 
समय की खास हड़तालें थीं। गत महाबुद्ध के शारम्म होते दी कारें सी मारे मडगों 
ने स्तीफा द दिया श्रीर मज़दूर हितकर कायों की उनको योजनाएँ धान 
बढ़ संक्रा | महायुद्ध क समय में (१६३६ १६४५) हृढ़तालो आदि की हरि से देश 
में श्रपताइत शाति रहा । इसका एक कारण यह था कि सांरत रसा नियम हें 
अतभत मज़दूरों पर कई प्रतिवध ये, दूसरे कम्युनिस्ट और शयबादी मश/र7 
काय-कर्ताओं ने शुद्ध के समशन का मज़दूरों में बटुत प्रचार क्या) बयपि १६४ 
से हढ़वालों वी सप्णातों ३५४६ से बढ़कर २६४२ में ६६४, १६४३ में ०९७ 
१६४४ में ६४८ झभौर १६४५ भ ८२० होगई, पर काम के दिलों में हाति की सर्प 
सु विशाप 'ढ्धि नहीं हुई। १६४१ मे जद्दा ३३ लाख काम के दिलों की हवाति 
हु था १६४५ म यह हानि ४० लाख दिन के लगभग थी | परन्तु युद्ध समामघे 
जान हे उपरान्त जब नय चुनावों के अतुसार अप्रिकाश रातों में का्रेसा 
सरकारें स्थापित होगई तो फिर इड़तालों की सस्या बढ़ने लगी। नतीजा वह 
इुश्ा कि झुद्ध के समय की शपना १६४६ और *६४७ में इडतालों का सत्या 
ओर पाम के दिनो का द्ानि दोनों हो द्टियो से स्थिति बटत बिगढ़ गाँ। 
इस़तानरं की काया १६४६ में, १६२६ और १६४७ में ८३? होगई, औरफाम रे 
दिलों के हानि का धरा हमश २ करोड़ २७ लाख और १ करोड़ ६१ लाप 
होगठ | १६४७ के अग्रेल में इढ़दालों की लदर अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई 
था । उतर बाद उसम उतार आया जो इस समय तक 'जारी है। हड़तातों है 


सम्झय में दो एक बात श्र उल्लेखनीय हूं जिनका सक्तेत कर देना उसित है! 


ऑऔदयोचिक सम्बन्ध हि 








दि हम प्रथम मद्दादुद्ध के बाद से श्रव तक के इन तीस वर्षो का इह्तालों उम्बन्धों 








की प्रवृत्ति काक्की.बढ़ी है | इृढ़ताल में शामिल्र होनेवाले मजदूर 
चह बद्धि देखी जाती ई | हॉ पिछले दो या तोन वर्षों में इन दोनों बातों में सुदार 
देखने को मिलता है ; पर इसका कोई स्थायी सहस्व मानना ठीक नहीं हो सकता। 
एक वात और है कि इडताल करते को प्रइृक्ति नें उसमें शामिल दोनेवाले मजदूरों 
की अपेक्षा अधिक हूद्धि हुई हे । इसका अर्थ यद दे कि अब इड़तालें ऐसे छोटे-छोटे 
उद्योगों और कामों में भो होने लगी है जिसमें पहले नहीं होती थीं। इब्तालों के 
समय फे बारे में यह प्रद्धत्ति पाई जाती है कि अब इड्तालें उतनी लम्बी नहीं होतीं 
जितनी पहले होती थीं | मजदूर-संगठन के विकास के बावजूद भौ मजदूरों को 
“सौदा करने की शक्ति किसी हद तक कम होती गई है, क्योंकि मज़दूरों की संख्या 
बढ़ो है, मिल-मालिकों का विरोध कम नहीं हुआ है आर राष्ट्र की सहानुभूति 
में भी कमी आई है । फिर भी सरकार के हस्तक्षेप से भज़दूरों को वल मिला 
है । इसका असर इढतालों के कारण मजदूर को द्वोनेवाली द्वैनि में कमी होने 
का मी हुआ है। 

हड़तालों के कारणों का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें निम्नलिखित 
कारण मिलेंगे-- केतन-द्रद्धि अथवा, बोनस या मेहयाई-भतते सम्बन्धों मांग, व्यक्तियत 
शिकायर्तै--जैसे मजदूरों के साथ मिल-मालिकों का डुर्ब्य॑चद्वार सम्बन्धी, चा 
बरखार्तगी तथा छुटनों आदि सम्बन्धी; अन्य कोई चिशेप आर्थिक परिस्थित्ति 
जैसे आर्थिक मंदी, वत्ुओं की मेंहयाई, रोज़गार की स्थिति आदि | पर 
अधिकतर इडतालों का कारण मज़दूरों की वेतन इद्धि सम्बल्वी मांग ही होती है । 
कभी-कभी राजनैतिक कारणों को लेकर मी हड़ताले हुई हैं, पर ऐसा बहुत कम 
हुआ है। उद्योग-घन्धों को दृष्टि से यदि हम विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि कती, 
कऊमी और रेशमी कपड़े के उद्योग में सबसे अधिक हड़वालें हुई हैं । राज्यों की 
इष्ठि से वम्बई, मद्गास और वंग्राल तथा उचर प्रदेश से हड़तालों को संख्या 
अपेक्षाकृत अधिक रही हे ! 

औद्योगिक शांति के प्रयस्व--इम यह लिख चुके हैं कि १६४७ में औद्यो- 
गिक श्र्शाति बहुत बढ़ गई । उसका परिणाम यह हुआ कि देश -में उत्पादत की 
माजा मे भी बढ़ी कमौ आ गई । इस स्थिति की ओर भारतन्सरकार का ध्यान 
गया और दिसम्बर १६४७ में उसने एक त्रिदलोय सम्मेलन छुलाया जिसमें सरक्रार 
(केन्द्रीय और राज्यों को), सजदूर और समिल-मालिक त्तीनों के म्रतिनिधि शामिल 
थे |.इस सम्मेलन में स्व सम्मति से औद्योगिक शांति संवंधीणक प्रस्ताव पास किया 








श्र भारतौय प्र्यशास्त्र कॉ सपरेसा 


गया। इस प्रस्ताद में मज़रूरों और यजीरतियों के शर्त के सहयोग को 
आवश्याता पर भौर दिया गया और बह कहा गया हि मजदूरों को ठवित 
मजबूरां और कामकी परिस्थितियाँ प्राम इातौ चाहिएँ श्रीर प्‌ तौपतिों दो 
उचित मुनाफा मिलना चादिय। इस उद्द श्य का दर्ति के लिए गस्मेजय ने निम्न 
उपायों के बारे में [सफारिस का--(?) यदि मतदूरों और मिल मालिकों में कोई 
मंगड़ रपन हा तो राक्ो मिल तुल्त कर शांतिवृत्र# मुचमाना आहिये श्ौर 
इसके लिए रापगी और दूगशा जो मा छव॒रपा हो उसका उपयोग करना 
खादिय । चहाँ ऐसी व्यवम्पा न हो वहाँ दशत एसी स्यवस्पा खड़ी करनी चादिरे। 
जहाँ हक समय हो दश भर में एक सी ब्वयध्या दोनों चाहिय। (२) उ्ित 
भहदूरो और काम दो परिम्थितिया ओऔर पृ था के लिए उचित पुरस्कार मम्ददी 
आष्ययन और गिशयय क रने करिए वंद्धांय, प्राटशिक और घवेवार धवस्या 
करनी चाहिय और उतादा सम्बधी मसला में मतयूरों का सहयोग प्रात 
के लिए कलबायप्रादशिर श्रौर कास्ला] घार उत्पादन समितियाँ सपाशि ऐोनो 
चाहिएँ। (३) इर एक कासखाय में रोतमर्स के मग्ों को मुलमाती के लिए 
मतदूर आर मिल मारिक + प्रतिनिवियों पी वकग कमेटियाँ? क्रायम की जानी 
खाहित।. (४) मजदूरा क मक्ा्ों का उमस्या इल करने को ओर ध्यान दिया 
जाना याहिप और तहाँ तक लग का रूम्बत्य है उसका मतदूर, मिल मार्तिई 
और सरप्रार में बटयारा शोना चाहिय | सतदूर का श्रिया उग्रित फिराये ये रूर 
में दसूल किया ताना याहिय। अन्त में सम्मनन ने मजदूरों और पृ जीपतियाँ से 
आधोगिक श्गति क्ञायम रघने की श्रप'ल की । 

भारत सरकार ने तमाम राय क। सरकारों को उत्त प्रस्ताव पे अदुरर 
कारवाई करने के बारे में लिखा। अग्ैल १६४८ में सरकार न जो झोयारिक 
नीति सम्बाण प्रस्ताव स्वोकार कया उसमे भी ओऔदोगिड शांति सम्बधांईर्स 
प्रस्ताव को स्ॉकार किया सया । इस सम्बन्ध में सरफार ने जो स्ययस्या विभितर 
स्तर पर म्थापित करने का निश्चय जिया पद्द इस प्रक्रार थौ--गारे देश के लिए 
एक “कर्द्रांय सनाहकार-समिति हो और उसके नांचे प्रयत्र प्रमुख उ्योग द्चावै 
के लिए एक कमेटी हो। इन क्प्रेटियों को कइ उपन्‍कमेटियाँ हो सकती हैं हो 
सम्बीधित उयोग घाव की अलग अलग समस्याध्ं के घारे में बनाई जाएँ--मैसे 
डपादा, ऑद्रोगिक सम्बव, मददृरी सम्दधा निएय, और लाम का बावारा 
आदि। इसी प्रकार रायों में प्रातोय रलाइकार मएइल हा जो प्रात भर के 
डदाय का अपना क्षेत्र माने। उनके नाथ इर प्रमुख उद्योग के लिए 
आतीय वमटियाँ हाँ और इस प्रादाय कसदियों का ओर उपकसदियाँ 
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मी हो सकती है । प्रान्दीय कमेटियों के बाद प्रत्येक बड़े कारखाने में 
उत्पादन कमेटी और चर्ज्स कमेटी भी स्थापित की जानी चाहिये । १६४८ में इंडियन 
लेवर कान्फे स से औद्योगिक शांति सम्दत्धो प्र्ताव को पक्की तौर से स्वीकार 
कर खिया | | 
प्रश्न यह है कि उक्त प्रस्ताव को कार्योस्वित करने के लिए. क्वा-क्या 
अवल्त अब तक हुए हैं। भारत सरकार ने इसौ इृष्टि से एक विशेष पदाधिकारी 
सितग्वर १६४८ में नियुक्त किा | खम्बई ससकार ने एक ट्रिब्यूबल इसीलिए, बनाई 
कि वह यह देखे कि इस प्रस्ताव का उल्लंघन कहॉ-कहाँ होता है | पश्चिमी वंगल 
और मद्गास से भी औद्योगिक ट्विब्यूलल की नियुक्ति को है केस्रीय सरकार ने 
क्रेन्द्दीय मजदूर-सलाइकार-परिपद्‌ ( सेन्द्रल लेवर एडवाइजरी कौंसिल )की स्थापना 
कर दी है। इसमें सरकार, मज़दूर, और भालिक तीनो के प्रतिनिधि हैं। एक 
केन्द्रोय सलाइकार परियद्‌ (उद्योग धन्वे) की स्थापना भो की जा चुकी हे | इसमें 
केन्रीय और राज्य,की सरकारों, पार्लियामेंट, मिल-मालिकों के संगठनों, मजदूर- 
संग्रठनों और देश के प्रमुख उद्योग घन्वों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका काम 
औद्योगिक उत्पादन और उद्योग-धन्धों संबन्दी दूसरे मामलों में सरकार कौ 
सद्यता करना है। कुछ आार्तों ने मी प्रान्तीय मजदूर-सलाहइकार मण्डलों 
( प्रोविशियल लेबर एडयाइज्री बोर्ड ) को स्थापना की है। फेल्द्रीय सरकार के 
कारखालों के मज़दूरों को उचित मज़दूरी और काम की परिस्थितियों प्रास दो 
सर्के इस दृष्टि से भारत-सरकार ने एक विशेष द्रिव्यूनल (केन्द्रीय कार्यालय कलकत्ता) 
स्थापित की है | राज्य की सरकारे भी मज्ञदूर-पूजीपतियों के झगड़े अस्थायी 
संस्थाओं, एडजट्रोकेटर था द्विब्यूनत्स के पास भेजती है ताकि भज़दूरों को उचित 
मज़बूरी और काम की परिस्थितियों मिल सकें.। स्यूनतम मज़्दूरी कानून पास 
हो चुका दै। कोयले को खानों में काम करने वालों के लिए प्रोविडेन्ट फंड कौ 
योजना का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । कई बढ़े-बढ़े उद्योगों फे लिए तीनों 
पद्कों ( सरकार, मालिक और मज़दूर.) के प्रतिनिधियों-की -औद्योगिक समितियाँ 
स्थापित हो चुकी हँ--डैसे छतो कपड़े की मिलें, वाग़, कोयला निरालने का 
उद्योग और सीमेंट-उब्ोग । केन्द्रीय सरकार ने वर्कर्स कम्रेंटियाँ और उर्पादन 
केटियों स्थापित करले के लिए बड़े-बढ़े वन्दरमाहों, खनो, तेल लिकालने के 
स्थानों और केन्द्रोव सरकार के कारखुनों आदि-(रेलवे के अलावए) के मालिकों 
क्नो आदेश.- दिये हैं |: उच्चर प्रदेश, चम्बई,- सद्रास, पश्चिमी बंगाल और मध्य 
अरदेश की सरकारें ने भी ,इसी प्रकार के.आदेश उन-त्तमास कारखानों को, को, 
१६४७ के औद्योगिक संघर्ष कानून के अन्दर्गत आते है, भेजे हैं। केन्द्रीय मज़दूर 
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सलाहकार परिषद्‌ को उचित मजदूरी, पू जी पर उपित मुझ्नावजे और अ्तिरिद् 
लाम म॑ महदुरों फ्‌ हिस्से सम्बधी मामलों का विश्व करने में सहायता देने के 
लिए भारत मरकार ने विशयर्ञों से पृ था पर उचित पुरस्कार, सन्नदूर का अति 
रिक्त लाभ में दिस्‍्पा, और वाजिय रक्षित कोष पर आरम्मिक अध्ययन फराना 
उचित सममा। श्रस्तु शन बातों पर वियार करो % लिए सारत सरकार ने शक 
कमर पियुक्त की (कमेट। श्रॉन धोफिट शयरशशिय) जिसको रिपोर्ट भी प्रकाशित हो 
चुकी है। केद्रोय सलाहकार परिपट्‌ के सामने जद यह रिपोर्ट पेश हुई (हुं 
#६४६) ता बह इस बार में कोइ निशय नहों द सहझी। हाँ उचित मनदूरी के 
बार मे ज्ञो कमेटो नियुक्त ह॑इ उपकी रिपोंट परिषद्‌ में स्वीकार कर लो । इस 
समय (प्राय १६५९) उचित मरदूरा सम्ययी विज ससद के सामने पेश दै | इस 
बार में झअतजिम घश्न यह हे कि श्द्यागिर शातित ये प्रस्ताव का चास्तव में पया 
परिणाम ब्राया । १६४८ क श्रौद्योगिक हृड़तानों सम्बन्धी श्रॉँकड़े देखने से एल 
लगता है कि इस रिपिति में यधेष्ट आतर हुआ है। १६४८ में दल १२५६ ह१़ 
तानें दुए श्रीर 3४ लास + लगमय काम के दिनों की हाति हुई ज़ब हि १६४७ में 
हं़तालों की सज़्या यथप्रि *८११ थी पर काम पे दिरेों का मुकसान एक करोह 
पैंसठ लाख का हुआ जो १६४८ को अपसणा बटर अग्िक है। १६४८ के बाद मी 
गह प्रवृत्ति जारी रहो है। औद्यागिक शाति के प्रस्ताव के अलाथा इशवा्ों 
सम्बधा स्थिति मे पिछले सीय वो में जो सुधार हुआ है उसके कुछ कारण भौर 
भी हैं, पैम--मज्दूर सगठन पर इंडियन नेशयल ट्रेड यूनियन काप्रेस का प्रभात 
रोजगार की असतोपततक हिपिनि, कम्यूनिस्टों का मतदूरों पर गिरता हुध्ा 
४ 3233 पंच निर्णय को पदति का बड़ता हुआ्ना उपयोग | श्रव इस 
/7गिक शान्ति क लिए जो: [मेन पास 
विचार करेंगे। लिए जो-जो कादून पाप होखुके हू उप पर थोडा 
५ .ऊैदीय औयोगिक संघर्ष क्नान--मज्ूर ओर माजिकों के झपधी 
सर्प को सुलकाने के लिए भारत में सबसे पुराना क्ापून रष्६० का एम्पनोयर्स 
दर शकमेन ( डिल्यूटस ) एक्ट था। इस क्या के अनुसार सजिस्देट को 
रैलरे, नहर भर दूसरे साशनिक कामों में लगे हुए मज़यूरों के मज़दूरों संबपी 
झेगड़ों को सुनसाने का अधिकार था, और प्रदविदा भग वो फौजदारी शपराध 
भसाना गया था। चथपि इस क्वानून का उपयोग हो पहले ही बद हो गया था, 
9 0 5३ में दुधा। सन्‌ १६२६ में पाँच बर्ष के लिए औलोगिक सो 
के सम्बंध में पहला क़ानून भारत सरहार ने परेड डिस्प्यूद्स एक्ट! के नाम से 
पास झिया | १६३४ में यह एक्ट स्थायी कर दिया गया। शादी मज़दूर कमौशा 
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ने जो इस रुम्बन्ध , में सुकाव दिये थे उनमें से मी कुछ इस समय इस कानत से 
शामिल कर -लिये गये थे | इस एक्ट में औद्योगिक संघर्ष को सलकाने के लिए 
जॉच कचहरियाँ ( कोर्ट आँव इन्कायरी ) और समस्गौता संडल ( केन्‍्डोीलियेशन 
घोड़सू ) स्थापित करने की व्यवस्था की सई थी सार्वज्तिक सेवा से सम्बन्ध 
रखने वाले कारखानों में श्रवानक इृढ़ठाल या द्ारावरोध न हो सके, इस उद्दे श्य 
से हड़ताल या द्वारावरोध के लिए इन उद्योग-पस्धों में १४ दिन का नोटिस देना 
अलिवार्य कर दिया रया था। औद्योगिक संघर्ष के अलावा और किसी उद्देश्य 
से की जाने वालो हड़ताल या द्वारावरोध गैर कानूनी करार दिया गया 
था। १६३८ में इस क्लानूत में संशोधन किया गया ।इस संशोधित क्लानन् के 
अन्तर्गत समझौता अफ़्तर ( कनसोलियेटिंग ऑफ़िसर्स ) नियुक्त कसने की 
अ्यवस्था की गई जिनका काम मज़दूर-मालिक फे संघर्ष में बीच बचाव करना और 
« ऊैसके निपारे में सहायता देना था। क्रानूज़ का क्षेत्र भी पहले को अपेक्षा थोड़ा 
विलृत कर दिया ग्या। सैर कादती हडतालों और द्वागवरोध के बारे में 
च्यवस्था-थोड़ो ढीली फरदी गई | 
गत महायुद्ध के समय इस काबून के कुछ दोए ख़ास तौर से सामने आए 
इस क्षानून में औद्योगिक कमडों को तुलकाले के लिए केबल अत्थायों व्यवस्था 
की गई थी | दूसरे जाँच कचहरी या सममौता मंडल के निर्णय अन्तिम और 
अनिदार्चतः लागू होने वाले नहीं थे | गत मद्दायुदू के समय भारत रक्षा नियम के 
नियम ८५ ए के अमुसार जो जनवरी १६४२ में लागू किया गया था; सरकार 
को यह अधिकार था कि बह किसी भी ऋगड़े को निर्णय के लिए पेश करदे और 
जो भी निर्णय हो उसे कार्यान्बित करे। यह नियम अत्थावी था और भारत- 
सरकार इसे स्थायी बमाना चाइतो थी। अस्ठ, १६४७ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस 
एक्ट पास किय्रा गया । इसके मुख्य-मुख्य प्रावधान नोचे दिये गये 
(क) भारत सरकार ( संवोय रेलचे, केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित ध्े, 
बड़े-बड़े वत्दस्गाद, खाब, तेल सिकालने के स्थान ) और राज्य की सरकारों को 
अपने-अपने क्षेत्र में यह अधिकार है कि वह किसो भी कगड़े को जाँच कचहरी 
के पास जॉच के लिए, समम्हीता मंढल के पास समसौते के लिए, और औद्योगिक 
यूनल के पास निर्णय के लिये पेज दें। यदि किसी मगड़े का उंवंध सार्वअविक 
सेवा से संबंध रखने वाले घंदे से $ और उसका नोटिस दे दिया गया है तो उस 
ऋगड़े को ट्रिब्यूनल के पास सेजना अनिवार्य है; जब तक कि सरकार यही न 
सममके कि ऐसा करना अनुचित होगा या जो मोटिस दिया यया हे वह निरर्थक 
है । यदि किसी ऋमड़े से संबंधित दोनों पक्ष बह मॉय करें कि. उनका रूग्रढ्य कोर्ट, 
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शोई या द्विन्यूनत हें गरस मेजा शत चाहिये तो सरकार फ् उसे भेजना अर 
ज़ब मामला ट्रिम्यूनल था बोर्ड के पास है तो सरकार इश़तानि या द्वारावरी 
रक्ने वी मनाही कर सकती है। है हित मी पाई 

(स) सम्बन्धित सरकारों को यह भी श्रविकार है हिये क्र्मो के 
मे, जदाँ १०० था श्रयिदठ ब्यत्ति काम करने हैं बरस कमेटी बनीते को ही ४ 
दे दूँ। इन कमेटियों म मज़दूरों और मालिकों के बराबर प्रतिनिधि होने कप 
शरीर इनका काम मरटूर और मालिक मं अच्छे सखघ बनाए सशनंकीए 
कया और क्शी मी मामले मे इस दृशि से आपसी मत भेद को दू६ फप्ती है 

(ग) संदधित राग्कार को डिसी भी स्थान या उद्योग ऐ लिए स्थावी होर 
पए था अमुऊ निश्यित समय के लिए समझौता असर नियुक्त करते का भी 
अधिकार है। इनका काम मगड़ों को मिलजुन कर मुलकाने कॉ प्रयर्ी के 
है। समकौता श्रपमर के लिए बह श्रीदाय दे जि सायनबिक सेवा सै एस 
इसने वाजे पंधो में होने बाले सभड़ों को यदि आवश्यक नोटिस दे दिय गए. 
तो सुलका। का प्रयत्न करें | सममौता झफ्सिर का कर्तव्य है कि 
सब मे जो भी कारवाह को रहे है उसका सरकार को कार्रवाह श्राएम दोने हैं 
ज़्यादा से ज्यादा २४ दिन में रिपोट करे। ऋगर समझौते की करवाई 
रे वो सरप्रार उस मामले को चाहे हो बोड या ट्रिम्यूनल के पा मेज सकती 
है। यदि सरतार ऐसा ने करे तो रुग्बन्धित पतों को एसा नहीं करने का हाटए 
बतलाया जाना चाहिये। 

(ध) सवधित सरकार की ग्रावश्यक्दा दोने पर झुघभौता बोर्ड विय॒र्त 
करने का अ्रधिकार दे | समझौता बोड में एक स्वतत्र ब्रध्यक्ष औ्रौर मरदूए और 
मालिक के बराबर बराबर प्रतिनिधि, तिनको प्रिलाक़र सख्या दो या चास हे 
होना श्रावश्यक हूं | सदस्य सबधित पसों कौ सिफारिश पर तियुक्त स्थिति 
हैं। उनका काम वही है जो समकोता अफसरों का। परन्तु सममौते की कारवाई 
के असफल डोने पर घोढ को रिपोट में स्मम्हौने सरधी अपनी सिफारिशों भो देगी 
होती हैं। वदि सरकार सावजनिक सेवा से सम्दधभ रखने काले घावों थे कियों 
मंगड़े को समझौते की कार्रवाई के श्रतफ्ल होने पर भी ट्रिम्यूनल के पृस नहीं 
सभेतती है तो सप्रधित पत्नों को इसका कारण बताना होगा। समझौते बोर्ट 
साधारणत्या दो मद्दीने में अपनी रिपीर्ट दे देनी चाहिये। है 

(ड) शवमित सरकार को शावश्यकता दोने पर किसी सगे की जाँच 
करते के लिए कोर्ट नियुक्त करने का अधिकार है । कोर्टे में एक) या एक से श्रविक 
स्वतत्र व्यक्ति होते हैं और एक से ग्रथिक व्यचि' होते पर उतम से ्कः अध्यक्ष 


ओद्योगिक सम्बन्ध श्च्, 


होता है । कोर्ट का काम जो मासला उसके सामने आये उसके बारे में जॉच करके 
छुष्ट महीने में सरकार को रिपोर्ट दे देना है । 

(&) संबंधित सर्सकार को औद्योगिक समड़ों-संबंधी निर्णंय देने के लिए 
प्रिब्यूनल नियुक्त करने का अधिकार है । ट्रिब्यूनल में एक या एक से झविक स्वतंत्र 
ब्यक्ति, जो दवाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं या रह जुके हैं, सदस्य होते हैं । 
हाई कोर्ट की स्वीकृति से वे व्यक्ति भी ट्रिब्यूनल मे नियुक्त किये जा सकते हैं जो 
हाई कोर्ट के जज वनने की योग्यता रखते हैं । ट्रिब्यूलल का विर्णंय दोनों पह्चों के 
लिए सानना आवश्यक है | यदि सरकार स्वयं किसी झगड़े में एक पक्ष के तौर 
पर दूँ तो ट्रिब्यूनल' का सिर्णय धारा सभा के सामने जावमा यदि सरकार उसे 
लागू करना ठोक नहीं समझती है और धारा सभा का जो भी निर्णय होगा-- रद 
करने का, संशोचल करमे का था स्वीकार करने का-वद ससस्‍कार को: 
मानना होगा । 

(छ) कामून में गैर कानूनी इड़ताल और द्वारावरोध की भी ब्याख्या कौ 
गई है | उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक सेवा के धंधों में नियमित भोटिस न 
देने पर और नोटिस देने के १४ दिन के अन्दर-अन्दर या समझौता कार्रवाई 
जब समझौता श्रफलर के सामने चल रहौ है उस समय में और उस कार्रवाई के 
समाप्त होने के वाद सप्ताइ भर पहले, हृढ़ताल या द्वाराबरोध करना गैर कानूनीः 
है। इसी प्रकार से सब्र धंथों के बारे में आम प्ंतिवंव दे कि यदि बोर्ड के सामने 
समभौते की कार्रवाई चल रहो है तो उस बीच में अथवा समभौता की कार्रवाई 
सभात्त होने के ढाद सात दिन से पहले, ट्रिन्यूनल के सामने मामला पेश हो तव 

और कार्रवाई समाप्त होने के वाद दो महाँसे पहले, था उस समय में जब कोई 
निर्णय लागू है, इड़ताल था द्वारावरोध होगा तो वह गैर कायूनी होगा। गैर 
कानूती हडताल या द्वारावरोध को आर्थिक सहावता देने की मी मतादी दे । 

कानून में गैर कानूची इढताल या द्वारावरोध करने और उनको प्रोत्साइन 
देने और निर्णय को भंय करने आदि के अपराणों के लिए दरुड का विधान 
भी क्रिया सया दे। जब बोर्ड, ट्विब्यूनल, या समम्हौता अफ़सर के सामने कोई 
कार्रवाई चल रही दो तो कोई मालिक किसी मज़दूर को बिना वोर्ड, द्विव्यूनल या 
समझौता अफसर की लिखित स्त्रीकृति के न वस्खास्त कर सकता और न सज़ा 
दे सकता है, जब तकः कि उसके अरुचित व्यवहार का संवंध कूगढ़ें के अलावा 
किसी दूसरी बात से न हो ! >> ५ 


बे न क्रानून को कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित सरकारों ने नियम भी 
बता |! अं 


८६ मभारतौय अर्थशात्र की रूपरेसा 


इ डस्ट्रियज्ञ डिस्यूट्स ( एपिलेट ट्रित्यूनल ) णक्ट १ 8280९ 
डिस्प्यूट्स एक्ट १६४७ मे एक यह दोप थाकि विभिन्न ट्रिन्दूनलों में समन्‍्यव के हु 
बाली देश भर के लिए कोई एक सस्था न थी | जिन उद्योगों का कारबार एक 
अधिक रास्यों में फैक्ला था उनको अलग अलग ट्रिब्यूनलो के परसर 07208 
एक दूसर॑ से भिन्न निणरया से विशेष कठिनाइ होती थी ! श्र, इस कटिनाई 
दूर करने के निए गद क्रानून पास किया गया हे। यह देश भर के लिए हे 
एपिलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना करता है। 

है डबस्ट्रियल पस्पॉनयमट (स्टर्डिंग आउंसे 2 एक्ट १६४६-यह 
काबून सारे दश म लागू द्वाता है और १०० या अधिक ध्यक्ति जहाँ काम करते 
हैँ ये स्थान इसर श्र/तमत आते हैं। जिन उद्योगा पर बम्दई इन्डस्ट्रियल डिस'पूट्स 
हरा का प्रांचवा परिच्छे” लागू होता है उन पर यह एक्ट नहीं लागू होता! 
कन्द्रोय और राय की सरकारों को इसके क्षेत्र को बढ़ाने का और क़िह्डी घरों 
को उसम सुक्त करने का अधिकार है। इस कानून का उद्देश्य ऐसे स्थायी नियमों 
गो सरकार द्वारा स्वीइत किये जाय और जो मज़दूयों प्रौर 
मालिरों + परम्पर सम्व भा और काम की परिस्थितियों का नियंत्रण करते हैं। 


कानन पास किया था | १६१८ मे उस्+ स्थान पर 
शया। फिर १६७४७ में बम्बई श्रौद्योगिक स्म्बथा कानून 
भी लागू दे | ६४८ मे श्स कानून में कुछ रुशोपन 
उद्देश्य श्रीद्यांगिक शाति स्थापित करन। 
पक्ट से मालिक और मज़दूर की सम्मिनित समितियाँ (ज्याइट कमेटी ) स्थापित 
करने की, फगड़ा होने क) हालत में ब्निवायत विचार विनिमय और बात चीत 
के किया गया है) रगढ़ा सुलभामे 
न हो या सममसौता के लिए 
करने की व्यवस्पा को गई है। 
में चच मिणय ( आरबौद्रेशन ) के 
के लिए भा व्यवस्था है यह पच निर्णय दोनों पच्छों के चाहने पर तो अनिवाय 
हो ही जाना है, पर सरकार को मी यह अधिकार है कि यह किसी मामले को 

निशस के लिए लैबर कोर्ट था इडस्ट्रियल कोट 

पंच निणय ( श्रारबोद्शन 2 का सिद्धांत 


दूसरा क़ानून पास किया 
न पास हुआ जो इस समय 
किये गए थे। इस एक्ट का 


ओआद्योगिक सम्बन्ध श्र 


है | इन्डस्ट्रियल कोर्ट ( कोर्ड फॉर इन्डस्ट्रियल आरवीदे शन ) मामूली तौर से 
अपील कोट का काम करती दे और रजिस्ट्रार, लेवर कमिश्नर और लेबर कोर्ट 
के निर्णयों के विरुद अपील सुनती है ! यदि कोई समम्तौता-अफ़सर (कन्सीलियेटर) 
“या समम्जैता-संडल इसके पास कोई मामला भेजे तो - उत्तका निर्णय करना मी 
कोर्ट का काम दे । एक्ट में लेवर ऑफिसर और कोर्ट ऑँव इन्क्रायरी को नियुक्ति 
"संबंधी धाराएँ मो हैं । १६४८ में जा संशोधन किया गया था उसके अनुसार सजदूर- 
“मंडलों (बेज योडूस ) की स्थापना भी की जा सकती है | इनका काम समस्त 
अब्योंग से सम्बन्ध रखनेवाली ऐसीआसम लमस्पाओं पर विचार करना है जैसे मज़दूरी 
का प्मापी करण (ट्टेन्डर्डाईज्ञेशन ), वैज्ञाविकन ( रेशवलाईजेशन ), कार्य कौ 
“द्यृता आदि | प्रत्वक उद्योग के लिए राज्य भर में एक बेज बोर्ड स्थापित किया 
जा सकता है और इसमें मज़दूरों और मालिकों के बरावर की संख्या में प्रतिनिधि 
तथा कुछ स्वतन्त्र व्यक्ति सदस्य होते दूँ | इन्डस्ट्रियल को्टे को अधिकार दे-कि वेज 
सोर्ड पर सामान्य नियंत्रण रखे । वेज बोर्ड के निर्ण्यों को अपील इन्डस्ट्रियल 
कोर्ट के सामने की जा सकतो है । एक राख्य भर के लिए वेज बोर्ड निश्यक्त करने 
“की भी ऐक्ट में ध्यवस्था की गई है ! इसका काम सव उद्योगों से सम्बन्ध रखने 
वाले मामलों पर विचार करना है। हड़ताल द्वारा विरोध आदि अन्य खातों के 
“बारे में भी इस एक्ट में प्रावधान है । 
मध्य-आास्त श्रौर उत्तर्पदेश में मो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स' एक्ट लागू हैं 
जो १६४७ में पास किये गये ये | मध्य प्रान्त के क्ाजून में भी अन्य बातों के 
अलावा वर्क्स कमेटी, लेवर कमिश्नर, डिस्ट्रिकट और प्रोविन्शियल इन्डस्ट्रियल 
“कोर्ट, समस्होता और पेंच निर्णय [ आरबीटे शन] संबधी घाराएँ हैं । 
उत्तर प्रदेश के एक्ट में सरकार को हड़तालें और द्वारावरोध रोकने 

"के लिए आम श्रधिकार दिया गया है और इन्डस्ट्रियल कोर्ट आदि स्थाणित 
'करने की च्यवस्या की गई है ।' सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि बह 
(१) इडताल या द्वारावरोध पर शाम प्रतिवन्ध लगाने या किसी झगड़े विशेष 
के सम्बन्ध में प्रतिवन्‍्ध लगाने, (२) - मजदूरी और मिल-मालिकों को काम की 
अमुक शर्तों और परिस्थितियों को स्तीकार करने, (१) इल्डस्ट्रियल कोट स 

नियुक्त करने (४) किसी रूगड़े को समझौता था निर्णय के लिए पेश करने 

'(५) सार्वजनिक सेवा के घंचे क्रो - काम करते रहमे और वन्द न होंने देने और 

उन पर- सिवंत्रण स्थापित करने (६) तथा दूसरे रंबधित मामलों के चारे में 

आदेश जारी कर सके)-,. + - हर हर 

+ ऊपयु क्त विचरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि औद्योगिक शांति कायम करने के 








क्द्ध्य भारतौय अथशारत की ऋपरेस्ध 


किए प्दौय कर राज्य की सरदार ने कयालसा कादून पाण हिय हैं! अधिक र 
शाम्या स वैट्रीय और राण्य के क्रायन ये ऋतुझार जो संगढा गिर 
खाहिय यह स्पापित डिया जा चुका है। धरा, धरे विमिन सवारी में और मिई 
मंगढ़ा को रोइने और सुलमाने के लिए दवर्ग कंसेटीव, ज्शाईंट कॉोटोफ ग्रे 
लैबग आपिसस, कसोलियंशपर झॉपिसस, सथा पेय मिथय + लिए ऐबर 00] 
ओर इडरिट्यल काटस काम कर रहा हैं । जस्नई में सेश घोड कापस डिय हर 
हू। करद्ोौष और राप्य को सरकारा द्वारा धस्यावी इस्डरिटूयल ट्विब्यूनह्स | 
सुथापना मी छी जाती दे। स्थाया इन्डस्टियल कोट्स और टिब्यूतहस का मी 
कई जगदई स्पापता की सह है । फद्भाय खरकार ने दो हरटेंडिग द्विस्यूगल्स घाजा” 
और क्लऊते में रघापित किय है । 
आयोगिक शाति की दृष्टि से पिछले वयों सं जा वापन पाठ स्यि ैए है 
उनके सम्द-ब से मजदूर नंतानों करथ पूरा सावोष नदी रहा है। झरौद्योगिक घाति 
का ग्ररत मुझ के लिए सबते बड़ो आवश्यकता यह है हि आस्खानोंक 
आदर एसी व्यवस्था दो जोकि पृ जावति शोर मजदूर है सम्बधों मं कढठा ने 
आने दे। पदि कोइ मत भद घष्टा होता दिश्वाई पढ्टे तो उसे सलमाते को शौतारि 
शीम प्रवर्तन किया जाए। यफरे कमंटी की स्थापगा इस दब्टि से एक सहों दिशा 
का ओर उद्ाथा ग्रया क्रदम है। परन्तु अमी तक इसकी भी श्राशातीत सफलता 
ही मिली है। प्राय मज़दूर-सप इनको अपना अतिदन्धा समसते हैं श्रौर इसको 
स्रश्यीत नहीं देते हैं| परन्‍ल जो क्ायून पास किये गए ई उनका एवं परिणाम यह 
भा हुआ है कि मतदूरों का इकताल करो व श्यविकार क्रिसी सौम[ तक मयादित 
हो गया है । क्योंकि जग तक सनमीते की बात चोत चल रही हो और इस प्रकार 
के साधनों का पूरायूरा उपयोग न कर जिया जाए, हडताल करना गैर कार्यनों 
हो जाता दे । इसक झलावा इन कावरा में शिवाय पच निशय को भरत स्थयस्पा 
की गई ह। मज़दूरन्वर्ग इन बातों का विरोध करता है और इस प्रकार को कानूनों 
ब्ववस्था को सज़दूद दित कु विरुद मानता है। सज़दूर का यह दृश्किय सवा 
तथ्यहांन नहीं कद जा सकता, क्योंकि इृदशल को बदुत कुछ सफलता इस बात 
पर मिभर रहती हे कि बह एक मनोवैज्ञानिक मौके पर आरस करदी जाए! 
यदि इडनाल बदुत समय तक समभोठा ख्यादि क चक्कर में टक् जाए ठ। फिर 
ऊठका सफलता की श्राक्षा कम हो जात है| पर इली के साथ यदि इस व्यापक 
इष्टि से विचार करें ठो हमें मालूम शोया कि हड़ताल का प्रभाव समातर के आर्थिक 
जौवन पर बहुत बुरा पढ़ता हे। इसलिये इस अस्थका आसानांसे उपयोग 
करनी मै उीवित नहें। हो सकता ।इस+ सबतविवाद कासार यक्-हे # के 


औद्योगिक सम्बन्ध भ्दयह 


“इंड्ताल-काबूत पिछले उप मे हमारे देश में बने हैं वे इस व्यापक दृष्टि से तो 
'ऊत्तने आपत्तिजनक नहीं कददे जा सकठहे जितना कि मज़दूर-नेता उनके बारे में 
कई घार प्रचार करते मालूम पड़ते हैं। पर चदि हम मज्जदूरों कं।हृष्टि से थिपार 
करे तो उनको असंतोप जनक मानना कोई दहुत अनुचित नहीं है | 
द्रंड यूनियन और सजदूर सम्बन्धों संबंधी प्रस्तावित क्वानून--मजदूरों 
से सम्बन्ध रखने वाले दो ऋत्यन्त महत्त्वपूर्ण कानून इस समय मारतीय संसद के 
विचाराधीन है । इनमें से एक दे 'लेवर रिलेशन्स विल' और दूसरा है! ट्रेड 
चूनियन एक्ट ( एमेंडमेंट ) बिल । ये दोनों प्रस्तावित क्ानृत १६५० के बजट 
सेशन में पेश किये गये थे और इस समय इनके सम्बन्ध में सेलेफ्ट कमेटियों की 
रिपोर्ट संसद के सामने हे । 
इन दोतों प्रस्ताणित कानूनों को लेकर देश में वडुत अविक विवाद चला 
है और सरकार को कड़ी आलोचना की जा रही है | विशेषता यह है क्लियह 
श्राज्ोचना मजदूर श्रौर प्रजीपति दोनों ही पक्षों की श्रोर से की जा रही है । 
“जबकि मज़दूर-पक्ष इन अस्ताबित कमूनों को मक्दूर-हितों और मछांदूर-लंगटन के 
"लिए घातक मानता है, सरकार का चद्द कहना दे कि इनका उद्देश्य मजदूर-दित्तों 
'की रक्त करमा, उमसें स्वस्य संगठन को प्रोत्साहित करना, खौर पू जीपतियों शरीर 
उनमें न्याय संबंध स्था्वित करना हैं । 
पहले हम लेवर रिलेशन्स बिल के बारे में विचार करेंगे | इसका उद्देश्य 
नमजबूर-पू जीपति-उम्बन्धों में समस्त देश में समानता लाने का ग्रयत्त करता 
है| इस समय केन्द्रीय तथा अलग-ग्रलग राज्यों के अलग-अलग क्रानूनों के होने 
से कई प्रकार की उलमने और विरोधामास उत्तन्न हो जाते हैं। अस्त, इस कानून 
का एक उद्देश्य देश भर में समान आधार पर मज़दूर-सम्बन्धों की स्थापना 
करना है | और दूसरा उद्देश्य मौजूदा क्राननों में जो भी कमियां ई उनको 
“दूर क(ना है। इस्त प्रस्तावित कानून का क्षेत्र बहुत द्वी ब्यापफ रखा गया है। 
न फेल श्रौद्योगिक और व्यापारिक वल्कि सब प्रकार की संस्थाओं ( इस्टब्लिश- 
“में ) पर जिसमें दस था अधिक व्यक्ति काम करते हैं, और सब प्रकार के 
कर्मचारियों पर ( राज-कर्मचारी, फोज में काम करने वाले और घरेलू काम 
करने वाले लोगों को छोड़कर ) यह बिल लागू होता है। 
इस बिल की जिन मुख्य-मुख्य घाराओं पर विद्ाद है वे इस प्रकार हैं। 
इस बिल में मजदूरों के हड़ताल करने संबंधी अधिकार पर कुछ मर्बादायें लगाई 
जाई हैं | जैसे भज़दूरों और मालिकों दोनों के लिए हृढ़ताल था दारावरोध के 
'पहले सोौटिस देना आवश्यक है, और नोटिस आये के बाद सात दिन के ऋन्‍्दर 
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जिसकी नोटिस मिलता दे उस समकातें कक बात चाव शुद्ध कर देनी चाहिवर 
एव निश्चित समय में मद बात चीत शा कर देना आवश्यक दे प्रौर्ध्यंश 
नतौजा दानों पछा मे सममौता हत का यरि ने आब वा इकताल था द्ारावराप 
दिया जए सकता दै। सावजनमिक सेवा से सम्बध सखन वाले घंबों में हहइ॒ताँता 
दारवराद थे लिए. १४ दिन का सारिस रस्श अनिदाय है ( सदि कोई मानराी 
किसी टेपश कोट या ट्रियूलल के वास भत्र दिया जाए सी इड्ठाल करना सता 
है। श्सा तरइ से यदि फ्सा पच़ पिशय के लागू होन क समय इदठाल 'ी हार 
तो बह भी रैर काउनों दागी | टूसरी विवादम्स्त घारा अतिवा्य पंच निया 
सिद्धान्त से सबब रलती है। बिच मे अ्नियाव पैच विशय के तिद्धाओ ही 
स्वीकार जिया गया है रैसा कि इस संबी सौचटा कावन में मी है। 
तौसरी घारा जिसपर आपत्ति की जाती है चढ़ मद दे दि मिल मालिकरको 
यह अधिकार टिया गया हे कि थाम कामों को गौकि को सई माही पके 
भगड़ा घोषित करादे। पर यद अधिक्षर मजदु्र को मिलन्मॉ्शिका मी वि्ण 
भौ दिया गया द। विच में सरकार को मद आविरार सी दिया गया दे हि वेई 
किसी भी द्िब्युनल के नियर को बदलद था रह करट | इसका मर बहुत विरध 
किया जा रस ई कि थह टो व्याथ भ सरकार का इश्तक्ष 4 करना वैसा होगा 
४ । यदि किसो डित कारण स क्रिसा सज़बूर का मित्र मालिक श्रलग ऋरद या 
आवश्यकता से शक सतरूरों को छटना करदा चाए, सो इस बिल में ये दानों 
बातें भगढ़े के श्रातगत नहीं माना गई हैं। बचाद मिल मालिक इससे सयट्ट है 
पर मतेदूरों को इसके विरीप्दे क्‍योंकि उयकरा सह कहना टै कि इसका श्रष तो 
यह है कि मजदूरों की छटनी को लेकर तो इद़ताल का ही मही जा संभता। 
उपयु के कारणों को लेगर मतदूर्रा की शोर से एस विन का बढ़ा विरोध किया 
जा रहा है। पर कुछ धार एंसी भो हैं मिनका पू जीयति खास तौर से विशेष 
करते हैं। जैस वे इस बात या विराघ करते है कि इस कावत का औद्योगिक 
ओर ब्यावारिक सद्भाश्ं के अचावा दूसरी सस्थाओं पर भी लायू द्रिया जाए 
ओर भपदूरों के झलावा दूसरे 3०च वर्ग के क्‍्मचारी, तैसे-मवेजर आदि मी 
दस कानून के आत/त झावे | घू जापतियों हो इस मात से भो बदुठ आपत्ति है 
ड्ि ट्िब्यूनल का किसी सौ वरखास्त किए गये कमचारी का हुवारा काम पर 
लगान का अ्रविफरार दो। इस बिल में यदि कोई दृदताल गैर कादूसी नहा दै 
तो हड़ताल के समस का सेजदूरों का उसकी सारदूरी का ३ साग तक झलाउ ता 
कः रूप में दिलाय जाते की म्पदत््या है। पृ छीप़ि वर्ण इछक भी विरोध में हे) 
बिज्ञ में सरकार को क्िद्दी विजय परिव्यितियीं स चद अशिकार झोदिया थया 


ऑ्ौद्योधिक सम्बन्ध श्र 


है कि वह किसी उद्योग विशेष पर निर्णय को लागू करने को दृष्टि से ही उस 
डब्योम को अपने नियंत्रण में लेले | ऐसा ठभी हो सकती है जब समाज के जीवन 
के लिये किन्‍्हीं धंथों का चलना आवश्यक रूमझा जाय | उपयुक्त विवेचन लिवर- 
रिलेशन्स घिल' से संबंध रखता है । 
जहाँ तक द्वेद यूनियन सम्बन्धी बिक का सम्बन्ध हैं, कुछ वातों को लेकर 
विशेष रुप से विरोध क्रिया जा रहा हैं। एक तो यूनियन को कार्य-कारिणी सें 
खाहर के ( गैंर: मजदूर ) लोगों की संख्या के वारे में विवाद है| मजदूर-मेता 
यह संख्या ४० अतिशत तक चाहते ह जवक्ि बिल में २४ प्रतिशत या चार-जो 
भी कम हो उन्नकी, व्यवस्था है । मजदूर-पक्त यह भी नहीं चाहता कि यूनिबल 
का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अ्रधिकार रहे | राज-क्रमंचारियों को इृडताल करने 
के अधिकार से वंचित रखने का जो प्रतताव बिल में किया गया है उसका भी 
विरोध किया जा रहा है | मिल-मालिकों का यह भो कहना दई कि मजदूरों को 
गलत जानकारी देने के अपराध में जेल की सज़ा होनी चाहिये । 
इन दोनों महत्वपूर्ण दिलों का जितना विरोध किया जा रहा है उनको 
देखते हुए यह कइदना कठिन है कि उपयुक्त घाराओं में से क्रिस-किस में कितना 
संशोधन होगा। सेलेक्ट कमेंटी ने इस विवाद का कित्तना असर लिया दे यह 
अभी गालूम नही है। बदि कुछ सिद्धान्त को बातों को स्वीकार कर लिया जाता 
तो फिर विभिन्न पक्षों में समझौता होता इतना कठिन नहीं है। इन चिद्धान्त की 
बातों में इड़ताल सम्बन्धी अधिकार पर मर्यादा, अनिवार्य पंच-निर्णय का सिद्धान्त 
प्रमुख है । अमी जो कावन ज्षागू हैं उनमें भी इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया 
जा चुका है। यदि हम देश के आर्थिक संगठन का एक् वर्ग विशेष की दृष्टि से 
निर्माण नहीं करना चाहते और सरकार पर प्रगतिशील तत्वों का पूरा प्रभाव 
रहता है, और भ्रत्येक वर्ग अपने संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठने के लिये तैयार है. 
तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इन प्रस्तावित काजनों में जो मूल भूत सिद्धान्त है थे 
आपत्तिजनक नहीं कद्े जा सकते | 
अन्तरीष्रीय तथा दूसरी समितियों और सम्मेलनों में भारतीय सज़दूर 
का प्रतिनिधित्म--इस बारे में इसने पहले लिखा है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मजबूर- 
संगठल का आरम्भ से ही रूदस्य है। इस संगठस की स्थापना प्रथम महाघुद्ध के 
पश्चात्‌ वासाई की संम्धि के अनुसार की गई थी | इस संगठन के तीन मुख्य अद्ध 
ई--अन्तर्साप्रीय मज़दूर-कार्वालय, संचालक मण्डल ('गवर्निग बोर्ड), और 
* अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर सम्मेलन । संचालक मण्डल में ३२ सदस्य हँ--१६ सरकारी 
अतिनि्धियों में से चुने जाठे है और ८ मिल-मालिकों कौ ओर से और बाकी ८ 


ण्छर मारतीय अयश्ास्त्र की रूपरेस्था 


2 रोें की श्रोर से | १६ सरकारा स्पानों में से ८ स्थान सबसे प्रमुख ८ श्रौद्योगिस 
'राष्ट्री के लिए स्थायो नौर से सुरक्षित हैं। इनमें से एक स्थान मारग का भी हे 
आतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में सदस्य रा्े के सरकार; मिल-मालिक और मर 
दूर तोनों + प्रतिनिधि शामिल होत हू । अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ फ दै८ 
कर्वेश-स (प्रस्ताइ) में से सारत ने अभी तर १७ कर्वेशन्स स्वीकार द्न्यि है। 
पिछले दस वर्षों में श्रातर्राप्रीय मजदूर सगठन मे प्रादशिक मददूर सम्मेलन करने 
का भ नीति का विकास हंश्ा है। १६४७ में मारत सरकार के निमतण परे 
प्रागश्मिक एशियाइ प्राटशिक सम्मेलन (प्रिपरेटरी एशियन रोजनल काम से) 
दिल्‍ली में हुश्ला था, वह एशिया प्रादशिक सम्मेलन का तैयारी वे लिये ही इुश्ा 
था | एशियाई प्रादेशिक सम्मलस का प्रथम अधिवेशन जनवरी १६५८० में लका 
में हुश्ला था। अस्तराष्ट्रीय सतदूर सघ के काम को उसके द्वारा म्पापित श्रौद्योगिक 
समितिया से भा सहायता मिलता है। इनम से कई समितियों का भारत मी 
सदस्य है। आतर्शाष्ट्रीय मजबूर सथ समय समय पर ध्स्थायां सम्मेलन ब्रौर 
समितियाँ भा बुलाता रहता है। इसम मो भारत हिस्सा लेता है। सामृद्रित 
अमध्याश्ा पर विचार करने क लिए अ्तराष्ट्राय मज़दूर सपर के जिशप अधिवेशन 
छात ह श्रीर सास॒द्रिक प्ररना पर सयालक सडल को सलाह देने के लिए एक 
सम्मिलित सामुद्रिक क्माशन है विस पर चद्धात + मालिक और जहाज पर काम 
फरन वाले मतटूर दोर्ना क प्रतिनिधि होते है । 
भारतीय सजेटूर सम्भलन--त्न्तराष्टीय मज़दूर सम्मेलन का तरह भारत 
में भी एक भारताय मपदूर सम्मलन इर वप होता है जिछ्ये सरकार, मज़दूर श्रौर 
मिल मालिक त्ञानों दी पत्ता क प्रतिनिधि होते है। मनदूरों सम्बन्धी सब समस्याथा 
पर इस सम्मलन में विचार होता हे। इसक अत्यावा एक स्थाया सत्दूर समिति 
मां जो बेपम भारत सरकार के निमन्वणय पर ऐक से अधिक बार मिलता है । 
इस विपद्दौद मद व (ड्रिपारदाइट मशीनरा) का आरम्म २६४२ में हो शो गया 
सा श्र वैधेठ्रीय मपदूर सं की तरइ मारन सग्कार ने भी अलबगन्ञ्र॒लग उद्योग 
घर्चों के लिए शओयोगिक समिवियाँ स्नियुक्त करने को नाति स्व्रीकार कर ला है । 
अस्त, सबसे पहली कमटी थात़ों क खरे सम स्थापित हुई था और उसकी पहली 
घटक जनवरी १६४७ में टुइ थी ! अब सो ओर 


औद्योगिक सम्बन्ध श्ध्ड्‌ 


खरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए एक पंच वर्षीय योजना 
सन्‌ १६४६ में बनाई थी | आज उठी थोजना को कार्यान्क्त किया जा रह है, 
और काफ़ी हृद तक्त चइ कार्चान्विठ भी की जा चुकी है । 


परिच्छेद ७ 
संगठित उद्योग-धन्धे 


सूती चस्त्र मिल ड्योग--भारत के श्राधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग घखों, 

में सूती वस्प-मिल उद्योग सबसे अमुख उद्याम है। देश ऊ फैक्टरी उद्योग में इसे 
३० लाग के छगमग लोग काम करते हैं । इनमें से लगभग ८ लाल आदमा च्‌तो 
वस्त्र की मिला में काम करते हें । इन मिलों की उुल् सख्या रे६६ हैं जिनमें ८८ 
सिफ यूत का उत्यादन करती हैं शोर शंप २७८ यत श्रौर करझा दोनों का 
उद्यादा करती हैं। १०० करोड़ रुपये की स्थायी पू जी “ ब्लाक कपिटल ) श्य 
उद्योग म लगी हुए है। और लगमग २५० करोड़ स्प्रे द सालाना उत्ताइन | 
देश की कपड़े की कुल माग का दो तिद्दाई से श्रधिक भाग इन मिली दाराह 
पूरा होता दे । इनकी औसत सालाना पैदावार लगमग ४५७८ करोड गनज्ञ कपड़ा 
ओर १४० करोड़ पीट सूत दे और श्रधिक्तम उत्पादन शक्ति ५.०० करोड़ गश 
कपड़े और १५० १६० करोड़ पौंड दूत का साना जा सकती है।ह करोड से 
अपिक तऊुए, ( स्विपल्स ) और २ लास्ब क लगमग करुघ इन मिलों में चलते ई। 
कपास को साल भर में ४० लाख ग्राठों का खपत होती है। दुनिया हे पती 
धस्ष्र मिल उद्योग में तकुए श्रीर करधों की दस्टि स भारत का स्थान पाथवाँ और 
कपास की स्वपत की दृष्टि से चौपा है। खाद उद्यांग के बाद राष्ट्रीय मदृच्च की 
इष्टि से दूसरा स्थान इसा उद्योग का है | साराश यह है कि यूतों वस्त्र मिल 
उद्योग इस देश का एक अत्वत महत््व-यूण घाघा है| इसको एक विशेषता यह द 
कि थद्द पूजो शौर प्रवघ दोनों को दृष्टि से द्वो आरम्म से मारतीय हाथों म रहा 
है| अब हम इसी के विषय में श्रागे की पक्तियों में लिस्सेंग । 

प्रारम्मिछ इतिहास--इस घथे का इतिदास सौ वर्ष धुराना है! इसका 
आरम्म १८५२१ में हुआ जब बग्वइ में भी कोबासजी माना भाई डावर नाम में 
एक पारस सब्जन के एक सत की मिल की योजना बनाइ और श८४४ में इस 
मिल ने कौम करता मो आरम्म कर दिया । इसके कुछ वर्षों पश्चात्‌ अ्मरौका 
का गद-युद आरम्म दोगया और इसलैंट में भारत के कपास को साग बढ़गई 
तथा कपास का सूल्य भी बढ़ गया | श्सलिए दुछ बर्षों तक इस उद्योग की प्रगति 
चौमी रही | परन्ध्ध अगरौका के रद सुद्दों के समास हो लाने ब॑ बाद कपास के 
निर्यात से ज्ञो रूपया कमाया गया था बह देश के उद्योग-चर्चों में लगने लगा भौर 
खूती कपड़ों को मिलों की सपत्या सा बदुने लगी | १८७६ में खूतो कपड़ों के मिलों 


संग्रठित उद्योन-घंचे श्ध्श 


की संख्या ४७ तक पहुँच गई थोौ | इस समय के छती उद्योग के प्रदुख लक्षण ये 
बेः--कपड़े की अपेक्षा खून के उत्पादन की अ्रघानता; वम्बई शहर ओर दीप में 
उद्योग का स्थ्यनीयकरण्‌ चीन को नियौत दोनेजाले सूत्र पर उद्योग को निर्मरता 
और आस्तरिक वाज्ञार की अवहेलना। पूजी की सुविधा, सस्ते और तेज 
यातायात के साधन और चीन के वाज्ञार को निकेटता के कारण इस उद्योग का 
बम्धई में स्थानीयकरण हुआ । 
श८७४-१६८८---उन्नोसवी शताब्दी के झम्तिम चह्याश के पहले 
१५ वर्षों में ( १८७४-२८६ ० ) इस उद्योग के मार्ग में कोई कटिनाई नहीं आई 
और उसका अच्छा वित्तार हुआ । पर बाद के दस वर्षो में कई प्रकार की 
कटिनाइयां उपस्थित हुईं । इंगलैंड के वस्त-उद्योग के (लकाशायर आर मेनचेस्टर 
के) ब्यवस्तायो भारत में इस उद्योग को उन्नति भला कैसे देख सकते थे। उन्होने 
इसका विरोध किया । उस समय की विदेशी सरकार पर उसका प्रभाव पढ़ना 
स्ाम्ाविक गा | पिदेशो सूदी माल पर से ऋतु कर घीरे-घोरे. ऋटा लिया 
गया । बाद में जब सरकार को अपनी आच-इद्धि के लिए फिर श्रायात कर लगाना 
पड़ा तो उसने भारतब उत्पादन पर उत्पादन कर (एक्साइज़ डयूस) उसी हिसाव 
से लगा दिया ताकि भारत की मिल्रों मे दैयार माल की प्रतिस्पर्दा में विलाचती 
साल महगा स पढ़े | १६६४ में ग्रह दोनों कर ( देशो झती और विदेशी कपड़ा 
और सूत दोनों पर ) ५ प्रतिशत के ददिसाव से लगाये गये थे पर १८६६ में घटाकर 
ह$ प्रतिशत कर दिये गये । श्रायात कर में तो सम्रय-समय पर बृद्धि होतीं गई, 
पर उत्पादन कर ( जो २० नम्बर से ऊपर के खत पर था ) इसी हिसाव से लगा 
रहा | बहुत छुछ प्रयत्त और झआान्दोलन के पश्चात्‌ १६२६ में यह कर हटाया 
गया । सूती चस्त्र-मिल-उद्योस के मार्ग में एक और कठिनाई उपस्थित दोगई। 
#८६३ में रुपये का टंकेल (सिन्टेज ) बन्द दो गया और उसका परिणाम यह 
हुआ कि चीन को मुद्रा-में, जो चांदी के आधार पर थी,-रुपये का मूल्य बढ़ थया 
ओर भारत तथा चीन के बीच का विन्ियय-दर भारतीय निर्यात की दृष्ठे से 
प्रतिकूल होगया । इसका प्रभाव भारतीय दृत-उद्योग पर, जो चौन पर इसना 
निर्भर था, छुरा पढ़ा | इसके अलावा चीच और जामस में भो वस्वोचोम का 
 विक्ाय होने लग गया था । श्रकाल और प्लेग का भी इसी समय इस देश को 
खमना करना पढ़ा जिससे लोगों को ऋषशक्ति में ओर सज़दूरों की प्र्ति में करी 
आई | इन तमाम कठिनाइयों के होते हुए भी खूत्ती वस्त्र-मिल-ड््योग की प्ररातिं 
जारी.रही | १६०० में मिलों की संख्या चढ़ कर १६३,-तझुओं की ४६ लाख के 
लगभग, और करों की ४० हजार के लुसमस होयई | इस -काल में” एक सवा 














रद्द भारतीय ध्र्थशारत की रूपरेखा 


बरिवर्तन यद भी हुशा कि जो नई मिलने सुल्ीं वे बम्बश शहर के अलावा बसा 
आत और प्रात के बादर घे वूसरे स्थाएं में मी स्थापित हुई, जैसे झद्दमदातरा/ 
शोलापुर, सूरत, बढ़ौदा, नागपुर तथा कानपुर। फ्ये माल की निम्टता, अन्न 
ओर बाजार की सुविवा और रेल दे घातायात की सुविधा के कारण ही छ 
रुपानों में कपास के मिलों की स्थापना हुई। श्रमी तर यूत उत्ताइदन और चौन को 
सूत वे निर्यात वी प्रघानता पल जैसी हवा बनो रही । 

२६०६ १८२०--बीसवीं शताब्दी के शारम्म से लगा कर प्रथम मधुर 
के शुरू होने तक यूतो घत्त मिल उद्योग की प्रगति चलती रह्दी। १६०४ डे 
स्वदेशी आरा दोल्न से इसको प्रोत्ताइन मिन्ा । हालांकि चीन जापान से घ्ठ 0) 
व्यापार धटता गया और दुनिया क क्शभ ये बाज़ार में भी १६०७ में मदौ 
आई, पर भारत के कपास उद्योग की ग्रगति जारी रहो। सन्‌ १६१३ में मद 
की संख्या २७१, तथा तऊुथों की ६८ लाख श्र करों की १ लाख फे तगमग 
थी। यूत की श्रपेत्ञा अब बुनाइ को प्रवातता दोगइ फ्योंकि चीन और तापान में 
अब हमारे सूत की माग नहीं रही | श्रच्छे दे का कपड़ा भी श्रतर 
जगा और बम्बई से बाहर उद्योग का पिस्तार श्रोर भी तेज्ञी से होने लगा। 

प्रथम भद्दायुदू---जब १६१४ में प्रथम महायुद आरम्म हुआ तो बाइर से 
माल का श्राता कम ोगयां और दश क झ दर का खपत बढ़ गई । इसका झयर 
उद्योग के तरिकास के लिए. सहायक हुआ | मिलों के लाम म सूत्र इृद्धि हुई कर 
उनके हिस्सों का मूल्य भी बाज़ार म कापा ऊचा हौगया | पर मशौनरों और 
चदूसए श्रवश्यक सामान जो करडों की मिल्तें को चाहिये और ज्ञो बाइर से शयता 
था उसक आने म युद्ध के कारण क्ठिनाइ होगई | इस कारण इस उद्योग का 
जितमा विस्तार हो सकता था चइ नहीं दो सका | मिला शोर ल्थिंडल्स की छस्यां 
'तो लगभग वही रही पर कर की रुख्या म अवश्य २५ प्रमिशन दि हुई। 
कपड़े के उत्पादन की सात्रा बढ़ों, उनाई की प्रशानता बनी रहे और यत फे 
"निर्यात में कमी होगई । बाहर से श्रायेवाले कपड़े और दूत को घुल में अब 
कमी हुई पर जाशन से आनेदाले माल की माया बदुणई | 

धुद्धोचर ऋमभिशृद्धि--घुद के हरात बाद दी सुद्योचर अ्रमिदद्धि ( चूम ) 
का आारमस हुआ। बम्वरे म॑ तो दसकी शुरूआत १६१७ से ही हो गई । वैसे अभिवरर्दधि 
कक समय खाधासणसया १६६६ से १६८९ तक सुद्ध के पश्चात्‌ तोन साल का माना 
जाता दे ह्ालाफि १६२२ के काद भी यदइ अमिदृदधि १६२२ में जारी रहों। 
'इस समय में दंश में मिलो कौ सख्या बढाचयपि ग्रम्बई से तकुए ( स्पिडल्स ) 
और करणपों करे सझुया को बदाकर ही उद्योग का विस्वार क्या शया। कपड़े 
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और सूत के कुल डल्पादन में इड्धि हुई, सिलों ने अपनी शक्ति-मर काम किया, 
आर कपड़े और सूत.का आयात काफ़ी ग्रिर गया | परन्द जापान का आयाक्त 
बढ़ता ही गया। 
संकद काल--१६२३ में भारतीय सूती वस्व्र-मिल्न उद्योग के लिए चंकठ 
का समय आरंभ होता है, और एक तरइ से १६३७ तक उसकी स्थिति मे कोई 
विशेष सुधार नहीं होता। इस संकट की स्थिति का सामना वम्बई की मिलों को 
अपेक्षाकत अधिक करना पड़ा | इस संकट ,के कई कारण ये | कुछ कारण तो 
विश्व-व्यापी ये । युद्धोचर अभिव्वद्धि के बाद सारे संसार में स्वामाविक चक्रपूर्ति 
के नियम के अनुसार मंदी का झुग आया जो १६२२ से १६२४-२४ तक रहा | 
१६२० के पश्चात्‌ जब मूल्यों का हास होने लगा तो कच्चे माल और खाद्य 
पदार्थों" के मूल्यों में तैयार माल के मल््यों की अपेक्ला अधिक हास हुआ । भारतीय 
किसान को क्रव शक्ति इससे गिर गई और उसकी मांग भी कस होगई। इसका 
भी देश के वस्त्रोद्योसम पर घुरा असर पढ़ा । इसके अलावा एक वात यह भी हुई 
कि कपड़े के मूल्य में तो कमी हुई पर कपास की क्रीमत बढ़ती गई और इससे 
सिलों को तुकूसान हुआ | उपयुक्त विश्व-ब्यापो कारणों के अलावा कुछ कास्ण 
ऐसे थे जिनका केवल भारत से सम्बन्ध था। भारतीव मिलो मे तैयार कपड़े से 
विदेशी कपड़े ले फिर भतिस्पद्धां करना आरम कर दी। यह प्रतिस्पर्धा इंगलैड 
ओऔर खास कर जीपान से अधिक थी | जापान के उ्त्रोश्योग को वहां की सरकार 
से आर्थिक सह्दायता मिलती थी, वहां का मज़दूर बहुत कम मज़दूरी पर काम 
करता था, उद्योग का संगग्म अच्छा था, अच्छे चंत्रों का उपयोग होता था और 
वहाँ की विनिमय-नीति निर्यात के अनुकूल थी क्योंकि वह की मुद्रा का मूल्य 
कम था। इस बाहरी प्रतिस्पर्दा के अलावा भी कुछ और कारण थे जिनका 
देश के वृस्त्रोद्योग पर-हानिकर असर पडा। भारत-सरकार कौ विमिमय-दर 
सम्बन्धी नौति देश के छ्वित में नहीं थी। १६२० से दी विनिमय-दर को बढ़ने 
दिया गया और श्राखिर में जाकर १ रूग्यश शि०,६ पेंस को दर निश्चित 
करदी भई।, यह दर देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऊंची घी।वाहर 
से आनेवाला कपड़ा भारतीय बाज़ार में सस्ता पड़ने लगा और हमारे निर्यात 
की आमदनी कम हो जाने से भारतीय किसान की कऋ्ब-शक्ति को-भी हानि 
पहुँचो । इसारे वस्तोद्रोग का आन्‍्तरिक सयठन दोषपूर था | उसमें अ्धिपू जीयन 
(झोवर केपीटेज्माइजेसन ) था । चुद्घोत्र अभिश्गद्धि के समय मिलों ने ऊँचे- 
ऊँचे मुनाफे बांदे पर रक्षित कोप का निर्माण ययेष्ट मात्रा में, नहीं किया ताकि नई 
सश्चीनरी आदि की व्ववस्थर उसमें से की जासकती । सेनेजिंग एजेन्सी-प्रणाली के 
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दोषों का भी उद्योग पर जुरा अपर पड़ रहा था । इन सब बातों के खाथ घाय पू जौ 
मिलते में भी अकचन होसो यी। नतीजा यह हुआ ढ्ि देश के है आन की 
फटिन स्थिति का सामना कराया पड़ा । जैसा हम पहले लिख सुर हैं, बसई स्‍ 
इस समय सब से श्रतिक कठिनाई मेलनो पढ़ो । इसफे कुछ कारण ये। धीर 
चाज़ञार में सूत को मांग श्रव जातो रहो थी। देश के श्रय मार्गों में मो कि 
स्थापित हो गई थीं उनकी प्रतिदन्द्ित भी थी । और वे उन कई दोपों से मे 
मीं जो बम्बई की मिलों में श्रागए थे । बम्बई में मज़दूरों मो अधिक पी। बसई 
में स्थानीय कर तथा पानी का सचा अधिका था और इसी अकार बिजली आदि 
का खर्चा मी बढ़ा हुआ था। इन तमास कारणों का यह परिणाम झाया पं 
जब दुनिया के दूसरे दशों सं श्रार्थिक मादी का अत होने लगा और स्थिति 
भुपार का शोर जाने लगी तब सा सारतीय दस्त्रोद्योग में मन्दी चलती रही | भौर 
इसी बीच म फ़िर छुबारा विश्वनध्यापा मदी का चक्र १६२६ में श्राएम्म हो सया। 
सन्‌ १६२८ श्र १६२६ में बम्बई की मिलो में लम्बी हड़ताने भी हुई कर्पोडि 
प्रशुक्त सडल कि सिफारिश [ जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे] के श्रत॒गर 
मिल ने काय की दक्तता बढाने को आर प्रमापाकरण की कुछ योजनाएँ लागू की 
था विन से मजदूरों की छटनी होने का मद मजदूरों म उत्तर होगया था। साशय 
यह्द है कि वस्दायोय मे यइ मरी को अवस्था अ्रभी बनो रदी । 

सरक्षणा प्रारंभ --श्स सकट कि स्थिति का स्यमना.. करते 
के लिये ध्यवसायी वगा ने परक्षण को माय को । झब्रमी तक इस 
अद्ोय व्यवत्ाय को सरकार ने कोई संरक्षण नहीं दिया था | १६२७ 
में अशुल्क मल ने इस “यवसाय को स्थिति की जाय को | मडल ने 
उद्योग म कई मुधार सम्बधों सिफारिशों की $ कच्चे माल की ब्यवस्यित रूपसे 
खरीद, मनदूरों की कार्यदक्षता में उन्नति, अच्छे और कोमती कपड़े का श्रविक 


उसादन, देश के आदर और बाहर विज के बढोतरी आदि बातों कौ ओर 
प्रशुर्क मडल ने ध्यान खींचा । सरदण के बारे में प्रशुल्क मडल के बहुमत और 
अल्पमत ने अलग अलग सिफरिशें कीं। चहुमत ने खारे विदेशों माल से सरदय 
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की समस्या हल नहीं हुईं थी। इस लिए भारत-सरकार श्री जो. एस. हार्दी 
(जो कलकते के कस्टम्स-कलेक्टर ये ) द्वारा फिर संरक्षण सम्बन्धी जांच कराई । 
इन्होंने संसत्षण की आवश्यकता बताई ओर उसके लिए सिफ्कारिश की ! इसी के 
परिणामस्वरूप १६३० में कॉटन ेक्सटाइल इन्इस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पार किया 
गया। इसके द्वारा १६२७ में विदेशी सूत पर जो संरक्षुण-कर लगाया गयाया 
यह १६४३ तक जारी रखा गया और विदेशी कपडों पर झव तक जो ११ प्रतिशत 
आयात-कर था ऊछको वढा कर १५४ प्रतिशत कर दिया गया और इसके अतिरिक्त 
५ प्रतिशत संरक्षण-करओर लगाया गया । यह संरक्षण-कर ब्रिटिश माल पर नहीं 
लगाया गया । केवल कुछ ब्रिटिश माल पर ( प्लेन ग्रे शुड्स ) जो मारतीय साल 
से प्रति-स्पद्धा में आता था, अत्य विदेशी माल के समान ३३ आने प्रति पींड के 
पदिसाव से न्यूनतम संरक्षुण-क्रर लगाया गया । इस प्रकार ब्रिटिश माल के पक्ष 
में पत्तपात क्रिया गया । यह संरक्षण का समय मार्च १६३३ तक का निश्चित 
किया गया । 
बिश्व-संक्ट--यह हम पहले लिख चुके हे कि १६२६ में विश्वन्यापी मंदी 
आपरम्प होगई थी । इसका असर अन्य उद्योगों के साथ वल्त्रोद्योग पर भी पढ़ा। 
पर १६३७ में स्वर्गीय महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आरम्म हुआ और 
खदेशी के पक्ष में देश में जो प्रचार और वातावरण बना उससे घल्त्रोद्योग को 
अवश्य प्रोत्साइन मिला | आर्थिक मन्दी के कारण मारत-सरकार के वजट में 
भी घाटा हुआ । उसकी पूर्ति करने के लिए भारत-सरकार ने करों में भी वृद्धि 
कौ जिसके परिमाणस्वरूप विदेशी सूती कपडों पर भी आयात-कर बढ़ा और 
विदेशी सूत पर लगनेवाले आयात-कर में भी इद्धि हुई । इधर आर्थिक मन्दी से 
सवा करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा स्वर्मान का १रित्वाम किया जाने लगा | 
इंगलैंड ने २१ सितम्बर, १६३१ को स्वर्ण मान का परित्याग किया और कई 
देशों ने उसका अनुसरण किया । भारत की मुद्रा का इसलैड की मुद्रा से सम्बन्ध 
“जा, इसलिए स्टरलिंग के साथ-साथ रपये का मौ खोने से सम्बन्ध-विच्छेद 
होगया | जापान इस समय स्वर्गा-मान पर था इसलिए विदेशी वाज़ारों में, 
जहाँ स्वर्ण भान का त्याग कर दिया गया था, उसका भाल महया पढने छगा |, 
भारत सें जापाली कपड़ा बयेषट मात्रा में आता था | उसे भौ कठिनाई होने लगी । 
अतः दिसम्बर, १६३२१ में जापान भी स्वर्ण-मान से अलग होंगया और वहां की 
भुद्दा (येन) का मूल्य तेज़ी से घटने लगा | जापानी कपड़ा फिर मारतीब वाज्ञार 
मेँ बहुत सस्ता होगवा । १६३० में जो संरक्षण कानूज़ पास हुआ वह रे१ सारच 
5६३३ को समास होनेवाला था | उसके पहले मारंत-ससकार सारी स्थिति को 
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आ खच्ने 
जाँच करा के आगे के लिए नियय करना चाइती थी | इसी उद्देश्प 23 स्‍ 
अप्रैल, १६३२ में फिर प्रणुल्क मंडल की नियुक्ति करदी थी | जब जाद्ान उसे 
मारतोय बाजार में ऋत्यविक मात्रा में झाने लगा, और मासतीम माल ढ्ा क्र 
सामने टिकना कदिय द्वोगया, तो इस प्रशुल्क मडल ने भारत-सणकार पे का क्षे 
पर जापानी कपड़े क्री श्रतिद्न्द्विता के शैश्य पर सी विचार ड्िया श्र 2038 
सिफारिश पर ब्रिटिश माल क श्रलाया दूसरे विदेशों माल पर दशआावातः 
४० अविशत कर दिया गया । समी प्लेन में गुइ्स (ब्िडिश तथा दूसरे) पर 
अनिवार्य कर ५३ आना प्रति पींड कर दिया मया।| जूता १६१३ में बर 
दरें और बढानी पड़ी जो ४० प्रतिशत की जगह ७४ प्रतिशत और '्तैत में युरस 
पर झनियाय फर ४३ श्रा को बजाय इ३ थ्रा प्रति पौंड कर दिया शवा। गा 
१६३० के सरक्षण कानून की अवधि दो थार करक ३० अग्रेल, १६१४ तक 
लिये बढा दा गइ | क्योंकि १६३२ की टेरिर बोर कौ रिपोर्ट पर अमी वढ़ 
सरकार का कोइ निशय यहीं हो पाया था। सारत श्रौर जापान थे मौच में रत. 
(०४ म हुआ एक व्यापारिक सममोठ्य था जिसके श्रतुसार भारत सरकार 
केवन जापाना मा + विल्‍्द सरक्षण नहीं दे सकती थी। १६३३ की श्रग्नेल मे 
देख समकौते का भी अन्त कर रिया गया । जाशन शौर साइत के बीच में जे 
व्यापारिक सम्बंध बिगड़ने लगे तो किर सममौते 


भौते की बाव-चौत शुरू हुई और 
७ जनवरी, १६३४ को दोनों दशा में किर व्यापारिक समग्कीता गया और 
छ जनवरी, 


१६१४ से ही बह लागू भी होगवा। इस समभौते को अ्रवत्ति 
३१ सार्च, २६३७ तक थी । इस सममभौते के अनुसार मास्त में जापानी कपड़े मे 
आयात को क्षात्रा ओर जापन को नियात होनेबाश मारतीय कपास की मात्रा 
मां निश्चित कर दी गई । आपाया माल पर श्यायात कर .५० प्रतिशत और 
प्लेन में गुइस पर अनिवार्य कर ५३ थ्रा प्रति चौंड कर दिया गया | इसी समय 
भारत और इगलैड क बीच में लीजञ मोदी समझौता भी किया गया! इस 
उमभौते को अधि ३३ दिखम्बर, २६३५ तक था। यह समभौधा मारठांव हितों 
के विद और जिटिश स्वा्थों की रक्ता करनेवाला था। इन दोनों सममौतों 


और १६३० म नितुफ मुल्क मइल को किसरिशों को ध्यान में रखते हुए 
साे १६३४ में इंडियन टेरिफ ( 


रेक्‍्सटाइल प्रोटेस्शन ) एक्ट पाख किया गया । 
चद्यरि सररय का श्रपक्ति ३१ मार्च, १६३६ तक की स्वीकार की गई थी पर 
अरक्षण-करों की दरों के बारे में चह निश्चित क्या गया कि २८६३४ के दिसम्बर 
में सौच मोदी बमभौता, औरमाच १६३७ मे जापान-मारत सममौता को श्रवि 
समा होने वर उन पर फिर विचार किया जाये । इस एक्ट में वरिटिश कपड़ों 


संगठित उद्योग-घंचे र्ण्द 


पर <५ प्रतिशत और दूसरे विदेशी कपड़ों पर ५० प्रतिशत आयाठ-कर लगाया 
गया था और प्लेन ओे गुड्स पर क्रमश ४ड आ. और «३ आए अति पौंड कर 
स्वीकार किया गया | विदेशी रत पर भी आझायात-कर लगाया गया। ब्रिटिश 
चूत पर ५ प्रतिशत और दूसरे विदेशों छत पर ८ प्रतिशत या क्रमश १३ झआा- 
और ९१४ प्रति पौड अनिवार्यकर (५० और उससे कम नम्बर के सतपर ) की 
दरे निश्चित की गई ! 

१६३५--३७--उपजु क्॒ विवरल॒से यह स्पए हो जाता दे कि देश के इस 
ए उद्योग को उंकट के समय क्रिस हद तक सरकार से संरन्तण दिया | 














में इंगलेंड के माल पर जो आयात-कर लगा हुआ था उस पर लींज़- 
मोदी समझौते के अनुसार फिर प्रशुल्क सएडल से, जो सितम्बर १६३५ मे नियुक्त 
किया गया था, विचार किया | उसकी सिफ्ारिश के आधार पर आयात-कर को 
दर २५ जून, १६३६ से प्रिन्द्स को छोड़ कर बाकी सब भाल पर २० प्रतिशत 
कर दी गई और ज्लेन में गुड्ख पर भी हे आ. प्रति पौड श्रनिवार्य कर की दर 
कर दी गई। भारत-जापान समझता भी तोन वर्ष के लिए ( मार्च १६४० तक ) 
और आये चढ़ा दिया गया और करों को दरें पूर्ववत्‌ ही रहीं । 

अगति की ओर--सच्‌ १६३७ से १६३८ तक बल्लत्रोद्योग की अच्छी प्रगति 
हुई । इसके कई कारण थे । विश्व-ब्यापी मन्‍्दी के पश्चात्‌ सवार होने लग गया 
था। जापान और इंगलेंड की प्रतिस्पर्वा पर रोक लग गई थी । संरक्षण से भी 
प्रगत्ति में सहायता मिली | चीन-जापान का चुद छिड़ जाने से भी जापान की 
पतिस्पर्दा भें कमी झा गई | सन्‌ १६३६८ के अस्त में अबश्य प्रगति रुकने के फिर 
कुछ लक्षण दिखाई पूड़से लगे थे । मज़दूरी में बृद्धि, कपास पर आयात कर में दो 
पैसे से एक आना ग्रति पींड की बद्धि (१६३६ ये), और वम्बद और अहमदावाद में 
संपत्ति-कर का लगाना--से कुछ ऐसी बाते उत्न्न हो रही थीं जो कपास के उद्योग 
के प्रतिकूल जाने वालीं थीं । इसके अलावा मार्च १६३६ में औटाजा समकौतते 
(६६३२) के स्थाव पर मारत-इंगलेंद का एक नया समझौता हुआ जिसके आधार 
पर अप्रेल १६३६ में इंडियन ठेरिफ़ € थर्ड एमे ) एक्ट पाक किया गया | 
इसकी अवधि १६४२ के सार्च तक थौं। इसमें ब्रिटिश माल पर आयात-कर 
२०% कर दिया गया। पिंटेड माल पर दर १७३०४ और प्लेच 
है गुड्स पर अनिवार्य कर २ आ- ७६ पाई कर दिया गया | वे आधारभूत दरें 
थीं जिनमें आयात में कमी अथवा आधिक्य के अजुसार कमी या इद्धि हो सकती: 
थी। २ अप्रेल १६३६ से ये नई दर लायू हो गई थीं। इस अकार ब्रिटिश साले” 


















२०२ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


हे जो सरचण पहले मिला था उसमें फिर रमी श्ाते लग गई थी। जायान ने मी 
फिर मारतोय बाह्ार की ओर ध्यान देना चाहय। १६३८ में समार की आर 
कप में जो क्र शिपिलता दे सिद्ध दिखाई पढ़ने लगे ये उसका ग्राव 
मांग पर बुंस अ्रसर पड़ा | मारतोय कपास उद्योग कए भविष्य उत्त सब डास्यों 
से फिर एक जिता का विपय घातता हुश्ला माचूस पढ़ने लग गया था ॒ दर पे 
जीच में सितम्बर, १६३६ में दूसरे महायुद्ध का श्रारम्भ हो गया और डॉ. 
परिशामल्लरूर सारा स्थिति हो एश दन बदल गई । 

ड्ितोय सदायुद्धू-गत मशायुद्ध रे कारण इस उद्योग को मी घोत्साई। 
मिला । जापान और इेगनैड में माल आना बद हो गया। साएत रें करे 
विदेशों मे माग बढने लगी कर्याकि जो देश इ्गलैंड, अमरीका श्रौर जापान है 
मास भगाते ये अब परे मी ग्यरत से कपहा मंगाने छगे। माप्ठ » 
कपड़े का निर्यात एशिया और श्रक्रिका + देशा और आस्ट्रेलिया * 
अनावा इद्लैंड औए श्रमेरिता तक को हाते लगा। इस बाहरों मात के 
अजाश ग्राइम्नर झाग भा बचे / एक को बाहर से हरढ्ा आना गई डी 
“गया । दूसर॑ झैनिक श्रावश्यक्ता के लिय सरकार बहुत सा कपड़ा सरादने लगा। 
इस बढ। हुट मांग को पूरा करने के लिए मारतोय मिलों ने शक्ति मर उवादन 
करना श्रारम्म क्िया। मिलों में तान तान पाला काम होने लगा । न मिलों की 
स्थापना करना तो कठिन था क्योंकि शुद्ध्ाल म मशानटी मिलना आसानी से 
सम्मत् नहाँ था। इसलिय मिलों ने अपनी मौन्‌द्ा उसादन शक्ति का हा पूरा 
घूटा उपयेश क्या । मिलो की सख्या म थोड़ी श्रद्धि अवश्य हुई। सन्‌ १६३६ मे 
छुल ३८६ मिलें भारत मर्थी श्योर १६४५ मर यह सख्या बढ़ कर ४१७ हो ग*ं। 
तद्थों की पण्या १? करोड़ के आस-पास से बढ कर १ करोड़ रे लाख के शा 
पास हो गई और करघा को स्या लगमग वहा दो लाख के श्रास पास रही । 
कपड़े की उल्लाएइन शक्ति भ वास्तविक ग्रद्धि का अलुमान तो करों से ही गाना 


चाहिय। इस दृष्टि से यह सबया स्पष्ट हो जाता है कि >सरे मदायुद्ध के समय में 
हायुद्ध के समय मे 
उल्यादन शक्ति मछयोउ बास्तर्विक्न इद्धि नहीं हो मकती : के 


मौपूदा शक्ति के अधिकतम उपयोग में ही जिया जा सका 20अ 42५ 
युद्ध वें इन छह वर्षों मं कितयी हुईं इसका अनुमान इसमे छगाया जा सफ्ता है 
कि जहा १६८६ में मारताय मिलों में कुल कपड़ा ४११ करोड़ गय से उदय श्रधिक 
तैयार हुआ वहा १६४४ में ४७३ करोड़ गज़ से कुछ अधिक कपरा कवर क्रिया. 
गया था। १६४४ में तो 3ल्यादन अपनी चरम सोमा पर ( ४८० करोड़ गज्ज ) 
पहुँच गया या | कपास की खपत कई दृष्टि से बदिंहम देखें तो जहा १६३६ में 


संगठित उद्योग-घंघे र्०्३े 


कुल रे८ लाख सांठों को खपत हुई थी वहाँ १६४५४ में ४६ लाख मांठों की 
खपत हुई | काम करने बालों को संख्या भी ४ लाख ४२ हजार 
(१६३६) से बढ़कर ५ लाख से कुछ अधिक (१६४५) हो गई। सूत की 
'इृष्टि ते उत्पादन १३० करोड़ पौंड के लममग (१६३८-३६) से वढ़ कर १६४करोड़ पौंड 
(१६३८-४४) के हो गया था। कई प्रकार का नया माल जैसे मच्छरदानी, वाटर- 
प्रुफ खाकी, आदि मी सारतीय मिलों में युद्ध के लमय तैयार होने लगा। ऊंचे 
दर्जे का कौमती कंपड़ा तैयार करने की प्रदत्ति भी वढी। उत्तादन बढ़ने क्र 
स्वाभाविक परिणाम सुनाफ़ा बढ़ने का भी हुआ | १६४० में वास्तविक मुताफ़ा 
१३ करोढ़ था बह १६४३ में २१३ करोढ तक हो गया था। डिविडेड की दर 
१६३६ में १०३६ प्रतिशत थी वह १६४२ में २७ प्रतिशत तक हो गई थी । झुद्ध के 
समय में कपस-उद्योग के उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ मांस में भी बहुत दृद्धि हुई 
और इसलिए, कपड़े का मुल्य मी बढ़ने लगा | मद्ायुद्ध के श्रासम्भ होते ही कीसतों 
का बढ़ना शुरू हो गया था। पर १६४१ के मध्य तक स्थिति विशेष रूप से 
'चिस्ताजनक नहीं हुई थीं। जब अगस्त १६४१ में जापान के परिसंयत्‌ (एसेट्स) 
को जढ़ीकृत (क्रौज्) कर दिया गया तो वहां से श्ाने बाला कपड़ा सर्वथा वन्‍्द हो 
गया | इससे कपडे की कौमते तेजी से वढ़ने लगीं और १६४२ केअस्त में तो अगस्त 
१६३६ की चौगुनी-पचयुनी कीमत हो गई । १६४३ के भध्य तक सरकार कीमतों 
"को बढ़ने से रोकने में सफल नहीं दो सको और असन्‍्तोगत्वा कयड़े का मूल्य नियं- 
चरण कर दिया गया। इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार से तो इस आगे लिखेगे | 
यहाँ तो हम इतना ही लिख देना चाहते हैं कि शुदकाल में भाय्तीय मिलों का 
उत्तदान तो एक सीमा से अधिक सम्भव नहीं हो सका और बाहर से भी कपढ़ें 
का आना विल्कुल वत्द हो गया, पर मांग बहुत बढ़ राई--दमारे देश में और 
देश के वाइर भी । नतीजा यह हुश्रा कि युद्धकाल में कपढ़े की तंगी और महंगाई 
की उनस्या बरावर बनी रदी । इसके पहले कि हम युद्ध-काल में किये गए उस्कार 
के उक्त समस्या को सुलमाने के प्रवत्नों का उल्लेख करें एक वात की और जान- 
फारी करता आवश्यक दे। वह दे कपास-उद्योग सम्बन्धी युद्धकालीन संरक्षण- 
'नीति की | 
चह हम ऊपर लिख चुके है कि १६३६ में जो प्रशुल्क कानूम लागू, किया गया 
या उसमें इस बात की चुजाइश थी कि विलायती माल की आयात-इदि अभवा 
"कसी के अनुसार इ'ग्ैैंड से आनेवाले माल पर लगने वाले कर में कमी अयवा 
'इंदि को जा उके | चू कि द्वितोय महाब॒द्ध के कास्ण इ गलैंड से आ्राने वाले कपड़े 
की सात्रा में कमी हो गई, इसलिये १७ अग्रैल, १६०० से सब अकार के विडिश 


श्ण्ड मारतौय अ्र्यशास्त्र को रुपरेला 


कपड़े पर २३ प्रविशत कर कम कर दिया गया। सन रैघ॑इह तई सरदध की 
जो प्यवधि (६३६ म बढ़ाद। गई थी बह बाद में फिर समयन्‍्समय पर शहर 
शक ये लिए बढ़ादी गई । १६४६ में सरणण सम्बधा सारे अशा पर प्रझुन्क 
गरडल ने विचार फ़िया और सह सिफ़ारिस की कि ३१ मार्च १६४७ से गरर7 
सम्राप्त कर दिया जाये। जो मौजूदा आयातकर ह वे श्ागम कर ऐसे, 
झयटा ) के रूप में बने रई। शरीर जब कभी लगातार सीन महीने तक थींसी 
र१ करोड़ गज्न मासिक कपड़ा बाहर से ब्राये तो प्रशुल्‍्ल मस्‌इल सरदेण के परत 
पर पिघार करे। अस्त, मारत सरफार ने ३ अल, २६४४७ मे दूती करे और 
पूल पर जी सरचेण ऋर थे उनका श्यागम कर में पदल दिया | धार इस देश की 
थहद मदाबप्र्ण राष्ट्रीय डयोग इस श्रथ में अपो पाँव पर सड़ा है । 
यह हम पहले किस चुके हैं कि दितीय महाुद के आ्रापम्म दोते ही 
अन्य वस्तओ्ों के साथ साथ कपड़े का कीमत बढ़या भा शुरू दशा भर *६४रे 
के मध्य में तो स्थिति बहुत ही थितावनक हो गई। स्थिति पर श्ापु पाने 
लिये झून, १६४३ में मारत सग्यपर ने कपड़े और सूत पर नियश्रण लायूक 
दिया श्र 'टेस्सटायन कृमिरपरर' तामंक एव श्राास॒र या सिसुक्ति कर 
नियतण सम्बंधी व्यवस्था का भार उसे सौंप दिया । पब्चौत सदस्यों की 
रेफ्मटाइल कड्नोल बोडे माग की एक कमेटी भी लिमुद्र कौ गई खिंसकां काम 
नियंत्रण सम्बधी मामलों में सरकार को सवाह देना या | नियंत्रण की हूगी 
व्यवस्था व श्रनुसार कपड़े ओर सूत का मूल्य नियतण कर दिया शया, झनविश्यरि 
माल मित्र-मालिक या व्यापारी क॑ पास जमा न ही इसका प्रबंध कर दिया गया, 
कपड़े के लाने लेजाने पर तिययय कर दिया गया, ओर कपास तथा दूसप 
आपश्यक खाप्रप्री के मूर्ल्पा का नियजद्य मा ऊर दिया) इस नियत्रण की परि- 
णाम मूर्ल्यों में कमी होने का हुथ्ा, ओर जून १६४३ में जहाँ पत्ती वस्‍्त के मूल्य 
का देशया३ [ इनडेक्स नम्बर ] १६३६ को झ्राघार [१००] मानकर ४१३ ही 
गया था वर्दा दिसम्बर १६४४ म २६५ हो गया । पए हसो से जनता की समस्या 
का पूरा इल नई हुध्रा । कपड़े को तंगा वरावर बनो रही और काला बाजार 
स्पूब बठा । अस्तु, जनता को निम्रन्नित सूल्य पर कपढ़ा नहीं मिलने से काले 
बाज़ार के बढ़े हुए मूल्यों पर अपनी ऊपड़े को मॉँव पूरी करनी पढ़ती थौ। 
झुद्काल में कपड़े का उत्तादन बढ़ने पर मो कपड़े की कमी बनो रही बनता की 
स्वपत के लिये जो कपड़ा उपलब्द था उसमें युद्ध के समय में फितनी कमी आ गा 
इसकी अनुमान इससे खगाया जा सकता है कि युद्ध के पूष के दो वर्षों म हाथ के: 
करयों पर तैयार कपड़े को शामिल करके जनता कौ स्वपत के लिये ६४० करोड़ 
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जज़ कपड़ा उपलब्ध था वह १६४२-४३ में उठी आधार पर केवल २६० करोढ़ 
जज़्त या ४० अतिशत ही रह गया था | मूल्य चियंत्रण होने पर मी बढ़े हुए मूल्यों 
'पर कपड़ा विकता रहा--यह सारी स्थिति का निचोड़ मातना चाहिये। 
हितीय मद्दायुद्ध के पश्चात्‌:---७ मई १६४४ को जर्मची के साथ, और 
१४ अगस्त, १६७५ को जापान के साथ, द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ। आशा 
आह थी कि युद्ध के पश्चात्‌ कपड़े की तंगी कम हो जायगी और कीमतें भो नीचे 
उतरेँगी | पर यह आशा पूरी नहीं हुई [ मई १६४४ में सरकार ने कपड़े तथा 
सूत के उत्पादन पर नियंत्रण किया और छुलाई १६४७ में वितरण रुम्बन्धी नई 
चोजना जारी की । सूत व कपड़े सम्बन्धी उत्पादन के नियंत्रण की जो योजना 
ख्ागू की गई थी उसका उद्देश्य उप्ादन वढ़ाना था और इस दृष्टि से मिलों को 
कौन-सा कपड़ा और सूत कितना उत्पन्न करता चाहिये इस सम्बन्ध में कुछ 
नियंत्रए किया सया था| इसी के असुसार श्रूडीलिटी क्‍्लाथ' की योजना भी 
चनी थो | वितरण सम्बन्धी योजना में राज्य और प्रात्त की सरकारों को बहुत 
अधिकार दिये सथे थे। प्रान्तों का कोटा निश्चित कर दिया गया था।डस 
कोटा के ठीक-ठीक वित्तरण का अबन्व करना उसका काम था | देश में कपड़े के 
आले-जाने पर और कच्चे माल तथा दूखरी आवश्यक सामग्री की उचित 
अ्यवस्या करने के सम्बन्ध में भी नियंत्रण किया गया | परन्तु सरकार के इन 
तमाम प्रयत्तों का कोई परिणास नहीं आया। यूटोलिटी बलाथ को योजना 
३६४५ के अन्त में समाप्त करदी गई | १६४६ में उत्पादन बहुत गिरगया। जहाँ 
३६४४ में ४७१ करोड़ गज्ञ कक्‍ढ़े का उसादन हुआ था वहां १६४६ में ४८२ 
करोड़ गज का उत्पादन ही हुआ । उत्पादन-लागत में इद्धि होती रहते पर भी 
पड़े के मूल्य नहीं बढ़ाये गये । मज़दूरों के काम के घटे ५४ से ४८ प्रति सप्ताह 
कर दिये गये थे | इढ़तालों आदि के कारण भी उत्पादन बंद रहा। सांप्रदायिक 
ऋगड़े भी देश में हुए | सरकार की निबंत्रण-नौति में कोई खास परिवर्तन नहीं 
हुआ। कौमती कपड़े के उत्पादत को बढ़ाने और मोठे कपड़े के उत्तादन को 
घटाने को दृष्टि से मूल्यों में मई, १६४५ के पश्चात्‌ चवम्बर, १६४४५ में कुछ परिवर्तन 
'किये गये थे पर उनके बारे में यह शिकायत तो वनी ही रही कि बढ़ी हुई उल्लादन- 
ज्ञागत को देखते हुए सरकार ने कपड़े के नियात में पहले तो कमी की पर फिर 
कुछ समय के किये बन्द ही कर दिया। और फिर जब निर्यात जारी हुआ तो 
उस कौ मात्रा में कमी करदी | १६४७ में उत्तादत की स्थिति और भी विगदढ़ 
गई और कुल कपड़े का उत्तादर्न ३८० करोड़ गज ही हुआ | सरकार ने उत्पादन 
चढ़ाने की दृष्टि से स्टेन्डरडाईलेशन ( प्रमापीकरण ) की योजना बनाई जो 


३२०६ भारतीय अयंशास्त्र की रूपरेखा 


$ दिसम्बर, १६४७ शो खागू की गई। पर कपड़ों ये मूल्यों में कोई हदि नहीं क्री 
गई | प्रमापौकरण की उच्त योजना के छतुसार मोटे यूत और कपड़े के उत्यदत 
पर अ्रधिर ध्यान देने, कपड़े के प्रकारों में कमी करने और श्रम नम्बर तक के 
हो यूत काठने का निश्चय हिया गया। मिल मालिकों और महुयूरों की उसिपितिर 
कमेडिया प्रदेशों में और अलग-अलग मिली में उस्पादन बढाने को हि से स्यापिठ 
की गई | पर इन सब प्रय्नों का भी कोई अच्छा परिणाम नहीं थाया। बाजार 
में कपड़े कौ तमौ बनी रहो भौर चोर वाज़ारी बढ़ती गई। मद्दात्मायांपी निधत्रय 
के ब्िद्द थे हो और उनके नेतृव म देश में वियेतरण हटा लेने के पढ़ में 
घातावरण घन रह था। इसका नगोजा यह हुआ कि जनवरी, १६४८ में सरकार 
ने यूत तथा कपड़े पर से नियत्रण हटा लिया यदपि पूरा नियत श्री नहीं 
इटा या । प्रमापाररण फ्री योजना श्र समात होगई। करड़े और यत पर 
सरकार नियत्रण समाप्त हो गया ययपि मिलों मे सवय मूल्यों का नियत्रण करनी 
स्वीकार किया । कपड़े के वितरण श्रीर मत तथा कपड़ के एक निश्िलत छत में 
( ज्ञोन ) श्राने जाने पर से भी तियत्रण हट गया। इसी प्रकार पूत श्रौर करो 
के निर्यात पए से प्रतिवव इटा लिया गया | कपास पर से मा मूल्य नियत्रण हर्ट 
गया । उबल खूत के वितरण और कपास क नियात पर अ्रयश्य निंयरण रहा) 
नियनण ब्ययस्‍्था के सम दोते हवा मूल्य तेची मे बढ़े लगे । मिला गघार। मूल्य 
नियप्ण सफल नहीं हो मक्रा | श्रार्विःकार अपेल, १६४८ में सरकार ने रहा 
सह नियत्रण भी उठा लिया / अब कपड़े और खूत पर मुल्य लिखने की 
आवश्यवता नह रही । सूत के वितरण से नियत्रण हृटा लिया गया । टेक्सटाश्ल 
कड़ोल बाड भी समाप्र कर दिया गया | पर करड़े शोर मूत के लाने ले जाने, 
उस पर डल्यादन क तिथि लिखने ओर कपड़े और ,यूत का आसचय (होड़) 
करमे सम्यधी नियतण जारी रखा गया। पर नियश्रण के पूरा तौर से इटते 
डो सुल्यों में औप भी इद्धि अछ ओर म में तो क्रामत बुत हो अढ़ गई । इस 
स्थिति से धवरावर छुताई, १६४८ म मारत सरकार ने फिर निययण लागू करने 
का निरचम क्या। इसक शअ्रनुसार भारत सरकार को कपड़े और खूत के मल्य 
निश्चित करन श्रीर उनको छापने (स्टेग्प करने) का श्रधिकार प्राप्त हो यया। 
विलश्ण की प्यवस्था ऊा मार रग्ज्यों पर छोड़ दिया रपा। कपास से मूल्यों का 
मी नियत्रण किया साया । इसके कुल समय बाद (दिसम्बर १ घ४स) से उप्पादने 
पर भी सरकार ने चियत्रण लागू कर दिया। उत्पादन पर नियत्रण करने का 
लदूव उत्पादन में इंडधि करना और अविक टिकाऊ कपड़ा तैयार करता था। 
प्रदनौ वे काम में श्राने वाले कपड़े १६ ओर जो पहनने के कायम नहों आएे छे 


संगठित उद्योग-घंचे र्ण्ज 


१२ प्रकार के तव कर दिये गये । मोटे कपड़े के उत्तादन पर अधिक ज़ोर 
दिया गया | नियंत्रण॒-व्यवस्था ठोक-टीक लागू होती दे या नहीं इसकी निगरानी 
रखने के लिये एक एन्फ़ोरसमेंट विभाग खोला गया। १६४८ में उत्पादन में 
दृद्धि हुईं। इस वर्ष ३३३ करोड़ गस्ज्ञ कपड़ा उत्तत् हुआ, परन्दु चोर-बाजारी 
जारी रही | कपास कीं कमो की समल्या भी देश के विभाजन के क्रारण उत्पन्न 
हो गई | मूल्यों के दर कम हैं, बह शिकायत मिल-मालिकों को बसबर बनी 
रही कपड़ों के निर्यात के विषय में सरकार ने उद्दर नौति अपनाना आरम्भ 
“किया और नियात्त-कर में २४ प्रतिशत से सवम्बर १६४८ में १० प्रतिशत तक 
को कसी कर दी गई | इससे निर्यात को और इस कारण से उत्पादन को ग्रोत्साइन 
मिलने की आशा थी। १६४६ का वर्ष फिर वस्तोद्योग को दृष्टि से कठिनाई का 
बीता | डत्पादन १६४८ की अपेक्षा फिर गिर शाया | दस महीलों के वास्तविक 
'डसपादुन के आधार पर कुल इप४ करोड सज्ञ कपड़ा १६४६ में उत्पन्न हुआ । 
सरकार ने उत्पादन सम्बन्धी सियन्त्रण की व्यवस्था को टेक्सटाइल प्रोडक्शन 
कन्द्रोल कमेटी की सिफारिशों के अ्रनुसार कुछ बदला! कीमती कपड़े के 
उत्पादन को भ्रोत्ताइन दिया और उत्पादन नियंत्र योजना में ध्ावश्यकतामुसार 
परिचर्तन की गुछ्लाइश रुखी | पर वाद में स्थिति और भी अधिक विगढ़ने लगी 
तो सितम्बर १६४४६ में नियन्त्रण सम्बन्धी नई नीति की सरकार ने घोषणा की | 
उसके अनुसार उत्पादन से नियन्त्रण हटा लिया गया, क्रेंबल उतने से नियन्त्रण 
के अलावा जो मूल्य नियन्त्रण के लिए आावश्यक्र था| वितरण की योजना में 
भी सुधार किया गया | एक बार तो केंत्रल इतना हो परिषर्तत किया कि भिलों 
को, यदि राज्य अपने हिस्से का कपढ़ा समय पर न ले सके तो, उस कपड़े को 
बेचने की इजाज्ञत दे दी। पर इसके वाद ' सितम्बर में सरकार ने बितरण की 
चोजना और भी उदार कर दी | मिलों को हे माल सीघा बेचने का अधिकार 
मिल गया और वाकी का राज्यों को महीने की १५ तारीख तक खरोदना 
आवश्यक था । यदि राज्य को सरकारें अपने हिस्से का माल समय पर न खरीद 
लें तो मिलों को बेचने क्रो इजाज़त मिल्द गई | इन सब प्रय॒त्नों से स्थिति खुघरी । 
मूल्य नियंत्रित किस ओधार पर किया जाएं बद प्रश्न श६४८ में सरकार ने 
टेरिफ़ बोर्ड के सुपुर्द कर 'दिया' था | टेरिफ घोर्ड कौ सिफारिश के अनुसार 
इंर तीसरे महीने मूल्यों कौ जॉच करके आवश्यक्र देर्फेर करमे की नीति 
सरकार ने जनवरी १६४६ को स्वीकार कर ली -और आज मी उसी के अनुसार 
हर तीसरे महीने मूल्यों में सरकार आवश्यक हेर-फेर करती है। सरकार ने 
लिर्यौत को प्रोत्लाइन देने को चीति मी अपनाई। अग्रेल १६४६ में बाहर 
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चाले सय झपपड़े का मुल्य वियंद्रय किया गया और २६ प्रतिशत ता 
नमी # चून २६४६ को इटा जिया गया | हान्यंदि हाल हो में धिम्ट १८४) 
सरकार ये कपड़े थ विदेशों म मूज्य बढ़ जाने से १० प्रतिशत कर फिर हर 
दिया है। मिन्ता को उचित मूल्य पर (शो सरकार दारा निरिचत है) कगार ना 
मिलन स॒ जा कठिनाइ उस्पन्न हो रही थी उसको इल करो के निर मार्च !६४ 
में कयाक का निर्यात दुलम मुद्रा ऐे देशा को छोड़कर बाकी के देयाँकांद* 
कर दिया गया ताकि कपास का स्थिति ठोछू हो जाये | सरकार पे इन ठमाः 
अयर्त्तों क बाद भी वस्थोद्ोग झी श्थिति बदुत संतोपजनक नहीं रहो | कप के 
कमा रही, पिरिचत मूल्य पर उसका मिला कठिन रहा। आरारम्म में नियत 
सम्बयो ब्यवस्था में कई दाप रद्द बिन में बाद में सुधार किया गया। पर कर 
कक मुल्य तिर्यत्रण कौ समम्या नो पिर भी इल महीं हुए और मिलन्मानिश्यों को 
मराबर असताप रहा । मार्च १६४६ जो उन्पातन पर (एफ्साइज ड्यूटी) सगदा 
गया यह भा मिल-मालिकों के असंतोप वा कारण रहा | १६४० में मी इस उयो। 
क स्थिति में फोई उुपार सदी हुआ । सितम्बर रष्४८झ से ही मियत्रए सम्बंध 
कड़ाइ में तो अवश्य कमी आागइ थी, पर और कटिनाशया बनी रहीं। क्र 
का फमी थ्रार उसके मूल्य कौ श्रपिऊता, खूत सया करड़ों की छोमत में नवम्बर 
+६४६ में की गइ ४ प्रतिशत की कमी, जो मित्र मानिरका ने स्वेच्चा से सार 
को अवनून्यन # बाद मुन्य घटाने में सहयोग देते कौ दृष्टि से स्वीकार की 
'थां, उल्लाइन-लागत का देखते हुए कपड़े का अ्रय-मुल्य, ये दुद्ध ऐसी 
कटिनाइया थीं जिनका सूता वस्त्रोब्ोग को १६५४० में सामना करना पढ़ा। 
'इसो कारण से १६४० से कल ३६४ करोड़ गज़ (१० महीने के अआफड़ों के 
आधार पर) कपड़ा उत्पन होने का अनुमान लगाया जाता दै। का़े के निर्यात 
को प्रोत्माइन दने को नाति खाल मर नारा रही और १०० करोड़ गज़ से अधिक 
कपड़ा १६४० म॑ निया किया गया। शुसी प्रत्रार कप्स क उत्पादन को प्रोत्सा 
हम दने 'क लिये भी राज्य ने प्रयत्न आरम्भ जिया, और आशा को जाती है हि 
उसका यह पयत्त रुफल होगा। भासत सरकार यह अयत्न कर रही है कि इस 
बष (१६५१ ४२) ४३० करोड़ सज्ञ कपड़ा उत्तन्न किया जा सके । इसी इृशटि से 
आरव सरकार ने फाइन, झुपर फाइन और रगान और छपे मोटे और मप्यम 
ओणी ये कपड़े को छोड़ कर शेष कपड़े पर से और सूत पर से ४ प्रतिशव कौ 
मूल्य की कमी वापस उठा सी है | कपड़ों को कौमतों में भो डाहोने फ़रवरो और 
अग्रल १६५१ में इंदि को दे | मिल-मालिकों का कहना दे कि कपड़े का उत्पादन 
च्वढाने के लिये सरकार को कपढ़े का कोमत और बढ़ाना चाहिय और रेपिफ बोर्ड 


हत 
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को दुबारा इस प्रश्न पर विचार करने को कहना चाहिये। जिस कपड़े पर से 
४ प्रतिशत की की कमी अभी नहीं इटाई दै वह इृटा लेना चाहिये | सुपर 
फाइल क्लाथ पर जो र८ प्रतिशत उत्पादन-कर है उसे हटा लेना चाहिये। जो 
मिलें आधिक दृष्टि से ठोक ठंग पर नहीं दल “रही हैं, उनको उनको सशीनरी 
आदि झोक करके अच्छे त्तर पर लाना चाहिये । हाय करों को सहायत्य पहुँचाने 
की दृष्टि से जो मिलों पर श्रमुक ग्रक्र का कपड़ा नहीं देवार करने का प्रतिवत्ध 
है बह हट लेना चाहिये। युद्धोचर-काल सम्बन्धी जो खत चस्तोद्योग का विवरण 
इमने ऊपर दिया ईद उससे यह स्पष्ट दो जता दे कि उसकी स्थिति पिछले ५ वर्षों 
में संत्तोपप्रद नहीं रददी ६ | देश के इस प्रमुख उद्योग के सार्य में दूर दृष्टि से क्या 
या वाधायेँ हैं जिसकों हल किये बिता उसकी भावी प्रगति अवरुद्ध रद्ेगो, अन 
इस थारे में रंक्षे प से विचार करेंगे । 
भविष्य--मिल वसल्ल्रोच्ोग के भविष्य के सम्बन्ध में सबसे मद्दत््वपूर्ण प्रश्न 
उसके ज्ञेज का है । मिल के कपड़े के अलावा, इमारे देश में हाथ के सूत्र से हाथ 
करथे पर बनी खादो और मिल के दूत से दाम करवे पर तैयार क्रिया गया 
कपड़ा मी उत्पन्न होता दे | द्वाथ करवे के उद्योय को स्थिति आज सन्तोपप्रद नहीं 
है। अव तक खादी के उद्योग का आधार एक आदर्शबाद और भावना रही है। 
पर केवल भावना के आधार पर कोई आधिक कार्यक्रम नहीं खल सकता ! इसी 
के साथ-साथ आर्थिक इप्टि से मौ हम खादी और हाथ करे पर बने कपड़े के 
उधोगों को न£ नहीं दोने दे मझते | दाथ करथे के उद्योग को सहायता पहुँचाने 
की सरकार कई प्रकार से कोशिश कर भी रही है | पर शआावश्यक्रता इस बात 
थी है कि इन तीनों प्रकार के वस्ल्रोद्योगों में समन्वय किया जाए और उनके क्षेत्रों 
का बटबारा किया जाये | यह प्रश्न राष्ट्रीय सरकार के निश्चय करने का है और 
उसका किया हुआ निश्चय सबको गान्य दोना चाहिये। खादी और हाथ करपे 
के उद्योग में वेंडानिक उत्पादन विधियों को चालू करना मी अत्यन्त ग्रावश्यक 
है। इन उद्योगों का सामाबिक और आशिक मूल्य उनके विकेखित होने में हैं त 
कि वैज्ञानिक उत्पादन के सरीकों और यांचिक शक्ति का वहिष्कार करने में | 
दूसरी बात यह दे कि इमारे वस्त्रोश्योग का लक्ष्य यह भी होना चाहिये 
कि हम उचित उपायों से यथासम्भव बाइर के देशों में अपने माल के लिए 
बाजार का निर्माण करें। 
इन मूल मृत्त समस्याञ्रों का उल्लेख करने के वाद अव हम मिल के 

कपड़े के उद्योग तक ही सीमित कुछ समस्याओं का ज़िक्र करेंगे । पहली समस्या 


क्रपास और उसके उचित मूल्य की है। आज हमारे देश में लगभग ३० लाख 
श्ड २७ ह 
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गांढ कपास देदा दोता है। खपत इमारी ५० लाल गांढों ऐे लगभग हे। रा 
१० छाप र्ाटि कपास इस पाकिस्तान चर दूपरे वेशों से आत मिल डा 8 
साराश यह दै किय्ाश्नी पे दस लाप गाठों का उत्तादा इस इंश् में इन 
चाहिये। यश्यांवदे पेवल मोटे अ्रमुमाा प॑ आमार पर दिये गये हैं। देश 
विभाज- ये पश्चात्‌ कपाए सम्ब्यी सूमरप बढिए हो साई है | इसे इस कल रे 
अयान देश में घल रहए है । इस प्रयन मे सफलता भी मिल रही है। १६४०४ 
मे लगमग ३३ लाख गाट कपास झविक उत्पन छुधा श्लौर १६४१ ४३ के जिए 
४० गाढ कपास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमें लम्धे रेशे के करार 
छत्पत करने ५ श्रोर भी प्यान देना दे! न 

दूसरा महत्तपृण प्रशा पुरानी के रथात पर नह मंगीनरी और नी 
मशानरो क्षणारे का है। इस सम्दधध में यह याद रखो को बात है हि गत महा 
शुद भा समय से मि्रों ते थटुद काम डिया हे इसलिए मशौनों को बदली पौ 
बड़ो आवश्यकता दे। इस सम्ब- में दूसरी श्रावश्यक बात यह भी है हिंद 
मशावरी हमारे देश में ही उत्पन्न की जाए। इस दिशा मे कुछ प्रयत्न डुच्चा मी 
है। हाल में इस उद्योग को सरकार से मरक्षण मी मिला है! मशीनरी के का 
ही दूसरी आ्रवश्यत सामग्रो का भी सवाल है। उसकी व्यवस्था भी देश में होता 
आवश्यक है। के 

तातरी सम्रस्या शस उद्योग के विक्रेद्दी करण व है। छोटे छोटे नगर 
और गावो में बिजली को शक्ति वे प्रसार के साथ इस अयोग का प्रसार होगी 
चाहिये | थइ सामानिक श्रौर आर्थिक दायों दृष्टियों से वाउनाव इीसा ! 

चीयी समस्या उद्यादन-लागत को कम करने की है| इसका उपाय मई 
दूर। कम करमा नहीं हो सकता। इसका तो एक ही उपाय दे कि मजदूरों का 
उत्पादन का च्मता बढ़े । जो मिर्ले इस समय इतना! छोटी हैं मे उनको आर्मिक 
हाए से नहीं चलाया जा सकता ,उनका विस्तार ड्िया जाना चादिये। इसी इटि 
से मऩदूरों की काय-छमता बढ़ाने की आवश्यकता है | पिछले वर्षों में इस विषय 
में मिल-माज्षिफों को बरावर शिकायत रही दे । इसके लिए. कार्य ब'रो में ईमान 
दारी के अनावा श्रावश्यक्र शिक्षा को भी बड़ो आवश्यक्ता ६। इसऊी देश में 
कमी है| इसी क़ साथ साय वैशञानिक ( रैशनलाइजेशन ) की सो आवश्यकता 
है। इसी प्रकार मोजिंग एजेसी प्रणाली की यदि तत्काल समाप्त नहीं किया जा 
सकता तो मी उस पर श्रथिकि नियत्रण की आवश्यकता तो स्पष्ट है । ये सब बाते 
होने पर दी उ्तादन लागठ म कमी थ्रा सकती है । इस दृष्टि से औद्योरिक खोज 

का मइत्त भा बहुत हे | हुस ओर भी बराबर ध्यान दते रहने की झ्रवश्यकता है । 


संगठित उद्योग-चंचे श्श्१ 


». यदि देश के उस्त्रोयोग को हसें ठीक और व्यवस्थित स्थिति में लाना दे 
तो उपयुक्त समस्याओ्ों को इल करना आवश्यक होगा | सन्‌ १६४४ में युद्धो्तर 
योजना-समित्ति ने इस उद्योग के विकास की पंचवर्षीय योजना बनाई थी! उस' 
थओजना को कार्योम्वित किया जा रह्दा दे यद्यपि कपास और पू'जी की कमी और 
मशौनरी के ऊँचे मुल्यों फे कारण जिस गति से विकास हो रहा है वह थ्रीमी है | 
पिछुले साल सरकार ने ठेक्‍्सटाइल वांकिंग पार्टी) को तियुक्ति को थो | यह एक 
छह वर्षीय योजना टेब्सटाइल उद्योग के विकास के बारे में तैयार कर रद्दी हैं । 
चोजना आयोग भी इस प्रश्व पर विचार कर रहा हैं| इन सब प्रयरत्नों में समन्वय 
की जरूरत है ! टेक्स टाइल झेवलपमेंट कमेटी इस उद्योग के विकास सम्बन्बी 
अश्नों पर सरकार और व्यवसायों वर्ग का मार्ग प्रदर्शन करती है| 
पदसन [जूट] मिल उच्ये)ग :--कपास के वाद इस देश का दूसरा महत्व 
पूर्ण उद्योग पटसन का दी दै। इस उद्योग में ३२ लाख से अधिक अ्राइमी काम 
करते हैँ | यह उद्योग अधिकतर पश्चिमों बंगाल में कलकते शहर, हुगली, दावढ़ा 
आर २४ परणना के जिलों में केन्द्रित हं। बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश में भीः 
कुछ भिलें हैँ | इसका प्रबन्ध आज भी विदेशी हाथों मे है और पू जी में भी उनका 
यथेष्ठ भाग दै | कुल ४० करोड़ की पूजी [२० करोड़ स्पायी पूजी और ३० करोड 
चालू पू'जी] इस उद्योग मे लगी है। इसने १६४७ में १२७ करोड़ रु० का माल 
पैदा किया । इसके उत्पादन की मात्रा १० लाख टन के लग-भग है । सब मिलों 
में [कुल ११३] लग-भग ७० हज़ार करखे हैं | ६० लाख गांठों की [कच्चा पटसना] 
साल में कुल खपत है | दुनिया के (५७ प्रतिशत) करे भारत में दी हैं | जूट का 
छत्योषण भारत के खिये एक अन्प दृष्टि -छे भी मइस्त्पूर्ण है। देश के नियत में जूह 
के माल का बहुत बढ़ा स्थान है और इस लिये विदेशी विनिमय प्रास करने का 
यह एक अच्छा साधन है | द्वितीय महायुद्ध के पहले देश के सालाना निर्यात के 
कुल मुल्त्र का १६ प्रतिशत, युद्ध के वाद [ १६४६-४८ ] का औसत ९८ प्रतिशत 
ओर देश के विभाजन के बाद १६४८-४६ में ३४ प्रतिशत तक पटसन के उद्योग 
का हिस्सा रहा दे । १६४८०४० में यह भाग फिर २८ प्रतिशत होगया। विदेशी 
विनिमय की सात्रा का यदि इम विचार करें तो १६४६-४७ में ७० करोद़ १६४७- 
४८ में१२७ करोड़- १६४८०४६ में १४६ करोड़ और १६४६-४० में १२७ करोड़ 
रुपये का विदेशी विनिमय इसमें पटसन के , माल निर्यात से प्रात हुआ | अधिकांश 
माल अमेरिका जाता है; इस लिए, ६० प्रतिशत इुल॑भ मुद्रा इसमें इसी से मिलती 
है। भारत को पठसन के माल के उत्सदन का लगभग एकादिकार प्राप्त दे। शत 
हम इस महत्वपूर्ण उद्योग के यारे में थोड़ा विस्‍्वार से अध्ययन करेंगे। 


श्र सासतीय अर्थशास्त्र की स्परेणा 


[झाईम) प्रायी7 सारत में दस्त को तरह पदसन थे डयोग श्ं ५ 
विकास हुआ था या नही यह निश्चित रुप से नहीं वद्दा जायक वा, पर ६ ते 
श्ाप्दी ये आरम्म मे जूट के माल का येप्ट प्रचार था इसम कोई सईई मे 
है। *८२३ से जब इंडी [स्कॉटलेंड] में जूट एए उद्योग विकसित दंगा त्ती ्क 
ब्रभाव मारताय उद्योग पर बुरा पड़ा । भारत कड्ये झूट का उत्ादन और नि व 
करने घाला दश गत गया | परन्तु १६वीं शताम्दी रे मप्य से फिर मारते मंजू 
के आधुनिक उद्योग का आारम्म दुश्ा ! बगाल में सिदापपुर पर मिकट र्शिय 
सामक रथा। पर १८५४ में पहली घूट़ की बताई करते बाला मिल को रघारती 
हुइ। १८४६ में पहला चात्रिक शक्ति से सगालित करग लगाया गया। झा 
करये का जो श्रशप बग हुश्या या, मिल उद्योग का स्थापना से उमता मी 
विनाश होगया। पहले पहले उद्योग की श्रगित्र थोड़ी धीमी रही, फर्षोडकि नर 
स्यपस्णप था और अतुमधी ओर जानकार मक़दूरों का श्रशाव था | पर रस्म 


कब उत्योण की शब्छी घरणति दो गई। इस समय शनौव्रेग दी ठ्पादन है 
प्रधानता थी । 


प्रथम मदयुद्र तक- २६वीं शताब्द। ये श्रम्तिम दस वर्षों में कबवे 
पटसन क॑ मूल्य मे शृद्धि होजाने, श्रकाल पड़ने, महय मारियाँ पैलने और अम की 
कमा होने से इस उद्योग का सकट का सामना करना पड़ा। सफ़्ट हा श्राएम 
तो और भी थोडा पहले, माँग के अनुपात से अधिक उत्पादा होते फे पाए्य 
डोग्या था। ५८ ५थारे धीरे खश्ट-काल स्फात दोगणा और प्रपण महांयुद तक 
अद्यौग कौ स्थिति सतोष जनक रही। अर थानों येग! के ध्यान पर दिप्तियत 
कक्ाथों का अ्रवित्र उसादून होने लगा । 


प्रथम मद्ठायुद्ध और उसके बादु--प्रथम मद्दायुद जैसे ही आरम्म हुआ 
घटसन के माल को सेनिक तथा दूमरे कार्मा में बहुत आवश्यझगा होने शगी। 
चयि शर्‌ राष्ट्रों से इोनेवाला व्यापार घाद होगपा, माल लामेन्लैजाने की 
कठिनाई ह्ोग३, कच्चे श्रोर तैयार माल पर माच १६१६ से नियात-कर लग 
जया, पर फिर भो युद्ध-जनित बढ़ी हुई मांध के कारण पटमन के उद्योग का 
श्रच्छा विकास और विरठार हुआ | युद के एश्चात्‌ माग के गिर जाने स और 
कच्चे माल को क्रौमत तथा मजदूरी के बढ़ने के परिशाम-स्वरू्प उत्पादन-लागत 
में वृद्धि होगाने से युदोत्तर सदी का इस उद्योग को भी सामना करना पढ़ा! पर 
ओड़े समय बाद वापस स्थिति में मुबार आगवा। #: 


संगठित उद्योग-घंवे रश्झे 


विश्व-संकड--१६२६ के विश्व आर्थिक संकट का असर दूसरे उद्योगों की 
भांति इस उद्योग पर भी पड़ा | परन्तु यह उद्योग अधिक संगठित था | और इस- 
लिये इसने और उद्यगों को, जैसे कपास-उद्योग को, अपेक्षा संकट फा सामना 
अधिक सफलता के साथ किया । जब मूल्य ग्रिरने लगे, ब्ोदाम में माल जमा 
होने लगा और मांग कम होगई तो इस उद्योग ने उत्पादन कम करने की 
व्यवस्थित रूप से योजना वनालो । ३१ मार्च, १६३६ तक के दस वर्षों में जुट 
मिल एसोसियेशन (स्थापित १६३६ ) ने काम के घन्टे ४० प्रति.सत्ताह के दिसाव 
से मर्यादित कर दिये ये । पर १ अग्रेल, १६३६ से काम के घन्टे ४८ प्रति सताह 
से बढ़ा कर ४४ प्रति सप्ताइ कर दिये गये और १ मार्च, १६३७ से कोई प्रतिवन्‍्व 
ही नहीं रहा | बात थह थी कि जुट-मिल एसोसियेशन की जो मिले सदस्य नद्ढी 
थीं उनके साथ कोई समझौता नहीं होसका । काम के धत्डे अ्रधिक होजाने से 
२६३७ और १६३८ में उद्योग की स्थिति वहुत ही चिन्ताजनक होगई। आखिर 
'चैयाल-सरकार से एक आडिनेन्स के द्वारा सितम्बर, १६३८ में काम के घने फिर 
घटाकर ४५ प्रति सप्ताह कर दिये | जुड़ मिल एसोसियेशन और एसोसियेशन 
के बाहर की मिलों में कुछ समव बाद समम्ौता होगया और १५ मार्च, १६३६ 
से यह आपस में तय होगया कि काम के अधिक से अधिक भ्रति सत्ता ५४ और 
'कम से कम ४० घन्दे रहेंगे । ३१ घुलाई, १६३६ से काम के धम्टे ४५४ प्रति सस्ता 
कर दिये गये और यश भी तय हो गया “कि २० प्रति शत देसियन तैयार करने 
'बाले और ४६ प्रतिशत घोरे तैयार कस्बे वाले करवे काम में नहीं 
लाये जायँंगे । 

द्वितीय भद्दायुद्ध ओर उसके वाद--जैसे ही द्वितीय महायुद आरम्भ 
हुआ जड़ के माल की देश और विदेश से मास बढ़ गई। भारत-सरकार ने 
सैनिक दृष्टि से बहुत माल खरीदना आरम्भ कर दिया | अब काम के घंटों पर 
प्रतिवन्‍्ध लगाना आवश्यक नहीं रहा | विशेष आज्ञा से मिलों ने ६० घन्टें प्रति 
सप्ताह काम करता आरम्स कर दिया | उद्योग की स्थिति ने पलटा खाया। और 
१६४० के आरम्भ से १६४१ के आरम्भ तक उद्योग कौ स्थिति कुछ दवी हुई ही 
रही | और उसके बाद फिर स्थिति में सुधार आया । सच्ची वात थह्ट है कि 
सखम्वी द॒ष्ठि से देखें तो यह कहना होगा कि अपने जन्म से लेकर आज तक इस 
उद्योग ने चराबर प्रमति की है । बदि दश्व-बीच में कमी कठिनाई की स्थिति 
आई तो उसने उसका संगठित रूप से सामना किया | द्वितीय महायुद्ध के समय 
ओर उसके चाद भी यद्दी क्रम चला । नीचे के आंकड़ों से इस उद्योग की पिछले 
कुछ वर्षों की प्रगति का इले स्पष्ट होलाता हैः-- 


श्र भारतीय अयशास्त्र की स्परेणा 


हयख देते मे 
बर्ष उत्पादन इल उदादन वियाव हाफ 
[घुलाइ-अून] देसिया सेकिंग अन्य 
१६३६ ३७ से 
रध्कं८ ३६ का श्रीसत ४ ०२ ६ २८ ०३६. हर दंध रण ग४ रे४३ 
२६३६ ४० ४७६ ६४६ ०४२ शेर दंड. ह१ता७ हाई 
र६४० ४१ इाड्६ह ४8६६ ० ३६ हद्ए. परे ४४ 
श६४१ ४२ क्र पद ०४६. हसन पाह॥ रहा 
स्हअर घ३ अदथरट इधर ०४६. ह>णथ इथ्छ २०४ 
3६४३ ४४ इधड धूरह 9 ४इ० छत्श्४. ६३५ १६३ 
२६४४ डेप, ४8४ ४४ ०४०. १००० ६७७ १७३ 
२६४५ ४६ ४६३ ५४८१ ० हर श्न्दर.. दाग हप्स 
३६४६ ४७ अरए ४२० ०३४. ६६२ ८६०० १७६ 


१६४७ ४८ डरे ४२० 


०३२ १०३५ ६४४ १३९ 
+६४घ८ ४६ 


१० १८. ६२६ 
(मारत पाकिस्तान इयरबुक २१६५०) 
उपयुक्त तालिका से %ई बातें सामने झाती हैं | पहली बात तो यह है हि 
द्वीतीय भहायुद्ध के ६ वर्षो में (१६३६ ४० से १६४४ ४५) स्‍ूल मिन्ता कर जट़ उद्यीष 
को स्थिति ठाक रहो ! १६०० ४१ और १६४३ ४४ मे उ्यादा कापी कम होगया 
जयकि १६३६ ४०, १६४९१ ४र और १६४२४३ में उत्पादन की मात्रा कॉपी 
अधिक रही | थुर का झ्ीतिम दप बाच का सा रदा | इन वर्षों में उत्पादन ६३ 
लाख टन से लगाकर १२३ लास टन के बीच म क्म-ज़्यादा होता रहा जबकि 
युद्ध + पु चार वर्षो का औसत उत्पादन १२३ लाख टन से कुछ ऊपर था। 
महायुद्ध के उसाम झोने के पश्चात्‌ +वल १६४६ ४७ को छोड़कर बाकी के दर्षों में 
उत्पादत १० लाख टन से अधिक दी रहा है| यह ध्यान रखने की बात है कि 
अगरन १६४७ में मारत का विभाजन हुआ था | और उससे पहले और शाद म 
देश की राजनैतिक और साम्प्रदायिक स्थिति में बहुन उथल पुयल हु था | देश में 
साम्पदायिक दगे हुए | इसका पमाव उद्योग घरों पर पढ़ा । १६४८ के फैक्टरों 
एक्ट के लागू होने से काम के घटे ४८ प्रति सप्ताइ होगये। कोयले की भी कमी 
रही | १६४७ का वप देश में श्रौद्योगिक रुकट का ब्षे था। चूट-उद्योग से भी 
इस वात का समर्थन मिलता है । इसके बाद दो वे तक स्थिति लोक सी रही पर 
श६४६ ४० में फिर उत्तादन में बहुत कमा श्रागई । कुल उत्पादन ८२५४ लास टन 
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से अधिक नहीं हुआ | ( कॉमर्स १३ अगस्त १६४० प्रूष्ठ र६४ ) जूट को खपत 
भी ११३ जूट मिलों की ६२ लाख सांढों से छटकर ४० लाख से भी कम गांठे 
होगई | १६४६-५७ में उद्योग की इस संकटमयी स्थिति कामुख्य कारण तो पटसन की 
कमी ही था। भारतीय पटसन कौ मिलों के लिये यह समस्या देश के विभाजन 
के फलस्वरूप उत्पन्न हो गई थी | जब सितम्बर १६४६ में भारत ने इगलेड के 
साथ साथ रुपये का अवमूल्यन किया और पाकिस्तान ने अवमूल्यन करने से 
इल्क्रार कर दिया ते मारतीय मिलों के लिये एक और समस्या उत्पन्न हो गई | 
जूट का मूल्य पहले से ही अधिक था और पाकिल्दान से आने वाले जड़ में पानी 
का अ्रंश बहुत होता था जिससे उसको लागत और बढ़ी हुई हो जाती थी। 
अवमूल्यन के चाद जत्र पाकिस्तान ने अपने १००८१४४ [भारत] की दर निश्चित 
करदी तो कच्चे पट्सस का मूल्य ४४ प्रतिशत और बढ़ गया। भारतवर्ष में 
ओर पाकिस्तास में पटसन का मूल्य नियंत्रण कर दिया गया पर भारत ने जो 
मूल्य निश्चित किया वह पाकिस्तान द्वारा निश्चित मूल्य से कम था। इसलिए 
भारतीय मिर्ले पाकिस्तान का पटसन खरीदने को तैयार नहीं थी | कच्चे जुड़ को 
इस कमी का सामना संगठित रूप से मिलों के आपती समझौते के आधार पर 
उत्पादन में कप्ती करके कियो गया | इस समझौते के अनुसार जो अप्रैल १६४६ 
में किया गया था] १**५ प्रतिशत करथे बन्द करने और सेकिंग का उत्पादन 
चढ़ाने का निश्चय फ्िया गया | सेकिंग में साघारण दर्जे के पटसव की आब- 
श्यक्नता होती है । इसलिये उसका उत्पादन बढ़ाने से पाक्रिस्तान के अच्छे प्रकार 
के पटसन की आवश्यकता कम की जा सकती है | यह सममौता जुलाई १६४६ 
में फिर बदल गया और यह निश्चय किया गया क्रि झुलाई १६४६ से दिसम्बर 
१६४६ तक भह्दीने में एक सप्ताइ मिर्ले बन्द रहा करेंगी। इसी वीच में दपये के 
अबमूल्यत से ज्ञों स्थिति उतन्न हुई उत्तका दस उल्लेख कर चुके हैं| इसका 
सामना करने के लिए पट्सन के माल में भावी पणन, पर पश्चिम बंगाल की 
सरकार ने रोक लगादी | और जैसा कि ऊपर लिखा जा जुका है पश्चिम बंगाल 
को सरकार की सहमत्ति से इन्डियन जूट़ मिल एसोसियेसन ने कच्ये जूट और जड़ 
के माल को क्रीमत निश्चित करदीं । इस योजना के अनुसार पकिस्तान से जुड़ का 
आयात करने के लिये इ डियन जूठ मिल एसोसियेशन को लाइसेंसिंग अधिकारी 
नियुक्त किया गया | उसके अज्ञावा पाकिस्तान से दूसरा कोई जुड़ का आयात 
नहीं कर सकता था ! इसके अनुसार पश्चिम वंगाल की सरकार ने ३० अक्टूबर 
को जूड [कन्देंल आब प्राइसेज] आ्रर्डीनिन्‍्त जारी किया | मारत-सखरकार ने जूठ 
के माल के निर्यात के सम्वन् में जूठ गूडज [एक्सपोर्ट कन्ट्रोल] आईर, १६४६ के 
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अय॒गार मुर्मयां का निषारण कर दिया। देसियन एर नियात कर ० रथ्से 
३४० रु० टा7 कर दिया गया। राज्य का सरकारों ने भी उयम्पर वे दूसरे घलाई 
में पूट के माल के उल्मादन, पूर्ति और वितरण सम्बदी आराएँ जारो की। पाडि 
स्वान में भी कच्चे झूट पर सरकार द्वारा तियंत्रण क्रायम विया गसया। मुल्य 
विश्वित कर दिये गये । जूटनबोड कौ स्थापना की गई और विना 
इस दोट की स्वीकृति के पारिस्तात से जूट का तियात बाद फर 
दिया गया । पर शीघ्र ही पराहिस्ताग और भारत में भारो रियिठि 
पर विचार हुआ और अप्रैल १६४० में भारत-पारिस्तात-जुट सममौता 
फ़िया गया, विसरे अनुसार ह१ घुला”, १६५० तक पाकिस्तान से मारत को ४० 
लास मत शूट भेषी का तिरदय क्या गया । पर जिस ऋम से जू” आना चारहिय 
था; यह मह और जून में क्रम बदलने के बाद भी, श्रायवा नहां॥ भारतीय मिलों 
को जूट सम्ब'्ची स्थिति में कोई विरोप सुपार नहीं हुआ | यहाँ यह घात चाल में 
रफने की दे कि यह कीट पहला अवसर नहीं था जब पाकिस्तान )े अर बचने 
कफ श्रमुसार कच्चा जूट भेजा नहीँ । म*, १६४८ में जो इटर डोमिनिपन समभौता 
िलाइ १६४८ से जून १६४८] मारत पामिस्ताय में दुध्आा था [विभावनत क बाद 
यह पहला समभझीता था] उसको पाड़िस्ताय ने भंग दरिया । दुबारा जब भारत 
पाशिस्तान क्मोरई ये एपरीमेंट जुल्लाइ १६४८मे जून १६४८ तक का हुआ उसका भा 
बहो हाल हुश्ा। और फिर अदमूल्यन + बाद से तो जट का पारिस्तान से 
भारत म श्राना ही बद हो गया था। उसके बाद हां फिर श्रौल र६४० में 
यह समभौता हुआ | उपयुक्त विवरण से यह सार मिकलता है कि १६४६ ४० में 
भारतीय जूट उद्योग की कच्चे माल को बरावर कटिनाई गद्दी और इसी से 
उसका उत्तादन कम हुआ। श्रप्ेल १६५० के समभौने के परवाव्‌ जूड मिलों कौ 
कच्चे साल की स्थिति में थोड़ा सुधार झ्रवर॒य होने लगा था। अधैल १६५० ४७ 
इ़ार टन) और मई १६५० [७४ इजार टन] की अपेज्ञा जून का उत्पादन बढ़ 
कर ७७ इजाद टन से इुछ हा कम था। शयैल १६५० के भारत बकिस्तान सम 
मौते के भ्रतुलार सितम्बर १६५४० के पदइले-पइले तक जितना जूट भारत को 
मिलने बाला था वह सब मिल गया | उसक्ते दाद सारत-पाडिस्तान कय चूट़ का 
व्यापार बद दो गया। भारत प्राकिस्तात के विदेशी विनम्र के प्रश्न का स्थायी 
इल निकले वित्रा भारत पाकिस्तान से श्रीर अधिक जूट खरीदने के लिये तैयार 
नहीं था | इसका परिणाम यह हुआ कि २६५०-५१ [उलाइ-नून] के आरम्भ में 
जूट सम्बधी स्थिति अस्परष्ट था। यह नहीं मालूम था कि परकिस्तान और मारत 
का सम्बंध कैसा रदेगा, परक्िस्तान से सार को जट मिलेगा या नहीं, चा मारत 
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को अपने ही पॉँच पर इस मामले में खड़ा होना पढेगा | यद्यपि कच्चे पटसन और 
पटसन के माल के मूल्यों का सरकार द्वारा निवंत्रसत जारी था पर इन मूल्यों पर 
भाल मिलता नढ्ीं था और काला दाज्ञार पतप रहा था। दिसम्बर 
१६४० के मध्य में सेन्ट्रल जूट बोर्ड की स्थापना की गई | इसका उद्देश्य मिलों 
को की जाने वाली कच्चे पटसव को विक्की का निवंत्रण करवा था । मिलों को 
जूट घोड के द्वारा दो कच्चा पटसन खरीदना अनिवार्य था, वे सोधा बेचने वाले 
से नहीं खरीद लकतीं थी । फरवरी १६४६ के अन्त में मारतन्याकिस्तान ब्यापा- 
एश्कि समझौता हुआ | इस सममौते की अवधि १६ महीने की है। जहाँ तक्र जुट 
का सम्बन्ध दे इस समसछौते के अनुसार पाकिस्तान भारत को ३० जून, १६४६ 
तक १० लाख गाँदे जूट मेजेगा। ३६ लाख गॉ जूट तो पाकिस्तान-सरकार 
भारत-सरकार को एक निश्चित मूल्य पर देमी और बाकी की ६३ लाख गॉठ 
खुले वाजार में से खसेदना द्ोगा | छुलाई-जून १६५१-४२ में पाकिस्तान भारत 
को २५ लाख गोंठे पटसन भेजेगा | इस समकौते से जूट की कमो 
की जब आशंका न रही तो जूट पर से ६ मार्च १६५१ से मूल्य-नियंत्रय 
भी हटा लिया गया है । मुल्य नियत्रण कच्चे पटसन और 
पट्सन के तैयार माल दोनों पर से दी हटा लिया गया दे। जूट बोर्ड बना 
रहेगा श्रौर अब उसका काम मिलों में जूट का उचित और न्यायपूर्ण बटबार' 
ोसके इसकी व्यवस्था करना होगा | १६४०-५९ में जूट के उत्पादन में भी इृढ्धि 
होगी ऐसी झाशा है, क्योकि जैसा कि उपयुक्त जिवरण से स्पष्ट हैं अव मिलों को 
कच्चे साल की फटिनाई नहीं होगी । बुलाई १६५० से क्नवरत १६५१ तक के जो 
झोकडे प्रकाशित हुए हूं [ कामसे ३ मार्च, १६५२ पृष्ठ ३८०] उनसे भी इस वात 
का समर्थन होता है | इन सात मद्दीनों सें जुलाई १६५० से जनवरी १६४१ ] कुल 
उत्पादन ४,११,३०० टन छुआ जब कि १६४६ में इसी समय का उत्पादन 
४,६२,२०० टन या | 
अवतक हमने इस वात का उल्लेख क्रिया है क्वि पटसन उद्योग में उत्पादन 
को दृष्टि से द्वितीय मह्माबुद्ध के समय से आज तक क्या-क्या उतार-चरढ़ाच आए | 
देश के विभेजन और रुपये के अवमल्यन से कच्चे पटसच और उसके मुल्य की 
जो समस्‍यायें पैदा हुईं उनका कैसे सामना क्विया गया | पर पदमन के उद्योग के 
बारे में दूसरे महत्त्वपूर्ण वात चइ है कि उसका बहुत कुछ आपार निर्यात पर है । 
जो तालिका ऊपर दी गई है उसे ध्यान से देखने से मालूम होगा कि कुल उ्मादन 
कप बहुत वहा मा सिर्यात ही होता हई। यह भास लगमग ४४. प्रतिशत 


(१६४२-४३) से लगा कर ६० भ्रतिशत तक रहह दे। १६४६-४० में उत्तादना 
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मे कमी दोने से निर्यात घर मो असर होगा स्शमाविक था। अ्रवमूत्यन # हि ग 
जूट के माल की नियद संब'बी मृत्यों का नियश्रण भी हो ही गया था। ईईः 
चहले भी कविता माल वहां-कहां भेजा जासकता है इस पर सरकार का नियत्रए 
था ही । द्वितीय महायुद्ध के बाद जब १६४६ के अन्त में जुट के मूल्यों (परार्वि 
ओर विटोठ सम्ब-्यी) पर से नियतण इटा लिया गया, ८ंव उरकार ने पदों 
“नियात पर नया नियंत्रण लागू कर दिया था कि क्सि मात्रा में श्रौर विन 4 
को जूट का तियात होसकता है। श्रमा फरवरी १६५१ के अन्त में मूल्य रे 
इटजाने क बाद भी भारत सरकार वो यह अविकार तो है हो। यह हम पह 
लिखसुक हैं कि अ्रयमूल्यन के बाद जुट के माल पर (देसियन) निर्यात-कर ८० *ै 
से ३५० झ० ठग कर दिया या। कोरिया युद्ध के श्रारम्म हो णाने के बाई है 
अमराका भ जूट के माल का मुल्य बहुत बलने छग़ा तो नियात कर में मी पह्े 
३५० रे टन से ७०० र टन और बाद में १५००५ रू टन (गव्पर १६४०) कई 
यदि कर दी गई । ऐसा कहा जाता है कि इतने अधिक निर्यात पर लगा देने हे 
अमरीका ने इमारा भाल खरादना कम कर दिया है | निर्यात सम्बधी जो वर 
कार का नियत्रण है उसक कारण इस कमी को पूर्ति दूसरे देशों को मात मेन 
कर मी नहा हो सकता । 
भा्िए्य - जूड उद्योय की प्रगति का वितरण एस ऊपर दे छुक हैं| अब 
7श्न यह है कि उसके भविष्य के बारे म जया अनुमान लगाया जा खकती 
देश के विभाजन से जुट इच्योग क लिए बच्चे माल की बढ़ी समस्या पैदा दो रे 
है। जड़ क माल के उत्तादन-लायत का ७० प्रतिशत” भाग कच्चे जूट का दीता 
है। इससे हसका महत्त्य स्पष्ट हे। मारत की चूट को मिलों को ६० लाख गांठ 
पटसन थत्ि वप चादिये । इस्रके अलावा रूगभप ६ लाख गाठ निर्यात व लिए 
और १३ लाख याट घरेलू खपत के लिए चाहिये! इस प्रकार कुल १०३ लॉग 
“गाठ इमें चादिये। विभातन के पहले के आज़्ड़ों को झ्रयघार मान कर यदि ईमे 
विचार करें तो १६४६४ ४६ में मास्त म १५ ५६ लाख गाठ जूद उत्पन हुआ था 
जव कि पाशिस्तान मं ६२ ३५ लास गाठ उत्पन हुथा था | युद्ध के पूब व चार 
वर्षो का (१६२६ १७ से १६ ८ <«६) ओसत देखने से माल्यूम होता है कि मारते 
म॑ २० ०२ लाख गाठ और पाकिस्तान में ६३ ६० लास गाठ दूट पैदा हुआ भा। 
१६४० ४१ में भारत में २७-५६ लाख गाद और पाकिस्तान में १०४ ६३ लाख 
गाठ जुट उत्पन्न हुआ) विभात्रत के बाद से भारत बर्षे ने कपास के साथ साथ 
जूट में भी स्वावलम्बी दोने का प्रथत्त करना आभ्म्म किया । इस प्रयस्त म भारत 
को सफलत[ मिला है । द्रावनछोर, मद्रास और बम्य३ में जूट पैदा करने के लिये 
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जो प्रयोग किये गये वे सफल हुए हैं। पर इस प्रयोगों का देश को पूरा लाभ 
नहीं मिल सका है। १६४७-४८ में १६८६ लाख गाँठ, इ६४८४६ में २०-२७ 
लाख गांठ और १६४६-४० में ३१.१७ लाख गांठ पठसन पैदा किया गया | ऐेसी 
आशा की ज्यती थी कि १६३०-३६ में १२ लाख गांठ जुड़ का उस्तादन और बढ़ 
जायेगा ! पर यह आशा सफल नही हुई | १६४०.४.१ में ३२.७ लाख गांठ जूट 
ही पैदा हुआ । (कोमर्स १४ अग्रेल १६४१) जूट की समस्या केवल डत्पादन-इद्धि 
की हा नहीं है, जूट के प्रकार का भो सवाल दहै। ऊंची प्रकार का जूड भारत में 
कम होता' है श्रौर वह इमें पाकित्हान से मेंगाना पढ़ता है। लगभग ७० पतिशत्त 
जूड हमारी मिलों को पाकिस्तान में पैदा होने वाला जूट चाहिये | चदि इम जूड 
में स्वालम्बन चाहते हैं तो हमें अच्छे प्रकार का जूठ पैदा करना होगा या फिर 
नीचे दर्जे का माल अधिक मात्रा में तैयार करना होगा | इसी बिवशता से पिछले 
वर्षों में हमारी मिलों में देसियन का उत्पादन कम और सेकिंग का अधिक हुआ 
है। जह्ध॑ ?६४६-४७ में कुल उत्पादन में देसियन ७३ प्रतिशत और सेकिंग का धर 
प्रतिशत था वहां १९४८-४६ में देसियन का मांग ३७ प्रतिशत और सेकिंग का 
५४ प्रतिशत हो गया | 

दूसरा प्रश्नः जिसका भारत के जूट-उद्योग पर झसर पढ़ सकता हैं चह है 
स्वयं पाकिस्वान में जूट उद्योग के तिकास का | इस समय पाकिल्ताल में एक 
भी जूट की मिल नहीं दै। पर पाकिस्तान का ध्याव इस ओर है और बह स्वा- 
माविक भी है। ऐसी स्थिति मे भारत को जूठ-उद्योग का जो प्रायः झ्राज 
एकाधिकार, स्ाप्रात है बह छुदूर भविष्य में भी वना रहेगा यह आशा नही की 
जा सकती | यह टीक है छि निकट भविष्य में कोई बढ़ा खतरा इस ओर से नहीं 
माना जा सकता। पर ऋुछ लोगों का यद विचार है कि अगर भारत का जूड 
का माल रास्ता नहों हुआ तो स्पेन, क्रांस, इटली आदि के जूट की मिलों का 
माल भारत के माल को अपेक्षा अध्विक विक्रेगा। आस्ट्रेलिवा और इंगलेड भी 
आस्ट्रेलिया में जूट के उत्पादन का प्रचत्त कर रहे हैं । 

चीसर भश्न है जूट के माल के स्थान पर दूसरे माल के उफ्योग का। 
पिंछले वर्षों में यह.प्रदृत्ति बढ़ी दै। कपास और कागज़ के चैलों का अमेस्कि 
आदि में लूट के येल्लों के स्थान पर उपयोग-किया जाता दै । रेयोन स्टेपल के येल्ते 
भी जूट के थेलों की जगह काम आते है । अमेरिका मी इस दिशा से अयत्नशील 
चताया जाता है कि जूद के माल के सम्बन्ध में उसकी भारत आर पाकिस्तन पर 
निर्भरता कम हो जाये । जूट के माल का मूल्य जद बढ़ता दे तो यह खतरा अधिक 
डोता है। फिए भी भारे काम के लिये जूट के बोरे ही उपयोगी होते हैं । 


२२० मारतौय अर्थशास्त्र की रुपरेखा 


निकट भविष्य में इस श्रीर से कोई पढ़ा डर नहीं है; यह यानते हुए मो हमें 
सतके तो रहना ही है। इडियन जूट मिल एसोपहियेशन का इस ब्रौर शान 
दैमो। 

चूट उद्योग के मविष्य के बारे म एक बात ध्यान में रखो की और ई हि 
सैसे नैसे दुनिया का ब्यापार बढ़ेगा और उद्यादन और श्रारथिक स्वर बट 
वैमे-वैते चट के माल को माग मी बढ़ेगा । भारतीय जूट उद्योग ये मविष्य के बारे 
में विचार करने पर हम इस निःक्प पर पहुँचते हैं क उद्योग ऐे बारे में बागे से इम 
उतने निश्चित तो नहीं रह सजते डितने श्राज तक रहे हैं। औद्योगिक खोत पर 
इमें विशेष ज्ञोर देगा होगा ताकि इमारे देश म॑ उत्पन्न होने वाले जुट के मि्ो 
में अच्छा से श्रच्छा उपयोग दो, क्चा जूर ज्यादा भ्रच्छा हमारे देश में पेदा या 
जाये, उपांदन विवि में सुधार हो ताकि उत्मादन-लागन कम दो औए दूसरे प्रवार 
के माल से जिस प्रतिखदत को आशा आज हो रहा है वह कम सेक्म दो। 
निकट मविष्य में तो चादे नहीं पर मुद्ू्‌र भविष्य में दुनिया के घाजार में भारत 
को पाक्सतान वे जूट फ माल को प्रतिस्द्धों तो करती होगा। श्राज का उठा 
एकापिकार श्रन्ततोगला समाप्त होगा | पर यदि दूमरी आवश्यक बातों कौ श्रोर 
जितका ऊपर उल्लेस क्या थया ६ प्रश पूरा ध्यान रहा तो भारतीय जूडनउयोग 
के भाप के बार में चिता का कोइ कारण नह है । 

ऊती मित्र उद्यांग -क्पास और चूट के उद्योगों कै मुझावले में ऊनो 
उद्याग या देश के झ्रार्थिक जीयन मे बहुत उमर मद्दत््व है। यह उद्योग मारत में 
डी फेड्धित हे और पारिस्तान म सुसगठित मिल तो एक भी नहीं है।ऊनौ 
डद्योग तीन प्रकार का है -(१) ऊनो मिल उथोग (०) ऊनी एड ड्योग 
(३) ग़लोचे का उद्योग । ग़्लाचे का उद्योग, गइ उद्योग और प्रेक्टरी उद्योग 
न व गा मिला में भी तीन प्रकार ह। पहली प्रकार का बे 

दर्जे का] और बोस्टेंड [बढ़िया] दोना द्ोपरार 


का शत हैं। दूसरी प्रफ़ार की बे मिलें हें चिनमें कबल एक प्रकार 
खरीदी है ओर गो ह। पोसरी श्रेणी में अयवसर की खिल है जो तैयाए दा 
मे कानपुर और धारोवाल उसका बुनाई और रेंगाइ श्रादि करता हैं। पहली मे णी 
२४ इजार आदमी को ऊपरी मिर्खे श्रावी हैं।उनो मिल उद्ोग में 
के उचोग में लगमग ४० १रते हैं। णह उद्योग में लगभग १ लाख और गलीपे 
सकुओं का संख्या रे आदमी 8) करते हैं। मिल उद्योग में बुस्टेंड 
२,३०० है। मिल्तों किक +* देन तझुओं की ४०,००० ओर पॉवर लूस्स कौ 

उसादन शक्ति ३ करोड़ पौंड प्रति दर्ष मायो जा सकती 
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है। भारत ,के विभाजन के समय १७ बड़ों और २२ छोटी मिलें थीं। ऊनी 
'मिल्ल-उद्योग में लगभग ४-५ करोड़ रुपये की पूँजी लगी होगी। 
प्रास्ध :--भारत को पहली ऊन की मिल १८७६ में कानपुर में स्थापित 
की गई । यहाँ कच्चे माल और वाज़ार दोनों की ही छुविधा थी। दूसरी मिल 
धारीवाल पिंजाब] में १८८२ में स्थापित हुई । वस्बई में श८८्छ में और बैंगलोर 
में १८८६ में और मिलें स्थापित हुई । प्रथम महायुद् के समय तक भारत में 
४-६ मिल्लें थीं। 
प्रथम महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ “--प्रथम महायुद्ध में ऊनी मिल- 
उद्योग को प्रोत्ताइन मिला | बम्बई सें खास तौर से कुछ नई मिले स्थापित 
हुई | युद्ध के वाद १९१६-२० में नह मिले स्थापित हुई थी। युद्धजनित यह 
सफलता स्थायी नहीं साथित हुई | इटली और जापान के माल की भारतीय 
भाद से प्रतिस्पर्धा होने लगी | इटली के कम्वल, और ट्चीड और जापान का 
अढ़िया [वोस्टेंड] कपड़ा भारत के बाज़ार में खूब विकने लगा। १६३१-३२ में 
३७ लाख गज्ञ भाल बाहर से आयात हुआ या। ६६३४-३४ में १ करोड़ 
६७ लाख गज़ भाल' बाइर से आचा। केवल जापान के माल का हिस्सा 
२१९ लाख गज्ज॒ से बढ़कर ७३ लाख यज्ञ हो गया था| इस पर से ऊनी मिले 
उद्योग ने संरक्षण की मॉग की । प्रशुल्क मंडल ने १६३५ में इस सम्बन्ध में जांच 
की और संरक्षण की सिफारिश की | पर भारत की विदेशी सरकार ने संरक्षण 
देने से इसलिये इन्कार कर दिया कि कानपुर और धारीबाल की मिलों ने 
संरक्षण की मांग नहीं की थी। कानपुर की मिलें अंग्रेजों के द्ाथों में थीं, यह 
ध्यान रखने की वात है | विश्व संकट और जापानी मुद्रा के विनिमथ दर में 
गिरावट आते से और भारत का विनिमय दर ऊँचा दोने से इस उद्योग को 
विदेशों माल से और खास करके जापान से जो प्रतित्यर्दा करनी पढ़ रही थी 
चह और भी अधिक दोगई | 
द्वितीय मद्दायुद्ध और उसके वाद:--द्वितोय महयबुद्ध के कारण ऊनी 
माल की भी मोस वढ़ी और इससे इस उद्योग को प्रोत्साइन मिला | सरकार ने 
, हनी माल अ्रविक मात्रा में खरीदना आरम्म कर दिया | इसका परिंशाम ऊत- 
'मिल्षों का उत्पादन बढ़ने का हुआ | पर जद्दाँ वढ़ी हुई माँग के कारण द्वितीय 
महायुद्ध ने इस उद्योग को प्रोत्साइन दिया वहां बाइर से ऊनी यार्त न आने से 
मिलों को कठिनाई भी हुई । श्रस्रततर, और लुधियाना की मिलों को जईां 
सॉपिक शक्ति दास संचालित करधों पर बुनाई का काम होता था चहुत 
पहुंचा । परन्द बाद में मारत-सरकार ने इंगलेंड और आस्ट्रेलिया से चांन 









र्र२े आरतीप धर्यशास्त्र को सपरेखा 


मगाने की ब्वपस्था घर दी थी और इख़ो मिला कौ पटिनार शुद कम झे हम 
युद्ध य पहले चार वर्षो का (१६३६ २६१६) ओऔपत उत्यादत ? करोड़ ?ै शी' 
पींड था| सुद थे बाद सह र६४६ में उत्तादन की मात्रा २ करोड़ 9९ ६ 
पौंड थी। सा १६४७ म उल्तादन थोडा कम हो गया। इस वर्ष रे ऋू ४ 
४० लार पाह मात दैदा टुदा। १६५४६ में क्रीमव ढी एश्टिस ६६ करोड़ राः 
का डलोडय हुआ पर १६४७ मे ८२ करोह झुपदे था उत्यादा हुश्रा। डपाइन 
की मादा मे कमौ हो। पर भी मुल्य का बढाया घ्याव देने घोग्प है। 2 
१६४७ में जब दशा का विमाजा एुश्माती उसका असर इस उधर पर 
भा एक हृद तह पढ़ा । प्रविमानित झारत में कब्चे ऊाकी दुल रैहायार 
८६ करोड़ पाड थी। भारत के विमाजा मे ६करोई पं मारत मे श्र 
३६ वराड़ पौंड पाकिस्तान मे पैदा होनेवा अतुप्तान लगाया जारसध्ग है 
विभाजन या कस्ये गाल की द॒गि से ऊन उपागपर उतया पातक् श्रमर नी पहा 
फिठना करार श्रयवा पटसन वा उद्योग पर पढ़ा उनी माल ये उत्ताइन की 
जया ठग प्रवाल है शिमाजा से उसमें भी कमी तो आई हे। श्रौर इस 
सबस पुरा श्रसर पूर्वी पजाए पर पढ़ा है। यहाँ का ऊनो मिल उद्योग सब 
अधिर संगठित था और विभाजन प' कारण सबम अधिक अव्ययर्णा भी पे 
हुंई। $* जिले जो मुगलमागों प हाथों में थीं ये सुपलमानों ये पराठिस्तात चर 
जान मे दूभररां क हार्था मश्रा गई। घार्बाल, प्रयततर और परानाएत का 
ऊनी मिलो मे श्रवित्ताश काम वरने वाले सुगज्माय थे। उनके पाविश्तान इसे 
जानैस भा इस उद्योग को बहुत धक्ता लगादे क्योकि ऊन के उद्योग पा 
कुशल मज़यूर का विशेष मध्य हे।चच्छे प्रकार का ऊन जो पाकिस्तान हे 
भ्राता था उस पर मी विमानन का अर पढ़ा है। पाकित्तान का बाजार मा 
अ्रम भारत के हाथ से निकल गया है | ऐसा श्रनुमाव है कि बुल उधादन में 
लगभग ३० प्रतिशत भाग की प्राकिस्तान और विशपतया पश्चिमी पशाब्म 
खपत होती थी ! 
स्िष्य--अब ए्रन यह है कि उना मिच उद्योग का भविष्य इमारे देश में 
क्या है। ऊनी माल का आज भी देश में उलादन को बपेदा अधिक मास है? 
खाब होर से बढ़िया मात का। उदाइरण क लिये रगें और बढिया कम्बनों की 
माय देश में काफी है। १६८४ में भारत सरकार ने ऊना उद्योग फे लिए को 
लत नियुक्त किया था उसने यह अनुमान लगाया था कि भारत म (श्रविमामित) 
हा व कक पोंड की माग थी जब कि उसपादन १ बरोड़ १६ लाख पीौढ और 
देशा माल का श्रायात ८० लाख परैंड ५ लगमग था । अर्थात १ करोड़ पौड 


संगठित उद्योगर-घंघें श्र्रे 


की मांग अधिक थी । और यदि विदेशी माल को निकाल्न दें तो उत्तादन से मांग 
की अधिकता लगभग १६० लग? पौड के दो जाती दै। विभाजन के बाद इस 
स्थिति में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया दे | आज पाकिस्तान में ऊनी उद्योग 
नहीं है। हां, भविष्य में उसका विकास हो सकता है | पर ऊसमे समय लगेगा? 
इस बीच में मध्यपूर्व और निकट पूर्व के देशों में भारतीय माल के लिये बाजार 
चैदा किया जा सक्रता है। देश के अन्दरूती बाज़ार का मी, जैसे-जैसे हमारा 
आर्थिक स्तर ऊपर उठेगा, विस्तार होगा । इसलिये ऊनी उद्योग को बाजार को 
कोई कठिनाई नही आने वाली है। कच्चे माल के बारे में यइ स्थिति है कि 
बढ़िया ऊन की देश में कमी है। श्राज भी इंगलेंड और आस्ट्रेलिया तथा न्यूजी- 
लेड से बढ़िया ऊन हमारे देश में आती दे । देश क्ले विभाजन से भौ बढ़िया ऊन 
पैदा करने वाला प्रदेश (पश्चिमी पंजाब) भारत से अलग हों गया है इसलिये 
इस वात की आवश्यकता दे छि बढ़िया ऊन पैदा करने की ओर नारे देश में 
अधिक ध्यान दिया जाये | ऊनी माल की उत्पादल इद्धि के साथ-साथ बढ़िया माल 
का उत्पादन झावश्यक्र है। यह भी वढ़िवा ऊन पैदा करने से हो सम्भन्र हो 
सकता है। ऊन के मित्र उद्योग की भावी प्रगति के लिये मशीनों और कुशल काम 
करने वालों फी भी बढ़ी आवश्यकठा दै। द्वितीय महायुद्ध के समय पुरानी मशौ- 
नरी बदलने को सुविधा न होने से आज मशौनरी बदलने की बहुत अयवश्यकता 
है। सरकार इस ओर झावश्यक सुविवा देने के लिये प्रचत्तशील भी है। साथ 
ही यह भी श्रावश्यक है कि सारत में हो मशीनरी का उत्पादन किया जाये। 
ऊनी उद्योग सम्धन्दी पेक्‍ल मे भी इसकी आवश्यकता पर ज़ीर दिया था | कपास 
के डद्योग सम्बन्धी मशीनरी का उत्पादव इस दिशा में सद्ययक होगा क्योंकि 
दोनों उद्योगों में कई बातें समान हैं । ऊन के उद्योग में काम करने वालों की 
आवश्यक ट्रेनिंग को व्यवस्था सी को जानी चाहिये | यदि उपयुक्त सब बातों की 
ओर हमने ध्यान दिया तो इस उद्योश का भविष्य उज्ज्वल है | भारत में ग़लीचे 
बनाने के लिए वहुत अच्छा ऊन पैदा होता है। फिर भी इस उद्योग का समुचित 
विकास नही हुक्षा है इसको सबसे बडी कठिनाई आधुनिक मशीनरी का 
अमाब है| 
रेशभ का उद्योग--सारव के आश्चुनिक उद्योगों में रेशम का उद्योग मी है । 
ऊनौ मिल-द्योग की भांति भारत के आर्थिक जीवन में इस उद्योग का महच्च मी 
थोड़ा है, यद्यपि यद भारत का अत्यन्त आचीन घन्धा रहा है, जैसा कि कपास के 
उद्योग के बारे में भी कह्य जा सकता है। ऊनो उद्योग को भांति रेशम के उद्योग में 
भी हाथ-करघे का विशेष महत्त्व है और मिल-उद्योग का कम | इस यहां मिल- 
९ 





श्र भारतौय शब्र्यशास्त्र की रूपरेखा 


उद्योग का डी विचार करेंगे । इस उद्योग में लगभग ५० हज़ार 78200 
करते ई। विभाजन पे पहले रेशम और नक्नली रेशम के यरात्रिक न 
संचालित करधों की दुल सम्या १२ इज़ार थौ। इसमें पाकिस्तान हक हम 
नगएय था--१५० करों से मो कम। इसका अर्थ यह दे रैशम या मिल न 
मारत में ही कैद्धित है । यहा बात हाथ ये करपों के बारे में भी है। यह हि 
शहरी उद्योग दै 'श्लौर उत्तर प्रदेश, काश्मोर, बगाल, विशर, उद्ीसा, गा 
ओऔर मटास क॑ राज्यों में प्रधानतया पाया जाता दे। मिल उद्योग का ;क्‍ 
उदठ्ादन १४ फरोड़ गज रेशम और नकली रेशम या साना जा सकता हक 
भारत वे विभावन के समय मिलों की फुल सख्या र८- थी, उसमें से २७४ कि 
मे और ६ पाक्स्तान में थीं। ३० यरम्रर, १६४६ को रेशम के मिल उद्योग में 
लगमग श्८ हज़ार करधे लगे #ए ये। शारे अलावा लगमग ८ हक्ञार ह्ाप 
के करप भी इस उद्योग में लगे हुए हैं। है 

वास्भ--रेशम रे मिल उदोग का मसारत में इसी शताब्दी में श्राएस 
हुआ। कई कारणों से इससी श्रगति घौमो हुई है। इसके ठत्मापन में कलामर्क 
इडि का आविक मदच्च है जो श्राधुनिक ठग के प्रमापी करण प्रधान कारतानों थे 
सम्मर सहाँ हो मज़्तो। उशल मज़दूर श्रौर उपयुक्त मशीनरी का मारत 
अमाप रहा है । अलग शलग त्रान्तों (राज्यों) में साय भी एक सौ महीं है, क्योंरि 
जगह जगइ को पोशाक और दुचि में मो बहुत अन्तर है। पिछले वर्षों में इस 
उयोग के मार्ग में कठिनइया आई हैं। ससार व्यापी ग्रार्थिक मादी, स्वर्शभात पे 
परित्याम के बाद मुद्रा के मूल्यों में हाप और चीन, जापान तथा युरोपीय मात 
की प्रनिस्यर्दो जो विनिमय दर में मिराबट आये से और भौ श्रश्रिक धातय हो गई 
ठथा विभिन्न दशों की सरकारों द्वारा अपने अपने देश के रेशम के उद्योग को 
मिलने वानी सद्दायता क कारण भारत के रेशम के उद्योग को यथेष्ट द्वानि हुई 
है। १६३४ म जब इंडियन टेरिफ (टेक्सटाइल प्रोटेकरान) एक्ट पास हुश्ला था 
तो कपास क उद्योग के साथ झाय उसके द्वारा रेशम के उद्योग की मी सरतण 
दिया गया था। कचा रेशम, रेशम का तार (यान) रेशमौन कपडा; रेशम का 
मिलावटी कपड़ा, और 


नफ़्ली रेशम का क्पद़ा तथा मिलावटी कपड़ा समी पर 
आयात-कर लगाये गये ये | नकली रेशम वे तार पर भी आाधान-कर वाया गया 


हा पर एक तो बह श्रायाद कर कम थे और दूसरे विदेशी माल की ग्रतिसदों 
चढ़ती जा रही थो, इस लिए इस उद्योग की स्थिति सुघर नहीं सकी । १६३८ में 
सरद्ण जारी रखने का प्रश्न फिर णेरिक घो्ड के सामने अस्त॒व हुआ और उसने 
प्रदेशकर की दरों में ृद्धि करने का सिफारिश भी को ! पर सरकार ने 


त्ंग्रठित उद्योग-घंचे श्र 


निर्णय करने से इन्कार कर दिया । उसका कहना चह था कि युद्ध कनिठ अनिरशित 
अवस्था में कोई निर्णय करता उचित नहीं हे। पर सरकार को यह नीति दोप- 
पूर्ण थी। 
व्विवीय सद्याघुद्ध ओर उसके पश्चात्‌:--दवितीच महायुद्ध के कारण इस 
ड्योंग को भी अन्य उद्योगों को तरह प्रोत्ताइन मिला | वाहर के माल की प्रतिस्पर्धा 
कम हो गई | जापान और इटलों से तो माल आना बिल्कुल वनन्‍्द हो गया | पर 
जापानसे कच्चा रेशम आना बन्द होने का असर रेशम के उद्योग पर अच्छा नहीं पडा। 
फिर भी कुल मिलाकर युद्ध से प्रोत्साइन ही मिला । युद्ध के समाप्ठ होते ही फिर 
उद्योग की स्थिति विगढने लगी | १६३४ में जो संसच्षण रेशम के उद्योग को दिया 
गया था वही १६४२ तक जारी रहा कग्रोंकि १६३८ की टेरिफ बोर्ड की सिफारिशों 
पर उस समय सरकार ने कोई कार्रत्राई नहीं की थी । १६४२ में इत सिफारिशों 
के अनुसार सब आवात-करों में वृद्धि की गई। यह संरक्षण १६४६ तक जारी रहा। 
इस वर्ष फिर ट्रेरिफ़ बोर्ड में इस उद्योग के संरक्षण के प्रश्न पर विचार क्रिया और 
संरक्षण-कर बढ़ाने को सिफारिश की ! रूरकार ने इन सिफारिशों के आाघार पर 
नए संरक्षण-करों की घोषणा करदी इसके अनुसार कच्चा रेशम और रेशम को 
कोकून पर और रेशम के तार [यान] पर २५ प्रतिशत मूल्य के अनुसार + १४ शा. 
प्रति पौंड + | कुल कर का जो अ्रव तक शआ्रायात कर था उसे बढ़ा कर झब ३० 
प्रतिशत + १४ रु. १३आ प्रति पड या कुछ प्रक्रार के तार पर ३० श्रतिशत 
+ ४३ रस प्रति पौड या केवल ३० प्रतिशत कर दिया यया | इसी प्रकार रेशमीन 
कपड़े पर श्रभी तक जो ग्रायात-कर था [५० प्रतिशत + १ रु० प्रति पीड +# 
कुल कर का, या ५० प्रतिशत + १३ प्रति पीठ + ३ कुल कर का, था ४० प्रति 
शत+२ रू. अश्रि पीड + ६ झुल कर का ] डसे बढ़ाकर ७४ प्रतिशत +५ रु. 
झश्मा. प्रद्धि पी या ७४ प्रतिशत +४ र० प्रति पैड कर दिया गया। यह संरक्षण 
की दरें ३१ मार्च १६५१ तक के लिए तो जारी करदी गई थी और वाद में ३१ 
मार्च १६५२ तक उनकी झवधि वढ़ाई जाने का सिरचय था। यह संरक्षण की मात्राएँ 
पर्याप्त मानी जानी चाहिये । रेशम के दार व कच्चे रेशम पर सरकार को स्पेसि- 
फ़िक ब्यूटी में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार भी है | पर जैसा 
इस आगे चलकर लिखेंगे केवल संरक्षण के आधार पर ही किसी उद्योग का और 
इसलिये रेशम के उद्योग का भी चिकास नहीं हो सकता। इसके पहले कि 
रेशम के उद्योग के भविष्य के बारे सें हम विचार करें यह जान लेना 
आवश्यक है कि देश के विभाजन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है।चह:हम 
ऊपर लिख चुके हैं कि अविस[नित भारत कौ इ८० मिलों में से २७४ जिनमें सभी 


ड्ज 











श्२६ मास्तोय अर्थशास्त्र की स्परेखा 


[इस] खाछ साल मिलें मा शामिल हैं हिद्यस्‍्तात में हैं! कच्चे रेशम $ा दर्शो 
तक सम्बन्ध है विभाजन का उस पर मौ कोई असर नहीं पढ़ा दे अविकाश व 
रेशम मैयूर, मद्रात, पश्चिमी बयाल और काश्मीर मवैदा होता है। रेशम 
उद्याश म॑ पूर्वी पंजाब मं बाम करने वाले मुसलमान थे। उनके पाकिस्तान क 
चले जाने से उद्योग पर उुछ बुरा श्रसर झरशय पढ़ा है । पाकिलान का वाशर 
भो अब विदेशी बायार हो गया है| श्रीर उस पर उस तरइ से श्रव इम तिमा 
नहीं रह मफ़ते। श्रस्तु, विभाजन के कारण ये दाों हानियाँ अवश्य हुई है। 
भधिष्य -अब प्रशा यह है कि रेशम + उद्योग का इस देश में मवित 
क्या है ? इस सम्पघ में से पहले एक बात रामक लेते को दे कि रेशम की 
उद्योग दूमरे बस्त उथोगों से अ्रविक पेचौदा दे रेशम या तार [वात] कप 
गुनो फी श्रवस्था में थ्राये उससे पहले श्रय कई बातों में सुधार करता आवर्यी 
है। यथा शहतृत थी सेतो को उनति, क्योंकि रेश ४ का कौड़ा उर्ती पर पत्ती है 
बढ़िया बीज की, जो रोग घुक हो, पर्याप्त माता, रेशम के कौड़ों को बासारियों की 
नियतण, रंशम $ कीड़े पाल, चीन तैयार करने, सगटन श्र विक्री का प्रववे! 
रेशम कातने के उद्योग का पिक्नास और सहायक पदार्थों बाई प्रोडक्ट) 
पूरा प्रश उपयोग, और उपयुप्ति भव मामलों मे विभिन राज्यों में सहयोग। 
इंग सब दिशाओं में आवश्यक मुपार करने का दृष्टि से भारत सरकार ने एक 
कल्द्रीय रेशम मएडल [सेद्रल मिल्क बोड] का हाल में स्थापना को दे। इसी 
कार्योलय बेंगलीर में दे। इसका काम कच्चे रेशम के उद्योग का उनवि के बारे में 
भारत गरकार को सलाद दमा है ओर इसे इस उद्योग पर उपकर [िस) लगाने 
का प्रथिकार भी दे। १६५६ में जब टेरिफ-बोड ने रेशम मे उद्योग मे ससदेय 
5 प्रश्न पर विचार किया तो उसने भी इस सम्बन में कइ अकार के सुधारों को 
आनरथक्ता पर ज्ञोर दिया। रशम सम्बंधी खोज के छिये पर्याप्त छविधा श्र 
जा का व्यवस्था , विदेशी रेशम के कीड़ों के भिए एक वेखीय बीत हें 


>शुम का स्थापना , रेशम के कौह़ों के रोग के 
हे | का क्ायून् द्वारा वियत्रण, रोग 
सुते बाजों का धौरे भारे अनि गा 


5३४ निदाय उपयोग चर्खा ढारा रेशम की रौल तैयार 
लव सैधार, दिदशों म विशेषज्ञों को ट्रेनिय की ब्यवस्था, और रेशम 

गए आवश्यक मशीनरी तथा दूसरा स्ममान माप्त करने स सदा? 
कल शक उछ ऐसी बातें हैं जिनका दरिफ बोर्ड ने स्यस तौर से उल्लेख 
और ध्यान 80 सरकार तथा दूसरे राज्यों को सरकारों का इन बातों को 
इस दिशा में बहत 4 कै्लोय रेशम मर्‌डल, जिसका इसने ऊपर जिक्र किया सै 

बहुत काम कर सका है | यहाँ चह बाव बाद रखो की हैफ्ि 


संसठित उद्योग-घंघे . . श्श्७ 


रेशम-मिल-उद्योग की सफलता के लिये आज सबसे,वड़ी आवश्यकता यह है क्रि 
हमारे देश में कच्छे रेशम का उत्पादन बढ़े, उसका प्रकार पढ़िण हो, और 
उसके मूल्य में कमी हो | इसारे देश में २४ लाख पौंड कच्चा रेशम उत्तत्र होता 
है। उससे हमारी ६० प्रतिशत मॉग पूरी होती है। वाक्ती का रेशम बाहर से, 
जैसे जापान, . इटलो श्रादि स्थानों.से आता है | हमारे देश में रेशम पर बहुत 
कचा आयात-कर दोने पर भी बाइर का रेशम सस्ता पछता है, और बढ़ 
बढ़िया भी होता हैं, इसलिये हमें इन दोनों - वातों को और मी (अधिक उत्मादन 
के साथ-साथ) ध्यान देना चाहिये | केन्द्रीय रेशम मण्डल के तत्वावधान में एक 
टेकविकल विक्राम समिति की स्थापना रेशम का उत्पादन डुग्रुना करने और 
मूल्य को कम करनें- सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये की जा चुकी 
है। रेशम को रील बनाने का काम आज भी हाथ के च्खें पर अधिकतर होता 
है। इसमें सुधार करना चाहिये, पर इसके सुधार की झ्राखिर मर्यादा है । इसलिये 
#फिलेचर” पर रील करने के काम को राज्य की सरकारों को प्रोत्साहित करना 
चाहिये ॥ऐसा कई राज्य कर भी रहे हैँ | सहकारिता के आधार पर भी इस 
काम को करना चाहिये | सहकारिता का आ्राघार रेशम पालने और बुनसे में भी 
किया जाना चाहिये | उपयुक्त विवरण-का सार यह हे कि भारत मे रेशम के 
उद्योग के लिये ययेशट, गु'जाइश, है परन्तु श्रावश्यकता इस बात की है. कि उससे 
साबन्ध रखने बालो समस्या्रों को राज्य की और केन्द्र की सरकारे तत्पतरत्ता से 
इल करने का प्रयत्न करें | भारत-सरकार और राज्य की सरकारों का इस ओर 
प्रयत्व- चल रहा है, इसमें कोई संदेह नही | 
रेयोन उद्योग--रेयोन [9900] एक प्रकार के सक्नली रेशम है, इस 
तरह की ग़लत धारणा कई लोगों को आज भी है ।-वास्तव में रेयोन सेलूलोज या 
सेलूलोज केस से रासायनिक ढंग से तैयार किया-गया ऐसा रेशा या वार है जो 
घना जा सकता है । इसको तैयार करने की चार मुख्य विधियों हे । इनके 
माम इन प्रकार हैं।--नाइड्रो-सिल्क, कुपरएमोनियम सिल्क, विसकोज़ सिल्क, 
आर एश्रीटेट सिल्क । इसमें विसकोज़ सिल्क-पद्धति .ज्यादा .मइंत्वएर्ण हे। 
रैयोन नैंयार.करने के लिये प्रमुख कच्चा माल सेललोज़ दै। वे तमाम पदार्थ जिनसे 
हैलूलोज़ मिल सकता है.रेयोन बनाने के काम में आ सकते हैं, जैसे कपप्स, बांस, 
लकडी, पटसन आदि | पर लकड़ी की लुन्दी इस काम के लिये अत्यन्त उपयुक्त 
है और उसमें भी स्पूस की-लरुड़ी खास त्तौर से  विस्कोज़ पढ॒ति में तो स्मूस की 
लक््ी की छुददी ही काम में-लेते हैं। रेयोन उत्पादन/के लिये वूसरी आवश्यकना 
रसायन-पदायों की द जैसे--कॉस्टिक सोडा, सलफ्यूरिक एसिड, कासर्वन बाई- 





श्र मारतोय अर्थश्ास्र की रूपरेखा 


सलपाइड, सोडियम मनरेट, सोडियम सलफाइड। इस वाघ्ते रैदोत इये। 
को सफलता वे लिय यद् मो आवश्यक है हि रणायन-दारयों का उद्योग पूईंश 
विकमित दो । जोयला, पानी और यांत्रिक शक्ति मी वयेट मात्रा में आर्धिं! 
आर में तो रेयोन का उपयोग असल रेशम की बजाय हो डिया जाट पा 
परत अब तो यह कई कार्मो में आता है श्र इसका अ्रपगा पस्पोयोग में से 
ख्वतत्र स्थाय है। रेयोन के बारे में एक बड़ा क्रम यह है कि बह दिसऊ न 
होता। पर यह घाप्या छद्दो नहीं है। द्वितीय महायुद्ध में इसी ठसपोदिय 
मडुत सिद्ध हो चुडा है। और आज तो रेपोन का दुनिया के धुने जा तफने वादे 
धदार्धा डिक्‍्सटाइल फाइबर्स] में दूसरा स्थान ह। रेयोन का उपयोग 

रेशम, कगस, ऊन श्रादि वे साथ मिलावट करने पे लिये भी दिया जाता रे 
इस कार प्राइतिह रेशा [नेचुरल पानर्त] के साथ रेयोन के रेशे की मिताइट 
करने के लिये यइ श्रावश्यक है कि रेयोन के रेशे बी लम्बाई भी उस प्रा 
जेशा की लम्बाई के समान हो । नकली रेशम के एक निश्चित लम्बाई के धो 
छोटे दड़े प्राहतिक रेशों के साथ मिलाकर क्ातने कौ दृष्टि से काट घिये शत 
हैं। इनको हा 'धटपन फाइबर! कटते हैं तौर इसको श्ाज बहुत मांग रै। 
सन्‌ १६४६ में रेयोन का कपड़ा तेयार ऋरने वालो मिलों को साज्या इसारे दर 
में ३८ थी और रूगमंग २५००० यात्यिक शक्ति से कायम करने वाले 

७३०९० हाथकरवे इस उद्योग म लगे हुए ये) यह दौकू ठीक नहीं मालूम लि 
इस उद्योग में फ़िठनी पूजो लगो है।पर छुछ लोगों का अज्ञुमात है ४; 
लगमग १४, करोड़ रुपये श्रीर ३ लाख भज़दूर इसमें लगे हें | [कामर्स २८४ भण 
चम्न कलकत्ता, अ्रहमदायाद, अ्रमृतसर श्रौर खर॒त में सुज्यत रेयोन पे करों 
का उद्योग फन्द्रित है।रेयोन क तार का उत्मादन हमारे देश में दितीत 
मद्ाशुद के परचाद्‌ आरम्म हुआ है और इस समय कवल तोन मिले [द्रिववरी/ 
पेड 038 अम्बई] स्थापित को जा रही हैं। इनमें से दो मिलों ने काम इस्जी 
रा था एम्स कर दिया है और तौसरी मिल १६५२ में काम शुरू करने वाली है! 
290 का का उल्तादन १७ टन प्रतिदिन का होने का अनुमात दे।ईित 
ड्वारा स्वाद है जम  अविरिज ली, दम हटा का 
फाइबर का ईतादन ओशो रेयोन मेन्यूपेक्चरिंग कम्पती स्वर 

शास रव ह आपसरम्म कर देयी, एंस श्राशा है । 


गे बस्त्र उद्योग को इमारे दुश यें स्थापना हुए 
अट्ृव समय नही हुआ है। थह उद्योध सगणिब आधार पर १६३६ सम आपस 


डैत्ा था । कारण यह था कि यती वस्तोयोग,को सरतण देने क॑ लिये हई 


संयठित उद्योग-घंचे श्श्६ 


भारत-सरकार ने रेयोन के वस्त्र पर आयात-कर बढ़ा दिया तो भारत के रेबोन- 
उद्योग को उससे प्रोत्ताहइव मिला । उसके पहले रेयोन का तार वा त्तो हाथ 
करवे से घुनकर काम में लाते थे या मिलें में साड़ी का किनारा बनाने के काम 
में आ्राता था। रेयोन के कपड़े का उत्तादन नाम मात्र को था। १६३६ के 
बाद रेयोन के वस्त्र-उद्योग ने जो प्रगति की है वह उल्लेखनीय है। आज 
डेक्सटाइल उद्योय में कपास के उद्योग के वाद इसी उद्योग का नम्बर आता दै। 
द्वितीय महायुद्ध में रेयोन * के तार का आयात बहुत कुछ वन्द हो जाने पर भी 
अह उद्योग जीवित रद सका। १६४७ में जब सूती वस्त्र मिल-उद्योग का संरक्षण 
समाप्त कर दिया गया था, तंव भी सरकार ने इस उद्योग का संरक्षण जारो 
रखा | श्रभी अग्रेल १६५६१ से दो वर्ष के लिये प्रशुल्क मंडल की शिफारिश के 
अनुसार सरकार ने इस उद्योग का संरक्षण-काल और बढ़ा दिया है | 
अविष्य--रेयोल-उच्चोग का भविष्य इस देश में उज्ज्वल है | इस समय 
इसकी सबसे वढी कठिनाई यद्द दे कि अधिकतर रेयोन का तार हमारी मिल्ों 
को बाइर से [जापान, हंगलैंड, हालैंड, स्विट्जरलैंड, इटली) मेंगाना होता है । 
थह कर्मी आसानी से पूरी हो सकती है। हमारे देश में स्पूस तथा दूसरे प्रकार 
की काफ़ो लकड़ी ऐसी होती है जिसकी लुब्दी से रेयोन का तार उत्पन्न किया 
जा सके | जो रासावनिक पदार्थ चादियें वे भी देश में पैदा किये जा सकते ह। 
जहाँ तक कि रेयोन के तार के उत्लादन के लिये मशोनरी आदि का प्रश्न है; 
चह झआभी तो अधिकांश में विदेशों से मैंगानी पड़ेगी। पर मशीनरी के ऐसे 
कुछ भाग अवश्य हैं जो देश में तैयार क्रिये जा सकते हैं और इस ओर ध्यान 
देना आवश्यक है। रेयोन के तार के उद्योग की एक समस्या टेक्चीशियनों के 
अमाव से सग्बन्ध रखती दे | योग्य सेजसुंचकों को इस काम की शिक्षा की देश 
श्र विदेश में व्ववस्था करना अआवश्यक है। रेयोन के दस्त की मॉग का 
छैन्र काफी व्यापक है। पाकिस्तान को काफ़ो माल जाता है और निकट भविष्य 
में पाकिस्ताव का बाजार कहीं जाने वाला नहीं है| इसके अलावा मध्यपूर्वक के 
देशों में भी इसके लिये अच्छा दोच है। इमारे देश में भी रेयोम के कपड़े की 
काफी मॉग चढ़ सकती है। कई लोगों का यह कहना है कि मारत्त में लम्बे रेशे 
के कपास कौ चढ़ी कमी है। जव देश में अन्न-उत्तादन की इतनी आवश्यकता 
है तो यह भ्रधिक लाभदायक और हितकर होगा कि कपास के स्थान पर दम 
अपनी आवश्यकता रेयोन से पूरी करें | इस समय इम विदेश से जितना रेचोन 
और कपाच आयात करते हू उसको पूर्ति के लिये सारा रेघोन हम अपने देश 
में पेदा करें तो हसें १७० रन रेयोच के तार और ४०० टन स्पेशल फ्राइवर 


र्‌१० मारतौय ध्र्मेशाक्ष वी रुपरेसा 


'हिदिन के इत्पादा को श्रावरयकता होगी। इसका श्र्ष बई हरि रिलेरे 
रुवोन उद्योग से मौ बड़ा संपोत उद्योग मारे देश में श्रात चाहिये । पर 
चर्ष के ध्ादर अन्दर देश में इस उद्योग फा इृठया विकास दो संत है 
साराश यह है कि हमारे देश में रेयोन के कपड़े ओर हार उषा स्टीपत पाए 
सम्बंधी उद्योगों का मविष्य अ्रृत्वाव उच्म्बन है आवश्यकता बई दैेहिए 
और आवश्यक ध्यान और इस उच्ोग को आवरयव प्रोष्वाइन दिया हरे 
जैसे सरकार को इस ठयोग पे लिये कच्चा माल श्रौर अधिश्यक मोर 
मैंगाते और यों, लका, रडोशिया, मध्यपूषें सुदूरपृषे ओर पूर्वी पी 
आदि दशा मे भारताव माल के विय॑ बाजार पैदा" करने में सहदाषता की 
खाहिये | इस उय्योग दे लिये श्रावश्यत्ष कच्चा माल- जैसे पत्प ब्रौए एरावति 
ददाय श्रादि-देश भ डलन करने के बास्ते यइ अविश्मक है कि इड़े करे 
पर रेयोन के तार का 3लादन करने वाली एसी मिल स्थापित की जर्गि ्ौ 
अपना कच्चा माल भा स्वय पैदा कर लैं। रेयोग के ताए उद्यादर्न को मो 
मिलें इस दृष्टि रे छोटी हैं। रेयोन के दार वैदा करने वालें उद्योग से +इ लाम 
हो एपते हूँ। देश में बिजली उत्पादन कौजो गइ गोजना चल रही है उसे 
जय विशन। पैदा होने लगेगी तो उसरा इस उदोग मे ब्रच्छा उपयोग हो सोगा। 
इश्तत् लिये सल्प्यूरिक एपिद का जब उत्पादन होथा ती दूछरे उद्योगों 
यह श्रावश्यक पदाय उपलब्ध हो जायगा। सहफ्यूरिक एसिडसे सीमर्ट का 
उसाएन भी बढ़ेगा क्‍योंकि प्ौमेट इसका उपयदाथ हे । इसी प्रकार पहला और 
कंगन के उदोग वो मी गोल्साइन मिरेगा। साराश यह है कि रैवोन के 5 
विकास से इमारे कपड़े का आवश्यकता हो पूरो नहीं होगी श्रोए लाभ भो 
शकर वा उद्य पं- देश के उद्योग पन्दों में शकर वें मिले उद्योग का थे 
महत्थपूण स्पान है। चालू शकर कौ फ्रेक्टरियाँ की १६४० ४९ में (नाल 
अबदूबर) डुले सख्या इमारे दश में ३४ था। लग़मग ४४ करोई झुपप की 
सो मे उद्योग में लगी हुए है। लगपग लाल सवा लाख आदमी शारर 
इस पा ता 23275 * करोड किसान जो गले की खेती करे 
कु लए 5 का टन मकिव रखने हैं। इस समय इसारे देश में एक हि 
अधादन सगेग ( इन्टाए मानी जावी है और हमारी शकर की मित्रों र 
पर वालॉमिक इन्स्दाहड वेपस्रिटो फ़्सकल कमीशन १६४० ) ११ लाख द्ः 
ग्श्तविक उत्पादन १० लाख टन क॑ च्यान 
अहजात शा रेड दगारे वेश में आस पास है। यहां प्यात डे 
था खदसारी से भी उन ता है। यकर मिलो के अलावा या दी डी 
4 पर इुल मिला करयइ उल्यादन की माता 
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मिल की शकर से बहुत कम है । शुड़ से शकर बनाने का धन्दा तो वरावर गिरता 
जा रह्य है। जहां १६३३-३४ में मु से लगभग ६५ इज़ार टन शकर तैयार होती 
थी वहां श्रव केवल ४००० टन शकर हस तरह से तैयार होती है। खंडसारी 
शकर का उलादन भी कम दुआ दे । ६६३३-३४ में २ लाज़ टन शकर खडसारी 
से उत्पन्न होती थी। आज इसका उत्तादन १ लाख ठनसे भी छुछु फस दे | 
साइांश यह है कि यदि शकर का देश में छुल उत्पादन ११३ लाख उन के झास 
पारु माना जाथ तो उसमें से १० लाख टन उत्पादन मिलों का १ लाख टन से 
मी छुछ कम खेंडसारी का $ लाख टस से थोडा अधिक्न गुड़ से सीधी तैयार 
की जाने वाली शकर का मानता चाहिये । श्राज मिल को शक्र साल भर में 
लनभग १०० करोड़ रुपय की हमारे देश में उद्तन्न होती है । लगभग ३४ लाख 
एकड सूमि पर आज हमारे देश में सन्ने की खेती दोतो है । यह देश की कुल 
खेती की भूमि का केवल २७प्रतिशत भाग दै और सारे संसार में जितनी भूमि 
प्र गन्ने की खेतों झोतो है उसका ३५ प्रतिशत है । इससे डुनिया के शकर-उद्योग 
में भारत का कितता बढ़ा रुथात है यह मी स्पट दो जाता है | शकर के उत्पादन 
की इृष्टि से भी १६४८ के आंकड़ों के अनुसार कूबा ( ६० लाख मेद्रिक टन ) और 
अाजील ( १७ लाख मेट्रिक टन ) के वाद तीझरा स्थान मारत का ( १६ लाख 
भेट्रिक टन ) हो आता दे । उपयुक्त विवस्ण से भारत के शकर-उद्योग का महत्व 
सस्ट्ठ हो जाठा है। बह उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में दे | परन्दु अब 
इसका विस्तार दूसरे राज्यों में भी होता जा रहा है । 
विकास--भारत में शकर के उद्योग का विक्रास पिडलले १८ वर्षों में खास 
तौर जे हुआ है । १६३२ में इस उद्योग को सस्कार ने संरक्षण दिया और तभी 
से इसकी प्रगति ठेज़ी से होने लगी | वैसे आशुनिक ढंग की शकर की मिले भारत 
में १६०३ के झास-परात् स्थापित छुई थी । प्रथम महाखुद्ध के समय जब शक्षर पर 
आयात-कर बद गया और बाइर से शकर झाना कम हो सया तो इमारे शकर 
उद्योग को प्रोस्दाहन मिला । परन्दु उद्योग-धन्थे को जो भी प्रगति हुई वह बहुत 
सन्तोपजनक नहीं थी | १६२६ में इम्पीरियल कौंिल आँव एपीकलचरल्ल रिसर्च 
की शकर समिति ने चद मय क्रिया कि यदि शकर की मिलों को संख्या 
बढ़ती है और शकर का अधिक उत्पादन नहीं बढ़ता है तो वाज़ार में गन्ने की 
वहुतायात हो जायगी । भन्ना बैदा करने वाले क्रिक्ञानों को इत् संकट से बचाने के 
लिए दी सरकार ने १६३२ में_देन्फि वो्ड को सिफारिश पर शकर-उद्योग को 
संरक्षण दिया। यह संरक्षण अरे वर्य के लिये स्वीकार किया मया था| १६३७ में 
डेरिफ बोर्ड ने दुबारा जॉच की और संरंक्ण जारी रखने की छिफ्लारिश की [सर- 
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कार ने सरक्षण वे बाद उद्यादन बढ़ जाने से १६३४ में जो उलादनकर दि 
में बनी शक्र पर) लगा रिया था उससे बारे में बोई ने यह राय दी कि हे 
के उद्योग भर गने की सेही करये वालों दोनों हो पए इस उत्तादनकर | 
अपर भ्रच्चा नहीं पढ़ा । परदण द्वितीय महायुद वे समय तक चचता दे 
फिर १६४७ में टेगिफ घोड़ से दो बचे के लिए सरक्षण बढ़ाते की शिक्रारिय ५ 
और ?६४६ में किर दो गात के लिये शिपारिश वी। दूसरी बार रूफार जे 
केतल एक वर्ष के लिये मंरनण बड़ाया। श्र टेरिफ बोर्ड से फिर से 8 कै 
फ लिये कहा | टेरिप बोई ये इस बार १६४० से सरत्ण समाह करते शं 
किफारिश की और सरकार ने यर सिफारिश स्वीकार कर ली। टेरिप बोर्ड 

भरक्तय समाम करने को सिफारिश का मुख्य कारण यह नहीं थाकि दो, 
पतिस्पर्दों का सफलतापृवेक सामना करने की इस उद्योग को शक्ति हो गई 5 
परद्ध धह था कि सरचण मे उद्योग क्सिन और सरकार तीनों में हो एक हू: 


( 
झात्मसनोप का भाव उल्यादन हो गया और उद्योग की कार्य॑द्मता बढ़ाने की धो 
इस बारण से श्रावश्यक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चूँकि इस समय भिदगी 
विधिमय की कटिनाई 


एके कारण मारत सरकार विदेश से अ्मर्यादित मात में 


शकर का श्रायात नहीं होने टेगो, इसलिये विदेशों शकर की प्रतिस्पर्दा का हट 
डर नहां है श्रोर इसी कारण से टेरिफ बोर ने सासक्षथ समातत करी की मे 
उपयसुत्त' समय सममका । 


खरझ्ुण के कारण शकर के उद्योग ने कितनी प्रमनि को इसका अरमान 
इससे लगाया जा सकता है कि १६३१ ३२ में भारतवर्ष में केवल ३६ शंकर की 
मिरये और २,४८,००० टन शक्र का डस्यादन शा आर करदय रै..बाद गए 
पके अ दर भर दर मिलों को उस्या १६५ और अर कप उस्चादप प्पग 
उसादत 8 “म में (१६३४३६ तक ) जसेखेसे भारतोय मिलो की 
उत्तादन बढदा झ्रायात कम होता गया, पर १६३४ ह६ मे 
रै३ लाख टन से बड गयां, पर आयात मैं उठे 
में भी गना बहुत पैदा होने से उउर 

को सउल्यादय कम नहीं करने दिया) 
डठका परिणाम यह हुआ कि देश में शकर का उस्ादन श्रावश्यकता से श्रपिक 

झोगया । माल बटुत जगा डोगया, मूल्य गिरमे रूगा ! उस समय शिगए 
डक को स्पापगा को गर ताक शुक्र को वितरी का सिन्‍्टरीकेट द्वारा ऐस 
निय ता किया जाये झि शकर का मूल्य गिरने से रोका जाय। सिडौडेड 
अपने इस भ्वलल में सफल डैता | शकर का उतल्मादा कम क्या गया और 


विदेशा! शकर का 


संयठित्र उद्योग-घंघे र्श्३ 


१६३८-३६ में केवल ६,२१,००० टन शकर का उत्तादुन हुआ । 

दवितीब्र महायुद्ध और उसके पश्चात- द्वितीय मह्दा चुद्ध के समन शकर 
के उद्योथ को स्थिति बहुत सम्तोप जनक नहीं रही | जहां तक उसादन का सवाल 
है उसमें भी डत्ार-चढ़ाव आता रह्य | जहाँ १६३८-३६ में फेक््टरी में तैयार 
शकर का उत्पादन केवल दंड लाख टन के लगभग था वहां १६३६-४० में उत्पादन 
बढ़ कर १२५ लाख टन दो गया | इसका नतीजा यह हुआ कि फिर बाज़ार में 
शकर को अधिकता हो गई और उत्तर प्रदेश और विह्यर की सरकारों ने उत्पा- 
दन में कमो करने की व्यवस्था ओ । इन दोनों राज्यों में शुगर फेक्टरी 
एक़्ट्सों पहले से ही मौजूद थे जिनके अनुसार शकर की मिल चलाने के लिये 
सरकार से लाइसेन्स लेना आवश्यक है ! उत्पादन में दो साल तक कमी हुई और 
उत्पादुन की मात्रा केवल ७७८ लाख टन थी। शकर्‌ 



















डे के लगभग रह गई थी। १६४२-४३ में स्थिति में सुघार हुआ 
और इंसान बढ़ाने को आवश्यकता अनुभव हुई, खास तौर से फौजी आवश्यकता 
पूरी करने की दृष्ठि ले। १६४३-४४ में डसादन फिर १२ लाख टन से ऊपर 
पहुँच गया | पर उसके बाद फिर उत्पादन गिरने लगा और १६४६-४७ में कुल 
ड्यादन £ लाख टन ही रह गुया। १६४७-४८ से स्थिति में [ सुधार 
हुआ और इंल उत्पादन १९ लाख टन के आख पास पहुँचा गया। पिछले तीत 
वर्षों मे उत्तादन १० लाख टन से टस तक रहा है। आयात इन 
वर्षों में कृशेव कर्सत बन्द विभाजन का इस उद्योग पर कोई 
खा असर नहीं पढ़ा। गन्ने की खेती का लगभग अधिभाजित भारत का १७ 
प्रतितात भाग और शकर को मिल्नों का & प्रतिशत भाग पाकिस्तान को 
मिला है। 
अन्य उद्योगों की भांति शकर के उद्योग पर मी राज्य द्वारा १६४२ में 
नियंत्रण क्रिया गया और १६४७ के दिसम्बर तक यह नियंत्रण क्रायम रहा | 
शकर और शुद्ध दोनों के उत्तादन पर सरकार का नियंत्रण था | निय॑त्रण मूल्य- 
बइद्धि को रोकने में तो किसी सीमा तक सफल हुआ पर उत्पादन में इंद्धि नहीं हो 
* सकी यद्यपि निवंत्रण का सरकार की दृष्टि में चह भी प्रघान उद्देश्य था | उत्पादन- 
वृद्धि नहीं होने के कई कारण ग्रे--जैसे मिलों को गन्ने की कम) क्योंकि वहुत-सा 
गन्मा गुड़ बनाने के काम में ले लिया जाता दे, सिल्लों का इस कारण से शोड़ें 
खमय तक चलना, ग्रन्ने से मिलने वाले रस की अपेकल्ाकृठ कम मात्रा, मौजूदा 
मशीनरी आदि से अत्यधिक काम लेना, और मज़दूर-रंवर्ष तथा माल लाने के 











ज््ड मारतीय श्रयशास्त्र की रूपरेखा 
द् गया 
आन का कठिनाइ। दिसग्बर १६४७ में शकर पर से तिययश हा 
'नियनय इटाने वा असर शक्षर के उतादन पर अच्छा इधा | पृह्य विपता 
को फ्रानून के अयागत मूज्य निधारण वा अधिकार नहाँ था पर व बार को मरे 
के हटते ही शरूर का क्रोमत ६१ रे० संत से ५० २० मन तक पहुंच गई [शा 
फिडीजट के दो उत्तर प्रदंश श्रीर विहार की मिलों का संगठन वार ह 
से बिद्वार की मित्रों आर उत्तर प्रदश का मिर्चा में भगढ़ा इनसे कर मे मी 
कई मिर्ला वे पिडायंट मे स्याग पत्र दे दिया श्रौर विद्वार की सर ला 
विद्दार का भिल्नों परस ग्रिद्वाक्ट, का सदस्यता सर्यवी धअनिवार्सता हार 
जथा १६४० में टरिफ बाड़ व7 मिकारिश फ श्रनुसार -उत्तर प्रदेश को कम 
ने भा सिलाक्ट समायता वापस ले ली। इस प्रकार सिंडीकट अब हवा 
हो गया इ] शंकर का मुय ३४२० ७ आ० मन निरिचत्र कि दी 
और गन को कीमत सा १ छ० ४ आ«» मन से बडाझर २ ४० सर्त के का 
अब मिलों को गन को करना नहीं रहा और शकूर का उत्पादन बढ़ हर 
2६४८ ४६ म॑ श+र और गज दानों का क्रार््ता मं कमी कर दी गए। वें 
का मूल्य २३ २० ७ श्रवू० मन सु घटाकर २८ र० ८ शथ्रा० सन आर गः रा 
मुल्य ६ र० मन स घटाऊर १ रू० ० झ्रा० [उ प्र] और २ ७, ३ द्र्ण। 
((विद्वार| कर दिया गया। इखलिय इस वर्ष शकर का उत्ादा कुछ कम डु हि 
चू कि पिछले वध का मिलों क पास झाफ़३ स्टाक था इस बजइसे भी हि 
ने छल्मादस की 'ह्ोर कसम ध्यान दिया | पर खपत शक्रर की अपिक हुई | देश 
मे एक साथ शरर को बढ़ी क्‍मो अनुमत्र दाने लगी और बाठाबरश 
घबराइट पेद होगइ | शकर का मूल्य ग्राक्‍ाश घून लगा। इस सारा स्परिति 
से खबर कर सरकार को फिर शकर पर नियश्रण करने का निणुय करना हाँ 
और ठितम्बर १६४६ में मारत सरकार ने शक्रर पर नियत्रण लागू करने हा 
घोषणा कर द। | शकर + मूल्यों का सरकार ने नियन्रण कर दिया। शकर 
के वितरण पर भी सरकार का नियत्रण स्थापित हो गया | शकर के उत्पादन 
को बढ़ाते क लिय १६५६ 4० क श्रासम्म में सरकार ने मित्रों को कुछ रियायर्त 
दने को मी घोषणा का । चैसे-विडुले वप से जितना अधिक उत्पादन दंगा उस 
पर उत्यादन-कर माफ कर दिया जायगा। उत्तर भदेश और बिहार में गने पर 
जी उपकर (मेंस) लगता है उसे कम कर दिया गया । पर फिर मौ शकर वे 
में कोई विशेष इंदि नहीं हुए । इसका शक कारण ती यह यथा कि 
अकद्दर १६५० तक शकर पर सरकार का नियत अपूण था, स्थोकि गुड 
ओर खड़सारी शकर पर सरकार का नियदय नहीं था। संडसारी व गुड़ 


संगठित उद्योग-घंचे शक 


ऋँची थीं और इसी कारण से गन्ना मिलों में वयेष्ठ मात्रा में न पहुँच 
खंडसारी पैदा करने के काम में आता नहा। नियंत्रण को इस 
ता को पूरी करने के लिये ७ अक्टवर २६४० को भारत-सरकार ने अपने 
शकर तथा गुड़ कन्द्रोल आईर के अल॒सार गुड़ पर भी सिवंत्रण/ कर दिया। 
शुद़् का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया भ्या ओर छुड़ के उत्पादन 


पर भी वियंत्रए करते का सरकार ने अधिकार ले लिया। शक्तर के नियंत्रण 














अम्भन्धी पूर्व कानूत के अनुसार राज्य कौ सरकारों कों जों ७धिकार मिले हुए 
थे के, चिद दृद तक इस नये क्लानूत़ के प्रतिकूल के, वापस ले लिये गने। शुद्ध 





नियंत्रण सम्बन्धी भाप्त-उरकार कौ नीति का बढ़ा विरोध हुआ्आ। नतीजा 
बह छुआ कि गुड़ के उल्तादव पर कोल्हू को लाइसेंड कराने का आदेश निकाल 
कर जो नियंत्रण करने का सरक्रार का निश्चय था घद उसे छोड़ता पढ़ा। 
शकर के उत्तादन-कर संबंधी जो रियायत देने का निश्चय किया गया था उसके 
स्थान पर सौघा मूल्य द्वारा प्रोत्ताइन देने का निश्चय किया गया। दिसम्बर 
१६५० में सरकार ने अपनी शक्तर और युढ़ के नियंत्रण सम्बन्दी नौति में फिर 
परिवर्तन किया है| इस नीति के अदुतार शकर, गुढ़ और नज्े के मूल्यों में 
बुद्धि की गई दे श्रौर शकर पर नियंत्रण थोढ़ा ढीला कर दिया हि। अधिक 
मुल्य सम्बन्धी अधिक उत्पादन के लिये जी स्वायत यी बह वापस ले ली गई 
है। १६४०-५.१ में झेवल १५ लाख टस्त शक्कर पर ही नियंत्रण रदेगा और बदि 
इससे अधिक उत्पादन होगा तो उस पर मिथंत्रण नहों द्वोगा। उपयुक्त विवरण 
से स्प्ट है कि सरकार को नौति में स्पिस्ता का अभाव रहा है। शकर का 
ड्योग आज़ भी चिरी हुई अवस्था में है और शझकर का उत्पादन बढ़ावा 
शकर के मिल-उद्योग को सबसे बड़ी समस्या दे । अव हम शकर के उद्योग के 
भविष्य के बारे में विचार करेंगे । 

अविप्य--उपयु्त विवरण से यह स्प्ट हो जाता दे कि इस समय शकर 
के मिल-उद्योग की स्थिति संतोषजनक नहीं दे | मौजूदा मिलें जितना उल्पा 
ऋर संकत्ती हैं उतना उत्पादन भी आज हो नहीं रहा दे । इस दिशा में सरकार 
ने पिछले दर्पों में छो प्रवत्व किया है उसका मरी कोई बहुत खंतोप- 
जनक परिणाम नहीं आयादहे। यद् ठीक है कि पिछले वर्ष [२६४६-४०॥ स्चे 
उत्पादन को स्थिति में फिर सुवार दोना शुरू छुआ दे और इस वर्ष भी यह 
आशा दे कि १० छाख ४० इत़ार टव शकर का उत्पादव हो जाबगा | भारत- 
सरकार ने शकर के उच्चोग के विकास को जो योजना बनाई थी उसके अनुक्ार 
१६४० में शकर का उत्यादव वर्ष -भर में धु्यई लाख टन तक पहुँचाने का 
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२३६ भारनीय भ्र्थशास्द्र की रूपरेसा 


लक्ष्य था| देश के विमावन के आाद १६४८ में यह मात्रा घटाफ़र १६ लाद 
टन प्रति वर्ष कर दी गई थी । इस १६ लाल टन के मुकाबले में जब हम झा 
देसते हैं कि सारी कोशिश के बाद भो इस वर्ष १०३ लास टव शकर मो 
तैयार नहीं होगो, ययपि इस समय इमारी उल्यादन शक्ति हूगमंग १९ दास 
टन पतित्रप है, तो! श्र के मिल उद्योग की शियिति का साश सित्र हाई 
सामने ध्या जादा है। जद्य तक ड्लि शक्र की माँग का प्रशग दै। १६४+ के 
टेरिफ बोड मे दा वरिक माग १३ लाख रा प्रति वर्ष की जो है है। यदि इफनें 
नियास के लिय मो थोड़ी शक्र श्लौर शामिल कर लें तो तकालकी मांग 
६६ लाल टप मान लेना अनुसित नहीं है | यह ध्यात रखने को बात दे क़रि 
अत शस्या को वृद्धि के अच्ावा उपसाग सम्बची हमारी आदतों का भो खत 
शकर की खपत बढ़ने का है| आता जा रहा है। इस समय हमारे देश में 
प्रति व्यक्ति श्रति बंप शकर के ओऔऔमत खपत ७ पौठ है और इसगें २४ पौंड 
धुह को खपत श्रौर जोड़ दें तय भी उुल स्वप्त ३० ३१ पौंढ प्रति व्यक्ति प्रति 
यष आती है। इगलेंड में दितौय महायुद के पहले शक्र की खत १०६ पौड़ 
प्रति व्यक्ति श्रदि वय थी। दूघरे देशों भ मा सपन इमारे देश से कहीं उगदा 
है, जैमे प्ररस, ४२ बींड, श्रमरीक्ता ६७ पड, जर्मनी ४८ पौड, आस्ट्रेलिया 


११६ पौंड, जापान ३३ पींड। इन झड़ का सार यह है कि यह तो ठौक है दी 
“जैस दश का श्रा्धिक स्तर ऊँचा उदंया 
बढ़ेगा, पर आज़ कौ मौंग की स्थिति को च्यान 
श्या मिल्ों को उस्ादन कमता को दंखते हुए 
जड़ी आवश्यकता है। उत्पादन दद्धि क मार्ग में क्या-क्या कठिनाइया ई 
और उनका जैसे इल किया .ग सत्ता है, श्रव इस बारे में हम विचार करेंगे। 
मे पहला कठिताइ तो यह है कि कर की मिलों को बराबर यह शिकायत 
रहती है कि उनको प्यास मात्रा में गन्ना नहीं मिलता और जो गन्ना मिलता है 


न्‍ गेल्पाइन देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है! 
नहीं सुड़-शह उद्योग के साथ अनुचित रियायत 


संगठित उद्योग-घंचे श्र 


क्रो जाय | उदाहरण के तौर .पर शकर और गुड़ को क्ौसतों का अनुपात उचित 
होना चाहिये ताकि इस कारण से शकर की मिललों में चन्ने की कमी न रहे 
और क़िसाम यह सन झनुभव करे कि शकर को मिल को शत्षा वेचचा लाभदावक 
नहीं है | इसके अलावा गन्ने की प्रति एंकड उपज बढ़ाने की ओर ध्यान देना 
भी आवश्यक है | इस रूमय हमारे देश की प्रति एकड़ उपज कम है। कूबा 
को बुलना में ३, जावा की ठुलना में $ और हवाई की उलना में 4 हमारे देश 
में गन्ने की प्रति एकड़ डपज है । इसके लिए खेती के तरीक्षों में तो उन्नति करना 
आवश्यक है ही, पर यह भी आवश्यक ई कि गलन्नें कौ खेती का दक्षिण में 
अधिक प्रचार हो, क्‍योंकि दक्षिण भारत की जलवायु बन्ने की खेती के लिये 
अधिक उपयुक्त है। जब कि उत्तर प्रदेश में एक एकड़ में ११-१० टन गन्ना 
चैदा दोता है, वम्बई में ३०-३२ टन, और मैसूर में १८-३६ टन तक पैदा होता 
है | गन्ने को उपज बढ़ाने के साथ उसके अकार में उन्नति करना भी अत्यन्त 
आवश्यक है। हमारे यहां एक एकढ़ गले के खेत से १६ टन शकर मिलती है 
जवकि हवाई और जावा में ६९४ टन शकर प्रास होती है | इण्डियन शुगर केस 
कमेटी ने इस ओर काफ़ी काम किया है | प्रान्तीय अिव सज्य की] क्तरकारों 
ने [उत्तर-प्रदेश, विद्ार और बम्बई] शक्कर पर जो ठप कर लगा रखा है उससे 
मिलने वाले रुपये का उपयोग गन्ने रुम्बन्धी खोज सें ही होना चाहिये; पर इस 
चात की शिकायत ई कि उत्तर प्रदेश और विद्र की सरकारों ने, जिन्होंने सच, 
2६४७ से यई उपकर लगा रखा है, इस खोज के काम में वहुत कम रुपया 
अ्यय किया ह।चद्ट कमी भविष्य में पूरी होनी चाहिये। बढ़िया गन्ने से 
अपेक्षाकृत अधिक साज्ञा में शकर मिल्षती दे। एक कमी यह भी दे कि शकर 
"की मिललों की दंष्टि से गन्ने की खेती का बस्वारा ठीक नहीं है | किन्हीं मिलों के 
आस-पास आवश्यकत्ता से अधिक गन्ना होता है, तो किन्हीं के पास कम | खेतों 
से मिल्लों तक मन्ना ले जाने के लिने चातायात के साधनों को मी कठिनाई रहती 
ह । इसके अलावा पश्चिम के -देशों की तरइ ,से हमारे यदाँ वहुत थोड़ी मिलें 
“स्वयं गन्ना उत्पन्न करती दँँ। अतः इन बातों की आर ध्यान देसे से भी गले 
की समस्या इल् होने में सहायता पहुँचेगो । 
गन्ने सम्बन्धी कठिनाई के अलावा दूसरी कठिनाई सिलों की कार्यक्षमता 
(एफीशिवेन्सी) से सम्बन्ध रखती है । इमारे -मिलों की कार्चक्षमता काम्मे 
नीची दहै। इसके कई कारण हईँ। सिलों में सशौवरी आदि पुरानी ई । मिलों की 
चनावट, उनकी साइज़ आदि में मी कई अकार की कमियां है | इस कमी को पूरा 
करने के लिए. विश्निकन (रेशनलाईज्लेशन) को आच्श्यऋता है| कई मिलों की 


स्श्द्न माएीय अधश/म्त्र की रूपरेग्ग 


स्थिति हा ढुच्चे माल और बाचार का दृष्टि से ठीक नहा झादूम पड़ठी । इस में 
शकर को स्वपत सबसे अ्रपिक है जब हि उत्तादन सबसे कम है । इसे विरऐे 
दिशर पे उन्तादन बहुत अपिक है और रापत बहुत कम है। इप समय डो उनर 
प्रदेश और विहार में हो शकर ऋा झिल उद्योग पद्रित है। टेश की ७५ प्रटिएत 
मि्रें श्रीर ८० प्रतिशत कर लग्भग उगत्न “इन दी राचों स पाया जाग है 
श्रावश्यकता इस मात की है कवि शहर क॒ मिल उद्योग का टूपरे रा्ें में धरम र 
हो झीर गारों म उस विक्री इ्या दिया जाथ। एक और बच्चा जिफा 
प्रा ज्िक छिया जाता है यद उपादनकर श्यौर उपकूर (रूस) की है जो जय 
भारत सरकार या उन्तर प्रदेश, व्रिद्यार॒आदि राज्य की सरघरों से शहर पर 
लगा रसे हैं। इससे मारत का मिनों स बना शकर की लागठ और सी बढ छाभ 
है। शकर के उ'गदन % परिणामश्वस्प जो 'मोलासेन उत्तन होते हैं उतते 
सपुलित उययोग की मो कोर ब्ययस्था अभा इमार देश में नहीं है। 'मोडात्य 
से पॉयर एलकोदल ठलन क्या जा सझता है। पावर एललक्रोइल पढ्टोल मे मिलान 
के काम में जा सकठा है। भारत में भात्त भर में टूल ४ ३ लाख टीए मेक्यना 
उतने हो जाता है| इसमे सड़॒हारा शकर म मिलन दाल मो्मेज्ञ भी सानिए 
है। ३ लाख टन क खगमग मोलासत त॥ शक्रर का पि्ों से ही मिलता दे। 
झगर सब मोनासेज्ञ का पॉवर एलक्रोइल तैवार दिया जाय से। लगमग हे राह 
गैलन पॉवर एलकरोइल तैयार किदा का सकता है। परन्तु इस समय केवल १९ 
लाख गैनन पोंवर एलकोइल हा तैयार होता है। इस विपप में मविष्य में ग्ररिर 
ध्यान देने की श्रावशबकता दै। इसो प्रकार बेगासा एक और पदार्थ दे को शक्र 
शक जय ह3/000२ कि ॥ आज इसझा उपयोग चैवल | घन के तौर पर 
रै-जैसे काग्रतर बनाने में, बचा “पा भा अच्चा उपयोग दिया जय पि 
बनाते में १ >क्स, प्रेयबोड, और स्ट्रॉषोई शरादि 
बना में॥ इन पदायों का श्रच्छा उप्याण होन से श्र उकपोदन शव हर 
शना रे. न है! उल्मादानलागव मं कमी करने व यह दै हि 
शत्रा पैचने का समय आर जिलमा है करने का एक भौर उपाय यह के 
अदिक समय तर काम कर सह। इस अधिक हो ताकि शकर कौ मिर्ते 
करने को और ध्यान दना चाहिये--जो जल्दी प४ दोनों तरह का गया पैदा 
जज) पक जाय और नो लेर से पक । 
डल्नेख किया है जो शकर के उत्पदन के 
है। हमारे पराउ का मान है श्रोर जैयार अल मदिष्य इसारे देश में डम्बल 
वाला बाज़ार है। आवश्यकता क्चल यह हे हि ले के. लिये अरना चराबर बढ़ने 
है है कि आयोजित हग से इस उद्योग के 


संगठित उच्योग-घंचे रू 


विक्रास क्राग्रयस्त किय्रा जाये। इस दृध्ि से अखिल भारतीय शकर-उद्योग का 
कोई संगठन यदि स्थापित किया जा सके तो अच्छा हो | शुगर सिंडीकेट के 
श्माप्त हो जाने से इसक्री आवश्यकता और अधिक हो पई है | इस संगठन का 
काम शकर उद्योग क्षी उन्नति से सम्बन्ध रखने जाली सव बातों क्री--जैसे योजना, 
खोज आदि--समुचित व्यवस्था करना दोगा । इसके खर्च को उपया राज्य की 
सरकारों के पास गन्ने पर लगे उपकर से जो रुपया आया है उसमें से हो मिलना 
चाहिये । केन्द्रीय सरकार को भी इसमें योग देना चादिये। और मिलों का भी 
हस दिशा में काफ़ो वड़ा कर्तव्य दे।सदि इमारी खराकरें और व्यइसायी वर्ग 
अपदा-अपना कर्तव्य करें तो इसमें क्षोई संदेह नहीं कि भाग्त में शकर के मिल- 
उद्योग की प्रच्छी उन्नति हो सकती है । 
हि और इत्पात का उद्योग >भारत के झ्ाघुनिक उद्योग घन्धों में लोहा 
और इसात के उद्योग का स्थान बहुत महंत्त्त करा है। फिर भी इस उद्योग का 
अ्रभो तक धहुत विकास नहीं छुआ है | देश में लोहा और इस्गत का सबसे 
बढ़ा कारखाना जमशेदपुर स्थित टाटा आइग्ने पण्ड स्टोल कम्पनी है। दश्िण 
में मैसूर सरकार का मेखूर आइरन एरड स्टील वब्स है, परन्तु जमशेदपुर के कार- 
खाने के सामने चह बहुत छोटा है । इन दोनों कारखानों में लोहा और इस्पात 
दोनों ही वैधार किये जाते हैं। इनढ अतिरिक्त एक कारखाना ( इस्डियन 
आइरन एड स्टील कम्पनी कुल्टी और ही गपुर, पश्चिमी बंग।ल ) केबल लोहा, 
सी जे सम्बन्दित दूसरा कारखाना स्टील कोरपोरेशन आँव बंगाल, केबल 
इत्पात तैयार करता है । इन कारखानों के अलावा कुछ छोटे-छोटे कारणाने तथा 
लगभग ४० री-रोलिंग मिल्स और है| देश में कई लोहे की फाउणडरीज़ और 
रोलिंग मिल्त भी हूँ जो लोहे और _इस्गत का माल तैयार करतों हैं। देश में 
१६४६ में लोहे का ( फिय आइरन ) कुल उल्यादव १५ लाख टन और इल्यत 
( इंगोट्स और कार्स्टिंगज़ ) का २१३३ लाख़ टन और फ़िनिश्ड स्टील का १० 
लाख टन के लगभग था। देश के इस्पात उद्योग की अविक्रमम उस्मादन-शक्ति 
१२ लाख टन फिनिश्ड स्टील है । टाटा के कारखोंने को महत्व इसी से स्पष्ट हो 
जाता है कि १० लाख टन के मुकाबले में ७ लाख टन से अधिक इस्पात तो फेवल 
इसी एक कारखाने में तेयार छोता है। जहाँ तक पूजी का सवाल है टाटा के 
कारखाने में लगभग ४० करोड़, इ्डियन आइरन और स्टोल कम्पनी में ११ 
करोड़, स्टील कोस्पोरेशन बंगाल में ८ करोड रुपये ब्लाक केपिंटल के तौर 
पर लगे हुए ई। जहाँ तक काम करने वालों की संख्यर का सवाल दै लोदे और 
इस्पात के उद्योग में लगभग .७० इज़ार ' आदमी काम करते हैं। इनमें से ४₹ 


२४० मास्तौय श्रर्थशाल्न की रूपरेसा 


इड़ार आदमी तो टाटा के कारखाने म ही काम करते हैं। इमारे कम 
और इस्मात क उद्योग की तुलना दूसरे देशों क॑ लोदे और इस्तात रबर 
फरने पर मालूम होता है कि १६३६ के आऑँकड़ों के भ्राथार पर जहा ले भाप 
इस्पात कास्टिंग का भारत में ७६ लास टन का उत्पादन था वहा जा' श्र 
७० लाख डग, बमिटेन का ६४१ लाख उन, रूछ का २०७ लास टन 

[रिका का ५२७ लाख उन के लगमय था । के 
पर ओर यक्लस--इस दश में लोहे को पिपलाने और डालने दो 
और इस्पात तैयार करने का धन्वा झत्यत प्राचीन काल से (कम से कम द 
हज़ार वर्ष पहले से ) चला झ्रारहा दै। भारत न केवच श्रपनी 28820 न 
करता था बल्कि विदेश को भी लोदा और इस्गत भेजता था। शरीर माएत हे 
का विद॑र्शा में बढ़ी प्रशता थी | दिला का विश्यात लोदे का स्तम्म भारत हि 
इस प्राचौन उद्योग वा एस ज्वलत उदाहरण है। ससखउर विख्यात ह2 ४ 
तल्रार श्रोर क्टार की फालें ( ब्लेइज़ ) भारत के इस्गत की ही बने कर 
थीं। श्राधुनिक ढग के शो|ढे और इश्यात के उद्योग के जम श्रौर विक्रास वे क्र 
खरूप भारत के दूसरे प्राचान उय्ोगों की तरइ यह उद्योग भी नप्ट होगण 
भारत विदेश स लोहा और इस्पात का झ्ायात करने वाला देश धन गया | 

१६ बी शताब्दी के श्रास्म्म म इस उद्योग को श्राधुनिक ठग से विकसित 
करने के प्रयत्न मारत में श्रारम्म हुए। ये प्रयत्न १८३० में श्रौर उसके पक 
यूरोपियन लोगों ने किये थे। मद्रास के सालेम, श्रारक्ट और माशाबर के है 
मे, बगाल में वारभूम में, और पताब में कुमाश्रों म॑ ईस्ट इण्डिया कसनी 
सहायता से ये प्रयत्न किये गये थ। पर वे सब असफल रदे। श्राखिस्कार [८०४ 
में बाद+र आ्राइरन यक्‍स की स्थापना हुई । करिया के कोयले को खान पे पाप 
( बगाल में ) यद लोहे का कारखाना स्थावित हुआ । १ष्पर& में कलकतते की 
भार्टिन एएड कम्पनो ने इस कारखाने को ले लिया। बाद में इसी का नाम 
बंगाल श्राइरन एण्ड स्टाल 


है कम्पनी होगया जो हाल में इशिड्यत आइरन एस्ड 
स्टील कम्पनी में मिला लिया गया दे। 


पर इस देश में लोदे और इस्पात के उद्योग का चास्तविक इतिहास वो 
टाटा के कारखाने को 


स्थापना के साथ ही आस्म्म होता है और आज मौ 
हमारे इस उद्योग का वास्तविक के यही कारखाना है। भारतीय साइस और 
पू जी का यह छक मदस्वपूर्ण उदाहरण दे। इस कारखाने के प्रवतक स्वर्गीय 
जपशेदबौ दाता ये | पर कारदाने के स्पापना के पहले ही जमशेदजी की गले 
होगई | टाटा आइरन एणएड स्टोल कखनी की स्थापना साकचो ( पिंगमूम ) में 


संगठित उद्योग-घंवे श्डृ्‌ 


हुई । पिंग आइरन १६११ में और इस्पात १६१३ में इस कारखाने में सबसे 
पहली बार तैयार किया गया | इस कारखाने के साकची ( जमशेदपुर या ताता 
तयर ) में स्थापित होने के कई कारण थे, जैसे लोहे और कोबले तथा चूना, 
पत्थर का पास में मिलला तथा पानी और रेल की सुविधा और कलकसे के 
बत्दरगाह का पास्त में होना | इस कारखाने की विशेषता केवल इतनी ही नहीं है 
कि यद्ट इस देश का लोहे और इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना है। वह इस 
बात में भी निहित है कि यह कारखाना लोहे और इस्पात से सम्बन्धित कुछ 
दूसरे कार्यों की भी व्यवस्था करता है। जैसे लोहे और इस्पाद के कारखाने के 
अलावा इस कम्पनी की लोहे कोयले, चूने पत्थर और मेंगनीज्ञ की भी अपनी 
खाने हैं| टाटा कम्पनी के अलावा जो दूसरे प्रमुख उत्पादक हैं उनमे इस्डियत 
आइरन एश्ड ल्टील कम्पनी की स्थापना १६६८ में, मैठर के कारखाने की १६२३ 
में और बंगाल स्टील कारपोरेशन की १६३६ में हुई । 

इस उद्योग का विकास खास तौर से १६२३ से जब इसे सरकार से 
संरक्षण मिला, होने लगा | प्रथम महायुद्ध के पश्चात और उसके वाद के आर्थिक 
संकट में इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। प्रथम महायुद्ध के 
अ्रभ्नय संसार के इस्पात उद्योग का वहुत विकास हुआ था । युद्ध समाप्त होते ही 
भारत के नव जात उद्योग को इस विदेशी ग्रतिस्पद्धों का सामना करना पढ़ा। 
मॉँग में कमी आ रही थी, विदेशों विनिमय हास के क्रारण विदेशी प्रतिस्पर्धा 
और भी विकट होगई थी तथा बाहर से माल भारतीय बाज्ञारों में प्राटा जा 
रहा था। आखिरकार टेरिफ वोर्ड के सामने संरक्षण की मॉग पेश हुई और 
उससे तौन वर्ष के लिये संरक्षण देने की सिफारिश की। टेरिफ़ घोर्ड की सिफारिश 
सरकार ने स्वीकार करली और १६२४ में संरक्षण सम्बन्धी कादून पा किया 
भवा। उसके बाद ,१६२६ और १६३३ में दो वार तो टेरिफ़ बोर्ड ने इस उद्योग 
के बारे में स्टेश्टटरो ( क्लाबनन ) जॉच की और जंरक्षण,जारी रखने की 
सिफ़ारिश को जो सरकार ने स्वीकार की | इन मुख्य जॉचों के श्रलावा १६२४, 
१६२५, और १६३० में तीन वार और टेरिफ बोर्ड ने सहायक जॉचे कीं। 
ज्षृतिपूर्ति संरक्षण ( कम्पेनसेटरी ओोडेक्शन ) के मामल्ले भी ठेरिफ बोर्ड के सामने 
आए और जद्दों आवश्यक मालूम पढ़ा वहाँ संसक्षण दिया गया। ६६३४ में जो 
संरक्षण दिया मया था वह दोनों ही प्रकार का था--कछुछ सामान पर आणत- 
कर के. रूप में और कुछ पर नकद सहायता ( बाउन्टी ) के रूप में संरच्षेण दिया 
गे! १६२६ की स्टेह्डरो जॉच के परचात्‌ को संरक्षण क्रादून पास किया गया 
( १६२७ में ) उसकी अवधि ७ वर्ष के लिये थी। इस-कासून के अनुसार नकद 

हर 


र४डर भारतीय अ्र्ेशास्त को रुपरेला 


आर्थिक सहायता देना बाद कर दिया गया। इस सरबण क्रादस की दूहा 
विशेषता यह थी कि ज़िटिश माल पर दूसरे देशों की अपेता पग कर 3800 
था | इसका देश में विरोध किया गया | १६३३ कौ जाच ये बाद पिर १६३१ |] 
सया सरल, कानून पास हुआ और उसकी अधि भी ७ वर्षे ही विरिचवकी 
इस बांच में द्वितोय महायुद्ध आरम्म होगया | सरक्षण का समय १६१२१ से को 
बढ़ता गया। १६७ में जब भ्र"्तम चोच हुई तो उद्योग ने सरक्षण पर जोर 7 
दिसा और देरिफ बोड के कद्ने पर २० बपे के परचात हस्पात उद्योग में झाधय 
हटा लिया गया, और ससनश कर आगम-कर (रेवेपू डयूटौज़) मे बदल कि 
ग्दे। मरक्ण-करों म कमी तो १६३थ्ले क्रादून से ही हो गई थी! सरकार गे 
समय समय पर स्वीकार किये गए इस संरन्ण से इस उद्योग को यथेश सहायता 
पिला और इसकी अच्छी प्रगति हुई । यह प्रगति उत्पादा में हुई इडि, मद 
की कार्यक्शलता में हुई उन्ति तथा उद्योग में लगे विदेशी लोगों को सरग हैं 
और उत्पादन-लागत में हुई कमी से स्पष्ट है। | 
दितीय मशायुद्द और उसके पौचात--द्वितीय महायुद्ध के धारम्न हा 
हां इस उद्योग के विकास का एक नया परिच्लेद आरास्म्म हुआ । सख्काए भर 
रैलर कम्पनियों की इस्पात की माग बढने मे उमके उत्पादन में इंद्ि हुई। एक 
शुद्ध के पहले हमारे दश में साधारण इस्पात का ही श्यधिकाश उत्तादा हो 
था। पर दितीय मद्यायुद्ध  फारण जब पार से इस्पात का ध्यायात कट वर 
| का और मारत का सामरिक महस्व यढ गया सो भारत मे कई नए 2 
क बढ़िया इस्पात का उत्पादन करना शुरू कर दिया। टाटा कम्पनी में खास दौर 
से विकास हुआ्रा, और युद्ध सा धंठे से उपयोगी कई पकरे का नया और बीबी 
5०83 गा जाने लगा। १६३७ में जगशेदपुर में खोज वे लिए हे 
प्रयोगशाला को स्थापना की गई थी। द्वितोय महायुद्ध के खमय जो खीज वी गे 
बा के परिणामस्वरूप खास तौर का 'एलोये स्टील” का सामान ठाटा करन 
0 (सकी, जैसे आरमर प्लेट चिस पर गोली का शसर न हो सके; मत 
एस के लिए हाई स्पीड म्शल, सर्जिकल ऋज्परों के लिए स्टेनलेस स्टोल, शा 
करती स्टोल मिट डाइच क लिये और पिज्ल स्टील च्लेट्स आदि । टर्दि 
4 पल रा क के समय दो दिशाश्ं म ज्ञो विस्तार डुआ मद विश 
है रडह में एक होल टायर और एक्टेल प्ता- 
पति इसके दो साल के आदर ही अदर जमशेदपुर एजौनियरिंग ८ 
मशौन मेयूपकचर्रिंग केमना ने बवाम करना आरस्थ कर दिया। इसी मकार 
झाडा लीऊी सोटिव एड एजीनियरिंग कम्पनी में १६४४ से बोइलर्स और एंजिन 
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वैयार करना आरम्भ किया | व्यक्तिगत साहस का इस दिशा में यह पहला अवल्त 
था | द्वितीय महाबुद्ध के समय इस.उद्योग का उत्पादन कितना वढ़ा इसका अन॒- 
प्रान. इससे लगाया जा सकता है कि जहां १६३६ में पिग श्राइरन का उत्पादन 
१७३ लाख, टन, स्टील इन्गोट्स और क्रास्टिंगज़ का £०३ लाख टन और 
फ़िनिश्ड इस्पात का ८७ लाख टन था, वहां १६४१ में पिगश्ाइरन का उत्पादन 
२० लाख टन, स्टील इन्गोट्स और कास्टिगज़ का ९४ लाख दव और फ़िनिश्ड 
स्टील का ११३६ लाख टन से कुछ कम उत्पादन हुआ । १६४१ के पश्चात 
उलत्मादन में कमी आना शुरू हुईं। परियआ्इरन का उत्मादव १६४७ सें १३ लाख 
टम के आस-पास पहुँच गया हालां कि बाद के दो दर्षो में फिर उत्पादन कौ 
मात्रा बढ़ी और १६४६ में १५ लाख टन पिंग आरन तैयार हुथ्ा | इसी प्रकार 
स्टील. इन्गोट्स और कार्िटिगज़ का उत्पादन घटते-बटते १६४८ में १९३ लाख टच 
तक पहुँच गया यद्यपि १६४६ में उत्पादन १३३ लाख टन हुश्ला। फिनिश्ड 
स्टील का उत्नादन १६४५ तक तो ११३ लाख श्रौर १०३ लाख टन के बीच में 
घटता-बढ़ता रद्दा पर उसके पश्चात तो और अषिक कभों होने लगी और १९४८ 
में ६६ लाख टस तक उत्पादन गिरगया । १६४६ मे अवश्य फिर उत्पादन १० लाख 
टन से छुछ अधिक हुश्ा | १६४० में उत्लादन की मात्रा और बढ़े ऐसी आशा 
है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय माइयुद्ध के पश्चात्‌ 
लोहे और इस्पात का उत्तादन गिरने लगा । बुद्ध में अत्यधिक काम करने के 
कारण मशीनरी और प्लान्ट बहुत काफ़ी घिस गये हैं, और उत्त को बदलने की 
“बेंड्री आवश्यकता है। उत्पादन के मार्ग में पृजी की कमी की भी एक बढ़ी घाघा 
रही है पर इसके अलावा और भी कई कार्य है जिनसे देशक्रे लोहे भौर इस्पात 
के उद्योग के _विकास में बाधा आती है। यद्यवि भारत-सरकार ने कम से क्रम 
३० वर्ष तक मौजूदा लोदे और इस्पात के उद्योगों का राष्ट्रीय करण नही करने की 
धोषणा कर दी है, पर यह दस वर्ष का समय पूजीपतियों को दृष्टि में भावी विकास 
के लिये बहुत कम है | “इससे इस उद्येग्ग का विकास उका हुआ है। इसी प्रकार 
मज़दूरों के उस्रादन में जहां कमी श्राई है बहां मज़दूरों पर होने बाला.खर्च बढ़ा 
है । एक टन फ़िनिश्ड स्टोल, पर मजदूरी की लागत १६३६-४० में ३२३ रू० 
* चह १६४८-४६ में ६२ उ० हो गई और अति मजदूर उत्पादन २४'॥६ टन से ग्रिर 
कर ६६ ३० टन हो गया। इसके साथ दी साथ मक़दूरों की संख्ण भी श्रावश्यकता 
से अधिक है। ऐसा कह्य जाता है कि इतने ही उत्पादन के. लिए विदेशों में जितने 
सज़दूर काम करते ईं, उससे चार थुने .मज़दूर- यहाँ काम करते ईं । इसका अर्थ॑ 
चह दे कि इस उद्योग में विज्ञानिकन की बड़ो आवश्यकता दे । 





२४४ भारतांव अथशारप का रूपरेखा 


जहाँ तक मूल्य नियत्रथ का सचाल है श्ध्रेध में शी आए 
और टादा[ कपती में एक समभीता होगया था यह मूल्य तियश्रश दा 
रूप में श्राज तक चालू दे। १ अक्टूदर १६३६ से ३० हत १६४ तक पति 
मात्र का मूल्य तियत्रण था जो सरकार युद्ध के लिये खरीदती थी। पति 
मूल्यों का नियंत्रण यहीं या! १ लाई १६४४ से ३१ मार्च १६४६ तक पट 
मूल्यों फा मी सिवतण कर दिया शया पर युद्ध के लियेश्थावर्यक मात ं 
व्यापारिक श्रावश्यझ्वा के लिये बचे जाने वाले मात ' णीमो श्रलग झा 
निश्चित होतीं थी। १६ ६ के बाद युझ के लियेशा शक सालकी मे 
िययय हटा लिया गश दे और सिफ व्यापारिक मूल्य पर इस समय निर्की 
है। इन मूल्यों के बारे में यह शिकायत रहो दै कि ये उसित मूल्य नही है| 
भपिए्य- लोदे और दृस्पात के डयोग का जो विवरण हम ऊपर हित 
अुक्के हैं उससे यह रूम है कि इस उद्योग के माग में कुठ फिनाइयाँ है| कक 
यह ई कि इव उद्योग का हमारे देश मर कय भविष्य है ? इस सखाय में 
विचारणाय वात उत्ने माल की है। कचे लोदे को इस देश मं मी हदी रै। 
ऊचे दर्जे का इमटाइट कम लोश पिध्र और उड़ीशा में हो ८०० बरोद ट 
इाने का असुमात दे। इसके श्रकिरित सब्यप्रदश, मद्रास और गर्व में# 
हेसटाइट ओ्रौर मगनेटिक क्‍चा लोहा ३०० करोड़ टा के लगभग है। मा 
चच्चे माल में शुद लोदे का क्रय बहुत ऋच्छा हे। क्‍्चें सोदे को शुद्ध करे 
लिये चूना पत्थर आर्दि का उपयोग होता है, यह मो इमारे देश में मिलठा है) 
भगनाज़ बौर सिलॉफोन का भी श्रावर्यक्तता होती है और ये भाव मो हनी 
यहा उपलब्ध ई। रदा सवाल कोबल का । अच्छे कोकले क बारे में हम 
स्थिति यथ्पि बहुत सतोपजनक नही है, "र यदि हम खावधानी से चर्ले सो हमार्प 
काम फाफा समय तक (१०. दर्ष के लगमग ) चल सकता है। साराश रई 
फ़िक्य माल को इसारे पास कमी नहीं है। चद्मा तक इस्पाठ की सांग को सर 
है बह भी यथे० मात्रा में दे और घहइ उत्तरोत्तर बदने वाली दे। शस्रात 
मौचूडा उसादन शक्ति १० लाख टन फे लगमग है. और इमारी माग ६४ 
होगी इनार | । फिर जैमे-जैसे हमारे आयिक विकास की योजनाएँ कार्याथ' 
के लिये, हवा हिजार कक ।इश की मकानों की समस्या को कफ 
कापी इस्पात को आवश्यकता हक मम टाम को घायल करने 
गा इगी | इसी फे साथ खाय दक्तिश पूर्व शिया 
चाज्ञार 2 जहाँ का इस्पात की साथ इस पूरा कर सकते हैं । छाराश यह 
के इस उयोग का मविष्य हमारे दक्ष मे डबल हो सकठा है। २६४४ में सो 


क्ंयठित उद्योग-घंचे रथ 
और इस्पात के पेनल ने ४-४ लाख टन की उत्ादत शक्ति के दो बड़े कारखाने 
स्थापित करने की सिफारिश की थी। भारत-्सस्कार दो सरकारों कारखानों की 
थोजना भी तैयार करवा चुकी है पर अमी अरथामाव के कारण वे कार्यान्वित नहीं हो 
सकी है | भारत सरकार ने स्टील कारपोरेशऩ बंगाल और इंडियन झ्राइरन 
एंड स्टील कंपनी को अपनो दो लाख टन से डल्मादन शक्ति बढ़ाने के 
लिए कर्ज अवश्य दिया दे । इसी तरह से इंडल्ट्रियल फाइनेंन्स कारपोरेशन मे कई 
फ़ाउसडरीज्ञ फो भी उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण दिया हे | टाठा और मैसूर 
के कारखानों को ऋण देने का प्रश्त सरकार के विचाराधीन चल रहा दै। 
अस्तु, मौजूदा कारखाने अ्रपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे है, बह 
तो स्पष्ट ही है।इस समय हमारे देश में इस्पात और पिग श्ाइरन ( खासकर 
बढ़िया पिग आइरन ) की बढ़ी कमी है | यह कमी द्वो सके वहां तक पूरी की 
जानी आवश्यक है ) 
सहायक छद्योग--टाटा के इस्पात के उद्योग के श्रास-पास कुछ दूसरे 
सद्दाग्गबक उद्योग भी खड़े हो गये हैं | इनमें से मुख्य-मुख्य उद्योगों के नाम ये दँ-- 
जैसे टिन प्लेट, वायर, वायर नेल उद्योग, जमशेदपुर एँंजीनियरिंग एंड मशीन 
मेन्यूफेक्चर, टाटा नगर फ़ाउन्डसी, टाठा लोको मोटिव एंड एंजीनियरिंग 
कंपनी और खेती के औजार तैयार करने वालो एीको फेक्टरी | देश का 
एंजीनियरिंग उद्योग का विक्रास भो बहुत कुछ इस्पात-उद्योग के कारण ही हुश्रा 
है। यही कारण है कि टाटा नगर आधुनिक उद्योगों का एक बडुमुखी केन्द्र 
यनता जा रहा है। 
कोयले का उद्योग--भारत का कोयले का उद्योग प्रध/वत: बंगाल और 
विधार में केन्द्रित हैं। रानी गल, मरिया, ग्रिरडीह कोयले के उद्यादन के कुछ 
प्रमुख केसर हूँ 3 पश्चिमी बंगाल ओर बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में, जैसे 
आखास, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, देदरावाद, उड़ीसा और राजपूताना में भी 
कोधला मिलता है । १६४६ में भारत में कोयले का कुल उत्तादन ३७ करोड 
टन के आस-पास था | इसके सुकावले में अमेरिका में £६ करोढ़ टन, इंगलैड में 
२१ करोड़ टस जर्मनी में & करोड़ टन, जापान में ३३ करोड़ टन, आस्ट्रेलिया में 
१६ करोड़ उन, पाकिस्तान में रहते लाख टन, दक्तिणो अक्रिका में २३ करोड 
डन और कनाड़ा में १३ करोड़ टन का १६४८ का उत्पादन था। देश को 
कोयले की वर्तमान आवश्यकता भी ३ करोड़ टन के आस-पास है, यद्यपि भविष्य 
में देश को आवश्यकदा बढ़ना निश्चित है। ऐसा अनुमाच किया जाता है कि 
१६४६ तक इमरादी मांग ४ करोड़ टन से भी ऊपर निकल जायेगी | इस उद्योग में 


श्ड६ माप्तीय अर्धशास्त्र वी रुपरेखा 
३३ लास से भी श्रपिक श्रादमी फाम करते हे । देश ये सब लानयदां रे 
/ लाख मे उपर द्ादमी काम करठे हैं | इसका छाप सह है कि टीन बौद्ा5 
अधिक मत्दूर चेवल कोयले पे उद्योग में सगे हुए हैं। दो 
प्ररण्ण और जिश्ास रस उद्योग हू प्रास्म्म ८६ दीं हि 
आरम् में हुआ । १८६० में दुल कोयले का उल्यदस है क्लालटनवा। 
धीरे इस उसीग का विकास होने लगा। सन्‌ १६०० में चुल उसपादन ६९% ५४ 
इन तह पटुंच गया ओर उममें ३० लाख टन केवल रानीमज में उपन 8 
था । घौरे पीरे रानोगज को ब्रपदया ररिया ये कोयले पो खातों की मई 
रूपा और रानीतन मे सी वहाँ का उपादन बढ गया । गिरदीह में भी काने गा 
उल्पादन होने लगा। देश के दूसर मार्गों में भी घोड़ा बहुत उलादने 9४ 
१६०० में दूत उादन १ करोड़ ६० लास्व टन वा सा उसमें से ध हा रे 
हे श्रविक करिया और ४० लाख टन रानीगत में उद्चल होता भा । रे हज 
सन और कपास है उदोग तथा लोडे शीर इत्मात के उद्योगों में अधिक कप 
की खपत थी । प्रथम भहाायुद् श्रौर उसरे परचात्‌ के डुछे समय में इस ३ ३ 
को श्रस्छ प्रगति हुई । बुद्ध के कारण विभिर उद्योग धर्षों पे उस्ताद बने 
कारण कोयले को माँग भी दती और बदी हुई माग वो पृष्ठि करने के हर 
इन बढावा गया। पस्लु उसादन माँग फे बराबर मे बढ़ सत्रा ! ६ 
कोयले का कुल डल्यादन जर्श ? करोड़ ६० लाल टन के लग मग था देह ६“ 
से उत्मादन की मात्रा २ करोड़ ट3 में ऊपर हो गई। बोकराधो सात का हिखण 
इसो सम दुआ । इसी रूम में कोयने की कार्तों में बिजली लगने फौ कि 
में भी पयेष्ट भगति हुई | युद्ध के समय की इस प्रमधि में इस कारण से के 
झवरय उतपबन्न हुई कि रिदेश से मशीनरी आदि का आना कठिन था। 4 
भद्द कठिनाई दूर हुई दो कोयले रा माँग मे कमी आने लग गई | को 
साय में मह क्मो १६२० से आपस हुई कोर इस कारण से उस्तादन में भी का 
आने लगा । १६२० में कोयले का उत्पादन ६० लास टन से हुधे कम ही 
१६२० से १६२६ का समय इस उद्योग मे किये अत्यन्त फटिस समय था हद 
कई कारण ये | युद्ध के समय की मांग में युद्ध उमाद्न इोते ये परचात क््मी 
स्वामाविक यथा। कोदले को माँग में कमी आने का एक कारण यह मी मी 
अम्बप में पोजिक शक्ति क तौर पर बिजनी ओर तेल वा उपयोग ऐने लगे 7 
था ! हमारा निर्यात व्यापार भी गितता जाए रहा था ! युद्ध के समय में मई 
की ढमी निर्यात व्यापार की कमी बा अगुख काग्श था । इसारा विमात 


बयां 
चहँ तक गिर गया था हि २६१८ म केवल ७४ इतर टन बोयला बाईए्म 
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गया जब कि युद्ध के पूर्व लमभग ७ लाख टन कोयला निर्यात होता था। चुद्ध 
समाप्त होने के चाद एक बार तो नियात व्यापार चाउड वढ़ा। १६२० में लगभग 
१२ ल्लाख टन कोयला निर्यात हुआ | पर भारत सरकार ने यह सोच कर कि देश 
के झत्दर की भांग पूरी नहीं होगी कोयले के निर्यात पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया जो 
जनवरी १६२३ तक रहा । इमारा कोयला घटिया होने ज्ञे भी विदेशों में उसकी 
मांग कम हुई। इसके अलावा विदेशों कोयले जैसे अ्रक्रिका के कोयले की प्रति- 
स्पर्धा भी इमारे वाज़ारों में बढ़ने लगी। पम्बई और कराची में यह प्रतिस्पर्दधा 
विशेष तौर पर थी। इमारे कोयले का घटिया होते हुए भी मूल्य अधिक था । 
इसका असर भी विदेशों की मांग पर और विदेशी माल को प्रतिस्पर्या को 
इष्टि से अच्छा नहीं हुआ । इसी समय में कोयले के उद्योग को मज्ञदूर संघर्ष का 
भी सामना करना पढ़ा | सारांश चढ है कि उपयुक्त अलग-अलग कारणोंसे 
१६१०-१६२६ तक का समय कोयल्ले के उद्योग के किये श्रच्छा प्रमाणित नही 
हुश्आ। १६२३ तक कोयले के मूल्यों में इद्धि होती रही पर १६२३ से १६२६ तक 
मूल्यों में मिरावट आती रददी । एक कारण तो इसका यह था कि उत्पादन की 
नाज में वापस सुधार दोरद्य था और दूसरा कार युद्धोत्तर मंदी का था । 
निर्यात व्यापार को प्रोत्साइन देने के लिए कोयले के प्रकार का भी एक 
सबाले था। इस का ठौक-ठौक वर्गीकेस्ण करने के लिये भारत-सरकारने 
[१६२५ में ] कोल मेडिंग चोर्ड की स्थापना की ! कोयले की कीमत कम करने की 
इष्टि से भी कुछ अयत्न किये गए । इन अचल्नों के फल स्वरूप विदेशों में भारत के 
कोयले का खोया हुआ स्थान फिर प्रास होगया। उद्योग की श्रान्तरिक स्थिति 
को ठोकू करने का सरकार ले कोई अवत्न सहीं किया। समवत्त: इसका एक 
कारण यहे था कि उद्योग का संकट काल समाप्त दो चुका है ऐसा भासत-सरकार 
का विचार रहा द्वो। क्योंकि १६२७ से १६३० तक का समय कोयले के डद्योग 
की दृष्टि से संतोपप्रद रहा | १६३० में उल्तादन २ करोह ४० लाख टय दो गया 
था । निर्यात ब्यापार की बहुत कुछ खोई हुई स्थिति फिर छुदर गई थी। 
सन्‌ १६३० से फिर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर कोयले के उययोग 
पर भी पड़ने लखा । कोयले की खपत जैसे-जैसे कम होते लगो वैसे-बैसे मूल्य गिरमे 
लूये। इसका परिणाम उत्पादन की कमी का होना स्वाभाविक था । सीमास्त 
खानों से अपना उत्मादन वंद कर दिया और दूसरी खानों ने अपना लागत 
खर्च कम करने की दृष्टि से उस्तादन को इर ठरद्द से बढ़ाने का प्रयत्न किया। 
चू'कि कोयले को मांग के मुकाबले में डत्मद्व अधिक या:इसलिये मूल्य गिरते ही 
गये ।'बच्॒पि उत्पादन की मात्रा २ करोंढ़ ४० लाखं दन.से क़म होकर २६३३ में 


श्श्द भारतीय अर्थशारप्र की रूपरेखा 


कमा 
र कराइ़ टन के नीपे पहुच गया थी, पर किर भी सपत वी 00302 
थोड़ी ही रही | कायने पे उद्योग को यह स्थिति १६३६ तक चल अपार होती री 
से लगा कर दिवाय महायुद्ध ब्रारम्म तक स्थिति में उ्तरोततर गे कोयला गये 
कोयले की श्रातरिक माग बढ़ने लगा। विर्यात भी बढ़ा । लका के मा आर 
लगा और चीन ज्यपान की लड़ाई य॑ कारण मुदूर पूर्व के बाजार म|। 
कोयले के लिय खुल गये | द 
द्वितीय महायुद्ध और इसके पश्यात-द्वितोय मदासुद हा 
वा मे भी कोयज्ञे क यद्योग की स्थिति में मुदार आता गया | पर १ के कोने 
दिखने लगा कि कोयले व उल्ादन में फिर कमी आरही है और देश ते 
हा अकाल छा अनुमय किया जारहा है। मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ने छ' 


गई समुद्रतटीय 
विशेष इद्चि ६४२ क बाद स हा हुई। यातायात का कठिनाई श्रीर देता को 
जहाज़ा को कमा तथा मजदूरों को कमी का भा श्रमर उत्तादन पर भुः 2 
सरकार और खातों ने उत्पादन 


त्पादन बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयत्न डिया, जैसे कि 
हज काम करते के लिय बाहर में मह़दूरों को मी की गई और उत्तादा कर मे 
करने + लिए वइ श्रा्िक प्रलामन जैसे उत्पादन योनस, श्रतिरिक्त लाम म 
पट झादि दिये भये। बहुत सा मशोनरी भी बाहर से मगाई गई। इन 7 हर 
मपतना का ब्रसर हुआ और उत्पादन में लो कमी आग थी बह प्रराव हरी“ 
परी हो गई। कोयले का बुल उत्पाद 


न १६४२ में २ करोड़ ६४ लात हि 
अगमग था बह २६४३ मे २३ करोड़ रन शी रह गया। रह ध४ में बहुत | 
दड्धि हुई पर १६४५ में उपपादन २ करोड़ ६० लाख टाय के लग भग पहुँच हा 
मूल्यों का जहा तक सवाल है जब उनमें बाराबर तेतो श्राती गई तो १६४४ 

गएकार ने मूल्य नियनण लागू कर दिया। कोयले के विनरण पर भा भ्रावरक 


गम मानना चाहिये। प्राकस्तान में ३० लाख टग 
क थास पास की जां खपत दोन 


पे थी उसमें देशने विमाजन के कारण अतर 

थाना सर्वया स्वाभाविक है| ध्रस्तु आज कोयले के उद्योग के सामने फिर यही 
समस्था है कि उत्पादन माग से अधिक न हो जावे । क्र 
भनिष्य--कोयले के उद्योग का किसे भा आधुनिक ओऔद्योगिक राध्ट ऐे 

लिये बहुत बढ़ा महत्व है। इसको सफ्लता के मार्ग में मारत में जोन्जो 
कटिनाइया हैं उन पर अब हम विचार करेंगे। रुव से बड़ी बात तो यह दे कि 
अच्छे छोषते की माश हमारे देश में उहुत नह है। अच्छे कोयले की मात्रा का 


संगठित उद्योग-घंचे र्श्ह्‌ 


एक अनुमान यह दे कि खपत के वर्तमान आधार पर लगभग ७० वर्ष में व 
कोयला [ ७५ करोड़ टन ] खतरे हो जावगा । परन्तु सन्‌ १६४७ में भी, ई आर. 
सी ने यद अनुमान लगाया कि बढ़िया कोयले की सात्रा २२६ करोड़ टन है। 
ओर यदि कोयले को संचय करमे की समुचित व्यवस्था की जाय तो २०० वर्ष से 
अधिक हमारा कोयला चल्ल सकता दे। कोयले के रिजर्व की सात्रा का जो कुछ 
भी हमारा अनुमान हो, इतना तो साफ़ ही ई कि वढ़िया कोयला जो लोहे और 
इस्पाल के उद्योग में काम आता है अधिक से अधिक समय तक संचित रहे 
[ कनज्र्व हो ] इसका पूरा-पूरा प्रयत्त किया जाना चाहिये | १६४६ की कीयला 
समित्ति [ कोल कमेटी ] ने भी राष्ट्रीय छ्वित में इस बात पर बहुत ज्ञोर दिया 
था कि वढ़िया कोयले के संचय [कन्ज़रवेशन ] की पूरी-पूरी व्यवस्था होनी 
चाहिये | अद्ां-जहाँ घटिया कोयले से काम चलउकता दो, जैमे रेलबे में, तशा 
फपास उद्योग में, बहा बढ़िया कोवले का खर्च बन्द करदेना चांहिये। १६४६ में 
इस समस्या पर विचार करने के लिए मारत-सरकार ने एक समित भी [मेडे- 
लरजिक्ल कोल कंज्स्ब्रेशन कमेटो] निशुक्त की दे | इसकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित 
नहीं हुई है। कई भ्रकार के कोंयलों को कारबनाइज़ेशन के लिये मिलाने से भी 
बढ़िया कोयला उत्पन्न हो सकता दै। कोक बनाने के लिये भी घटिया कोबला 
काम में आसकता है, ऐसी खोज द्वाल में कौंसिल श्रॉव साइम्टिफिक एंड 
इंडर्ट्रियल रिसर्च ने टाटा स्टोल कंपनी की सद्वायता से की है । इससे मी बढ़िया 
कोयले में बचत हो सक्री दै। कोयले के उद्योग से सम्बन्ध रखने वालो दूलरी समस्या 
चह है कि कोयला खोदने को वर्तमान पद्धति को अधिक वैज्ञानिक बनाया जाये। 
कोयला खोदने की जो पद्धत्ति [ पिलर एंड स्टाल ] आज इमारे देश की ख़ार्नों 
में अविक्रतर: प्रचलित है और जिस के फारण कोयला खराब होना है और जो 
पद्धति सुरक्षित भों कम है, उसके स्थाव पर अ्रधिक वैज्ञनिक [लोंग वाच ] 
पद्धति काम में लानी चाहिये | बडी खानों में इस पद्धति का सुद्ध के समय से 
उपयोग भी कित्रा जाने लगा है । कोयले के उद्योग की तीसरी समस्या यह दे कि 
चूकि इस समय खान में काम करने चाले मजदूरों की संख्या उत्पादत के 
मुकाबले मे कहीं अधिक हे, इसलिये अब उत्पादन को बढ़ाने का प्रवत्त होना 
चाहिये। कोयले को लाने-लेजाने की कठिनाई भी . कई वार उपस्थित हो जाती 
है। अतः यातायात सम्बन्धी कदिनाई को इल करने का भी बराबर ध्यान 
रखना आवश्यक है। अन्तिम वात कोयले के निर्यात के बारे में है। चद्यपि आज 
भारत का कोयला होंगकॉग, न्यूज़ीलेड, आस्ट्रेलिया आदि देशों को मौ जाता है, 
पर लंका, सिंगापुर, मलाया प्रायद्वीप, और वर्मा तो भारतीय कोयले के स्थायी 


सच० भारतीय अपशास्त्र की रूपरेखा 


चाजार माने जुसइत हैं । पल आ्वरयव॒ता है इस बात की कि बढ़िया इेलसा 
वागिव दाम पर नियात क्या जाए । यदि ठपयुतत बाता का इस पूराचूप प्यान 
रख सके तो कॉयले के उद्योग का मतिष्य उज्ज्पल माना जाएछता है। भाल 
सरकार ने १६४६ म कोयले क यद्योग का समस्याओं पर विचार करने के हिए 
एक कमेटो नियुक्त को थो। इसने बइ स्िफारिशें की जिन में से एक पा 
फिफारिश यह थी कि एस राष्ट्राय कोयला आयोग नियुक्त किया जाय जो कोय' 
सम्बधा समस्त प्रशर्ना क| सचालन करे शौर विभिन मत्रालयों कौ बजाय एक 
है| मवालय स सब समस्तराओों का सम्बंध रहे। शत सिफारिशों पर जिधारन 
करर भारत सरकार न एस पर गपार्टी फॉर दा कोल इ इस्ट्रा, इाल में रिउठ 
का है जो दस उद्योग सम्बवा विभित समस्याओं पर श्रपनी राय दगी। इन 
समस्याश्रों म कायले का उ्नादन-वृद्धि, उ्ादन-लागत में कमी, मजदूरों, ब्ववत्था 
और उगटन का कार्य-कुशलता में बृद्धि, वैज्ञातिकस, श्रय विक्रय और कोयले 
अकार में सुधार की समस्या य ग्रमुस्त्र हैं | 
एज्लीनियरिंग उद्योग --एड्रानियरिंग उयोग क्रिसा एक उद्योग का नाम 
नह है पर उठ उद्योगों का सामूहिक नाम है। एजीनियरिंग ड्योगों में निम्त 
उद्योगा का समायश क्या जाता हे--सझचरल एंजोनियरिंग मिसके श्रठगत 
पल बनाना, तथा हेंगर्े ट्रशशान टावस, तेख पे कुए, श्रादि दूसरे इस्गठ के 
वामा का निर्माण करमा भ्राता हे औद्योगिक प्ला-ट और मशौनरी के निर्माण 
का उधोग , एजिन बनाने का उद्योग » मोटर (श्रोदोमोदइल) श्रादि बनाने 


का उद्योग , हवाइ जद्ाज़ बनाने का उद्योग , मशीनद्वल्स का उद्योग गिसके 
झ तगत व तमाम यात्रिक उपकरण (मस्निश्नल कट्ठाविसेज्) था जाते है तो 
जकड़ा या घातु के बाटने, पोलिश करो, या उन पर काम करने के लिये 
हैक होते हैं सिलाइ का मशीनों, बाइशिकिल और इरौकेस या लालटेग 
के उद्योग जा इल्‍्की एजानियरिंग के नाम से जाने जाते हैं, बिजली थे सामान 
आदि ५ लेम्प, मोटस, तार और प्रेबन्स, एजूडलेटर्स 
श्र ड्राइसेल्स, दिवली प्लग, सोरेट श्रादि, ट्रासफोमर्स 
» पार प्लाट्स रेडियो रिसावस का उद्योग 
और स्लोफोन क॑ सामान का उद्योग। एच्रीनियरिंग उद्योग में स्टौल पोर्गिक 
क्ग काम जिसके द्वारा कच्चे इस्पाद से फ्िनिरड इस्पात बगाया जाता दे और 
स्टील फ्रेवरीयेशन को तमाम किजायें जैसे पेंट करना, मशोनिग, डिलिंग 
(छेद करना), रिपटिंय आदि जिनके द्वारा 'रोल्ड स्टील! को निस काम में वह 
आने वाला हो उसके चोग्य बनाया जाता है, मो आ जाती हैं। एचीनियरिंग 


संयठित उद्योग-घंचे स्र्र 


डंचोनों की निदती आधार भूत उद्योगों में होती है और इसकी प्रगत्ति लोहे 
और इस्पात के उद्योग पर बहुत कुछ निर्भर होती है, क्योंकि लोद्य और इस्पात 
ही इन उद्योगों का सबसे प्रमुख कचा साल है | भारत में एंजीनियरिय उद्योगों का 
अभी बथेष्ट बिकास नहीं हुआ है यद्यपि पिछले वर्षों में इस दिशा में प्रयत्ति अवश्य 
हुई है । जब १६२४ में इस्पात को संस्कुण मिला तो उसका असर एंजीमनियरिंग 
ड््योय को प्रोत्साइन देने का भी हुआ | परन्‍्ठ विश्वव्यापी मंदी के कारण इन 
उद्योगों को भी कठिनाई का स्ामाना करना पढ़ा | द्वितीय मद्दायुद्ध के समय 
से फिर इन उद्योगों को प्रोत्ताहन मिला है | जैसे-जैसे देश का आिक और 
ओद्योगिक विकास दोगा वैसे-बैसे इन उद्योगों का विकास होना भी अ्रवश्यम्भावी 
है। चास्तव में बात तो यह है कि इन उद्योगों की उन्नति पर ही वहुत कुछ 
इमारे देश का औद्योगिक विक्रास आधारित है। द्वितीय मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ 
देश में लो श्रोद्योगिक मंदी आई और देश के विभाजन से जो हमारे भाल के 
लिये बाज़ार की हानि हुई उच्तका असर भी एँजीनियरिंग उद्योगों पर पढ़ा। 
इन उद्योगों की प्रगति के लिये निम्नलिखित सुविधाओं की आवश्यकता है-- 
अज्ञदूरों को ट्रेनिंग खास तौर से ट्रेड मिस्त्री की व्यवस्था, यातायात की सुविधा, 
रेलवे-किराये में सहानुभूतिपूर्ण नीति, उदार करूनीति, अच्छे कोयले की 
च्यचस्था सस्ते दामों पर, मजदूरी का उत्पादन के साथ संबंध। छुछ खास-खास 
इंजीनियरियग उद्योगों के सम्बन्ध में देश को प्तमान स्थिति क्या है, इसका दम 
अब शअत्पन्त संज्षित वितरण यहां देंगे । 
स्ट्रकचरल एज्डीनिय्ररिंग उद्योग :- इस उद्योग से सम्बन्ध रखने बाली 
फ़मों में से खांस-खाउ फर्म कक्कते [१६), वम्बई [६] और मद्रास [३] में दे । 
इनके काम को माँग ग्रधानतः सरकारों की ओर से हो होती है। देश में 
विकास रुम्बन्धी घोजनाश्रों को जैसे-जैसे कार्यान्वित किया जायगा वैसे-बैस्ते इन 
उद्योगों को मांग भी बढ़ेगी । 
ओद्योगिक प्लान्ट सम्बन्धी उद्योग :--मशीन-उतल्तादन का उद्योग भी 
देश के औद्योगिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक ई। अब त्क हम मशीने 
विदेशों से मैंगाते रहे हैं। लगभग १०० करोड़ ८० को मशीनें हमारे देश में 
डर साल आती हैं। इस उद्योग के लिये सब कच्चा माल [लोहा-इस्पात, पोतल; 
कांसा, एलोम्यूनियम एलोवे, रिवेट्ल, पाइप्स, ट्यूहज फोर्जेंड स्टील के पदार्थ] 
हमारे देश में उपलब्ध हईं और जैसे-जैसे डेकनोलोजिकल स्कूल आदि की संख्या 
देश में बढ़ेगी, टेकनिकल स्किल की कमी का अश्न भी इल हो सकेगा इस 
क्चन में सबसे प्रमुख फ्र्म टेक्‍्सलटाइल मशोनरी कोस्पोरेशन लि० है, जो करों 
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और नबुओं का उद्यादा करता है| टेक्सटाइल सशीनरों वा उत्गदा झरल 
वाला उुछठ आर फ्में मो इमारे दश में हैं जि 
एल्िन इच्चीग --रव यातायात क विस्तार और विकाठ के मार्ग मं 
एक बढ़ा कटिताइ पयाप संख्या में एजिय नहीं मिलने की रहो है। हमारे देश 
में दा रंलई बक शॉर्पों मे (अजम॑र और जमालपुर) एडिन तैयार करने का काम 
हुआ है। पर तमाचपुर मं एजिन बनाने का कायम रई्६-२६ में बाई हों गया। 
टादा लोकोमाटिव एट एलोनियरिंग कपनी वैयक्तिक श्राघार पर आरम्म हिंपी 
गया एविन तैयार करने का प्रथम स्यवसाय था। १६०६ में मारत सरकार ने मा 
यह निरचय किया कि एप्रिन तैयार करों का एक कारछाया स्थावित किंग 
जाये । इसा निरयय के अनुसार पश्विम बंगाल में सितरशन [मिक्षा नाम] नान 
+ स्थान पर इंडियन रेलर मेययूफक्वरिय वर्क्स नाम के कारखाने की टपासता 
का ना उरी है और नवस्थर १६५० में उसक द्वारा पहला एंजिन तैयार मी 
किया जा चुका है। श्रमी तो बाहर से ए जिन के भागा का आयात करपे ए. विन 
तैयार किये जाते है, पर घौरे घोरे इन मार्गों का विर्भाण भी इस कारखाने में 
शुरू किया जा रहा है आर ऐसा आशा है कि १८४४ तर सब भाग पहीं 
बनते लगंगे भ्रौर इस पकार पूरा बिवरजन म बना एवि। १६४४ में वैद्यार 
शने का समावना मानी ला सकता है । यह भी शथ्राशा है कि १६४४ तक 


१२० रुशम ए. जिन श्रौर ५० अतिरिक्त बोइतर्स, जो इस कारखाने का श्रविकरम 
डलतादन का लक्ष्य हे, बन संग । 


टर उद्योग - मोटर उद्याग भी एक आधारभूत वद्ोग दै जिस 
शाति और युद्ध दोना हो समय मे बहुन महर्व है। आरम में कुछ विदशी फर्मो 
की शाखाएँ यहाँ स्पापित हुई जैसे बम्दई में “जनरल मोटर्म एसम्बलिंग प्लांट 
जिदेने विदेश से ग्राय हुए विभिर हि 

काम शुरू फिया। २६४६ म प्रोमियर ओरोमोबाइल्स लि० माम के एक मारतोय 
पम की बब में स्थापना हुए । इसी प्रकार पुराने बढ़ोदा शाय में हिलुल्ान 
मोटस को स्थापना की गई। १६४६ में उुल ३६८७७ मोटर शाड़िया अलग झलग 
हिस्से मिला कर तैयार ( एसम्वलिंग ) का गई । हाल में विदेशों फर्मो पे 
सहयोग से नुछ नई फ्में भी स्थापित हुई हैं। मोटर एक्सेसरोज़ की सरकार से 
था के विकास के लिये इस बात की सयमे बड़ी 
विक्ाविक हक कक व मे धा उलादव भी आम 


058: पद्म में प्रयन अपश्य हो रहा है पर इस ओर अधिक 
// 7 की आवश्यकठा है। इसका एक उपाय यह हैक कोइ मी मीटर 


संगठित उद्योग-घंधे र्घ्रे 


तैयार करने वाली फर्म अधिक से अधिक अमुक मूल्य तक के हिस्से ह्वी वाइर से 
“मंगा सकती है, यह निश्चित कर दिया जाए, और यह मर्यादा धीरे-धीरे कम 
की जाए | इसका श्रतर मूल्य में कमी होने का भो होगा | दूसरी बाघा इस 
जद्योग के मार्ग में यइ बताई जाती है कि विभिन्न रूपों मे इस पर कुल मिलाकर 
करों का भार अ्त्वधिक होजाता है--जैसे आयबात कर, बिक्री कर, रजिस्ट्रेंश' 
'फौस, पेट्रोल पर लगाने वाला कर तथा टायर आदि दूसरे सामान पर लगाने 
बाला कर | ये सव द्वी मिलकर मोटर पर होने वाले खर्च कों बहुत बढ़ा देते 
हैं। मोटरों आदि पर लगने वाले करों से सरकार को २८ करोड़ रुपये की गाव 
होती है जबकि सड़कों को पू'जीगत ( क्रेपीटेलाइज़ ) क्रीमत २०० करोड़ रुपये 
के लगभग है | इसका अर्ध है पूजी पर १५४प्रतिशत आय । जब रेलवे में लगी 
यूजी पर सरकार ४ प्रतिशत से संतोप मानती है तो मोटर पर १४ प्रतिशत 
अवश्य द्वी बहुत है। इसमें कमी करना श्रावश्व्क मालूम पड़ता है। मोटर 
यातायात के राष्ट्रीयकरण कया परिणाम भी मोटर-उद्योग के प्रतिकूल हुश्रा है 
क्योंकि मोटरों कौ मांग पर इसका चुरा अलर पड़ा है। पर राष्ट्रीयकरण के 
परन पर इस प्रकार तात्कालिक और तंकीर्ण दृष्टि से विचार करना गलत है 
और उसके मार्म में जो वाधावे मालूम पढ़ें उतको इल करने की ओर ध्यान 
देना चाहिये न कि राष्ट्रीयकरण के विचार का ही परित्याग कर दिया जाये! 
हवाई जडाज़ उद्योग--अभी इस उद्योग का हमारे देश में अ्रमाव ही 
ई। हिन्दुस्तान एयर क्रोफ्ट लि० नाम की एक फेक्टरी १६४० में स्थापित की 
“गई थी जहां बाइर से आये सामान से इचाई जहाज तैयार किये जाते है। घुद्ध के 
उमथ इस फेक्टरी का महत्त्व बढ़ गया और इसने प्रधानतया एक सरकारी 
फैक्टरी का रूप ले लिया। भारत में एलूमिनियम और उसकी निश्चित घाधु 
इहोती दे जो हवाई जह्यज के उद्योग के लिये आवश्यक है | अतः इस उद्योग का 
हमारे देश में विकास हो सकता हद । हिन्दुस्तान एबर क्रेफ्ट फेक्टरी को अच्छी 
पति हो रही है। 
मशीन इल्स--छ्ितीय मद्ययुद्ध के पहले अधिकांश मशीन हइल्स विदेश 
से आते थे ] पर फ्रान्स के पतन और जापान के बुद्ध में शामिल दोने के बाद 
जब वाइर से माल का आना वनन्‍द-सा होगया ठो हमारे देश उद्योग को 
पस्साइन मिला । हमारा बार्षिक उत्तादन १£ इज्ञार मशीत हल्स तक पहुँच 
ञया | कलकचा, बम्बई, सतारा, हरीहर, वटाला, और लुधियाना इस उद्योग के 
प्रमुख केन्द्र हैं। १६४६ में कुल उत्मदल ६१ करोड़ रुपए तक पहुँच गया था | 
अर युद्ध के बादं से इस उद्योग को स्थिति मांग फेम हो जाने के कारण संत्तोष- 
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स्पा 

जनक नहीं रहो है। १६४६ में कुल उस्तादन ४८ लाख रुपप का दी पते 
था। माग की क्‍गी ये कर कारण हैं, जैसे विकास की योजनाधों | काः ् 
नहा होने से माग को वमा होना, विदेशी मशौर्नावी कम हक हे हर 
और युद्ध कालीय सामान की सरहार द्वारा सस्‍ते दामों पर बिरों! का पर 
बतमान फंक्टरियाँ की यद हालत हा रहां थी, उधर भारत सरकार के 
फक्टरी काफी बढ़े वैमोरे पर स्थापित करने का निशय यर लिया था पर 
मसरफार के इस तिश्चय रा विराध किया गया और डसरा ध्यान द्र्स 
आफपित किया गया कि इस गसय मांग में गिरावट आती जा रही दे तो माल 
सरफार ने अपने निर॑य म श्रायर्यक परिवनैत कर दिया। दब मारत के ढ 
श्८ करोड़ रुपय की बजाप ६३ करोड़ का पृ जी लगायगी श्रौए उत्तादा ८ करे न्‍ 
कौ जगइ ४ करोड़ रुपय का ही झिया जायगा | इसके श्रलावा सस्वारी हक 
में व मगानें तैयार होंगी जो अब तक चैयन्तिक फक्टरिया मे तैयार नदी पा 
हैं, ताकि ब्रापम में प्रतिस्पर्दा य हो । यह झाशा है हि प्राय धर्ष में यद गस्टा 
की योजना कायाजित हो सफ़्गो। सरकारी पेक्‍्टरी में हाइस्गाठ लैपूस, 50 
स्पाद् शर्पिय मशानें, और ब्यूट्ा टिलिग मशौरें लए तौर से तैयार का 
दरा के आथिर विकास भ इस उद्योग का घड़ा महत्व दे। प्रिग श्राएएन) 
रोह्ड स्टोन के पदाथ औ्रर अलोइ घादु तथा कोयला, योक, चूना पत्थर और 
लकड़ी का इस उद्योग में कचे माल व रूप म आवश्यकता होती है। ये सब चीे 
हमार दश में उपलब्ध हैं । 

सिल्राई की मशीनें--भारत म हगमग १ लाख सिलाई को मश्ाना की 
पाषिक खपत है। १६४६ से भारत में २४००० मशौरेँ तैयार की गई । 


अविवतम उद्यादन शक्ति साल मं ३७००० मशीनों के लगमग है। परिचिमी 
बंगाल, पूर्वी पत्राद और पपसू मं इन मशानों के बनाने ने कारराने हैं। १६४० 
में ४६ लाल को पू जी शनमें लगी हुई थो। 

ाइसिक्लि--इस उद्योग का प्राइम क्‍लकते मे *६३८ में हुआ झोर 
कुछ भागों के उद्याइन क खाय 


को इसने कार्य आ्रार्म किया | युद्ध म इस उद्योग 
को प्रोस्ताइन प्रिचा। भारत में सारकिला की वार्षिक माग ३ लाख है और 
हमारी उत्पादन शक्ति ६० हतार के लगमग है | १६४७ म ११ फंक्टरियां इस 
उद्योग म थीं जिनम १६०० आदमी काम करते ये और ७ लाख के लगभग 
पूजी लगी थी | 


इरीकेन ले दर्न-इस डद्योग में ६ संगठित फस्टरिया है| देश को छुल 
माय ४० लाख लालरेनें प्रतिवर्ष हे | १६४६ मे २७ सास लालटेनें इमारे देश में 


संगढिठ उद्योग-बेब र्श्र 


: तैयार हुई! | इसारी उत्पादन क्षमता हेइ लाख लालवेनें है। 

”. विजञली का सासान--हमारे देश में ₹८ विजलो के पंखे, £ विजली के 
लेग्प, और ६ एक्तेसरोज़ जैसे स्विच प्लम आदि और ५४ फ्लैश लाइटस की 
फेक्टरियां हैं | के. अलावा वाबर और केबल्स, मोटर्स और 
एकुमूलेटर्स और ड्राई सेल्स तथा ट्रान्तफोर्म्स भी हमारे देश में थोड़े बहुत तैयार 
होने लगे हैं । 

डीजिल एजिंन--अपनी सादा बनावट, और संचालन और सस्तेपन के 
कारण डीज़िल एंजिन का बडा प्रचार दो रद्मा दै | पानी निकालने, और खेती 
काम में तथा रेल और सड़क के याताद्रात में इनका उपयोग हो सकता है ! 
सतारा, दहेली और कोल्द्वापुर हूं। भारत में लगभग 
४००० डीज़िल एंजिन इर लाल चाहिये उत्पादने-शक्ति 
१६४६ में ५२०० एंजलिन थी पर वाल्तत्र में केवल २१८० एंजिन वैयार किये 
गये । बाहर से बहुत से एंजिन थ्रभी आयात होते है। भारत-सरकार एक फ्ेक्टरी 
स्थावित करने के प्रश्व पर विचार कर रही दे । 
पाषर प्ज्ञान्ट्स--बिजली उत्पादन के काम ने ये पावर प्लान्ट आते हैं । 
हमारे देश में अभी बह बिल्कुल सैयार नहीं होते हैं। भारत-तरकार ने इस 
संबंध में एक थोजना बनाई थो पर वद आर्थिक कठिनाई के कारण स्थग्रित 
करदों गई। 
रेडियो रिखीवर्स--पिछुले वर्षों में रेडियो रिसीवर्स के उद्योग में यथेष्ड 
प्रगति हुई है । १६४७ में भारत की उत्पादन क्षमता ८००० सेट्स को थी। 
१६४६ में रेडियो रिसोवर्स को उल्रादन शक्ति ६० हज़ार सेट्स प्रति वर्ष थी 
और 5६ हज़ार सेट्स का बाल्तविक उत्पादन था जबकि १६४७ में उत्पादन 
३००० हज़ार सूद था। 
देलीफोन इक्विपमेंट--वम्वई, कलकत्ता और देहरादून में टेलीफोन के 
सामान तैयार करने की एक फ़ेक्टरी है। जुलाई १६४८ में बंगलोर में 
इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ नाम का एक कारखाना भारत-सरकार ने स्थापित 
क्रिया इसमें मैसूर सरकार और इंगलैंड को ओटोमेटिक टेलीफोन 
इलेक्ट्रिक कंपनी की साकेदारी मी स्त्रीकार करली गई | १६४६ के आरंभ 
में इस फेक्टरी ने क्राम करता आरंस कर दिया । इसकी उलादन-क्क्ति ५० 
इज़्ार टेलीफोन और ३४ इज़ार एक्सचेंड लाइन्स प्रतिवर्ष है ॥ 
रासायनिक उचद्योग---कई उद्यो्नों का सामरुद्दिक नाम रासायनिक उद्योग 
है । थे उद्योम दो प्रकार के दोते हें- (१) भारी रासायनिक पदार्थ, जैसे -- 
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रघइ मारतौय भ्रथशास्त्र की स्परेखा 


सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोग्तोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, विभिन्न प्रकार कै 
सनफंट, एलफेलीज़ जैसे कास्टिक सोडा, सोडा एश, एमोनिया और एलब्रैलाए 
पदार्थ जैसे न्लीचिंग पाउडर, क्नोरीन, पोटेशियम क्लोरेट, और राप्तायनिक साई 
कैसे एमोनियम सनफोट, मुररफोसफ्रेट पोडेशियम नाइट्रेटआदि। (+) पीमती 
रासायनिर पदार्थ ( फाइा पेमिकल्स ) में फ़ोटोग्राफी के काम मे घोते वाे 
रासायनिक पदार्थ, डूगज्ञ और फार्मेस्पूटिफ्ल पदार्थ, पटस, वानिश और रण में 
पदाथ गिने जाते हैं। भारतीय रासायनिक पदार्थ कृषि और ट्योग घरों में काम * 
आते हैं और इसालिये उनको गिनती श्याधारभूत उद्योग में होती है। ये पदार्थ सो 
माता मे और सस्ते दामों पर तैयार किये जाते हैं | प्रीमती रासायनिक पदाव 
कम मात्रा में उस्तत्न किये जाते हैं और उनके उत्पाद में कौशल वो श्रहि 
आवश्यकता हात! है। अब हम भारी रासायनिक पदार्थों के उद्योग के पारे में 
सन्तप में कुछ लिख”ंगे। 
प्रथम मद्दायुद्ध क पहले तक रासायनिक उथोमो का इमारे देश में बहुत 
विकास नहीं हुआ था यद्पि बहुत सा कच्चा माल हमारे यहाँ उपलब्ध था। 
प्रथम महायुद्ध >े समय विदेश से आने पाले राखयनिक पदार्थों का धागा 
कण होगया और देश में माँग वढ़ गई | इससे इस उद्योग को प्रोत्साइन मिला। 
पर शुद्ध समात्त दोजाने के बाद विदेशी प्रतिस्पर्दा फिए बढ गई | अत संरहाए 
दारा सरछण देने का प्ररन उपस्थित हुशआा। टेरिफ बो्द ये १६२८ २६ में जाच 
करके सरतण ते पल म राय दी और मारी रासायनिक उद्योग सरदण पादत 
६३१ भे पास क्था गया । सगनशियम क्नोराइड के झल्ाया जिसको आंयधि 
मार्च १६३६ तक थी और तो बाद मे १६४६ तक के लिये बढादी गई पी, बारो 
है पदार्थों को सरचण माच १६३३ तक हो दिया गया। संरक्षण े माद री 
नल दर अलाद। इस देश मवास्तव में प्रारम्भ हुआ। इसौसिल 
ण्श बा कास्टिक लोहा लि० नाम की दो बढ़ी कम्पनियाँ सोडा 
' उद्यादन के लिए. स्थापित भी की गई। 
सा _ उयोगों को काफा प्रोत्छाइन मिला है। भारत 
इन उदयोगा का चदत असर जा हिल 80325 क्योंकि युद्ध को 57 
रिसर्च बोड ने भी इस उद्योग का श्रगित में आय साइटीफ्कि एएड इण्डरिएट/ 
पदार्थ जो पहले बाइर से थ्राते ये परे मी योग दिया । कई राताव 
कोपर सलफो हलआपक हमारे यहाँ तैयार किये जाने लगे 
लिफ 2, सोडियम सल्लफाइड, ल्वाचिंग ह का 
उल्तादन पहले से बहुत बढ गया जैसे बलपयरिक  लतोपिन आदि । कई मे 
क्र अलफ्यूरिक एसिड का उत्पादन पिछले दस वर्षो 


संगठित उद्योग-घंछे - -. श्र 


सीन छुता बढ़े गब्या | इसी अकार हाईड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक - एसिंड 
का उत्पादन युद्ध के पहले ३६० टन और ४०० टन अब क्रमशः या, ६४०० टन 
हाईडोक्लोरिक एसिंड का और २७४० -टन नाइट्रिक एसिद का उत्पादन होगया । 
चह्ी बात कास्िटिक सोडा और ब्लीचिंस पाउडर के बारे में है, यद्यपि आजकल 
इन उद्योगों की स्थिति फिर कठिल होगई है। सोडा एश बाइईक्रोनेट्स, मेगनेशियम 
और मेगनेशिबम सलफेट आदि का उल्तादव भी वढा है | रातायनिक खाद और 
सुपर फोसफेट के डद्येयों को भी प्रगति तो हुईं दे पर अपेज्ञाकृत कम । लारांश 
“यह है कि अधिकांश रासायसिक पदार्थों के उद्योगों को ट्वितीय महायुद्ध के समय 
प्रीक्माइन मिला श्रौर तद से उनका विकास हुआ ह। देश के विभाजन का असर 
श्न उद्योगों के लिए इस अर्थ मु हानिकर हुआ कि पाकिस्तान के बाजार के बारे 
में अ्रन्तिश्चतता -आराई । युद्ध समाप्त द्ोमे के बाद कई रासायनिक उद्योगों-ने 
झूरक्षण की मॉग को और उनको संरक्षण मिला भी। कास्टिक सोडा और 
ब्लीजिंग पाउडर के उद्योगों ने भी सरक्षए की मांग की थी पर उनकी मांग ना- 
जब करदी गई है | द्वितीब मदाबुद्ध के समय इन उद्योगों का जो बिल्वार हुआ 
उसमें एक वा दोष चढू था कि चह- विस्तार किसी बोजुता के आधार पर 
नहीं हो सका । 
अवतक हमने भारी राशायनिक पदार्थों, सम्बन्धी उद्योगों के बारे में दी 
विचार क्रिया दहै। कीमती रासायनिक पदार्थ, ड्रग्न, और फार्माश्योटिकल्स के 
बारे में इतना- ही कह देना यथेट-होगा कि यद्यपि इन उद्योगों को भो गत 
सद्दायुद्ध के तमय प्रोत्साइन मिला परन्तु अभी ये अपने विकास की प्रारम्मिक 
अवस्था में ही हैं! इन उद्योगों पर भी बिभाजन का असर इसी रूप में पढ़ा है 
कि पाकिस्तान का बाज्ञार अब अपना वाजार नहीं रहा है। 

!. जहाँ तक्र भावी प्रगत्ति क्षय सदाल है दूसरे देशों के सुकाबलें में हमारे 
रासायतिक उद्योगों का ( भारी और कीमती दोनों ) विकास यहुत कम छुआ 
है। पर भविष्य में विकास के लिये काफों युजाइश है! भारी रासायनिक पछार्थों 
सम्बन्धी उद्योग का विकान्न बहुत इुछ उन दूसरे उद्योगों के निकास के साथ 
चेंधा हुआ है जिन में इन पद्यथों का उपयोग होता हैं। कनमतो रालायनिक 
डथ्ोर्गों में भासे सासावन्तिक पदार्थों, का डबचोय दोंठा है। इसलिये एक हद 
तक इलका भी पारस्परिक सम्बन्ध हे । -फाइल केमीकल्स के लिए जद्दों तक इस 
ओस्गेनिक देवी केमीकल्स क्र प्रश्न दे वे इसारे देश में आज भी मिलते हैं,.पर 
“ओरगेनिक देवी-केमीकल्स अमी हम -वाहर से मंगाते ह। -अतः-इस- कमी-को 


मूरा करने की-ओर हमें व्मन देना होया। इसी. प्रकार सिंयेटिक -ब्रस्ज्ञ.के-लिये 
श्छ 














भ्थ्प भारतीय अथशास्प्र को रूपरेखा 


आवश्यक पाइन बेमीवल्स अमी बाहर से आते है।यह कमी मी पूरो होती 
चाहिये। सियेटिक डढा*स्टफ्स अमा हमारे देश में पैदा नहीं होते, पर इर 
उल्यादन दो सकता दे। दसके लिए कोलतार हे उद्योग का विकास कहते 
ज़रूरी है।कोलतार से ही सिंयेटिक दस्ज़ श्रार बढ़े वि्लीटक पदार्थ १३ 
दते हैं। *सी प्रकार इप प्रोरगेविक फेमीकल्स ( सल्फ्यूरिक एसिड श्रादि ) 
अपना श्रावश्यकता पूर्नि मी इस उद्योग वो अलग से करना पढ़ेगी, क्योंकि मौईए 
उत्पादन मौत्‌रा उपभोग म समात होता दै। उपउ न बातों के श्रलावा इेघद 
दोरों ही प्रकार के रासायीक उयोगों की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। सबत की 
बात तो विदेश हे श्रावश्वक मशीनरी आदि के मैंगातें वौदे। बाहर 
टेस्नीशियनों की भी हमें झुछ् समय के लिये सहायता सेनो होगा श्र मा 
प्रदेध भी विटाना होगा क्नि एम अपो लोगों को आयश्यक ड्रेमिंग दे मोँ। 
शवश्यक इक्पिमेंट भर प्रिसीशन इन्स्ूमेंद्स का मी इसारे देश में उत्तर 
करने का प्रयत्न करना चाहिये। इस वे साथ हमें मजदूरों को मोश्रावरप३ 
ट्रेनिंग हेगी होगा। हमें अपने रामायतीर उद्योग + लिए ऐसे मेनेतर चार 
जो ऊँत दर्वे के टेकनोलोजिक्ल इस्टौव्यूड में तैयार किये जायें, और सखाएउर 
शरीर खिल्द मनदूर भी चाहियें। इग रुच बातों के श्रलागर कए रेल के हि 
और श्रायात कर सम्ब्धी सरकार को नीति भी श्रचिक साह्मानुभूविषुर पोती 
चाहिये। सस्ती ओर पर्याप्त विनलो को शक्ति की भी इन उद्योगों के लिये वा 
श्ाउश्यकता है उपयुक्त सव बातों की ओर यदि दम पूरा ध्यान दें तो हमारे 
देश में रामायनिर उद्योगों का अ्रच्चा विकास हो सता है। इस समय का हि 
ही अनुसान तो इससे लगाया ज्ञा सऊता दैकि इस ज्ेत्र में कुल ४७१ उठ्ादग 


बा है कल ३४ बड़े पैमाने पर काम करने हैं | इस उद्योग में हे 
$ करोई रू० के लगभग छूगो टई है जो तमाम उथ्ोगों में लगी ऐँ पीवी 
चैवल २५ प्रतिशत होती व है जो तमाग उदधोगों में लगी 


ते रेस उुद प्रमुख रासाव।| गो गो दे में सरिप 
जानकारी करेंगे। गीयनिक पदों के ट्योगों के विपय में 


कद जज जड़ “भारी रासायतिक पदार्थों में सलफ़्यूरिक ऐमिई का 
खबडा और इजांनिय गे उेपल यह दूसरे डबोगों [ घाद, कपास उच्च 
इसका उपयोग हो ९३ ]ैम काम आता है पर दूसरे राखायनिक पदार्यों मे मी 
एपिद तैयार करनी है | इमारे देश में इस समय लगभग ४३ परम स्परर्ति 
दास्तरिक चार्यिक हैं और उनकी उसादन शक्ति १३ लाख टन है आर 

पक उत्पादन ह६४७ में ३ लाख टन के आस-पास हुआ था || 


संयठित-उद्योग-घंघे &% १] 


इमारी बर्तमान मांग १ लाख टन प्रति वर्ष है । इस उद्योग के मार्ग में एक वडो 
कठिनाई यह है कि गंवक [सलफर] इमें बाइर से मंगाना पढ़ता है। आवश्यकता 
इस वात की है कि हमारे देश में मिलने वाले गंधक वाले दूसरे पदाथों का इस 
उद्योय में उपयोग किया जाये जैसा कि कई पाश्चिम के देशों में होता है | राज- 
स्थान में केलशियम सलफेट चयथेश्ट माजा में होता दे | उससे सलफ्यूरिक एसिड 
तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जारहा है। जिंपसम में भी सधक होता है। 
इसके अलावा चह भी प्रबत्त किया जाना चाहिये कि कई उद्योगों में सल्फ्यूरिक 
एसिड के उपयोग के विता ही काम चलन जाय । जैंसे खाद पदार्थों में एमोनियम 
सलफ़ेश और सुपर फ़ोस फोट झोर हाइंड्रोक्‍्लोरिक आर नाइट्रिक एसिड बिना 
सलफ्पूरिक एसिड के भी तैयार किये जासकते हैं) पर भारत में अभी ऐसा होना 
जहदी संभव नहीं होसकता | खाद-उ््योग के विकास के साथ-साथ सल्फ्यूरिक 
एसिड का उत्पादन भी बढ़ेगा ! 
एज़क श्री ज़ः-- एलकलीज् में कास्टिक सोडा एक अ्रमुख पदार्थ है । यह 
साधुन, टेक्सटाइल्स, कागज़ तथा हूगभग खब बड़े उद्योगों में काम आता है ! 
इसकी उत्पादत क्षमता इस समय १८००० टन वार्णिक है| कुल छुद कारखाने इस 
ड््योग के हैं । चास्तविके उत्पादन १६५० में ११ हजार टन के लगभग हुआ था 
और इमारी वार्षिक मांग ६५००० टन दे ! इस उद्योग के संरक्षण को मांगको 
सरकार ने आस्वीकरार कर दिया है। यद्द आशा है क्लि नए. प्लान्ट की स्थापना 
ओर मौजूदा के विस्तार से शीघ्र ह्वी इस पदार्थ में हम स्वरावलंवी हो सकेंगे। 
कार्टिक सोडा तैयार करने का एक तरीका तो लाहम-सोडा से है और दूखरा 
त्तरीका इलेक्ट्रोज्िटिक पद्धति का है जिससे सहायक-पदार्थ के तौर पर क्लोरोन 
भौ पैदा होता ऐ। हमारे देश में आज भी क्‍्लोरीत जितनी मात्रा में पैदा दोता 
डै उसका पूर-पूरा उपयोग नहीं होता है। क्लोरीन की वर्तमान उत्पादन शक्ति 
६४०० टन है। १६५४०में ४ दज्ार टन क्‍्लोरीन पैदा किया गया। क्लोरीन 
ब्लीचिंग पाडडर, हाइ्ड्रो क्लोरिक एसिड और डो, डी, टी. तैयार करने में 
काम आता है| $सके उपयोग के और नये मार्ग हॉढ विकालने को आवश्यकता 
& | ब्लीचिग पाउडर तैयार करने के देश में तीन कास्खाने हैं जिनमें १६४० में 
३ इज़ार टन के लगभग ब्लीचिंग पठडर तेयार किया गवा। इमारी क्षमता ५ 
हजार टन तैयार करने की है । छाल मे १२ इज़ार उन के आह पास देश में मांस है 
जिसका अधिकांश भाग बाइर से आता है। इसको सरक्षए की मांग भी सरकार 
से अस्वीकार करदी है । 
चोडा एश भों एक दूसरा एलकेली है जो शीशे, टेक्सटाइल्स, कागज 











स६० मारतोय अ्र्पशास्त्र की स्परेसा 


थ्रादि क उपोग मे वाम में श्राता दै। इमारी बायिक माँग ऐ/ै०९०० दम हे 
लगभग है और यन॑यात उत्तादन छ्मता देश के दानों सौराप्ट्र र्ित सादा ओ 
4४००० 7प है। उद्ित दाम पर औद्यागिक उसे की बी इस उद्योग के गा 
में मु थाधा है। यही वाए'ए है कि पूरा उपादन शक्ति का उपयोग नहीं हित 
जाता । १६५० में पुल उत्पादन लगमग ४५ हज़ार टा ऐ था। शंप मा श्रापा३ 
स पूरा होता है। नल 
रासार्या 'फ खाद--इमारे दश में झन्न उद्मादन का हितेना मल है 
यह सय जानमें हैं। इशे से गायक साद का महंत मी हट हों चाता है। 
राणायतिक सादों म एमोवियय पोउफ्ड, एमोनियम सलफट, पोटेशियम बवोंगह 
पोटेशियम माइट्रड, मुपरफोमफ्ट आदि आए हैं। श्राज से दस पए पहले माएँ 
में रासायनिक पदार्थों फा उकतादा पदी ह बराबर था शौर श्ाज भी हुआते 
अधिकाश माग बाइर से हो पूरा हाता दे। इस छोर में पहला प्रवते मद 
सर+।र न बेलागूला नामत्र स्थान मे फ्क्टरां ( उत्पादन शर्ति ७३०० ब्व) 
स्वारित ऊर+ ढिया था। दूसरे फेकटरों १६४८ म द्वावफरोर में ग्रवश संत 
में स्थापित हुई थी इसका उल्ादन शक्ति इ८५०० टय यार्विक था। खबरे वी 
बोजगा मियरी ( विद्वार ) में ३३ लाल टव उपादम शक्ति का पटरी स्थार्सि 
करने की दे। यह पेक्टरा मारत सरफार द्वारा स्थापित का जा रही है ५ 
दोनों ह। पेफ्टरिया एमोनियम रखरेट का उत्पाद फरेंगी। हमारे देश में एमोविवन 
सर्केंट का बतमान उल्यादन बटुत कम है । दिछ्धते थर्षा मे प्रगति श्रेय ष्ू्‌ ईद 
देश की ६ फेफ्टरियाँ में जिनकी उसाइन उमता छ८ इज़ार टन प्रति तर है। 
१६४० भें ४८ दृगर टय एमोजियम सवपेद जैबार किया गया था| प्यमोनियम 
सलफे? > अन्ाता हमारे दश में उच् पैक्टरिया मुपरफोसपेंट की भी हैं 
पार फोसफ्ट का १६५० मे ५९ हज़ार टन का उत्पादन हुश्या था| इस समय 
दैश में मुसस्फोग्रपेट तैयार करने के १४ कारणाने हैं निमका फुल उथादन दमा 
के 02० उन हे । यह रोक फासपेट से गैयार दोता है! रोक पोस्पेट इमें बाई 
जन का म्ते मैंगाना पड़ता है। एमोनिय्रा खाद को 29% 
'कलादन लतसग बाप वन के है, पर उसके मुझावले में हमारा वे ॥ 
>खादों के ड्यादन भ. टसि ही हे। इएसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 204] 
येह् तभी सभव दा सकता है अप भा कम जी शान 
पके भारतीय श्सिन इनक उपयोग से परिित 


हे; इनका कगा- पकी पहुंच के आदर हो श्रौर आसानी से थे खाद उॉए 


तक पहुँच सकेंगे 


संयठित -उद्योच-घंवे : रद 


हमारे रसाज्ववसिक उद्योयों के उपयुक्त विवरण से. बह स्प४ हो जाता है 
कि कास्टिक सोडा, खोडा एश और ब्लौचिंग पाउडर में -भारत- स्शवलंबी नहीं 
है। सलफ्यूरिक एसिड; लिक्दिड क्लोरीज, वाइक्रोसेट्स, केलशियन क्लोर! 
मेंगनीज्ञ क्तोराइड और फ्रोटोग्राफी में काम आने जाले तीनों रासायनिक 
पदार्थों में मारत स्शचलम्त्री है । उलफ्पूरिक एसिड और फोटोग्राफी में कान 
में आने वाले रासायनिक पदार्थों को छोड़कर, बाकी के सब रासाय। 
हमारे देश में उपलब्ध कच्चे माल से ही तैयार होते है । 
चमड़े का उद्योग-न्याव, मैंठ, मेड, वचक्॒री आदि पसुत्रों के शरीर से, 
सकी मृत्यु के चाद, जब खाल हृटाई जाती है तो उसे कश्चा चमढ़ा का 
शाय-मैंस के चमड़े के लिये अंग्रज्ञी में 'दाइड' राव्द और भेढ़ बकरी के उसड़े के 
लिय 'शिकिनों शब्द का प्रयोग होता है| चमड़े के लिये ही जानवरों को मार कर 
जो खाल-उठारी जावी ह-वह बड़िया होती है और मरे हुए जानवर्से फे शररर 
से को खाल डतरती हे बह घर्टिया होती है। घार्निक भावना के कास्ण भारत 
में याव-मैंशों को चमड़े के लिये प्रायः सारा नहीं जाता | इसलिबे इस प्रकार का 
ऋमद़ा बहुत क्रम होंठा ई | सेड़-बकरी के चमड़े के वारे में यह बात लागू नहीं 
होती | यह चमढ़ाअधिकांश भें उन जानवरों का दी होता हे जो मांस के लिये 
मारे जाते है। भारत में गाय का चमड़ा १ करोड़ ६५लाख ढुकड़ें, मैंठ का 
चमढ़ा ५० लाख छ्ुकड़े, बकरी का चमड़ा ३ करोड़ इुकड़े ओर भेड़ का चमढ़ा १ 
क़रोढ़ १८ लाख हुकड़े पैदा होता है। देश- के विभाजन से बढ़िया चमड़े को 
देश सें कमी आगई दे | मैंत के वढ़िया चमड़े की माजा में यह कमी खास तौर 
से आई दे । 
- » जानवरों के शरोर से जो चनड़ा मिलता है वह या तो कच्चे चमड़े के 
रूप में विदेशों को भेज-दिचा जाता है-या फिर बढ देश में ऋमाया जाता हे। 
चमढा कमाने के काम को हो टेलिंग” कहते है। कमाये हुए चमड़े से दी फिर 
खसड़े का सामान तैयार - होता दे। इसको लिदर इन्डस्ट्री! कहते है! छित्तीव 
महायुद्ध के ठोक पहले मैंठ के चमड़े का लगभग १० प्रतिशत, गाव के चमड़े 
का लगमग २२७ प्रतिशत, भेड़ के चमड़े का लगमग ६७४ प्रतिशत और बक्तरी 
के चमड़े का क्गमय-८० अ्रत्तिशत विदेशों को कुचे चमड़े के रूप- में मेज दिया 
जाता थे, और बाकी का सारत ही में कमाचा जाता था । क्छिले वर्षा में मियात 
की मात्रा मेंऔर भी कमी आई - है क्योंकि भारत- में टेसिंग-डओोग का विस्तार 
हुआ है। मारत से कम्रादा हुआ चमडा मी किदेशों को मेजा-जाता है ! 
देविंग-य चमड़ा कऋमाने का इद्योंग--भारत मेंचमब्य कमाने के उच्योग 























दर मारतीय श्र्यशास्त्र की रुपरेसा 
को चार भेणियों से बाँटा जा सरुता है--(२) गाउ का पुराने दंग से परम 
कमाने का इयोग-इस घवव में लग हुए लोगा की सस्या का फोर दे 
नहीं है। पर भारत क प्रलेक गाँव में चमारों के घर ऐोठे हैं जो हम धरे ६० 
कुशौर उद्योग पे आवार पर करते हं। ऐसा अनुमान है कि लगभा सका ] 
लाख हुफ्ड़े गाय मैंस के चमड़े के और ४० लाख डुपड़ें भेढ़ बकरी ये च चाह 
गावों मे कैले हुए चमारों द्वारा प्रतिवर्ष कमाये जाते हैं। (२) चीनी क्रम बानी 
पढ़ा करने घाल--दश म लगमग २५० ऐसी छोम चमड़ा तैयार करने मौ 
रेनेराज्ञ हैं। य चानो लोगा के हाथ म दै और प्रधानत बेदी कक मर 
करते हैं। तते के ऊपर फ॑ मांग में छूमाने वाला ओम चमहा इन देरी ने 
नैयार किया जाता है और लगमग २५४ लास चमड़े पे दुकड़े ये कमाते का शरह 
शक्ति है। इन म ३००० कब लगभग व्यक्ति वयम करते हैं।फ्लक्‍्सा शी 
प्रधान वद्ध है। (३) ईसड इनडिया टेड लेदर--यह चमड़ा मद्राप और वे मे 
रिपित भ्रद्ध कुटीर उद्योग फ आपार पर चनने वोली टेनरीज़ में तैयार किया जाती 
है । +स्ट इंडिया टड लंदर! के भाम से चह अतर्राष्ट्रीय याज़ार में मशहर है। नई 
प्राय पिदेशशा को भेजा जाता है । विदेशों में यह किए से कमाया जाता है श्र 
तब चमड़े का सामान आदि बनाने के काम में लिया जाता है। इन ंटौए 
उद्योगा की शस्या लगमग ५०० + है श्रौर लगमग ₹ करोड़ टेड 'हाइइई और 
१ करोड़ ६० लाख टेड “स्किन! इनमें तैयार होते हैं। (४ यत्र चीलित 
टेनरीज--इनकी सख्या लगभग ३४ क॑ है जिनमें से २६ बढ़ी टेबसात हैं। हमें 
“पैजिदेबन टड बफेलों लेदर' और "ओम टेडड अपर लेदर” तैयार होता हे। 
'क पाली काम करने को हालत में इनको उत्पादन शक्ति लगमंग *२ लॉ 
“बनिटेवल टेंड! चमड़े श्रौर लगभग २० लाख 'होम टे-ड' चम़े की है| लगा 
००० इज़ार व्यक्ति इन टेनराज़ में काम करते हैं! कानपुर, कलका, 
मद्रास इनके प्रधान केद्ध हैं। २६४६ में६ लाख के लगभग मोम डेड 
चमझा और १८ लाख के लगभग वेजिटेबल टेस्ड चमड़ा इन टवरीज मे 
दैयार हुआ था। न्‍ 
'चमढ़े का सामान सैयार करने का छच्योग--इस उद्योग में खजने 
है हम हाथ से कुदार उद्योग और फक्टरी आप 
वैंयार है। हाप से फेक्टरों वे आधार पर ४ 
मार जा रण देगी 
उचोग के आवास पर हे डाद नम्ब३ और कलकचे का नम्बर आता है। कु 
बनाने का काम सारे देश में दैला हुआ है। आगरा, 


संगठित उद्योग-चचे श्द्रे 


कलकता और बम्बई कुटीर उद्योग के मी अथान केन्द्र हैं। राजस्थान में जयपुर 
ओर जोधपुर की.जूतियाँ मशहूर हैं । ऐसा अनुमान है कि लगभग ७ करोड़ जोडी 
जूते और १ करोड़ ३० लाख जोड़ी चुद जूते इन कुंदीर और छोटे पैमाने के 
कारखानों में हाथ से तैयार होते हैं | हमारे देश में चंत्र से चलने वाली जूते 
बनाने को फेबल ६ फेक्टरियां हैं--कलकत्ता, वाटाचगर, मद्रास,बम्वई, और 
बंगलोर में एक-एक और आगरा और कानपुर में दो-दो । इनमें ४७ लाख 
जोड़े जूते तैयार किये जा सकते हैं | जत्तों के अलावा चमड़े का और सामान भी 
हमारे देश में बनने लगा ईं--जैसे चमड़े के बेल्ट, पिकर्स, रोलर स्किन्स आदि 
तथा व्यक्तिगत खामान और यात्रा का सामान । चमड़े के काम के दो बड़े 
केन्द्र बगब्बई और कलकतते हैँ । इनके अलावा और कई जगह भी यह 
उद्योग चलता है। 

टेनिंग और चमड़े के उद्योग की प्रमति--ढेनिंग और चमड़े के उद्योग 
की प्रगति पहले महायुद्ध के समय से विशेष रूप से हुई | द्वितोय मदासुद्ू के समय 
इस उद्योगों को और प्रोत्साइन मिला। सारत के टेनिंग उद्योग को प्रगति के 
मार्ग में सबसे बढ़ी कठिनाई टेलिंग पदार्थों की खास तौर से बाटल की छाल 
की कमी की है। देश' के बिमाजन से कब्बे चमड़े को खास तौर से पाक्रिस्तान 
के बढ़िया चमड़े की भी कठिनाई होने लगी है | 'वाटल बृक्ष' की येदाबार हमारे 
देश में बढ़ाने की आवश्यकता है । जो कन्चा भाल बाहर से ही मंगाना आवश्यक 
हैं, उसके आयात की सुविधा होनी चाहिये और जो देश में पैदा क्रिया जा 
सकता है उसे यहाँ पैदा करने का प्रवत्त होना चाहिये। चमड़े को वढिया 
बनाने के लिये भी कई सुघार आवश्यक है। टेनिंग के काम में आने बाली कई 
मशीने हमारे देश में वनती हैं! पर जो ज्यादा पेचोदा मशोनें हैं उन्हे बाहर 
से मंगाना होता है । जूते बनाने को मशौने भी बाइर से दी आती हैं | ठेकनिकल 
कार्मो के लिये लोगों को शिक्षा देने की कई राज्यों की ट्रेनिंग इंस्टीव्यटस में 
सुविधा है। एक केद्धीय चमड़ा श्रनुसंदान संस्था सी स्थापित होने वाली है | 

विछले वर्षों में गत मद्दादुद्ध के समय से चमड़े के उद्योग का उत्पादन 
कम हुआ है-। कच्चे चमड़े, ठेसिंग में काम में आने वाले पदार्थ और रासायनिक 
पदार्थ क्री, और देश के विभाजन से होने बाली मॉय की कमी इस कम उत्तादन 
के खास-खास कारण है | उद्योग की भावी प्रयति की दृष्टि से यह आवश्यक है कि * 
देनेरीज्ञ मांबों में जहां कन्मा माल पैदा होता है, स्थापित की जायें । गाँवों में 
रहने वाले चमारों को नए ढंग के काम की शिक्षा दी जानी चाहिये। योजना 
आयोग इस उद्योग्र के विकार की योजना पर विचार कर रह है। देश में इस 


रघ्ड भारतीय श्रयशास्‍्तर की रुपरेसा 
उद्योग को माय प्रगति क लिय यह आपर्यक है हि कचो' चमढ़े, रोहाइनिर 
पदाथ, रंग और मशानों के मामते में इमारी विदेशों पर निमरता ढेम ह। 
यूरोत और अ्रमेरिका के मुझवले मे इमारा यह उद्योग श्रमी कम उन्नत ६ | 

तेल का मित्र ठग-मारन में विलहा हा श्रच्छी पैदावार हट है 
ययवि विदले क* वर्षों में उसमें कोइ वृद्धि नहीं हुई दे। भारत श्रौर पामिलात 
दोना का तिवदय का सम्मिलित उत्पादन ७० ८० लाख टन का माना जाता था 
भारत में तिचदत का ठुल उसाइन कितना होता है, इस सबंध में बहुत पढे 
श्राकड़े नो उपलत्य नहीं ह पर श्रनुमान यदद दे क्ि लगभग ५० लाख टवे 
विलइन इस समय हमारे दश में उत्पन होता दे । खास-पास विलहन जो मा 
मे ेदा होते हैं उनक नाम इस प्रकार हैं -अ्रवमा ( मिसोड 3 पुर 
(ग्राउड नड ), तिल ( सित्तेमम सोड ), विनीजा (कोटा सरांढ ), एड 
( मसस्‍्टड ), नारियल ( कोररा ), अडा (बेस्टर सीढ ) और महुआा। देश क 
विभाजन से तिनदन >े उलादन पर कोइ सास खसर नहा हुआ दे । 

द्िवाय महाउद के समय तक मारत से काफते ठिलदन विदेशों को निया? 
होता था। इसे दश को श्रमिक शनि होता थी । द्वितोय महायुद्ध पे उलव 
से विलेदन के नियात मे काफ़ा कमा आई दै। सब्‌ १६३८ ३६ में १६ करोड़ रे 
क तिल4न हमार दर से बाइर निर्यात हुए थे | इसर मुमाकले में १६४८ ई६ में 


परंय मे तीन दुनी ब्रद्धि हो जाने + बाद भी उल श्श करोड़ रुपये के तिलईत 
का ही निर्यात हुआ था । 


परे व मे विलइन से तेन कई ग्रकार से तैयार किया जाता ६३ गैत 

सर, नं दारा लो बैला से चलती है डाथ से चलाये जाने वाल स्कपू प्रेस 
द्वारा, रोढरा। मित्स द्वारा जो शक्ति से चलत्ती है, एक्सपेचर्स द्वारा, और हार 
डीविक पसेत दाल । उपयु'त तरीकों में से घानी का दश में ख्देत प्रचार है। 
हा बंद ' घबसे पहले प्धथम भहायुद्ध के समय से प्रोत्पाइन मिला । दूसरे 
तिल मे इस उदोग को ओर अधिक प्रोत्छाहन दिया ! भारत सरकार ने 
से हे डूँडे पर्षों मं देल उद्योग की अग्नि को और झुछ्ध ध्यान दिया है। घाना 
से तेल ने आर करने क तरीकों में काफते सुधार की गु जाइश है। मामा गाग 
आरदहा है वात ग्रामोदोग उच इस में सुचार करते का बरावर प्रयत्न सस्ता 
कर. ओोशल सीडस कैम्नेटी ने भो क्‍या घानो को लोकप्रिय 

बा बह गन किया है पर इस प्रदत्त को बराबर आये घढ़ाते रइसे को 


दश में दिलइन की उपयोग तेलउल्तादन मे अधिक से अधिक होना 


>सगठित उद्योग-चँचे ब्प्त 


चाहिये इस में कोई संदेह सहीं । :तेल उद्योग की उन्नति से मे कई लाभ है | देश 
में काम की सुचिया वढ़दी दे। खली और तेल दोनों'का लाभ हमें मिलता है। 
खली जानवरों के लिये बहुत उपयोगी मोजन है तेल मी झनेंकों कामों मे आता 
है--जैंसे भोजन में, साधुन, पेंट, वानिश आदि तैयार करने में और मशीनों 
आदि के लगाने में । 0 ०, 
तेल्न उद्योग की उन्नति के मार्य में अवतक जो अनेकों कठिनाइयों 
अनुभव की मई हैं वे ये ई--तिलदन के आवात पर विदेशों में कोई कर नहीं 
लगता, तेल और खल के मुकावले में तिलइन पर लाने-लेजाने का किराया कम 
लगता है, सशीन में तेयार खल के उपयोग करने में भारतीय किसान को 
किकक रहती है, न बह जानवरों को खिलाना पसंद करता दे और न खाद के 
रूप में उपयोग करना | पर जैसा कि ऊपर: लिखा जा चुका है, खत महायुद्ध के 
समय हमारे तेल-उद्योग ने अगति की है । भविष्य में इसे अधिक उच्चत बनाने 
की अवश्यकता है। हे 
तेलन-उद्योम के संबंत्र में एक मदत्त्वपूर्ण अश्न हाथ की घानो के उद्योथ को 
प्रोस्ताइन देने से सम्बन्ध रखता है। लाखों परिवार आज इस उद्योग पर निर्भर 
हैं। उनकी मी स्थिति दूसरे कुटीर उद्योगों में लगे लोगों की तरद अच्छी नहीं 
है। उनकी स्थिति को सुधारने और शुद्ध वेल की उत्यत्ति को बढ़ाने के लिये 
चह आवश्यक है कि इस: उद्योग को जीविद रखा जाये और मिल-उद्योग कौ 
प्रतित्वद्धी से इसकी रक्षा की जावे ।' भारत सरकार और राज्य की सरकारो की 
इस ओर अधिक व्यवस्थित प्रयत्त करना चाहिये। 
चनस्पती थी का उद्योग--पिछले १५-२० वर्षों में वनस्पती घी का इस 
देश में बहुत प्रचार हुआ है और चह बड़ा वाद-विवाद का विपय वना हुआ है 
कि वनस्पति थी स्वास्थ्य के लिये द्वानिकर दे या नहीं। विशेषजों में मतमेद 
है और इस उद्योग से लाम उठाने वाले पूँजीपति इसके पक्त में खूब प्रचार कर 
रहे है, और वैज्ञानिकों की इसमें सहायता ले रहे हैं | इतना तो वनस्पती के पद्०े 
के लोग भी स्वीकार करते हैं कि जितना रुपया इसमे आदमी खर्चे करता है 
उसके अनुपात में उसे बहुत कम उपयोग मिज्ञता दें। एक बढ़ी झजीव दलील 
यह दी जातो है कि शुद्ध व्री तो मिलता नहीं है, इसलिये इस वनत्पवी घी का ही 
उपयोग करना अच्छा द । वास्तव में चनस्पंतो घो स्वास्थ्य के लिये दानिकर हो 
था न दो, पर उसमें वे तत्व नहीं मिलते जो थी में मिलते हैं | इसका उत्पादव 
देश में कानूम से बन्द होना चाहिये । शुद्ध घी के लिये उन्तस्पठी थी एक बडा 
खंतंरा सावित हुआ है। वनस्पती घो की अपेदा शुद्ध तेल का उपयोय करना 


२६६ भारतीय अयशास्त्र की रूपरेखा 
है 
कई अच्चा है। इसमे देश का नष्ट होता हुआ उद्योग जौविद गई सकेगा श्र 
यह स्वास्थ्य क लिय लाभदायक होगा | 
इसारे दश में इस उद्योग का श्रारम्म १६३० में हुआ था। १६४ में 
कप फक्‍्टरियाँ बनलतती घी का उल्तादन करने वाली थीं और लगभग रहे लाव 
टन वनस्थता घी इस देश मे बिका था। सारत सरकार का नीति इस उद्योग क_ 
चारे म सष्ट नहीं है । यह पौति स्पष्ट दोनो चाहिये श्रोर श्स उद्योग हे 
पोस्शाइन 7पह् देना चाहिये । 
कागज का उद्0--मारत में काग़ज़ दो तरइ से बनता दै-हाथ में 
और मिल से। यहाँ हम मिल म बने कागत के उद्योग पे सम्बध में विचार 
करेंगे। हमार दश में १४ मिलें कागत (लुम्दा से) तैयार करती दैं। इनम मे 
तान मिलो मे छुम्दी से सझ्त कागज्ञ (पल्प बोर) भी तैयार किया जाता है। 
इनऊ ब्लावा १७ मिलें स्ट्रॉ बोर्ड (म्ट्रों से तैयार किया जाने पाला सात बागय) 
तैयार करतो हैं। मोटे रूप से तान प्रफार का काग़ज् होता दै-छन्‍्दी से पता 
साधारण क्रागज्ञ और सदत कागज, र्ट्रॉ से बना सख्त कागज, और ब्रसंगाए 
का काग्ात। इमारे काशन क मिल उद्योग की सब प्रकार के कागज की वस्‍माने 
डसादन चुमता १,१४,००७ (एक लाख पन्दरद इजार) टन दे। १६४६ में दुच 
उल्यादन १ लाख ३ इजार टन के श्रास पस था और १६४० का उल्मादन इसमे 
भी अ्रधिक हुआ दै। इमारा श्रावश्यर्ा से शु्ु कम छुब्दी इसारे देश में पैदा 
होता है। इसलिये उद्च छुद्दी सास कर रासायनिक छुम्दी, बाहर से मैंगाता. 
पढ़ती है। पिछले तीन खाल के ऑँक्ड़ों के आधार पर यह अनुमान लगायी. 
भया है कि इनारे दश में ग्रति वर्ष १ लाप ७५ इज़ार टन काग़ज़ की खल है। 
भारत बाइर से खव तरह का कागज मेंगाठा है। अखबार का कागज़ तो सबकी 
सब ही विदश से श्राता है। १६४६ ५० में छुल ६३ इज़ार टस के लगभग कागती 
422 * रोड़ ३६ ला रुपया थी, बाहर से भारत म॒ श्रावा। वार 
गई कागज बनाने के काम में श्राने वाली चीज़ों कौ मात्रा हे 


इज्ञार ड्ल के लगमग थी और उनको ऋमत ६४ लाख रुपये के श्रास्व पाउ था | 
इसी वर्ष म भारत से ५० ला: 


स्व रपये में ऊपर का नौ दृवार टन कांग्रज्ञ, पर 
बोल, श्रोर काग़ज के काम म आने बालो सौज़ों का नियात भी हुआ । वीगई 
का अधिकाश मिलें पश्चिमी बन्नाल भ हैं जहाँ उुल उत्पादन का लगमग ४० पति 
शत कागन तैयार होता है। देश के विमाजन का इस उद्योग पर कच्चे मात्र की 
द्दष्टि से थोड़ा अछर पड़ा है। जहाँ तक फाग़क़ की मिलों का प्रश्न है सभी मिले 
भारत में ही रहा हैं| ससस आँव मेन्यूफक्चरस (६४६) के द्विताव से रेर 


संगठित उद्योग-घन्वे रच 


इक्ञार आदंभी इस उद्योग में काम करते थे और ७ करोढ़ रूपये की पूजी इस 
उद्चोय में लगी हुई थी। 

भारत में काग्नज्ञ का मिल उद्योग १८६७ में आरम्म हुआ; 
हुमली नदी के किनारे वाली मिल स्थापित हुई पर चह मिल असफल रहो। 
बाद में श्प्८२ सें काराज़ की मशहूर टीढागढ़ मिल्स स्थापित हुईं | इसी समय के 
झास पाल लखनऊ, पूना, रानीगंज, बम्बई आदि स्थानों में मी कुछ मिलें स्थापित 
हुई | प्रथम महायुद्ध के समय तक इच उद्योग को विशेष सफलता नहीं मिली थो। 
विदेशी माल की प्रतित्पर्दा इसके मार्ग में सव से वढ़ी कठिनाई थी |“ जब प्रथम 
महायुद्धू आरम्भ हुआ तो बाइर से काग़ज्ञ का आना कम हो गया और देश के 
उद्योग को इससे प्रोत्ताइन मिला ( १६२४ में ज़ब वेग्बू पेपर प्रोदेक्शन एक्ट 
पाप्त हुआ तो इच उद्योग को विशेष प्रोत्लाइन मिला। बॉस की छुह्दो का 
काग़ज्ञ बनाने के काम में खास तौर से उपयोग होने लगा ओर बाहर ते काशज 
बनाने के लिये लकड़ी की छुब्दी क्रा आयात वहुत कम हो गया। द्वितीय मद्ायुद 
के शुरू होते ही बाहर से आने वाला कागज़ करीब छरौव बन्द हो गया । 
हनारी मिल्लों ने अपने इत्मादन को बढ़ाया, और अपने देश की आवश्यकता को 
पूरी करने का उन्होंने प्रयक्ष किया | कई अकार का नया काशज भी तैयार होसे 
लगा। श्राज इमारे देश सें विभिन्न प्रकार का काग़ज़ तैयार होठा दै, जिसमे 
वटिश्यू , एयर मेल, चैक, वॉड, लेजर, कारट्रीजेज, क्फ्ट और बो्डक़ का कागज 
भी ३५ है। १६४७ के अप्रेल से कागज उद्योग से संसक्षण' इटा दिया 
गया है। * 





, कज्ञ के मिल-उद्योग के सविष्य के बारे कई बातें विच्वारणीय हैं। उच 
से पहली वात कच्चे माल को है। इस समय लकड़ी की छुब्दी, घास, वॉस, 
चिथड़े, रही कागन्, रही जुट, चेशरेसी और फूस काराज्ञ बनाने के काम में इमारी 
मिल्रों में आता है | छुछ तमय भारत सें पाया जाने वाला सवाई घास! काशज 
बनाने के लिये सद से अधिक काम में आता था। पर अब बॉस ने उसका स्थाय 
से लिया दे ।-बॉस का बना कागज़ घास के वने काग़ज़ से अच्छा और टिका 
होता है।' लकड़ी की लुच्दी अमी वाहर से हो आती है । पर मारत मे पाः 
स्यूस, और फर की ऐसी लकडी है जो इस काम में आ उकती है| रद्दी कारज 
झौर वेगेसी का सी अधिकाधिक उपयोग करने का प्रचस्द किया लाना आवश्यक 
है कारज्ञ की मिलों को पर्यात मात्रा में मन्वक और काल्टिक खपेडा मी प्राप्त 

- चहीं होता है । इस कठिनाई को दूर करने की मी आवश्यकता है | इमारे काराज्ञ 
छथ्ोग के सामने एक समस्या अखवार के काग़ज़ तैंचरर करते की है। हमारे देश में 














रद्द भारतीय अयेशास्त्र की स्परेखा 


इस समर लगभग ३० ३० इजार टा न्यूज़ प्रिंट प्रति पप खर्च दोता है बारवर 
उप का उब बाहर से श्राता है। स्यून धिंट रैयार करने को ओर ऋच इमारे हए 
में मा ध्यान गया है. मब्य प्रदेश में इस सम्ब्ध म एक योचना तैयार की एव 
है श्र उत्ते कायाँित जिया जा रहा है) म्यूज़ प्रिट के जिये सिल्वर पर द्रौर 
हतूस कच्चे साल क रूप मं काम आ सहठा है और इगऊी दश में पर्याव मात 
है। परर मलपरी से मी न्दूत प्रिंट गैयार जिया जा सकता है, यर पोस्ट 
रिसच इस्स्टीव्यूट ददरादू। में क्यि गये प्रयोगों त्रे प्रमाशित हो सुक्ता है! 
हैल्राबाट का सिरपुर पयर मिल में भी न्यूज़ प्रिंट गैयार करने रे शिर पाए 
लगादा भा रहा है जो १६ इजार टन स्यूज़ प्रिट प्रति वप तैयार कर से गा। 
भारत में कागज़ का साँग सविष्य में बढ़ने वाला है। ऐसा श्रज॒माव है 
कि १६५६ नक २ लाख टन कागज़ ऊ प्रति ये इमे आवश्यकता द्वोने छोगी। 
गातेदा मिलों मे से छह में उयादा शक्ति बढ़ाने का योजना है। इससे ४४ 
श्राशा है दि १६५२ के भरत तक मारत में १ लाख ८० इज़ार टम कागर हहें 
उप धयार क्या जा सज्या। कायत और न्यूत व्िंट तैयार करते के चित्र चार 
नई मिला की स्थापना करने का योजना है। इगम से एक ने हो काम कण 
प्रषाभ मा कर दिया है, एक इस वर्ष और एक भरगन वध में काम शुरू $र 
हेंगी, श्रौर चौथा दिल यूज प्रिंट हो तैयार करेगी। इस दर में कागढ़ र 
उद्योग को उनठि के लिये क्तिना गुज्ाइश है, इसका अनुमान इसी से लगठा 
कम देकि वहाँ मारत में ग्रति ब्वक्ति प्रति वर्ष १ पौंदढ कागज खब होठ 
१ नो अनरिका मे प्रति व्यक्ति ग्रति वय ३०० फ्रैंड, क्‍साड़ा में १८५ पीट 
यार मिड विंगदम में *५० पद का खच है। जैसे-डैसे देश में शिता मा 
नि बा को माँग मा बदयी । इसस्ा परिणाम वायज्ञ -क उद्योग है 
स्‍ध हि या | इमारे दश में कागज के उद्योग का मविष्य उजवल है 
कप्टरो उजग > पैध्वोग-दियासलाइ का उद्योग कुटोर उद्योग ४५ 
काश बच है। बह तह चलता है। कुटौर उद्योग का द्िस्‍्पा 
न दियासणचाई का फेक्टरियों का सवाल है मारत में कर 
है जिसका भारत के बढ़. मेस फकटरी 'विमह्ो' है। वह स्वेडिय परे 


संगठित उद्योग-घंचे- - श्द्द 


विश्वसनीय सद्दी माने जा सकते | इस-देश में दिचासलाई तैयार करने बाली 
सबसे बडी करनी विमको [ वेस्टर्न इंडिया मेच्र कंपनी ), जिसको ५ फेक्‍्टरिया 
है, कुल उत्पादन शक्ति के $' भाग के लिये जिम्मेदार हैं। बह कंपनों दियासलाई 
के काम में आने वाली-कुछ चीज़ें, जैसे पोटेशियम क्‍लोरेट और 
ल्यू का भी उत्तादन करती है| पोटेशियम क्‍्लोरेट का कुछ माग दिवासलाई 
सैशर करने' बाली दूसरी फे क्टरियों को भी इस कंपनी से मिलता है। प्रत्ति वषे 
दियासलाई का उत्पादन ५३ लाख केसेज़ के आस पासडे और देश की 
आवश्यकता भी ५ लाख केसेज़ को है। इसका श्र्थ यद्द है कि हमारी आवश्यकता 
के अतुल रदियासलाइयां हमारे देश में डी वैयार करली जाती हैं । 
हमारे देश में दियासलाई का उद्योग खास तौर से प्रथम मह्दायुद्ध के वाद 
१६२९ से आरंभ होता ई ) इतत वर्ष दियासलाई पर जो श्रायात-क्र लगता था 
उसे छुशुना कर दिया गया था और इसी कारण इस उद्योग को प्रोत्ताइन 
मिला था| थह आयात-क्र प्रति प्रो ककस १ रु० ८ आ० कर दिया गया था | 
इसके पहले अहमदाबाद को गुजरात इस्लाम मेच फेक्‍्टरी ही देश की एक 
* मात्र सफल दियासलाई तैयार कस्ने वाली फॉक्‍क्टरी थी। १६३९ में जब 
'दिवासलाई पर खायात-कर वढ़ गया तो ठेससे ल्ञाभ उठाने जे लिये स्वेडिश 
फर्मे' इस देश मे स्थापित की गई और दियासुलाई के उच्चोग में आ्राज भौ 
उनकी प्रधानता हैं| इसके श्रल्ावा बाहर से श्ांने बाली स्वेडिश मेचेज को 
प्रतिश्वर्दा भी इनारे उद्योग के'लिये एक वढी समस्या के रूप में पैदा हो गई। 
भारतीय दिवासलाई-उद्योग से संरक्षण की मांग की और शरू८ में संस्करण 
स्वीकार किया गया | पर यह्दोँ ध्वान रखने को बात यह हद कि संसक्षण की मांग 
“'दिवासलाई के उद्योग के उस भाय ने की थी जो मारतीयों के हाथ में था और 
' बेड संरक्षण न केवल वाइर से आने वाली दियासलाइयों के खिलाफ चाहते थे 
“बल्कि भारत मे ही जो स्वेंडिश फेक्टरियां काम कर रहीं थीं उनके विरुद्ध भी 
संस्त्ण काह्या गया था । पर ठेरिफ़ बोर्ड के खामेले तत्कालीत सरकार ने समस्या 
“के इस पक्ष को उपस्थित नहीं किया था और इसंलिये जो संरण्ण मिला उसेका 
- लाभ'सम्रान रूप से भारत स्थित सर्वे फ़ेक्टरियों को मिला फिर चादे बे मारतीयों 
! के हाथ में हों अथवा विदेशियों के दाथ में | इंसका नतीजा यह हुआ कि विंटिश 
कंपनियों को प्रधांनवा इस उद्योग सें वरावर बड़ती गई) आज स्थिति यह है 
जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, कि १६४८ में विमको को याँचों 
"के कंटरियों का उत्तादने १ केरोंड'८० लाखे गत -मेचेंज थो जब कि 











२३ मारतीय अयशास्त्र की रूपरेखा 


ग्रोस मरेज्ञ पे लग्यग था। इसका सीधा खादा ध्र्ष यह हं कि इस दण है, 
दियासलाइ-उच्योग पर विदेशिर्या या प्रयुध कायम है । 

दिवासलार उदोग का मविष्य उम्जबल है। एसी आशा है हि झागा 
पाँय बयों महा देश का खपत मे ५ प्रतिशत बृद्धि (२३००० पेज) हो सशरी! 
इस उद्यग को भा दूमर उदयार्गा का तरह सबसे बढ़ी फटियाइ सह है हि कई 
माल रचित मूल्य पर पया मात्रा में उपलच्द उहीं होता | दियाणलाइ के रे 
लकड़ा आर रासायनिक पदाथ रशस तौर से पासफोरस और गरेपक भी रो 
यदियाई खजुसव दा रहो है | इसका पूल्य ध्योर सज़दूरों का येतन बढ़ी डी 
रहा है श्रार इस फऊारण स उत्पा 3 लागत भी बढ़ता भा रही है। दिवाना! 
को ब्रामत सरकार निश्चित करता है और यह शिक्षायत है हि इस कमा | 
मुनाफ का गु जाइश बहुत वम है। इस उद्योग के, दृष्टि से पयात लड़का हि 
रह इसका समुचित “यरस्था करया भी वरूरां है। हमारे देश में हि 
प्रदश के नाचे-याइन र तहुलों और बम्बश तथा सद्धास राउप के जडुनों दा 
इस उद्ध ग पे लिय उपयोग हिया जा सड़ता है। उपयुक्त घातों कौ ४ 
अआवरपक ध्यात दने पर हम्धर दश का दियासलाई का उद्योग और भा 5 
हा सस्ता है| भारताय और स्वडिश कंपनियों क थोच में मो प्रतिस्तों है पे 
तो ज्या वी स्पा बनी हा हुई हे । शा 

बाँच का उद्याग--इमारे दग में कॉँय क समान बनाते के बासहारो 

का सख्या १०१ है। इग़फ श्रताबा ३३ कारगनों ये पिछले दो वर्षों में उतार 
घद वर दिया है | पहले १०१ कारसानां का उत्पादन क्षमता ३ लाख पर इक 
इन ५ आस पास है और वार ३३ कारखानों की उसादन छमता रद हवा 
टन है--इस प्रकार इुल उस्तादन चमता २ लास १६ हज़ार टने दे लगा है। 
इन कारलाना मं कइ तरह का काौँय का सामान तैयार इोता है, जैम-बो ते 
अर, लैस्स का सामान, बचत, टम्बचर, लेगररेटरा का सामान, श्रादि। एव 


अलाया * रे 
गा ता 5 कारखान कॉव की चहरें (शाट स्तास) तैयार करते हैं और 3:28 
े चऋमता २ करोड़ रेड ला | 


अनाने के है विजन हक उस पोढ हैं।: लगम्ग १०० कारह 
जा 8 हे कैग। कम भरी दुटीर उद्योग के रूप में काम कस! 
०8 दे 42 पी सबसे बढ़ा फद्ध उत्तर अदेश मे फीटोडाबाद । 
23008 कब वील कत्द्र उचर प्रदेश में इलाइाबाद और मैरी, 
का सादर आम 408: आदि हं। जहाँ तक वाह्तविक उतादं 
58 इज़ार टन या । काँच 'भिन ग्रदार के सामान का १६५० का उताई 
ऊचि के चहर का १६४७ का उत्तादन लगभग ६६ लॉ 


*.. संगठित उद्योग-बंचे श्र 


बर्ग फ़ीट था। १६४४-४५ में काँच के चदरों का उत्पादन १ करोड़ ३० साख 
चर्ण फीट तक पहुँच गया था | काँच और कॉच के सामान क्ली देश में कुल 
ज़पत १० करोड़ उपये से ऊपर की होती हैं जिसमें से ८ करोड़ उप्ये का माल 
हमारे देश में वैदा होता है । 
भारत में काँच का उद्योग बहुत पुराने क्षमाने से चला आ रहा है। 
आधुचिक ढंग के उद्योग का गत शत्ताब्दी फे अन्तिम दस वर्षो में आरम करने 
के कई प्रयत्म हुए. पर उनको सफलता नहीं मिली | सदेशों आंदोलन के संग 
भी कई कॉच के कारखाने स्थापित हुए, पर उनमें से कुछ ही जीवित रह सके। 
प्रथम महाचुद्ध फे समय इस उद्योग को वास्तविक ग्ोत्साइन मिला | इस उद्योग 
ने संसक्षण की १६३२ में मांग की थी | पर उसक्री यह मांग श्रस्तीकार कर ठी 
'गई। हां, छोड़ा एश पर लगने वाले आयात-कर में अवश्य यह रियायत की 
गई कि जो सोडा एश कॉच के उद्योग के काम में आएगा उस पर लगा आयात 
कर वापस कर दिया जायगा | यद स्थियत गत वर्ष बद कर दी गई। गत 
महाबुद्ध के चमव इस उद्योग को फिर प्रोल्लाइन मिला क्योंकि विदेशों से माल 
श्राना बन्द या बहुत कम द्वो गया । गत वर्ष कॉच के चद्दर के उद्योग को 
संरक्षण भी दिया गया है| 
कॉँच के उद्योग के लिये आब्श्यक कच्चे माल में कोयला, रेत और 
चूना पत्थर तो भारत में मिलता दे । रिश्तेकटरीज भी हमारे देश में तैयार तो 
होता $ पर कॉच के उद्योग की दृष्टि से बह इल्के दर्जे का दोता है| भारी श्लोडा 
एश भी बाहर से ही मैंगाना पड़ता है और कॉच-ड्य्रोग की भारी सोडा एड 
“पर लगने वाले आवात-कर में चापिय्न स्थियत मिलने की मांग दे। इस वारे 
में बह भी पिचारणोय दे कि काँच के कारखाने अपने प्लान्ट में ऐसा परिवर्तेव 
करजञें कि शिक्षते देश में तैयार होने वाला इल्का सोडा एश उनके काम मे झा 
सके। कुछ और रासायनिक पदार्थ भी काँच उद्योग को विदेशो से मंगाने पढते हैं, जैसे 
चोरेक्स,आरसनिक ओक्साइड, सोडियम नाइट्रेट आदि । हमारे देंश में सैयार होने 
वाला कॉस का सामान बढ़िया दर्ते करा हो इसके लिये सबसे वड़ी आवश्यकता यह 
है कि रेत को टोक प्रकार से तैयार किया जाये और उसे साफ किया ज्ञाये। सेल्ड- 
चाशिंग प्लान्ट्स की हमारे बड़े-बड़े कासखानों सें स्थापना होनी चाहिये। जो छोटे 
कारखाने हैं उसको मिलकर यह व्यवस्था करनी चाहिये | द्रावन्कोर में जो रेत 
होती है बह बढ़िया होती है और उसे साफ़ करने की आवश्यकता चद्दी दे। 
केन्द्र ग्लास-एंड सिरेमिक्र रिसचे इस्स्टीव्यूड, कलकचा में खोज के जो साधन 
उपक्लज्य हैँ उनके कच्चे और तैयार माल को वहाँ भेज कर पूरा पूरा लाम 








२उर भारताय अथशास्प पौ रूपरेखा 


उल्चना चाहिये। हमारे कौँव उद्याग क सामो एक सवाल ग्योटौमटिक मशावश 
को लगाते का है। इस समय यवल तात कारपानों में श्रोटोगटिक मंशोदा 
है। शाटामटिक मशीयर। का ्यादा समझ सोच कर हगाएं की उरहख है 
क्शति एसा »शानरां मे बड़ पैमाते पर रैयार मान का घाज़ार इमारे देश रे 
सामित ह। इस मशानरी + उच्ध लाभ मोह जैसे कच्चे माल में हित 
होता है । थे 
दश थे विभानप से इमार जाँच + उद्योग को प्रोंइ खास हाति नह 
पहुँची । उछ थो कच्ने माल पर अपर पढ़ा, नैसे टोवड़ा से मम्दश वे काँव के 
कापखान सादा एश मैंगात ये और पश्चिमा पजाब से पोटेशियम नाइट में 
हमार तव क कारसाना + लिय झाता था | पर यह कमी शव पूरो कर ही 
गे है | पाकिस्तान मे कॉच रे सामाय २ लिये बाज़ार भी है| इस बाज़ार १ 
हम श्राज कितना जिभर रद्द सकते हैं यह कद्दगा करिन है | इसक श्रलावो जग 
परारिक्तषया दपता बाय उद्यांग निकस्ित कर छेगा ठ7 को इमारा ये बातार 
समात् ही हो जायग्रा । पाविस्तात से कयि बनान का रेत और सो एए 
कच्चे माल के द्वाने स काय के उद्याग का विक्लास होगा स्वाभाविक है। 
इमार दश मे कॉच शा सामाय बाहर से भी काफी थ्ाठा है। लका और 
मे यपूत्र + दशा को हमार देश स पाँव का साग्ान निर्यात भी दोता है। रे 
समय हमरा नियात व्यापार बहुत थाड़ा है। श्गलैदड जैसे दशा वी करा 
इसका एक कारण है। 
सीम ठ का उद्याप--इमार दर में सामेट तैयार करो रे २१ कारथाव 
है जा दशा मर म फैले हुए हैं। एसामियरेड सोम कम्पताज और दोचमिया 
शुगर ०, भामेट तैयार करन बालेप्रयुख उलादर है। मीमट के उपु् रे 
कापतावा की उतल्मादन क्षमता २६ लाख रन फ॑ आस पास बूली जाता है औरे 
+&6६, मे वास्तवरिज़ उत्तादन २१ जाप टन हुश्ा चा। 
स्त्ा पर अत में मीमट का पहला छारएना २६०४ म रद्ाव में स्थालि 
नहीं + बराबर पेज था % समय तक इस उद्योग का इमारे देश में विद 
इस उद्योग को रस हे य मदायुद थीर उसके बाद की तेवा र 0 
आपमी प्रनित्यर्दाआरम्म ह* । १६२४ क असर पास सानेट के कॉप्जा 
धा द्टात इसका मकान कसी क से आने वाले सौमराटकी प्रतिसदा 24 
कर पह नामनह होम-। आप लिय सरकार से सरक्षय की मार की ट 
कारसानों पे मिलकर 003 ० शक की मं 
काम करने का प्रवन किया ओर-छांपस्ट के कारखागों 


संचठित उच्योग-बंचे रछरे 


के 'एसोसियेशन! स्थापित किये गये । इन्हीं प्रयत्नों का अन्तिम परिणाम १६३५० 
[सियेटेड ऋषनीज्ञ लिसिंदेड! को स्थापता के रूप में आया। उस 
कंपनियां इस एसोसियशन में मिल गई | इस से देश 
का सीसेन्ट उद्योग सुसंग्रझिेत ही गया। बाहर के माल की प्रतिस्पद्धों कम हो 
गई, चत्ते दाम पर सीमेंट तैयार होने लगा ओर विक्की मी वड़ गई | १६३८ में 
उद्योर के सामने फिर क़्ृ/ठनाई उपस्थित हुईं । इालमिया ग्रूप को सी 
की कम्पनियाँ क्रायम हुई ओर उन्होंने 'एसोसियेटेड कंपनीज़ञ' के साथ प्रतित्यक्धा 
आरम्म कर दो । १६४० में डालमिया अप और एसोशियेटेइ कंपनीज दोनों 
का माल एक ही केन्द्रीय संशठन के द्वारा बेचने का तव दो गया और “सीमेट 
मार्केटिंग कम्पनी आझवब इफ्डिया लि०! को स्थापना हुई । इसी बीच में दूसरा 
महाबुद् आरम्म हो चुका था! । कच्चे माल की कीमत बढने से सीमेंट को कौमत 
भी चढ़ो । निर्यात और देश छे अन्दर को सौमेंट की मांग भी बढी और बुद्ध 
के समय में मध्य और सुदुरपूर्व के लिये भारत से सीमेंट जाने लगा। युद्ध लमाम 
दोने के बाद सरकार को भांग कम हो गई पर सरकार और जनता की 
सम्मिलित भांग में काफ़ी इद्धि हुई है। मार्च १६४८ से छालमिया अप और 
एसोशियेड ऋम्पतीज फिर अहूस दो गये हैं और श्रव वे अपना-झपना माल 
अलग से बेचते हैं| सीमेंट देश का एक बहुत दी थ्रावश्यक्त और महस्वप्र्ण 
उद्योग है कौर उसका भावी विकास देश के लिये ऊरूगे है । 

इस उद्योग के भार्य में कुछ कठिंनाइयां है | कोबले और जल्लाने के काम 
में (फ्यूल) श्रानें वाले तेल तथा गनी वेग और वाहर से थआ्राने वाले कागज के 
तमाम चीज्ञों की कीमतें वढी हुई हैं ओर उनके मिलने में भी कठिनाई 
होती है । रेल का किराया भी अधिक दे और माल को लाने-लेजाने को सुविधा 
चारे में भी सवाल तो है, पर यह अनुमान है 
कि इसकी सीमेंट उद्चो कमी नहीं रहेगा । जहां तक सीर्मेट की मांग का 
सवाल है उठका ज्षेत्र काफ़ी दे। सार्जजनिक निर्माण मो में, मकानों में 
सीमेड को भांग बराबर बढ़ने ही वाली है । दूसरे देशों में, तौर से एशिया 
के देशों में भी इमें अपने सीमेंट के लिये बाजार तैयार करना चाहिये। इस बात 
की भी आउश्थकता है कि सौमेट के लिये आवश्यक सशीमरो और उसके 
भिन्न भाग भी इमारे देश सेंद्दी तैयार किये जाय | एक खोज करने बाली 
सतस्था की भी आवश्यकता है | इस वात की वडी ज़रूरत है कि टेरिफ वोर्ड जैसो 
कोई'संस्थ। सोमेंट-उद्योग के हर पहलू की अच्छी तरह से जांच करे। इस जांच 
के आवार पर ही उपयुप्त कठिनाइयों का टीक-ठौक इल निकालना संभव दोगा । 































रउ४ मारतीय अर्धशारत का रूपरखा 


सामट उद्यच'ग के विक्ञास का यौचागाएँ पक “इा है 3 नए कार कान ह7 
पित किए तो “है और पुरानों में ऑितार का प्रणले चेल रहा है। एसा 
अनुग्या है वि १६४५ तक देश के साम”ट उद्यश का उागदन शारि बर भाल 
टवे ते लगभग ही चाद्गी | यह हाशा # जा रइता हि हमार भीमर उतर 
का माया प्रणात का आधार सर आर उनिशियत रहेगा बार हश है उच्च 
घाण एता सहम्यय बाय बना राणा । 
आत्शर जान फास। घाष स्थप-द 5 उद्याग में निम्न लिसिर पार 
हथागा को सपतश हाता दे-णएलूमितियम, शया राता, एजीमोबा।” 
आर टिस इसार दश मे लत परम घाडु उप मां या जास द्विताय महा दि 7 
समय हा खास तोर से टुथा। उसम पहले भारत हें रउल ते वा बैदा हि 
जत्य थघा। ्ल्द ६ मे *्ियन कायर करप रखन लिमिट न काब शारन 
सिब्रा था प्रतिवर लगशय ६ इज़ार टन तारा युद्ध र पदा इस दश माटी 
हाता था इसर झनचावा पातल वा चहरें आर जिज्ञात्र क तान २ सर झारे 
क्बस का उत्यादा मा ऐोता था। द्विताय महायुद्ध + समय इस छूत्र में ऊा ध्रग्ति 
हुई ६ “+का सक्णि विघरण ना दिया जाता ह 3 
एसी 7 भ इद्योग--हउ उद्यॉय का हा अजस्पायं हैं। पता श्रास्पा 
में नपत 7 से बफ्ज़ाइट नाम का कार बात शैल क्र उस शद्ध एदूगगा 
में बहल्य चाजा दे श्रौर एचूमना से एलूमिनियम ० इ“गांट वैषररि 
जात हैं । दूसरों अ्वध्या मे एयूमनियम इबारख ) राजनग सी म में चर 
शाह आदि वए्टए तैयार का चाण हैं और फिर इन बस्छुप्रों स एचूनिरे मरे 
वतन झादि साणान तेथार क्या कऋच ह। धार एस में इस उण्ग का किसी 
“लेटा हा है। सतत पहल १६१२ मे सद्राम मे एल िनियम का चारा धारि मे 
एलूमियिम > बता बनाय का काम रू ह्ा। १६४१ पा सान मे पहला बार 
इनाई पासयारखस प्राय हुउ इचूमना स एलूमिनेयस इस हमार किंग 
गा । उप भर आए हर से प्टालम्यम “बा कैबार को 
हई--+>ल्न एसमा स्म्न उमर / डड्ादग करत बाला द। मां 
हदुमानपम कला झा एलूसा यम होस्पारशन खा हाय 


रन ई 7का सालाना “शदन 5 से 
(इन १३०० 7 फ्ि दम! बता तठ 
मांग » # ० (5 दत ४०० उवहे. बज इमार दश की 


इटा) रे है। मय बदश मे सरकार क प्रन्‍घ मे एक धो 

ऋ्म्यत प्र ्त दर रकार क प्रन्‍ाघ 
हर पु अप जे रहा ह ] फ्वूमिनि-म + उद्दोय के लिः इमार दश * 
मौ-ल हे आ- तक ५, से पक्वानट माइट द विश्व शछिभा दशा * 
हिक्ट >र्ेप्ब में उससे मार आर बतन वसला है। इटलिंग 


संगठित उच्चोन-घंचे रच 


एल्लूमिनियग-उच्चोग के विह्ास के शिर भारत में प्राचः सव सुविधायें हैं। श्ाज 
के थुग मे एत्लूमिनियम का सुरक्षा तथा आद्योगिक दोनों ही हि से बडुत मइच्च 
है | इसी बास्ने सरकार उद्योग को आजरभूत उद्योग घोषित किया है । 
भारत के एलूमिनियम-उद्योग की एक विशेषता यह है कि जब कि बूरोप और 
अमेरिका में केवल ४५४८ एलूमिनियय बर्तन बनवाने के काम में आता हे और 
£५% दूसरे आचोगिक उपयोग मे आता है, इसारे चहां केबल ४६, दूसरे औद्यो- 
गिक उपथोग में श्राता है। भारत सरकार ले इस उद्योग को सरक्षण दिया है | 
पर इस सम्बन्ध में बह आपत्ति उठाई जाती है कि संरक्षण का ध्येय दत्गोट के 
उत्पादन फो प्रोल्साहन देना नहीं दे , बल्कि भारतीय-इन्गोट से तेग़र माल को 
विदेशी माल की प्रैतित्पर्तस ने रक्षा करना है । १६४० में फिर ठेरिंफ बोर्ड ने इस 
उद्योग के बारे में जांच आरम्म की है। आशा है शव संरक्षण के ८स पक्ष पर भो 
पूरा ध्याद दिया जाचगा | 
अन्य न्‍्ेंन फेरस धातु उदयोग--मारत में ताँवे का वर्तमान उल्तादत ७ 

हजार टन के आस पाउ है। और देश क्ी वर्तमान आवश्यकता ५१ इज़ार ठस 
है | घटिया कच्चे तांवे क्र उपयोग करने पर तांबे का उस्रादन वढ़ सकता है। 

मारत मे सीले का वर्तमान उत्तादन ६०० टन द जब क्रि हमारी वर्तनान 
शार्पिक आवश्यकता २५,३०० टन है। उदयपुर को जावर की खान में सौसा 
आर जस्त दोनों ही पाये जाते हूं ) सीना पिघलाने का कारखाना बिहार मे क्टरास- 
गढ़ में है और उसको उत्तादत क्षुमता ७ इलार टन प्रतिवर्ष दे। यद्यपि उसका 
वर्तेमान उत्रादन जैसा कि ऊपर बताया गया है छेवल ६०० टन है | इस उत्पादस 
में प्ृद्धि दो सकतो है चदि आवश्यक प्र जी की व्यवस्था की जा सके। 

भारत में अभी जस्त और टिन का उत्पादन नहीं होता है | हमारे देश 
एल्सेसोनी का उत्पादन द्वितीय महाययुद्ध के समय आरम्म हुल्ला । इस समय 
डत्यव्त ३५० टन ई जब कि हमारी वर्तमान मॉग ६०० टव 


















गैजाता दे कि नॉनफेरस धादु उद्योग का 
कास हुआ है | एलूमिनिवम 


पर घल्ूुगिनियस 
का ऋाम इसमारे 





२७६ भारतीय अयशास्त्र की रूपरेला 


इसी प्रकार सीधे की चदरें भी कलकतें ये आसपास तैयार की खाता है बारे 
पीतल श्रादि के व्यव, राड और बार मां इमारे दस म तैयार होन हमे हैं। ईटे 
के पादप तथा बितला क॑ तार मा भैयार डिय जाय हैं | विभिन्न प्रकार के अतरोई 
धातुओं क एलरोत भा मारत म तैयार डिये जाये लग हैं। जो रहा [ सूप) 
धाएु होता है उस दुबारा मुयार। का काम भा अव इसमारे देश मे हामे लगा है। 
सरकार )े तन १६४८ मे शोह थातु स वैयार इान वाले उपयुक्त चखओों का 
सरक्षण दना स्व्रॉसार कर लिया है। 
लद्दाज़ निर्माण उद्याग --जदहात बनाये का उद्योग दश 7 ब्रापाणत 
उद्योगों मे है। दश + प्यापार और मुरदा दाना ही की दृष्टि स इस उद्याग झा 
बढ़ा मह-व है। भारत मे प्राचॉयायल मे चह्मात बनाये का डद््याग मौद वा! 
पर इस्पात उ सुगर रु श्यारम्भ क साथ दस उद्याय का पतन आ्रासम्म हु और 
आामसिरकार इस उद्याग का झ्रत हो गया । 
श्राधुनिक ढंग के उद्मात बनाने क जिय लद्दात निमा गे रद की स्थापवा 
सिविया स्टाम नवागशन कम्पता ने १६४१ मं विचगाप-्म मे का। चह्ात निर्माण 
गह क्र निमाण का दाय युद्ध + कारण पृ तजी से नहां चल सका। 
आरखिरफ़ार ६०७७ म कम्पप्री ने दो बर्थ ८००० स १०००० टनस की 
निमाणशरि की सैयार करली। इस याद मं बना पहला तहाज्ञ जल सपा था 
जिसका प० "वाइरलाल नेहरू द्ारा माच १६४८ मं सल प्रवश किया गटा। 
अमा तर सिधिया बम्पनां + लिय ८००० टन के सामान ले चाने बाते वाए 
दान श्रोर एक यातिया का ले चाठ बाला द्ोटा लद्मज विवगाप”म याड़ मे 
तैयार क्यि जा उके हैं। जद्याजा की मन्म्मत सी की गइ ६ यहाँ बने पहज्र 
अस ब्च्दे दर्ते + जहातों म॑ माने गये हैं। 9३ जद्दाज मरकार के हि 
भी बनाया ला युक्त है विजगापन्म चाड में द्राड बंध का युजआाहय 
35% 52% 88% 
तैयार किय था सकने है| इस उद्योग मं श्रवतक लेख मंग 


४ करोड़ रूपया सिधिया कम्पसा हि 
का ला बम जहा मोर 
भावी पिक्रास के लिए पृ था की सबा पक हा 


से बड़ा श्रावश्यकना दे | इस बात की मी 
ख्र्त कि [न थ 
हर है कि जहाज बनान का काम बराबर मिलता रहे । सिविया कम्पनी अब 


अविक रुपया लगाये कर स्थिति 
भे नही है | मरक्षार का दि इस याद को 
सृरादने का था पर आदिक फडिन! यह अम्मा भरे हो. 


ग३ > कारण यह सम्भव नही हो सका है। 

वाड मे जद्याजे 
हा मा 292 + तैयार करने के खिये ८ ६० करोड़ स्पय वर आवश्यकता 
ई पाती है | नो उद्भव इस याड में बनते हैं व विदेशा चहमानों की 


संयठित उद्योग-घावे र्छ3 


पर्यीक्ति पड़ते हैं । इसलिये सरकार से चड मांस फी गे ई क्लि 
श्यह सहायता दे ताकि जद्याज्ञ के निर्माण में जो अधि! 
सागदे तत्काल यह समस्या ह 









हे काम शीघ्र ही समाम ऐोने को श्ाज्ञा है। उसके 
नही है । की ४ झि सरकार 
हा और शादेश को पएशी झ्राधिझ 
स्द्वातरें। 





परिच्चेद ८ 


व्यापार 


नारट का दिद्शी यापार -अल्थत ग्राण”याख मे भाल 3 
विदर्शा से शपारिद्ध पार था मा से ३००० वपपूर सारत आर बबज्न 
से झवादा डोसा था। भारत आर मि> में भौ ब्शपारिक स्पव्ध शा । 38 
भारत की कल्पएश नीते प्रिस्क चर हमे] व्मागे “०० बए पुरानी सिर 
का मभाज पहिया मे बढ़िया भारताय मलमत मे डिपिटी हुए पाल गए हैं। “रोम 
में भाग्त मे तैठा३ माल की बहुत खन्‍त था। एल्डर प्लना भा इस बात का 
समथत करता ६। >मकी यह शिऊ बा था कि भारत से वापार बरनेफ 
काश उर्त मी "प्या भारत को चला जाता है।” पद्धित मालतिंग त 
श्रीद्यागिक कमाशन को रिपाट मे आन मत भेद खूचक नोट में यह हिसाया 
कि ढाका को मजमल से य्ूनान के निवास परिचित थे और उस गेंवेटिका के 
सास मे ब जानत थ। वाट मे चान, पाग्स और अरब के भ। भारत का ब्यागार 
होत लगा | उन टिया विल्शा ब्यापार क्ौमती और बलिया इस्तुओं मे हाठा था 
जैस बलिया कपड़ा घातु और हाठा दाव का खामान, इत्र, रण, ससाला आादि। 
भोरत भे बादर स सोना और चादा ज्यादा तर आता धा। इसका श्रय यह है 
कि भारत टूर दरों को शित| मूल्य का पत्र निदान करता यथा उस से कम 
दिये का साल वूमरे दरें क्ष वह मँगाता था और इस प्रसार जे श्रातर रह 


जाता था वह सोना चादा भैंस ज्वमता धातु मय कर पूरा किया बता था। 
कक हि से सीमा, पर्य दिन आर क+ श्रकार + शराब और पोई 
मा मैंगाता वा | 


मुसलमानों के शासन-ज्रजल के प्रारमिक बयों में द्रीश्चित राज नैतिक 
स्थिति के कारण विदश। व्यागर को बड़ा घक्ता लगा। बाद में भारठ के 
उत्तस्चिम के स्थक्त माय स विदेशा ध्वापार होने लगा। एक मार लाहौर से 
डाउन का था और दूषरा मुल्तान से क्पार का ॥ फाइल सारत और परश्चिमो 
चान तथा सूम्प $ प्रमुख माय पर स्थित था और बढ़ा मारत, पारस आर दूसरे 


पड़ौसी देशों के _पाषारा श्राएस में मिला उरते ये ॥ क््घार मारत से पारस बाते 
का प्रदेश द्वार या। इन दोनों हरी 


5 ज्यों से काफ़ी व्यापार दोता था! सारत में 
ऊन शान के समय यातादात के साधनों में उतति तथा उदार व्यापारिक 
नीति होने से, और उद्योन दूचों को राज का संरहूण फिलने से देश के विदेशां , 


व्यापार श्ण्ट 


प्रागर की ययेद्र प्रगति हुईं! समुद्र तटीय व्यापार को ,भो इस समय अच्छी 
स्मति हुई सारत के पास अच्छा व्यापारिक समुद्रीय वेडा था दिसमें विदेशों से 
थी व्यापर होता था । डे 

सारत का यह बिदेशी व्यापार स्थल और ऊल-मार्ग से मूमध्य सागर के 
किनारे तक होता था और दहां से वेनिश और जेनेवा के व्यापारी भारतीय माल 
को यूरुप के बाजारों मे बेचते थे | इस व्यापार के कारण वेनिस क्षौर जेनेडा के 
स्यापारी साला-माल हो गये ये | इससे दूमरे देश के रहने बालों के मन में मी 
लालच पैदा हुआ और भारत से व्याणरिक संबध स्थापित करने को दृ्टि से नए. 
मार्ग की खोज मेवे लग गये | इस्तो का नवीजा भा कि पुर्तगाल के निबासियों ने 
केव आब होप गुड होकर मारत पहुचने का समृद्री मार्ग हों ढ विकाला। इस मार्ग के 
रस बाले भारत से व्यापार करने में 
लगे | दुर्तगाल, इंगलैंठ, इलिस्ड और फ्रान्स के निवासियों 
६ कह सुविख्यात है । इस संधर्ष में आखिरकार इंगलैंड की 
विजय हुई । और भारत तथा एर्ज के दूसरे देशो के साथ ब्यापार का एकाधिकार 
ईस्ट इंडिया क्रपती को प्रात हो गया । अब भारत से भारी माल में भी व्यापार 
होने लगा था'। 

लय इंडिया कपनी की नीति ऑसस में अपने ब्यापार को बढ़ाने के 
भारतीय उद्योगों को प्रोत्ताइन देने की रही । पर बाद में इंगलैड के औद्योगिक 
विकास के फल स्वरूप यहां के पूजीपतियों के दबाव से भारत के उद्योग-घंघों 
को नष्ट किया गया, और भारत से यूहप को कन्चा माल जाने लगा और मैयार 
साल्ष वहां से आने लगा | 

स्वेज़ लहर का निर्माण--१८८४६ में स्वेज लहर का मार्भ खुल जाने से 
भारत के विदेशी व्यापार में एक नये युग का धारंम हुआ | भारत और यूझप के 
चीच का फ़ासला झव रूमभग ४४०० मील के कम हो गया और इस कारण से 
माल के लाने-लेजाने मे कम समय लगने लगा। इसी समय छुछ और काप्ण 
भो ऐसे उपस्थित दो गे थे जिनसे हमारे विदेशी व्यापार को प्रोत्साइन मिला । 
जैसे मारत में अग्रेजी' राज्य क्री स्थापना ह्वो जाने से राजनैतिक अशांति का 
अब अन्त हो गया, चाताआाठ के साधनों का विकास होने लगा, वम्बई और 
मुएज के बीच भे समुद्री तार से संबध स्थापित हो गया और जहाज़-निर्माण के 
उद्योग में बड़ी प्रगति होने से व्यापारिक्त जहाजी वेढों का भी इसी समय विकास 
हुआ | अत कम क्लीमत की भारी चोजे मारत से विदेश जाने लगी। भारत अज्---- 
ओर कारणवानों के लिये का माल निर्यात करने बाला और विदेशों सेकासखानों 
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र्दर मास्ताय अथशास्त्र की रुपरेसा 


मे वैयार माल--सैसे कपझ़ा मशीनरी, जाक-छुसी आदि, रेलत्रे का सामान थार 
कान का सामान मंग्राते बाला देश हो ग्रदा। मास्त या हर शवों 
इगैंड और बाद म जर्मना, अमेश्कि। और जापान से खास गान से खास तीर से होने लग। 
यदि कहे के लिये भारत स व्यापार करते को सव देश! को स्वतत्रता थी पर 
वास्तव में इग्लड का भारत के विदशी व्यापार पर प्रमृत्व गा | १६ वी श्ताम्दां 
के श्रात तऊ इगडड की यह प्रमुखता बनी रही। 

भारतीय बाचार क लिये प्रतिस्पट्रौ-उन्तीस्वों शताब्दां को श्रतिम 
दरशाब्द। मे इगलेंड को जर्मनी श्रौर फिर जापान की प्रतिस्सर्दा का सामना करना 
पड़ा | इन टे्शा का सरकारों का अपने व्यापारियों को भारत से ध्यापार बढाने 
के काम मे पूरा प्र सहयोग श्रौर समर्थन था। इन दर्शों ने श्ररों श्रपन जडानों 
को जिमाश किया) भारत म इन्होंने अपने मैड्ों का शाखाय॑ खोली, और मारत 
के प्रमुख यगर्ो में व्यापारिक यहों की इन्होंसे स्थापना की ! श्रमेरिया हे शुरू शुरू 
मे भारत क साथ सीधा न्यापारिर सबब फ्रायम नहीं किया और लादन प द्वारा 
यह भारत से व्यापार करता रहा। पर प्रथम मदाबुरू क बाद श्रमेरिका ) मी 
भाग्त के साथ साथा व्यापार करना शुरू किया । 

प्रभम सद्दासुद्ध श्रारम्म होने क समय तक भारत के विदेशा व्यापार में 
कापा जद्धि हो चुका था। १६१४ क पहले पाच बर्यों का श्रौसत वार्षिक नियात 
१४ २३ करोह रुपथ्र का और झायात १५४७ ६७ रुपये रा था। इसका 
दैलता में १८६६ में २६०८ तक का श्रौत्तत वियाव १३४ ६” करोड़ झग्य की 


कद गागत ८४ ६८ कराद़ रपये का ही था। प्रथम महायुद्ध वें समय में दश 
के विदेशी ब्यागर मे कसी आना स्वाभाविक था। शज्र्‌ राष्ट्री क्र साथ स्यागर 
बंद हो गया। साल लाने-ले जान प लिय लहज्ों का कमी से मिप्र राध्रों 
है साध ते ध्यापरार में मी दमा थ्राइ। तटस्थ देशों के साथ के ध्यापार में 
भी कमा श्रा गई थी क्योंसि इस बात का सभावता रहता थीं कि भी उस 
झदा रु, सष्ठा क पास हमारा मालन पहुँच जाये। जहाज़ों के फियय में 
बडि रोन स मा विदेशा ब्यापार पर प्रतिकूल श्वमर पढ़ा। सुद 4. श्रालिरा 


अमरिका वात मे वृद्धि हु । भारत के श्रावाव स्वापार में जापान चीर 
सा) सििय पल + सरणा झब्दा स्थान जमा लिया। जमनी से बपापार शद 
मिड 58238 लक न. पारस में लगा हुई भीं। भारत स्वय ओऋषयो 

पेड दधा राष्ट्र था। इखनिये जापाए दम बढ 
5 अच्दा घोष प्राय औए झआपरिका के सि 


था घषा और उन इसका लाभ मा उठापा | 


व्यापार स्पर 


प्रथम महायुद्ध के पश्चातू- प्रथम महाबुद्ध के समात्त होने के समय 
दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने तक भारत के बिदेशी व्यापार में कई प्रकार 
'अढ़ाव आये । युद्ध के शुरन्‍्त बाद भारत के निर्यात व्यापार में इद्धि 
कि सुद्ध कालीन प्रतिबन्ध हट गये । किराया कम दो सया और युद्ध 
समय में जिस राष्ट्रों से व्यागर बन्द हो गया था बह फिर से चालू दो गया। 
पर यह श्थिति शीघ्र ही सम हो थई। देश का निर्यात ब्यापार कई कारणों 
से घटने लगा | ब्रूरोरीय देश ऋष शक्ति के असाव में मारतीय माल चिशेष 
मात्रा में नहीं खरोद सकते थे । व्टिन, अमेरिका और जापास में भी पहले हो 
से इतना भारतीय माल खरीद लिया भया था कि अब उनक्रे पास भी माल 
खरीदने को अधिक गुझ्लाइश नहीं थी। भारत में लगातार [१६१८८२१] वर्षा 
की कमी दोने से अ्रनाज की कमी हो गई थी ओर अनाज के माव वढ गये ये । 
इसलिये अनाज का निर्चात रोकना पड़ा था। जापान भी आर्थिक सकट से 
फंस जाने के कारण अधिक माल नहीं मैंगा सकठा था। भारतीय रुपये के 
विदेशी मुल्य को बढ़ा देने से मा निर्यात पर बुरा अखर पड़ा था। इधर 
आयात में इद्धि द्ोने लगी। बुद्ध फे कारण जो आयात रुका हुआ था वह 
अब होने लगा। रुपये का विदेशी विनिमव बढ जाने से मी झायात को 
प्रोत्ताहन मिला । नतीजा चद्द हुआ कि व्यापार संदलन भारत के मतिकूल 
हो गया । १६२०-२१ में भारत का निर्यात से आयात ७६ ८ करोड रुपये का 
अधिक था | पर धीरे-घीरे यह स्थिति बदलो और निर्यात-आयात अपनी सामान्य 
स्थिति में पहुँच गये। यूरोपीय मुद्राश्रों मे अव स्थिरता आ गई थो और 
यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया था। १६२६ तक स्थिति 
संतोपजनक रही | 


हा 290, श्र के 











पर १६२६ में विश्व5वापी मंदी आरम्भ हों गई । विभिन्न देशों ने 


अपनी-अपनी आर्थिक सुरक्षा करने की इप्डि से विदेशी व्यापार पर अनेकों 
प्रकार के प्रतिवन्‍्च लगाना शुरू कर दिये। इुनिया के विदेशी व्यापार की मात्रा 
घटने लगी । भारत कृषि प्रधाव देश था और कृकि पदार्थों का मूल्य अधिक गिरा 
था, इसलिये भारत के विदेशी व्यापार को खास तौर से अधिक द्वानि हुई । 
निर्यात्ञ की मात्रा बहुत कम हो गई यद्वां तक कि १६३२-३३ में केबल १३६ करोड 
रुपये का माल भारत से मियोत हुआ | श्राचात में मी कमी आई) पर निर्यात 
के मुकाकले में कम | विश्व-मंदी का असर ६६३२ तक रहा | १६४३ से स्थिति 
में धार आने लगा और १६३१६ तक स्थिति सामान्य अवस्था में पहुँच गई। 
, ।र आखकात पर प्रतिवन्‍्ध छगे रहे और इचलिये भारत के विदेशी व्यापार में 


च्प भारताव ब्धशास्त्र वी रुपरेखा 
ज्वग्म मुगर नहाँ डुख्ा जिलना अययथा होना समद ग। १६३७ से फिर यादा 
घर्या लगा आर इमारा नियात ब्यापार बुत गिर ग्द्रा पर श्ह३८ में सदाउई 
की तैयारियाँ शुरू हान लग गए । आर दुनिया काश्याथ्ित स्थिति में तेश 
आने लगा था। 
दीने। मद झा फ्वारझ रमप्रम भारत जे विदशां व्यापार में उबर 
और परि नभावए ने तक चिदात व्यापार का सम व दे कच्ये शाकी 
आान्ना न उद्वाकणा ह चार हापर «च की गला स थोडा वृद्धि हुई पर यह 
ऊेमा और बूद्ध काइ रेच्ल यनाय नहा कट) जा समता । इसा पार साथ और 
से ववलवातक है + ययस के आग में कॉइ सास परियता नहीं हुआ। 
निर्यात यापा या थ टा बाबाद्य य७ था ७ ४-/ «से उछ कम हिस्सा कच्च 
भा का था और हाय के हिल्प में तैयार थोल और साय पदाव प्रादिका 
परातर का चठगत था । श्रायात स बार से रिति यह थांरि त्दि हम पत्र 
नर्पाय झआाखत ज श्रायार पर दर्सें न्‍त खाय शआ्रादिया प्रतुपात लगमग २४१८ 
> व्यास स्थिर रहा, काय सोच ऊ श्र प्रात में ००७ ते २०३ तक दि हुए 
और तैयार माल उ अनुगत ७० , स॑ उम्र द्वाश॒र ६४:त०क पहुंच गा 
टयात वराधार के यदि हम उयमाग के पदाथ, रच्चे माल, श्रीर द/गदन 
वध दव नाग अधि मे बाढ़ तो इस इवेंस ह्लि उपमाण के पदावों का 
डायात ५४५८ (९६ ५ २६] स २३९ ८ (+६7८ २६] रह गया ) कच्चे माल फ़ा 
पह भाग जा प्रधाततथा कच्चा शक्ल मे हाता है ४५८ स बढ़कर १०६८ हो गया 


और नह भाग जे) कसा हद नर तैयार कर लिया जात्म ६ (प्लोसह्ड ) १९ २१८ 
से बठकर १०५८ इ गए और उछू 


रणदन पटाथ [4 ५रल गुडज] का झ्रज॒ुपात २३५८ 

६) चलकर ९६६८ हा गया । इसूस चह पता चलता इ हि मारत मे उद्योगीतरण 
की दिशा मे थाड़ा प्रगति 5३ पर बह बहुत ही नखश्य था | 

पर हि देशों थ मारत का विदा व्यागार या उनऊ बारे मं विचार करते 
 इम इस नता निर्यात वा अज्छिषिक भाग कामसबेय 


| वे पर पहुंचत है फरि 

शो 

कप दर्शा हो चाता रहा श्रौर दूसरे दशशों उस जमना, फ्रास, इरला, ब्मरीरा 
यापार मे बरावर कम होता गया) 


' जश्न का हिस्‍्ये इमार निर्यात 
श कक  कमनसल्थ ऊ दशों का हिस्सा «६ « 76 था, बह रधेरअ डेन में 
2 हो गया 7 दूसर दशों का हिस्ता +६२० जप मे ६०८८८ था बह 
8 सह ४६३३ हा गया, १६३२ मे जामनवर्य + द्शों क साथ 
! हि उसभौत + अनुसार था स्थिचर्ते कीगइ थो उसका अप्तर भी 
नेयातर ब्वए र से इन हशा वी अधानता बड़ाने का हुठ्चा । कामन वल्य 


व्यापार श्प्३ 


के देशों में उचसे अधिक माल इमारे देश से इंग्लेंड कों जाता था । आयात की 
स्थिति इससे भिन्न रद्दी ! कामनवेल्थ के देशों का हिस्सा १६२०-२४ में ६४४% 
था, वह १६३४-४० में ५३८७ रद गया और दूसरे देशों का दिस्सा इन वर्षों मे 
३४” ६५६ से घढ़कर ४६२५० हो गया । १६३१-३२ में हो कामनवेल्थ के देशों 
का हिस्सा हो रह गया था । दूसरे देशों में जापान, जर्मनी और अमेरिका के 
हिस्खों मे बगवर बृद्धि हुईं । यद्यपि इम्पीरियल प्रौफेरेंस' के कारण कामनवेल्य 
के देशो के आपसी व्याशर प्रोत्ताइन मिलता स्वाभाविक था, पर हमारे आगात 
सम्बन्धी बदली हुई आवश्यकताएँ ऐसी थी जिनको प्रति इगलेंड अपेक्षाकृत 
कम कर सकता था | शव हमारी ऋच्चे माल और उत्तादन पदार्थों की माँग 
बढ़ती जा रहो थी | ६' मारत को पहले की अ्रपेज्ञा अब कम साज्ा में पूँजी 
भेजने क्गा था और दिपत्ञौव व्यापार का प्रखर हो रहा या, इसका आदर भी 
यही हुआ कि हमारे आयात व्यापार में कामनजेलथ फे देशों का भाग कम 
होने लगा । 
भारत के ब्िदेशी व्याणर का जो वित्वरण ऊूपर दिया गया ई उसले 
चह स्पष्ट हो जाता हैं कि द्वितीय महायुद्ध के आरम्म तक हमारे दिदेशी व्याणर 
के चही लक्षण ये जो कृपि-प्रधान और श्रौद्योगिक दृष्टि से पिछेड़े हुए देश 
के विदेशी व्यापार के होते हैं | इमारे निर्यात ब्यापार से छुछ चीजों को प्रधा- 
बता थी जैसे कपास, जूट का तैयार माल, अनाज दाल और झाटा, कच्चा जूट़, 
कच्छा चमइा और तैयार चमडा, चाय, बीज, पात और कच्चा धातु और 
सूती कपण । आयात में मशीनरी और उपभोग में श्राने वाली चीजो की प्रधा- 
नता थी | हमारा निर्यात व्यापार मुख्यतः कुछ देशों तक दी लोमित था । ब्याज 
की शकल से दस विदेशों को बहुत रुपया हर साल झुकाना पढ़ता था। प्रति 
व्यक्ति विदेशी व्यापार की मात्रा चहुत थोड़ी थी और दुनिया के निर्यात व्यापार 
ने जो हमारा हिस्सा १६३८ में ३७५८, था उद् १६३८ में २६५६ दी रह गया 
था| साधारणतया व्यापार का संतुल्लन हमारे पक्ष मे दी रहता था यद्यपि इसको 
सात्रा धरावर कम होती जा रही थी । १६२०-२१ से १६२४-२५ मे हमारा 
निर्यात ३०० करोड रुपये के श्रोर द्यावात २६१ करोढ रुपये के लखभग था । 
"वर १६३५-३६ से १६३६-४० में निर्गात केबल १८० करोड़ उपये के और आयात 
१५.० करोड़ रुपये के ल्गमग ही रद्द गया । विश्वव्यापी मन्‍्दी के कारण जब 
हमारे साल का निर्यात कम होने लगा तो उसकी पूर्ति इसने सोना सिर्यात करके 
को | सन्‌ १६३१ से द्वितीय महादुद्ध के आरम्म होने, तक हमारे यहाँ से सोना 
बाहर जात्म रहा। इन वर्षो में मारत से ३६२ करोड रुपये का सोचा वाहर गधा। 




















श्दड भारतीय अयरास्त की रूपरेखा 


हितीय मडासुद्र और उसके प चात ---१६३६ में जब द्विताय मद्दाउुझई 
आरम्भ हुआ दो उसका इमारे विदेशी व्यापार पर भी गहरा प्रमाव पड़ा | युंद 
के कारण कामर्ते बटने लगा और भारत क फच्य माल या विदेशों मे माँग भा 
बहने लगी, डा्नाँंकि इसी ऊ साथ शज्‌, राष्ट्रों ये साथ इमारा ब्यापार बट हों 
गया और नियात शऔओर आयात पर राज्य झा नियत्रण स्थावित हो गया 7 
दशों में यहाँयुद्ध होत रहने मं कारण हमारे माल का विकया बाद हो गशा 
जैस नाई, हालेंद, डनमाक येल्जियम, क्रॉस, और वर्मा, हिदचान मचाया तैया 
सुदूर प्रव के अ पे दशों पर मध्य पूर्व + देशा से हमारा व्यापार बढ मा गश और 
मित्र राष्ट्रा म भा हमार माल को माँग बढ़ गई जैसा कि छपर सरेत किया है। 
मान लानेलैजाने रु जिय जदज्ञां को कठेयाइ, बढ़ा डुद्रा जदाज़ों का किएया 
ओर बढ़े शुर्॒रप्रोरतक चार्येज्ञ क सारण भा विदेशा ब्यापार के भाग में कटियार 
उपस्थित हु । लड़ाइ के सम्रय में इ गलद और अमेरिका लड्स्‍ाई वा सामान तैयार 
करने म लगे हए थ। इसलिए भारत को इन दर्शों मे टैयार माल मैंगाने म॑ मां कि 
साई होते लगा। इन तमाम परिस्थितियां का नताजा विदेशा व्यावार का मारो की 
करन का हुश्ा | कितु जद्बा तक कि मल्य का खाल है, चार्तों का कामते बट जाते 
से श्राथात ओर निर्यात दानों हा म युद्ध क पहले वा का अपला युद्ध काल में 
वदि हा हुः। यह शृद्धि आयात मे कम हुई था और नियात में श्रपिक हुई थी। 
उनन माल का ही इम विचार करें तो युद्ध के समय में इमारे निर्यात को अधि 
से भ्रदिक मूल्य १६४५ ८६ म २६६ करोड़ रुपये तक पहुंच गया या और कम हें 
पैम !६४० 4३ में १६४ कराइ रुपय तक रइ गया था। श्रायात ये ब्रा 
बताते है कि १६४० ४३ मे केपल २१६ करोढ़ झुपर्रे का माल इमारे देश में 
आए १६४४ ४६ मे अधिक से ब्रविक अधात्‌ २६२ करोड़ रुपय का मॉल बाहर 
है शाया । इससे युद कालान विदर्शी व्यापार के बारे में एक तो यह बात सिदई 
होती है कि आ्रायात श्रौर नियात पर सरकारा नियत्रण की कड़ाई अथवा दिलाई 
शा यहर पढ़ता था। जब नियवण कम होता था तो विदंशी व्यापार की 
कं चढ़ भाता था, श्रगर नियनण झविक हो छ्यता या तो मात्रा कम हो जाती 
थी। दूसरी बाद यह ह कि विदेशा व्यापार का सतुलन १६४३ ४४ तक बरावए 
इसारे पल में बढ़ता गया। १६४० ४१ में ग्रायाठ से निर्यात लगमग ४४ कराई 
रपये का श्रविक था | १६ ८० १६०३ मे व्यापारिक सतुलन पः८ करोड़ रुपये तक 
हमारे पक्ष मं पदुच गया था। इसी वजह से स्टरलिग पावना हमारे पास बुत 
यह गया इमारे पास स्टरलिग पावना जमा होने के दो कारण और भी 
है । मित्र राष्ट्रों का फोजे मारत में जो माल खरीदती थीं उसके बदले में हमे 


ब्दापउूर स्पा 


क्टरलिंग पाना सिलता था| इंगलैंड की सरकार से भारत को युद्ध का जो 
खुल वापस मिला वह भी स्टरलिन पाचले की शकल में ही मिला । ल् 
पावने का उपयोग देश में विदेशियों ने जो प्र॒जी लगा रखी थी 
भी किया गया | इस प्रकार इ२ करोड़ पड की विदेशी प्र" 
खर्च करके वापस की गई | युद्धछाल में छिन चीजों में विदेशी व्यायार होता सा 
डनमें भी अन्तर आया । हमारे देश का तैचार कपड़ा काफी मात्रा 
खास तौर से मण्य पूर्व और अक्रिका के देशों को भेजा जाने लगा | बुद्ध के 

ले केत्रल ६ करोड़ रपये का कपढ़ा बाइर जाता था| १६४२-४३ में ४६ करो'ः 
बाहर भेजा गया। चाथ का निच्रात भी 
में मं गफल्नी क्या निर्यात घटा क्योंकि अर इमारे देश में ही तेल उद्योग का विकास 
होने लगा था | कारांश बह ई कि युद्धकाल में भारत से गैयार माल बाहर झ्विक 
जाने लगा और आयात में क्यो माल का अनुपात बढ़ा और सैंमार माल का 
अनुपात घटा | बद्द देश की औद्योगिक प्रगति का लक्षण था, हालाकि बुद-काल 
मसारत ने औद्योगिक दृष्टि मे उत्मी ध्रयतति नहीं की थी जितनी झि करनों चाहिये 
थी और दूरूरे देशों ने की थो | ६६३४-४० के निर्यात के पंच वर्षीय ऋसत के 
आंकड़ों के अनुल्लार खाद्य-पेय पदार्थ और तम्बाकू कुल निर्यात का २१८५८; का 
मात्त ४६'७% और वैयार माल ३०५७ था | वही झाँक्डे १६४०-४४ से कऋमशः 
२३ ८३७ २४४५७ ओर ४६३५ हो नये | अर्थात्‌ तैयार माल का सिात 





































बढ़ा ञौर कब्ये माल का निर्भात घटा। क्पाल और प्रस्झन का वैस्यर 
माल वाइर अधिक जाने लगा और तिलइन, कन्चा कप्रात और बढ़ का तियते 





कम हो सथा | आयात से मालूम पढ़ता हे कि उप्त के ब्रिटिश 
भारत मे समुद्री मार्ग झारा £६४०-४२ में ४२ करोढ़ रुपये करा ऊछा माल बाहर 
से आया । 

जहाँ विदेशी व्याजर 
सान्नाज्य के देशों के साथ इमारा नि 
मिक्ष, इराक और दूसरे मध्यपर्व के 









देशा का पर्व हे चुद काल में ब्रिदिश 
ब्यापार बढ । आस्ट्रेलिया, केनादा 
देशों के साथ इमारां स्वापारिक संबंध पहले 








बैक हो गया | १६३६-४० में समात्त होने वाले पाँच वर्षों मे कामववेल्थ के 





ग॑ और दूसरे के इसमारे लिर्यात ब्थापार में लमभग बराबर का हिस्सा 
था | पर ३६४०-४४ के पांच वर्षों में कामलवेल्थ के देशों क्‍य हित्ता ४४% ते 
अधिक होगवा और दूपरे देशों का स्ल्खि ३६०७ से भी कम रइ चबा। 
ढां तक झाचात का चत्राल ई कामनरेल्घ के राज्यों हा हिल्‍्ता १६३५-४० में 
गया और दूसरे देशों का दित्ला 








शा भारतीय शर्षशाख मा रूपरेखा 


आ६ रा, हे बतसर 27३. हो गषय। अमेरिका ऋ साथ दी घहर सर 
क्ाफा बढ गया । 

द्विताव चघटाटय समोण्त होने के याह इमारे विदेशी स्यागग्या हा 
छितिरताए छह उस वर वियार ऊर्रेंसे। फि्शा ब्थाक्ाए पर सरदार 
का निबयण णणके 7" स अत सक्र ४ यम दे। पर उनकी विवरए गति 
समय समय पर एरिएचरत दाता ॥ै | विलशा ब्वाशार पे “खुन सो शाप 7 एवम 
इाने यार एटफफा ते ८ राको का ही ते सस्पार इस परियतोना शा कर हे 
जयान गाता शाह हस समस्या भे पहला पते देसे भाग्य बह छा भों ि 
अपुपारिक उततप हसुर पस 7 विधल में इ। गया) जादर से बड़ पान पर ई£ 
आवान भगाया पडा । एविए भरा याहर से मगाये पाय) रच्डक प सुर कत * 
जशां स आपात के यार मे मारत तफक्ार का नौति अयिक बहार हो एई रत 
+ विभाषप 7 कारण कगात और चह खिनेयाय साल को इमें अब बाहर मे 
माता पुन लगप | हसन थे हल यांता का पिप्लाल हा हा राषा | तय अ 2१ 
आय का एामत यहा भा सडा था | सर खसर भी हमारे नियात धप्पार 4९ 
“अश पा दगाहस रद लज का बया हुआ सामाग थों मारतं शव 
इस छातह़ा और पंशत् आटहि का रूपया भा प्रज्ञा जा इन उसाशापओा। 
दाकिशाए हा भा हुपक रिस्स का प्रो पावना पुक्तातों गया इग सर अपवों 
से १६४३ भ ४ मोल संपदा बिहशणा स्यापार का सतुतन बराबर इयार विंखक मे 
होता सया._ १६०४ ४१ मे ३ ६ करोड़ आर १६४४ ४६ मे २० ७१ फर $ै के 
माल इन ग्रण्कि ध्रायात किया | ६४६ मं ४६ १ राय रूपफ, १८४७ मे मे 
छर एप आर पह८८म 2०५७ च्रइ स्प+ का भाव सौ मित्र की 
अपना अधिक छायात किया । झालर प्र के बा” मे हयारा ल्िविति एस नौर 
से बिग 7० | दुश्यय अनुमान इसा यात से लगाया जा पत्ता है *थे४६ 
शैण खझार यायार पर झित्र गय ब्यधर जा हुल्म रद्मा 3 प्देषा से भव 
रममवाला पदुबन ४ * करोड़ झा स॑ इमार पल में था पर ६४७ में रे०* 
करार २०३ से रद रादुतन दमार विध* क्लागया अऋ सेद्‌ १६ ४3 से 7६४६ 
पाया लामर ७१ कशइ स्पय का ओक माल हमने डुलम मुठा प्रदेशों 


ख्म जय 3 हा ५ विधयाज “कप रक सहुलये + कारए इनारे 
और! उनीर ८ | यति थैदा नहा हुई क्योकि इसार स्टराटग परा”न या 
छ्ूर हा द्रा मदद रेपर का हजिब «न झानेस उसका टी मे 
हक प ठाए पैक सटुला क्यों ढक कर... कर सतत थे। पर स्थल + 
झाराम «» 


रेत ज्गप्र ४“ अप काल 4 बस पाने त का ये 


व्यापार श्प्ज 









प्रतिबन्ध लग गया । १६४६ के मई महीने नक हनारं 
गई। विदेशी व्यापार संबंधी दस ज्िगडती दुई स्थिति 
ध्यान गन्ना | 
नीति स्त्ीकार का लेने का निर्णय किया । 
महे १६४६ में ४०० चीज़ो के ओपन जनरल लाइसेस की बजाय थोड़ी चौनों का 
ओपन जनरल लाइसेंस को श्रेणी मे मंजर किया गया । सन*६“६ मे इुलंभ नुद्रा 
प्रदेश से आयात की स्वीकृति देल्य स्थमित क्र दिया गया! 











या और भारत ने भी इस निश्चय को श्गल्लः 
बीच के आर्थिक्र समकोने एकाइलेन्सिचच एश्रीमेंट) पर जब अगस्त ११४६ से 
विचार क्रिया सण तथ फिर आव्यत पर और अधिक निवत्रण करने का निश्चय 
किया गया। एक तरफ नो आगत को कम करले के ये प्रवत्त किये कण, दूसरी 
ओर निर्धात को बढ़ाने का भी सरकार ने प्रबत्त किया | १६४६ की बुलाई में 
एड्सपोर्ट ोमोशन- कमेटी? की लिएुक्कि की गई जिसने देश जे निर्यात वढ़ाने 
संबंधी कई सिफारिशे कीं! जो कर नियांत को रोकने वाले थे उनको हडाने. 





निर्यात के माल सम्बन्धी अ्त्यविक स्ट्टे पर नियंत्रण करने. और निर्भान होने 
वाले माल का देश में उद्माठन बढ़ाने को इस कसेटी ने सिफारिश की । सरकार 
से कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कार्च करने का भ्रयत्त मी क्रिया | हने 
प्रथत्तो के फललस्तरुप आयात पर रोक लग ये और नियत में थोडा सुधार 
हुआ । जैसा कि हगे मालूम ई सितम्वः बे 
उसके परिणामत्वल्प आयात में कमी और निर्गत में 
मेला | पर टम सबके बावजूद भी मे 
इसके काठ स्थिति में मुगर आामे लगा 


















ब्द८ मारतोय बर्थशास्त्र की रुपरेखा 


[करोड़ स्परयो सम) । 
चर्ष आयात नियात उुल. ब्यापार का सदतन 
२६४६ ३३५ रे८ ३०५ 3९ 5१२ ०६ जा (०६३ 
१६४७ इ/र ३२ इर्द्द उद बद६ १० जज रै४ हर 
३६5७ इस 
अप्रैल मार्च) ४४४८२ ल्‍्ब्घ सर घर गप.. »% रेजग्ए 
+ध्इस ८६... ४९६१ अन्इ रे ६६६ २३ ++! १६५६ 


रहह ४०... पारभ/.. इपइ २०... श्श्इज3३ आ्म 3? 
शेहप० प्र... प्र ४६. इदध पय.. शशचरवेध.. करर ४ 
२६४६ और ८६४७ क झाकड़े करे वा फाइसेटस का २०४७-४८ की रिपोड डे 
सगटमेंट न० 3 से, १६४७ ४८ पे १६४८ ४६ का रिपोट के स्टेटमेंट न० २ ते चर 
जाप आँक़ कम ३ चून प्रृष्ड १«८८ पर से मिच गये दें। 

उक्त तालिका स यह मी सात हा जाता ह कि युद्ध हे बाद इमारे वि*सी 
व्यापार का गल्‍्य बराबर बढ़ा है। १८४६ म जल शावात और निवात ६१ 
फराढ़ स्पय का था वह १६४० +१ से ११४० करोड़ रुपये के पास पहुंच गया। 
इसा के साथ यह भा है कि आयात का श्रपता नियात में वृद्धि व्यादा ईैँई रै। 

विदशी व्यापार रे बार मे टूसश जाउने योग्य बात यह हैं हि एमोरे 
जिर्यात “यापार म तैयार मान का न्‍्थाने बढ़ता जा रहा है। और श्रावात पा 
पार मं श्रम और कच्चे माल का महस्व बढ़ता जा रहा है। देय वे 
मे इस प्रव्रलि का प्रोत्सादन जिला है। ब्रांच सोरत को कपास तथा यद़ विदेशों 
स॒, सास कर पाकिस्त,न स मेंगाना पढ़ता है। इसको पुष्टि इस बात से होती है 
कि आयात म कच्चा माल का दिम्ता ६४८ ४६ मे ३३ ६५, इध्टध्शण मे 
३४ ७३% और १६५० ५४ में ८६ ७५, रहा है। ब्रसन नियान में श६४मा४द में 
तीयार माल ४ ६०६ कराइ का था बढ़ १६४६ ४० मे २४६ ६१ करोह और 
7६५० ४५१ में ३०७५५ करोड़ रुपय का हो सया! एल श्वसल निर्यात के अर 


पात ट् (7, 
बात को झगर इम लें ता अनुपात १६४८ ४८ में ब९%, १६४६ १० में ४०५० 
ओर १<४० प१ में ६६% 


आता है। (हॉमस ७ जुलाइ २६५१ स) 

इमारे विदेशों च्यापार में सुद्ध के बाद वर्षों में ज्याँ तक आवात का 
ताल्लुक है कामनवेल्य राष्ट्रा का आर दसनैंड का मी आपुपातिक भाग कम इन 
ईै। कामनवेल्थ + बाहर के देखों में खास दौर से अमेरिका का सदस्य बढ़ा है। 
इसी प्रकार नियात के सम्बव में मो क्ामनोल्यथ का महत्व घट रहा है पर 
चढि हस पाकिस्तान र साथ स्थन मार्य से होने दाले यथार का मौ विचार करें 


ब्यापरर 


ह] 
री 
क्र 









थोड़ा सुधार हो जाता है। १६३८ में ह्विदिश 


आयात का ४७३५८ और छेवल इंगलैड से 






; था। स्ष४द 
४५६ हो गया । उम्ककछे बाद 


32०८ रह गया । १६: 








करोड़ रुपव का साल अमेस्कि से भारत में श्राया | 
नियात्र व्यापार में ब्रिटिश कामनवेल्थ का हिल्सा 2६३८ में ५२०७६. 
श६४३ में ६६०७४५८, ८६४६ में ४०८५० और रध४७ में पहआदि 
इगलछौठ का हिस्सा ऋमशः ३४०१५, २६२५, २५"२५८ श्र २७४४, था। 
देश के निर्यात व्यापार में अमेरिका का दिल्सा २६३८ नें ८ ३५८, १६४४ में 
२१२५६, १६४६ में २९२०८ और १६४७ में १६-२५; शा [ करें्वी-फाइनेंस 
रिपोर्ट १६४७-४८ ठेविल १४ ] | ऋदि करेंसी प्रदेशों के आधार पर सकलित 
आंकडों को लें तो हन देखेंगे क्रि पाकित्तान के श्रलादा स्टरलिग प्रदेश का दिल्‍ता 
इमारे झ्ायात में २६३८-३६ में ४८% था बह १६४३-४८ में ४९८८ और १६४८८ 
#६ में ४४% था। इसी प्रकार निर्यात में *६६८-३६ में ५३८८, २६४७- 
डे में ५८% और १६४८- ४६ में ४९% था [ करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट 
4६४८-४६ डेविल १८ ]। १६४६-६७ के व्यापार के संतुलन सर्वधी आॉडिढों 
को जिनमें पाकित्तान के आंकड़े भी शानिल हैं, देखने से मालूम होता है कि 
स्टरलिंग प्रदेश का इमारे कुल छायात मे ५३६५, मास था । जहां तक निर्यात 
का सम्बन्ध है १६४६-२० में कुल निर्यात का ५०५८ भाग स्टरलिंग प्रदेश का 
था ।[ स्डेटमेंट ६४ करेंसो-फाइलेल्स रिपोर्ट £६४६-४० में दिये आंकड़ों पर से 
दैबार आऑँकड़े ] 


विदेशी व्यापार क्री आज की स्थितिः--भार्त के दिंदे 
सिकि 






























शी व्यापार का 
कि देश की 





बा 





ओऔ पड़ा | ज़ब देश नें औद्योगीकरण की ओर ऋदम बढ़ने लगा तो हमारे नियात 
श्र 


रद आरतीय धर्पशास्त्र की रूपसख 


मे तैयार माल का श्रार श्रायात में कच्ये माल क्वा महरप बढ गया | रश के विलय 
जाग ४ कारण इम उ्रास प्रग और बत्म के वियात करने वाले से राकर द्राव/ह 
करन नाल बन गष। दश के झौद्य'गोकरद और दिताय महायुद्ध के समय 7र८ 
परिस्वितिरया का यह ऋतांता आया कि इमार देश के तैयार माल के खत मश 
पृथ के टेशों में बहने लगी और अपने निर्यात के लिए, खेबल उुछ दर्शों पर धार 
इस पहल का तरह से निभर पहा २६ । कामनवत्थ क श्वलाज दूसर देशों में इसण 
व्यापार बढ़न लगा। श्रात कामनईल्‍थ और दूसर दशों का मइच्य बराबर सा दोग्दा 
दह उबर पहल क्ामनवल्थ के दशों को ब्रातयतवा था। इमार विदेशी ब्याग” 
मल्य मे भी बरायर डृद्धि हाता ये है। हमारे विदशा व्यापार का सठुपतन दितर 
मेहायुद्ध रे पहुयात्‌ इसारे विरक्ष म चला गया था। वह द्यब् फिर (६४०९ १ # 
हमार पत्र में हुआ है| इमार विदेशों व्यापार कॉश्यास को स्थितिकावदद 
विशए्ताथ हैं । हमार दश से टूगर देशा को जान याले झुगय पद्मायों & सार 
इस प्रकार हैं --यूता बस्तर, कच्या चढ़, चूट का नैगर माल, चाय, सू गफलाकी 
तेल, कमाया हुश्ा चमड़ा, ममाला--सुस्दत कालामिच कच्चा कपाम, कीश 
कन, भूत, अबरक नैयार कोयर लाख, तथा मेगनाज़ ! इसी प्रकार टूसों इशों 
से थाने वाले मुस्य-सुस्य पदा्ों के नाम य हें -- बच्चा कण, गई, चार 

नकली रशम का यान, कागत जाने का हेल कर ठिगे, दयाहयाँ, राग्ापनिर 


पैदा, पद्नौल, इलेकिद्रा मशीनरी शोर अन्य सशायरा । इश का नियात स्यगर 
खपत श्रमरिक्रा, सुलाइटड क्िगिइम, 


बमा, फ्रास और कनाथय के साय 
आर्ट्रलिया, लक, मुशन, 
स्ट्रर॒स मेटलमेंटस हमार 


श्राम्ट्रेलया, लक्षा, इटली, चार; शएन 
हाता है। भ्रमेरिका इमारे जुट माह का 
भलाया स्टेझरस, उस, अरब, कानया; नेबीब से 
के, अमेज्ता, यूनाइड हि कपड़े के मा, वल्जियम, उसनी बच्चे 7 
जन हमर से किगड़म, आस्ट्रेलिया चान, नेदग्लंडत, बल्वियम द्रौए 
अवरक और मेंगना पा ह धमेरिका और इगलेड चमड़े के, श्रतरेंत 
प्रयुप सरीदार है हि के भूचाइटेद फगदम और अमेरिक्रा हमारा चाय के 
चेकिया मे हमें अशा गा क मे यूनाइटेड फ्िंगइस अमरिका और झेफोह्श 

लाई मिलती है । हमारे श्रायाठ और नियात म शिव चारों 


क्य कितना मदद 
सजा है--.. है इसका अनुडमान आगे दा गई तालिका से लगाश डी 





दुतीय हे गे 


श्र 


६०*६) प्रध८र 

कच्चा कृन डूद्० ३००३ 
अन्य ५६६ ३छण्र 
मददेछ प्प्य 


ह 7३ 


द्द 
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४ 23 ७ 


ह 
हर 





द्त 
“आप 
श्द 


बिजली का सामान 
सब प्रकार औ सशीदरी 2०३९६ ४ 
घातु, लोहा और इस्लात श४ा०७ श्०क० 
बातु -- अ्रनप 
















श्र ४ १ 
भ्र्ध्द 
१६९०४ 


श्फ्छ 


र्द्ट्र 


प्रपम जया 


दिताय अंग 


लुताय जया 


भारताव अयशास्त्र की सपरुखा 


तिचात के सत्य पदाथ.. राई कार मे 
नाम पटाय जन दितर ६८८ अगले २६४६ मारे ३८३४१ 
ज्द्धुना >द्> श्च्र 
फच यार साग दर डरे ४. 
अनान दान श्रार श्राठा ००४ 22; 
मजाला श्ड भर १८७५७ 
चाय ७३ ६५ छ ४ 
त बाकू ८६३ “जज ४ 
इल.. झा दर रुक 
श्रधातु सान स निक्लन 
बाले पदाध झाटि ६२ ७११ 
गद रवतिस, आर लाख ८०८ पहल 
कच्या चमढ़ा ्र्ड ६८5 
कच्य वाउ डर ६६५ 
तल यनम्रंत खनिज 
आर पशु 3 ई६ घ्१ 
बन ०५ (४ ७६ 
स्णस क्णय आए स्प्रिज *५ ८८ श६ ३४ 
पर्सन कच्चा और खारित *१२ श्पू ७९ 
ऊन उच्ा और सलारित छ ३३७१ 
दूसरा टत़्सराइल माल श्र १६५ 
आप दि ३55 
उ्ल ६५ ६ १९३ ४६ 
क्ष्पात का खूत आर 
जैयार माल ड६ २३ जे ४६ 
प्रस्मन यान श्रार 
तैयार माल बू्ज्ड २४ ३५ 
'ऊनी यान आर तैयार 
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(करेगा फालमास रिपो> १६४६ ४० स्तटमेंट ६८० 


व्यापार र६३ 


विदेशी व्यापार और सरकार का तिर॑त्रण--यह हम लिख जुके हैं कि 
गत महाखुद्ध के समय से आजतक विदेशी व्यावार पर भारत सरकार का नियंत्रण 
चला आ रहा है। इस विषय में अ्रव थोड़े विल्तार से चिचार करेगे । जब तक 
लडाई चलती रददी विदेशी व्यापार पर सम्कारी नियंत्रण का एक मात्र उच्च 
चही रहा छि णढ् संचालन में सरकार क्रो सहायता मिले। ग्ात्ात और निर्यात 
प्रक्मा( के प्रत्तिवंद और नि्ंत्रण लगाये गये । निर्यात पर जो 
शत्रु राष्ट्रों को माप्त मेजने पर रोक हूगाना: 
इनको मेजने से भी मना करना, कुछ चीजे 














शज्बु राष्ट्र नही थे 


छु चीजें मिना लाइसेन्न या श्ॉपत जनस्त लाइसेंस, के माततहत 
भेजने की स्वीकृति देना था। मार्च १६४० से विदेशों णिनिमव पर सस्कार का 
मियंत्रण हो जाने से भी निर्यात पर नियंत्रण हो मया । जय तक निर्यात से मित्तने 
यात्ने विदेशी डिसिमय का सरकार के नियंत्रण सवधी नियमों करे अनुसार उपयोग 
करने का प्रमगणपत्र नहीं पेश किया जाता था शिर्यात करने की स्वीकृति नहीं दी 
ज्ञाती थी | इस सब के पीछे प्रयोजन यह था ऊफ्रे निर्यात के कारण जो विदेशी 
मुठा प्रात हो ट्स पर सस्कार का पूरा नि्य॑त्रण रद सके । आयात दर नियत्रण 
युद्ध आरम होने के कुछ समय पश्चात्‌ सिया गया | शुरूद्ुरू में शत्रु राष्ट्रो को 
छोड कर किसी भी देश के माल मेंगाने की पूरी ल्राजादी थी | पर मई. १६४० 
में विदेशी विनिमय झ्ोत खास तौर से इुर्लभ मुद्रा का संचय करने को इष्टि से 
आयात का लाइसेस देने की व्यवस्था चालू की गई। बिना आ्राबात लाइसेंस 
प्राप्त किसे लिद्ेशों को माल का छुकारा करने पर रिजर्व बैंक ने श्रतिव लगा 
दवा था | मई १६४० में ६८ चीजों के आयात पर नियंत्रण किया गया। कद 
में यह संख्या चरावर बढ़ती गई | जनवरी १६४२ तक लगभग आयात की सब 
चीजो पर निद्नत्नण कायन हो गया था। विदेशी विनिमय के निबंत्रण हो जाने 
बे निर्यात की तरह आयात का भी नियंत्रछ हो गया | 

इस प्रकार द्वितीय महाबुद्ध के काल मे निर्यात और आबात पर नियत्रण 
चउष्दता रहा। युद्ध के समात होने के बाद स्थिति में परित्र्तेंच आया ! आयात के 
घारे में १६४६ और १६४७ के पहले सात महीनों मे सास्तन्सरकार ने चरम 
सौति का पालन किया | दुर्लभ मुद्रा के वारे में मी सरकार की नरम नौति दी 
रही | पर श्रगस्त १६४७ के याद खरकार की नीति कद्दाई की दो मई यहाँ तक 
कि भआारत--चूँनाइठेड क्रियडम के बीच मे हुए समझौते ( जनवरी-जत् इ्ध्थ्य ) 
के अनुसार हमारे जसा पौड पायने के फंड में से जो पोड पावने कौ रकम खच 








शहद मारताय अर्थशास्त्र वी रूपरसा 


करने के लिय दम मिली था वह भी हम पाय नई रूर सके। टाम दुदा हर 
या डातर क्षत्रस आय बाल माल छ बार में विशप वड़ी नांवि वर्ती ग। 
डालर छू प् से कछ मात  छायात को हो श्ल्ल हो रोक दिया गया। डे 
पु ता पदार्थों क आदात का भी स्वोइत “हीं दा जाती शीों यूनाई ४ 
किगिडम मे उपलब्ध थे | पर वास्तव मे द्रगाहटड क्गिइम से नह 
आता नहा था | सार इसका यह निकला कि देश म माल फी हरी 
ओआ ग। और आयात बटन गिर गया। थ्रायात सवधा इस कड़ी राोति ही कारए 
डालर कर फॉटियाद +। हल करना था पर उसका असर मगा” बढ़ने का को 
हुआ | यह बह समय था जब ”श फ विभाषत छ फलस्परूप टश में मद 
अब्ययस्था वैली ह३ थी बातायात की वहिनाइ कर सारण टत्याटन घट रहा था 
ओर 'मनि/तरण हारे का नाति का एयोग जिया ता रहा था। इस मंब का 
का असर यह श्था कि एश मे माल का हर नरह से कमी,दा ४7 श्र हत 
सल प्रदर्मच का इाएफ्स नम्बर चो ।वम्बर ६०७ में १०० था यह उलार 2 
तक १८६ ६ तक पहुंच गया। श्रायात मे नरम नाति बरतो का बासतत में कई 
उपयुत' समय था। इस विपशत अलुमव के कारण झुलाई ६ ८झसे भारत 
संस्कार का आ्रायात नौति में फिर नरमों थाई! 'धावन जनरल लाइसेंस के 
श्रातगत शान वाली चीज का सस्या मे काफी वृद्धि का यई ख्ौर ०० व लगभग 
उहदद सस्या पहुँच गई कर औीते तिनका श्रायाव विल्डुल बट था उनको य 
जेश्ो स हटा लिया गया | *स नौति जा श्रसर यद हुशा कि इमारा श्रापत 
बत्त बट गया और ध्यारार को सतुलय हमारे ब"त विपक्ष में जाने लगा। 
दाभाओि महँगाइ पर इस नाति का अ्रच्चा थ्सर हुआ | पर विदशा जिनिमंस को 
हसार सामन कटिनाइ आ “पर्षित हुई । जा पोड पावना इस पहले खा नही 
उर गा थ यह सव सर हों गया और उश्क अलाबा सिमा इमने कसीयी 
उससे कहाँ अ्रथिक स्टरलिग आ्रार डालर हमन सर्च कर दिया। नठोता बई 
हुआ कि फरवरी १६४६ मे भारत सरकार का आयात दिजनरा सबदी नांति मे 
30400 कट । डालर प्रदश स श्रायात कम करा का काशिश की गई 
जे लाइसेंस के आकात आन बानी चाज्ञों रो सगया बहुत बम करे 
कं ६ अगर) <४६ से भारत ईनाइटड फगड्म थ बाँचके ज्याखि 
से मत मे फिर आवश्यर सशोया हुआ आर यूवाइटइ क्गिडन ने भारत री 
मर से यश कक कक रा बाण दि पर हे 
नि बोझ) पूल का पूरा स्स्य बन गया । सरकार ने अपने 
ओयाद नीति को आर अ्रतिक बच करन का निश्चय दिया। ऑपम उससे 


ब्यापार र६५. 


लाइसेंस के अन्तर्गत चौज्मों की उख्यः अब केवल २० रह गई। सिल्वर इछ४& 
में जो आग्रात'वीति सरकार ने घ्ोंपित की उसके अनुसार आयात को दीन भरे खि्ों 





में बांटा मबा--(१) वे चौजें जियके लिये साधारसणतया क्लाइसेंस नहीं दिये 
जायंगे | (२) थे चीजें जिसके लिये एक निड्चिवत परिसाण के आधार पर लाइमेख 
जायेंगे (६) वे चीज़ें जिनका समय-समय पर लाइसेस दिया जा सकेगा। 
कि उनके आयात का हर समय उचित कारण वताया जासके। दुलम 
मुढ़ा प्रदेश से आयात करने क्री स्वीकृति उसो हालत मे मिलने वाली थी जब 
कि स्टरलिंग प्रदेश में चह वा उसकी जगद काम में आ सकने वाला वूषरा माल 
न मिलता हो! अगर किसे चीज के आयात की ब्यचस्था किसों हिपलीय 
व्यापारिक समझौते में की झा खुकी है तो उनको वूसरी जगहों से आ्रात्ात करने 
की स्त्रोकृति नहीं दी जाती थी। रिक्र्व बेंक ने जतवरी १६४झ से अनधिक्नत 
आयात का चुकारा करने के लिये विदेश रुपया भेजने को जो सुब्रिधा के रखी 
थी बह भी अ्रत्र वापल कैली गई। इसके बाद भी जैसी-जैसी ज़रूरत आई 
अलग-घशलग चीज़ों हे श्रायात छे बारे में कुछ फेर-फार होता रहा पर मूल 
नीमि में कोई परिवर्तन नही हुक्ना | इस बीच में रुपये को मी फितंवर ६६४६ में 
अवरमृल्‍्बन ही। खुका था और उसका हमारे विदेशी व्यापार के संतुलन पर अनुकूल 
असर भी पड़ रहा था | पर २५ फरवरी १६७० को जनवरी-जुन ४६५० के लिये 
जो झ्रायात नोति बोषित की गई थी बह पहले क्री अपेछा थोडी सी उदार थी। 
कच्चा कपास. क्या रेशम और रेशम के तार, अलौह धातु. भारी रासायनिक 
पदार्थ, श्रौर दवाश्यों श्रादि जैसे आवश्यक ठप्मोग के पदार्थों को सुल्ूम मुद्रा 
प्रदेशों से फंगाने की स्वीकृति दी गई । कच्चे कपास का आयात दु्लभ म॒द्रा प्रदेशों 
से करने की भी इजाजत थी | छुलाई १६५० से दिसंबर १६५० के समय के लिये 
मो आयात नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ । लगभग ३७ से ४० करोड़ 
रेप प्रति सास के श्रायात को च्यकस्या को गई । लगभग इतनी व्यवस्था 
ही पिछले जनवरी-नेन १६५० के समय के लिये क्री राई धी। जनवरी १६५१ 
में जून १६५० के लिये घोषित आचात नीति के बारे में मो कोई विशेष उल्लेखनीय 
बात नही थो। पर हाल में जुलाई-दिसंवर १६४१ के समय के लिये सरकार ने 
अपनी ग्ाबात नीति को घोषणा की है| इसके अनुसार आयात को प्रोत्साइस 
देने का खास तौर से प्रदत्त किया गया दै। अब जुलाई-दिसंबर के वीक येंजों 
लाइसेस छिये जायेंगे त्रे सालमर के लिये होंगे। अभी तक लाइसेंस छुद मद्दीने के 
लिये होता था | वाइर से आने वाले माज्ञ के परिमाण और मूल्य दोनों में ही 
की गई को भी आयत की सूची में जोड़ा यया है। उपयुक्त 
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र६६ भारतीव श्थशार्त्र की रूपरणा 


विवर्ण वा सागश यह है $ सारत सरहार की आयाट नौति मं यद समात 
दोने क बाद का भो इस जियह् वरें तो दरतेंग है बरायर परिवतन इाता रहा 
है। युद्ध ममात हात से बाइ चुवाट १६४७ नव आयात नौति नरम रहा पर 
प्रगान ८४७ में एन १६४८ तक इमारा आयात नौति कही हा गाँ।फि 
उुलाइ *६४८ मे परम नाति अपनाईं गर्‌इ | फदवरा १६८६ मे किए कडाहकी 
नीति शुरू हुए। फरतरा *८३० म यह पति नरमां की श्र बदता और थार 
तक वहा नौति यल रद्दो है। 

मारत मरकार या टियात सम्ब्धों नौति पहल ता द्तिबधामक दी। 
पर सप्र हमारा विदेशी व्यापार का सतुलन बिगड़ने लगा और विटशा विनिम/ 
की तग्रा झ्राग३ खांम्रदार से २ ८॥ ४८ ह अन्त मे जय इसारा विदेशा योग 
रिक्र सदुलन स्टुन श्रतिदृल हा गया ता भारत सगफार की नाति निशत का 
प्रोराइन दन का है गट। बढ़ा हुई कौमों बढ़ाहुट दश वें श्दर की माँग 
और देश + विमाशन +े सास्णा पढ़ा थ्रतिउल शश्वर इमार नियात ब्यगर 7 
सह में याण्तर हए।पर भारतेसरकार न इल राब वाधाप्ों क बावपूट 
६४८ ६६ में गिदात व्यापार का प्रासाइन ह7 को सोति चोरी रखा । कई चोहे 
का नियधेण स सुत्त कर दिया गया और बटुना र। श्रासाना स लाइसेंस निलने 
वाला क्षण मे ले लिया यया। इस सपके बायचूल भा १६४६ क पल छट माने 
में हमारे निर्वात -यापार व स्थिति पहल से २ गिर गट | वाई रह में मार 
छरकार न एक्6पौट प्र माशन क्मटी रू विउक्ति की । इस क्मटो ने नियात की 


हवाई रन के लिए कइ द्िटारिशों का । उदादरण के डिव नियात सम्ब 
नियत्रण का अ्ग्पफि से धपिक सामित करन खास त्तीर स॑ गैयार माल्य थे तियाट 
की ये गतिबय हटाने का इस ऊमठो थे सिफारिश को। इस कमरी का हिपा 
रचा 25202 ने महर ड्या । कई चानें मिनका नियात सना था लाइसेंड 
कस पाई इन बच्चा बस्तुओं की अखा में आग । ग्रायन जनरल लाई 

पर तग्रत जो दिना लाइसेंस के सब दशा को नियात की सुविधा दही है 
चार्घा को सल्प्रा बल गई | लारगमेंस 


ड्ेने पल करन वा 
पयत्न किया गया और देने का! पडलि को पहल से भरल 


५ व्यापार मनाझुय से हा नियात लाइसेंस मिलमे का 


ड्यूपार श्ध्छ 


माल का संचय करना शुरू कर दिया उसका भी निर्यात पर असर पद । इस 
सद्‌ आरणं का सम्मिलित असर यह हुआ कि हमारे निर्यात में दृद्धि हुई श्र 
शट४०-४.१ मे गत महाघुद्ध के बाद पदेली वार व्यापार का संनुरून हमारे पत्त में 
हुआ । 

भारत सरकार के आवाठ और निर्यात की नियन्नण नीति का ऊपर 
डछिलेघन किया गया है | भारत सरकार को इस काम में क्‍्सरोर्ट एडच्राइजरी 
कीसिलो और 'इस्मो्ट एडबाइजरों कौसिल! सलाह और सहायता देसी हैं | 
गर की आयात निवश्ण नीति को कई बातों लेकर आत्नों 

की जाती थी । उदाश्रछ के लिये लाइसेंस मिलने में होनेबालों अनावश्यक 

इसेंग्र पद्धति की पेचीदगों, तथा आयात नोति क्री श्रस्विरता आदि 
बाते थीं जिनको लेकर सरकार के प्रति असन्तोष धा। सरकार ने २२४० 
सारी आयबात सोति पर बिचार करने के लिए. 'एम्पोर्ट कन्द्रोल एल्कायरी के 
की निशुक्ति की | इस कमेटी ने ४ महीने में ही अयनी रिपोर्ट अक्तूबर १६५० से 
पेश करदी । सरकार ने जनवरी १६४१ में इस कमेटी की सिफ़ारिशों पर अपना 
निर्यय भी दे दिया। इस कर्टी ने अपनी रिपोर्ट में सब से स्यादा इसी वात पर 
जोर दिया था कि आव्गत सम्दन्धी नीनि और संचालन में स्थिरता ह्ोनों 
चाहिये और स्वीकृत नौति का शीध्र और छुमता के साथ पालन दोना चाहिये । 
कमेटी ने यह सिफारिश की कि आगामी दो बर्षों में ४०० करोड रुपये बार्पिक 
का आयानश्न भारत में होना चाहिये | आ्रायात की चीजो की प्राथमिकता के बारे 
के मी इस कमेटी ने अपनी राय दी । श्राबात सम्बन्धी जिद्वास्तों का विवेचन 
करते हुए कमेटी की यह राय कि हमें अपने आब्राठ की मर्यादा विदेशी विनिमय 
की स्थिति के अमुमार ही तय करनी अश्यि, और वाइर से आने बाली चीजों 
इंष्टि से निश्चित होनो चाहिये कि जिससे देश के कहृपि- 
से और उपमोक्ताओ की आवश्यक चस्तुद्यो की मांग का लिशाल 
के । इसी के स्ाथ-घाय किन्हीं वेस्तुओ के मूल्य मे अत्यधिक उतार-चढाव 
ने का भी प्रयत्न किया जानता चाहिये, पर यह उसी हृद तक जिस दंद 
शी विनिमय सम्बन्धी मर्यादा और हमारे क्रषि: 
तथा उपभोक्ताओं की आकक्यकता # साथ इसका मेल बैंठ सक्रे 
रेशों के अल्लाया कमेटी ने कुछ अन्य विपयों पर ही सिफ्रारिश की थी नैः 
लाइसेंस के समर को बढ़ाना, लाइसेस-पढदि का विकेन्द्रीकरण करना, नाश 
आचात के ब्यापारिये को सुविधायें बेचना, लुलम मुद्रा प्रदेश के किसी देश से माल 
नैंगने की अधिक शाजादी, और किसी इृद तक डुल॑म झठ़ा क्षेत्र से माल मेँगाने 
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है 


३०० भारतीय अथशास्त्र का रुपरेखा 


को अ्रविक से अप्रिक मात्रा में कम करने और उस व्यापार का विस्तार करते झ 
रह दे। 
भारत की उक्त नाजि का एक पमाण तो भारत ससयार ने अरष्रार ला 

पार संगठन (इलर नेशनल “ड ओोरगेनाइनेशय) और क्षा ए. टा ठा जिनल 
ह्आामार आने द्रइ एड हरिफ़्स) के विषय मे भो महायता श्रौर समथा का ही 
काश रसा है उसा से मिल जता है । इस सम्पाध में यहा विस्लार से लिंक 
का श्रावश्ययता है । 

डितिय महायुद्ध लव चल रचा था रसा समय यह अ्रतुमत्र शियार्डा 
रहा था कि विश्व शाति र लिय यह ब्रायश्यर है कि विमिय इशा का राजगीी 
नवार१ हा नहां बल्कि आरयिक अथार पर भा श्रापस मे सहयाग हो हरे 
विचारधाण का यह नताया या कि जिस प्रकार राजपैतिक जन में सबुत रा 
पय (यू एस था) के स्थापना का गई उसा यकार द्रयिक क्षेत्र से भारई 
अवैशाणतर संगठन तायन ऊरने का प्रयता क्यों गषा। तिशव बे) आई 
थे तराबाय सढ़ा कीप तम् खाद्य आर ऊपि रुयवा आती सब का इसी श्रापार 
पर हैवापना करत गई । इसा प्रकार एक अलराप्रीय व्यापार सय स्पावित करने की 
वियार भा चजा। रयद पहल हवाना (क्या) में २६ सवार १६४७ और ४४ 
मात इस 7 बोच मे सम + ३७ राष्ट्र का एक सम्मलन हुत्ा। इस सम्मरग 
से ध्रिव्ठ >स क्‍्सत्य नेता श्रातराण्यय सगठग का एक मसविदा तैगर किया 
था डत पर जिवरार हुआ इस अ्िपरेटरों कमेटी' का स्थापता रै६४६ मे ढर् 
प्रमेथ टुइ था जय इस विधय ह अमरीका 3 कुछ प्रस्ताव प्रकासित स्यि ये प्र 
उतर वार मे श्रवशागब काफॉस से विद्यार करते क पहल एक छाटा कमा 
दौरा विचार करना डचित समय गया था। दस कमदी मे ८ रा व आर 
भारत भा “नम से एक था हस य इसम झामिल हान से इंकार कर दिया घा। 
या डन पर मे ४४ राणा ने भा ससदिदा वियार विनिमप्र क बाद तत किया 
सका, “राय दिये गए इस्तानर करत पाल से मारत मांया। विलिई 
>प। इन हो में न कट 20 पर श बह जोटए #५8 8) सदर 408 
करने सन झरना भाई या 2 अमरिसा ने हवाना चार्टर को सुर 8730 
धरापया कर ली है कै श्र कया है और इस पर सै जिटिश सरकार से नई 
श्ञदे तराष्ट्राय ध्यायर सत्र ऊ क्रायम होने की आशा 


इवयाना न 
व्यापार भ 320 कम, व साकार किया गया था उसका उद्दरव आ्रावराड्री 
करना और पिड॒ड़ दुए श्र अविर झित दशों के झ्ायिक विकार 


ब्यापार इ्०२ 





इसी को मोस्ट फ्रेव्ड नेशनों का व्यवहार कहते हैं। इसमे कुछ अपवाद 
गये ई | एक अपवाद किसी देश के छझाधिक विकास की दृशि से मी किया 
अर्थात्‌ आर्थिक विकास ऊे कारण इस सिद्धात के विपरीत व्यवद्धार 
स्वीकृति मिल सकती है | पर यह झअपवाद इतनी शर्तें के साथ किया 
फि वास्तव में इस से होने वाला लाभ नदेहात्यढ है। (२) अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापरिः 
सध के सदस्यों से दह अपेक्ा नी को गई है कि वे आपसी समक्काते ते आयात- 
निर्यात-क्र और उस सम्बन्धी विशेप इ्य॒चद्वार में कर्मी करे। इसमे भी कुछ 
अपवादों के लिये गु जादश दे छोर एक अपवाद यहां भी पिंठड़े हुए देशों के 
आर्थिक विक्रास से सम्बन्द रखता है। (३) श्रायत आर निर्यात सम्बन्धी प्रतिवन्ध 
लगाने अ्रथवा धवेश निपेघ करने की सनाही को गई ह । हसने मी झट श्रपबाद हैं। 
(४) खार्टर में यह भी त्पप्ट कर दिया गया दै कि जिन देशों मे बिवेशी-ध्यागार 
राज्य द्वारा द्ोता है उनके साथ न क्नोई विज्ञेप रियायत होगी न कोई जिपरीत 
अ्यचद्वार दोगा। आर्थिक विकास और पुननिनाज के बारे में चार्टर मे एक झलग 
ही परिष्छेट है। च्रन्तर्राष्ट्रीय ब्यापारिक सब का बढ कर्चब्य है कि इस काम में 
बह अपने सदस्यों को सहायता दे और दूसरे अस्तरोषद्रीय सस्थाओं के काथ इस 
काम में सहयोग दे । 

चार्टर के अनुसार अन्तर्सप्ट्रीय ब्यापार संगठन की सबोपरि लचा 
करन्देंस' में निद्धित है जो एक व्यवस्था संडल का छुवात्र करेगी | साधारणतवा 
कास्के सम बर्य में एक वार होगी, बह माना गया ई | संउक्त राष्ट्र सर के साथ 
प्ण्र संगठन का संबंध सहयोग का होगा ओर इस वात का “ब्यन 
राष्ट्र संघ की राजनीति में इनका इस्तक्षे प न हो । 
कई कारणों से आलोचना भी हुई। आलोचना क्षा 
दर आशिक विकास छा चाहर 




























चार्दर की उक्त धाराओं की 
एक बढ आधार भरद रहा है कि पिछड़े डुए देशों 
से पर्वास ध्यान नदी रखा गया है। खिदेशी व्यापार 












नर दिया गया है | इस समय तो दस कंगठन 
मादूम पडता है । 
अब इम “ऊन 


'ो | चह इन कूपर 





ग्ल 
हम 





झेढ्रे मारताय अ्रयशास्त्र की रूपरेणा 


में एक बाग यह मी थोक इस सयठन के सदस्ध आपसी सनमभौने के बाग 
वर आयात नियान-क्र छर विदशा व्यापार पर लगे प्रतिवर्यों डं 
कमी करें । इसी उहस्य रु सामत रुपचकर विभिन्न दर्शा में तनेया मे श्र 2२ 
६७७ म॑ अस्रबर ३० $६ ५४७ तक समभीते की चचा चली और जो नियर हर 
उनका समात्रश उत्त एग्रामर मे कर लिया गया । अस्थायी दावा 
पर सह एग्रीमट १ जनवा। ह8८८ हर अमन मे आया शा मारते झा 
इसम शामिल था इस एआमट से विपरटर। कक्‍मेटा जे *८ खटस्थों है झरावां 
पाकिस्तान सारिया बम! लका और दनिया गोडशिया मा शामित्र थे। १ 
दिपताथ समसात इन दशा र बाच मे हुए । इससे परचात्‌ अल सम रधडम 
अगस्त २० ४६४६ को शनका ( प्रास) म फिर कामों स हुई जिसमें डप्माई 
फिनलर प्रन्तन, इस, इटला स्वाइन, डाप्रिविकन रिपच्लक, लाशबरिरी 
निकाराएध्रा और व्ाथय य दस नय तश और शामिल हुए। है नह 
शै६४६ गक "ग नए रूलक्‍या को उन्त ए4मंट मे शामिल करने प लिए (र्क 
“प्रौरापाख! पर इस्ताहर किय गय श्रार २० मठ १६५० से यह लागू शिठा गया 
भारत ने हल हटॉनों हा सम्मलना म मास लिया और विभिन देशों के सा 
सममभाते क्िय। इने समझात! फ अनुमार भाग्त ने रियायतेर्दा श्री 28 
एशियायत लिला भा । इसत बाद टॉोस्फ ( इसनैड ) में तोौसरां बार कान हु 
जा २३ झत्रेल १६५१ को सात सतन के बाद समास्त छुइ। दस कार्योस में 
विभित टशा में ४०० के लूगमग सममत करने का पदत्न हो रहा था। पर भा 
ला बाल ८ देशों म॒ उवल १४७ समभौते हा हो सर) भारत भांद्स मे 
शामिल था। इस कान्मेंस का सफलता मयादित हो रहा। छह गए इंश ईर 
एप्रामट मे इस सम्मेलन मे शराक किये गय । पुरान समभाते का ( नव हर 
एसका ) मिप्राद दियव॒र १६५३ तझ करता गई | पुराने समभाव में उछे देशा * 
सशादन आर परियेतन कराया और उनके अनुसार दा गई उछ रियायतें वात 
ली 7० । हुड नई रियायनों ऊ बार मे भा समझते डुए। जा छू टी गो *े 
सिद्धातत के झतुसार ३ साल + याद इस प्रकूर फा सशोधन परियद्ध ने हो सर 
है ( इसी लिय १६४८७ बाद अब यह काफ्रस हुई थी। एप का बार 8 
इस अकार की नदां था। जिन ३८ दशा ने इस सम्मेलन में माय किया वें हुतिश 
के सपृश विदेशों ब्यापार के ८०५: 


प् 6 भाग > लिए ज़िम्मदार हैं । 
मारत की ब्यापारिक नौ 


हर नि का पिछले तान वर्षों मं एक सह वपूण अत 
रा दिपकौय व्यापारिक समभोते से सवच रखता है जो विभित रण 
मरा 


तक बीच में हुए दें । ये अल्प काठिक ब्यागरारिक्त समभाते हैं। 


ब्यागर डे०्झे 


इनका उद्देश्य छुर्खम मुद्रा की स्थिति में सुदार करना, चुडोत्तर आई 
में सहायता देंना, अनाज की कमी की पूर्ति करना, दूमरो आव्श्यः 
सैसे मशीनरी, राखयनिक, पदार्थ, खाद आदि को कमी की पूर्ति 
निर्यात को प्रोत्साहन देना रह है। जर्मनी ७।7 जापान के साथ इसलिये ब्यापा रिक्त 









करना और 





व्यापार क्री चोजना छे क्ाथ उसक 
पूरी चुस्प ऊे देशों--जैसे युयोस्‍्लेडिया, पोलेड, ्॒क्िया 
होती दे, प्रयोकि वे अपने विठेशी व्यापार का नियंत्रण सरकारों जे बीच में ही 
करना पसंद करते है | इन व्यापारिक समकोतो का एक लाम बह भी कि 
भारत का इन देशों के साथ सौथा व्यापारिक सबंध स्थापित हो जाता ई और 
लंदन एनल्टस्डम श्ादि दूसरे देशों की मव्यस्थता समार हो लाती है। भारत 
ने इन पिछले वर्षों में कई देशो से ब्याणरिक समभौते किये हैं | नारठ का 
पाकिस्तान के साथ भी कई बार व्यापारिक्र समझौता हुश्ला है।इस समय भी 
एक व्यापारिक समकीता इन दोनों ठेशों के बीच में चालू है।यञपि इम 
व्यापारिक समभततों के कारण हमारे बिद्रेशों व्यापार को श्रोशातीत सफलता 
नहीं गिलों है और समन्‍्दीते के श्रदुतार आयात और निर्यात नहीं हुआ है 
पर फिर भी ये ह्विपत्तीय व्यापारित्त समझौते सही दिशा में उठाया गया एक 
कदम हैं। इनका भरिष्य में और अच्छा परिणान आ। सकता है | 

अ्िदेशी व्यापार की भ वी दिशा--देश के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध ने 
अन्तिम म्रश्त सह उठया है कि उसकी भात्री दिशा क्या होने की संभावना है? 
किसी-मी देश ज्ञा विदेशी व्यापार उस देश के श्रार्थिक्र सगठन पर निर्भर होता 
है । हमारे देरा में 



























आर्थिक संगठन की है जो वर्तमान सरकारों की नीति हे । ऊहां तक 
विदेश व्यागर का संबंद है, चाहे समाजवादी व्यवस्था हो चादे मिलजुली शर्थ- 
व्यवस्था हो, जब तक आधुनिक उद्योगवाद उसका आवार है, उसके स्वरूप मे 
कोई अन्तर नहीं आता । हां, गांवीजी की सुकाई अर्थ व्यवस्था की बात अलग 
है। यह अर्थ व्यवस्था विकेन्द्रि'ः और स्वावलेव्य के आचार पर होगी, इसलिये 


स्ण्ड भारताय अथशास्त्र की रूपरखा 


इसमें विदेशी व्यापार की मात्रा कम दागा | विदेश त्ञ योहासा सामानों इमारे 
दैनिक सावन के लिय अनियाय ने हवा था सकता दे थार इसो प्रकार का सामान 
यहां स बाहर जा सकता है। दश के अर उठ उद्य'मा का विक्रास पढ़े पैमाने 
पर होगा और ऐसी दशा म पाहर सम मशानें ग्रादि बदुत मैंगाने का हमें 
आवश्यता नहां होंगा। हा विजली सिचाद जिद्ुत्शक्ति आदि के उपादन के 
ललिय॑ जो मशानरी श्ालि आवश्यक होगा यह तो मगाना ही होगा | पर उपमाक्ता 
पदार्थों का श्रधिम्तर उपादय ग् उद्याग 7 रूप म हागा। इसका अर्थ यह है 
कि गायीनी द्वारा सुझाह हुड़ अ्वन्व्यवस्था यदि इस स्थापित फरत ई तो इमारे 
विदशो व्यापार का सारा ढाडा छा पदन जाता है | दश इस प्रकार का यवस्या 
स्वॉकार फग्या इसमें बदी शत है। हुसका यह गाव नहीं कि हमार यह उद्योगों 
का विकास नहद्दा होसा । पर उड़ पैमान ज उ्य्णण का भा प्रा महत्त्व रहेगा एसा 
समता है| एसां हालत म दमार विहशोा गगर को सावो दिशा फबारे में 
अल्पकालिक श्र दापकालिक दाना शआ्राधार पर साचना ग्रावश्यक है| पिछले 
वर्गों मं दसार पिटशा 'चापार या सबसे बड़ा समख्या वियताय व्यायारिक पतुलन 
को रहा है और जिसका बता सन विटश। विनिमय “गस तौर से टुलम मुद्रा की 
इम करिनाह रहा हं। इसारा अल्‍्पकालिक यिदशी बाशर सम्बधा उहश्य 
यह हाना चादिय कि इस विदशा विनिमय का अपना ताक्तालिक आवश्यकता 
पूरा करत मे उटिना” न ६? यह ता कालिक ध्रानश्यकता मौचदा उद्यागा का 
आाचू २जन, उनम मशानरा झ्ादि का आवश्यक परित्रतन करने आर श्रावरयकः 
जपमोग का बल्तुआ का प्राप्त करन ने सम्पाव रसता है। इन बाता की कमी 
की पूरठ करत के लिय मे झ्रपत प्रापारक संतुलन का ठाक करना हांगा । उसके 
लिय दश म माच का कामता का उमर उरना सद्रा का अ्रवनूल्यन करना, उत्पादन 
के म्पन्प मे पक #रना आर द्िततपत्र क्रपारिक समभौते करना--थ उपाय 
है ना काम मे लिए तात है। भारत भा दस दिशा सम ग्रग्नशाल रघा दे। इससे 
इमारा व्यापारिक उतुलन मुपरा भोह + 


दर लक 3४ /2028 विंदर्शा व्यापार की नांति एसा डोना चाहिये निससे 
जाल मा पा मे सहायता मिल | इस इणि से आवश्यक भाल हम 

मे माल हम बाहर बय सके उमक उत्पादन मे विशपता 
02 जा अनुर्ल बाणार्सा मे उस घाच का वयन की ैयवस्या +-यह 
ता 272 2008 रूचुय हाग्ा | इप दा से आधिक विह्स का प्रथम 
22226 200 20 इम दाहर से मगाना द्ागा और इस लिग्रे इसारा झायात 

र कच्चे माल का चिधात घतंगा ] दूसरी अउस्था में जब दश में आधार 


च्यस्पत्र ड्ग्पू 


सूत उद्योगों का उत्पादन बढ़िया और राष्ट्रीय व भी बढ़ेगी तो पूँंजी-माल का 
आयात कम दोया और उपभोग की वस्ठुओं के आज्ात की प्र्ृत्ति बढ़ेगी, अगर 
कने का प्रचत्त न किया गया | अन्तिम अवस्था में उपभोग की चस्तुओ का 
उतल्यादन भी धढ़ेगा। इससे इन चोजों का आयात कम ड्वोया पर पर्यात उल्मादद 
होने पर. निर्यात बड़ सकता है। हां, विशेष प्रकार की और कौसती उपभोग को 
चौींने बाहर से मेंगायो भों जा सकती हैं | यह तो हुआ व्यापार का स्वरूप । जहां 
ब्यापार में विभिन्न देशों के स्थान का प्रश्न है उसके बारे में हम बह 
कह सकते हैं कि हमें पूजी-माल यूरोप-अमेरिका से और कच्चा माल पदौसी 
एशिया छे रा सैंगाना द्वोगा | इसासय निर्यात व्यापार मी इन देशों कौर 
एशिया तथा शफ्रौका के पिछड़े हुए देशों के बीच में बट जावगा । 

विदेशी व्यापार का जो चित्र ऊपर उपस्थित किया गया हे उससे केवल 
पदिशा माज का अनुमान लगाना चाहिये। 

हमारे भाची विदेशी व्यापार का एक प्रश्न यह भी है कि विदेशी ब्ययय्॒र 
राज्य द्वाश संचालित होना चाहिये वा व्यक्तियों के हाथ में ही रहना चाहिये। 
मारत सरकार ने १६४० में इस विषय में एक समिति नियुक्त की थो जिसने 
इस प्रश्न की पूरी जॉच-पड़ताल करके दिदेशी व्यापार के राष्ट्रीयवरण के पक्ष 
में अपनो रिपोर्ट दी थी । पर इसका कोई नतीजा नहीं आया। थई प्रइन 
फिलइल तो भारत सरकार को ओोर से स्थग्रित ही कर दिया गया है | 

स्पल्न द्वारा जिदेशी स्याप्रार--देश के विभाजन से पदले भारत का 
स्पल मार्य से अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया, नेपाल और तिब्बत से 
व्यापार होता था | देश के विभाजन के बाद पश्चिम के देशों से तो इमारा 
सीधा संपर्क हो गया है। व तो पाकिस्तान के साथ हमारा पर्चिम और 
डोयों दी ओर ते स्थल मार्ग से सीवा सम्बन्ध है । मारत और पाकित्तान 
बीच में काफी व्यापार स्थल मार्ग से दी होता है। १६४८७-४६ में कुल ३७ करोड़ 
का भारत से पाकित्तान को माल निर्यात हुआ था । उसमें ४६६१ करोड का 
माल्न समुद्र के मार्ग से झलीर रे०'३६ करोड का माल स्थल मार्य से निर्यात 
हुआ था । १६४६-४७ में कुल ३६६६ करोड़ छे निर्यात व्यापार में से १ 
करोइ का माल झमुद्री मार्य से और २५ दर करोड का स्थल मार्ग से निर्बात 
छुआ था। आवबात के आऑंकड देखने से मालूम होता है कि १६४८-४६- के 
१०६*२५६ करोड़ में से १४“२६ करोई का माल समुद्री मार्ग से और ८५ करोड 
का स्थल मार्ग से तथा १६४६-५० में कुल ४३६३ करोड़ में से ११९४६ करोड 


का समुद्री मार्ग से और ३१०४७ करोड़ का स्थल मार्ग से पाकिस्तान से भारत 
स् 
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ञ्ज्०६ भारताय अयथश्ास्त्र का रूपरखा 


थौ झ्राया था | समद्री व्यापार अधिकतर पश्चिमा पादिस्ताम से, श्र स्थल 
आगस श्रविकतर व्यापार प्रर्या पाकिस्तान से हाता है । 
भारत का ए ट्रीपां ह्यापार-मारत क्र डिलशा ब्याणर का एश मास 
ऐसा दै कि दूसरे दर्शा स भारत में माल श्ाता है क्रौर फिर बदा मं ले वापस 
वमियात का दिया जाता है | इसा क्रो 'एद्रापा व्यागर कदत हैं | शरका सारश 
किस! मा दश की दो दशा ज बाय म॑ एसा सौगालिक  थिति होता है निससे 
कि इस सरहद मा यापार श्रासाना से र्मव ह! सर | सर्बीप भूमगडल कक बाय 
में स्थिति दोठ से प्रव औः पश्यिम से बीच म हय याल ब्यागार मे लिय सारत 
एक ब्रच्छा विराम स्थन्त है | पद्रा व्यरण है कि प्रादीन काल से मारत इस 
सरह के यापार म भाग लता श्ाया है। प्राचान पमप्र सं मारत के एट्रीपो 
व्यापार की सुर्पर चोतें रशर्मा उपड़ा उीनां का खासात, साला, जबादरात, 
काय सा सामान (उनिस का ओर साला था | तिव्यत नेपाल, अ्रप्गानिस्तान 
अण्दि एस दंश हैं जिनका झरना यो” समुल्र तर नहा है। डठाफा श्रायात 
नियात भी भारत + द्वारा दा हाता ह। बमस्या सं प्रसार के व्यापार का 
प्रमुख बाटर्गाइ है । रूस खार चमड़ा पश्यिम > ”शों को जाता है श्र घढोँ 
स श्र चाय मसाला कपड़ा रासायनिक पतटाथ कच्चा धाद, श्रादिग्राता 
है। दा प्रकार कबापार का उस विदा स्यापार ऊ मुक्तायलै से बटुत सहस्‍्व 
नहा है। विदर्शों स श्राया ठुया माल €आछ-४ मे ७ ६ करोड़ का 
१६४६-३० में $३ २६ करांड्र का और १६४०-५४ मे २७ #₹ करोड़ का भारत 
मे दुबारा निनात हुआ था । १६९६-४० म टुवारा नियात १० जरोड़ रुपये 
का हुआ था। 
भारत का अआ्रा तरिक याप र--भारत क आतरिर व्यापार + दो भाग 
हैं (0) भमद्रतटाव व्यापार आर (0) झआातरिक स्ापार । 
जब बसा भारत का अय था था सारत व्यू बमा 


के साथ बातन्सया 
समुद्र तटीय ध्यापार होता था। यही यात कराचा ऊे बारे में मो है। आज 
कराचां व साथ हमारा व्यापार विदेशी अपार का ग्रिलता मे आता डर 
समुद्र तटाथ व्यापार का दितता से नहीं । अब ता कलकत्ता मद्रास बबइ आदि 


बादरगाहा + बीच का ब्याशर हा समुद्र दान स्पोगर ज्ाश्र शा मझाता है। 
कडाला (्ज्छ का ना बदरमाह बनवाने पर इस «पार मे पद्धि दांगा। 
(छिले वर्षों म दश के सनद्र तटीय “यापार मे कसा आह है। (६१६ मे उस 


खमुट नटय यापार का अनुमान छ० ह्पव टन या। दम साल वाद वह था 
कर ४४ लाख टन हा रह भया आर इस सम्रय॒ ता असच खुद त्टाय ब्यागर 


व्यात्ार ब्ण्छ 


की (जिसमें विदेशी व्यापार शामिल नहीं है) मात्रा ३० लाख टरूसे भो क्रम 
है| वच्यपि यद्द व्यापार गिरा है पर इस पर भी भारतोय जद्दाअ इस माल को 
लाने ले जाने के लिये पर्यात संख्या में नहीं हैं ! समुद्र तटाय व्यापार की उन्नति 
के लिये भारतीय जद्दाजी बेड़े को प्रगति अत्यन्त आवश्यक्र है। रेलच और 
जहाज़ी यातायात में समुचित मेल बेठाने और बन्दरगाहोे के विकास का भी 
समुद्र तटीय व्यापार की दृष्टि से बढ महत्त्व है। 








सनुंद्र तटीय व्यापार के अलावा जो हमारे देश का आन्‍्तरिक व्यापार 
है उसका विदेशी व्यापार को अपेक्ता देश के आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा 
स्थान है। पर अभी तक आंतरिक व्यापार के सपूर्ण और विश्वसनीय आंकड़े 
हमारे देश में ग्राम नहीं हैं। भारत रूरक्वार का व्याप्रर-मंत्रातय जो आन्‍्तरिक 
ब्यापार सम्बन्धी झ्रांबड़े प्रकाशित करता है वे मी प्रान्त का प्रास्त से और झुख्य 
बन्दरगाह के उस प्रान्त के जिसमें चढ़ स्थित है था दूसरे प्रास्तो के साथ के 
व्यापार के आँफड़े होते हैं | इसका यह अर्थ है कि घहुत-सा व्यापार इसके 
बाहर रद्द जाना है | इस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता तो है पर इतने 
बढ़े देश में समस्त लेन-देन के आंकड़े एकत्रित करना अर्सनव-उा है । फिर भी 
इस दिशा में जितना चुवार हो सके बह करना चाद्िये | इस व्यापार की मात्रा 
देश के विवेशी व्यापार ते आज भो कई सुनी (२-३ गुनी) है और देश के ब्लार्थिक 
विक्ात के खाूथ चह मात्रा बढले वाली है । 








हि परिच्छेद ६ 
राजबातर्र , कफ मेंक कऋरूझचो ता यात 
थ “कतायाए वा मधच्य- सोनम मम्यठा के विकास में यातायात साइनों 
का क्तिना मदेत्व हे; यह लिसत की श्रावश्यकता महीं। यह मदच्च समान के 
आधिक लायन तक हो धीमित नहीं ई । मानव समात के रॉजनतिक, सामाजिक 
आर सास्तृतिक विकास के लिय भा हसका महच्त दे । शाम सारा विश्व थदि एक 
यूजर मे बंप सका है, मानव सहानुभूनि का क्षत यदि संसार ध्यापी दो सका है, 
आऔर सारा सपधतार एक परियार के समान इई, यह आरादश यदि वासत्र में चरिताथ 
औोसा है--तो ग्रातायात के उन्नत साधना व आचार पर ही आज़ तह भी ऐसा 
हुओ्रा ई श्रार श्राग मा हो सक्ग्ण | यातायात + मदब् का याद दिलाने + लिये 
इतना छिफना ही पर्यात है कि जो दशा बावायात की एढटि से पिछड़े हुए ई वे 
इर दृष्टि से--भ्रायिक, सामाजिक साम्रत्कि-पिखड़ हुए मिनेंगे। समाज के 
विकास का एक बढ़ा आधार मनुष्य का मनुष्य स सक्क्ष डे श्लीर बद याताचात के 
पिता समत्र नरीं। इस्ता लिए ग्राचान उभ्यवाश के घस स्थान गगाझर सिध, नाल, 
थागर्ती, टाइगरील और यूफ्टात का नदिया की ?लइटिया रहा हैं। आप भी 
पियड़ हुए दशा का आथिक श्योर दूसर प्रकार का प्रगति क लिय यह 'श्रावरप्क 
है कि उनके यातायात के साधनों में रमुचित उन्नति हो । 
चात्गदात की मुद्दिदा स हसाश कॉठिनाइया ओर सकट एम दृप्टि से बढ़े 
हुए मी मात्दूस पढ़ सकते हैं। ससार छ कसा एक कोने का श्रागत्त और कदि 
ना” का झमर गारे ससार म फैल जाता इ। सानपय का सद्दार शन्ति को भी 
इसस प्रोत्साटत मिला है और उसका चैत्र ब्यापक हुआ है | पर यह सो एसी बात 
है हि अच्छी मे ऋच्दी लाज़ का मी उर हाथों भ पढ़ कर घुस्पयोग हो चाता है। 
यदि सानव समाज चाइ ठो डजत यातायात क साधनों से उत्पन सारे संतक का 
[मानव फल्थाण के लिये उपयोग हो सकता है-द्वसा में घातायात का बास्ततवितत 
मदत्त हे । 
भारत और यातायात क प्रभ्रुप साधन--भास्त क बातायात # साधना 
था आपयन करने के लिए यइ आवश्यक है कि हम रल यावाबात, सड़क याता 
यात, जल बात्यात, याद यातायात समा का अलग अलग से झ-ययन करें । 
रेल यादायाद-आरम्म--ड४>ीउदा शताम्दी दा मे (१८४३) तब 
सर नुकूइानहल स्टिफेल्सन ने दिमाग ने सारत में क्‍लजते से उत्तर पर्चिम की 


चाताबात 


(४) कम्पनी के प्रवस्ध में राष्ट्र के हित की श्रपेक्षा तत्काल के लाभ का 
अधिक ध्यान रहा है । 

(६) रेल्ों में लगी पूंजी का वहुत थोडा अ श कम्पनियों का है। उनका 
आर्थिक स्वार्थ कम होने से अच्छी व्यवस्था करने की उनको विशेष चिन्ता नहीं 
हो रूकती । राज्य को वथेप्ट मात्रा में नियंत्रण रखता हो पड़ता हई। ऐसी 
हालत में सारा“प्रब॑स्व राज्य के हाथ में आ जाने से कोई बढ़ी कठिनाई नहीं 
होने वालो है । 

एकवर्थ कमेटी ने इन सब बातों पर विचार करके राज्य द्वारा रे 

जानें के पक्ष में अपनी राय दी। रेलवे फाइनेन्स कमेंद्री और 
कमेटी ने भी, जिन्दोंने १६२१-२३ तक की रेलवे स्थिति पर विचार 
था, इसी पक्ष से राय दी थी। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर 
किया | परिणामस्वरूप १ जनवरी 2६२५ को राज्य ने ई० आई» और 
५ छुल्लाई १६२४ को जी० आई० पी० रेलों का प्रव॑त्व अपने हाथ में ले लिया । 
इसके बाठ मारत सरकार ने बराबर इसी नीति का पालन किया और शाज्ञ 
भारत की स्व रेलब्रे राज्य के प्रवन्व में है । १ अग्रैल १६५० से देशी राज्यों के 
आरतीय संघ में शामिल हो जाने के कारण उनकी रेलवें भी मार्त सरकार करे 
प्रबन्ध में श्वागई | इस प्रकार लगभग ७५६० मोल लम्बा रेल मार्ग भारत सरकार 
के पास्त और आगया। श्रव भारत की तमाम रेलें भारत सरकार की रेलवे 
<मिनिर्द्रो के नियंत्रण में हैं । 

रेल का शास+ न्‍्य+न्‍्८--मारतीय रलों पर हमेशा से ही भारत सरकार 
की देख-रेख और नियंत्रण रहा है । आरम्म में मारत सरकार के सावंजतिक 
मिर्माण विभाग के पास 
पिश्तार होराबा तो 
शॉप रैलवे बोर्ड की स्थापना की यई | बे अतधिरिक दी 
और जद॒स्थ थे । चीर्ड भारत सरकार के व्यापार-उद्योग विमान के श्रधीौन था।. 

डे के विपय में समच-समय पर साथारण परिवर्तन होते रहे है। १६०८ मेँ, 
भारत सरकार के व्यापार-उद्योग विभाग के इत्तत्तेप को अपेक्षाकृत कम करने की 
अदिकारो में थोड़ी इद्धि करदी गई।॥ झच उनका 
भारत सरकार के मंत्री का पद मिल गया ओर वाइचरात्र तक इनकौ सौबी 
पहुँच दोगई । १६२७ में बोर्ड के क्ित्त सल्ाइकार का एक सया पद काद्स किया 
शबया | जद एक वर्थ कमेटी रेलवे सम्बन्धी जॉच करने के लिये नियुक्त हुईं तो 
उसने भी इस प्रश्न पर डिचार किया, और €६२४ में -फेर रेलबे चोड क्ा 

ना कपल लेन 


हैः 
ञञ 























रेलों की देख-रेख का काम था | पर जब रेलों का काफी 
वल्था अपर्यात साबित द्ोमई । परिणाम स्वरूप १६०४ 

























३१ भारतीय अयशास्प की सपरेख 


पुन सगरन किया रवा । बडे + दाल की अगई चीफ कमिसनर का ध्राइटा कर 
दिया गया । रलव नाति का लिवास्श उसका काम था शरीर उसके खायों उस 
सिणय को बहलने का अपिकार चदां रखते थे । याद कमिश्नर के श्लाबा द्दो 
आर बॉट के सदस्य थ । इ सॉनों के अगादा एक पित्त कनिश्यर भा शोच का 
अम्यर था। दस प्रकार रलब कोड मे चार सहस्त थे। माबरों में कास क्ञा घट 
यारा शिप्य क श्राघार पर किया योग था ने कि प्रटश के श्राघा” पर वैसी हि 
एक्यथ कमटो ले राय हा था. बल सम्वर्रों मो तरसील क कार्मो में अपना 
समय राय ने कराया पड़े ग्रार नाति सम्दवा माझया पर प दया ध्यान कब्थित 
कर सर इसतीय सिविल इवानियरिय मर्निक्त्त हु जौनियरिगा द्रतीक और 
इस्टेशीनशमरस एड फोर 7 के डाहरस्टस है३ टिप्णा डाइरेक्टसे श्रौर 
झमिम्नट हाइगंस्टरस का निपरक्ि का र८ ) यूँकि था धार पतवरों सम्बाधा 
सवालों छा माय बहता या गहा था मलिए मजदूग सायधी काम के लिए 
१६०८ मे था” व तासर अम्बब का नियुक्ति का गड़। विज्व माशं के समय बचत 
का हरित गा हब अऊ 5 याड़ा क गा रखा गया | पा शन् मे एन ह7हों को 
मय गया. राय बाल मे इस झूसय च ए कमिम्नर वित्त कमिश्नर श्रार तीन 
हूपर घटाएं इ । इसके अश्रक्ाची... शगस्स्स जिनमें जौ्रत दइशिस्कटम भा 
शाजिक हैं. एक सकते रमगा छझार हटा आर प्मिस्तेंट टपाइरक्टख ई ! रतन 
के शासन एयर से सम्बी व कमियां था है विनर मास इस प्रकार ढें-- 
दडटिंग एोईनास हरृूमटा सद़ल एडबाइतरा कौम्िच, र७य रटस ट्वियुनन, 
इंडियन रलप्े फ्यूल कमरा । नर अचार कई स्तेंडटाइटशन कमरीच और 
आर रहा सार्वित क्रमाशास हैं । दुनलिरू क्‍्मटी ने जा २६०४६ म नियुनता हुन था 
आर १६४० म॑ विमका रिपार प्रकाशित दहुर यइ सिफाब्णि का है हि यतमान 
रलाब बाल स्थान पर यूनियन रखाज व्यय रिटा कायम का जावे और नेशनच 
ड्रासघार ग्राथारिटां +े सद्त मे बराठायात के सब साधना का सन व्य किया जाय॑। 


पर १६३६१ ५० का बषए पद करत समय्र रखब मना ने अप्रैत २८४१ से रस्तद 


४थठ के उुनगटन करने का जी यातना घातित की था जसहई आडुसार उस्त ताराख 
5 चीफ कमिश्नर रेजब बाल प्रा पद इला लता सष्य है। प्र बोड मे तीन 
छडल्व ते उम के झाघार पर रहयथे आर एक टाशनशत ऋमिनर दागा बा 
हे एक सहाय अध्यल इतया आर बहा मतायर का सक्त हशाय भा द्वारा । पाई 
न॑केयल पासएनर फाइनल क सामले मे मताचय छा मर टरा रहेगा। बोर्ड का 
काए अति का इलाना चदा शॉडि के सामस्च पर सहाइ दना ओर लिप क् शासत 
क लिए आवश्यक आशाएँ जारी करना हागे धपउ्दर बिनिला बा सकश्यी 





बोई 


बोर्ड का अतिरिक्त मेम्चर बना सहेग्ल ! 
रेलने एकाडस्टस का काम भी १६२४ से रेलडे बोर्ड के पाल आग 
पहले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रास यह काम था। आइिट का काम 
अकाउन्दस से अलग है और भारत के आ्डिटर जनरल्त के पास है । 
आपसी मामलों को सुलक्काने छे लिये १८७६ में ही रेलब्रे 










स्थापना की गाडे थी | १६०३ में ई। 


रुथायो 





डियन 
प्री बना दिया गया । यह एसोसिय्रेशन रेलों 
इसने काफी उपयोगी काम किया है । 

+ रेल वित्त व्यवस्था--रेलनें की विचत्यववस्था भारत सरकार की सामात्व 
कित्त व्यवस्था से अलग हो, बह प्रश्न से चल रहा था | जब एक दर्थ 
कमेटी छे सामने चह प्रश्न थाया तो उसने एथकीकरण के पक्ष मे राय ढो। 
रिट्रेंचमेंट कमेटी ने भी इस प्रश्न पर विचार किया और उसकी भी यहा राया 
रही । २० सिनवर १६२४ को मासरत सरकार व भारतीय धारा सभा नेइगस्ता 
ह्ंबंद नें एक प्रस्ताव पास किया । इसू प्रस्ताव धारा सारत सरकार को सानास्य 
चित्त व्यत्स्था से रेलब्रे वित्त व्यवस्था को अलग करने का निश्चय किया गया । 
इस प्रस्ताव में बह भी कट्टा भया था कि गनि वर्ष रेलच वज्ञट से भारत समकार 
को एक सिश्चित रकम मिला करेंगी | यह निश्चित रक्रम कंपनियों अथवा देशी 
राज्यों धरा लगाई हुई पू की को छेस्‍ड़ कर व्यापारिक रेलवे से लगी ६ुंई बाकी 
सछ पृ'जी पर १% झौर इसके अलावा रेलथे से मारत सरकार को मिलने बाली 
उक्त निश्चित रक्तम काटने के बाद जो अरूल मुनाफ़ा बचे उम्तका ह भाग के 
घबराचर होगी। मारत उस्कार को रेलब् से मिलने गालों वह निश्चित सक्षम 
रेलजे की श्रमल आत्र पर पहली देन दारो मानी गई था । बदि किसी बंप रेलने 
आय उपयुक्त १% छुकाने के लिये का' हो तो अगले वर्षों को आय मे से 































जायगी ओर बाकी की रकम मारत सरकार 
या था | चह भी तथ था कि भारत सरकार 








ऋषरोड़ से ज्यादा कस का शहई रेलवे रिजूर्च र बाकी का 2॥३ भारत 
दिल्ला जञाण । रेलवे रिजर्च का नीचे लिखे अनुसार उपयोग होना 





बु२० आरतौय अथशास्त्र को रूपरेखा 


निरिचत हुआ था--मारत सरकार को दी जाये बाचा वार्षिक रक्ष्म चुकाने के 
किये, धिसावट की चढ़ी हुई रकम घुबाने के खिय यू जो को कम करने था बेवाइ 
करने के लि, और रेल का आ्रार्सिक स्यिति को मुट्ढ़ करो के लिय साड़ि 
जनता को अधिक मुविधार्ये दी जा सझ शोर किराय में कमी की जा सत । रेलवे 
को भारत सरकार द्वाग निश्चित शर्तों क अनुसार किसी खच के वियउस 
साल की थ्ामदना मं गु जाइश न होन॑ पर अस्थायी क़ज़ लेने का अधिकार भी 
दिया गया। यह ब्४ प्र त्रा या रिज्व से लिश जा सकता है आर थांगामो सा्नों 
की शराब मे से लुक़ाया जा सकता ह, यद मां इउ प्रस्ताव में का गया था। 
इन प्रत्ताप में कद्भाय व्यवस्थापिका समा के सदस्या को “स्टेंडिंग फाइने-स कमेंटा 
फार रेलवज्ञ!ं बनान का निणय मी था। 
रेलब वित्त न्यवस्था + अलग हो पान र पश्चात आर भा कइ मइस्पपूर्ण 
सुधार म्िये गय। परिसावट कप का निमाण हुआ जिसम हर साल रलबे ग्राय 
नस ढुछ रक़्म जमा हाती था। रलव + लिये बिना वित्त विभाग के हस्तत्षप् पे, 
कष्ट ब्पों के भ्राचार पर अपना योजना बना सकना ध्ब सूमय हो गया। शार्थिक 
बंप क शमास हाने पर म्पया लप्स दवा जाए का श्रव मय नहीं रहा । 
माच, १६४३ मे, रलते की श्रायिकर स्‍्थिति भें परियतय हो जाने स, उत्त 
प्रस्ताव के डस दिस्से से जिसका सम्ब-र भारत सरख़ार को दा जाये वाली बार्पिक 
'रफ़्म और रलय + मुनाफ मे उसर द्िस्स स था यह सशोपन ग्रर दिया गया 
कि सशोधन अस्ताव स्वीकार दान तहु इर साल #। स्थिति दस्व कर इस रफ़्म 
कये निश्चय किया चायगा। यह सशाधित प्रसव ( कपेनरन ) दिसवर *६४& 
में भारताय ससद द्वारा स्याकार जर लिया गया। इस अस्ताव का मुख्य-मुख्य 
चने इस प्रकार है -- 
( ) रलये वित्त व्यवस्था भारत सरकार का साम्ाय वित्त 


व्यवस्था से 
अलग बनी रदे। साधारण +र लाता को भारतोय रला का एक मार 


रहे । साधार पे डिस्सेदार 
माना जाये श्र रेल्त्र में लगा प्र जां पर ४१८, डिफिबण्ड मिलने की उसे यारटी 
दा जाय। ड़ 


(९) डिशासियशन रिज्व॒फ्ड मे 
जमा किया जाय । 


(३) रत्रयू रितर् फड का उपयोग नोचे लिये अनुसार ही क्या चारे- 
(0 भारत सरकार का निश्यित डिविड-ड दुने + लिये। थ्ौर 
(४) बज क घाटे को प्रा करने + लिये [ 


«.. (४) नीचे लिखे उद्देश्यों से शक रेल डेवलपसट पड खोला जाय -- 


प्रति वष कस से कस +५ करोड़ स्पया 


चातायात्त, 


() हुस्पछ्िरों को मुविधायें देता । > 
«. (3) मज्ञदूरूहितकारी कार्य करना । - 

(४) उन रेलों का निर्माण करना जो आवश्यक हों पर निर्माण के 
समग्र लाभप्रद न हॉ। जो 'वेटरमेंट फल्ड' है वह इस फन्‍्ड में इस शर्त के से 
मिला दिया जाये कि आयामी पांच वर्षों तक तीन करोड़ वपय प्रति धर्ष के हिसाव 
मे नुसाफिरों की सुख-छुविधा पर खर्च छिये जाय॑गे | 

(७) लोन अकाउत्ट' और ब्लाक अकाउन्ट' को अलग-अलग कर दिया 
जायें ।“लोन अकाडन्ट' रेलवे में लगी प्रजी का रदे और “ब्लाक अकाउन्ट 
जो 'एसेद्स' हैँ उनका रहे, चाहे वे रेलों की आय में से खरीदे जायें और चाहे 
ऋण से 

(६) कौनसा खर्च पूजी से हुआ माना जाये और कौनसा चालू आय में 
से इसके नियमों में मी परिवर्तन किये गये है! जैसे रिप्ले समेंट का छुधार सहित 
बढ़ी हुई क्लीस्तों को मास कर एरा खर्चा डिप्रीसियेशन फंड से होता चाहिये। 
साधारण सुदार और नये काम २५००० तक का खर्च मानली आय में से होना 
चाहिये। ज्ञाभ नहीं देने वाली लाइनों पर उनकी कार्चक्षमता वढ़ाने सम्बंधी 
खर्च जो तीन लाख रुपये से अधिक न हो साधारण आय से और तीन लाख से 
पजितता अधिक व्यय हो वह रेलवे डेवलपमेट फ़रंड से होना चाहिये।जो नई 
लाइनें बनाना आवश्यक ई पर लामदावक नहीं उनक्के निर्माण का खर्च हो सके 
चह् तक रेलवे डेवलपमेट फंड से क्रिया जाना चाहिये। ओ स्‍स्ट्रेटेजिक रेलों पर 
जिनसे लाभ नहीं मिलता है खर्च हो वह पूजी के नाम से होना चाहिये पर इस 
पजी पर कोई डिविडेस्ड नहीं ढिया जायग्रा | 

जेलले की झाथिक स्थि:ड--उन्नीसवीं शताव्दी के अन्त तक भान्तीय 
रेले हानि का सौदा ही रहीं। धीरे-धीरे माल और मुसाफिरों का आना-जाना 
चढ़ने लगा ! पंज्ञाव में नहरों क निर्माण से खेती की तरक्की हुई और उनसे 
भी रेलवे की शआ्राच बढ़ी | सर: १६०० में पहली बार रेलबे से राज्य को धोडा 
सता लाभ हुआ । १६०८०१६०६ के साल को छोडकर १६२०-२६ तक रेलों को 
चरावर सुनाफ़ा होता रद्ा । १६२१-२२ सें फिर दवामि का ज्ञानना करना पड़ा। 
जैसा पदले लिखा जा चुका है १६२४ से रेलवे करी वित्त व्यवस्था भारत सरः 
की सामान्य दिच ब्यवस्था से अज्ञग कर दी गई थो। १६१६-२० से श्र 
तक का समय कुल मिलाकर भारतीय रेलों के लिये आर्थिक सफलता का रूम 
रहा | छुल आब १६१६-२० में ८६.१४ करोड़ उपये से १६२६-३० में शटृद ०८ 
ऋरीड रुपये तक पहुंच गई थो | इसी प्रकार चालू खत भी ४०.६४ करोद्र 
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७५ धर६ करोड़ का हो मया। असल बचत 8८४६ बरोड़ रुपया हो गद | 
डिप्रीसियेशन फल्ड ११ ३१ करोर वार्दिक क द्विताव से जया हुझ । 'ओपरेटिंग 
रेशियो! ६१०६ के लगमग था। पिसावट को वित्राल दन पर यह ४-५७ ही 
आता था । लगा हुई पृ थी पर श्रतल श्राय 4 ३० पतिवप डूुई | १६०४ से 
१६३० क घाच में राय को ओऔौरसतन ५६८ कराई यवा साल मिचा और 
रितय पाड में २७६ करोड़ रपया साल जमा हुआ | 
2६३० ३६ का रस प्यापारिक भंदा। वरास्श जा हधटरे३ रेड तक 
चलती रही श्रार्सिक दृष्टि स सतोपनपक उह्ढा गहा | इस समय मं पहले ७ वर्षों 
भ औसत शाय घट कर ६५ ०६ करोड़ बार्विक दा गईः। आऑपराटय रशियाँ 
(डिघासियेशत सद्दित) ७०९ हो गया शआ्रार पर ता पर मिलने वाला श्रगल श्राय 
४27) रहगः। ६६६३० से १६९६ ९.५ ये बाय स रिज्ञर फट सम जा रुपया 
था वह ब्याज उुऱने और ?६ « १ को भातत सगवार का यापिक रब्म्म पुत्ाने 
में खतम हो गया आर इसक श्रक्मावा डिप्रीगियशन पड़ स ३१ उराड़ रुपया 
व्याच पुताने के लिय डघाद लिया गया तथा भाग्त सरकार को दा भाने बाला 
वापक रफ़्म का *६ २१३ से उुकाना स्थगित ऊर लिया गया। यह घढ़ा हुई 
रकम ६३६ रे७ तक ५० ७८ कराड़ मय का दा गं। था। रेलय को इस बिग 
इता हुई आधिक स्थिति का सघारना आवश्यक था । इन बर्षों म ताय कमठियॉँ 
नियुक्त की गइ. रेलप रिटयमत' सय उ्मटा (+६३ बाप कमरा (१६ ४ ३५) 
ओर बजयुड मटर ( ६३७) । इन कमटियों क्र भा राख कग उरग सम्ज'धा पद 
शिफारिश कीं और जहाँ तक समय हुश्ला उय्कों स्वीशार भी जिया गया। 
आग्िरकार १६२६ ३७ म श्राविक स्थिति न पलटा साया और १३१ फराह बा 
ब्यग्न उड़ान के बाद रेलप को लाभ हुय | डिप्रीसियशन पड स लिया हुश्रा 
ऋण जा नियमानुसार रलब्र ७ लाभ म से सबप्र पहले युक्नना यारिय था द्च 
वर्षों तक ( &४३ तर) नहीं उकाने का प्रस्ताव पास क्या गया । कला का दास 
दनी घार धारे घटा लगा । १६६६ ४० म॑ छुल श्राय 595 ५ करोड़ रुप 7 ६7 
गइ उब कि १६२६ ३० भ (१६ ०. करोड़ म्प्य था | 


१६३६ म द्वितीय महायुद्ध आस्म दो गया । उलों का आय और बढ़ने 
लगो। शध्ड४ & म उले आय «< ६२ कराड़ रूपय तक पटच गइ | असल 
थय भी १६९६ ४० मे ३९ करोड़से १६८२ «४ में ७६ फरोह़ हो गए । और 
शुसी वप मं ५० ८४ क्द्रढ़ रुपये का खरप्लस (बात) रहा । १६४० तऊ डिप्रि 
सियेशन फड क्य ऋण भारत सरकार का बकाया बाविक दनदारी का झुका मी. 
चुका दिया गया । 


यातायात झ्र३्‌ 


कं [..हि्वीच महायुद्ध के वाद रेलों की आर्थिक्र स्थिति फिर विसड़ी | चुद्ध का 
असर त्ोथा ही पर देश के विभाजन से भी कई समस्‍यायें खड़ी हो गई थीं । 
शांति-ब्यचस्था के भंग झोने से भी बहुत हानि हुई | इसका अ्रसर झाथिक स्थिति 
पर पडता स्वामाविक था| रेलवे की आय कम हो गई । रूर्चा वढ़ गया । देश के 
विभाजन के बाद १५४ अगस्त श६४७ से ३१ मार्च १६४८ के बीच में रेलवे वजट 
में २७४ करोड़ का घाटा छुआ जिसको पूर्ति रिजर्व फन्‍्ड से करनी पड़ी | इसके 
बाद १६४८-४६ में स्थिति थोडी छुधरी और रेलवे को कुल आय की हृप्टि से रुव 
से स्थिति में वरावर छुधार आता जा रहा है| रेलवे को कुल आय १६४७-४८ में 
१०१ करोड, १६४८: “१० करोड, १६४६-३० में २३६३४ करोड़ थीं । 
" १६५०-४१ के संशोधित आंकड़े के दविसाव से कुल आब २६३०४० करोड़ थी और 
१६४१-४२ में २७६४० करोड़ की कुल आच का अनुमान किया गया है। रेलवे 
की श्रसल आय (नेट रेवेंस्यू) के आंकड़े (रुपये में) इस प्रकार हैं :--१६४७,४८ 
में १० ४३ करोड, १६४८-४६ में ४२३४ करोड, १६४६-५० में ३७७७ करोड़, 
१६५०-५१ में संशोधित अ्रनुमान ४६८९ करोड़ और २६५१-५२ के चजट के 
अनुसार ४५०२२ करोड | पिछले तीन वर्षों के असच बचत के तुलनात्मक आंकड़े 
इस प्रकार दँ---१६४६-४० में "४०४६, १६५०-४१ (संशोधित अनुमान) १४२४ 
आर १६४१-५२ (चजट अनुमान) में २१८४. करोड़ रुपये । डिप्रिसीयेशन फड, 
रिजवे फत्ड और टेवेलमेंट फंड तीनो मे १६४६ ५० छे श्राखिर में कुल मिला कर 
१२६६३ करोड रुपय्रे थे वह १६५०-५१ के श्राखिर में संशोधित अनुमानसे 
१५४०-६४ करोड और १६४१-५२ के आखिर मे वजट अमुमान से १६०८८ करोड 
रपये हो गये ! उपयुक्त विष्रुणु से स्प्ठ है कि पिछले चपों मे रेलवे की आर्थिक 
स्थिति में चुघार हुआ है सा; हा 
जलवे जाँच, करमेड्किं--उन्‌ १६२०-२१ में रेलवे 
करने के लिये भारत सरकार ने एक बर्थ कमेरो 
विप्य में पहले जिक्र आ है । पिछले बीस वर्षों 
हुई । संक्षेप में इनके दारे में हम यहां लिखेंगे | 
| पहली कमेंटी ६६३२ में पोप कमेठो के नाम से नियुक्त हुई थी। विश्व 



















प्रश्नों की जां 
की थी। उसके 


तीन और कमेटियां नियुक्त 













मंढी के समय जब रेलवे को आशिक स्थिति विंगड़ने लखी तो इस कमेटी की 
नियुक्ति हुई । पोष एक अंग्रेक़ रेल विशेषज्ञ ये । इन्होंने चाजियों की संख्या वढ़ाने 


माल के आवागमन को बढ़ाने संबंधी कई सिफारिशें कीं। जहां मोटर की 
प्रतिद्वन्द्रित कडी थी सस्ते सिंगिल और वोक-एँड रिटर्न टिक्तिट जारी किये गये, 
माल का भाड़ा कम किद्य गया, पार्सल लेने देने के लिये शइसों में दफ्तर खोले 





झ्श्ड भारतीय श्रथशात्त की रूपस्खा 


गये। तीर्थ स्पानों ेे लिये स्पेशल ट्रेनें चचाइ सुई । पाप फमटा का एक महत्व 
पूर्ण सिफारिश “जोय एनेलिसिस! से सम्बय रखतो था। खास-पराम रेलवे में 
“नोब एमेलिसिस' के लिये रगठन फ्रायम फ्िय गय | इनउ| काम रेलन के अवक 
काम का ”हख निगाद से चाँच करना था कि य यह बता महें का कायब्षमला में 
सुधार करने प॑ लिये और क्रिफायत करों प्र जिय क्या करना धादहिय | चब 
काम थे तराक्रों म मुधार दो गया तो यद सगयन पमरम्त कर दिय गय। इस 
कमेदा ने एप्लिन,बैदने का गाड़िया, मरानरटी श्रीर जाट का प्रश पूरा उपयोग 
करने, बफार वगन को निवराच दा, विभिन रेला रे सावरनों का एकायरण करन, 
दिला डिक्टिका यात्रा पर कह आर श्आाग्दना बड़ान के बारे मे भी 





सिफारिश की थी। [0९ छभ्णात 

दूसरों कमटी प्रेहुड कमेटी थी जो १६ ७ भ ।नतुत हुई था! इसो साल 
गुदा ने अपनों रिप्रोट पश का । इसको सुरय सुरप चिसारिरँ यथा -- 

भारत सरकार की रेलये स जो साधाना रक्ष्म दो जाता है वह नहीं 

ना चाहिये | डिप्रातियेशन श्रोर जनरल शिज्ञद फाड में ड्ड्ि करनी चादिय। 
वोटर से होते बाला प्रतिस्पद्धा का यस सबिस तारा करत आार द्रंना की जति 
बढ़ा करक् तथा वन्य उपायों से मुकाबला करना चादिय | एनजियरिंग स्टाफ में 
पुरोषियय लोगों की खगया बहमना चादिय ताक्ति व रोलिय स्टाक मे धप्रविक काम 
जे सके समाचारपत्रा, जागरियों आदि स अधिक भरऊ रखना चादिये। एक 
प्रकाशन कार्योल4 के ह्वापना होगा चाहिये । सुराषियत स्टाज़ बढाने और 
सारत सरकार कया दा तान वालो रफ्म राक्गो सम्बघी 
बटन विराध हुआ । सरकार ने इत सिक्रारिशा को अध्ताक्ार २र दिया। पोप 
कमंटा को किकायत सम्बन्पी सिक्तरिशों का »। इस कनटा ने सम्रथन शिया था ) 
इस उमटो स्थापना १६३४ + वियान लागू होने + पहले स्खय का स्थिति की 
जाच करने फ्र निय हुइ था । 

( छीकरी कमटी छ'जड़ कमटी के नाम से पिस्यात है जे + ६८९ मे दिपु 
हुई थी। देश का विभानन दोलाने से सह क्मटा अच्छी तरह स अपना काम 
नहीं कर सक्रा | इस कमेटां न ग्लवे क रोभू पिग की समस्या को पिलडाल भ्थगिव 
कर दने श्रौर रेलवे बोर्ड की जगइ यूनियन रेलक ओवारिटी का स्थापना करन 
कौ सिफारिश हा था। सतदूरों की क्ाबततमता में जमा घ्राजाने का भा इस 
78 22 था | इस की राय मे श्श्ता को शिन्प दने से ही यह कमी 


रैच माह नीति --मारनीय रेला से सम्य व उस्ननेतराः 


गी सिफारिशा का देश में 


न एछक्र पित्रादा 


याूताबाठ श्श्च 


स्पद प्रश्न चह रहा है कि भारतीय रेलों की भाडा नीति देश की आर्थिक उन्नति 
में सद्दायक महीं रहो हे। इसके अलावा यूरोपियर्नों के साथ पक्तपात करने को भी 
शिकायत रहे है | कच्चे माल और खाद्यान्न के नियात्त और तैयार माल के 
अगयात्त को मारतौय रेलों ने बरावर प्रोत्छाइन दिया है | औद्योगिक कमीशन 

(६६१६), फ़िलकल कमीशन (१६०२) और एक: क्मेटो र&२०-२१ के 
सामने मी इस तरह को शिकायतें की गई थीं | धग्मीकलचरल कमीशच 
(१६२७) ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था। इस सबकी यह राय थी कि इस 
बारे में छुवार की आवश्यकता है। एकवर्थ कमेटी इंगलेड के श्६२१ के 
रेलवे एक्ट के तहत में जैसी रेलवे रेट्स ट्रिब्यूबल दे उसी तरह को ट्रिव्पूनल की 














भारत के लिये भी सिफ़ारिश की | सारत सरकार ने इस तरइ की स्वृतन्व 


द्विब्यूनल तो नियुक्त नहीं को पर एक रेलवे एडवाइज़रो कमेटी अवश्य ६६२६ में 
[लाई । इसको सिफ़ा रिशें सरकार के लिये मातना अनिव्यर्य नद्ठी थीं। इसलिये 
इसमे कोई खास लाभ चहीं हुआ । पर भारत के स्वतन्त्र दोने के वाद नई रेलबे 
रेट्स ट्रिब्यूनल १६४६-५० में नियुक्त हो चुकी है । 
पुरी जांच पढ़ताल के बाद अक्टूबर १६४८ से भाडढो सम्बन्धी नई 
व्यवस्था जारी की गई है। पहले की अपेज्ञा तरह व्यवस्था अधिक सरल है। 
अपबवादों को हटा दिया गया है । पहले की फ़्लेट क्लास रेट्स के वजाय अब 
इलेलकोपिक क्लास रेट्स' जॉरी की गई हैँ जिसके अनुसार दूरो के बढ़ने के 
जाथ-बाथ माड़े के दर में कमी आती दे । कई प्रकार के कच्चे माल, जैसे करूचे 
खनिज पदार्थ, जिपसम- चूना, चूना पत्थर, रेत, पिस आइस्ल, रही (स्केप) 
लोहा और इस्पात, कोयला- गन्ना, आदि पर भाड़ा कम कर दिया गया है। 
कुछ कच्चे माज्ञ के लिये, जैसे चमड़ा. तिलइन, नमक आदि, वेगत को दरें कर्म 
करदी गई' ईं। मारतीय कारखावों में तैयार माल-- जसे सोमेन्ट, रासायनिक 
खाद, शकर, लोहा-इस्पात, कॉस्टिक सोडा आदि पर भी भाडा कम किया गया 
है | रेलते क्षे जिम्मे पर जानेवाली चीजों की संख्या में वृद्धि करदी गई है। 
जैजने वाले के जिम्मे पर जाने चाली और रेलवे के जिम्मे पर जानेयालों चोजों के 
मा़े में पहले को अपेक्षा ज्यादा वाजिब अन्तर कर दिया गया है | माड़े की इसे 
जयो व्यवस्था से सिर्यात-आयात व्यापार को अनुखित प्रोत्साइन देने की और देश 
के औद्योगिक विकार में घावक होने की शिकायत तो झब नहीं रही है। पर 
“ेलिसकोपिक प्रणाली और संशोधित माड़े को दरो का सम्मिलित असर यह 
हुआ दै कि वम्बई, मद्रास और कलकचा के वन्दस्गाहों में स्थित क्रारखानों को 
पहले की तरह झवब भी अनुचित स्थिायत्त मिल जाती दे । नई भाद़ा व्यवस्था का 

























झ२५ मारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


परिणाम थोड़े दूर की श्रप्षा श्धिक दूर जानेदाले माल की प्रोस्खाइन लेने का 
भा हुआ है। शसका अ्रतर कच्चे माल की नज़दीस म ही उपयोग में लाने के 
प्रतिकूल पढ़ा है| थोड़ा दूर आने तानेगल माल के भाड़ बढ़ो की सी शिक्षायव 
है | इसके जवाब म॒ यह कहा जाता द कि चीज़ों का कामत निस मात्रा में बढ़ा 
है उसके श्रनुपात म भाद़े म हुई इृदि नगण्य है । फिसकल क्मौशन (१६५४०) ने 
'फ्रपनी रिपोट से यह सिफारिश को है कि श्रौधासित्र विकद्धा-करण यो प्रोप्छाइन 
दो $ लिये रेलय श्रवित्ञारियाँ को भाड़ा योति से श्रावश्यक् शशोपग करन ये 
प्रश्त पर विचार करना चाहिय ताकि कच्ये माल को जश बह पैदा शोता है 
उस पास ही तैयार माल को शक्ल म बदलने मे सुमीता हो। करच्ये माल 
ओर तैयार माल के लिय स्टशाय स स्टेशन फ वाच मे जा भाड़े की विशप दरें 
निश्चित करने का ना ति श्पनाई गई हे उसका अधिक उदारता फ साथ पालन 
बरने की भां फिसकल क्माशन ने मिफारिश को है। 
रल्चे द्वारा श्रायागमप कह स्थिति --पिछले चधा में रेल यात्रा करने 
का वितना कठिनाइया खढ़ गइ थीं उनमे सर परिचित हैं । यहा हम रुद्चेप में इस 
सम्बंध में विचार बरेंगे। कुत्द वर्षों को श्रप्पाद क रूप में यदि छोड़ दिया जाप 
तो ल्छिली दो दशाीदया म रेलें श्रपन 'मटीन सम और रिपृश्नल्स' (टरट पूढ 
मुधार और मरम्मत) पर पर्यात मात्रा में पच नहीं कर सका हैं। थ्रांज तो स्थिति 
यह है कि' १६४० म एक निहाइ एचिन और “यक चोयाइ माल के और 
शुसाफिरों के डिब्पे श्रपना श्रायु पूरी जर चुके थे। विश्य मादी के सप्रय म 
आर्थिक समस्या मुख्य थी। रेखा को आय कम ड्ट 


+ गशथ था। परिणामस्वरूप 
उनको पू चागव रच (कॉपटल भ्राउट ल) कम करना पड़ा | दूसरे गहा उद् के 
समय श्रोर युद्ध + बाट रला की समम्या एक ता यात्रियां का सख्या बढ़ ताने को 
ओर दूसरा सामान आदि नहा मिलने का रहो हे। जब जापान लड़ाइ मे 
शामिल हो गया त्तो समुदतटाय धावाग्रमन बटुत कम दो गया आर वह सारा 
बोस आर से बोपल के लान लेताने का रेलों पर था पढ़ा ( इसमे साधारण 
जनता भ लिय उपलब्ध डिब्दों का कमी आ गइ। गेलदे 

बात पका बम 7 गई । रेलवे चक्शाप युद्ध सामग्री 





डणश्ड मान लें तब भा मौददा डिब्बों का समस्या को डुगनी 
काम नहा चल सकता। सामान लाने ले जाने क दिज 
है। सुद्ध के समय म जो लाइनें न2 करदी गइ थी 


नी कर देऐे स भो आज 
7क्‍] मा भारी कमी था 
उनको रुवाशम बनवाना 


न्प्ण 


यबातायाव ७ 


है। और भी कई प्रकार के सुधार करने को आवश्यकता है। सुसाफ़िरों की, 
खास्र तौर के चौसरे दर्ज के मुसाफिरों को, सटूलियतों को बढ़ाने का भी सवाल 
है । इधर रेल किराये में वरावर इद्धि होती जा रही है । इन सब बातों का 
सार यह दै कि युद्ध के वर्षों में रेल दारा आवागमन कौ स्थिति काफी विगड़ 
गई थी। देश विभाजन ने इस स्थिति को और भी गंभीर बचा दिया। सोथे 
चेस्टर्न रेलवे और आख्ाम-बंगाल रेलवे करा अधिकांश भाग प्राकित्तान सें चला 
गया है। खांग्रदायिक कगड़ों के कारण भारत और पाकिस्तान में रेलवे स्टाफ़ 
का बड़े पैमाने पर परिवर्तन होने से भी अध्यवस्था कैली । बहुत कु अेजी 
स्द फ भी स्वतन्त्रता आजाने के साथ-लाथ चला गया। बह कहना क्षोई अ्तिशयोक्ति 
नहीं होगा कि झुद्ध के समय की स्थिति का तो फिर भी जैसे-तैसे मुक्ताबला कर लिया 
गया था, पर १६४७ और १६४८ में तो रेलों की व्यवस्था बिल्कुल ही विखरते 
की सीमा तक पहुँच गई थी। पर यह संतोप की वात है कि पिछले दो-तीन 
बर्षों में स्थिति भें लगातार सुधार होता जारहा है | बाइर से मए एंलिन मैंगाये 
गए है और आये भी मेंगाये जायेंगे | डिब्बो को कसी को पूरा करने का प्रयक्ष 
भी जारो है । चित्तरंजन लोको मोटिव वर्कशाप ले २६ जनवरो, १६५४० से काम 
करना शुरू कर दिया दै और १६५१-४२ के आर्थिक साल में श६ नए एजित 
बहा तैयार होते की आशा है । साल के डिब्वे और मुसाकिरों के डिव्वे तैयार 
करने के लिग्रे और कारखाने शुरू करने की भी योजना है | सुद्ध के समय में जो 
माल ले जाने-लाने के बारे मे आधमिकता पद्धति (आयरटी सिस्टम) जारी की गई 
थी वह श्रथ इटा ली गई है। केबल रेलये बोर्ड को प्ररथमिकता को स्वीक्नति देने 
का अधिकार है पर यद् अधिकार बहुत ऊम काम में ल्वावा जाता है। रेलबे 
साड़ियों की सख्या बढ़ा कर, और तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिये जवता एक्स- 
जअसे चाह्नू करके भोढ़ को कम करने का प्रवत्व किया जारहा दे | हार्ला क्रि इस 
समय भी स्थिति में काफो छुधार की ग्रावश्यकता है। मीटर गेज की रेलों पर 
अन्न चक बहुत कम ध्यान दिया जाता रहा है! अब इस दिशा में भी अधिक 
ध्यान देना शुरू हुआ दै । रेलवे स्टोर्स के बारे में विचार करने के लिये एक 
कमेटी की सितम्धर १६४० में नियुक्ति की गई थी जिसने सारी स्थिति पर विचार 
करने के लिये एक कमेटी अप्रेल १६५१ में ग्रेश करदी हैं! कमेंडो ने यह 
सिफारिश की दे कि स्टोर्स खरोदने क्षो वर्तमान ब्यवत्था जिसमें रेलवे के अलावा 
मारत सरकार के दूसरे मंत्रालय भी रेखते स्टोर्स खरीदते हैं, असंतोप्जजनक ई, 
और उसमे श्रामूल परिवर्तन करना आवश्यक्र हे | 'रेलबे स्टोर्स' की उपयुक्त 
अ्यूतस्था करने के लिये रेलवे बोर्ड के तहत में एक केन्द्रीय स्टोन संगदव कायम 

















ञ्ण्घ मसारतीय अथशास्त्र को सपरेखा 
करने, और स्रामाय के स्टेटडाईजशन का ओर डिशप घ्यान देने की बेड ने 
मिफ्ारिश का है। बैशानिक खीत की अतित अच्द्री सुविधा पर भी कमेंट में 
फ्लोर दिया है। कमटो की शिपारिशों को रखते मंत्रालय से स्वीकार 
कर लिया हई और उाक श्ररगार कारबादइ करमे की प्रयता 
शर्मा हो गया दे। मज़टूर्स क दिलों को धार ध्यात क्थिजा राई 
थद्वि मजदूरों का मांगे सतुहत नहीं हो सका ६ आर सउष को चानावरस 
जब तय उदयन होता रहता हैं । रल दृपतनादओ का कम करन का भी प्रयत 
किया साया है। दी मोँच जिशपणा बा इसलिय उलादा गया धाकि व नए 
एजिन ओर रल मार्ग क बार मं जाय करक अपना रिपाट दें । उनकी रिपोह 
भारत सरकार के विचाराधात है। तासर दल रे मुसाशि रों की अधिक सुबिवा 
की व्यवध्या करने का एक उपाय तो भाड़ का कम करन का है है, जिसका ऊपर 
उल्लस किया जा चुरा है | इसर अलावा वासर दूत के डिब्वा और मुसाफिरिखानों 
मे उिजला के पर्खा तथा स्टशन पर 77 पाना मो मुत्रिश करने की श्रोए मा 
बयान दिया गया है। स्टशार्या पर विवला को शोशया का प्रयाप्त भी किया जारहां 
है, ओर प्लेटपार्मो पर छाया करा” जारही ह । डि्या मे॑ बैंठों को अच्छी 
सुविधा, साई वा अच्छा पबय टिकट बाटने की क्रथित सुजिया श्रादि खातों 
कौ ग्ार माँ ध्यान दिया तारहा हे। पर इस मम्बायर में रेलने श्विक्ारियाँ 
को झविक समम्र घूम से काम लेन का आरश्यक्ता हे । जदादरणं पा लिप 
तशांसरे दर्ने + मुसाफिरां का रफ्रीजरेटर ते ठड़ पाना का और मुसाक्रिरों में 
विजलो के पे को इतना आवश्यकता नद्दा है झितना फियों वी गु जाइश बढ़ाने, 
घैटन की इशि स उनको ग्रयिक सुविधाजनक बनाए, लिखा में ग्र-दर चलने फिरन 
क लिये यपेष्ट गु जाशस करन और सामान रखन की ऋविक अच्छी स्ययस्था करने 
को जरूरत हैं । इसक अलावा तौसरे दत का जा किराया बढाया गया है वह 
बहुत हो श्रापत्तिवतक है । इस सम्बंध म टूसर दर्शा स॑ तुलना करना सर्वधा 
डास्थाशद दे। अगर इ गलड में नाखरे दर झा कराना यहा से पाच गुना 
ओर अमरिका में चार गुना है तो यह भी याद ररने की ज़रूरत दे कि इ गलेंड 
का औरत श्राय यहा से १४ गुनी और अमर्तित को २४ गुनी है । 
उपयु क्त वियरण से यह स्पत्ट हे कि यद्पि विछते ठांन वर्षी में रेल द्वारा 
आवाभमन की स्थिति मुधार की ओर जा रद हद पर अ्रमो बहुत कुछ ऋरना 
बाकी है । और तोसरे दे के सुझाफिरों जे लिय अधिक पिय्क से काम लेने 
की ज़रूरत है। 


रैलदे का फिर से समृदीकरण-इस समय मारताय रेलों कौ “यबस्था 


चाहायात डरे 


अलग-अलग कंपनियों के ग्राघार पर होती है, दालांकि सब में प्रबंध का जिसग 
भारत मरकार का ही है । कुश समय से इस व्यवत्पा कौ बजाय देश की समस्त 
रेलों को प्रदेश के आधार पर कांसने का प्रत्ताव उल्त रहा था | रेलग्रे धोर्ट की 
उपसनिनि भी इस ग्रश्य पर ठियार करने के लिये नियुक्त क्री गई थी | इस 
कमेटी कर सिझारिशों को स्वीकार करने के पदले राब्य को सरकारों, स्यापारिल 
अंस्यायों, रलते मद्भदूरसंधों की राय भी जानहा सई । सबसे कमेटी को सिफा- 
रिशों का सामस्यतया समर्थन किया हे । प्रध्ताव बह है कि मोप्हीय 
ज्ञोनों में संगठित किया जाये | जोन 
झत्ना जाये कि प्रत्येक जोर से आविक एकलूपत्! 
की स्वाभाषिक दशा क्या है? मिन छूट 
अध्ताब है बह इस अकार है--( १) मष्यवतती रेलवे (५३१४ मील) जिकम बं७ 
बी एड० सी० शाई० की बढ़ी लाइन, जो> आई पौ> का झधिवाश भाग. 
और हिंटिया और घौलपुर राज्य रेखों का समावेश होगा (२) पश्चिमी रेज्बे 
(५४४९६ मौल ) जिरुमें ची७ बी० एड5० सौ० आर० की छोटी लाइन ( कानपुर 
आगरा रूट के आलावा ) और सौराष्टर राजस्थान शरीर कच्छ की रेनों का 
समाय्रेश् दोगा | (६) दक्षिणों रेलब्े (६७२४ मील ) जिसमें एस० आई एम* 
एड्र० एस० एम० झओर मदर रेलों का समावेश होगा। (४) पूर्वी रेलबे (५०१६ 
मील ) किसमें निदाम हाज्य ओर जी आई० पी०, एम एंड० एस० एमस० 
आर बी० एन० रेज्ो के भागों का समावेश होगा। (४) उत्तर-पूर्षी रेलवे 
(६१३६ मील ) जिसमें घो- एन०, ६० शाई०, श्रौ० टी० रेलो के माय, झौर 
झखासाम तथा दा्विलिंग- दिमलियन रेलों का समावेश दोग| । ५६) उत्तर-पश्चिमी 
रेलवे जिसमें फानपुर-लखनऊ के पश्चिम की रेलबे लाइनें और बी० बी० एंड 
सौर आई ०. ई० आई० और ओ+ टी० के कुछ भाग तथा $० पी० रेलब का 
समाबेश होगा । 

उपयु क व्यवस्था से कई प्रकाई के लाभ होने की आशा ई । कार्च क्षमता 
में उन्नत्ति, खर्चे में करिछरायत और शासन प्रबंध में सुधार होने की पूर्यी आशा 
की जाती ई | दो या अविक रेलों के एक दो जोन में हूं। जाने से ऊंचे द 
शासन पध्रदंव का एकीकरण दो जायगा | इससे खर्च कम होगा | अल 
रेलों के बीच में जो गज चहुत सा पत्र-ब्यवद्वार होता दे और आपन में सो कई 
तरह का मेल बिठाना होता दै वह सब ऋम दो जायेगा | इससे काम भी जल्दी 
दोग, स्टाफ को कम आवश्यकता रढेगी और इससे खर्च मे कमी आयेगी। 
ब्थापारी-व्यवसायी वर्ग का भी अलग-अलग कंपनियों को धजाथ एक्त बड़े प्रदेश 



































कईै० मारताय श्रयशार्त्र की रुपरेखा 


में एक अ्रविक्रारी पर्ग से डी काम पढ़ेया। इससे उठको सुदिया दोंगी। एविन 
सवा डिब्बे शादि का बढ़े प्रटश म समूहीकरण होने से श्रविक श्रच्ची डपयोग 
हो सकगा ! रेले वक््याप का भी श्रप्नितत अच्छा उपयोग हो शक्गा। 'स्टीमे 
बे घढ़ा सात य एह कहर्द्राय व्यवस्था दारा संरादने आदि वा प्रववे मौ किफावत 
से हो सकगा। एफ विचारबारा एसासमोहे वाटस प्रआार के धूपिंग का बोइ 
लाभ नहाँ “खता | इस विचारधारा उ शगुसार सर्वे म क्यियत तो बछ बाठों 
मे होगी पर बृद्धि श्रल्िकि बाता मं इए जावसा। नए इंइस्गाटल, उर्कशाव श्रौर 
स्टार क्राडर बनाने से खब हागा। स्टार का दूरटूर तवादलींदोंने लगेगा 
क्योंकि एक वोन भें कई रलें श्ार्मेगी । इससे स्टार का अमुविधा बढ़ेगा। इसका 
असर काम पर भी पढ़ेगा | प्रववय रे साहल मे स्थानीय स्पतयता कमद्ो जाने 
स भा रायत्तमता पर श्रसर पढ़ेगा । इमार पिचार स यह श्रापत्तिया बहुत ठोस 
आ्रावार पर उछा- हुए नहीं हैं। इसत श्रचाग याद रखने क। बात यह दे कि 
वास बनत समय चालू आतरिक “बर्था का :प्रों की यो रखने को वियार 
६ | इख एसय अविकाश रहा के व्यवस्था प्रिमामाय आचार पर ईंज वि 
ग्राइशिक छाघार पर इस ब्यवस्था को स्लिदाउ तैनो द वेसों ही चलती 
रहन हवा द्ाक द्वगा | इसस स्टाफ का इयर से उपर परिवतन मा अ्रधिक नहीं 
होगा और न* ध्वचस्था का ह्ाम आसाना से शुरू हो चायगा) 
उपयुक्ति खब बातों पर जिचार करज २८५१ ३२ मे दतिण जोन का 
नियाण करन का सारत सरकार का जियार इ। विधागाय श्राधार तो चारों 
जहगा, पर +द्वोकरण को कम +रने प लिय सार होने को वाम का दृष्टि से 
तीन सद्दायक प्रशशा मे बाटने का शएदा दे। शसश्य श्घ यद दे दि थत्यक 
विमाग में डिस्ट्रिक्ट ( विभाथ कि श्ाघार पर नो कम स कम देत तय कर रखा 
है) अफसर, सद्ायक प्रादशिक अ्रफ्सर, परिभासाय श्रष्दल और मनरल मैतर 
का क्रम रददेगा । 
पत्ता का आर्थिक अमाय--हमार हुश ऊ आशिक वितयस के लिये 
रक्षा का महस्त्र हे इससे इन्कार नहीं फ्रिया जा सकता । यह टाक हे कि विदेशों 
शासन-काल् में मारताय रेजा सर विक्रम होने से उनर द्वारा कइ प्रश्प+ को 
राष्ट्र क हानि हु हैं। इमार श्रौद्योगिक विश्वास में रला का थाड़ा नाति बाधक 
हुई । इसारे णइ उद्योगों क विनाश में वे सहायक हुई । हमारे दगलों को उ'हाने 
अपने इ धन की झावइयकता पूरी करल के लिय दकाद किया | पर यह सब तो 
अब इनिदास की बाएं हैं । शा सो भारत एक स्वत लश है और भारताय रेसे 
दाण्यव रू्कार का उभके द्वारा सचालिद सबसे बहा उद्दोग ६ | सारत के माती 


चाठावबाद 





आ्यॉधिक बिकाउ के लिये रेलों का विस्तार आवश्यक है । देश के किची 
अकाल पढ़ने पर रेलों से ही वहां अन्यव पहुँचाया जा खकता है। रेलें ही 
गिर वाज्ञर तक कैयाूर माल लाठीं और ले जया 
हैं। लोगों को आनें-जाने की सुवित्रा रेलों के कारण बहुत कुछ हुई हे। रेलो से 
भारत सरकार को काफ़ी श्ाय होती ह। इसी तरह के और लाभ भी 
'मिनाये जा सकते ई । रेलों का देश के आ्रार्थिक जौवन में बढ़ा महत्व दे बह एक 


आमान्व तथ्य है । 















इक रोड दे जो कलकचा से दिल्ली 
तक कलकत्े से मद्रास, एक मद्रास से पंवई. और एक 
बंचई से दिल्ली को जाती है। इत सबकों के अज्नाण फिर सह्बक सबके ई 
जिनमें से क्ई इन ट्रंक रोडों से मिली हुईं हैं | पर न तो थे सइके काी ई कौर 
नज़ो है उसकी हालत ही अच्छी दे । इस अर स्थिति छे कहे कारण 
हो। सकते है। पर सबसे बड़ी वात यह रहो दे कि रेलों की अपेद्ता सड़कों पर 
ख्यान ही बहुत कम दिया गबा | देश के विभाजन के चाद की भारत की सइक- 
संबंधी स्थिति यह ई कि १६४६ में कुल मील पक्की (नेटलह्ड) और 
ऋद्यो (श्रान मेटलड) सढ़के हमारे देश में थीं। इनेसें ८४,»८् मील पक्की ओर 
३,६६३ मौल लंबी कच्ची मड़के थीं॥ अ्रगर मोटर चल सकने म चल सकने 
को दृष्टि से देखें ता ६८१४०६ मील लंबी मोटर चल उकने योग्य और ५७५७४ 
मौज लंबी मोटर नहीं चल सकते योग्य उडकें थी । सड़कों सर्ववी इसारो इस 
स्थिति का दुनिया के कुछ दूसरे देशों से मुकावला करने पर नीच लिखों स्थिति 
च्ामने आठी है :-- 





















देश कर सास बर्ष ज्ञन सं> क्षेत्रल्ष मोटर बोस्च नोटर अथो०.. कुल 
करोड ला०्चवमी> सड़क मोल उडक मील मील 
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सं० रा० अमे० (१६४०) : 





चूना» किंग० ( 3६३०. ६६,६७०. २६,२६७ 
फ्रान्त (टू बज सन डन्ड,ब्स्प 
'मारत (ह् अपर, ४०६... ४७,४७४. रइे६,०फर 
पाकिस्तान (१६४ ४,४६६ अप त्६ अध्हर रे 


उप्युक्त क्ालिका से चह मासूम पडता है कि भारत और पाकिस्तान में 
कंमशः अतिदर्ग मौल ०*६६ मोल और ०५-१४ मील लम्बी उद्धक है; जब कि असें- | 


श्र भसारतोय अथशारर की रूपरेस्दा 


रिया ? सीच, त्रिटन में २ ०२ सात, और क्रासम १६ सौल है । प्रत्रि १००० 
व्यक्ति ने पीछे भारत और पाविस्तात में बमश सड़क की छमाइ ० 3५ माल 
श्रीर ० ७६ मीन है, जब कि अगेरिया म २२ ७ मौल, युनाइटेड किंगइ में *६ 
सो, और फ्रास में & माल है । यदि हम विभिय प्रदेशा का दृष्टि से विचार 
करें तो दनिण भारत म सड़कों का स्थिति सब 3 ब्रच्छी और उद़ोंगा, परिचिनी 
घगाल राह्म्थान तथा प्राय क्ष उुखु हिस्नों मर स्थिति सब से आअधिक सगाब 
मिलेगा । हिमालय या निचल। ”लइटियों ही भा सड़क रुयया स्थिति कापी 
असतोषतनऊ है । 

सडक का यरीक्रिण--इमार दश में सड़सा का निम्नलितित वर्गी हस्य 
किया गया हे --(१) राष्ट्रीय सड़कें (नशनल हाइबत) (०२) प्रास्ताय सड़कें, 
(३) विक्ता सड़कें, (४) गाव का सड़कें । राष्ट्रीय पढ़का द्वारा राच्य का राह 
धानिया, बढ़े बड़े शहर आर एुस्पशुरग बाहरगाह झ्ापल से एर बूसरे मे 
मिलाय॑ गये हैं। मारत को बसा, ऐेशल श्जौर वियत से मा य ही सह़वें मिलाठा 
हैं। £ श्रपैेज, ६४७ से इप स्का सा बनाने और इनको ८ाक दिशा मे रखे 
का जिम्मा मारत सरकार प ले लिया दे । इस समय इन सढ़का की उल लवाई 
१३५०९ माल है निसम से लगभग ?ह८. पाल खम्बी शड़रू तो बनी हुई हैं 
और लगभग १६०० मौत लम्प वाय बान क दुफड़े छूट हुए हैं । प्रायाप सहके 
प्राप्त की प्रमुख सड़फे हं आर गाष्ड्रीय सड़कों के साथ ये मित्ता हुई हैं। क्षिले का 
राड़कें ति्ों के विभिन हिस्सों को श्र पस मे चोड़ती हैं और बढ़ो सहइ़सों से तथा 
रैलों से भा उनका सपप है। गार्वोंको श्रायस में निचान बाला शपत्र का सड़क 
है । प्राय ये पगटडिया मात हैं । 

.डिसा का प्रवघ-प्रयार शी हटठि से राट्राप सड़क मारत सरजाणका 
विषय हैं। इनक झवाश बाज़ा की सब सडऱ राज्य की सरकारों का विषय हैं ! 
पाया सायचनिक निर्माण विमाग सड़सों के छाजे में रहता है। इस अऋलाया 
ज़िला वोट और स्वृनिसिपैल्टा को सढ़झे मे, हैं। स्यूनिसिय्ल सद़यों को छोड़कर 
लेगमश रू9 प्रति शत सड़कें म्थानीय स्वराय राध्याग्रा के वहत में दवा हैं। 
सड़कों + विक्रास्त सम्बाया प्रश्नों पर कियर करने के लिये प्रति वर्ष 'इडियन 
रोड बाग्रे! भी होता है । 

सडका का विकास--इमारे देश सें गब्कों के पिक्मख की अत्याव 
आवश्यकता डक टुडराने कौ ज़रूरत नइं। एक अ्रथ मे देश का भाषा विकास 
ह। इस पर निर्भर है! कं मद्ाउद्ध के वाद जब सोडर द्वारा आजाममन क्री 
भाना बढ गए तो सड़हों का मदच््य खास तौर से सामने आया | १६२३ म डा 


चताकत्त श्ड््शृ 








ओर उत्ताइन-कर चढ़ाया गया था उस बढ़े हुए भाग की आय से यह फदड 
चना था। इस फरड में से राज्यों को सड़कों के निर्माण के लिये श्रावविक सहायता 
दी जाती है | इस फणड में ३१ सार्च, १६४७ तक २७ ०४ करोड़ रुपया एकत्रित 
ह। चुका था | इसमें से ५-८६ करोड रुपया ते। रिज़र्व मे रखा गया था ओर 
६४ करोड़ रुपया राज्यों में बॉटने फे लिये उपलब्ध था। इसमे से (८४ 
करोड़ रुपया ३१ मार्च १६४७ तक वास्तव में बॉटा जा चुका था | रोड फण्ड के 
निर्माण के बाद प्रास्तों और राज्यों को आधिकर स्थिति विगड़ने लगी | आज सक्ष 
भो यई हालत चली था रही है। इसलिये प्रान्त और दाज्य की सरकारें झपसी 
आच में मे जो रूपया सड़कों पर खर्च करना चाइती थो और करतो थीं इसमें 
उन्हें कर्मो करनी पढी | पहले रोड फणड का रुपया अस्तर्राज्य और अन्तर-जिला 
के मदर्ख की सढ़कों पर ही खर्च ही सकता था । पर बाद मे भारत सरकार को 
चह मंजर करना पड़ा कि रोड फणइ से राज्य को मिलले वाले रपये का २५४ ग्रति- 
शत सहायक्र सड़कों पर खर्च क्रिया जा सकता ई। जो सढ़के रेलों के मुकाविले से 
श्राक्षी है उन पर भी श्रपने हिस्त के २५ प्रतिशत से अधिक रुपया राज्य कौ 
सरकारें सर्द नहीं कर सकती। रूपय्रे की कठिनाई के कारण सडको का विकास 
नद्दीं हो सका । हमारे देश में सड़कों का विकास किनने धोम हुआ है इसका 
अगुमान इसों स लग जाता है कि १६० क ४५ वर्षों में इसने जिः 

अमेरिका ने..! ३ वर्ष 
में १७६००० मील कुल 























इस केवल पकी सड़कों को ही ले तो सन्‌ २६०० में 335०० नील स' 
लम्बाई थी वध १६४३ में ७६९६० मील हो गई---यानों 
पक्की सडक ४पेए छाले से द्रिटिश मारत मे बन पाई । सचझें पर जो रच 
रद्दा दे उहसे भर इस चीसे विकास का पता चलता दे । रोड फरइ बनने के वाद 
5 पर द्वोने चाजा कुल खर्च द्वितीव युद्ध के समय तक बढ़ने की अपेणा उल्टा 
डुछ, क्योंकि प्रास्तों और राज्यों ने असनी आज से से सडक पर बहुत 
कम खर्च किया । हालांकि इस हों से सोटर बतावात पर लगने याहे व. 
बहुत अविक इृद्धि हुई | प्रान्द की सरकारों ओर केन्द्र की सरकार--सभी ने करों 





सर 









श्श्ड सारताय बथशास्व का रूपससा 


हक रे मशतवुद्ध आरम्म हुआ ना सड़का का मदर ओर अधिक 
सामने श्रावा और इस ओर बुछ घटान दिया ताने लगा। दरा ४? परिचपी और 
पूर्वी दानों ही सरददों पर सड़कों का यथप्त बिस्तार और मुधार हुझा। यई 
विस्तार श्रार मुय्गर झुद्भनित श्रावश्यक्ता को पतन मे रखकर ही किया गण 
था | १६४० ४१ मे गवनर या ता गे सटड्॒र्का पर उुल रच ६६६१ करोड स्पा 
हुया था। रघ्डँ ४४ गे यह राच ३८४६ पराड़ स्पर तक पटैच गया था| 
और १६८५४६ मे १३३७ वर हु रुपया तक बहु गद्या शा $ मोटर 
यातावात स ह्ाने बाला श्राय *स खनन उमुद्ाबले १६४० हक. 2क २ मु, 
कराइ थी थार १६४१ ४४ म ८. 3 कशाड़ थी आर २६४४ ४६ मई ४६. 
थी । सचका अपना ध्याय बावर अपिस + है यह दग ऑँकिड्ठा से स्पष्ट दो जाता 
है । ६८५ ४ मश्ाय ४ ० कराड़स्पया आर फप 5 ० बागोष्र का हुट्य ! 
लाभपुर याशना-- २ हका के भावा झास 7 प्रश्न पर विचार परने पे 
लिय नागपर में /६४३ मे चाद >वापनि/से रा एक कारकों रू हूड था। इस कात्नॉस 
मं श्रापामा बीस साख की स्यायर० + ताचा को ध्यान मे रखकर राहरां रबवो 
एक यांतना स्वीकार का गए था रू जना + अनुसार श्र वभाचित्‌ भारत मे ४ 
लाख मांच लम्बाई को डंब्८ फराड़ स्पय ८6 लागत्‌ पर सके बगान वक्त अस्लाब 
था। मारत झा विमाजन ७ जावये भारत के दस्त मं ३७३ करोड़ सवय करे 
लागत पर है, १६ ००० साज लम्पारे का सड़त बनाना रहा । इसमे ६०,०९० 
मोल की राष्ट्रीय और रा का सड़क ६० ० » माल का जिन को बढ़ा सड़यें। 


₹,०० ००० मॉल की जडिल का दूसरा राइक धार २,४६५ ००० पाल की गाय को 
साढ़े शामित्र हैं। इत यापना मं यह छिण्परिश भा की गइ यथा कि कि राष्राय 
सड़क का बनाते आर “नक उ|क दालत मं जलन का पूरा आषिक जिम्मा 





गओं मे समन्वय करना देना चाहिय॑ धार इस हणि 
से भरल २४ रिस्च ह्टास्पूट राप्रल 


उसे सरडडत स्प्साफिस्शस, और टेक निकल 
सलाद का भारत सरवार का व्यवस्था करना चाहिय । थाजना वा हुस्य उद्देश्य 
देश मे सड़कों का इस प्रकार निर्माण करना है कि ४ सिर्माय करना है एक विकडित रुदि मबुश का 
पक़्मौ गाव कसा न किस फुरय पड़रकसे ५ मानस आवक टूर ने रहे । इस 
सर जा झपि प्रयोन प्रदेश नही [“नोने ए्माजलयरल ] है उसमे कोई सार 
क्सि न ज्सी मुख्य सड़क से २० मीच दूर न २ मीच दूर ने रहे / घारत सरकार और राज्य 
को सरकास ने इस याजना का सामास्य रूप से स्वाक्षर स्थित पर हितेने समय 


चातावात्न श्श्श 


में यह योजना कर्यान्त्रित होनी चाहिये इस बारे में विचार भेद रद्या। आखिर- 
कर १० वर्ष के आधार पर ३०० करोड़ रुपये के खर्च की एक योजना बनी । 
पर आर्थिक कठिनाई, ट्रेन्ड व्यक्तियों के असाव औरर सामान की कमी के कारण 
इस योजना के अनुसार प्रगति नहीं हो सकी | १६४७ कौ अप्र प्रौ़् से १६५० को 
मार्च तक के तीन छालों में 'एः श्रेणी के ग॒ज्यों में २ 
के राज्यों मं ३९७०२ करोड और 'सी' श्रेणी के राज्यों में. ०" 
२७ ११४३ करोड स्पथा सड़कों पर कर्ज हुआ है | नागपुर चोजता के अचुसार 
इन बर्षो में राष्ट्रीय सडकों के अलावा, जो भारत सरकार के जिम्में हैं, ६११ 
करोड़ रुपया खर्च होना चाहिये था | इसके मुकाबिले में केवल २७ ११ करोड 
रुम्या खर्च हुआ । अर्थात्‌ ५८८ प्रगति हुईं | वद्द स्पष्ट हैं क्रि नागपुर योजना के 
छातुसार कार्य नहीं दो सक्रता है। सडकों के भावी विकास के लिये वैज्ञामिक 
खोज का बडा महत्त्व है | इसी उद्देश्य से सितम्घर १६४० मे सड़कों सम्बन्धी 
एक केन्द्रीय अत॒ुसंघान सेस्थान [ सेंट्रल रिसर्च इन्स्टीव्यूट | का शिलास्थास 
क्रिया गया है । इसका कास स्थावोब झनुसंघाल सस्थानों का जैसे मद्रास, कल- 
कत्ता, पटना, लखनंऊ आदि में जो स्थित हैं उनके कार्मों छा समीकरण करना 
ओर उनका भार्ग दर्शन करना होगा । 

पांच साल्ला यो ऊत्ता:--भारत खरकार दादा विय्ुक्त योजना शाद्योग ने 
पहले पॉच साल के लिए एक प्रस्ताञित योजना प्रक्राशित की है [जुलाई, १६४१॥ 
सड़कों के विकास के वारे मे योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे बढ़े कद्दा है कि 
सड़कों संबन्धी योजना झआर्शिक जीवन के अन्य क्षंत्रों, जेसे कृषि, उद्योग आदि 
सम्बन्धी योजनाओं कौ श्र ता को ध्यान मे रखकर बनाई जानी आहिये। 
उत्तादन में जो रूड़के सहावक हों उनकों आ्राज प्राथमिकता देने की जरूरत है । 
उत्तर प्रदेश में इस बात का ध्यान रखा गया है | जो सढ़के रेलों के सहायक चा 
पूरक का क्राम करती हई और किन्हीं स्थानों पर भौढ़ को कम करती ई उनको 
पहले बनाना चाहियें। , 

इस योजना में राष्ट्रीय सइकों के बारे ने 
निर्णय किया ग्रया है: 




























प्रकार से प्राथमिकता का 
:--(१) सड़कों के बीच-बीच में जो डुकड़े छूटे हुए. हैं उनको 
बनाना । (९) छडकों की ऊपर की सतह में लुधार करना ताडि अधिक द्रेकिक 
बर्दाश्त कर सके। और (३) पुराने पुल्नों में सुधार करना ताकि मार्री बोक 

जाने योग्य वस सके | राज्य को अपनी सढ़कों को योजता समसत-झोचकर 
केन्द्रीय सड़क संगटन की सलाह से वनाची चाहिे ! गाँवों को सडके वः 
ओर विशेष ध्याम देने को आवश्यकता दे। इसमे गाँव वालों का उहब| 
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दाल किया जाना याहिये | एस उदाहस्य मौत ई कि सइक बाते का ह ईर्च 
आाँठ वानों ने दिया और 3 रूरशार से | पर वर्यीय योजना में २३ ढराड़ रपये 
भारत गरकार, ४० 3८5०४ कराड़ 'ए' भेणी क राज्य, १? 357 कराए बा 
ओशो के राज्य और ५१७१६ कराइ गया शेखी में दाच उल ६३ 3३६७० 
करोड़ स्यया सड़कों पर रार्ये करन का प्रस्ताव 
मोटर यातायात कर राष्ट्रीयूयर ग “-माग्त वे झव॒तत्र ड्राग बाद 
मोटर बातावात क राष्ट्रीयकरण का 7 रथ रायान अपनाला ई ॥' हिल 
तान ?पों में इस दिशा मे विम्लि शादा म बष्ट प्रगति मी हुई है। दम्बः 
मे स्टट रोड ट्रासप्रोट कारगरंशन को स्थापना टिसम्बर रह४६ में हुई था। 
इमसम पृ जी भारत सरकार और राय का खग्कार ने १ ३ > अनरात में लगाई 
है। इसका उद्देश्य धोरे गोरे राए भा रू एऋटर यातायात कों श्रपने हाथ में 
ले लगना ह | दस! प्रकार उन्तर प्रतश «| सरमार नं 7८४७ में ही दि्लेतर बम 
ड्रायवोट का राष्ट्रायशरण करने का निश्वय हर जिया था| सरका-ी विमाग 
द्वारा हा माटर सविस्त का सचालन सिवा जाता है। पाब और मंद्धाघ मां 
सरकारी विभागों द्वारा हां पतर शॉविस का उद्चालन हता है। उड़ासा में 
राई ट्रासतराट कारपरेशन को स्थापा का लायबाता दे जा राज द्वारा रोचा 
वैहत मोटर यातायात को अपने हार मं ले लगा | परिचमो बगाख में फिनशल 
क्लक्स और वइत क्लकत की बस यरपिस तक हवा राष््रीयकररा सामिस रहने 
बाजा है । माय प्रदेश में सा दी द्रा वोट विस लि०” और प्राविशियत 
जा छपाट कस्पन। लि० द्वारा माटर मजिसे चलाहई जा रही ई दौर इसा तरह 
को तीन आर कम्पनियाँ बनान का वियर है। दा वेणा कक राजा मे द्रावकार 
कोचीन, मैयूर सौसपढठ यादि मं भा मांटर यातायात का राष्ट्रपकरण शुरू 
हम 22200, 270 
हज रोइ टद्रासपाट ऑ्ोबोरिली! नामभवा स्थवत्र 
सस्था फ हाथ मे चत्मा गया है | 
सरकारों न इतता से सास विलय द। नर पा इई पर इस मामल मे इमारी 
टी रूपा! कारपारशन दिउ! पास कर दि देन विज किक पर 
की मरकवारों का भड़क या महेश हा बने क रात्य 
औए रास को जप ये तायाते वे गशद्धावक्रण जा अधिकार मिल्ग्या है । 
। बस सर्मिर्मा का सस्ट: 


टरी कार! 


पं टर रशन द्वारा प्ररघ-«: 
कमाने का भ्रापेक्षर गाप्त हो स्था ३ । राष्क्रयक्र' मम 


था भ मुझाफियों का समद्िधा 


चातायात श्र्७ 


बढ़ी है इसमें कोई संदेह नहीं | व्यक्तिगत हाथों में जब मोटर यातायात था उससे 
यदि आज किराया कुछ अधिक है और लाम कम भी है तो इसे राष्ट्रीयकरण की 
असफलता मानने की श्रावश्यकता सहीं है | क्योंकि इसका एक कारण यह भी 
है कि पहले की अपेक्षा धात्ियों और काम करने दाले दोनों ही को अब अधिक 
सुधिधा दी जाती दे | सरकार के हाथ में जो व्यवसाय दे उसका एक मात्र दंष्टि- 
कोण शोपणय छारा अनुचित लाभ कमाना नहीं हो सकता । फिर भी जहाँ कार्य- 
क्षमता की कमी हो और अपन्यय हो वहां वरावर सुधार करने का प्रयत्न करने 
चाहिये । राष्ट्रीकरण की सफलता के लिये यह आवश्यक है | इसके 
अलावा यद्द भी जरूरी हे कि राज्य की द्वान्सपो्ट सर्विसेज जिन मोटर गाड़ियों 
को काम में से उनका स्टेंडडइज़ेशन हो, और देश के मोटर उद्योग के विकास 
से घुरानी के स्थान पर नई गाड़ियां बदलने और उनकी संख्या बढ़ाने की योजना 
का मेल घिटाया जाये । मोटर गाड़ी सुधारने के कारखानो की स्थायना करने 
और 'टेकिनकल मेन' को शिक्षा देने को व्यवस्था करने की ओर भी विशेष ध्यान 
देना चाहिये । 

पाँच वर्षीय थोजना में राज्य द्वारा चलने बाली मोटर सबिसेज के लिए, 
क्र श्रेणी के राज्यों के लिए ४०६ करोड रुपया, “व' श्रेणी के राष्यो के लिये 
३'६ करोड़ दस्या ओर सी: अजी के राज्यों के लिये २० लाख न्‍पया 
प्रचार छुल ७४ करोड़ रुपया "खा गया द।/ 

आन्तरिक्त जन यातायात--जल चाताचात दो प्रकार के हें--एक तो 
नदी यातायात और दूसरा समुद्र तटीय यातताबात | पहले इस नदी बाताथात के 
बारे में विचार करेगे | 

नदी यातायात--भारत में नदी यातायात अल्वस्त प्राचीन काल से चन्षा 
आ रहा | लिखित इतिहास के पइले से नदी यातायात का इस देश मे 
विकास हो चुका था| चुक्ति कल्पतर साम की एक प्राचीन संस्कृत को पुस्तक 
है, जिसको प्राचीनता का ढठीक-ठीक अनुमान लगता भो कटिन है, उसमे समुद्र 
और रद मे चलते योग्व नायों को निर्माणशकला का डल्लेख आता है। साजी के 
स्वूप में भी एक साथ का चित्र खुदा हुठआ। ६&। मेगस्थनोज्ञ से भी नदी दारा 
यातायात का लिक किया हे । १४ वीं शताब्दी में मी नदी यातायात उच्नत दशा 
भें थ[। पर चह तो प्रार्यव इतिहास को वात हुईं। वर्तमान शरुग में भाष 
से चलमे वाल्े स्टोमर का सबसे पहले -पर३ में उपयोग हुआ। श्पढरे हु 
कलकत्ता ओर आशरे के बीच में बुना नदी में नियमित रूप से पाक्षिक यात्रा 
का प्वल्व था | पर स्टीम्र का मस्त नदी चाताबाद में कमी बहुत अधिक सहीं 

श्र 4७ $ 
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दुआ । देशी या्वों द्वारा कहीं श्रथिक कात्रा में बातायात होता था । 
देश में यही यातायात वा द्वाम रर्ता र विजास के साथ साथ रपगअ स 
आम हुआ मिंचाई क लिय जय बड़ा बद्दी हरे बनो लगा तो उसता छा 
मौ नदी यातायात पर छुरा पढ़ा क्योंति मियां मे खासनोर से उनके ऊपरी 
हिल्सों भ नहरों भ पानी चले जान से पाती का कमा दान गगी। बहस जदा 
यातायात की माता थोड़ा बेटी है पर कि भा हस सपव नही यातायात दशा के 
उत्तरीशयूर्वी भाग मन्‍्यभाजझपुता माग पर-ही खामित है | देश के व्िसाजन के 
कारण और सार्त परारिस्ताय के सम्याय आर उड द्वाने स भी एदी यातायात 
मे अड़चन उत्पत हू? है तौर यह ग्रावश्यक्त समक' वा रद्दा हैकि इमारे नदां 
सातासात की इस तरह पुपर्टिवस्था ही चाय कि पाकि-तान मे से होकर कम से 
कम श्ाना-जाना पढ़े । 
भारत मे साक्ष भर जारी रइ सकने पाले तल मार्ग की लम्बार ४१००९ 
मील के लगभग है । इस पर स्टामम आर हशी उड़ी बड़ा नाथ चाा सकती हैं । 
इसके आलावा एस चलमाग मी वई है जहाँ छ टी छोटी वावें चल सकती हैं। 
बतमान शता दी फ प्रारम्भ सम ६०० माल जम्बा नहरां पर यातायात द्वीता 
या | १६८ रे£ मं इन को ४ ०५ माल की लम्पाइ हो गए थी ) उल किश्तिर्यो 
वी सस्या हस शताब्ल के झारम्म म॑ ०८००० थी। यह संख्या द्वितीय 
मद्दायुद्ध के पहले ९ ०६ ००० हो गई था| इस बान सम जल यातायात से आने 
जा बाते माल की सात २ लास टन स १०७ लाख टन (१६३८ ३६) द्ोमई 
थी और यात्रियों की सम््या ६ लाख स १६ लाख होगइ थी.। विमानन के बाद 
जाने यातायात ये जिए उपलब नहूर्रा की लग्पाई ५७ ४ मील पश्राने जाने वाले 
माल का मात्रा १६२ लाख टन ओर याजियों की सस्या ३ ८० ००० दे । (दिसबर 
३६४७७ कामस सो गगा ब्रह्मपुत्रा उलमाम पर स्टामर रु होते वाले ट्रेफ्कि कौ 
मात्रा साल भर म ६ १ कराड़ रन मील है । इडडा नदियों म दशा नावा से 
इससे हुगना ट्रपिक होता है। कलकतत से आने ताने चाले बुला माल का सुश्किल 
से ११२ वॉ हिस्पा जल माग स आठा जाता दे | दक्षिण भ बकियम नइर जो 
मटास और वजवाड़ा को मिलाती दे गोदावरी ओर इच्णा नदा की नहर और 
डुम्मगुल्स नहर श्ल यातायाता जे प्रमुख साधन हैं। रुक्तिय मारत को नदिया 
उत्तर मारत ऊहं नदियों की अपक्षा आवायमन के लिये कस उपयागा हैं! इस 
प्रदेश का प्राकृतिक बयावठ बदी द्वारा यातायात के मास मे शक बड़ी बाधा 
उत्तन करती है। 


मारठ में नदी यातायात को विकित करने कोे यड़ो आवश्यकता है। 


यातायात - ड्ड््ह 


पिछले महाझुद्ध के सम इसका महत्त्व खासतौर से सामने आया था। जल: 
यातात्ात सबसे सस्वा साधन है । ऊूसमें म्पर्ग वसाने का, और स्टेशन बनाने का 
और स्टेशनों आदि पर इतना प्रवल्ध रखने का प्रश्न ही नहीं उठता, और इस 
सम्बंध का सारा खर्च बव जाता है। जलचात्तायात अमी तक आन्‍्तीय सरकारों 
का विपय रहा दै, इस कारण से मी इसके देशव्यापी विकास की कोई योजना 
नहीं बन सको | अत्र स्व॒त्भ भारत का जो विधान घना है उसमें अस्तर्राज्य की 
नदियों श्रौर जल मायों का चाठायात मारत सरकार का विषय कर दिया गया 
है। और 'सेन्ट्टत वाटर पावर इर्रशेशन और नेब्रीगेशन कमीशन! के ज़िम्में 
देश के नदी यातायाव को एक योजना के आधार पर विकसित करने का काम 
दिया गया है । 
इस अश्व पर यह कमीशन दो दृष्टियों से विचार कर रहा है। एक तो 
मौजूदा जल सागों का सुंघार और नए जल मार्गों की स्थापना करना। दूसरे 
संगठम और व्यवस्था में सुवार करना । जलवाठायात का भस्‍्रवन्ध राज्य को स्वयं 
ही करना चाहिये ! मि० झओटो पोषर नाम के एक विशेषज्ञ की सेवाएँ भी 
'इकोनोमिक्‌ कमीशन एशिया फोर ईस्ट” से इंस दिपय नें जॉच पेठताल कस्ते 
ओर भारत सरकार को सलाह देने के लिये ल.गई थीं.] उनकी यई॑ सलाइ दे 
कि देशी नाबों को सहकारिता के आधार पर संगठित करना चादिये श्रीर उतका 
यूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिये । मि० पोष ने इस बात की झोर भी ध्याने 
आक्रर्षित किया हे कि मंगा के ऊपरी हिस्से में नावों के ठदरने के स्थान (ब्विर 
पोर्ट) और साथान उतारने चढ़ाने के कद आदि यांज्िक साधनों की कमी दे 
और उसकी पूर्ति करवा आवश्यक है.। क्रेत को चइ कमी कलकततो तक में 
बताई गई है । नदी के किनारों को स्थान छोड़ने से रोकने के लिये कितारों पर 
कराडियाँ लगाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने कोर दिया है ताकि हुमौन फी 
घिलावद से किनारों का स्थान न बदले और उससे होने वाली हामि न हो सके | 
नदी यातायात के मार्ग में, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, एक 
कठिताई यह है कि सिंचाई को नहरों के कारण पानी की कमी आ जाती है। 
इसका उपाय यह दै कि जल संचच (रिवर कजेरवेन्सी) की उचित व्यवस्था की 
जाये | यह व्यवस्था बड़ी खर्चीली होती है और केवल जल चातायात के लिये 
इतना खर्च करना तम्भव नहीं दो सकता | इसलिये नदी के उपयोग की वहु- 
उद्देशीय (सिंचाई, विजलो, चाढ नियंत्रण और याठाबाव) योजवाओं के बनने 
पर ही यह व्यवस्था सम्भव है । इसोलिये मारत-सरकार से नदियों की बहु- 
उद्देशीय योजना को ज्रीति को स्वीकार किया दे | इससे जल यावायाव की यह 








पर भारतोय शअ्र्षशात्त दी स्परेता 


कठिनाई दूर हो सपे ऐी हि 
राय मो बदी घाटा योजनाएँ कार्यावित की जा रही ई उनमें हे 
कई एक के पूरी होने पर दैश के जल यातायात म मी उिस्तार होगा । उद्ाइस्ण 
थे लिये उडोसा की दाराकुएड बाँध बोलना प्ररों होते वर हि मद्दा नदी नह 
३०० माल का दुकढ़ा जच पात्ात के योग्य इ। सक्गा इसी प्रकार 0 दर 
धाएी योजना के पललस्वरूय रानौगज की निचली उायले वी खातों के हुगली 
लद। से एश जल यातायात को नहर उ॑ द्वारा मिलाया ता सपगा। 29 भरे 
जोजेक्ट के आतंशत भी एक सदर बर्ाने का यातया ई जो मागारपों से मासीपुर 
के प|ख मिलगा। गंगा और घागरा नदा को भी यातायात के चाग्य बयाने का 
पदिचार चल रहा है| 'साौद्ूल वादर पावर इरोगशन एश्ट पेपागेशन क्माशनों 
का झब तक का जाँच से यह मालूम होता है कि !र्थी और परिचमा घाठ को भी 
जल यातायात से चांड़वा समभव है | पर यह यानना ब”उर शाय हवा सकता हे। 
इस। प्रकार आसाम और पश्चिम उगॉल करू वॉत्रम भा चल यातायात की 
स्थापनो सम्मत्र है । साराश यह हे कि भाग्त मे जज यातायात के पिहास के 
लिय बहुत गु चाइश है । यदइ विषय आजश्यय है! दप ब्रार ससतररों का घ्वाव 
मीदे। 
समुद्र _दीय यानाय न -प्रायान काल मे भारताय जह्मया द्वारा समुदी 
ब्याधर शोता था, बह पाते शयसिद्ध है । सिह इश को पीते पर लौट खूमीं तो 
२००० जद[(( + येड़े का दाठोंने अता समुद्रा यात्रा +॑ खिय उसयोध विद्या था। 
अक्वर क शासनबाल म ४०००० जद्बात नो केयल निघ नदां वे व्यापार में 
लगे हुए ये। बब पासको डी यामा पाला वार भारत मं ब्राथा नो इसे यहाँ छत 
मसाविर मिले ता जब प्राता्राव के बारे मे उससे झरों अधिक जानकारों रखते 
थे। उनांस री सदा तके सारतात चहाज विलशा और सुमुद्राटाव व्यापार में 
श्रच्छा रिस्‍्ता लते रद । पर जाद में अग्रेती! तहा्ता तद्यउ चने ग्रतिरर्शो और 
अनुचित उगायों से मारताय तद्ाज्ञ यातायात क्रो आप ऋृष्ट सा कर दिया। 
अव्रेती जजों पे मान्रिकां को जिटिश सम्कार पर यारा प्रसर था । उद्येते 
'व्रीगेशन लाज़ं पास करवाव । इन शवों के बाद भारतीय जह्यान्न प्रिटिश 
बदरगा्ई मे ता सहां जकते ये। तहाज्ञों व मिर्माए म वेशमिर तरीका रे उप 
यांग श्लीर लहे रू जशज्ञ इनागरे भा भारतीय उद्ाड़ी बाताबात की बटुत 
धक्ता पर्नुचा [इछका नतीता चह हुआ क्िंविदश याप्ार मत्ता भारतीद 
अंगों का बोई स्थान बच्य ह। ला, पर समृद्र तटाय ब्यापार में भा >िटिश 
जड्ाज्ञी का मु कायम हो यया | त्रिटिश नेवोगेशन क्खनां ने कार्जिस के 


बातायात्त न्ड्ड१ 


झूप में आउचा एक संसदन बना लिया था ( चद संसठव हर प्रकार से भारतीय 
जद्दाज्ञों का विरोध करता था। भारतीय जद्ाजों का ब्िरोध करने के दो उल्तय 
खास तौर से काम में लाये जाते थे | तरोका एक तो यह था कि पहले तो किराये 
को कम करके भारतीय जहादों को इस क्षेत्र से इटा दिया जाये और फिर 
किराया बढ़ा दिया जाये ।यही किराये को लड़ाई का तरीका था। दूसरा 
सरीक्ता चह था कि यदि साल भेजने वाले 'कान्क्रेस' के जहाड़ं से ही अपना 
माल भेजते दें तो उन्हें माड़े का एक अश, प्रायः १०%), एक निश्चित समय के 
बाद वापस मिल जाता था। अ्रव तो इस 'कान्कों सो में दी भारतीय जहाजों कंप- 
वियों भी शामिल करली गई है! भारतोब जहाजों के मार्ग में और भी कई 
कंठिना: से ब्रिटिश और यूरोपियन बीमा कम्पनियां उसके विरुद्ध पक्त- 
पात का च्यवहार करतीं, और समुद्रतद्ीय व्यापार और मुसाफिरों के आवागमन 
को ब्रिटिश जहाज प्रोत्ताइन नहीं देते। 

मरक्रेन्टाइनल मेरी कमेटी :--अ्रथम महायुद्ध के वाद भारत में राष्ट्रीय 
जड्ाजो बेड़े के निर्माण क्री माँग की जाने लगो | देश को आर्थिक विकास की 
हृष्टि से तो यह आवश्यक था द्वी पर देश की झुरक्षा के लिये भी इसका महत्व 
था। भारत ररफार ने १६२३ में एक मस्क्रेन्टाइल मेरीन कमेटी की निशुक्ति की । 
कमेटी ने भारतीय युचकों को जशजों शिक्षा देने की व्यवस्था करेने,/ भारतीयों 












रिश को स्वीऋर किया । भारतीय झुवकों की नह्यज्ञी शिक्षा के लिए 'डफरिना 
'जहाज्ञ की स्थापना की गई। 
समुद्रतदीब व्यापार के भारतीयकरण के प्रयत्त:--म्रमुद्रवटीय व्यापार 
“भारतीय जड्दाज्ञों के लिये सुरक्षित रखने की मांग भी देश में उडी। केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभा में १६२८ में इस आशय के विल भी पेश किये गये | पर 
तत्कालीन भारतसरकार के विरोध के कारण इन विलों का कोई नतीजा नहीं 
खाया | 
द्वितीय मद्दायुद्ध और उश्चक्के पश्चाच:---जब यत मद्ायुद आरम्भ हुआ 
तो सारत सरकार को यह अनुभव हुआ कि भारतीय जहाज्ी बेड़े की कितनी 
आवश्यकता है | १६४४ में जदाजों सम्बन्धी 'रिकनस्डकशज पोलिसी सब कपेटी.की 
भारत-ससकार ने नियुक्ति कोी.।. इस कमेंटो ने जनवरी १६४७ में अपनी रिपोर्ट पेश 
की और सरकार द्वाण राष्ट्रीय लद्लो नीति अपचाने को सिफारिश की। आने 











थ भारतौय अ्रपशास्त्र की रूपरेखा 
३४२ छ 3 7 करे, 


घाले पाँच से सात साल में २० लाख टन का जह्ाज़ी वेड़ा पढ़ा कर लेने का 
लक्ष्य इस कमेटी ने देश वे सामने उपस्थित किया । समुद्रतटीय ब्यापार पूर्णतया 
भारतीय द्वार्थों म ले लेने वी इस फमेटो ने सिफारिश की | इसी प्रकार दूसरे देशों 
के यापार के बारे में मो हसोे उुछ अनुपात निश्चित किये। मारतौय शिपिंग 
बोर्ड की स्थापना करने की मी कमेटी की रायथा। 

अगध्त १६४७ में मारत सश्तप्र दो गया। नभी से भारत सरवार मारतीय 
जद्ाज़ी बेड़े के निर्माण के लिए ग्रावश्यक प्रोत्साइप दे रही दे | जद्ाज़ी यावायात 
के एक नये ससवारी विभाग की स्थापना की जा चुका है जो रररेफ्टर जमरल 
इ डियन शिपिंग के तहन में काम करता है। २६४७ क॑ अगर्त में भारत सरबार 
में तौन नए शिपिंग कारपोरेयास स्वापिन करने जे घोषणा की यथी। इनमें से 
प्रत्येक की १० बरेड़ की पू जी सानी गई थी जिसका ४१८८ साम मारत सरकार से 
मिलने की बात या। प्रत्यक को एपारशन का अपना निश्चित मार्ग॑ और निश्चित 
टनेज हो, यह भी तय क्या गया था। इन फरपोरेशण का उद्देश्य था भारतीय 
टसैज की शोमातिशाम मात्रा बदाना श्रौर जद्वावी यावायात का विकास करना । 
पर भारत मरकार झआरार्सिस शरीर श्रय कठिनाइयों के कारण श्रमीतक पेयल एक 
कारपोरेशन को ही स्पापना कर सका है। इसका गम आस्ट्रेलिया, सूरपूर् 
और निकट पूर्व के साथ न्यापार करना है और इसक। सैनेशिंग एम्स शिविवा 
स्टीम ऐेजीगेशन लिमिटेड क पास ६॥ 

जनवरी १६४० में जो शिपिंय काफ्रस हु३ 
की मारतांय मात्रा को और श्रपिक बड़ाये वे प्रश्न 
भौजटा मिडिश जहाज में से रद र लाइसेंस रद करने और थ्रागे नए लाइसेंस 
नहीं देने का का कस मे निर्णय किया गया। भारतीय कम्पनियों को सरकपर ने 
आह ्रारवापन दिया हर जहोँ तक सभय होगा सरकारी माल लाने ले जाने का 
पास पह > हैँ से लेगी। विदेशी व्यापार + सबंध में भी यह मिणय ऊ़्िया गया 


कि आगे से विटेशी व्यापार सम्बधो सरकारी समयौनोें स यह घारा रखो जायकि 
जाओ आचणा । अयरत्र १६५७ में भारत 

8479 समद्रतट्ीय चातायात कैवल भास्ताव जहां के लिए वि 

का निर्णय कर लिया है | सरकपर को इछ नाति क्रो कस लक सफ्लता परिली है 

डपका अनुप्तान इससे लगाया जा सकता है 7 में ज 

से दो साल पहले १,७८,००० विदेशी टनेज या वडाँ अब उेबल बस टन द्दो 

है। विदेशों ब्थापार का जड्ों तक सम्बघ हे 

सारठाय जश्यज काम नहीं करता या, 








था उसमें झर्ुद्र तटीय व्यापार 
ने पर विचार क्या गया था। 
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इनमें से श्रधिकांश सामाव छे जाने वाले हैं और कुछ सुसाफिर ले जाने वाले भी 
है। सन्‌ १६४७-४८ में तमुद्र तटीय व्यापार का ४२३%८ओऔर १६४८-४६ में ४२५७ 
भाग मास्त्ीय जहाज़ों का था । की 

पाँच सालोना योजनाः--इमने ऊपर बद् लिखा है कि १६४७ में स्िंपिंग 
सब कमेटी ने भारतीय जहाजं के लिये श्रामामी ६-७ चपों में २० लाख टव का 
लच्चय उपस्थित किया या | इस लक्ष्य तक दम पहुँच नहीं सके है युद्ध के पहले 
आरतीय टनेज २,४५,००० था श्रोर १६४६ में १,२७, ०८८ ही रह गया था, वह 
१६५० के अन्त में ३,७७,५०० दो गया है।इस सम ७१ जहाज २,०४,७१७ 
टसेज के भारतौब समुद्र तंट पर हैं और उनमें से आधे से ज्यादा २० बसे 
अधिक आयु के ई । भारतीय जहाजों की ठंख्वा में इदधि करना अत्यस्त आव- 
श्यक ह। इसके बिना न समुद्र तटीय व्यापार भारतीय जद्दाजों के हाथ में पूर्ण 
तौर से आसकता है और त पुराने जहाजों को बदला जा सकता; और न विदेशी 
व्यापार में हो हम अपना योग्य हिस्सा ले सकते है! इसीलिए पांचवर्षीय योजना 
में इस काम के लिये १४'६-करोड़ रुपया खर्च करने का प्रस्ताव है | ८०००० टस 
तो समुद्रतटोय ब्यापार के | 












ना है। चू-कि टनेज बढ़ाने के लिये भारत सरकार 
कम्पनियों को आर्थिक सहायता देगी इसलिये वह कम्पनियों पर अपनी देख-रेख 
रखेगी ताकि उचित भाडा वुल किया जाये, प्रवन्ध श्रब्छा हो और सुवाफा 
चापस इस्री काम में लगे। मेरीन इजीनियरिंग और मर्चेट नेवी-रेटिग की 
शिक्षा के लिए भी योजना में व्यचस्था की गई है । 
हवाई बातायात-मभारत में हवाई उदान १६११ में आरंभ हुई ।इस 
समय कुछ स्थानों में केबल प्रदर्शन की दृष्टि से हवाई उड़ान की व्यवस्था की 
गई थी | पहली बढ़ी लड़ाई के बाद हवाई वातायात की हमारे देश में वास्तविक 
शुरूतन हुई । भारत सरकार ने कुछ लेंडिंग प्राउन्ड की ज्यवस्था की। १६२७ 
में सीचिल एंवियेशन डिगर्टमेंट की स्थापना की गईं। सीविल एरोड्रोमूल वच- 
बाएं गए और इथाई जशाज़ उज्नाना सिखाने के लिये फ़्लाइग कलमें क्रायम हुई । 
१६२६ में मारत और लंदन के बीच में निवमित रूप से इवाई यातायात आरंभ 
हुआ। १६३४९ से सारत में डी कुछ स्थानों के बीच में हवाई चातायात की छुबिपा 
दो पाई । विदेशों कंपनियों द्ारा भी भारत में होकर पश्चिम और पूर्च के बौच 
इचाई यातायात की झुरूआत की गई | 
गत महायुद्ध के समय हवाई यातायाद को अच्छा ओत्छाइन मिला | और 
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इस समय तो इवाई यातायात का दश के यातायात में महत्मपृर्ण स्थान है। 
मारत ब॑ स्वतय होने मे बाद इवाई यातायात 3 ब्रच्दी प्रगति को है। भारत 
सरकार ने बशावर प्रोसादव दिया । इटरनेशनल सौविल एवियेशन श्रोरगे 
नोजेश7' में भा भास्त सरकार वियात्मक भाग लेती रही है । 
वर्तमान स्थिति--१ जनवरी, १६४० का मारत में दस इषाई यातायात 
वी कपनिया थीं-एयर इंडिया, बंबई इलियिन नशाल एयरगेज्, नं दिल्‍लो, 
एयर सरविसेज्ञ श्राव इडिया, बंबइ “जय एयर चेत, बेगम पढे, इुड्धियन ओवर 
सीज्ञ एयर लाइस, बबई, एयर यज्ञ ( इंडिया), कलऊत्ता भारत एयरवेज, 
कलकत्ता, एयर इंडिया इटर नेशगल, बाज*, दविमालया एवियेशन, क्लकता, 
कलिंगा एयर लाइस, कलकत्ता । इनम स एयर इंडिया “टरनेशल ( १६४७ म 
स्थारित ) बबई, हादा तथा बप३ अटन, नरोदा क वाच में चलता है। इसमें 
भारत सरयार वा भी हिस्खा हे। भारत एयरवज़ कलम बेंगयोक के बौच में 
भी चलता है। समार के इबा”ट यातायात का इृष्टि से मास्त की भौगोलिक 
स्थिति बुछ थच्छी है, क्योंकि प्रय थ्रोर पशिचम क॑बांच में थइ ह्थिति है । 
बौ० शो> ए० सा०, के० एल» एम०, टा» डलल्यू>० ए० नथा पेत एमरिक्न 
एयर बेच श्रादि अ तर्राष्ट्रीय महृत्त का इवाई यातायात का क्पनियों द्वारा हवाई 
यातायात का ब्यवस्था मारत में होज़र हे । 
१६४८ में इबाइ अइतों ने १६१६३ मील को याता को और ३,४७/४१४ 
यात्रियों ने इन यात्राआ से लाभ उठाया । १६४६ में हवाई ज़ह्याज से १०,१२३ 
मील की यात्रा १,०४,२५० यात्रियों ने का थी। हवाई जदाज़ के श्र-दम्नी और 
बाइरी दोनों मिलाकर ४६ माग इस समय काप करने दे आ्लौर २५८०० मील 
इनकी कुल लबाइई है | हयाइ जहज्ञों स बात्रिया अलावा खामान और डाक 
भी लाइ लगाई जाती दे । शरणार्थियां को लाने-ले जाने में, श्रासाम म 
बादूपसत को नो म सद्दायता पहुचाने मे और दूमरे ऐसे मौक्ों पर इबाइ जद्ाजों 
से बहुत मदद मिती हे । 

__ भांविल एवियंशन दिपटमट व निवजण म इस समय ६६ एसरोड्रोम हैं । 
इसमें से दिल्‍्ती, बम्बई श्रीर कलक्ते क अ्रतराप्रीय एसोट्रोम्स हैं। कुछ बढ़े 
एराद्रीग्प है, कुछ बांच के दर्जे के और इच छोट हैं। कुछ ऐसोड्रीमों पर-- 
सग्रभग ३१ प्रर--रात वी उड़ने की व्यवस्था भा है | 

ध एंसो नोटिक्ल कम्पूनिकेशन व इस ससथ ४१ अच्छे स्टेशन हैं| ट्रेनिंग की 
चार विभागों की शिक्षा दी जाती है--उद्ना 


जप 


यातायात डे, 


एरोड्रोम, एंजीनियरिंग और कम्यूनिकेशन | सहारनपुर में भों सीविल एविवेशन 
ट्रेनिम सेन्टर है जय रेडियो देकनोशियन्स को दैयार किया जाता है| 
पूना में इंडियन स्लाइडिंग एसोसियेशन है इसे भारत सरकार से आशिक 
सहायना मिलती है| इसका काम लाइडिंग' को प्रोस्ताहन देना है। 
इंडियन एरो नोशिकल सोसाइटी की भी डिरूम्बर १६४८ में स्थापना 
हो चुकी है | इसका उद्देश्य एरो नोटिकल साइन्स और एँजीनिनरिंस की उन्नत्ति 
में सहायक होना हैं। 
अनुसंघान और विकास के लिये भी सफदरजंग एरोड्रोम, नई दिल्‍ली 
कुछ व्यवस्था की गई है | वंगलोर, इंडियन इंस्टीस्च.ट आ्ाव साइन्स में ण्रो 
पैटिकल एंजीनियरिंग को पोस्ट ग्रेज्येट शिक्षा भी दो जाती है ! 
बंगलौर में एयर क्रेफ़्ट फेक्टरी कहे वर्षों से काम कर रही है | यह भारत 
सरकार के अधिकार सें दे । भारत सरकार का उद्दे श्य इसे पूर्णतया हवाई जहाज 
बनाने के का रखाने का रुप देना है । 
साथी विकास--भारतपर्प में इवाई यातायात के विकास के लिये यवेद' 
शुजाइश ह। सुद्धोत्तर बिकास योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार ने हवाई बाताबात 
के विक्रासऔर नियंत्रण की भी एक योजना बनाई | इस योजना के अनुसार हवाई 
यातायात का क्षेत्र व्यक्तियत व्वत्रसाय के लिए खुला छोडने का निश्चय किया 
गया | एयर द्वांसपोर्टे लाइसेंसिंग बोर्ड की स्थापना का फैसला किया गया और 
कोई भी दवाई याताच्ात की कम्पती विना इससे लाइसेंस लिये कार्य नहीं कर 
सकती यद्द भी तय किया गया | हवाई चातायात की सब ल्लाइने केवल चार 
कंपनियों द्वारा खलाई जानो चाहिये, और सरकार हवाई यातायात की कंपनियों 
को आर्थिक सहायता दे सकती ऐ--ये भी इस योजना के अन्तर्गत था। दूसरे 
महायुद्ध के बाद एबरद्रांसपोर्ट लाइसेसिंग बोर्ड के पास देश में इवाई यातायात 
की व्यवस्था करने के लिए कंपनियाँ खोलने के कई आवेदनपत्र आये और कई 
कंपनियाँ खुलीं भी । पर ठुरन्‍्त ही चह अनुभव किया जाने लगा कि इस कंपनियों 
कौ आशिक हालत संतोपजनक नहीं है | फ़रवरी १६४० में भारत सरकार ने 
एयर ट्रांसपोर्ट इनक्वायरी कमेटी की, सारी स्थिति की जांच करने और इबाई 
यात्तयात की भावी उन्नति के लिये उपयुक्त सुकाव देने के लिये नियुक्ति की। 
कमेटो की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इवाई बतायात उद्योग की आर्थिक स्थिति 
संतोषजनक नहीं हैं, और इसका नुख्य कारण यइ दे कि देश में हवाई बातायात 
की वर्समान मांग की दृष्ठि से इज्मई-सातायात की कंपनियों की संख्या कहीं अधिक 
है। इसका नतीजा चह दे कि अनु|वश्वक और अधिक खर्च होता है, आपस में 
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शदुचित प्रतिशदाो होती है, श्र क्पनियाँ की श्ाय यें कमी श्ाती दे । कंपनियों 
के पास इपाई जहाज झोौर उनके अति रेफ भाग मी आवश्यकता से कही अतिफ 
ह। लाइगेंखिग बोर्ड त झ्ाइश्यफता से श्यव्रिक लाइसेंस जारी करके भा को 
हृंद तड़ इस स्थिति को विशाड़ने में सहायता प८द्ाइ है । 
इवाइ यातायात के लिये कमेटी ने जो सिफारिश कीं हैं उनमें से मुग्प 
मुस्य इस प्रसार हैं--(१) मौपूदा स्थिति मं उवत्त चार इवाई सातायात की 
फपतियाँ होनी चाहियें--बम्बई, दिल्‍नी, कलमर्त्ता श्रीर हेदराबाद में। इससे लिये 
मोजद़ा क्पेत्रियों को मिला दना चादिये। डेफन एयरप्रेज् श्यौर एयर सर्विसेज 
को मिलाने की उ्दोंने सिफारिश फी है । (_) किराये क बारे में उादोने इस 
मर का समर्थन नहीं क्या दे कि जो क्रिया ऊपनियाँ इस समय लेगो हैं बह 
अवतुधित दे । उददाने इस बात पर ज्ञांर दिया है कि स्थायो एसेट्स पर १०% की 
आय दाना इ चाहिये श्रीर इसा श्राचार पर किराया तय होना चाहिये, हालाकि 
बह श्रट्मधिकर य ही जाव यह भा ध्यान रपना श्राइशयक है। (३) भारत 
सरकार हवाई यातायात फ्पनिया को जा श्राथिक सहायता < रहा है घढ उठ 
समय तक ( १६३० दिसम्बर ) जारी (खन का मी कमेटी की सिफारिश है। 
च्यद्द भद्दायता पढ़ोल पर लगने वाले श्रायात-+र पर रिबट फे रूप में दी जाती है । 
(४) मनाफ पर सरकार द्वारा पियनणश रखने को मी कमेटी की सिफारिश है। 
(४) फ्मेशी ये यह भी कट्दा है कि थाने वाले पाच खाल तक तो कम से कम 
दस उद्याग में से व्यक्तिगत व्यवसाय को समास नहा करता चाहिये। पर श्रगर 
सरकार 90808 'ध का गिश्चय करे ह। तो क्म्ेटा को शाय में स्टेडटरी कारपो 
रेशन के द्वारा ह/हिवाइ यातायात का सचालन होगा चाहिये। 


कमेटी की सिफारिश सरकार के विचाराघीन हैं | हाल मे दी सम्द में 
भारत सरकार की श्रोर से यद्द बताया गया था कि मसरझार डकक्‍न एयरवेन का 
राष्ट्रीयररण करने का प्राय विश्वय क्र चुकी हे और कमेडी की तिपारिश के 
अनुप्तार स्टेट्टटरी फ्ारपोरेशन द्वारा इसका सचालन किया जायेगा | 

पाँच बपग्रि योचदा घध्तायित पाँच वर्षीय चोजना में इयर ब्रात्नयात 
'पर पहले दा बष मे १८४ करोड़ प्रतिबंध के दिवाब + चर्च करने का सुफाय है ! 
बाकी क॑ तान सात्ों में कुल ६ ६७ करों स्वत >पर्च करने की योतना दहै। 
पहले दो ब्ों में १३ करोड़ व्यक्त! पस और वाले का एक्विप्मेंट! पर खर्चे 
करये का सिफारिश है। इसी सतरइस विछने लानवपा में भो ७०९ पर बक्से श्रौर 
१०५४६ एक्विपसेंट पर खर्च करने की योजना है। इसके अलावा भौपुदा हवाई 
लहानों के स्थान पर अविक शाइनिक ढंग के हशाद जद्यात खरीदने को 


चाठदाबात डेडफ 


आपवश्यकता है । इंसके लिये ५ करोड रुपये की अतिरिक्त पृजी की ज़रूरत होगी। 
इस सम्बन्ध में मारठ सरकार को कंपनियों को आर्थिक उद्दायता देने कौ 
आवश्यकता हो सकती हे । इस काम के लिये योजना में २) करोड़ रुपया रखा 
गया ई। भारत संस्कार बह आर्थिक रद्ायता कर्ज फे रूप में या पूजी में भाग 
लेकर या और किसी प्रकार से दे सकती है । 

यातायात के साथनों सें समन्‍्वय--वातावात के विभिन्न साधनों, रेल, 
सबक, जलयाताबात, समुद्र दटीय थाठायात आर इबाई यातावात पर झपर 
विचार किया जा चुका है | हम देख चुके छ कि भारत में समी प्रकार के 
यातायात के लिये यथेष्ट गुजाइश हैं | पर यहाँ इस विषय में इस बात पर जोर 
देना श्रावश्यक हैं कि यातायात के इन विभिन्न खाबनों में समुचित समन्वय को 
आवश्यकता है। समन्वय फे अमाब में अनुखित प्रतित्द्धों होने से सित्रा सच 
पत्नों को हानि होने के और कोई नतीजा नहीं आ सकता | झव तक इस समन्वय 
सीति का हसारे देश में अभाव रद्या है। यही कारण है कि रेल और मोटर की 
प्रतिस्पर्द्धा ने १६२६ के बाद एक्र समस्या का रूप ले लिया था और उस पर 
विचार करने के लिये रेल-रोड कम्पीटीशन कमेटी (मिचेलकर्कनेस कमेटी) की 
१६३२ में भारत सरकार को स्थापना करनी पढ़ी थी। इस कमेटी ने कई 
सिफ्ारिशे की थीं। पर उसकी एक मुख्य सिफारिश यद्द थो कि एक सेन्द्रल बोडे 
आँव कम्यूनित्रे शन्त की स्थापना दोनी चाहिये जो सब प्रकार के यातायात के 
साधनों का समुचित समस्व्रय करे । कु जरू कमेटी ने भी इसी उद्देश्य से नेशनल 
ड्रान्सपोर्ट अथोरिटी? स्थापित करने की सिफ़ारिश की थरी। मोटर बातायात 
को नियन्धित करने के लिये दी ६६३६ में मोटर व्दिक्रिल्स एक्ट पास किया गया 
था । १६१५ मे सेस्ट्रल द्ान्सपोर एडवायजरी को सिल की स्थापना की गई । भारत 
सरकार ने रेल-रोड समन्धय की एक योजना प्रकाशित को जो सब पान्तों के पास 
भेजी गई कुछ प्रान्तों ने इसके अनुसार काम भी किया है। चातायात के विभिन्‍न 
साधनों के बीच में समत्वय सही होने का दूसरा उदाहरण रेलों ओर समुद्र 
चदीय जढाज्ञो यातायात फे वोच का दे । समुद्र तटीय जहाजी यातायात और 
रेल्ों के बीच में भाड़ा नीति में पास्परिक सम्बन्ध, तथा सप्मलित बातायात, 
और सम्मिलित भाड़ों की व्यवस्था दोनी चाहिये । झव तक रेलवे की भाड़ा नीति 
से समुद्र तटीय यातायात को द्वानि पहुची है। इसी प्रकार रेलने ओर जल- 
आतायात तथा इवाई यातायात में मी समन्‍्वय की आवश्यकता हे। अब तक 
इमारे देश में रेलो की ओर ही विशेष व्यान दिया गया है। इसका परिणाम 
जल यातायात और सड़क यातायाच के लिये द्वानिकर हुआ है | अब इस कमी 
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को पुरा करना है। प्लानिंग क पोशय ने श्रपत्री प्रस्तावित रिपोर्ट में लिखा है+- 
#यादायात के विकास की समाम हतद्रीय योजवाएँ एच केस्रीय संस्था दारा 
जाँची ज्ञानी चाहिये ताकि उचित समम्दय हो सह 7 

यातायात क॑ भावी विवास क सम्पष में दूसरी ध्यान देने को बात यह 
है कि टेश का श्रीद्योगिक आर कि विकास व) यजनाओ कौ आवश्यकताओं 
को ध्यान में प्वऋर ही यात्ययात का खास योनना बग़ना चाहिय। यातायात 
पे उन साधनों का उा7 स्थानों म पहल विकास होना चाहिये यो औद्योगिक 
और दृषि उगति मे सहायक हो महेँ। हग में उद्योग घ्षों के पिकेट्रीकरण के 
लिय यातायात का विस्तार आ्रायउश्यर है यह स्प्ट है। 

एक तासरी घात और है वा सडक पातादात से सम्बाध स्लो है। 
आन मा हमारे दश में सड़क यातायात वा पैलगाड़ियाँ बहुत बढ़ा साधन हैं! 
इमें बेज्गाड़ियों क माघन का विकमित और दरत कराया हे ते कवि इनको नष्द 
दा जाने देना दे। भारतीय कवि का हृष्ठि समा यह एक उपयोग सहासकर 
घपा है। बैलगाफ़ियों का महत्त्व इसा से स्पष्ट है कि लगमंग २० करोड़ टन 
माल उनके द्वारा लाया-ले जारा चाता है--श्रथात्‌ जितना माल रेलों द्वारा 
ले जाया लाया जाता है उतना हो वेलगाढ़ियाँ ज्ञाना लेगाती हैं । वैनगाड़ियों में 
देश की चुल २६१ करोड़ का प्रजा लगा ह* है श्रौर लगभग स्व लाग्थ उनकी 
स्पा है। भारत के यातायात + विकास की कोइ योवना यातात्राव के इतने 


व्यापक 'भ्ौर सुलम साधन का आर स उदासान नहीं होसऊता। 


परिच्छेद १० 
वेंकिय व्यवस्था 

आधुनिक अर्थ व्यवस्था में वैंकिंस ( अधिंकोषण ) व्यवस्था का बडा महत्व 
है । इसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज की अर्थ व्यवस्था मुद्रा प्रघान अर्थ व्यवस्था 
है। मुद्रा के साध्वम से सारा ग्यार्थिक जीवन संचालित होता दे, फिर चाहे उत्तादत 
का अश्न द्वो या ऊपसोग का या वितरण का | मुद्रा ध्यवत्था का चदि हम विचार 
करें तो देखेंगे कि उसमें साख ( कोंडिट ) का वढ़ा स्थान है| जब तक मुद्रा 
६ सनी ) और लाख (क्ेडिट ) व्यवस्था का किसी देश में उमन्बय न हो तब 
सक वहां के आर्थिक जोवस का समुचित संचालन असंभव द्वो जाता दे | ऐसी 
हालत में आज के श्रार्यिक्र जोबन में साख-ब्यतस्था का बा महत्व है। 
साख को व्यवस्था क्स्‍ने का काम बैकों का ई । तात्विक द॒ृुफ्टि से यही देश की 
बैकिंग व्यवस्था का महत््व है। 

इस प्रश्न पर इस सरल और प्रत्यक्ष ढंग से भी विचार कर सकते हैं| 
कई व्यापार और व्यवसाय बिना साख के या उधार के नहीं चल सकता। 
कारण यह है कि जब उत्पादन बेचने के लिये दोता है तो उत्पादन मे पू'जी तो 
आज लगानी पढती है और उसको विक्री से आय बाद में होती है। इस बीच 
के समय फे लिये नुद्रा का ( गनी ) उपसोग करने से कोई लाम नहीं और यह 
व्याथहारिक भी नहीं, ब्वोंकि उस हालत में आज से कई सुनो अधिक सुद्रा की 
आवश्यकता होगी | बैंक इस काम को बड़ी आज़ानी से सास्र की व्यवस्था करके 
कर देते है | इसलिये आज के आर्थिक जीवन में चैंतिंग व्यवस्था का ठौक- 
ठीक विकास होता अत्यन्त आउश्यक है । भारत की चैकिंग ध्यवस्था के विपन में 
अब इन विचार करेंगे। 

देशी बैऋर ([7क्‍8८००ए७५ 887/:८४)--भारत दर्ष 
अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है । बैंडिक युग के साहित्य ( ईसा ले २००० 
अरे पूर्व से १४०० दर्ष पूर्व तक ) में इसका उल्लेख मिल्नत्ा द किन्दु चैंकिंग के 
सम्बन्ध में विस्तृत ओर ऋमबद्ध विवरण ईसा के ५०० दर्प पूर्व के पहले नहीं 
मिलता | ईसा के ४०० वर्ष पूर्व में आने हमें मारत्तीय प्राचीन बैंकिंग 
व्यवसाय का पूरा विवर्ण प्राप्त हे। उस समय मारुत का बेकिंग व्यवसाथ 
उन्नत उशा में था । तत्कालीन णाहित्य के पढ़ने ते हमें ज्ञात होता है कि उस 
समय के देश के समी व्यापारिक चेस्डों में ्रेप्टी! या विंकर' दोते थे और 
व्यापारिक तथा ओऔद्योग्रिक्त संघों और ब्यापरी, उम्राऊ में वहुत प्रतिष्दा और 
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बय काम करना उसका मुग््य लक्षण है। अस्तु हुडी का कारवार यग्सा देशां 
बैंकर का मुप्य लद॒ण है । 

साहकारी और महारनी का काम (अथात्‌ लेन देन करना) तो समी 
भाति के लाग करते है। कितु वर्किंग का काम उद्ध विशेष जातियाँ हां करतों 
हूँ। उनम मापयाड़ा वश्य, नेगी, चेट्री, सत्र और शिकारपुरी मुलतानो प्रमुख हैं। 
मारवाड़ी राजपूताना कु मारबाड़ प्रदश स तिजल कर मारत के प्रत्येक प्रदुख 
आयदागिक तथा ब्यापारिक केद्ध में पैल गए हैं। उनका कारवार कल्लक्रतां। 
बायड के खतिरिक्त सभी ऊत्दा में फेला हुआ दे। सश्यों का बैंकिंग कारबार 
मुस््मते सलरास तथा बसा में है । खजी पताव से अपना जारबार करते हई श्र 
शिकाएपुरां मुलताती सिव ओर वम्बइ श्रान्त में अपया कारबार करते ईं। 
बोदर गुजरात और उत्तर प्रदश क उन्तर पश्यमीय माग में बैंकिंग वा कारवार 
फ़ग्ते हैं। देशी बकर कोठावाल, सराफर, आफ, तथा चेद्री आदि नामों हें 
पुक्रारे लात हैं | 

इनमें मे बढ़े बैंकर अपो कायातय श्रौर एजेंसियाँ थम्बड, क्लकता; 
मटरास, दंइला, रमून, टत्यादि प्रमुप व्यापारिक फरडठों में भा रखते दें। इन 
शासाथथों का उनके मुनीम या गमास्ते नजाते है। इन मुनारमों को बहुत अधिक 
अगरिकार दात ई और य श्रयस्त दशल, इसानदार और परिभ्रमी होते हैं। ये 


लॉग धपने प्रवात कायातप का कासवार का सिर भतते रहते हैं और वहाँ से 
आशा लत रहते हैं। समय समय पर वैंकर स्यय आकर दिसाव की जाँच 
करता है । 


यद्मपरि श्रविकार दशा वकर र्वतात रूप से काम करते हैं किन्द उनमें से 
कुछ श्रव मां सपों (७७०५) + सदस्प हैं चिहठ “महाजप! फहते हैं और जो 
जार और दक्तिए भारत म शव भा पाय चान ईं। यवपि इन महान? अर्थात 
सर्था का मस्य काय वामिर नथा सामातिक होता है डिन्‍्द वे से बैक के 
प्रापसा सगड़ को निवटाने और दिवालिया श्रद्मलन का काम सा करत हैं। 
पिडुच दिनों मं दशा बैकरा न अपना उ्द परिपे (553८ाका07९0). स्वायित 
का ई। उदाइरण क लिए बस्व”, कलक्चा और अइमदाबाद मे आफ एसारिये 
शन और मारणादी दैम्बर शव कामस स्थापित हो गई हैं और बम्प में 
मलतानी आर शिकरारपुरा एसाशियशन स्थापित है । रपूत भर भां एक मारवाड़ी 
एसासिप्शन हे शोर दइलो में बैंकस एसोमियशन है इन एमोसियशनो दारा 
देन बैंकरा के आपसी सढ़े तथ हा जान हैं तथा उनका सगठन हु हो गया है | 
कमी उसी क्रुवरकतता पड़ने पर दा एसालियंशना को सम्मिलित समा इंन्ती है, 


चैंकिंग व्यवस्था श्ष३े' 


क्योंकि एक एसोशियेशन का सदस्य दूसरे एसोसियेशन के सदस्य से कारबार 
करता है | इसके अतिरिक्त देशी बैंकरों का ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके 
द्वार उन्हें आइकों क्री साख सम्बन्धी जानकारों का आादानन्अदान दो और जे 
साख खणगवा पद के सम्बन्ध में एक-सी नीति निर्धारिन कर सर्के | भिन्न-भिनत्र 
चैंकरों में कोई सहयोग नहीं होता । हॉ मारबाड्ी ओर चेटियर बैंकरों में जातीय 
सहयोग श्रधश्य होता है और ये समय पड़से पर एक-दूसरे की सहायता 
करस्ते है | 
इन वैंकरों का कारवार पारिवारिक होता है और पीढ़ी दर पीढी चलता 

रहता है। क्षनएव इनको बैंकिंग की व्यावद्वारिक शिक्षा अनायास ही अपनी फर्म 
का काम देखने से प्राप्त दो जाती ईं। हाँ उन्हें वैकिंग को सैद्धान्तिक शिक्षा प्रात 
नहीं दोतो | बैंकर का कारवार मरल और फ्रेकटों से मुक्त होता है. इस 
कारण देशी बैंकर से काम करते में देरो नहीं लगतो और न कोई विशेष मंकट 
ही होतो है | ग्राहक हर समय बैकर के पास जा सकता है। उसके काम का 
समय कोई शिश्चित नहीं होता, पह हर समय फास करता दै। उसके काम 
करने का ढंग बहुन कम खर्चीला और डबके दफ्तर इत्यादि का खर्चा बहुत फम 
होता है। उसके कार्यालय में कोई पिशेष फरनिचर था बहुत से क्लर्क नहीं 
होते । फेबल मुनीम झीर एक-प्राघ तिजोसे द्ोती है । उनका द्विसाव रखने का 
ढंग सरल और कम खर्चीला होता है, क्रि्ठु दिखाव बहुत ठीक गहता है उसमें 
कोई गडबड नहीं दोती | शिसाव की जाँच की कभी आवश्यकता नहीं पढ़ती, 
आर न कभी लेनी-देनी का लैखा (3ेथ्या०८ 80९०0 दी तैयार किया जाता 
है। देशी बैंकर वेर्किंग के साथ और भी घ्यापार करता द किन्तु दो 
हिवाब पृथक वीं रहते और न दोनों का रुपया ही अलग स्कखा जात 
इस बैंकरों का कारोबार भी अधिकतर पुश्तैनी पुराने आहकों से ही होता ऐै। 
ऐसे ब्य।पारी अधिक मिलेंगे जिनकी कर पुए्तें एक ही बैंकर की फर्म से कारबार 
करती रही हों । 

थे बैंकर अपने पुराने आइकों फे परिवार से, उनकी आर्थिक स्थिति शौर उसके 
व्यापार की दशा से सली भांति परिचित होता है | इस कारण उन्हे इस बात का 
निश्चय करने में देरी यही लगती कि किस माहक को कितना ऋण देना चाहिए 
अथवा नहीं देमा चाहिए । ऋण देने के उपरान्त भी यह बैकर अपने कर्मदारों के 
कारचार को समीप से देखमाल सकते है जैसा कि व्यापारिक वैकों के लिए सम्मव - 
नहीं है । यही कारण है कि उत्तका रुपया बहुत कम मारा जाता है। देशी 
नि जब भी जगा किया हुआ रुपया वापस मांगा जाता है, थे तुरन्त ही घापस 












ड्र्श्ड भारतीय श्रथशास्त्र वी स्परेसा 


बर देते हैं। एसा घटुत कम दाता है कि कोड वैंस॒र मागने पर जमा जिया हुश्ा 
रुपया तरत बापस त करे | यहां वहीं थ अ्रपता फर्म डी साख ओर प्रतिष्ठा का 
बचाने स लिए सब कुछ उ्श्न क लिए पेयार र६वते हैं । इससे यड पता चलता है 
कि थे यथेप्ट नकद कोय ( (७) रे८४८०४८$ ) रखते दै। थे शझपने आइकों 
की उपर! लिश्वित दिसाव समय सम्नय पर दत हैँ | सईद बैफर अप उत्तरदाविव 
थो निबादा और इमानदारा से फारघार करने फ लिए प्रमिद होते हैं। यहां 
बारण द कि राकी सास ( (फट्वा। ) परदुत ऊँचा होती हे और व्यापारी ठन 
पर विश्वास रखते है । 
यदद बैंफर चालू जमा ( 0069६ 069०झछ ) और सदती जमा 
लैते हैं। मद की दर सोज्ञन, रम्म और क्तिने लमच के लिए. जमा की जा रही 
है इसक अनुसार मित्र मित्र दोता है । पराजु यहाँ यह न भूल जाया चाहिए कि 
आधुनिक ढग के भैंक जितता जमा ( डिगज्ञिटों ) पर निर्भर रहते हू उतने देशी 
धकषर निभर नहीं रहते 3 य ज्यप्रगी पूँ जा पर शी श्रधिक निर्मर रहते हैं। मुततानी 
कर मारवाड़ी बैंकर तो साधारणत जनता से झिपाजिट स्वीकार ही सहीं करते। 
वे झपती पूँतरी ( (.४एाए्व! ) से ही कारबार करते है और आवश्यकता पहने 
पर झपन जातिभाइयों स जो शिक्राधुर तथा रापपूतान में रहते हैं ऋण ले लेते 
है। गुलताती शस्सारियल वेंक रू भा ग्रध्िक्तर झायश्यक्ता पड़न पर ऋण ले 
सैते ६ं। दिल दिना मे सइकारी बंका ( (३७ एएटाप0ए९ छिद्या।8 ), प्रिभित 
पूँ ला वाले व्यापारिक बजा ( [09६ 50०00, ) तथा सरजार रो प्रतिस्पद्धां के 
2 रा देशी बैंबरों वो कम डिपाजिट मिनन लगा है। पास्ट्राफिस, कैश 
फिक्ट, सरकारी ऋण, नेशनल सब्िग्स सर्टोफिक्रेट, तथा सहकारी बैकों तथा 


मिल्रित [जी वाल व्यागरिक बैंकों की कार्यवद्धति अधिक श्ार्षर है। थे दिप्रा 
वि आकर्षित करने + लिए विज्यपत का सद्दारा लेते हैं 


ओर अधिक आकर्षित होनी है और जहें डिपानि 
देशा बकर जिन लोगों की डिपानिट लते हद 
निकालने का मुणिवा नहीं दते । ऊछ देसी बैंकर अवश्य 
धुक देते हैं कि ढ व्यापारिक बज तथा इस्पारियल 


नहीं बरत॑ इस कारण उन पर्‌ बाड़े मए चरें का चलय सीमिति हो होता है। 


जब सीजन आन पर इह आवक रुपय को 
आवश्यकता होता है क्र 
रे उधार ले लेते ई और बढ़े बड़े को ओर शदर्स मे दम ६ पा 


कु से इुध इृद यल्ल 
अक तथा अय मिलित पूंजी वाले व्यापारिक प्रो स प्रामि व 0 फल 


डई माँगने पर तकदा मे हा रुपया 


चैकिंश व्यवस्था 3.0 | 


न हुकार को आवश्यकता पड़ने पर ऋण देते हूं । दइ भद्दाउन किसानों 
को | देते हैं। यही नहीं, देशो बैकर व्यापारियों ओर आइ़तियों को भी 
ऋण [देते है जो खेती को पैदावार को खरीदते हैं। देशी डैकर व्यापारियों 
ओर व्यवसायियों को साख देने का कार्य विकेप रूपसे करते हैं। चे हुंडी 
भुनाते हैं, हुँडियों खरीदते हैं, पैदावार पर ऋण देते है और डिपाज़िठ स्वीकार 
करते हैं| कुछ ऑऔंद्योगिक केन्द्रों में देशी बैंकर मिलों में अपना उउया जमा कर 
देते हैं । रुपया भुद्दतो जमा ( ह८८० [0९८००आ६ ) के रूप में जमा क्रिया जाता 
है। इसके अतिरिक देशी वैंकर बड़े-बड़े कारखानों को और कोई श्रार्थिक सहा- 
यथता नहीं देते । हां श्राफ कारखानों के डिवेंबर खरीद कर, तथा कम्पनियों के 
शेयरों को अपने पास्त रख कारखानों को अधिक समय के लिए ऋण देते हैं । 

देशी बैंकर बहुघा प्रामिसरे नोट पर ऋण डेने हूँ । यदि रकम बहुत 
अधिक हुई तो प्रामिसरी नोट पर ज़मानती फ्रे हस्ताक्षर ले लेते है, नद्टीं तो बहुन 
अधिक सूद लेते है | एक दूसरा तरीका यदह्द है कि ऋण लेने वाला प्रामिसरी नोट 
लिखने के स्थान पर ऋण को स्थीकार करते हुए एक रसीद लिख देता है जिसमें 
सूद कौ दर का भी उल्ज्लेख रहता है। एक तीसरा तरीका रुदाम्प पर पुर्ज़ा 
लिखाकर ऋण देने का है। इस वॉड में ऋण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वतक सभी 
शर्तों का डल्लेख रहता है। एक चोया वरीका ऋण देने का यह मी हे कि ऋण 
लेचे वाला बैंकर की वह्दौ में दी इस्ताक्षर करदे और उस पर स्टःग्प लगा दिए. 
जाबे | जय बैंकर बहुत वड़ी रक्रम ऋण देते दे दो भूमि तथा इमारत इत्यादि को 
वंघक रख लेते हैँ किस्तु उस दशा में सूद कौ दर कम्र कर दी जाती है। 

ऋश देये >; अतिरिक्त देशी बैकर हुंडी का कारबार बहुत अधिक करते है । 
हुंडियों कई प्रकार को इोती हैं। (१) दर्शनो हुँडो का भुगतान हुरन्त करना 
पड़ता है । मुद्ृतो हुँडी की एक अवधि होती है (११, २१, ३१, ४१ दिन इत्यादि 
३६१ दिन तज्न ) | धनीजोय और शाइजोग दुडियॉ भी होती हैं । उनका भुग- 
तान करने से पूर्व बैकर को यह निश्चय कर लेना पढता है कि चद जिस व्यक्ति 
को भुगतान कर रहा है वही उस हुँठी का न्यायोचित स्वामी है। यदि बह ग़लत 
ब्यक्ति को ुगतान कर देता है तो बह वास्तत्रिक स्वायी के लिये फिर भो देनदार 
रहेगा । फिन्तु दर्शनी हुंडी और मुहत्ती ढुँडो को जो मी व्यक्ति उपस्थित करे 
भुगताल कर देने से चैंकर क्रा कोई उत्तरदायित्व हो रहता | हुँडियाँ देखनहार 
( 8८छा८० ) और कस्मान जोग ( 2292४ ॥0 0067 ) भी होती 
कभी-कभी चइ लोग हुडियों को अपने एजेंट तथा अन्य व्यापारियों 


द्रेशी बैक्र किसानों को सोधे ऋण नहीं देते परन्तु स्पानीय महाजन 














३५६ मारतीय श्रयशास्त्र की रूपरेसया 


इसलिय॑ लिख दते हें मिसस उदें रुपया प्राप्त दो जब | उदाइरण ने लिए पक 
व्यापारी को दस हज़ार रुपय की ग्रावश्यकता है। वह अपने एजेंट तथा शिता 
अन्य व्यापारी पर, जिससे उसका सम्बाय है रुप हज़ार का हुडडो लिख /वता हे 
ओर उगको ऊ़िसो देशी कर स भुना कर झपय प्राप्त कर लता हे। विस यद 
को दर पर ट”शा वैंकर हु डी भुनात हैं उसफ़ो बावार दर कदते हैं | यह माजार 
दर घटती बडतो रहता है श्लौर भिन मिन्न व्यापारिक फन्‍द्रों फ्री बाज़ार दर र 
बहुत मिलता रहती है। हु डियों व दाग हशी वैंकर रुपय का एक स्थान से दूसर 
स्थान क। मैजतं हूँ । 

बक्सि का काम करने के अतिविक्त शा सैंरर गद्य बन्यापार भी करते हैं। 
उनका जो पर ता बैकिय व काराबार म लगा हशता है त्सम तथा व्यापार में लगे 
हुई प्र तो मं काइ भेद नहीं किया भा सकता । जय भी झावश्यकता हुई इधर को 
पू जा उधर लगा दी जाता है । क्रल मत्रस धात के नहक्ोटा> चेक छौर 
अम्बद प्रात के भुल्तानी दा एस दशी वकर हैं जा बेकिंग के साथ झय व्यागर 
नदी करत है। नहा तो अधिकार टशां चकर श्रमातत फपास, चूट तया श्रा्बा 
सता का वैदावारों कपड़े झर साना चॉटा का प्यापार यथा सत्र या फाटक 
करत हैं । द्सक अनिरिएक वे जनरल सवर्ट आदत आकर ज्वेलस (तंवर का) 
का मौ फाम करते है | यापार + साथ साथ व शक्कर, तेल, श्याट वे कारखानों 
तथा कपास उठ धान "हम तया शीपर जे कारसारना को मां चलाते हें। 
सक्षए मं हम यह यह सकते हैं कि ठशी बैक़र बैक्‍्गक साथ और मा व्यापार 
व आराम भर बटया उनका अ्रपत व्यापारि+ तथा “यावसायिक 


धपता झप्रिक जाम हांता है । 7ड बिद्ा 
पिछले दिनों बेद्ातां द्ढे 
कि पिछले दिनों मे ड' उड़े बिद्ातों का क्यन 


शा वकया का वकिय बारयार कस 
हाता जा गहा हे श्स 
कारश उद्द न अपना ध्यान ब्टापार तथा «यत्रसा: पी 


हे ये को आर अधिक लगाना 
आरम्भ कर दिया द । 82202 


जि 
देशा चेकरा की अरपति २ 


ऊ कारणए--दंशी बैंकरों खपन।| 
शो रहा है | उसके नौच लिख आरण मु्य ६ -- 0 ४४ 
(१) इम्रीरियल बज सिश्रित पूँजी य व्यागारि 


ऊउप्रौ5 ) तथा सइक्राश वर्क (९० ०ए-९4७ए कर (गेल: छत, 


फिवय 5) की बढ़नों हुई 
लिए च- दूमर॑ स्थान 
लिए चटुत सुविधा है । इस कारण देशा बैंकर रुपये न मन 


बैंकिंग व्यवस्था पक 


सिश्नित पूँली वाले वैंक ऋण देने में उनसे होड़ करते हैँ | इस बढुत्ती हुई प्रति- 
स्र्डस के होते हुए मी देशी वैंकरों ने अपनी कार्यपद्ध॒दि में ऐसा कोई परिवर्तन 
सही किया जिससे थे इस प्रतित्पद्धों का सामना कर सकते | 

(२) उनकी अवनत्ति का दूसरा कारण यह है कि दुडियों पर रटाम्प- 
छठी बहुत अधिक है इस कारण हु डियों का चलन और कारवार कम होता है ! 
(३) चैंकर्स साक्ती एक्ट ( ि9गॉप्टए5 'गिज्ंतंटा7ट८ /८५ ) में जो वैक़ों को 
कानऩी सुविधायें प्राप्त हूँ वे देशी वैंकरों को प्राप्त नहीं हैं। 

(४) वस्तुओं का निर्यात (4४70०) करने वाली फर्म श्रव प्रमुख मंडियों 
आर व्यापारिक केन्द्रों में झ्पनी शाखायें स्थापित करने लगी हैं। वे ऋभी तक 
इनको दी अपना एजेंट बना देती थीं। इस परिवर्तन का फल यह हो रहा है कि 
देशी बैकरों का एजेंसी का कारवार भी कम होता जा रहा है । 

».. (५) देश में व्यापार का विस्तार होने के कारण देशी बैंकरों को व्यापार 
में अधिक लाभ दिखलाई देने लगा दे अतएव वे सह्ल और व्यापार की ओर 
अधिक ध्यान देने छग्रे'ई। 

, पिछले कुछ वर्षों से कुछ उंचे दर्ज के देशी बैंकर अपनी कार्य-पद्धति को 
बदलने लगे द और आधुनिक बैंकिंग के ढंग को अपनाने लगे हैं| वे चेक और 
पास झुक का उपयोग करते हे और सेविस्स डिपाज़िट भी स्वीकार करते हैं ! 

देशी बैंकरों तथा उतके प्राइकों का सम्बन्ध--समी बैंकिंग इसक्वायरी 
कमेटियों ने देशी वैंकरों की सच्चाई और ईमानदारी को भूरि-भूरिं प्रशंसा की 

४४777 “के आइक उसका बहुन आदर करते ई और उन्हें अपना हिंतू और मित्र 
है हैं। थे केबल अपने ग्राइकों से वें किंग का कारबार ही नहीं करते वरन्‌ 
, व्यापार सम्बन्धी सलाइ और परामर्श मौ देते हैं) वे अपने ग्राहकों के 
बार पर दृष्टि रखते ह और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वे किस 
आर का कारवार करते ह | अपने आइकों से ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध होने के 
कारण उन्हें उनकी ओर्थिक स्थिति का ठीक-डीक फ्ता रहता है जिसका वे 
अपने वें किंग कारवार में पूरा लाम उठाते हैं । 
देशी चेंकरों का व्यापारिक चेंकों (00फ्राशठासंश्र छवग७) से 
सम्बन्ध:--थह तो हम पहले ही कह आये है कि साधासणतः देशी वैंकर अपयो 
पूँजी और डिपाजिटों से ही काम चलाते हैं। आवश्यकता पढ़ने पर ने एक 
दूसरे से रुपया ले लेठे हैं । क़िन्ठ जब व्यापार की त्तेजी होती दे और उनके 
आइक ऋण की माँग करते हैं तो उनके यद साधन पर्याप्त नहीं होंते। उन्हें 
इस्पोरिपज्ञ बैंक, विनिमच बैंक (९०9७०83 ठि30५9 तथा ब्यावारिंक चेंक्रों 














श्फ८ भारतीय अ्षशास्त्र की रूपर॑ला 


के पास आ्पिक सद्दाथता ये लिए पियश होकर जाना पढ़ता दे । किस सा 
चैंक पाझ बैंकरा को घण देते हें जिएशा पाम उनको स्दीक्टत यूजा में है। 
इम्रीर्यिल बे ऋ तथा प्रत्यक् व्योररिक व क उन इशी बकरों झा एक स्वीकृत 
सूजी रखता दै जिनका बह ऋण तना उदित सपमता दे। यहाँ यहाँ, उती (8]। 
मे यद भो निधारित रहता है कि किस बे कर का 'भ्रर्िकि ते अधिक जितना ऋण 
दिगा जा सकता दे | श्र्तितर वह चैक दर) बकरा को है डियाँ गुवाकर ही 
छाई ऋण टन हैं । 
बाद्रीय थे किश दनकरायरा कमी तथा प्रान्नीय बकिग क्मटियों के 
सामो सालो दत हुए दशा ब करों के अभितियियों ते बार बार यह शिकायत 
की था हि शम्पीगियल मेक तथा श्रत्य प्रापारिक बैंक उनके साथ बैशा सहातुर 
लधि का व्यवहार चहा करते वैसा कि एफ व रर होने + ताते उतने साथ होना 
चञाहिए.। जब व इम्पीरियल व + से थण रूत है ता इम्पीरियन ब उाके 
क्ारथार का मिस भरें ढंग मे ऑॉचि-पह्ताल करता है बह उनको घटुते 
अग्तरतां है । फिर भी इस्गाग्यिल व क उठाई तइ गुविवायों प्रहागा नहीं बरता 
जौ व्यापारिक बकों का प्रदान करता है । यह स्थिति बड़ यायारिक दैंका को 
है ।कभा-कमा बहुत ऊंचे दुज क प्रतिष्ठित दशा क्रो को भा ऋण देना 
श्रस्वाकार कर दिया लाता दे | इन झारापों ये उत्तर में इश्यारियल बैंक तथा 
अगर स्यापारिक ब का का कद्दवा दे कि देशा बक़र इमार॑ साथ कोद दिसाव 
भी रखते और वे मे पिंग के श्रतिरिक आप व्यापार तया सट्टे मइतने झषिक 
फैंस रहते हैं कि उनका थित शण दना जासिम का काश है। उनको ठीक 
ठीक खार्थिक दियति को जान सक्‍ना फटिन हाता है, क्योकि थे कमी अपनी 
लेनो देना का लेखा (83[90८९ 50९८९) वैयार नह करते | इस सारण उनहों 
ऋशरण देने म खायघारी बरतना आवश्यक है । 
इसम कोई सर्द्‌इ नहीं वि ऊपर लिखे श्रारूंपों में बहुत तथ्य है। जब 
इग्पीरियल बक तथा व्यापारिक बैंक कय किसी देशो बकर की अच्छी आथिक 
र्पिति ऊ रप्पघ भ विरधाल श्रोर भरोसा दो जाता दे यो व उसकी शाम प्रकार 
श्ार्थिक सहायता करते हूँ । उदाहरण फ लिए मदरास के चेद्वियाँ श्लौर बस्बई 
क मुल्तानी बँकरों का इम्पीरियल बैक तथा आय व्यापारिक देंकों से ऋण 
आस करने में श्रविफ कठिनाई नहीं होती । बैंकिंग के सिद्धात के सो यह सर्वथा 
बिरद्ध दे हि नो देशा द कर सद्टे तथा अथ “वाप्रार म ग्धिक पैसा हो! उसको 
अधिक ऋण दिया जावे । 
दशी बेंक्सें के सगठन के दोष और गुण--यदि इस प्यानपू्वेक देशी 


द्राक 
ब्रक्षिंग व्यवस्था ड्ध्र्द 









झपना कारवार पुराने ढग से अशेले और 
। इसे कारण सर्वव्यशारण झी दृष्टि को 


में ही सीमित है दस कारण उसमें नया रुशिर नहीं आता | इस कारण उनमें 
नथे प्रिजारों का समावेश नही हो पाता ! इसके दक्षियानूसी होने तथा पुराने 
ढंग से चिप रहने का एक कारश यह भी दे कि वे आधुरनिक बैंकों के सम्पर्क में 
बहुत कम आते हैं । 

(६) उनके कंगदुन का दूदरा दोप चह है क्रि वे बुत क्रम जमा (डियाजिंट) 
खेते हैं जो आधुनिक सगठित बैंकों का सुख्य कार्य है । इसका फल यह होता ई 
कि देशवासियों को चचत डिपाज़िट के रूप मे आकर्षित नहीं होती और न 
उसका उपयोग अधिक उत्पादन के लिए हो पाता है। बहुत-सी पूँली देश में 
बेकार पड़ी रहती है ! 

(३) बे व्यापार में छु डियों करा उपयोग कम करते हैँ। नक्रंद दपयें करा 
उपयोग अधिक करते हैं । 

(४) उसका व्यापारिक थे को से कोई सम्बन्ध नहीं होता इस कारण देश 
में दो कब्ब-्घाज़ार (!रॉ०76८ए 3:2७) स्राथ-साम एक दूसरे से थक रहकर 
काम करते हद श्ौर दो सूद की दरें प्रचलित रहती हैं| बहा नहीं, रिज़र्व बैक 
का भी इस पर कोई मिरंत्रण नहीं है! इस कारण देशी बैंकिंग असंगठित 
ऋदता है। 

चत्यपि देशी व॑ करों के ंयठन में ऊपर लिखे दोष हैं, परन्ठ फिर भी 
उनकी देश को वहुत आवश्यकता है, ज्ष्योंकि देश में बड़े-बड़े सगरो को छोड़ कर 
छोटे स्थानों और मंडियों में व्यापारिक बेकों की शाखायें नहीं हैं। वहाँ केचल 
देशी वैंकर ही वें किंस की सुविधायें प्रदाव करते हैं । यथपि पिछले वर्षों सें देश में 
मिश्नित प्रेजीवाले व्यापारिक बैंकों का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, नये बैंक 
खोले गए और पुराने वे को ने अपनी शाखाओं का खूब ही विस्तार किया, फिर 
ओ देश के विस्तार को देखते हुए वें किंग क्रो छुविधा क्रम- है ! और भारत जैसे 
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कृषि प्रधान देश में इस वात की तो उमी सम्भावना ही वहीं हो सकती हि बढ़े 
गाँवों, कर्स्वा और सर्दियों भ॒ वें को को बचें स्थापित डी सरकें। वाँ तो देशी 
बैंकर ही फाम कर मकते हैं । 
उनके पास शतान्दियों का वैं किंग अठुमव हे जो पाड़ी दर-दौढ़ी उनको 
मिलाय दे। उसते कास करने का ढंग कम खर्नीला दे झीर उनका वें किये यचुभव 
बटुनूलव है। श्रतएय उसको नष्ठ न दोने दना चादिए श्रौर यसरा उपयोग करना 
आाहिए। इही बातों को ध्यान में रखऊर सेट्रल बैंक्गि कमर! में देशी वौंकरों 
बे सुधार ये लिए मुझाव रकखे थे | साट्ूल बैंकिंग कमेटा ने इस बात पर जोर 
दिया था कि जय रिजर्व ब क की स्थापना हो जारे तो देशी बकरों करा सबंध 
रिज्ञब ।क से स्पावित कर देश चाहिए । 

देशी बंक्र और रिजिव चेक का सम्ब व-न्यह नो हम पहले ही कह 
आये है कि सेटूल शक्गि कमेटी ने इस बात पर ज्ञार दिया था कि रिज्ञज ढौंक 
के स्थापित हो जाने पर देशा अंकरों का उससे रूम्बघ स्थापित दो जाना चाहिए। 
आस्तु, जब रिज्ञ4 ढोंक की स्यापना दो ग* तो रिज़ये बैंक ने नौच लिखी शर्तों पर 
देशौ बैंक्ररां को अपने स सम्बन्धित करो का प्रस्ताव रस्पा ++ 

(१) जो मा देशा चीकर रिजये बैक से सम्बोधित धोना चादेगा श्रौर 
रिफर्ष कक से मुविधायें प्राप्त करना चाहगा उसे शुद्ध बैक्गि के अतिरिक्त अप 
ब्यापार को छोड़ देगा दोगा । 

(२) उदे अपना शिखाब टीक प्रकार से जिस प्रकार रिज्र्य बजोंक कदे उस 
प्रकाए--रखना होया । अपने दिखाब की नियमित रूप से आव-ब्यय परोत्तकों से 
जाँ॥व (शथ्राडिट) करवानौ होगी | 

(३) रिजप धेऊ आवरयर्ता समभ ने पर उन्ते द्विखाब और कारबार 
का निरेक्रण कर सवंगा। उह़ें रिज्ञय अंक को समय सम्य पर अपने काश्वार पे 
सम्बंध में श्रावश्यक्ष चानवारी ओर वजनाथ देना होंगी। रिचर्ब बैंक विस 

“4९ जानकारी उनसे चादेगा उहें देनो होगोश्रौर रिज्ञप लक को इनरे बैंकिंग 
कारबारका तियदण करने का अधिकार होगा। 

(४) मत्येक देशा गैफर की गिज को पूँजी बस से कम पाँच लाए रुपये 
होगा और उगकी अपनी जमा का एक निश्चित धतिशत रिज़्ये मैंऊ के पास 
कमा करना द्ोगा। रिज्ञव दीक ये उससे सीदा भम्बाघ स्पापित न रुरते अप्रत्यक्ष 
सम्बंध स्पानित करने क प्रस्ताव मा ससे थे, और उसकी श्रपनी राय अप्रत्यक्ष 
सम्बय स्पाएित करने के दक्ष में हो अधिक थी । 


ऊपर लिखा प्रस्ताव केन्द्रोव गेंकिंग कमेटी के मत के विद्द था| केन्द्रीय 
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जैंकिंग जाँच कमेये ((एटापर्वा छक्मात्याहु 00कच्मंधल्ट) का यहू मत था 
कि आरम्म में देशी जैकरों के साथ नरमी का व्यवहार करना चाहिए, उसे पर 
कडी शर्ते' न लगाना चाहिए । उदाइरण के लिए आरम्भ में कुछ वर्षों तक देशी 
औकरों को रिज़र्व बैंक में अनिवार्य स्प से जमा (027०अं0 रखने पर वित्रश 
ने करना चाहिए | किन्छु पहली ग्रश्ती चिट्ठी में रिजर्य बैक ने जो ऊपर लिखी 
शर्ते' लिखकर मेजीं वे इतनी कठोर थीं कि कोई देशो गैकर उसको स्व्रीकार 
करने के लिए. तैयार न था | 
इस पहले प्रस्ताव का ऐसा घोर विरोध हुआ कवि रिज़र्त बैक को २६ 
झगरुत १६३७ को एक दूसरी योजना उपस्थित करनी पड़ी जो केन्द्रीय बैंकिंग 
कमेटी की सिफारिशों के झनुरूप थी और उसमें देशी जैकरों का स्जिये बैक से 
सीधा शम्वन्ध हो जाने की व्यवस्था थी । जिन शर्तों पर रिजर्व गैंक देशी जैकरो 
को अपने से सम्बन्दित करने के लिये तैयार था वे नीचे लिखी थी :---जो देशी' 
जैंकर रिज़र्व बैंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें अपने कारवार 
को शुद्ध वे किंग तक ही सीमित रखना होगा, वे दूसरे प्रकार का व्यापार न 
कर सकेंगे । उन्हें अपने हिसाव क्रों ठीकू-ठीक रखना होगा और रजिस्टर्ड 
अकाउन्टैन्ट से उसकी जॉच करवानी दोगी और जब रिज़र्य॑ बैंक चाहेगा तो 
उनके छ्िखाब का निरीक्षण फर सकेगा । रिजव॑ बैंक उनकी झार्थिक स्थिति की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी यूचना चाहेगा वह देनी दोगो । शिव्य,ल बैंक 
जो भी वित्ररण पत्र (5.8८:४८४7) अपने कारबार के सम्बन्ध में समव-समथ पर 
'रिज्र्व बैंक को भेजने हैं वे उन्हे भी भेजने होंगे और लेनी-देनी का लेखा (छ& 
]870९८ 8८८६) इत्यादि मो कंपनी एक्ट के अनुसार बैंकों को प्रकाशित करता 
अनिवार्य है वे उन्हें भी प्रकाशित करने दोंगे। जब देशी वैंकरों की जमा 
(00०7०शं0 उनकी प्रेजी ले पंच गुना अधिक दो जावे तभी उन्हें रिज़र्व ये 
अमिवार्थ जमा ((00705079 0८90आ() रखनी होगी अन्यथा उन्हे रिजर्व 
अंक मे अनिवाय जमा रखने की कोई आवश्यकता न होगी | प्रत्येक देशी बैकर 
को कम से कम २ लाख की पूंजी ((:9[४97) रखनी होसी किसे ५ ब्ों में बढा 
कर पॉच लाख करना होगा | जो देशो वैंकर इन शर्तों को पूरा करेंगे रिज़र्व 
बैंक उनकी हुस्डियों और विलों को मुनावेण, सरकारी सिक्यूरिटी की जमानत 
पर ऋण देगा और रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए वही 
सुविधायें देगा जो वह शिव्ब,ल (5६0८व० ००) बौकों को देता है । 
इस ग्स्ताव को मी देशी वैंकरों ने स्वीकार नहीं किया। वे न वो अन्य 
ध्यापार को छोड़ना ही चाइवे ईं और न अपने दिलाव का निरीक्षझ हो कटने 
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+ लिए वैयार है। ितर थे क॒ का “स प्रस्ताव से एदश्य मद था कि ज्शी 
बैकर प्राय कारबार वो छोड़कर अगिकाविस डिपातिट वैक्गि की श्रा भाव 
आए विस प्रसार से खिथित पँ जा वाज कैचै( ]छाणए8 ७४००५ ह394) वारदाद 
कर ३ से सा कार्यार करें | सित हशा पैर गो उराय ढंग्रवोंछ » यो 
औैयाग न थ और न ये यही प्रसार की थक्रिव कसी को अपणा दिनाथ 
किया. इसम कोट राह यहीं हि अत मे ठशो बकराका रिज्ञर बके मे 
बतब 5ए साय एर दा. लगा हागा कित हिला बैंक द्विकारियां रो यह 
खममाया चादिय गया कि टशी बैफर एज हि आपनी पुराना पद्धति मो छोड़रर 
ब्याधुनिक पिंस पदति को किम था व रचा सक्‍त॑ हैं । रिकेय बैंक को धप्रारम्म 
मे रा फर जुट हसा था “स पणार भा तक रितत्रबक और हरी बटरा 
की फुए संख्वाय सतत एड हो राह अद्यप रित्रर बैंद ने अ्रपती आर से 
ऊपर लिखी शनता पर हशां ये कश। की साबित “उने का प्रस्ताव थापस हीं 
लिया दे 
रिल- पैक 7 कसा यह “ फ़ियरि ठरी कर रितत थैंऊ स सागा 
सम्बंध स्थापित नहों करत ता था भारताय हब्यचातार (तक ५०7८६ 
3(4१॥६८४) से उपका सम्बंध स्थापित किया घा सकता है यति देश मे एक खुता 
बित बाज़ार (09८० छो)) ५६१८८ स्थापित इ। जान ओर उजति कर जाय । 
डस बिन बाज़ार से हशां बैंकरों त बिल भा स्ततत्नतापूचक बिना शोक टोक न 
अचलित दा और भुनाय जायें। रितर्य वक इस रिगती को लाने के लिय स्वीकन 
टथशा वैंकरों + बिल्ला तया हु दया का स्वाफ्रार कर गा यदि व किस शिल्यल 
अंक के द्वारा उपस्थित को जा्ेंधी किल्त रिज्ञ३ बैंक की यदे ध्राया कि दम दश 
मे खुना विच बालार स्‍्यापित हो जावगा सदेदागक है क्यारि इसम बटुत सी 
कटिनाइ्याँ हैं । हम *स सम्बच मे आगे पिचार करये | 
है अकबर ६४० का रितर बेंक नझपया एक स्पानस दूसरे स्थान 
भेजने की एक य याजनों गिकाला | उस यॉनना के अतुसार रिनेब बे के रुपया 
एक स दूसरे स्थान को सियायता दर पर भजने का उन देशी बैंकरा आर 
गैर शिव्यूल (१५०४ 5दाव्प्रष्ठात्त ) बैंकों ऊा सुदिवा टैंया जो कु शर्तों को 
प्रा करेंगे, और जा रिज्ञव बैंद' की स्वत खून पर हैं। अमा त्तत शिन 
जुशां बढ़रों ने इस सठिचा सलाम उठान का प्रशन किया हं और तिई 
रि्र३ बक ने स्वीकृत किया हे उनका सल्या अ्रैंगुलियों पर गिनी जाने 
खाज्यक हैं ५ 


अत में हमें यद न भूलता चाहिए कि दशा दें करा का मविष्य प्ाहीक 
कु 
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हाथ यें है | उनके स्वार्थ में वद्दी है कि वे अपने कारबार के ढंग में सुंघार करे 
आर व्यापारिक वेंकों के अनुसार ही अपनी कार्य पद्धति वनालें। साथ ही उन्हें 
अपने कारवार को भी मिश्रित यूंजी वाली कंपनियों ( ]णंगा 5७8८० 
(एजागज्बागंल$ ) के रूप में संगठित करमा चाहिये। झथया जैसा कि रिजर्द बैंक 
का मत है उन्हे बद्धा कंपनियों ( 32000 (5082४ ) में सगठित हो 
जाना चाहिए ओर बिल्लों के शुनाने का कार्य विशेष रूप से करना चाहिए तभी 
ये पतप सकेंगे । 

देशी बैंकरों का देशी व्यापार के लिए बहुत उपयोग दे झ्तएव उनका 
संगठन उनके लिये तथा ठेश के व्यापार के लिए ह्वितकर होगा। किन्तु जब तक 
इस प्रक्रार की व्यवस्था नही द्वोती कि शुद्ध बेकिंग ब्यापार से हो उन्हे यथेष्ट 
खास हो तब तक उनसे यह आशा करना व्यर्थ है कि वे श्न्‍्य व्यापार छोड़ देगे। 
आवश्यकता इस वात की ई कि उन्हे बड़े व्यापारिक बैक भ्रपना एजेट बनाले। 
इस प्रकार उन स्थानों पर भी बौकिंग सुविधा उपलब्ध हों जावे जहाँ वे कों की 
आँच कभी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती, और देशी बैंकर चिलों तथा हेँड्ियों 
को भुनाने का अधिक्राषिक काम अपने हाथ में ले। बह तभी दो सकता है जब 
देश में विल वाजार उन्नत हो! 

(+) सिश्रित पूजी बाले बैंक था व्यापारिक बैंक-([एं०६ 80००८ 
ऊबगर5 ) अथवा ( (207॥#792/टंथा 3%7॥85 ) एजेंसी गृह ( /४8०००ए 
००३६५ )-- यह तो इम पहले ही कह आये हैं कि बे किंभ व्यवसाय भारत में 
अत्यन्त प्राचीन काल से दोता आया है, किन्तु ग्राशुनिक ढग के बैंक अभी थोड़े 
समय से ही पहाँ स्थापित हुए हैं। वास्तव में बम्बई और कलकत्ते में जो एजेंसी _ 
शहद ( 382८7८७ प्रठध&८५ ) थे वही इस बेकों के जनक थे। इन एजेंसी णहों 
की स्थापना झंग्रेज ध्यापारियों से की थी | वम्बई और कलकत्ते के बद्द एजेंसी रह 
वास्तव में व्यापार करते थे | वही उनका मुख्य कार्य था, किन्तु वे व्यापार के सथ 
चैौ'क्रिंग का कारवार भी करते ये | उनके पास निज की पूली ( उ्य॒गाप्ठों ) 
नहीं होती थी । वे जनता से डिपज्िट ( जमा ) आकार्पित करके ही कार्चशील 
यूजी ( १४००४४६ (:9.४(9] ) इकट्ठी करते थे | बह एजेंसी रह ईस्ट इंडिया: 
कम्पनी के अवकाश प्रात कमेचारियों ने स्थापित कर लिए थे | जिन कर्मचारियों 
ने देखा कि भारतीय व्यापार में घनोत्पत्ति का असोम क्षेत्र है उस कर्मचारियों 
से ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर व्यापार करना श्रासम्म कर दिया। 
न्‍यों तो यह छुजेंसी छह सुख्यतः व्यापार करते थे किन्तु अं ग्रेज व्यापारियों के लिए 
साख का प्रवंव करते के लिए उन्होंने बैंकिंग विभाग भी खोल रक्‍खे-थे | देशी 








दुड मारतीय अ्रैशारत्र कौ रूपरेला 


बीफिंगर्सा ही श्रवगति को ओर थी, फिर वे झप्रजाद्ारा हिये जात वाने 
विदेशा ध्यापार व लिए साख का प्रवंध कर सका ये झसपर्थ थ। हसरा झुम्य 
कार यई था कि उई अऑँग्रेती दम कफ विदेशों ब्यागर का नता दुछ रन हा 
था 'प्रौर 3 अर प्रत्ञ व्यापारी इनझा भाषा को ॥| समस्त थ। 
यह एसी यह दूरानटरा करो थे, तदा्ं # हानि थे, शराब बना 7 
चमड़े के झरारताया, कगार, ख्राटा, शार लम्हा। कॉ शिला के स्पापधा थे गया 
इस्ट शृडिया कपा। तथा साकार वमयारियों और अं पव ज्यागणियां क् एजेंट 
तथा व कर का कास करो थे। यश्रवितराशत स्रावारियां खाोगास टिशाचिद 
आकर्षित बरते थे । इगब बतिरित ईस्ट इंडिया य-सां ५ अपधिराश भा भ्रग्ना 
बचत तथा लूर का झगया इप एजेंसा यहों पर थैडिंग गिधागा स तमा कर दते 
थे। डियाज़िट द्वारा »प्त रुपव॑ को यह एर्तेंसा ग्रई श्र प्रेच ब्यपारियां को फरला 
को स्पंद के लिए तथा श्रपीसम, वीक, त्पास नंघा ररशास थ॑ व्याजार के लिए 
बहुत ऊँए यंद पर उधार दत॑ थ। उयम से उद् एर्वेसाशह बागज़ों झुझा 
( ऐ०ए८7/ 77070) ) भा निमालते थे। इनम से उद्च एजेंसी या ने भारत में 
सर्प प्रथम ब्रोरोपियन ठग +र्यक स्पापितर किये। उदाइरणख के लिए. मेसस 
एलैक्ग्ेंडर एशड पपयी ने १७३७० म र्बऊ नाव हिद्दोस्तान! स्थापित किया, मैसस 
पागए एगड बपनी ने चलफता वॉक स्थागित किशा, ध्यौर मेवरा मैक्ि'दाश एएड 
फपनी ने बैक श्राव कलकत्ता” स्पापित क्या । बंगाल बैक तथा 'पनरसल बक 
आत इंडिया! १७८४ पे लगभग रथापित किए गए ये | इड़े भी कलकते के एजेंसा 
गदों ते स्थापित छिया था। यद एतेंसो यद अगो व्यापार क॑ साथ साथ बैंकिंग 
का का रवार भी करते थे ग्रतएव उनहों ब्यापारिक लाग तब झह्तिरिक्त वर्फिंग 
विभाग से सुई श्रीर कर्तोशत हो आमदनो भा ऐोठी थी । अस्ठु, सारतरप में एयम 
योरोषितन ठग र बैक ये मिश्रित पे जी के बैक थे और न थे फल शुरू थेर्केग 
कारवार ही मरते ये। काक्स या प्रिंडने जैसा साधारण व्यापार करने यानों 
चयोरोपियन फ्में श्र पैनितसुलर और 'प्रोरियटल जैसी जद्याज्ञा कपनियाँ भी 
नैकिग बारबार करता थीं। श्स शेसिंग झौर सापारण व्यापार के मिक्रण का 
जो परिशाम होना था वही हुआ | दसक अतिरित्ता इन एजेंसा यह्दां ने डिपाकिस 
किए हुए रुपय से सद्ढा ( 59८८७!उ0०7 ) करना आरम किया, इमारत, 
कोयले फ्री खातों, बहड्"ों, कड़वा तथा गरम मसाले के बागों तथा यूमिक 
खरीदने भ्रौर आटे, कपास और रेशम कौ मिलों को चलाने में श्रगाप शनाए 
रूपया लगाया। इस सब का परिणाम्र यह हुआ कि १८२८ १३२ में यह एनेंसी- 
गृह हब गए | एजेंसी यद्दों फ डूबने वे साथ ही उनते शेक्षिय विभाग तथा उनके 


बैंकिंग व्यवस्था श्र 





स्थापित किए हुए होक भो डव गए क्योंकि बैंकों का व्ववा उन एजेंसी रहों के 
कारवार में लग गया था। कल्नइता बैंक १८२६ में, अंक आव हिन्दुत्तातन १८देर 
में, और क्मशियल मैंक आब कन्नकत्ता श८रेरे में डूब यए। 
ने सर्व प्रथम भारत में कागज़ी मुद्रा ( ऐबफटा टिपाफ्टाटफ़ ) 
लगन आरम्म क्रिया ! हिन्दुस्वाः के प्रचलित नोंठों का मूल्य 
रुपये था। बगाज़ बैंक के नोटों का चलन ८ लाख रुपये के लगमग था ! इनमें 
से प्रत्येक अंक यह चाहता या क्वि उनके नोट सरकारी दफ्तरों तथा खजानों में 
स्त्रीकार हों। सरकार ने पहले जनरल 
फ़िल्दु १७६३ में उसके बन्द हो जाने पर चैक आव कलकता' 
स्वीकार किया। १८७० में इस बैंक के ४रे लाख दुण्य के नोट प्रचलित थे । 
इसी पकार का एक अक मदरास ( १६८८ ) और दूतरा बैक बम्बई ( ८७२४) 
में स्थापित हुआ किन्द॒ १८२६-३० में एजेसी ग्रहों के साथ ही बह बैंक मी दूब गए। 
“इस प्रकार बोदोपियस ढंग के बैंकों की स्थाण्ना का पहला युग समाप्त हुआ ! 
इस ओऔकिंग संकट के उपरान्त ?८६० तक बहुत कम डे िति हुए | 
इस काल में १२ दौंक स्थापित हुए जिनमें आाये औक इब गए | बद् सब बोरोफ्यिनों 
द्वारा स्थापित हुए थे । डूबने वाले बेंक्ों ने जतता रो बोखा दिया और डिपाजिट 
करने बालों का उफ्या मारा गय्रा। किन्तु इस काल में तौन प्रेसीडेंट वेक भी 
स्थापित हुए! जिनका विश्लेप महत्त्व था। 
प्रश्लीडेंटी वेक--प्रेसीडेंसी बेक तोन ये जे। कि ईस्ट इंडिया क्ग्पतो के 

चार्टर द्वरा व्थावित हुए ये | बंक शायर वेंगाल श८०६ में, गक आवब बम्बई 

१८४० में और बैंक आवब सदरास १८५३ में स्थारिव हुआ। छोक्त आव बंगाल 

#ंस०व मैं ब्रंक आब कज्षकत्‌ के नाम से स्थातित हुआ था। १८०६ सें 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उस्ते बरार्टर दे दिया। तब से बह बैंक आब बंगाल के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । हि 

इन तीन पेंसोडेंस को स्थापना ईस्ट इशिडिया कम्पनी की उसकार : 

ताओं को पूर्स करने तथा देश के सीतरी व्यापार को आधिक « 
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चढ़े आशा की गई थी क्रि जब सोने था चॉढदी क्री सांग होची 
को उचित मूल्य पर देगा तथा ससकारी सिक्यूरिट्टियों और 
चरकारी दुँडियों ( 77८४डपा७ छी78 ) छे मूल्य को गिरने से बचावेगा तथा 
ऋायजी मुद्रा को निकालेगा । उठ समय वंग्ाल्न में करेंसी (मुद्रा) को दशा बडी 
ख़राब थी | इस कारण वहा कामनी सुद्भा चल्नाने की बहुत चढ़ी आवश्यकता थी। 


श्६ष सारताय श्रथयास्त्र की रूयरसंा 


आर9स्म में प्रेपोईंतो बेक्ष सार कह कार ( हिपवव3 ) मो इखते थे, किल्‍्दु 
आअदाएदर्वा शतास्टा त्ष अत मे सगझार ने गितर्वे खजाने (रिट-्क्ध् 
वुफषबध्घएघ०४ ) नथा तिज़ा शरीर तइसान में खत्तों स्थापित क्रिए | इस वारण 
देसाडेसी बैसों का सरकारी कारबार से झ्तता सम्यघ नहीं रहा। पर व सरबार 
के इस निश्चय स द्राव बाज र॒ म कौग को ऊसो उमी बदुत हुधी पड़ चागा शो । 
लगाय तथा मसालगुक्वारों क रूपए में अदुस सा द्वव्य हा खतानों में नाइर वार 
हो जाता था क्योंकि द्रव बाजार के लिए यइ श्रप्राण्य था। टाफक उसी समय 
द्रष्य चाजार ( १: ०गा८) )7.८६ ) को द्वेदप को बह्त अ्रविक अ्रायश्यवर ता 
होता था क्याकि मडिया में रह समय रारोद विदा का दाता था। फिर मा 
सरकार न प्रेमाड सा बे वर पास एक पृनतम द्वाय राशि रखते का विश्चव 
कर लिया था। इन न्यूगम द्वप राशि पए प्रसांदागा बेंेझ कोई भा यूद नहों 
देते थे। यदि उम पूनतस द्वार राशि से बस स्पा सरकार ग्रेमादसा वैहों थे 
पास रखती सो सरज्ार का उस कमा पर यूद ”ला पड़ता था। डिल्‍्तु व्यवहार में 

सरकार से निधारित स्थूनतम शारि से सरेब श्ररिक णाया प्रेसादेसा बेकांफे 
पास रफ्खा | इससे अतिरिस प्रैसाइसा या सरकारा ऋण का निक्ालत नथा 
उसका प्रबंध इरते थे । सरकार न उन पर ऊुझ पियंतण भा स्थायित कर रकखा 
था । उससे श्राप-ब्यय निरोल एऐ पर सारकाश नियतण था, सरकार उनसे समय« 
समय पर उतज् कारबार के सख्द यम प्रद्ध ता ऊरतो थी तथा उ़्ें अपर 

हिसाब का सातादिक लेखा निकालना पड़ता था । 

१८७६ क॑ प्रेसोडामी बक ऐफ्ट +# 'श्रतगत प्रेसीडासी बै्कोपर कुछ 
बधा भी लगा दिए. गरय। प्रमांडोसा बैक विदेशों विनिमय [ व9प्टाउुफ 
६७0 ण्णएु० ) फा काम नहा फर सकते थे, व भारत के बाहर डिप्रतित नहाँ 
से सकते ये । व ६ मद्दीन से अविक ज लिए ऋण नहीं दे सकते थे और तब 
श्रचल सपत्ति की नमानत पर हो ऋय द सकते थे । एस प्रामिसरों नोटों पर 
भां व कत नई द्‌ सके थे जिन पर दो स्उतत व्यक्तिवा स॑ कमर के इस्तावर हों । 

#वच्टिगत जमानत पर ऋण नहाँ दिश्व जा सकता या ओर माल की जमानत पर 
तमो कत दिया जा साफ्ता था हि जब वह माल या उतर स्वामित्व सर या) 
कागज प्र ( 7025 ) जमानत के स्प में जमा वर हिउे यय हों । 

बक श्राव बगाल का शारस्म म ५० लाख पूँजो था जियम १० लाख 
सरकार + दिस्से ये । वाद को बव' का पूँजो बढ़ा दो गइ। करेंगी का नफरत, 
व्यस्त दशा वो सुवारने के लिए बैक धाव वगान 3 कामना मंद निकाली । 
सरकार फेवल बैक आज वगाल के ही नोटों को स्त्रीडार ररती थो, इस हक स 


दुकिंग व्यवस्था ड्६्‌७ 


बैंक आव बंगाल प्रमुख मेतीडेत्सी बैंक था । बैंक छ्ाव वाम्ये को हिस्सा पूली 
५२,२५००० ढ० थी जो कि ५४२२५ हिस्सों सें बॉटो हुई थी। इसमें ३ लाख 
रुपये के हिंत्से बम्बई सरकार ने लिए थे | संप्ुक्त अमेरिका में होने 
के कारण संसार में कपास का अकाल पडा और मसारतीब कपास को माँग और 
मूल्य बेहद बढ़ गया । उसके कारण वम्बई ने नये कारखाने इत्यादि स्थापित हुए 
और वहां शेयरों का सट्टा बहुत हुआ । बैक आव वाम्वे का दपबा इस ऋद्ठे में 
हूब गया | इस कारण यह पैंक १८६८ में ट्रव गरवा | क्ित्तु उनी बर्ष तक एक 
सदा बैंक १ करोड़ रुपये को पूँजी से स्थापित किया गबा। बैक आब नद्गभास 
2० लाख रुपये की पूंजी से स्थापित किया गया! मदरास चरकार ने उसमे 
३ लाख रुपये के हिस्से लिए ये | इस बैंक की कार्य-पद्धति वही था जो अन्य दो 
प्रेसीडेन्सी बैंकों की थी। 

आरम्भ से ही सरकार त्था ग्रेंसीडेन्सी बैंकों का घनिप्ठ सम्बन्ध था। 
सरक्षार ने इन वैकों के केवल दिस्से हो नहीं लियेथे फ़िन्तु सरकार इनके 
संचालक बोर्ड में अपने डायरेक्टर मो नियुक्ति करती थी | इन दे को को सरकारी 

“बैंकिंग कारवार करने का एकाघिकार श्रात था । १८६२ तक उन्हें कागनी मुद्रा 
( 9४9८० 707८५ ) निकालने का भी अधिकार था, किन १८:६२ के उपरान्त 
उनसे यह झविकार छीव लिया गया और सरक्रार ने कामजी जुदा निकालना 
आरम्म किया | १८६६ में जव ग्रेवोडेन्सी बैंकों से नोट निकालने का श्रधिकार 
ले लिया गया तो उनकी द्वानि को पूरा करमे के उद्देस्य में सरकार से बढ 
सिश्चय किया क्ि प्रेसीडेल्ली रूगरों ( कलकता, वम्बई, सदरारू ) में सरकार 
भ्रपनी सारी रोकड़ ( (:ब४४ 87८८४ ) प्रेखीडेन्सी बे कों के पास रकलेगी । 
वास्तव में प्ें सीडेन्सी बैंको ने काथजी ने।ढ वहुत अधिक कमी भी नहों निकाले 
क्योंकि सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रे सीडेस्सी दे को पर कड़े वन्वन लगा दिये ये । 

' उदाहरण के लिए एक अतिवन् तो यइ था कि सत्र चालू जमा ( टिपायाटा: 
70९90०थं६ ) तथा कागजी नोट जो चलन में है बैंकों के नगद कोष ( (857 
फ१९६४९६०४७ ) के तीन गुने से अधिक नहीं हो सकते । वाद को इसको बड़ा क्र 
चार गुना कर दिया गया ! 

#णछद में सरकार ने एक भें सौडेन्सी बैक एक्ट वनाथा लिससे 
में महत्वपूर्ण परिवर्तन छुए। इस कानून के अनुसार सरकार ने इस 
(अपनी हिलल्‍्ला पूँली निकाल ली। दिल्‍्सा पुजी निकालने वे: साथ ही 
ने डावरेक्टरों तथा बैंक के सेक्रेटरी तथा खज्ांची को नियुक्त क 

छोड़ दिया । साथ ही बैंकों के पाठ घरकऋारी रुपया रखने की सुद्िया 
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ज्ध्छ भारताय श्रथशास्त्र का सूपरेखा 


मी समास कर दो भ । आगे से यह बैक भनता से डिपानिट ले सकते थे तथा 
असरकारी सिम्पूरिटियों तथा उछु आप प्रसार का सिम्पूरिदियों में झगया हगा 
सक्त ये । बिलों को खरीद सफ्ते थ उनका मुता सऊने थ, स्वीकृत विलों वथा 
प्राम्िसरा वोटों र ग्राघार पर कच द समझते थ | ध्विक्यूरिटिया को प्रनमें पास 
धगहर क॑ रूप म गुरक्षित रखने “ लिए स॒ कर॒ कर सकते थ। तथा «ने 
आर दादा को स्पराट बिक्री का काम कर सकते थे । किदु वैसा ऊपर हम बता 
चुफे दें कि श्नर्थैका को भारत जे उाहर जिपज्ञिट लग तथा विदशा विनिमय 
(एकःथषाएप (.९ धथ्या8८) को काम उसने वा मनाहा था | इसह्ता सुएप्र का रण 
अइ था ह जिदशी विनिमय रू ( एछाटाहुए :रएलाआ॥8९ ऐथ0)3 ) नहीं 
चाहते थ कि प्रसाटगा बैंक उनते प्रतिसदा कर स|्॑‌। परस्हार ने कुछ प्रतिबाद 
तो अंकों का छोक दाघद पर सतत र लिए लगाय थ फकिचु य प्रतिबय गिशप 
कर विदेसा विनियय बींका को हए" के कारण लगाय गए थे। प्रसी“सो नहों को 
लद॒न द्वव याजार म श्पिविट न लेन ४१ का परिणाम यह द्वाता भण् कि चहों द्रम्प 
बाचार (07८५ ४//६ > ) पद्राउ का कमा दाता था ता यूद का दर बहुत ही 
ऊंचा दा गाता 4 श्रार यागार का द्ानि परदुनता थी। दस प्रतिवप स प्र साइेसी 
बैंक की स्पयागिता तथा कारतर पर प्रा प्रभाव पड़ता था। 

दस सत्र कक्ावररा के होते हुए भात्रसारेसों बैझात यटुत 'उप्त्ति की । 

उद्दोन टेश मे बच्त जायें स्वाधित का तथा उन ब्राचों पर सरकारी करेंसा नोटों 
को भुनाने का सुद्िवा दकर ग्रफ़ाशा करेगा नोटों जै चलन का बटुत श्धिक 
अडाया| बड़ी नह्ठा उद्दोने डिगचिर वैक्िंग को उतति का । सरकार से सम्यायित 
कप पेश गे इहकी व्रति्शा थी आर सारताय नका में उनका प्रसुख 
डवान था | प्रथन पद्मायुइ के सगय "ने छाड्ों ते उगकार प्रय चरण आए 
निकालने तथा सरकारी टृरिल्या ( उ7४35ए७79 |, ) वेचन में घटत सद्दायता 
ही दस प्रशाई १६२१ तक यह प्रशंसा नेक सफलतापूदक वैौंकिस काय 
करने ह। मे १६०४ इम्पोरियद शौक का स्तावना हु और उसने इस तौर्नों 

3 है हक ले लिया। इस प्रकार व समा हो मर । 

मार खान अशिक गजा घट दस पा) नमी 
मा धर वगेत रमिस्टर हुए हैं इग श्रेशी में 

आये हैं| यह तो इम पल दा तद् आ हैं. क्ि ८३० तक मारत में टौंसों का 
जा मो बैक नहीँ स्वायित हुए से 5 मिः ई ते नहीं टुआ था। अत्तु उस समय तक 
डय है श्रसोमिव दायित्व (फाणप्व्त वा) 


बैकिय व्यवस्था इछ्ट६ 


के आधार पर ये। केवल जनरल बैंक आव इंडिया? जो श्७द८द में स्थापित 
हुश्ला इसका अपवाद था | अधिकांश लोगों का विचार हे कि अलकज़ैँ 
कंपनी एजेंसी यरद्ट द्वारा स्थापित बैंक आव हिन्दुस्तान, भारत में सबसे पहला 
बैंक या किन्दु ऐसी वात नहीं है । भारत में संभवत: सबसे पहला बैंक सदर 
सरकार ने १६६८ में स्थापित किया | दूसरा बैंक १७२४ में वम्बई प्रान्त में 
स्थापित हुआ | मैंक आच हिन्दुत्तान तीसरा बैंक था। यह तो हम ऊपर लिख 
चुफे है कि १८९६-३० में एजेंसी श्दों के डूबने से चह बैंक संकट में आ ग़् और 
उसके उपरान्त १८६० तक जो १२ बैंक स्थापित हुए वे मी दब गए । केचल तीन 
प्रेसीडेंसी बैक ही इस काल के बैंकों में सफलतापूर्वक कार्य करते रहे । इल काल 
के बैंकों करा केवल एक ही उल्लेखनीय काये हुआ अर्थात्‌ उन्होंने भारत में स्व॑ 
प्रथम कारज़ी मुद्रा को प्रचलित किया। 











मारतीय बैंकिंग के विकास का दूसरा काल १८८६० से १६०० तक था। 
इस काल में परिमित दायित्व ( 7,८८० [/399)7 ) का सिद्धान्त अपना 
लिया ग्रया था फिर भी इन ४० यों में बैंकों का विकास बहुत घोरे हुआ । 
उत्तर प्रदेश अमेरिका के यह-सुद के फल स्वरूप बम्बई में जो खट्टे का वाज़ार 
गरम हुआ उसमें अवश्य वम्बई में कई बैंक स्थापित हुए किन्द वे शोम्म दी डूब 
गए भर पीछे कट्ठ अनुभव छोडते गए | १८७० में भारत में फेबल दो मिश्रित 
पूँज़ी वाले वैंक थे जिनकी पूँजी ( (१३४६७) ) और रक्तित कोष ( रिट्टाए0 
झएएत ) पाँच लाख से अधिक था | १६०० तक इस अकार के व कों की संख्या 
६ ही गई | उनमें से अधिक मह्वपूर्ण बैंक नोचे लिखे थे--इलाहाधाद बैंक 
६ १०६५ ), एलाइस बँक आव शिमला ( १८७४ ) जो २६२३ में डूब गया, 
अवध कमर्शियल बैंक ( १८८१ ), यह पहला बैंक था जो भारतीयों द्वारा 
स्थापित हुआ था। पंजाब नेशनल वैंक ( १८६४ ), यह बैंक मुख्यतः लाला हर 
किशन लाल के प्रवत्नों से स्थापित हुआ था । उन्नीसदी शताब्दी के अमग्तिम २० 
बयों में बैंकों का विकास शौमदायूर्वक हुआ | उन्नीसवी शताब्दी के दस वर्षों 
में उनकी डिपाज्िट में ५ करोड़ रुपये को बृद्धि हुई जब कि विनिमय बॉकों 
( 7+0१9786 ऐव्म:$ ) को डिपाज़िट में केदल ३ करोड रपये की इृद्धि हुई 
ओऔरर प्रेंसीडेंसो वैं को की डिपाज़िट में १॥ करोड़ की कमी हुई । परन्तु यदि ह्ट्म्‌ 
समस्त काल ( ४६ वर्षो, ) पर इस्टि डालें तो हमें जात होगा कि बैंको का 
विकास वहुत धीसी गति से हुआ और उनेकी उन्नति संतोषजनक नही हुई | इसका 
मुख्य कारण यह या कि इस कांल में देश की आर्थिक उन्नति नहीं.हुई, चाथ ही. 


द्ड 


३७० सारठीय अर्वशास्त्र को सूपरेसा 


अस्त॒झों का मूल्य मिरदा ग्या। यहा कारस था डि बैक की उन्नति की गति 
अरुत धीमी सदी । 

तीसरा काल १६०० से १६१३ तर कदा जा सकता दे जिसके बाद का 
समय ( १६१ * १८८ ) भारताय थैंगों के निए बहुत दी संडझट का था। इस काल 
में आारताय बैंकों को उतनति का गति ताव रहा और उनके साग में का” सकावरह 
नहां श्रा३ | इस काल में जकों को उन्नति का एड कारण स्तटेशा भ्रदालन मां 
चघा। १६०५. के उपरात स्वदशी आदालन कीलइहर के साथ दश में बहुन 
स पथ झौर उनके खाप हवा बैक भा स्थापित हुए। १६०१ में लाला इरक्रिशकल 
लाल क प्रवत्ना स पीपुल्स चैक स्थापित हुश्रा रिन्‍्द उसशत्रे उपगात स्व॒इशों 
झा लॉलन के प्रभाव सा जो बैक स्थापित रए उनमें बींक आय बर्मा ( १६०३ )» 
शाप प्रथम था । इसके उपरात उत्तर प्रदेश तथा पहाइ में +ई बैंक स्थापित 
हुए | इनम बक श्रावर बमा के श्रतिरिक् बंक श्राव इंडिया, बक श्राव मैसूर, 
बैंक श्राव बदौदा दी इढिया स्थशो मै फ तथा सड्ल मे के शव इंडिया अधिऋ 
मह-वपण हैं । इनमे मे कुछ ता आज उड़े पाँच को भरणी मे हें। २६०६ तक 
भारतीय मिल्रित पूंदीफ बंर्को को लियरातिट म ११ करोड़ दपप का 'ढि हुई 
जपकि विनिमय थे को की डिपातिट म १? करोड़ रुपये झौर प्रेसीडेंसा बकों को 
डिपानिट में ६ +री$ को वृद्धि हुई । इस उाल में ( १६०० १३ ) उस बींगों को 
सरया जिनका पूंजा और रद्धित कप ( ८5८४८ ['एए० ) पाच लाख रुपये 
से अधिक था, ६£ से बढ कर १८ दोगई। इन श्रतिरित्त उस पाल में 
छांटन्छोरे बैंकों को रूप्वा बहुत अविक दो गइ | बहुत म नये छौट बैक स्थापित 
बिये गए । 

१६१३ १४ के बीच भागतीय वैंकों को सयकर सफ्ट का रासगा करना 
पड़ा | इस सकट काल में ६५ बक डूब गए और उनकी २ करोड़ रुपये को पूँजी 
डूब गई | दूवने याले बैंकों में श्रषिकाश छोटे छोटे बैंक थ किन्तु आये दर्जन ये 
सगभग बढ़े बैक मी ये नो दूब गए । इसका मारत क बैं किय कारकार पर बहुत 
बुर प्रमाव पढ़ा और चनता का उन पर से विश्वास उठ गया । मारत में यद 
सबस यढ़ा बे किंग सक्ट या। १८२६ ३२ में एजेंडी रहों क इकने के, १८४५७ में 
पिद्दोइ कफ कारण, तथा १८६४ ६६ में अमरिकन णइ-युद के फलस्वरूप उत्पन 
सह्टें + कारण जो वैंकिंग सक्ट हुए य॑ इसके सामने नगएवं से! सबसे पहले 
२७ सितम्बर १६१३ को पीपुल्स बैंक ने अपना कारबार याद किया और फिर 
स्थिति बिगढ़ती हो गई। पंजाब, उत्तर भ्रदेश और नम्बइ में विशेष रूप से बहुत 

दैफ छूुब | अकले २६१३ १४ में ४३ घैंक टूढ गए। यदपि इस काच में प्रापुल्‍्छ 


बैंकिंग ब्यवस्था ड्७ु 





चैंक, चैंक आव-अ्रपर इंडिया तथा इंडियन स्पीशी वैंक जैसे बढ़े-वड़े वेंक भी डूब 
गये, किन अधिकांश डूबने वाले बैंक बहुत छोडे थे । यों भारतवर्ष में व्यक्तिगत 
निर्वलता के कारण कभी-कभी एक दो वैंक़ डूब जाते हैं किन्तर ऐसा बढ़ा संकट 
कभी भी नहीं झ्राया | इस सम्बन्ध में हमें एक वात न भूल जानी चाहिए कि 
केवल भारत जे ही वेक़ डूबे हों ऐसा नहीं था। व्रिठेन, संयुक्त राज्य अमेरिका 
इत्यादि समी देशों में बैंकों पर संकट आये है और वे डूबे हैं। अस्त, इस सकट- 
काल को लेकर जो बहुत से पाश्चात्य विद्यन इस बात को घोषणा करते हैँ कि 
भारतीयों में आधुनिक ढछंरु के बेंक चलाने की योग्यता ह्वी नहीं है, गलत है | इन 
बैंकों के डूबने के मुख्य कारण नीचे लिखे हैं । 

बहुत से बैंक नकद कोष (08) [र८5८४०८) कम रखते ये, बहुत से 
खराब था और उनके संचालक ईमानदार नहीं थे, 
हिस्सेदारों ने कभी बैंकों के प्रबन्ध में दिलचस्पी नहीं लो। वे उसकी श्रोर से 
उदासौन रहे । इन बैंकों ने अपने उपये को लगाने में वैकिय सिद्धान्तों की नितान्त 
अबहेलना की, रुपये को उद्योग में लम्बे समय के लिए, अटका डिया | थट्ट चैक 
जब अ्रपना लेनी-देनी का लेखा (88|802८८ 5#८ट८ा-) निकालते थे तो उस संसय 
दिये हुए भाण को वापस घुला कर वक्॒द कोष को अधिक दिखला देते थे, किंध 
चास्तव में नकद कोष वहुत कम होता था। चह बैंक लाभ न होते हुए भी लाम 
चॉट्ते थे। इन बातों से जमा करने वाले घोखे में आ जाते ये | सरकार ने भी 
बैंकों के इस दोपों को दूर करने का कोई प्रकत्ल न किया और न देश में कोई 
केद्रीय बैंक ((१८०४७) 887८) ही था कि जो बैंकों को वैकिंग के सिद्धान्तों की 
अवदेलना करने से रोकता और उनका नियंत्रण करता | इसके अतिरिक्त इन वकों 
में आपस में कोई सहयोग नहीं था वरन्‌ ये एक दूसरे से दया रखते और परत्पर 
हानि पहुंचाने का पयत्त करते थे । इसके अतिरिक्त इन बैंकों के डूबने का 
एक और भी कारण था | अधिकांश डूबने वाले बैंकों की अधिकृत पूँजी (हपा१0- 
पं5टत (:8[902]) बहुत अधिक थी, किन्तु उनकी चुकती पूँजी (रिग्ंत एछ 
(:थुआं।४) बहुत कम थी ! इस कारण उन्हें ऊँची दर पर सूद देकर डिंपाज़िट 
आकर्षित करनी पढ़ती थी ! और जव वे अपने आइकों को उनकी डिपाजिट पर 
अधिक सूद देते ये तो उन्हें अपने रुपये को जोखिम के कारवार मे लगाना पड़ता 
था, क्योंकि तमी वे उस पर अधिक झूद कमा सकते ये और डिपाज़िटों 
पर अधिक सूद दे सकते ये | ऊपर लिखे कारणों से ही देश में 
चैंकिंग संकट उपस्थित हुआ था | इस वैंकिंग संकट का एक अच्छा: 
परिखाम भी हुआ | राज्य तथा जनता समी को एक केन्द्रीय बैक (एल्यप्रथ 
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हा) की झावश्यक्ता का अनुखव होते लगा कि जो रेश में बैडिंग कारमार 
का नियाप्ण कर से, और साथ ही इत बात का भी आवरयकता का अ्रवुभ 
हुआ फ़ि एक बैंकिंग ऐक्ट बताया जावे निदर्स पक सुयवरत्पित और अच्छे ड्ग 
से चल मर । रिज्य बैंक को स्पादगा से पहली कसी दूर हो गई ओर वैंडिंग 
कायूने घन जाने स दूराण । यद्दा नही, मिश्रित पूँली वाले धैक्ों का मां अश्रतुमव 
मे यह बतला दिया कि आरभ्भ में जबकि ४ैफें को किसी दश में स्पापना हो सो 
अ्रधिक द्रय बोप ((:१9 रिल्कटाघ८) बसने की जरूरत हे । तब से मारतीय 
व्यापारिक चैक सतक ह गए और झविक पफद कोप रसने लगे। 
यद्यपि भारताय यर्किंग व्यरताय को १६१३ के सश्ट से पका लगा विद 
सुद्ध फ॑ कारण उनऊ। शअ्रवनति घोर पठलस अधिक नहां रा | १६१४ से १६२० 
तक युद्ध काल में तपा १६२१ का आराधिक तेज़ी (80077) मे इन मैंकों की 
ससया तथा उनकी डिपाज़िट दानों में हो शृद्धि हुई । १६१८ में ताता आौदययोगिक 
बैंक को स्पापना हुए तथा अय वैक भी स्थापित हुये, किये २६३० से आ्रापिक 
मदा ((0८97८5००7) तथा मुद्रा सकोचन (लीवधणा) दोतों हां 'प्राएम्स 
हुए और बेंकों को फिर सकट का सामना ३रागा पढ़ा। यह आपरिक संकद 
२६२९४ तक रहा । बैंक की कुल डिपाज्िट जो २६२१ में छू कराड़ रपय तक 
पहुँच गए थी; मिएने लगा और २६२४ म फेवल ५५ करोड़ रद गई। यथाति 
सकट उतना तांत्र नइ। था फिर मी उथु बैक दूब गए। श६ १६ से श६२५ के 
बौच में ८४ बैंक डून गए जिसम ४ करोड़ ८० लाप रुपये की पूँली को द्वानि 
हु६। १६२३ सबसे चुरा धर्ष भा | उत्त एक उप में २० बक जियको औओुकता पू जी 
(9936 ७७ (८90 प) चार करोड़ ६५ लाख रपये थी डब ग्रएं। (६२३ में 
डूसने पाले मै को में ताता 'पौग्रोध्िक बैक तथा एलाइस बैंक आब शिमला 
सुख्य थे । श्रत में तागा श्रीद्ोगिक बैक को सैंट्ल बैंक आर इंडिया ने लिया। 
१६९३ र४ की आर्भिक मद (02097८७णा) के उपरात भारत में 
ध्वापारिक बैंकों के इतिदाभ को तोन यालों में चॉटा जा सरना है | पहला काल 
१६२४ २५ से १६३० तक का है। यद्यपि इस काल य॒ बैंकों की रियति में मुछ 
सुधार हुआ किन्तु उन्नति सतोषजगर गई। हुई) डिपाडिट १६२१ से (थर्यात्‌ 
<८० करोड़) बहुत कम रहे । १६३० मे झुल विपाज़िट ए८ करोड़ रुपये थी। इत 
सुधार पे परचात्‌, १६३१ म फिर बैंक डिपाज्षिट २ करोड़ कस हो गई और चैंप 
को थोड़ी मंदी का सामना करा पड़ा | फिए १६३२ से १६३७ त्तऊ दूसरा फ़ाल 
साया जा सकता दै। इस काल म॒ बैंकों की स्पिति में पहले की आदेदय तेझ्ो से 
झुधार हुआ । २६३७ में दे को का डिपाज्िट चढ़ कई १०८ करोड़ रुपये छो गई । 
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इस काल के उपराब्त १६३८ में फिर श्रार्थिक मंदो का सामता करना पढ़ा और 
बैंकों की कुल डिपाज़िट २ करोड़ रुपये घट यई वयपि छोटे बैंकों की डिपाज़िट 
में इद्धि हुईं । इस काल में छोटे-छोटे बैंक डूबे किन्ठ द्राबंकोर नेशनल एुशड 
क्िलन बैंक, वनारत वैंक तथा वंगाल नेशनल बैंक उल्लेखनीय हैं | इसके 
उपरान्त १६३६ के उपरान्त आश्चर्यजनक तेजो से वैकों को संख्या तथा डिपाज़िट 
में इद्धि हुई! 
सवे बैंकों में नीचे लिखे बैंक उल्लेखनीय हैं: भारत बैंक, यूनाइटेड 
कमर्शियल बैंक, जयपुर बैंक, हिन्दुस्तान कमर्शियल वैंक, वैंक आव बीकानेर, 
जोघपुर बैंक, हवीव बैंक, एक्सचेंज बैंक आप इंडिया एएड अफ्रीका, हिन्द 
चैंक, डिस्काउन्ट बैंक आव इन्डिया, हिन्दुस्तान मरकैटाइल बैंक, नेशनल 
सेक्स्स बैंक | इनके श्रतिरिक्त और भी बहुत से बैक स्थापित हुएं । चह्टीं नहीं 
कि इस काल में सैकड़ों छोटे बड़े बैंके स्थापित हुए और उन्होंने अपनी शाखायें 
व्ेज़ी से स्थापित करना आरम्भ कर दिया परन्‌ पुराने बैंको ने भी अपनी पूँजी 
बढ़ाई तथा अ्रपने कारबार के क्षेत्र का विस्तार किया और ब्रांचों की शद्धि 
करना आरम्म कर दिया। सेठ रममकृष्ण डालमियाँ के द्वारा भारत बैंक की 
स्थापना होते ही पत्येक बड़े व्यवसायी ने अपना-अपना चैंक स्थापित करना 
आरम्भ कर दिया और देश में वैकों की एक बढ़ सौं थ्रा गई । इनमें छोठे- 
छोटे वैंकों की संख्या ही झधिक थी। जहाँ १६३६-४० में देश मे केवल ५४४ 
शिड्यल बैंक ये वहाँ १६४६-४७ में ६६ शिव्य,ल वैंक़ हो गये और १६४७-४८ में 
चइ संख्या १०१ दो गई। देश के विभाजन के बाद १६४६-४० में भारत में 
शिक्ष्युल वैकों की संख्या ६४ थी | इसी प्रकार जहाँ १६३८ में शिछ्यल्ञ वेंकों को 
१२७८ ब्रांचें थीं वहॉ ३१ मार्च १६४६ में उनको संख्या ३००८ हो गई। पर 
१६४६-५० से शिव्य,ल बैंकों की आंचों में १२८ आंचें कम हो गई' । क्योंकि आर्थिक 
इष्टि से जो आंचे सफल नहीं हो रहीं थीं वे वत्द कर दी गई' | द्वितीच महायुद्ध 
के समय से जो वे किंग में विस्तार हो रहा था उसका यह स्वामाविक परिणाम 
था | बैंकों की डिपाज़िट में भी आश्चर्यजतक इृद्धि हुईं। जहाँ १६३६-४० में 
शिड्य,ल बैंकों की कुल डिपाज्ञिट २३४५६ करोड़ थो वद्दों १६४७-४८ में शिव्ब लत 
बैंकों को डिपाज़िट १०५०'४४ करोड़ के लगभग हो गई और देश के विभाजन 
के बाद १६४६-४० में केवल मारत के बैंकों को, डिपाज़िट ८७०*३८ करोड़ थी । 
जुलाई १३, १६५९१ को भारत के शिव्य,ल बैंकों की कुल डिपाज़िट लयसग ८६७७६ 
करोड़ के थी | नोन-शिव्य ल चैंकों की ३१ मार्च १६५० को कुल डिपाज़िट रेप 
करोड़ रुपये के लगभग थी । चैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट के तहत में जो नोन-शिड्यल 
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फैब पेश करते हैं उनकी सख्या मरायर कम होती जा रही दे 
_ « इ्ा से डाक डिपाज़िद मे मां कसी दोतो जा रही है। नार्च १६४६ में 
इनव॑ डिपाजिंट ४७ करोड़ थे जो सादा २६५० को कम द्वोवदढ्ीवे ३६ कहशंइ 
तक पहुंच गय। 
युद्ध काल और उसके ठपरात्त वैस़ों की यह बाढ़ युद्राग्रसार ((9- 
(०) का परिणाम था | गरकार कफ आदश पर रिज्ञेतर वेंक से लो लेजी से 
कागजी पृद्रा छापनी आरम्म कर दी उमर हो करिग्यामस्वरूप बैंकों का बाड़ 
आ गइ और टिपाज्ञिट में व्द्धि हुई । परन्तु घटुत से बंका ने बिना यह ग्रमके 
कि उनर पाठ सधष्ट थोग्य और उुराल वमचार। हैं आये खोलनी श्राप्म्म कर 
दा | ब्रार्चा व॑ खालने में उाहॉने इस बाल का भी ध्यान नहीं रकतवा कि कहाँ 
ब्राच 'बोलमा लामदायक होगा श्रार कहाँ राव खालना लामदावक नहीं होगा । 
बहुत से बक्रों का व्‌ जो बदुत ही कम था रितु ठ्दोने भा ब्रार्चे रघारित कर दो । 
इसका परिणाम यह हुआ कि १६४६४७ म॑ बटुठ से छोटछीट बैक जो कि 
शिक्यल मैंक नही थे (विश बंगाल 7) टूब गए। २४ श्गरत रशड७ ये 
उपराब्त जो भारत में भाषण लूट-पाट और नर सहार हुआ उसम भी प्रजाब 
के बैंकों की बहुत बड़ा हानि हुए। सन्‌ १६४८ के मध्य तक बंका मे देश पे 
विभातन के झसर स अपन आपका संभाल लिया था ) युद्ध शोर यव » बाद 
बैक्गि के विस्तार कौ प्रद्ृत्ति का भी कम अन्त टुगा। दिपोजिट को मात्रा में 
कमी झा । कुछ शिहण्लल थैंक और कई नोन शिड्यूल बैक सितम्बर थ्क्‍्दबर 
औ&६“८ में दय गए । परिर मी बैंकों क बहुत श्रपिक दो जाये फ कारण कदीं-क्दी 
बहुत श्रनुचित प्रतिस्पर्धा दिखलाइ पढ़ती है | मविष्य में बहुत से छोटे छोटे पैंकों 
को बड़े बैंकों से मिल जाना डोया नहीं तो थे सड़े नहीं रद सकते । यद्यवि 
लड़ा” के उपरातत अभी तक श्रार्थिक मदी ()८७7८४४०७) का भारतीय चैंकों 
को सांगसा मह्ठां करना पढ़ा दै विर मो यद कहा ला रुक़ता है कि रिक्रब बैंक 
के नेतृत्व में भारतीय बैंक उनति कर रहे हैं और रिव्पल बैंकों क्री स्थिति 
अच्छी है| >> 
मिश्ित पू जी पाले बैंकों के फार्य --अब इम मिश्रित पूँजी वाले बैंकों 
(977६ 570०८ 8577.5) के कार्यों का विवेचन करेंगे | यह दो इम पइले डी 
कद चुके ई कि मिप्रित पूँजी वाले बहू ब्यापारिक बैंक (0०0एपाल- 
८» छ०7) होते हं और वे उन सभी कार्यों को करते हे जो कि व्यापारिक 
बैंक करते हैं। इन बैंकों का मुरय कार्य चालू (0पक्थ्म0, भुदती (7५२८०) 
और सेकिंग्छ डिपाज्ञिट आकर्षित करना तथा थोड़े समय के लिए ऋण देना हैः 


चैंकिंग व्यवस्था श्छ्भ 


विलों को भुनाना या खरीदना, (यद्यपि मारतीय चैंक चह कार्य कम करते हैं, 
क्योंकि यहाँ बिल-वाज्ञार का उदय नहीं हुआ है) सरकारी सिक्‍्यूरिटियों 
(प्रतिभूदि) में अपना रुपया लगाना, नकद साख ((:8४॥ (४०प0 देता, खेती 
की पैदावार को गाँव से नियत बन्दरगाहों तक और वन्दरगाहों से विदेशों से 
आए. हुए माल को देश के भीतरी वाजारों तक पहुँचाने में आर्थिक सहायता देना 
है। इसके अ्रतिरिक्त बह चैंक और भी छोटे-मोडे कार्य करते हैं, उदाहरण के 
लिये उपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना इत्यादि ! 
चह चैंक कृषि के घंघे को सौछो आर्थिक सहायता नहीं देते। वे केबल 
चढ़े जमीदारों, चाय इत्यादि के वगीचों के मालिकों तथा ऐसे व्यक्तियों को ही 
ऋण देते है जो कि चाज्ञार में शीघ्र विक्र सकने योग्य जमानत ($८०प्रण(9) देते 
ह। पहले तो यद बैंक मुद्दती जमा ([गेंडटत 7)090झ08) पर ४ से ४ प्रतिशत 
चार्पिक सूट देते थे और चालू खाते (0पघटा६ 4०८०प्पा) पर १३ से $ 
प्रतिशत सूद देते थे किन्दु अब अधिकांश बैंक चालू खाते पर कुछ भी छद्ध नहीं 
देते और मुद्दती जमा पर भी २ प्रतिशत से अधिक सूद नहीं देते ! 
बड़े-बड़े ओरौद्योगिक केन्द्रों में जहाँ स्टाक वाजार को सिक््यूरिंटी अधिक 
मिलती है खरहोँ यह चैंक उनकी जमानत पर ऋण देते हैं | ढिन्द जिन मंडियों 
तथा बाज़ारो में स्टाक वाज्ञार की सिक्‍्यूरिटी अधिक नहीं मिलती चह्दों खेती 
की पैदावार को रख कर यह बैंक ऋण दे देते हूँ । भारतवर्ष में सार्वजनिक 
ओदाम नहीं ह इस कारण बैंक अपने गोदाम रुखते हैँ जदँ आाहक का माले रख 
कर उसकी ज़्मानत पर उसे ऋण दे दिया जाता है | ऐसा भी होता दे क्ि बैंक 
आइक के गोदाम पर ही अधिकार कर लेते हैं और वहीं भाल बंद करके आइक 
को ऋण दे देते हैं। वे सोना चॉदी, कपड़ा इत्यादि वस्तुओं को रखकर भी 
आहकों को ऋण दे देते हैँ । कारखानों को उनको तैयार भाल के विदद्ध तथा 
अन्य सिक्‍्यूरिट्रियों के विरुद्ध ऋण देते हैं । कमी-कमी बैक इसास्तों तथा अन्य 
स्यावर सम्पत्ति को गिरबी रखकर कर्ज दे देते हैं करिन्द॒ इस प्रकार का कर्जा 
अधिक नहीं दिया जाता | इसका कारण यह है कि इस प्रकार को सम्पत्ति शीघ्र 
डी वेची सहीं जा सकती | 
चैँक व्यक्तिगत जमानत पर मी कऊ़ दे देते हैं। ऐसी दशा में कज़ंदार जो 
श्रामिसरी नोट लिखता है उस पर दो अच्छे हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। सर्रफ 
सथा मैसेजिंग एज टों के इस्ताक्षर होने पर बैंक आसानी से कज्ष दे देते हैं । 
डुडी जो कि आज भी मारतीय वाज़ारों में प्रचलित है (येद्रेपि पहुले से उसका 
अचार कम है) वास्तव में दो इस्ताक्रों वाला पत्र है, क्योंकि उस पर देशो बैंकरों 


इ्जद मारतोय ध्र्षशास्त्र की रूपरेसता 


का चैचान (सितेणउट्छा०१0 होठा है। हिन्द व्यापार को मात्रा को देखते 
हुए सथा व्यापारियों को शायश्यय॒ताआ वो देखते हुए जिसने दो इस्तानर बाले 
पन्नों को यई मैंक स्वीकार करदे व्यापारियों को कत या मार देते ई थे 
अ्रपस्वाइत कम दी दते हैं 
कज़ देने फा सबसे अखश्ति प्रचलित ठग यद्द दे सि कज़दार थक को 
आमितिरी मोट किस देता है श्लोर कम्पीयों के दिस्से माल या बॉड अथवा 
व कोई मिक्‍यूरिटा थेक कफ पाया ज्मातत 7 रूप मे रख दता हे ओर नेऋ उस 
कज़ दार वे नाम नकद साख खाता ((क्ता (८07६ *८८०७७ा) खोल देता 
है । यह ढग दानों पत्तों के लिए सुविधाजनक है। कज़ दार तितना दुपयां वारब 
में निकलता दे उप्त पर ही उगे यूद दना पढ़ता है | पिर उसे यह मी सुविधा 
'रइती दे कि यह जब भी चाह तो उस ग़ात में रूपया जमा वरदे ब्रयान्‌ कुछ 
क॒भ चुकाद । किस कज़ दार को जितनी नकद साख दी गई है उसकी झ्ाषा रक्रम 
पर अवश्य यद देना होगा | कज्ञ' देने का यह ढग मारत में बिल-बानार कों 
विकप्रित नदी होने दता। किन्तु यह अधि प्रनतित दे, क्योंकि बैंक च्यौर ब्यापारी 
दोनो षव। उसे पसद करते हैं | बंक का तुविधा यह ह जि जब चाद तो नकद साख 
(0०४: (:7०000 की. इस सुविधा का वापस ले सा दे अ्रयात्‌ कव दार को 
अधिक कज़' या साध दना अ्रस्वक्ार कर सकता दै और कर लैये याले को 
चद्द शुविधा होता दे क्रि उसे निश्चित रक्रम १९ हो खूद दना पढ़ता ह, पूरा रफ़्म 
पर यूद नहीं देना पढ़ता। 
यह बैंक अधिकतर देश के मीठरी व्यापार थ॑ लिय अल्पकालीन साख 
(9॥07५ प८या (7८०7) का अवध फरते है। विदेशा ब्यापार, उद्योग घधे 
ठया कृषि को यह बहुत कम खास देते हें। पिछले चुछ वर्षों से मारत के कुछ मई 
बैंकों ने विदशी विनिमम (['णाटाए्ठग) :६८४०78८) का कारबार करना झारः 
किया दे पर अ्रभा तक वह नहीं पे बराबर है। उद्योग-घर्धों को यद चैक थोई 
समय के लिये नगद साख दे रूप में या कज़' के रूप में सहायता देते है । अधिर 
समय फे लिये स्थायो पूँ जा (900. (:७7//) क रूप में यह बैंक उद्योग घाघ 
को सद्दायता नहीं देते। 
भारताय व्यापारिक बैंकों को कार्यपदति को एक विशेषता यह है कि 
बिलों की अपज्षा सरकारी स्िक्दूरिटियों म अ्रपना रुपया श्रव्रिक्त लगाते है। इसक 
कारण यह दे कि देश में ब्यापारों वि्नों तथा डैंक के स्वीकार योग्य प* 


(0097८) कौ कमी या श्रमाव दे । धस्त, बैंक अपना अधिकतर रुपया सरका' 
सिक्यूरिटियों में क्षगाते हें । 
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इनके अतिरिक्त भारतीय बैंक और मी सहावक वैंकिंय कार्य करते है। 

उदाहरण के लिये वे अपने आइकों को श्र्थ सम्बन्धी सलाह देते हैं, उन्हें 
ब्यापार सम्बन्धी जानकारी कराते हैं, अपने आाइकों के लिए उरकारी सिक्ष्यूरिंटी 
तथा कम्पनियों के हिस्से खरीदते और बेचते हैं, अपने गाहकों के एज में रुपया 
चुकाते हैं और वयूल करते हैं, अपने आहइकों के एजेंट या प्रतिनिधि का काम 
करते दूँ । इन कार्यों के अतिरिक्त वे यात्रियों की सुविघा के लिए साख-पन्न 
(,०४०० ०१ 0८०58 देते हैं, उपये को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए 
ईैंक ड्राफ्ट देते है तथा सरकार, कम्मनियों तथा स्यूनित्मैलियो वया 
कारपोरेशनों दारा निकाले हुए ऋण का अभिगोषन ( एगपंदाष्णांपंणछ ) 
करते हैं । वे अपने आइकों की साख, आर्थिक स्थिति तथा प्रसिद्ध के सम्बन्ध में 
अन्य ब्यापारियों को अपना मत देते हैं | वे अपने आराहकों की मूल्यवान वस्व॒श्रों 
को चुरक्षिन रूप से रखते हैं । 

भविष्य में भारतीय बैंकों को अधिकाधिक विदेशी व्यापार की ओर ध्यान 
देना होगा । भारतीय चैंकों ने 'द्रस्ट' का कारवार भी करना आरम्भ नहीं किया 
है और वे ग्राइकों के लिए शेयरों की खरोद-बिक्री का भी काम वहुत॒कम करते ई । 
भविष्य में उन्हें इस ओर अधिक ध्यान देला होगा । 

भारतीय व्यापारिक चैंकों के दोप तथा उनकी कठिनाइयाँ:--(१)मार- 
तीय बैंकों को अभी तक सरकार से प्रोत्लाहन नहीं मिला ! भ्यूनिस्पैलटियाँ, विश्व- 
विद्यालय, पोर्ट द्ृस्ट, कोर्ट आव वार्डस द्रस्टों इत्यादि का उपवा उनमें नहीं रक्खा 
जाता । चद्यपि अब धीरे-धीरे स्थिति बदल रहो है। १६३५ ऊे पूर्व देश में कोई 
केन्द्रीय बैंक न होने के कारण उन्हें कठिनाई के समय ठीक नेदृत्व॒ तथा सहायता 
नहीं मिलती थी और न डनमें आपस में सहयोग ही स्थापित दो पाता था ! 
किन्तु रिज़र्व बैंक की स्थापना से अच यइ कठिनाई दूर हो गई है। 

(२) विदेशी विमिमय बैंकों (75८४378० 3875) तथा इग्पीरिंयल बैंक 
की प्रतिस्पद्धों तथा आपसी सहयोग और सद्ानुभूति का अमाव भी उसकी उन्नति 
के मार्य में एक दकावट है। यह भी विचार है क्रि भविष्य में सहकारी बैंक 
((0०-कथ्ाथपंए८ छिलप:७ मी उससे होड़ करेंगे। जहाँ ठक इन बैंकों की 
एक्सचेंज बैंकों तथा इम्पोरिवल चैक्ों से सवद्धों का मश्न है, हम उन बैंकों से सम्ब- 
न्वित अध्यायों में लिख हुके हैं। और जहा उठक उनमें आपस में दया द्वल्य वाज्ञार 
(04०प्रट/ ऐैथेआटा) के अन्‍्च सदस्यों में सहयोग तथा सदु्ावना उत्तन्न करने 
का पश्व का है उसके लिए अखिल मास्तौब वैकर्स एसोलियेशन की स्थापता की 

आवश्यकता है| 


इेज्८ भारतीय अयशास्त्र की रुण्रेखा 


(३) अमी तक बघटुत से भारताय धघ ठथा भारतीत बध्यापार विदेशियों के 
हाथ में हैं और 7 स्वमावत अरे देश के वेहों को प्रीस्तादन देते हैं श्म कारण 
भी आरतीय चैंसों की उनति तेजी से नहीं हुई । रिन्‍्दु श्रय भारत स्वतप्र हों गया 
है और यह कटिताइ श्रय प्रमश दूर हो जावेगा । 

(2) चदो नहीं छि विदेशी ब्यवरमाया तशा विलशी छग॒एरो फसे अपने 
दुश + वहों से श्रप्तां माग्वार कस्तीहंवराः जो भाएतीय व्यापार इनफे 
ओऊर या एपट का काम करते हैं श्रयवा जिनका विदेशी बोसा कम्पिनियों तथा 
बीदेशी जद्यज्ञी कम्पतियों स कास्वार होता दे उनसों मा यह विदेश पर्म और 
बफपुनियाँ बिल्शी विशिमय छमय से र्वार पर जिंवश करने दे । 

(५) पिछुले बेंक सक्हटा के कारण जा देंक़ डूब गए उनसे बेका की स्थापता 
मे कठिनाई द्वाती थी, लोग पका म॑द्विश्मे तह लेते थे श्रीर उनमें रुपया मा 
करा से दयक्थिते व, किठु श्रय यह उठियाइ दूर हो गइ दे। पिछो वर्यगें 
अंकों की सरया तथा दिपाज्विट में जैसी तेज़ी मे तद्धि हुई है उसे देखते यइ कइना 
पड़ेगा कि बैक क॑ दिदुद्ध श्रत्र ग्रयिश्वास जाता रहा है। 

(६॥ भारत की ब्रार्सिक उतति ने होने के कारण मी भारतौय थैंकों की 
उनति रुकी रही | श्रस्तु, भारत की आर्थिक उतति रे साथ साथमारत में बैंकिंग 
कारबार का विकास होना तथा जनता में वैंकिस की आदत बहना अ्रत्रिवाय है! 
अम्री तक जनता म बैंकिंग की आ्रादत कम है। 

(७) इतके अतिरिक्त बकों को युछ अ्रन्य कठिनाइयों का भी सामना 
करना पढ़ता है । उद्ाइरण थे लिए दिरू तथा मुग़लमाना जे पेतक सम्पत्ति ये 
उत्तराधिकर सम्ब धी कादूत इतय उलमे हुए हैं कि इस प्रकार की सम्पत्ति को 
ज्ञमानत पर ऋण देना बैंकों + लिएस्पतरे से साली नई है| अ्रस्तु चेक उस सम्पति 
की जमानत पर 'टण देने से शिचिकते दें। 

थोड़े समय के लिए खबसे श्च्छा तरोया यद है कि ब्यापारी अपनी 
सम्पति के प्रलेख ([00८प्रगाण्या5) बैंक के पास बिना बंधक पत्र (४008०8९ 
]0०«०$) लिखे और उगऊी रजिस्ट्री फ़राये रख दें और उन प्रलेखों (0020 
प्रा८॥७७) का नैंकों के पास जमा कर देना दी बघर भान लिया जाये। किन्तु 
भारत म यह सुविधा केवल बम्बइ, कलकत्ता, मदरास कराची नगरें में दा गई 
है| श्रन्य स्थार्ना में यह सुविधा बैंकों को आप्त नहीं है | 

(८) व्यापारिक बैंक इस आशा से सरकारो फिक्यूरिटियों में श्रपना रुपया 
लगाते हैं कि संकट काल में मरकारी सिक्‍यूरिटियाँ शीम हो नकदी म परिशित की 
जा सकती हूं ।क्रिद्ध कमी-फभी उसमें कठिनाई पड़ जाती है । एसा बहुत बार इुआ 
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पक बैंक हम्पीरियल बैंक से सरकारी सिक्‍यूरिंटियों की जमानत पर ऋण प्राप्त न 
कर सके । अभी द्वाज् में रिज़र्व बैंक ने भी इसे आशय की घोपणा की है कि यदि 
किसी बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो यह आवश्यक नहीं दे कि सरकारी 
सिक्‍यूरिटी के आधार पर उन्हें ऋण दे ही दिया जावेगा | 

(६) भारत में वहुत बड़ी संख्या में ऐसे वैक हैँ कि जिनके पास अपनी 
निज की यथेष्ट पूजी नहीं हैं, इस कारण उन्हें बहुत कठिनाई पड़ती हैं| वें डिपा- 
'जिट अधिक श्राकपिंत करने के लिए सूद अधिक देते हई और इस कारण उन्हें 
अपना युपया ज्ञोखिम के कारवार में ह्लगाना पड़ता है, तभी वे अधिक सूद कमा 
सकते हैं| डिपालिट आकर्षित करने के लिए वह छोटे-छोटे बैंक दूर-दूर अन्य 
आआन्तों में ऑ्चें स्थापित करते हैं, इस कारण उनकी देख-माल और व्यवस्था ठीक 
प्रकार से नहीं हो पाती और उन्हें बड़े बैंकों को प्रतिस्पद्धों को सहन करना पढ़ता 
है | इस प्रकार के बैंक स्वभावतः निर्बल होते द और संकट के समय बे नहीं 
उहर सकते । 

(१०) इसके अतिरिक्त बहुत से बैंकों के डाइरेक्टर योग्य और अदठुभदी 
नहीं हैं और योग्य वैकिंग कर्मचारियों को कमी है। यही नहीं, नये बैंकों को 
समाशोधन शह अर्थात्‌ क्लियरिंग हाउल (()[८क४ए६ स्रि0प४०) का सदस्य 
चनने में वढ़ी कठित्ताई होती हे । क्लियरिंग हाउस पर विदेशी वैंकों का बहुत 
प्रभाव है और थे नये बैंकों को उसका सदस्य नहीं बनने देना चाहते । किन्त॒ अब 
क्रमशः यह कठिनाई दूर हो जावेगी । 

(११) भारत के सभी वैंक अंग्रेजी में अपना क्रारवार करते हैं । उनके चेक, 
रुसीदें, तथा ह्िसाव सभी अ ्रेज़ी में होता दे । केवल कुछ दी बैंक ऐसे हूं कि जो 
हिन्दी में लिखे गए चेकों को तथा हिन्दी में किये गए हस्ताक्षरों को स्वीकार 
करते हैं | भारत में व्यापारियों तथा जनता का एक बहुत भाग अम्रेज़ो यहीं 
जानता। भारतबर्ष की स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त अंग्रेजी का महत्व अब घटने 

जा रहा है झ्तएव श्रव बैंकों को अपना कारवार हिन्दी में अथवा प्रान्तीय मापा 
में करना चाहिए । 

(१२) मारतोय बैंकों के सामने एक यह मी कठिनाई दे कि यहाँ बिलों 
तथा ऐसे पन्नों ( 98फथा5 ) की बहुत कमी है जिन्हें बैंक स्पीकर कर सके। 
इस कारण वैंकों को विवश होकर अपना अधिकांश कोप सरकारी सिक्‍्यूरिटियों 
में लगाना पढ़ता है। इसके अतिरिक्त भारत में विना किसो सम्पत्ति की जमानत 
पर अथवा दूसरे दस्ताक्षए लिए छुए व्यक्तिगत साख पर ऋचछ देने की परिपाटी 
नहीं है, जबकि अन्य देशों. में चह वहुत प्रचलित है और अधिकांश ऋण इसी 
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प्रकार दिये जाते हैं। इसका एक कारय सह हे कि पश्चिमीय देशों में 'एस्व्यचिः 
शक बैंक! वा चलन है ग्रयात्‌ एक व्यक्ति अपना खारा कारदार फेवल शक बैंक 
हे ही करता दे। दूसरा कारण मैनेजिय एजेंट हैं। बैंक जब जिसी कपनी को 
ऋण दते हैं तो वे कपनी के डायरेक्टर के धथ्रतिरिक्त मैनेतिंग एजेंट के इस्ताक्चर 
खपश्य लत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कपनी के वाल्तत्रित्र कर्चा घर्चा हो 
सैमेजिंग एर्ेंट दी हैं। एक तीसरा कारण यद्द मी है कि श्रमों तब इस देश में 
ऐसा 'चापारिक एजेंसिया नहीं हैं जो व्यक्तियों को सास के सम्बाध में बैंकों को 
सार। जानकारी दे राकें । 

(१३) मासताय बैंकों ते अभी तक मारतवर्ण का परिस्थिति के अमुसार 
अपने सगठन को नहीं बनाया | ये ऐेक्सचेंत वर्कों तया इसरीरियल अंकों की 
नक़ल मात्र रे हई | इसका परिणाम यद दोता दे कि प्रबाध-च्यव अधिक 
होता है फिर मौ उनके कमचारियों म नतो बढ़ कुशलता देशीर न बह 
योग्यता | भारतीय ब॒क़ों ने न तो विदशा ऐक्सबेंत वेकों का कुशलता ही प्राप्त 
दो कर न दशा बैंक्रों' को सादगी! और फिल्ल्यस्तए दे! वे शपना सरे। 
आवश्यकता इस बात की है कि भारतौय बैंक भारत के झनुर्ल बैक्िंग रूगठत 
की नवौन पद्धवि तिकालें जांकि कम खर्चीली हो।क्पवाकि भारतम ऐसे 
स्थान बहुत हैं कि जहाँ इतना करबार आरम्म म॑ ता नहां मिल सकता कि 
एफ आधुनिक ब्रा का खब तिकल सके परन्तु फिर मी बहाँ बैफिंग की मुविधा 
की झावश्यक्ता है । 

(१४) बहुधा लोग सारतोय वैकों पर यद्द दोप लगाते हैं कि वे अपने 
वास्तविक लाभका बदुव बढ़ा अश हिस्पेदारों को इसलिये बाँट दते हैं कि 
तिममे जनता में उनके प्रति विश्तास बना रदे | क्योंक्रि मारतीय जनता की सह 
धारणा दै कि जो बैंक पितरना अविक लाम बॉटता दे वद उतना ही झच्छा है । 
जहाँ तक घड़े श्रोर पुराने बेंकों का प्रात है यद आरोप निराधाए है, किन्तु छोटे 
बैंक यह करते हैं श्लोर इसका मुप्य कारण मारतोय जनता कौ यद ध्रमपूर्ण 
धारणा है। 

ऋब परिस्थिति बदल शाइ है | यद्यपि भारत के उिमाजन से पाकिस्तान में 
जिन वैछो को श्रविक्र आर्चे यों उन्हें बटुत दानि उठानो पड़ी है, परदु फिर मी 
बैंकों का तेज्ञो से विस्वार हुआ हे और बढ़े बेंक उन दोएों कौ टूर करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं | + 

यैंका का बर्मविर्ण--मासठवर्ष में बैंकों का वर्मोक्ररण रो घकार सै 
डुआ दे | एक पर्गोकरण सरकार का हे और दूरूरा रिज़वे वेंछ का दै। मारत 
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वरकार जो बैंक सम्बस्वो आंकड़े छापती द उसमें दो प्रकार के बैंकों का उल्लेख 
डोता दई (१) पहली श्रेणों तो उन चैंकों को होती है कि जिनको चुकता पूँजी 
( एथपऐ घु० (20० ) तथा रक्षित कोष ( रिट्छटाए2 श्थवे ) पाँच 
लाख रुपये से अधिक है | दूसरी श्रेणी उन बैंकों की दे जिनकी चुकता पूँजी और 
रक्षित कोष १ लाख रूपये से अधिक है श्लौर पंच लाख झुपये से कम दे। 
१६३६ के उपरान्त चेकिंग सम्बन्धी आंकड़े रिज़र्व बैक छापने लगा है तबसे 
दो अन्य श्रेणियों और जोड़ दी गई हैं। तीसरी श्रेणी के बेंक चंद हैं. जिनकी 

चुकता पूजी और रक्षित कोप ४० हजार रुपये से श्धिक दथा १ लाख से कम 
है और चोयो श्रेणो में वे बैंक आते हे जिनकी पूँजी तथा रक्षित कोप ४० हजार 
पये से कम है| 





ज़र्व बैंक बैंकों को दो श्रेणियों गें बॉटता है--(१) शिब्ब॒ल् वैंक 
(80४९०एा८ 89009) और गैर शिव्युल बैक (ऐ४०४-$5०॥८०पॉ० 3877 55) 
जिस बैंक को चुकता पूँजी और रक्षित कोप ५ लाख रुपये से अधिक हो तथा वह 
कुछ अ्रन्य शर्ते पूरी करे तो वह शिड्यत्र चैंक बन सकता है। किन्दु सभी इस 
अकार के बैंक शिड्य,ल़ बैंक नहीं वन गए हैं । 

भारतवर्ष में इंग्लैंड के आवार पर बैंकिंग विषय पर लिखने वाले पाँच 
प्रमुख वैकों को 'बड़े पॉच' के नाम से पुकारते हैं | यद्यपि भारत के बढ़े पाँच 
तथा ब्रिदेन के बढ़े पॉच में कोई समानता नहीं दे, परन्त फिर भी अध्वयन की 
इृष्टि से इस प्रकार का विभाजन किया जाता है| यह 'बड़े ऐॉच' नौचे लिखे 
हैं (१ ) बैक आव इंडिया, (२) सेद्रल बैंक आव इंडिया, ( ३) इलादाबाद 
अंक, (४) पंजाब नेशनल बैंक, (५) बैंक आद बड़ौदा | इनमें इलाहाबाद चैक तो 
विदेशों बैंक दे और शेप चार भारतीय बैंक हूँ | इनमे सेंद्रल वैकर आव इंडिया 
तथा बैंक श्राव इडिया के साधन बहुत अधिक हें, वे 'दो बड़े! कइलाये जा 
सकते ई | 

चये बैंक जो कि १६४१ के उपरान्त स्थापित हुए उनमे नीचे लिखे 'बढ़े 
पाँच है (१) भारत बैक, (२) यूनाथरैंड कमशिवल बैंक, (३) हिन्दुस्ताच कमर्शियल 
चैक, (४) जयपुर बैंक तथा (५) हवीव वेंक | अब मारत बैंक पंजाव नेशनल वैंक 
ड्वारा ले लिया गया है | 

(३) विनिमय चेंक या एक्सचेंज बैंक ( #०ावबाएडुट 880॥8 )-- 
एक्सचेंज बैक चास्तव में व्यापारिक बैंक ईंक़िन्त उनमें तथा मारतीय मिश्चित 
पूँजी वाले व्यापारिक बैंकों ( ॥रठ887 ज॒णं०६ 500८८ छठ्या:5 ) में केबल 
इतना ही अन्चरे है कि एक्सर्चेज बैंकों के प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं और 
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उसकी शाखायैं मारतीय बदरगाहों और म॒ग्य व्यापारिक केंद्रों में हैं तथा ये 
मुख्यतः विदेशी व्यापाए में आधिक सदावत्ा ओर विनमय ( [:४टॉसआए8९ ) 
की सुविधा प्रदान करवे हैं! बास्‍्तव मे भारतद॒प जे बेकिंग संगठन की एक 
जिसित विशेषता है वि शोद से विदशा बैंकों रे एक समूह मे मारत के विदेशी 
व्यापार पर प्राय व्यपना एवव्िपय सा जमा लिया है। मारहोय व्यापारिक वैंगों 
का श्रमा तक इस क्षेत में बदुत थोड़ा प्रवेश हो गाया है ! बात यह थी कि इस्ट 
इंडिया कपनी व॑ शासन बाल मे अ्रशिर्तर भारत का विदेशी ब्यापार विटेस से 
होता था। झतझव यद स्थामारिक दवा था कि लदन में ऐसे थैंक स्थापित हो 
जो फि दोनों दर्शों में विनिमय ( 7:४८॥०ाएु८ ) का कास करें| किस्दि झ्ारंग्म 
में तो इंसट दडिया कपनो श्रौर एेंसा ह्ाऊस जो भारत से व्यापार था चेकिंग 
का कारवार करते ये इसके विरद्ध थ॑ कि इस प्रकार वे बैंक स्थापित हों । किन्द 
श८४३ मे इघ्ट इंडिया कपनी ने इस प्रकार ऊ नेकों की स्थापना का विरोध फ़रना 
छोड़ दिया और एनेंसी द्वाऊमों के समात हो जाने से उस प्रसार + बैंकों कौ 
स्पापना और भी आतयरथक हो गइ है । 

१८४३ वे पूर्व बबल झोरियटल नैंठ विनिमय (#रलावशहु८ ) का बाग 
करता था किस्तु श्८५३ में चारठडइ बेक ग्राव इडिया, शारदुलिया और सीन 
तथा मारमैंटाइल बैंक इगलैण्द म स्थापित हुए। शप्य्४ मं ओरियरल वैंक फेल 
हो गया | (८८३ म नेशनल वैेंक श्राव इंडिया कलकत्ता वैकिंग कारपोरेशन प 
नाम से स्थापित हुआ किन्तु बाद को इसका भाम बदल दिया गया भौर इसका 
प्रधान कार्यालय लद॒न ले जाया गया | इसक उपशःस्त पूयम, जरमनां, हालैंज, 
पु गाल, रूस रुथुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने भी इसी पति को अपनाया 
और भारव तथा श्रप एशियाई राट्रों से अपने ब्यापार को बढ़ाने वे उद्देश्य से 
अपने वेंकं की शास्यायें आारतोग बदरयादों मस्थापित कर दीं। शीत ही श्ग 
सैड फे तीय भ्रय वैकों ने मां अपनों शाखायें यहाँ स्थापित बर दी लायड, 
नेशनल ग्रानिशियल तथा थामस )। १६१४ में जद प्रथम मदायुद आरम्म हुश्रा 
जरमन बैंक (॥0०प७ढीा &8३५७5८४९ एछेठ्छी, ) तथा रूसमा एशियाटिंक 
बैक की भारताव शासायें बद दो गई श्यार फिए नहीं सुना १६४९ में 
जब जापान मित्र राष्ट्रों के विद्द्ध सुद्ध म सॉम्मलित हुआ तो तोन जापानी: 
2428 ) शास्षा्ये ( याकोहाम रफोसी बैड, मिल्ु३ बेक त्या हैवान बैंक ) बाद 
20273 04237" 000: 7007 796 

एस्बार सारत से होता हे अपौत्‌ उनको टिप्राज्ञिट का २९ 


बैंकिंग व्यवस्था ' 


दी 


दे 


अतिशत से अधिक भारत में दै | दूसरी श्रेसी में दे बैक आते हैं कि जो बहुत 
चड़े बैंक हैं और जिनका कास्वार अन्य देशों में अधिक फैला हुआ है, अर्थात्‌ 
मारतत में उनकी कुल डिपाज़िट का २४ प्रतिशत से कम है। किन्तु यह श्रेणी- 
विभाजन बहुत उपयुक्त नहीं है क्योंकि दूसरी श्री के बैंक लाचड वेंक, हांगकांग 
शंधाई बैंकिंग कारपोरेशन तथा अमेरिका का स्यू-सिटी बैक बहुत वड़े बैंक हैं, 
आर यद्यपि भारत में उनको डिपाजिट उनकी कुल डिपाज़िट की २५ प्रतिशत से 
कम है परन्तु उसकी सारतीय डिवाज़िट पहली श्रेणी के वेंक्ों को डिपाज़िट से 
कहीं अधिक ई। १६३६ तक प्रथम श्रेणी में ८६ चेक थे किन्द १६३६ में चार- 
डे बैंक ले पी० ओ० बैंकिंग कारपोरेशन को खरीद लिया | अस्ठु अब पहली श्रेणी 

में केवल पांच वैंक हैं। और १४ बैंक दूसरी श्रेणी में हैं । ( इनमें जापान के १ 
चैँकों का युद्ध काल में कारवार बन्द हो गया) । 

बात यह थी कि भारत का ब्यापार वढ़ता जा रहा था, वैकिंग में श्रधिक 
लाभ था और उसी लाभ के लालच से उन देशों के प्रमुख बैंकों ने भारत में 
अपनी शाखायें स्थापित करदीं कि जिनका भारत से ब्यापार द्वोता था। केबल 
इटली झीर बैलजियम ही ऐसे देश हैँ कि जिनका भारत के साथ बथेष्ट ब्वापार 
होता दे किस्त उनके किसो बैक ने भारत में झ्पना कारबार स्थापित नहीं किया । 

एक्सचेंज बैंक भारत के अत्यन्त प्राचीन बैंक हैं । जबकि आधुनिक ढंग के 
सिश्रत पूंजी थाले व्यापारिक वेकों को भारत में स्थापदा भा नहीं हुई भी तब 
से ही वें भारत में अपना कारवार करते आये हैं।चारदटर्ड नेशनल, और 
मरकैन्टाइल तो १८७० के पूर्व ही काम करते थे । वास्तव में भारतीय व्यापारिक 
को का प्रादुर्भाव तो उन्नीसर्वी शह्ताव्दी के अस्ठ में और घीसवीं शताब्दी के 
आस्/म्म में हुआ । अत्तएव एक्सचेज चैंकों का देश के व्यापार में म्रधान द्वाथ रहा 
तो उसमें आश्चर्य ही क्‍या है। 

एक्सचेंज बेकों का भांरतीय द्रव्य-बाज्ार सें प्रसाव:--इन एक्सर्चेज्ञ 
चैंकों का भारतीय द्वव्य-बाज्ञार पर गहरा प्रभाव रद्दा है | बहुधा इस बैंकों ने भार- 
तीय आशिक हितों के विरुद्ध अपने पभाव का प्रयोग किया दे | चह इन बैंकों के 
विरोध का ही परिणाम था कि भारत के प्रेसोर्डेसी बैंकों को छन्‍्दन के द्वन्य बाज्ञार 
में सीधे ऋण लेने की आशा नहीं मिली और वहुत समय तक मार में केल्दीय 
चैंक (0८ए08] छ900) ही स्थापित न हो सका । इन बैकों के प्घान कार्यालय 
लन्दन में थे इस कारण वे लन्दन द्व्य-वाजार के द्वारा भारत मंत्री पर अपना 
प्रमाव डालने में असमर्थ हो बाते थे। यही नहीं, भारत चरकार को प्रतिवर्ष इंग- 
जैंड में अपने खर्चे (006 (शाह्॒८०) को चुकाने के लिए. करोड़ों दफये के 





इ्पर मारताय अर्थशास्व वी रूपरेसण 


स्टलि श की आवश्यकता ऐोती थी जो हि एापपेंद ५४ दो देते ये इस फारण 
मारत सरकार पर भा उपर प्रभाव रइता घरा। एकसर्चेज बैंकों को अरो प्रधान 
कार्योलर्या क द्वाशा लाइन ढब्य बातास में ऋश रए का समो सुविधार्य भाष्य हैं 
इस कारथ वे रिज़र्क वे। पर सिमर गई ई और इस काए्य रितर्प बैंक का उन 
पद कभा पथ नियतय पढ़ हो सस्या। है 
एफ्सनल चैंडा के बाय --एस्सचैंज पेरों का मुस््प कार्य भारत के 
विदशा ब्यापार के आर्थिक सदायता प्रदाता कराया है। एक प्रशार से एससर्येज 
को को भारत के विदेशों "याएार छ, एडएशियार प्रात दे । दालाकि दुछ भार 
ताय मेक म॑ अब रस सेब मे प्रयश उसना श्ारम हिया हे। १६३४ के पूर्व 
इग्पाश्यिए बेक को कान दारा विदेशी विचों (+छालए३ ऐग5) को सरोदने 
बचने था भुतान व भनाही थी । बद जैयन् अ्रपन प्राहरा फा ब्यणशिंगत श्रावश्य 
कक्‍तायों मे लिए दी भारत के पराइर एग्या सेन रकक्‍ता था, विदेशा स्यागर का 
कासवार नहीं कर सडइता था। सातताय मिश्ित पूँचौवाले बैंशों (]0फ37 
-3णा१ 50७५ छथा।, ) के ऊपर का एसा साया प्रतिन्रघ नहीं या परस्द 
बे विदेशा व्यायार को अपने हाथ भ लेत से अणमंध पे प्रष्णक्ि एक्ठर्चेल बैंकों 
की उस्त पर एकाथिकार रुपपरित था । पहला कारण तो यह है कि भारतोय बैक 
इन एक्सर्चज बैंका की प्रतिस्पद्धा पही ऋर सकते जरक्ति थे बहुत अधिक मतरचूत 
और “रघम सम्पन्न हैं। उनर पास योग कमनचारा हैं उनकी पूं जो श्र गरदित 
कोष (९८5८:ए८ एप) भारतीय बक्रों को शपता कर गुगा अधिक दे और 
डाई लादन के द्रव्थ-बापार म बहुत कम खूद पर उण लेने को मुद्रिवा प्राप 
है । हार ब्यापारियों का श्रश्कि विशवाप्त हे। सारतीव चैंक्य के सामने दूसरा 
कठियाइ यह ई कि उनका शासायें अन्य देशा में नहीं हैं इस कारथ थे विदेशों 
विनिमय (६0:68 4 ६८४श॥हू८) का लाभदायक काम मुविधाषूधक नहाँ 
कर सकते । तौसरा कारण प्रह दि मारत से हा भारतीय वेह़ों को कायशीज पं जी 
(१४०४-घ६ (०एछश/०) की माय रहती है गए ८है विदेशी व्यापार में 
अपने कोप को लगाने को झावश्याता अगुभर नही होतो । परन्तु पिद्धले वर्षों में 
विशेषक्षर १६४० थे उपरान्त मार्त मं नये चैक्ों की स्थापना इस तेज़ी से दर दे 
और पुराने बैंकों ने अग्नो पूँज्ञी ओर शाताओं का इस केझ्ी मे विघ्तार किया 
है कि बेंड़ों को प्तिस्पद्धा चढ़ गई है और भास्तीय चैह्ें को मा विदेशी ब्याप्रार 
में हाथ डालने की झ्ाइश्यकगा का अतुपद होने लगा है । सैट्ल बैंक आर 
कण हे। मी केश अब गायन सकती का कफ का 
“एक्सचेंज बेक आप इल्डिया 


-  चैंकिंग ब्यवस्था जद 


एड अफ्रोका? भी स्थापित हुआ है जो अफ्रीका के व्यापार का काम करता है । इस 
चैंके ने अप्लीका में अपनी शाखायें भी स्थापित की हैं । अभी तक जो भारतीय बैंक 
फिंदेशों में अपने प्रांच स्थापित करने में सफल नहीं हुए उसके मुख्य कारण नीचे 
लिखें हैंः-+ 

(१) भारतीय वेंक़ों की पूँजीइत्तनी अधिक न थी कि विदेशों के द्रव्य 
बाजारों में क्पनी साख को सरलता तले स्थापित कर सकते | 

(२) विदेशों में ब्रांचों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कार्यशील पूँजी 
(एए०7८णछ (७४४७7) मी अधिक होनी चाहिए! 

(३) आरम्म में कुछ यों तक विदेशों मे ब्रांचे बाठे पर चलेंगी, अस्तु बैंकों 
को उस घादे को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए. । 

(४) श्रस्तर्राष्ट्रीय विनिमय ( ॥7(टाए80079) ्टशक्षाएट ) के कार- 
बार को करने के लिए बहुत कुशल वैंक कर्मचारियों की आवश्यकता है जिनको 
आरत में कमी है। 

(४) आरम्भ में भारतीय बैंकों को विदेशों में अधिक जमा मिलने की 
सम्भावना नहीं हो सकती क््रोंकि वहाँ के व्यवसायी, व्यापारी और जनता अपने 
देशीय वैंकों मे हो अपना रुपया जमा करने हैं। 

(६) भोरतीय चैंकों को उन देशों के वड़े बैंकों की प्रतिलर्दा का सामना 
करता पड़ेगा । 

(७) भारतीब कैक्रों के प्रधान का्योलब भारत में होंने के कारण भार- 
सीय बैंकों कां संसार के मुख्य दब्य बाजारों (न्यू्या्क और लंदन ) ते सीधा 
झम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता, इस कारण बे अन्तराष्ट्रीय द्रव्य सप्वस्धी हलचलों 
से दूर रहते है और निर्यात (7४7०0 और आचात (79००0 बिल उन्हें 
“इतने अधिक प्राम नहीं हो सकते | 

इन्ही कारणों से भारतीय वक विदेशों मे अपनो हरचे स्थापित करने 
सफल न हो सक्रे । किन्तु अब भारतीय बैंक उस ओर स्यान दे रहे हे 
उन्हें भविष्य में परिस्थितिव् अधिकाधिक इस ओर अग्रसर होसा पड़ेगा । 

यह तो हम पहले हो कह छु्े हैं कि एक्सचेंज ैकों का रुख्य कार्य व्यापार 
की आर्थिक सहायता देना है। किन्तु वे प्रावः सभी उस कार्यों को करते है जो 
कि व्यापारिक वेंक करते -ह! वे चालू (0प7८॥), सददनी (एउ्ल्त) तथा 

सेविंग्स डिपा्षिट स्कीकार ऋरते' है, विदेशी विज्लों को खरोदते है, त्ोपरिवहण 
,.. पलेखों (8]#]ए/98 ॥000प्रधाटए७७) की लनानत पर ऋणा' देने है श्लौर सोचा 
आयात (राए०7 ४0 “ने छह्टोग्रता देते हैं। भारत में नेशनल 
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कक हथा चापट४ थक थे सोते प पास बदुत घचलित रद हैं । बही नहीं, एवय्येठ 
बैक आम्पतर ब्यापार (वि्यग्रशों [746८) में मा थ्रायिक सहायता भ्रदान 
बदले हैं। जप माल दश व एव माता स्थान मे नियात री:घ5एटाऐ पे जिए. 
मादगगाहों तक मैता लाता ६ श्रथवा पिलशों मं ग्राथा हृग माल बन्‍्दरगाहदा गले 
भातरां चै्द्रों तफ़ भेचा जाता है तय उस ब्यागार का भी शय्गग्रेश बीए हा पहुंचा 
करते है। अर इम यहाँ घिदशा यापार का खियारत विस्तासपृकद करेंगे। है 
चघ भारताय विशात (र इफ़ण। राय बाला स्यापारी विदेशियों को 
माल पैचता है तो क्िसां लाइा यैक से सार ६१ ( 7003६ ) या प्रयध कर लिया 
छाता है। मात राराटो बाला लंदन के दिसाबेंक या फामैंस घाठग (गाय 
देते वाले व्यापार) मे साख का प्ररध कर लता है श्लौर एससॉनेज दैंक के मरे 
मसारतांय व्यापरागा को इसका सूचना द टता है रथ भारसाय ब्यापारां उस सार 
(एच्पा0 के विद उस लाइन रिपित बैक था पाइनेस झाडुठ पर बिल 
(8॥7) लि देता है। अ्रधिर्तर बिलों जा स्थारृति हां जाने पर ही प्रलेक्ष 
()0०7गल्‍व५) जद्वाज का रसाद (७॥॥ ० 7.9008) इत्पादि द दिए जाते 
हैं, परन्तु बुछु बित एम भी होत है कि नियझ्ा धुगताए हो जाने पर हा प्रलेठ 
()00ए0९८9(5 ) दिए जाते दे 
ये बिल लद॒त भज दिय जाते हैं। एकसर्चेत बैंक उह स्थाकृति पे हिए. 
पेश बरता है । उसका स्थाइति हो जाते वर एक्सचेंत्र बैग उस पर बेचान (छ 
ए०ण&्था( ता) कर दता ई गौर लाइन + द्वय-चाज्ञार म भुना लेता है। इस 
प्रसार एफ्सलेंज बरर उस बिन को भारत मे सराद कर जां उसका मूल्य रुपयों 
मं चुकाते हैं वह छादन में स्डलिंग म उसूल कर लेते है! यदि एफ्मनेंज बैंकों 
के पास यपेष्ट कोष (7७००७ होता है श्रौर उसका उस समय कोई लामदायक 
छपयोग होने का सम्मायना नहीं होती तो थे बिल्ों को पकने (0७४0प709) तके 
अपने पास हवा रखते हैं, सिन्तु यदि द्रव्य का घाज्ञार म॑ कमा छोती दे और ब्यापार 
मे सभा होना है नो वे इन जिलों को लादन क द्रष्य बाज़ार में सरस्त भा सेते 
हैं। >िटन, सयुक्त रान्य आभेरिका तथा उपनियेशों और मारत # बीच गलों 
बिल होते है थे बनुघा स्टर्लिय में इोते हूं । जापात दे: विल सेन (श्व्म) मे होते दें 
कथा चाल के दिल रुपये मे होते दे | 
भारत के घ्रायात व्यापार (प्राएणा +मत0०) का झ्रायिक प्रवस्ध दो 
अकार से क्या जाया दे । जब मारताय व्यापारी विदेशा स माल मेंगाते है श्यपया ये 
भोरोपियम व्यापादं माल मेंगयाते है निनका लदन में ऐसा बोझ बायोलन सदी 
दऔ कि जिफको द्रम्यदाज्ञार म सास हो, तो माल मेजने बाला स्थापारों मासीय 





बैंकिंग व्यवस्था इ्ध्छ 


आ ऐसे थूरोप्यित व्यापारियों पर जिन्होंने माल मेंगवाया है ६० दिस का देखनहार 
बिल (5&8)7 8॥॥) काट देते हैं। उसके साथ माल सस्बन्धी सभी प्रलेख 
([20८घा7८०।४) जह्दाज की रखीद और समुद्रो बीमा पालिसी इत्यादि रहते हैँ 
और वें आवश्यक प्रलेख भारतीय व्यापारी को तभी दिए जाते हैं कि जब घह 
बिल का भुगतान करदे । माल भेजनेबाला लन्दन स्थित ब्यापार्स इन बिलों को 
लन्दन में ही एक्सचेज बैक से भुना (95९००ए०७) लेता है | इस प्रकार एक्सजेंज 
बैंक चास्तव में उस माल का स्थामी हो जाता है। जब प्रलेखो (000घ767७) 
के साथ एक्सचेज बैंक की भारतीय के पास विल आता है नो माल मेंगाने 
चाला व्यापारी था तो विल्ल का भ्रुमताव कर देता हे और जहाज की बिल्टी 
(ज्र] ० ,89$798) दथा समुद्रीय बीमा पालिसी लेकर अपना माल छुडा लेता 
है ; अथवा यदि व्यापारी बिल का भुगतान नहीं करना चाहता नो वह एक्सचेज 
चैंक से प्रार्थना करता है कि उसे बिना भुगतान किए. ही माल लेनें दे | ऐसी दशा 
में साल मैंगाने बाला व्यापारी एक्सचेंज बैंक को माल क्रो ्रल्ट रसोद (77ए8 
र८८लं90) लिख देता है। अर्थात्‌ बह यह स्वीकार करता है कि जो माल 
उसने छुडाया है बह वास्तव में एक्सर्चेंज़ बैंक का हैं | वह तो उस माल का केवल 
द्रल्टी था झमानतदार हे। माल लेकर व्यापारों अपने गोदाम ने रखत्र लेता है. 
और उसके बिक जाने धर विल का भुगतान कर देता है | इस झुविधा के लिए 
डसे एक्सचेज बैंक को सूद देना पडता है। 
जिन भारतीय या यूरोपीय फर्मों के कर्यालय लंदून में हैं उनके साथ 
दूसरा ढग बरता जाता है। लंदन का कार्यालय उस माल की खरीद करता है 
जिसकी भारतीय फर्म को आवश्यकता होती दे । अच जब लंदन का कार्यालय 
जहाज़ से माल भारत को भेज देता है तो चह अपनी भारतीय शाखा अर्थात्‌ माल 
मेंगाने बाली फर्म पर प्रलेख बिल ( 700:7घ८०४७४797 छो॥ ) देता है| लंदत 
का कार्यालय लंदन स्थिव एक्सचैज बैंक के सामने उस विले को उपस्थित करता है 
और एक्सचेज बैक उसको स्वीकार कर लेता है। बिल पर एक्सचेंज बैंक की स्वी- 
कूति हो जाने पर लंदन का कार्यालय उस बिल को लंदन के द्रव्य वाज़ार मे भना 
कर माल का मूल्य स्टिंग में वयूल कर लेता है | बिल को स्वीकार ऋरने वाले 
एक्सचेंज चैंक जद्दाज़ी बिल्टी ( 'झ्र 7 .वतताए8 ) और समुद्री बीमा पालिसी 
इत्यादि आवश्यक ग्रलेख अपनी मारतीय शास्घा को भेज देता है। एक्सचेंज बैंक 
की मारतीय शाखा भारतोय फर्म से, जिसने माल मेयाया है; रुपया व करके 
लंदन भेज देती है। बिल दोनों दी दशा में स्टलिय में हो लिखे जाते है। किन्द 
दूसरे ढंग में यूरोपीय फर्मो को यह लाभ होता है क्वि बह बिल लंदन में सुन जाता 











श्प्र भारतीय अर्धशासन की रूपरेखा 


है, अ्रत यद यहुत यम देता पढ़ता है क्योंकि वड़ा बच्चा दर (9छ८एपाार एछाल) 
बहुत कम होता है, किन्द॒ सारगाय ब्यापारिया का रित्रे झाटने के दित से और 
उसका भुगताल ऋदन पहुचने जे दिन तक ऊँली दर से सूद ठता पड़ता है। 
चत॒पा भागततयप का विदेशों व्यापार का अन्तर (छ37762 ठ "जशत6) 
उसफ पक्ष गे रहता दे। असल एफ्सदव बैक सारत में साता-्चाँदा मैंगाकर तपा 
रिज़र बैंक को स्टॉलिग ( निया ललम मं भग गग हा ) बेच कर उस अन्वर यो 
पुरा कर हते हैं। इसक अतिरिफ एक्सचेंच बस ससार थे प्रस्थ+ व्यापारिक सेस्ध 
पर तार का हुंडा ([ल९,४०७॥८ 7 धरा्णदिर ) पयत | । 
एक्सलैंच पैक उपल पिलशा स्यापार का ही याःरबार “हीं करते परन 
मसारत के भावगा व्यापरिर फैठा से बह्र्गाने नर आर बाइरगाईं स भीतरा 
स्यापारिक कल्धा तक माल झआाज॑-तारे का प्रवथ भा वरत हैं। पिदुले उद्ध वर्षो 
से एक्‍्सचभ बक भारत छ झादम]्नां ब्यापाश पे कार्वाए का भा श्यपन हाथ में ऐेने 
के इच्छुप विसला” दल ई । ये मारताय “यापारिक बक़ा के हिस्स गपराई कर उस 
पर श्रपना नियत्रणु स्थापित करन वा प्रयान करत हे । उदाहरण जे लिए पो० 
श्रा० वैर्दिंग कारप्रारशत न इलाहाबाद पुक जैक प्रमिद श्रौर घड़े वक को खराद 
लिया और इस प्रत्र/र बह भारत के सभा प्रसुख व्यायारिक का स उसका 
शाखाओं के द्वाण पहुंच गया। और फै० आ० बय्िंग कारपरेशा क्य चारटर्ड 
बैक 3 खरांद लिया | अपर इलादावाद 3+ का बआराचे पास्तयय मे चागटड बैंक की 
ब्रा हैं भा कि एह प्रयुत एक्सचंत्र वझ है। जिन मातरा ब्पापारिक प्रो में 
एक्सर्चेज बका का शाखायें होता हें पढ़ों क ध्यापारा एक्सनेय बघर्ों का स्थापित 
शासा से ही बिंदशा मे अपना देना ( 9८5७६ 3 का सुगतान फर देले है। उदाइस्ण 
के लिए यदि फ्ानपुर ब्रा न्यापार लाइन मे माल झेंगाना है तो उस पर लद॒न थे 
ज्याप्रारों ( माल मेजन याज्ष ) ने जो चित्त लिखा है कानपुर शास्रा को भेज दिया 
जाता है श्लौर कानपुर की शाखा उससे झुपया घयूर कार उसे भदाता विल्‍्सी 
और समुद्री चामा पालिसी इत्यादि द दनी दे। इसा कार भागरा क्र से विद्शों 
को माल मेलने चाला व्यापारी स्थानीय एफ्उर्चेत बक या बाच को अपना जिल जो 
उसने विदशो व्यापारी पर लिए है देच देता डा 
फ्चि यदि फ़िसा भानरी ब्यापारिक उद्र म एक्सचेंज बैंक ता शाखा नहीं 
होता तो बहा से चदरगाहो तर का कारपार मारताय व्यापारिक चैंक ऊरते हैं 
और ब दरगाह से पिदेशों तक का कारव(र एक्सचेंज वह करते है । जिन मातरी 
स्थार्तों म एक्सचेंच ता की शाला होता हे यहाँ रे ब्यापार ए़्वचेंच चैक से ही 
दोनों व्यवहार (पीआआ52८७००) करते हैं स्थोकि चह सरल ओर कम सर्वीला 


बैंकिंग व्यवस्था... रेप 


बैठता है! 

विदेशी व्यापार के लिए आर्थिक अ्रवंध करने के अतिरिक्त एक्सचेंज इक 
मीतरी व्यापार के कारवार को भी करते हैं । वे व्याप(रियों को ऋण देते हैं, एक 
स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजते हैं, तीनों अक्रार की जमा लेते हैँ । उचकी 





साख और प्रतिष्ठा अधिक होने के कारण वे भारतीय व्यापारिक बैंकों को अपेक्षा 
कम सूद देते हैं। वे एजेंसी का क्राम भी करते हें और सोना-चॉदी के आचात 
([एणए0०7६ ) व्यापारिक के लिए, मी आर्थिक प्रबंध (फिं8४7०८) करते हैं ! 
एक्मचेज बैंकों के विरुद्ध आरोप :--बह तो सभी लोग स्वीकार करते 
है कि विदेशी व्यापार के लिए जितनी साख की आवश्यकता होती है यह विदेशी 
चैंक उसको डचित मूल्य पर देने का प्रवन्ध करते हैं, किन्त॒ भारतीय व्यापारियों तथा 





आरतीय व्यापारिक वैकों को उनसे वहुत सी शिकायते हैं । जब भारत में 
इकिंग जॉच कमेटी बैंठी भी उस समय भारतीय वैंकों तथा भारतीय व्यापारियों ने 
उन पर नीचे लिखे आरोप लगएप्ये थे । 

( १) एक्सचेंज बैंकों पर भारत का कोई बैंकिंग सम्बन्धी कादून लागू नहीं 
होता | कासूत ने जो द्ाबित्व भारतीय वैंकों पर लगा दिये हैं वे भी एज़सचेंज बैंकों 
पर लागू जही होते । उनके डायरेक्टर और हिस्सेदार रूभी विदेशी हैं। अस्त 
उनका नियंत्रण विदेशियों के हाथ में दै। रिज़र्व बैक का उस पर कोई नियंत्रण 
नहीं है। एक्सचेंज बैंकों के लिए. यह भी आवश्यक नहीं है कि वे भारत में आय- 
व्यथ निरीक्षकों से अपने आय-व्यय की जाँच करावे। वे भारत सम्बन्धी कारवार 
का प्थक्‌ लेनी-देती का लेखा ( छे8870८-$]7८८६ ) तक नहीं छापते। भारत 
सरकार को जो वर्ष में एक बार ये अपनी लेनी-देनी का लेखा भेजते हैं उसमें उनके 
विदेशी और भारतीय क्ारवार के सम्मिलित ऑकड़े रहते हैं, जिनसे उसके भार- 
तीय कारवार का कोई पता नहीं चलता | इसका परिणाम यह होता है कि एक्स 
चेंज बैंकों का कारबार भारतीयों से एक दम गुप्त रहता है। यह वैंक भारत में 
बहुत अधिक डिपास़िट आकर्मित करते हैं। उनके कोष का भारतीय डिपाजिट 
एक बहुत बढ़ा भाग होती है किन्तु सारतीय जमा करने चालों की डिपाजिटों की 
सुरक्षा का कोई मी नियम उन पर लासू नहीं दोता । बदि कोई एक्सचेंज बैंक 
किसी कारणवश फेल हो जाय ( हट जाब ) तो भारतीय जमा करने वालों का 
अपनी डिपाज़िों को वसूल करने के लिए एक्सचेंज बैंक की भारतीय सम्पत्ति पर 
पहला हक भो नहीं है । 

(३ ) दूसरी शिक्ाचद उनके विरुद्ध यह थी कि ये चहुघा भारत में उनको 
डिपाज़िटों को देखते हुए: ययेष्ट नकद कोष (087 उरिट्छटाएट3) मी नहीं स्खते । 





३६० भारतीय अवथशाह्न की रुपरेरा 


इल कारण मारतायठ्रयवातार झ लिए. मिबचता का कारण बनते हैं। अधम 
सहायुद्ध के समय गा कारए एक्यज बैंक कठियाई से पड़ गए थे झोर उनकी 
सद्दायता करनी पडा था । तव ले उु पर्षों तक ठदाने अधित सशद कोप रकया | 
किल्त शव फिर उनका यश फोप मिरो होगा । अप पा में एक्सर्चेत बैंक कहते 
है कि ब॑ गरयाशा प्रतियूति (सिफ्यूरिडियां) और सरझासा हुँडियों. (7टफपा) 
पछ9) में अपना यथाट फ्रौप लात है, किन्तु उसने खम्बाथ में कोई जावकारी 
नह्ठां है । ५ 
(3) एफ प्रकार स एफ्सेंत बंका री भारत 7 विदेशी परापार झा अ्ष 
घबत्थ (04037 ५) करा हा एकाबिकार प्रात है और व शत झार्य को मारत 
मे प्राम की #ई ज्ञमा ( ह्िपातिद ) से वी करा हैं। इस प्रगार मारत को पैकिंग 
लाभ और ब्यापरि लास से वचित गइना पड़ता है। एयरचेंज बैंकों के भारतीय 
विल्शा व्यापार मे बढ़त हुए प्रमाव या परिणाम यह हुआ कि भारत पक विदेशी 
व्यापार स भारतीया का दिस्सा घटता गया और विलशियों का हिस्सा बढ़ता गया। 
यहाँ सर कि भारतीया वा विदशा ध्यापार म उउले १५ से २० अतिसत भाग ही 
रह गया । इसी प्रगार भारतीयों का करोड़ों म्पय य सैदशिव व्यापार से होने वाले 
लाभ से वचित रदना पड़ता है। राय बैंकिंग जाच कमेटा ( 0कताएणों उकद्लाकै 
पाठ धि(णा) (९०:४४॥७८८ ) क मामने गयाही देते हुए बटुत सी व्यापारिक 
सस्थाआ ने इस वात का शिकायत की थी कि विदेशा एस्चेत्र बंछ विदेशी व्याधथारियों 
को आधिकाधिर मुविधार्ये दर शरर मारतीय “्यापारियों को उन मुविधाश्ों से 
घचित रसफर उरं बडात॑ रद हैं । इसी का परिणाम हुआ कि मारत का ब्याशर 
विदेशियों + हाथ म चला गया। 
इन एकसर्चेत बैंडो का एक दंग तो यद् दई कि अब कोई भारतांय ब्यापारी 
विदेशा से कारबार बरना चाहता है तो यह बैंक विदेशों को उयते बारे में बुपा 
अच्छी सम्मति नहां देते | इस सम्बंध मे एवसर्चेत बैसा का कहना है कि हम लो 
इस सम्बय मे भारतीय ओर विदशी व्यापारिया म भेद करते हैं उठया भुख्य 
कारग सईद है फ्रि भारतीय व्यापारी बैंकों को अपता लेना देनो का लेखा 
(89897८८ 58८८९ ) देना नहीं पसंद करने। जय तक हमें उसका आाडांदरों दारा 
ज्ञाचा हुआ लेनी देनी का लेपा न निले तव तऊ इस उनकी आपिक स्थिति का 
अनुमान नहीं लगा गकते। भारतीय ब्यापारियों भा कहता यह है कि एफ्सचेंज 
बैंकों का उससे अर्थ यह दे छि जित आ्राय-व्यय निरित्तजों ( ५06:00/5 ) यो चे 
स्पीहार ररें उनते इसमें अपने दिसार की जाँच कराएँ तभी वे उसे स्वीकार करेंगे ! 
किन्तु एकसचैंज वैंसों के प्रतिनिधियों मे इसको अस्वीकार क्रिया। उसरा फदगा 


बैंकिंग व्यवस्था इधर 


था कि इस सरकार द्वारा स्वीकृत आव-न्यय निरीक्ष॒क्रों से जांचा हुआ खेती-देनो 
का लेखा मात्र ही चाहते हं। भारतीय व्यापारियों का कहना हे कि मारत मे एक 
फर्म और एक बैंक की परियाटी प्रचलित नहीं है इस कारण एज़्सचेंज बैंकों को 
लेनी-देनी के लेखे को मांगने का कोई अधिकार नहीं है। रच वान तो यह है कि 
एक़्सचेंज बैंकों के मैनेजर उव विदेशों ह. इस कारण वे मारतीय व्यापारियों 
अधिक सम्पक में नहीं आते और उनकी आर्थिक स्थिति का ठीक-दीक अनुमान 
नहीं लगा सकते । 
भारत में जो विदेशों व्यापारी है उन्हें माल साख ((आ८99६ ) पर मेंगाने 
की मुविध! दी जाती है जब कि भारतीय व्यापारी को नकद मूल्य देना पडता है । 
भारतीय व्यापारियों का यह भी कहना है कि विदेशों के व्यापारी भारतीय 
व्यापारियों को साख इस कारण नही देते क्‍योंकि एक्ठचेज वंक उसके सम्बन्ध में 
अच्छी सम्मति नहीं देते | एह्लर्चेंज बैंकों फा कहना था कि हम जो भारतीय 
ज्यापारियों से दृल्ट की रसीद (7५प७ ॥२८८९८४०८) लेकर जद्गाजी विल्टी 
इत्यादि दे देते हैं उससे उन्हें भी साल ( (:८ता६) की सुचिघा मिल जाती ६ । 
परन्तु भारतीय व्यापारियों ने इसके उत्तर में यह कद्दा कि द्गल्ड-रखीद पर सूद 
अधिक देना पड़ता है, अतएवब मारतीब ब्यापारियों को विदेशी व्यापारियों की 
अपेक्षा हामि उठानी पढती है | 
भारतीय व्यापारियों ने इस वात की मी शिकायत की कि जब कोई भारतीय 
व्यापारी माल याहर मेजता हे तब एक्सचेंज बैंक उसके चिल को बिता अन्तर 
('शधाष्टां0) के और बिना ज़मालत लिए कमी नहीं भुनाते, किन्ठ जब कोई 
'विदेशी फर्म साल बाहर भेजना दे और अपने दिल को भरुत्ताती है तो अत्तर 
(४87 ) या जमानत नहीं नौंगी जाती | एक्सचेंज बैंकों का कहना है कि 
विदेशी फर्मों के प्रधान कार्यालय विदेशों में होते हैं और बिल उन्हों पर होते हैं 
आअतः उनके मुगतात न होने का कोई मच नहीं होता, परन्ठु भारतीयों के साथ ऐसी 
बात नहीं दे । इसी कारण एक्सचेंज बैक उतके बिलों का पूरा मुल्य यहाँ सुक्ता 















ड्वोती ह। 
भारत में एक्सचेंज बैंक विदेशों के ब्यापारियों की आर्थिक स्थिति के 


जहर मारता अ्रधशाख वा सपरेसा 


ब्यापासियों दी डारे बार में कीट शजशारा क्रय रहीं होली । 

पहले तो मारटाय पियारा बप विदा से माल मगयाते है सो उन्हें घटा 
हो नहीं मितनी, झिल विन धाड़े मे प्रथम झपी वे मास्लीय स्याय रिया को सा 
फिलतो भा है उरे मा मैंगाय दृए माल पे युस्य का २३ बरियात सर बरों ये दास 
अमा बर दा दया टे. सब हि उन थिडशा फ्सी हो थी मारत में हैं कोई 
डिपहिट वे * पास पहीं स्खनी पढने 4 

मारा ये ग्रधिकाय 'धायात | [/000 ) श्रार वियात (7>07 3 
व्यापार के स्टशकण बिच का उग्र ये हाट; है) इसका) छात्र मद झोता ई हि 
आरताय व्यापारों का माल मैगान बाल विदशा स्थागाग पर रटा पिग में दी थि। 
कारता पड़ता ४ अतण्य उसका विल मारत्पप्रद्राय बधर जे लिए स्थथ की बरस 
हो जाता है। रस एक्स वा से हा उप शैसाया पढ़ता है; जितकी बहन 
(0000फव7 ७७ ) ऊँचा होता है। इसड्ले विदद् मारत से कारपाए करने 
याला विटिशा फर्से अपन लदन स्थित कारालया थे साल नंगयाती है तो? लदघन 
स्थित कायालय अरना भारतथ्थत्र शापाओं पर दिल ते काट झेर खैंइन तीखा 
एक्सचेंत देसी प ग्राशिसा पर श्कि ( 880 ) कडत है छार थे एकरल बैंक पे 
आक्रिग उसयो स्वागार वर लेत हैं। एफ्समेंज दैंस से दिल फो स्वीपार करो है 
बाइ य उस बिल को लद॒न द्रव्य बाज़ार म धुत छऐेव हैं। लद॒नद्वज्य बाशर बह 
का दर (0८007 ह७/० ) बहुत छम होती डे। इस प्रकार विदेशा फ्सों 
को भारतीय व्यातारियों या श्रपक्ष। एक या डेढ़ प्रतिशत छा लगे हो जाता है| 

(४) इन आराग * झ्तिरिफ भारत'य न्यापारिय् का ४स्तचेंत बैंकों फै 
विरझ एक सखंबस बड़ा खाराप यहदई कि 4 मारताय बराफरा, भमारागय बंका, भाएताद 
बासा कया और नारताय पराता कस्यनिया व विधद अपते देशों र ग्ोकरों 
बैंकों, कम्यीया तथा उद्शाज्ञा कम्पनिया का ग्रात्मादित करते हैं | व भारतीय 
व्यापार विदेशों को माल भउने ई तो एक्सचंत्र बैंक उड़े विदेशा उद्चाजा क्र 
जियो सम माल भेजते तथा विदेशों यामा क््णातित्रों उसका बींसा करवाते पर 
विवश बरते ई। इस प्रवार भारताय वामा कम्पनिया तथा मास्तीय जहाज्ा कल 
पियों को करोड़ों रपये की ह्वानि होता ६ और ये पल्प नड्ठीं पातों। 

(७) एासर्चेज बैंड एसोशियशन बिया भारत्गय व्यापारियों से ब्ीईपरा 
मर्श किए ही अपने नियय्यों में जब चाहता है परिवतन कर देती है, और भार" 
त्ीय ध्यापारियों के लिए नियम क्डोर रकले चते ६ यश नहीं, एसोसियेशन 
किसी भो रुदस्व को भारतांय बैंक तया जावर से कारबाद पहीं करने देती जो कि 
“विनिमय ( £िलाआगढ8८) का काम करता दे। दूसरे शब्दों में एक्दर्चेज बैंक 
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भारतीय चैंक्ों को इस लामदायक कारवार के ज्षेत्र से वाहर हो रखना चाहते हैं । 
अह तो हम पहले ही कह आये है कि एक्सचेंज चैंक भारत के भीतरी 
ज्यापार को सी करने लगे हैं । इस प्रकार वे भारतीय मिश्ित पर जीदाले व्यापा- 
रिक बैंकों ( [7रत)8४ [०७६ 800०६ 3670[:8 ) से होड करते हैं और उनकी 
घढ़वार को रोकते हैं। उनकी प्रतिष्ठा और साधन अधिक होने के कारण उनकी 
पतिस्पर्दधा में मारतीय वैंकों को कठिनाई होती है । इसके अतिरिक्त इन एक्सचेंज 
बैंकों के कारण भारतीय वैंकों को एक और भी हानि होंतो है । जब कोई देश 
बिदेशों से माल मेंगवातता हे तो साधारणत्त; होता यह हद कि माल मेजने बाला 
माल मैंगाने वाले के देश क्री करंसी में बिल लिखता है । यह बिल जहाजी विल्टी 
इस्यादि के साथ भेज दिए जाते हैं और जब माल मेंगाने बाल्ला उस बिल को 
स्वीकार कर लेता हे नो उनकों भुनाया जाता है। क्योंक्रि बिल उस देश की 
करंसी में होते हैं इस करण पढ़ों के बैंक उनको भुनातें हैं और उन्हें लास होता 
है| परस्ठ भारत के व्यापारी जब माल मेंगाते ईं तो आयात विल ( प्रए070 
छा ) रुपये मे न होकर स्टर्लिंग में काठे जाते हैं| इसका परिणाम यह होता है 
कि भारतीय व्यापारिक वैंकों के बह काम के नही होते और केवल एक्सचेंज वैक 
ही इस लाभदायक धंधे को कर सकते हैं । एक्सचेंज बैंक इन विल्ों को रुपयों में 
नहीं फटने देते और इस प्रकार भारतीय वैकों को बे इस लाभदायक कारवार से 
वंचित रखते है । 
घुक्सचेज बैंक के वियद्ध एक आरोप यह भी है कि जिंत देशों के एक्सचेंज 
बैंक भारत में नहीं हैं उनकी करंसी बह बैंक बहुत ऊँची कीमेत पर देते हूँ । यही 
नहीं, यदि किसी अन्य देश का कोई वैक़ अपनी शास्त्र भारत में स्थापित करना 
चाहता है तो वे उसका विरोध करते हैं । जब कमी कोई विदेशी बैंक अपनी ब्रॉच 
भारद में स्थापित करने में सफल हो गया तो उन देशों की करंसी भारतीयों को 
कम पूल्य में मिलने लगी जिससे कि भारतीय व्यापारियों को लाभ हुआ | एक्स- 
चेज बैंकों ने ऐसा शुद्ध चना लिया है कि यदि किसी देश के बैंक की भारत में ब्रॉच 
मी हो तो भी उस देशों की करंसी ( स्टर्लिंग को छोड़ कर ) का मूल्य यहाँ ऊँचा 
ही रहतां है। यदि कोई उसी करंसी को लन्दन के द्रव्य वाज़ार में खरोदे तो उसे 
कम मूल्य देना पढता दे | उदाहरण के लिए झुद्ध के पूर्व यदि कोई डालर लंदन 
से खरीदता तो कल्नकचा और वम्बई की अपेक्या कम मूल्य पर खरीद सकता था। 
दि इसके अतिरिक्त इन एक्सचेंज वैंकों का समाशोधन रह या क्लियर्रिंग 
हाउस ( (अंटबापगाह़ क्‍त्ृ0ए७९ ) में बहुत अमाव है और थह मारतीय बैंकों को 
्लियरिंग हाऊस,का सदस्य “बनने नहीं देते | जदाँ तक हो सकता है यह भारतीय 















च्छ्र सारतीय अर्थशास्त्र वी रूपरेखा 


चसें की क्लियरिंग डाउस ये बादर छा स्थते हैं | इससे भारतीय बैंका की प्रतिप्ठा 
पर छुरा प्रमाय पड़ता है। एक्सचेंत चक भारतीय बड़ों से स्वतवताएवक छत 
आते हूँ तय याचनाठाय € (जा! 23,०7९) ) लेत॑ राइते हैं, किन्तु मादतीय 
जैकों को लव आरयकता होता है तो व उठ उतती आसानी से याचनादय 
सहीं होे। 

व्यय एकस्चेत वीर मारत है सपसे पुराने बेंहा मे भ हैं और डाफ़ो 
स्थापित हए लगभग द८० पर्ष हों गए किन्तु फिर मी कोट भागरताय उनमे ऊँचे 
परहों पर नहीं रक्‍ला गया । इसऊ़ा परिगाम या हाय हंड्षिवेंक्रों में समी उच्च 
कर्मबारा न्टेशा ब्यधि हाते हैं। पे न मारताय भाषा हा भानने हैं और न मार 
जाप व्याधारियां ये घनिछ सम्पर से हा आ सकते हैं, आअतएब मारतीय व्यापारियों 
के आध उनका मद्दानुझुति नहीं छातां | यह एक्सचैंव वर अपने दंशवासितों का 
हां लापर उच्च पड्नों पर रखते हें । तयत्ति ब॑ सारताय ब्याप्रार से इतना अधिक 
लाभ उटात हैं तब ८उक्ता मारताया यो ऊँचे पदां पर न लेना उचित नहीं कहाँ 
ज्ञा मक्त्ता | 


एफ्सचेंत बैंक पिछेले वर्षो स इस बात का भी ब्रयत्तन करते रदे हैं कि भार- 
ताय प्रजी विदेशी धर्घा या सिक्‍यूरिटियों म न लगे । 

एक्सर्चेतर बेकों ने सदेय हा भाग्त के आधिक दितों के विरुद्ध प्रपने 
अभाव का उपयोग किया ह। थह् तो हम पहले शा उद् आव हैं कि यह छद्दी के 
विरोध कय फ्च था कि पेसाइसी पैसा तथा दम्पोरियल बंक वो विदेशां दिनिमय 
( ६४ट)शगह० ) का कारवार करने का आशा नहीं दी गई। यहा नहीं, इन 
गफ्सच् थेतो फू कारण हा भारत मे जोड़े कठ्ाय बेत्र १६३५ फ पूर्ण स्थायित से 
हो सका ] इटिया झराफिस ऊ द्वारा यइ एक्सचेंत थक मासत सरकार का अ्य 
नाति पर भी गदरा प्रभाव डालने थे तिसस॑ भारत नें आ्पिझ हितों की दाने 
ड्वीतां थी। 

जित अब भागवत स्व॒तन हो रया है। एफ़्नचेंत चैंका के मारत विरोधी 
इष्टिकोश मे कुछ परियर्तन होना अनिवार्य है । भारत सरकार का प्थनीति पर 
डनका कोई अमाव नहाँ पढ सकता । रिज़य बैंक फ नेतृत्व को झहेँ झब संवाकार 
करना हवा होगा और इस बात का सम्मायना है क्लि सरफार मविष्य में कोइ बैंकिंग 
कानून बनाकर उनके निवत्राए का भी प्रयत्न करे । अद हम आशे उन सुझावों का 
अध्ययन वरेंगे कि जो फर्द्रीय चेकिंग कमेटी के सामने एस्सचेंच बर्फ की ब्यमुचित 
प्रनिस्वद्धा से मारतोय बैंकों का रत्ा करने के लिए. रक्खे गए! 


कद्गीय बंडिंग क्सेदी का मत--इस सम्बंध ग॒कऋत्मीय बैंकिंग कमेटी 


चैंकिय व्यवस्था श्र 


॥ एशआएनों उिब्शेतगहु (/0%एप्र॥६८८ ) का सत्त था कि भारत-सरकार को 
“विदेशी बैंकों को विना किसी रोकन्‍्टोक के मारत में कारवार करने को छूट व 
देनी चाहिए | प्रत्येक विंदेशी बैंक को जो कि भारत में काम करना चाहे, रिजर्व 
चैक से एक लायसैस प्राप्त करता चाहिए | इसका परिणाम यह होगा कि मार» 
तीयों के दिलों को रक्षा «हों सकेगी। रिजर्व बक का पक्सचेज बैंकों पर सियंत्रण 
स्थापित हो सकेगा और भारतीय बैंकों के लिए विदेशों में वहा सुचिधावें प्राप्त 
की जा सकेगी जो कि भारत में विदेशी बैक को दी जावेंगो । 
कमेटी का बहुमत इस पक्ष में था कि लो एक्सचेंज वैक भारत में कारचार 
कर रहे हैं उसको बिना किसी रोकन्टोक के लांवसेंस दे देना चाहिए प्रत्येक बैंक 
को लायसेंस एक निश्चित काल के लिए; दिया जाना चाहिए और उस अबधि के 
समाप्त होने पर यदि रिजर्व बेक देखे कि लायसेस की शक्तों का किसी वेक ने 
संतोपजुनक उंग स पालन किया है तो उसको फिर लाइसेस दे दे, झन्धथा उसका 
लायसेस समाप्द कर दिया जा सकता ई। एक्सचेंज बैंकों के लायसैंस की चह 
आवश्यक शर्त द्ोती चाहिए कि वे रिज्र्च बैक को अपनी रिपोर्ट भेजे जिसमें भार- 
तीय तथा गैर भारतीय काराबार का लेनी-देनी लेखा ( फ्रैश्ेबाा०० 5॥68६ ) 
अलग-अलग दो | 
अर कमेटी के बहुमत की यह भी सम्मति थी कि एक्सचेंज बककों को अपनी 
दति में इस ग्रकार परिवर्तन कर लेना चाहिए. कि थे भारतीय आयात करने 
वाले व्यापारिबों ( ]090प7८४४ ) के विल्लों को खरीदने के बजाय स्वीकार 
( ६०८८०ए०६८ ) कर लिया करें जिससे कि वे विल लन्दन से भुनाथे जा सके | और 
भारतीच व्यापारी ज्न्दन के द्रव्य वाज्ञार में रुस्ते द्रव्य का लाभ डढा सके। 
इसके अतिरिक्त यदि भारतीय श्रायात व्यापारी (700८5) चाहे कि 
चिदेशी निर्यात व्यापारी (0:9072८:७) उन पर रुपयों में विल लिखे तो एक्सचेंज 
बैंकों को भारतीय व्यापारियों की सहांचता करनी चाहिए। 
करेंटी क्री चह भी राय थी कि ऊव एक्सचेंज बैंकों की एसोशियेशल अपने 
लियमों में कोई परिवर्तन करे तो उसे भारतीय व्यापारियों से परामर्श करना 
चाहिए | हि 
कमेटी को चइ भी सम्मतति थी कि एक्सचेंज बैंकों को मारतीय बीमा 
“कम्पनियों को प्रोत्शाहित करना चाहिए, भारतोन खुबकों को ऊँचे पदों पर नियुक्त 
ऋष्णा चाहिये और जहाँ एक्सचेंज चैंक की भी शाखा हो वहाँ एक स्पानीय 
"परामश् दाता बोर्ड (६,०८४ &तरसंडणाए़ 80870) होदा चाहिए जो ऋण देने 
के सम्बन्ध में बैंक को परामर्श दे। यथपि बोर्ड की सलाह चैंक मास होले यह 
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आवश्यक नहीं था, फिए मी इस प्रकार भारतीय ग्राइयों तथा एक्सचेंत वैंकों में 
परस्पर अच्छे सम्ब"र स्थापित छो सकते हैं । 
यद्यपि ऊस्छाय बैंकिंग फ्मठा ने उपर लिस सुभाय रफ़्से ये किन्तु एक्स 
चैज वैगों ने उस सुमावा परी आए काई ध्यान नहाँ दिया और न अश्रपना कार्य 
पद्धति में »। वाह आवर किया। 
चरछु मारतांय विद्ाना ( तिनम थ्रा सूपटार झोर सरपार सुख्य थे ) की 
शाय था कि एक्सर्चैन वंकों पर स्डा नियंत्रण रफ्या जावे। रिज़र्थ दऊ को इस 
बात का पूरा झ्रधित्रार दाना चाीण ड़ि यह जिस वर रा चादे लायसेंस दंना 
अरुपीयार कर दें। इसक अतिरिन उनरा यड सा अहसा था कि एए्सर्चेज बैंड 
को भारत में उ्यल उतायों हा लिपातिए लने दना चाहिए जितनी मारताय 
व्यापार क लिए झउश्यज हा। एक मत यद् भां था कि एक्सचेंत बैंक जितना 
हिप्रापि” ल उस पर है प्रतिशत कर जमाया जाव। इसर ग्रतिम्क्ति' एुछ विदानों 
का यह मा कद्दना था कि एक्सचत्र द॑यां श भाग्न भ तभा डिपातिट लने का 
अधिः'रु हाना चाहिए जव उनका गक्तिद्रा भारत मं हुए हा उनका प्रैँला 
रुपये मे हा और भारताय उनर डावरैक्टर हवा। कडन्को” इसक मत उयेकि 
एक्सर्चत बेंका को भारत म डिपातिर लन का मनादा बर दा चाय | किन्तु ऊपर 
जिसे मतों का कन्द्रांय बैंकिंग क्‍्मटा ने स्वाकार नहां किया) 
भारतोय एफ्सचन बेंक --फद्भाव बैंकगा कक्‍्मटा का यद् मी सतया 
फि यदि इम्पारियल बैंक दितय बैंक को सहायता ऊ विदशा विनिमय (एणालाह० 
4.5८9478८ छ803॥7८55) का कारबार न ऊर सका ना एऋ भारतीय विनिमय 
बैंक स्थापित किया चाव। क्मठा का भत था कि ब« बैक सरफार का सद्धायता 
स॒ स्थापित हो। फिन्त कमटा का मतथा कि पहले इस्पारियल थैंक फे द्वारा ही 
यह कार्य फरमा भाहिए। यदि यद्द सम्मब न हो तमा पोइ नया बैंक खोलता 
चाहिए, | इसक अतिरिक्त कद्भाय विंग स्मटा का यद्द मी मत था ऊ्रि भारताय 
तथा निदशिया के सम्मिद्ित एक्सलेंज बैक स्थापित होने चाहिएँ मिसस मारत 
तथा उन देशों का विनस भारत च्यापार करता है दाना का हां साभ हो | किन्तु 
कमेठा का एक भा सिफारिश काय रुप में परिशत नहीं का गई ) 
ग्रच वा यह ई कि विदेशा विनिमय चैंक का एकापिडार समा समास होगा 
जब कि भारताय “यापारिक वंक मां विदा विनिमय (#कलडहन अिलाशाइद) 
कः कारबार को अपने द्वाथ म लें | ग्रमा नह भारताथ बंक इस ओर स उदासीन 
रदे ई अब कुछ बैंकों (विशेष कर सेट्रल बैंक आज इंडिया हक 
दिया है ' आशा दे कि भविष्य मचे ओर 2 इस, का 
इस ओर अधिऊ ध्यान देंगे। रिज़र्व बे 


चैंकिंग व्यवस्था रह 


को भो इस बारे में ध्यान देना चाहिये। 

परन्तु विदेशी बैंकों की प्रतिस्पर्धा में विदेशों में कारवार करने के लिए इस 
बात की आवश्यकता है कि भारतीय बैंक आपर में सहयोग करें और एक दूसरे 
की सहायता अदान करें। 

भारतीय बैंक विदेशी विनिमय के कारवार में अधिक भाग ले सकें इस 
इृष्टि से नीचे लिखे उपायों की ओर ध्यान देला चाहिएः--- 

(१) भारत सरकार को भारतीय व्यापारियों को विदेशों में अपनी 
शाख्राएँ क्रायम करने की सुविधाये देना चाहिये ताकि भारत के विवेशी व्यापार 
के बिदेशों चाले अ्रंश में भी भ्यरतीयों का हिस्सा हो सके और वे विदेशी विनिमय 
का कारोबार मारतीय बैकों को दे सकें । 

(३१) भारतीय व्यापारिकों को विदेशों बैंकों से अपना सम्बन्ध छोड़कर 
आरतीय चैकों से स्थापित करना चाहिये) 

(३) शपसलीस चेकों को सियेफ च्यापार के लिये ऋर्फीक घ्यवस्था करने 
के काम को प्रोत्साइन देना चाहिये और व्यापारियों से बह समभौता करना 
चाहिये कि विदेशी विनिमय का कारोबार वे इन्ही को देंगे । 

(४) विदेशी वितिमय के कारोबार के लिये भारतीय बकों को अपने 
कर्मचारी और विशेषज्ञ तैयार करने चाहिये । 

(५. ) भारत सरकार को भारतीय वैंकों को विदेशों मे अपनी शाखाये 
स्थापित करने में सहायता देनी चाहिये | अगर किसी देश की सरकार भारतीय 
चैको फे विरुद्ध पक्षुपात करें तो भारत सरकार को मी उस देश के बैंकों के 
अति वही मीति श्रपनानी चाहिये | जहाँ अपनी शाखायें न॑ हो वहाँ भारतीब बैंक 
दूसरे बैकों को अपना एजेन्ट नियुक्त करें । 

(६ ) भारत सरकार और रिज़र्व बैंक को अपने पास के कुछ विदेशी 
विनिमय का उपयोग भारतीय बैकों को देना चाहिये। रिज़र्व वैंक को, विदेशी 
एजेंट भारतीत बैंकों को जो उधार दें उस पर, गारन्टी देनी चाहिये और उसकी 
जन्दन शाखा को इस वात का प्रयत्त करना चाहिये कि भारतीय बैंकों को विदेशी 
विनिमय के कारोबार में अधिक भाग मिल सके । 
हे ( ७ ) भारत सरकार को अपना विदेशी विनिमय का कारोबार भी भार- 
तीच बैकों द्वारा ही अधिकाधिक कराता अाहिये | 
कर (७ ) विदेशी निर्यात के व्यापारियों पर भारत सरकार को यह दवाव 
डालना चाहिए कि वे भारतीय बैकों की विदेशी शाखाओं के द्वारा अपता जुकारा 
स्वीकार करें| श 


श्ध्द भारतीय अ्थशा्र की रूपरेया 


(>) इम्पीस्यिल पैक आय इस्डिया-दरम्पारियल बैंक की स्थापना १६२६ 
में एक स्वयं ऐिकट इस्पास्यिल पक्के एक्ट या आदशत दुइ था। संतों प्रेसीदेंसा 
झैका वा मिल कर दस्गग्यित बह बना था । १६३४ मे अम्पारियल पैंव ऐेट को 
सशाधित घर दिया गया । 

ज्खारिटल बक का अपिदुतिप्र जा ( +पतीणा5ट0 (वां ) ९१ 
करोड़ ७४ लाख रपय हैं तिसम सद्राघा प्रज्ञा चुतागी (शशि एफ 
(_बभफ्ण ) है शार शप शाथा रपित दयिर ( िट३८7६८ | एक) ) है। 
बैक का रतित कॉप है। आर“ स !६३१ तक वेग ने १६ प्रतिशत लाम बार 
ओर १६३१ ५ उपसात बह १२ प्रतिशत लास बाट रह" दे इस कारण बैंड फे 
हिस्सा फो माय बाजार मे बरत थथित् ह । 

प्र थ०इग्प रियल बैंक वा प्रबाय तोए स्थाताय घाड शक्षीर एक फरद्धाय 
बोर परता है| ताय स्थानाय बाड़ नाय लिय हँ-पम्वद अलाता और मदरास। 
अल्येक स्थानाय थीड़ के सतश्य उस लय ये रजिस्टर में दल हिस्मदारों द्वारा चुने 
जाते है और यह चाइ श्यपन मत्रा तथा रायाचा का सहायता से उस क्षेत्र म देक 
के देनिय कारबार ॉ दरात हैं | 

बैंक या कार्य सचालन करटठाय बाड़ करता हे । बठ़ाय घाइनाति का निधारथ 
करता है, स्थानाव बा्डों का नियत्रण करता है बज़ या दर निम श्यव 'एडवास रेट 
बहते है निश्चित करता हे आर वेंत र सामसादित स्तेल्मट फ प्रकाशन रू व्यवस्था 
करता है। प्ररे योड का मार्ग पच्टी घलदा पी बुलाई जा सकता इस बारश एक 
छाटा गा प्रवाधगारिणा समिति बना दा गई है जी हि कद्राय बाड़ क उछ कार्य 
खत बरता है | प्राताय इध्या का बयान के जिए ऊतद्ाय बाड़ का प्रधान कार्पा 
लग कसा एक स्थान पर नहीं है। बाद का भाटिंग कमा वलकन्षे म होता है तो 
सभी बग्पर में । 

+ _ १६३४ क पूर्वे इम्पोरियल चैंक---१६३४ क पूर्व इससारियल बैक प केद्ीय 
चार्ट का भगठल तीय लिस अनुसार था --( १ ) गवनश तमरल द्वारा मनोवीत 
किये गए (७) दा मैनेजिय गयनर, (पे) ४ गेर सरकारी अधिकारों किर्ह भारतीय 
स्वार्थी की रक्त क लिये ययतर जनरल मनोनात करना था। (० ) करंली का 
बद्भालर ना कि भारत सरवार का अ्तिनिधि होता था ॥ (३) स्थानीय बौड 
(4,0८4 80905 ) ज ग्रेसारेंट, वाइस प्रेसौर्ेंट तथा मत्रा । उपयु्त सदस्यों 
मस॑ क्टोचर आव करेंसी, ओर स्थानाय बोर्ड के मत्रियों हो मत देने का श्रथि 
कार नहां था | केद्ौब पोर्ड क ऊपर दिये हुए समटत से यह स्वष्छ था कि यदावि 
इस्पीरियल बैक दिस्तेदारों का बैंक था, किन्तु सारत-सरकार का उस पर पूछ 


देंकिंग व्यवस्था ड्ह्ह्‌ 


नियंत्रण शा । करती के कंट्रोलर को चद् अधिकार था कि वह बो्ड किसी भी 











निर्णन को, जो कि जगा तथा अर्थनीति से सम्बन्ध रखता हो, कार्य रूप में 
न परिणत होने दे और उसे सरकार के निरंव के लिए भेज दे | वह इस्पीरियल 
चैंक को उसकी नौति तथा नक़ठ कोप की सुरक्षा के सम्वन्ध में आजा दे सकता था। 
सरकार जो भी जानकारी इस्पीरियल चैंक से करना चाटे करा सकता था। 


को झपना हिसाव का लेखा तथा लेनी-देनी का लेखा ( सिडींबाटट डाटा ) 
सरकार की इच्छानुसार प्रकाशित करना होगा। सरकार इस्प्रीरिबल बैंक के 
'हिलाम की के लिए आडिटर नियुक्त कर सकती 
>डस्रीरियल बैंक के काय--१६३५ तक इस्पीरिवल 
था । लितना भी सरकारी कोष (#घए००) बड इग्पीरियल बैंक में दी रच्सखा 
जाता था। सरकार का खज्जाने का काम मी इम्पीरियल बैंक ही करता था। 
इम्पीरियल बैंक इस कार्य के लिए कोई कर्माशन न लेता था| सरकार को जितना 
रुपया मिलना होता था बह इस्पीरियल बैंक लेता था और सरकार अपने सर्च के 
लिए उछसे रुपया निकालती थी। भारत सरकार के ऋण का प्रबन्ध भी हम्पीरियल 
चैंक ही कश्ता था| बस्कार जो नवीन कर्ज निकालती थी बह भी इग्पीरियल बैक 
डी निकालता था | 
सरकारी कारबार के अतिरिक्त इम्पीगियिल वेक् १६३५ के पूर्व केन्द्रीय 
चैंक (0९०0४ छ8ग:) के भी कुछ कार्य करता धा। भारत के अधिकाश बैंक 
उसके साथ डिपाज़िट रखते थे । इसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों 
में स्थापित १६ क्लिवरिंग द्वाउसों का भी वह प्रवत्थ करता था। इस्पीरियल बैंक 
जहॉ-लहाँ उसको ह्ांचे थीं बहाँ एक स्थान से दूतरे स्थान तक व्पया भेजने की 
झुबिधा प्रदान करता था । बैंक कुथा जनता दोनों ही शग्पीरियल बैंक के द्वारा रुपया 
एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकते थे। इम्पीरियल चैंक रुपया भेजने के लिए 
जो कमीशन लेठा था उसको सरकार नियंत्रित करती थी । इसके बदले मे इम्पीरि- 
चल'वचैक को चरकार ने सरकारी खजानों के द्वारा डेश में एक स्थान से दूसरे 
स्थान को विना कुछ लिए ही रुपया मेजने की सुविधा दी थी । 
जब देश के द्रब्य-बाज़ार में रुपये क्री कमी पड़े तो उस कमी तो पूरा करने 
के लिये काग्ज़ी मुद्रा विभाग ( 8फएुलए 00:ल्‍ट८००७ 0८एक४७7९१९ ) बैंक 
को १२ करोड़ वपये ऋण दे सकता था। किस्ठु वेंक छो उसके जमानत स्वरूप 
ुुंडी या विल रखने पड़ते थरे। सरकार चैंक से पहले ४ करोढ़ रुपब्रे के लिए ६ 
अतिशत और शेप र करोड उपये के लिए ७ अतिशत सूद छेती थी। देश में 
* चैंकिंग को उुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से इम्पीरियल बैंक के लिए कानून में ५. वर्षो 


















जदग० भारतीय अर्थशात्त का रूपरेस्ता 


के आदर १०० शागार्ये स्थापित करना अतिवार्य कर दिया गया था। इम्पारियल 
बैक ने इस शत को परा कर दिया था। शाधा बारे एस स्थार्यों पर स्थापित को 
गई थीं कि जहाँ मोड बैंड ने था। इस बन्‍ल सरकार हृस्पीरियल बैंक क् पास 
अपना म्पया दिना खुद्द रे रखता था । 
एक व्याध्ारिक बैंक डाये + लाते इपरारियल बैंक घह सभा यार्य करता था 
जो कि एक व्यापाीड बडे बरत्प है) इम्गरिया सह सारतरप में डिपाहिंट ले 
सकता था ग्रार ऋण है सकता था श्ित्रु “शफ याहर धइई न ता डिपारिड शी 
ले सता गा आर ने ऋण हा ले सकता था ! कपल लाइस ह्ाच को यह झपिकार 
था कि यह प्रसाटस, वेंक्ों क युरान ग्राहरा स डिपाडिद ग्रहयय कर सकता या और 
चैक रा रुम्यत था लगाइसा ( 3४-८४४ ) का चनातत पर बै$ के कारबार के लिए 
करण ले सस्ता था। हस्पारियल बैऱ झपना रप्रत्रा उर्हा लगाए श्सा पर इुछ 
प्रतिवध लगाए गये थ। इस्यासरियल पर ५यले रस्टा मिक्‍यूरिदवियों म रुपया लगा 
सकता था। उद्दाहरण रू लिए भारत उम्कार हथा प्रिटिश सरकार हा 
सिफ्यूरिडिया मे संगहार द्वारा चहायता प्रात मिम्पूरिटियों में, अधिरुत 
ड्रिस्ट्रिकट बोड मिक ॥रिटिर्पा तथा दिसयाय में हा इम्पारियल पैर अपना श्पया 
हण्गा भकता था। इस्प्रीरिसल बैंड ऊपर लिपी सिम्यूरिदधियों कौ ज्ञानत पर 
भाषण ह गकता था। इसागिए्ल बैंऊ बियों और प्रामिसरा भोटों को स्थीझार 
कर सकता था तथा माल प्यवा उनके ब्रलस्गों ( )०टणाम-॥६) को 
भदि ये उक्त से जया कर दियगय हाँ आधवा यू के नाम कर दिये गये हों 
लो डाई ज्ञमानत क रूप में स्पोगार करके ऋण द सकता था। किन्तु ६ महीने 
स श्रथित्त के लिए ख्रण नहीं दे भक्‍्ता था और न किसी ऐसे 
विनिमय गाध्य पुर्ते (पट४०प्रकोट पत्एच्गाला0) का हा स्वीझार कर 
सकता था तिल पर दा ब्यक्तिया तथा दा कर्मो क्र इस्ताक्र न हों (जों श्रापम में 
सामेदार न हों) और जि पजने पा आवधि ६ मदहाते स भ्रथिर हो) इसो 
अकार किसा व्यक्ति या फम का क्तित ऋण श्रधिक मे अधिऊझ दिया जा सकता 
है यह मो निधारित कर दिया गया था। इस्पीस्यिल दर कबल उप विलो तथा 


अन्य विनिमय शा पुजजों को लिख सकता था, भुना सकता था आर स्वीकार 


कर सत्ता था जिनका कि सारत म बा'लका नें भुगतान हंते बाला ह्ो। सिन्तु 
कानन द्वारा इम्पारियल बैंड को “विदेशी विनिमय 
का कार्य करने की मनाही थी। इस्परीरिवल बैंक किसा ऐसे बिल इत्यादि को 
अुना मी नहीं सकता था कि जिगका अवधि ६ महसे 


ने से श्रधिर् ढो, और ने 
फिसा ऐसी विविमय साप्य सिकरृरिटी (प्रतियूनि)क ही जे डक रा 


(एज्शह्ल्‍त्त एऋल्आ आए) 


दैंकिंग ज्यवस्घा : डर 


पजिसकी अवधि ६ भइंने से अधिक हो | बैंक सिक्यूरिटियों, ज्ेबर तथा सोना 
इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिये ले सकता था, सोना खरीद और येच सकता 
था, आहकों के लिये सिक्‍्यूरिटियों की खरीद-विक्कों कर सकता था तथा उन पर 
आहकों के लिये ल्लाम और शरद बदल कर सकता था। 

१६३४ में रिज़र्व बैंक की स्थापना होने के उपरान्त अब इम्पीस्यिल बैंक 
सरकार का वैंकर नहीं रह | ऊपर लिखे प्रतिवन्‍ध इम्पोस्थिल बैंक पर इस 
लिये लगाये भये थे क्योंकि वह सरकार का बैंकर था और सरकार का रुपया 
उसके पास रहता था, किन्दु रिजर्व बैंक की स्थापना के उपरान्त जब बह 
ससस्‍्कार का चैंकर नहीं रह्मा तो इम्पीरियल बैंक पर सरकार का जो नियन्त्रण 
था और उसके कार्यों पर जो ग्रतिवन्ध लगाये गये ये उनको ठीला करे 
ईदेया गया । 

१६३४ के इस्पीरियल बैंक ऐंक्ट केअगुसार बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के १६ सदस्यों 
में से सरकार अब फेबल दो सदस्यों को, जो सरकारी कर्मचारी न हों, मनोनीत कर 
सकती है | इनके अतिरिक्त सरकार एक स्तरकारी अफसर को मी मनोनीत कर 
सकती दे जो कि बोर्ड फी मीटिसों मे जा सकता है किन्ठु वोट नहीं ठे सकता | 
डसके अतिरिक्त मवर्नर जनरल को केवल इतला अधिकार और है कि वह चाहे 
लो आडिटर नियुक्त करे जो बैंक के हिलाव की जॉच करके उसे रिपोर्ट दे | 

केन्द्रीय बोर्ड के १६ सदस्य नीचे लिसे अनुसार है । 
१ मैनेजिंग डायरैक्टर--केस्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त 

१ डिप्टी सैनेजिंग डायरैक्टर--केस्द्रीय धोर्ड द्वारा सियुक्त 

२ सस्कार द्वारा मनोनीत क्रिए हुए गैर सरकारी सदस्य 

६ स्थावीय वोड़ों के समापति और उपसमभापत्ति 

हे स्थानीय चोड़ों के म्जी 

रे स्थानीय बोडों दारा निर्वाचित उनके सदस्यों में से 

१६४४ के ऐक्ट के अनुसार सरकार का इम्पीरियल्-वैके के प्रवन्ध पर 
जो प्रभाव और सियंत्रण था चह दूर कर दिया गया | इस प्रकार उसके कार्य पर 
जो अतिवन्ध लगाये गए. थे वे भी हटा दिए गए। अब इम्पीरिबल चैंक भारत के 
बाहर भी डिपाज्िट से सकृता है तथा ऋशा प्रात कर सकता दै। इस्पीरियल बैक 
अव धिदेशा विनिमय के काम को कर सकता है तथा विदेशी चिल्लों को खरीद 
सक्रता है तथा भुंना सकता है और वेच सकता दे। पहले इम्पीरियल चैक ऊपर 
लिखे कार्य नहीं कर सकता था। श्रहले इम्पीरियल बैंक ६ महाने से अधिक के 
'क्‍लिए न तो ऋण ही दे सकता था और न ६. महीने की अबधि से अधिक, की 

श्द्‌ 





र्‌ आऑरनताय अधशान्त्र की रूपरेखा 


अवधि पाले बिलों को भरता था सरोद रकत्ग था, किल्‍्द अर खेती के पन्ने को 
आपिक भद्दायता देते ते लिये ६ गहाने तक ये लिए ऋण दे पकता है ऋधश 
सदइरारी बैंक के पत्र (0१० एफुला।४८ दूतएल स्वाज्रार कर सकता है। जिन 
सिफ्यूरिटियाँ ( प्रतियूति ) के जिद शम्पारियत पक पहले ऋण दे सकता था 
छपी रख्या में दृद्धि फर दी गई दे | अप सैंश कस्पनिया के डि्बेचरों की ज्ञमानत 
पर, बधक गरकखे हुए माल पर, ( न कि करल उस माल पर जो कि सैक पे पाल 
जमा वर दिया जाये ) म्पुनिश्यलिटियों द्वारा निकल हुए डिबंचरों या अन्य 
सिम्पूरिटियां पर तथा रिज़े घक थे हिस्सा का तमानत पर भी ऋण दे एकता 
है। अ्रव भा पहल का उल सरकारें इस्पारियल बैंऊ पर लागू हैं। उदाहरण के 
लिए बेक अपने दिरसों का क़मानत पर, अचल सम्पति का जमानत या बंधक पर 
अथवा ऐस विनिमय राध्य पुत्र ऐ४८७०४०७॥९ [$फणएफ्रव्या) पर बिए 
पर कम से कम दो स्व॒तन्त्र व्यक्तिया अथवा फ्सों क इस्ताक्षरन हों, जोड़ि 
आपत मे साकेदार मा न हो, ऋण नहां द सकता हस्पारियत्र बैंक अधिक से 
अधिक रितिना ऋण किसा एफ ब्यक्ति को श्रथश फ्म को दगा यह अब भी 
क़ानून द्वारा सौमिः है । 

ऊपर लिखे प्रतियों को लगाने का आवश्यकता दस कारण पह़ी, क्योंकि 
इम्पारियल यक रिक्षतर मेंक़ का एकमात्र एफेंट है और जदां रिज़य बैंक का हाच 
नहीं है यहाँ इम्पारियल चैक हा सपफ्रारी सजाने झा काम करता है तया कोष 
को स्पता है। इगर अविरित्त इम्पारियन बैंड की पह भी ज़िम्मेशरी शक 
रिजर्व बैंक वी स्थापना के समय इस्पारियल बैंक का जितना ब्राचे थां कम से कम 
उतती ब्रार्चे वह अवश्य चताय रफ़्ते । रिज्ञव बैक के एकमात्र एजेन्ट का काम करने 
के लिए ?५ बप हे लिए इक्गरनामा किया गया है और इस्पीर्यिल बैंक को उसे 
कार्य के लिये एफ निधारित रम्म कमीशत क स्प मे दी जानी है। 

वततेमान स्थिति --यथरी इम्पोग्यिल बैंक सरकार का यैंकर नहीं रहा, 
किन्तु फिर मा उसका भासवाय द्वत्य बाज्ञार (7०४59 १5७४), ८६ ) में बुत 
महत्वपर्ण स्थान है। अब भा यह बटत अधिक दिपानिट आकर्षित करता है। 
इग्पीरियन पक के ऊपर से प्रतियधों के उठ जाने से वह आजरिक तथा विदेशी 
व्याज़्र को अधिक्राधिक सहायता ध्रदान कर सकेगा। क्ियु सारतीय व्यापारियों 
को उसके विद्य पहुत सो शिकायतें हैं। इस्ीरियल बैक के विदद्ध मारतोयों का 
सबमे झधिड़ गम्भीर आरोप यद है कि उसका संचालन मुम्धत पिदेशियों के हाथ 


म है और बे मातायों के साथ उद्दालभूति का व्यवहार नही कस्ते | यदि कोई 
भास्तीय व्यापारी या फर्म उनसे आर्थिक सहायता मॉगता है तो उसे कठिनाई 


ईकिंग व्यवस्था श्ण्ड 





पारिक बैंकों ((१०सार/7एंघ 3875) को यह भी शिकायत थी कि इम्पीरियल 
बैंक यथवि एक केन्द्रीय बैंक ( (श्वापलं ठिआग८ ) है परंतु वह अन्य बैंकों से 
अनुचित प्रतित्वर्दा करता है। आज भी उनको यह शिकायत दे कि रिज़र्व बैंक के 
एकसात्र एजेंट होने के नाते उसे जो प्रतिष्ठा मिली हुई दे उसके कारण वह अन्य 
बैंकों की उन्नति सें एक रुकावट उत्पन्न करता है। भारतीय चैक्ों की बह माय दे कि 
केवल इम्पीरियल बैंक को रिज़द वंक का एक मात्र एजेंट बना देना उचित नहीं 
है। जितने वड़े और सुदृढ़ चैंक हैं उन सभी को यह प्रतिष्ठा प्राप्त होती चाहिये | 

यह्मपि रिजर्व बैंक की स्थापना हो छुकी है परन्तु फिर भी ऋभी तक केबल 
व्यक्ति ही नहीं बैंक तया देशो वैंकर भी इसो के पास ऋण तथा अपने विल्ञ या 
हुणदी भुनाने के लिए आते हैं । इस प्रकार श्म्पौरियल वैंक द्रव्य वाजार (४09८५ 
३80६०) तथा रिजर्व बैंक के बीच में एक मध्यस्थ-का काम करवा है। इस्पी- 
रियल सैंक के पुराने इतिहास, उसके अतुल साधन और उसकी अीम प्रततिप्ठा 
को देखते हुए, कुछ दिनों तक रिज़र्व चैक्र को इग्पीरियल बैंक के खाथ मिलकर 
डब्य वाज़ार का नियंत्रण तथा उसका नेठृत्व करना होगा। 

इस्पी रियल बैंक को रिजव बैंक में क्यों न परिणत कर दिय। गयाः-- 
रिजर्व बैंक फ्रे अध्याय में हमने यह घतलाया है कि छिलटन-यंग क्मीशम ने इस्पी> 
रियल बैंक को ही स््िव बैंक मे परिणत किये जाने की राय क्यों न दी। इसके 
मुख्य दो कारण थे | एक कारण तो यह था कि यदि इम्पीरिवल बैंक को हो 
रिज़र्व बेंक घना दिया जाता तो उठ समय जो इग्पीरियल वैंक की बहुत सी ब्ाँचे 
थीं वे बन्द करनी पडरती । इससे बैंकिंग कारवार को धक्का लगदा जबकि देश को 
अधिकाधिक वैंकों की आवश्यकता थी | इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह था कि 
यदि इम्पीरियल वैंक़ रिज़र्व बैंक बना दिया जाता तो उसके लाभ को काबून के 
हारा सीमित कर दिया जाता जो कि इम्पीरियल बैंक के हिस्तेदार कभी भी पसंद 
न कस्ते | पिछले दिलों से इम्पीरियल मैंक के राष्ट्रीकररण की चर्चा चल रही है। 
और इम्पीरियल चैंक के राष्ट्रीयकरण के अपने निर्णय की सरकार ने धोपणा मी 
कर दी थो । पर फिलहाल सरकार ने अपने इस निर्ण॑य को कार्यान्वित करने ते 
स्थणित्त कर दिया हैं । 

इम्पीरियल बैंक का भविष्य में महत्त्व:--भविष्य में देश क्री चैंकिंग- 
व्यवस्था में इम्पीरिबल बैंक का स्थान काफ़ी महदत्वपूर्ण हों सकता है। रूस्ल 

















हन्ड मास्तीय अर्थशारत्र की क्परेला 


चैंकिग इस्कघायरा कमेटी! ने इउ विषय पर अरने दियार प्रकट करते हुए शम्पीरि- 
रियल बैंक क सामने यह लक्ष्य उपस्थित किया ईज़्रि देश के प्रत्येत ज़िले, 
तालुका या मडा मे इस्पारियल नेंक वी शाप्ग या प झफिउ कायम किया जाये | 
अऔबिंग कमटा ने यह राय दी है कि शस्पौरियल बैंक गिज़व बैंक के सद्दायक के कप 
में काम करंगा और उ५ क्मज़ार बनाने का कोई कदम नहीं उठाना चाहिये। 
इस्पारियल बैंक के विदुद्ध जो शिक्षायर्ते का जातो हईं उन पर भी कमेटी ने 
झपन वियार भ्रकट किये हैं । बैंक के अराष्ट्राय व्यवहार का बात देश वे' स्वतय शो 
जाने + बाद कोड महत्व नहीं रखता, पेसा कन्पता का मानना है। चूजि इम्पां 
'रिचल यैंक का रिज़व बैंक फ एजेंट क तार पर छाम फरने का एकाधिकार है इस- 
लिये यह शिकायत रहा है कि बैंक सपा इस विशप स्थिति का दूसरे बैंसों क 
पविसद्ध उपयाग कर सफ़ता है जो कि अनुचित है | रूएल यरविंग कमेटा ने यह 
सिफारिश का ६ कि बैंक का इस विशेष ह्थिति को समाप्त +रने का तो आऋषश्य 
कता नहीं है, पर रूग्कार को बेंक पर पहल जितना पियनण कायम करना चाहिये! 
उदाहरण फ लिये घर प मैवजिंग और टिप्टी सैनेविंग डा*्रेक्टस का नियुक्ति 
शरफ़ार की स्त्रीमृति स हाना चाहिय | सरकारा अधिरारा को यड अधिकार 
हाना चाहिये कि सरकार का नातिस सबप रखने पाले केप्रीय पोर्ड के किसा 
निणय को वह स्थगित कर सर और उस सरकार +पास मित्रवा सके | सरकार 
द्वारा सनोतात डाइरकटर फन्द्राय धाड़ का समिति के सदम्य होने लाहियें श्र उ्ें 
औओट देने का अधिकार दाता चाहिये । कु तर उच्च फ्मचारा आव मी पिदेशा ई 
पर भारतायकरण का पूरा प्रदत्त कया जा रहा हे और बैंक गे भारत-सरकार को 
भह आरनासन टिया है कि “६५४४ तक देंत क सब उच्च क्‍्मचारी भारतीय हो 
जायेंगे। देश म॒ बैंकिंग 7 प्रमा३ म योग देने को दि से बैंक को अधिक शाखायें 
खोलना चाहिये यइ मा क्मटा ने सिफारिश की है। सहा सह इस्पीरियल वैंक द्वारा 
दूसरे बैंक फू साथ अन॒चित ग्रतिस्थद्धा का सवाल है, बैंकिंग कमेटी ने यह गिपारिश 
की है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि इम्पारियल बैंक सरकार 
खाता रवले के कारण अनुचित लाभ न उठाव और दूसरे बैकों के साथ इस 
अकार अगुचिन ग्निस्पद्धा न कर सत्े | पर साथ ही क्मेट का चह भी सिफारिश 
है कि इस्पारियल मैंक को उन स्थानों भ भा रुख्शारा बैंक का काम करना चाहिये 
जद अभी उसकी शाछयें न होने से वह नह कर भऊता 
#- रिडिय बढ आप इण्डिया--मारतवप मे एव बेल्द्रीय बैंक 
(एलापशं 897) की झआवरयकता चदव पहले से अनुमद की जा रही थी 
किन्तु सारत-सरकार ने इसका ओर कमी ध्यान नहीं दिया ॥ १६१३ में जब 
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भारत की करेंसी के सम्बन्ध में जांच करने के लिए चिम्वरखेन कमीशर्या विदाया 
गया ऊंस समय भ्रीयुत्त कीन्‍्स महोदय ने एक केन्द्रीय बैंक की योजना उपस्थित 
की जो कि चेम्बरलेन रिपोर्ट के साथ प्रकाशित हुई, किन्त भारठ ने उसकी ओर 
ध्यान तक न घिया। १६१४-६८ के महायुदू में सभी को केल्रीय वैके की 
आवश्वकठा का अनुभव हुआ । किन्तु जब १६२० में द्युसल्ल अन्तर्राष्ट्रीय 
आर्थिक-सम्सेलन ने इस आशय का प्रस्ताव एस किया कि “जिन देशों में केन्द्रीय 
बैंक नहीं है बहां मी शीमर हो केन्द्रीय बैंक स्थापित होना चाहिए?” तब कहीं भारत- 
सरकार का ध्यान उधर गया | अतएव १६२१ मे इस्पीरियक्न बैंक की स्थापना 
हुई। किन्तु इन्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य नहीं करता था इस कास्ण 
एक स्वतंत्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता होने लगी | जब १६४३ में 
हिल्टन यंग कमीशन चैठा तो चद्ट समत्या उसके सामने भी उपस्थित हुई। देश 
में छुछ घिटद्दानों का सत था कि इम्पीरियल बैंक को दी भारत का केन्द्रीय बैंक 
बना देना चाहिये किन्तु कुछ उसके विंसद ये | हिल्‍्टन यंग कमीशन जे इस प्रश्न 
का गम्भी रत्पूवेक अध्ययन क्रिया और एक स्वतंत्र हिस्तेंदारों के पेल्द्रीय बैंक 
की स्थापना का समर्थन किया। 

जिन कारणों से हिल्‍्यन यंग कमीशन ने इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक 
न बनने की सम्मति दी थे निम्नलिखित हैं :--- 

(१) इम्पीरिवल बैंक के पास चथेष्ठ पूंजी और डिपालिट हैं और 
उसकी सैंकड़ों शाखायें भारत भर में फैली हुई हैं। भारत जैसे देंश में जहाँ 
चैंकिंग की सुविधायें नहीं के वरावर हैं, यदि इस्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक बना 
दिया गया तो उसक' अपनी शाखाओं को बन्द करना होगा। इससे भारतीय 
ब्यापार यो गहस घक्का लगेगा । झवश्यक्रता तो इस वात की है कि इम्पीरियल 
चैंक को वन्धनों से मुक्त कर दिया जावे और उसे एक सुदह और महान 
व्यापारिक चैंक के रूप में देश की सेवा करने दी जावे । इस्पीरियल चैंक़ केस्द्रीय 
बैंक भी बना दिया जावे और व्यापारिक बेकिंग भी करता रहे यह नहीं हो 
सकता | क्योंकि यदि इम्पीस्विल चैंक व्ययपारिक वैंकिंग करेया तो अन्य व्यापारिक 
बैंकों से प्रतिसर्दा करेगा जो कि अनुचित होया। क्योंकि केस्द्रीय बैंक के पास 
राज्य की बिना यद की डियाज़िट रदेगी और उसके पास इतने विशेष अधिकार 
रहेंगे क्ति उसको अन्य चैंकों से होड़ करने देना सर्दया अन्यायपूर्ण होगा। साथ 
ही केन्द्रीय बैंक को काग्नज़ी मुद्रा निकालने का एकाविकार दिया जाठेया अतएव 
डसे व्यापारिक वैंकिंग के खबरें को न उठाना चाहिए। 

(१) इम्पीरियल बैंक को भारदोव व्यापारिक बैक अपने अतिद्वल्दी के रूप 
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जे देल्से रदे हैं, क्योंकि चइ भारतीय मेंकों से दृत्य बाज़ार में प्रतिदादवता करता 
रहा है अतएवं उसको बेन्द्राय बैंक यनाना उचित नहीं है। कंद्रांय बैंक को सी 
आय बैंकों का नेवव बरना हांगा। अस्त, किसा एस वैंक वो जिसे अन्‍य बैंक 
अपना प्रतिहन्द्ी मानते रहे है केन्द्राय बैक बनाना उचित न डोगा । 

(३) इस्पारियल बैंक क प्रति भाग्तीय व्यापारिवाँ, देशी बंकरों रथा 
मारताय व्यापारिक बैंकों की अ्रच्छा धारणा नहीं है। उनरा कहना दे कि 
इस्पास्थिल बैंक का नीति अमारताव है १ शप्रेज् व्यापारियों तथा अग्रेज्षों द्वारा 
संचालित बैंकों के ाथ उसका ब्ययद्धार नरम सहानुभूतिषएँ और उदार होता 
है। छिल्दन यण यमाशय का मत था कि जिस बैंक प प्रति देश मे ऐसा धारणा हो 
बह कद्भाय बेंक क उत्तरदायित्व वो एक धकार से न नियाइ सक्‍गा। 

(४) कमाशग का यह भा शाय थी कि दिस्मेदार भा इस परिवान को 
पसाद नहीं करेंगे क्याकि यदि इम्पारियल बैंक कट्रीय बैंक बना दिया जावेगा नो 
सरकार को कानून फ द्वारा उसर लाम का मर्यादित कर दना होगा। दिल्सेदारों 
बो| ६ प्रतिशत प लगसग लाम मित् सर॒गा तिए इम्शरियल बैक थे दिस्सेदार 
कभी पसद ग॒ करेंगे, क्योंकि उद्दं द्रमी बटुत अषिक लाभ मिलता ऐ। इईों 
कारणों स हिल्टा थग कमीशन ने एक स्पतत यद्धीस बैंक की स्थापना का समर्थत 
क्या । कमाशन ने उवल एक स्वतंत्र सस्या हे स्थापित किये जाने का ही समथन 
सा क्या बरन्‌ उसने इस बात का मी समर्थन क्या कि रिजर्व वैंके राज्य का 
न होकर हिस्सेदारां का ड्ाना चादिए। 

'दिल्टन यग कमीशन की रिपोट के आपार पर भारत सरकार ते एब वि 
केद्राय धारा ममा ( (लाए [.८हघपत८ट #त्माण) ) से उपस्थित 
किया । इस बिल मे एक्क हिस्मेदार्रा क्र रिज़र्व बैंक की स्थापना की स्यवस्था 
थी और उसके सचालक बोड में हिस्मेदारों द्वारा चुनें हुए दायरेब्टरॉका बटुमत 
भा और मैंक + गवनर तथा डिप्टी गदसर क सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते 
का विधान था। क्स्ति संलेक्ट कमेटां ने उसमें माइत््यपर्ण परिदत्तन कर दिये। 
उसमें विशेष उल्लेखनाय परिवतन यह था कि बैंक हिस्सेदारों फाय पीकर 
सरकार का होगा। सरकार इस परिवतन के लिये नो >यार हो गई थी कि बैंड 

राज्य का हो पर सचालऊ-मडल के प्रर्न पर एसेम्बली और सरकार में समझौता 
मे हो सका | इस पर भारत ऋरकार ने हिस्तेदारों का बैंक कायम करने का ना 
बिल पेश करना चाहा, पर जब सक पुराना बिल सरकार दापम नहीं से 
नये बिल को पेश करने की इजाजत नहीं मिला। पुराने बिल के साथ तो भागा 
खया ही था। अस्त, उस समय भारत में एक केम्द्राय बैंक स्थापित नद्दो सका। 
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किन्तु जब भारत में नवीव- शासन-छुघार की चोजना-दैवार हुई और भारत में 
संघीय सरकार ( रिष्वेलबों 00एथ०ाएणटाएं ) की स्थापना का आयोजन होने 
लगा जो संघीय घारा सभा के लिये उत्तरदायी होती, तो एक केलद्रीय बैंक की 
आवश्यकता हुई जो कागज्ली मुद्रा (?एथए (0ए77८०८५) को निकालने का प्रबन्ध 
करे | अतणुब १६३४ में रिजर्व वैक ऐेक्ट पास हुआ और उसको हिस्सेदारों के बैंक 
के रूप में स्थापित किया गया | रिज्षव॑ बैक को हिस्सेंदारों का बैंक होला चाहिए 
अथवा राज्य का, इस सम्बन्ध में भारत में वहुत बाद-विवाद चला । अस्ठ; इस 
अहां दोनों पक्षों का मत देंगे । 

चेक हिस्सेदारों का हो अथवा राज्य का हो :--जिन लोगों का कहना 
था कि वैक राज्य का होना चाहिए वे नीचे लिखे तर्क उपत्थित करतें थे;-- 

(१) रिज़ब बैंक को इतने अधिकार दिये गये हैं क्वि यदि बैंक पर 
पूँज्ीपतियों का प्रभाव हो रया तो वे उसका डुरुपयोग करेंगे जिससे देश के 
आर्थिक हितों को धका पहुँचेगा | यदि बैंक द्विस्सेदारों का रहा तो पँजीपतियों 
का उस पर प्रभाव हो जाना स्वाभाविक है। अस्ठु ; ऐसा करना खतरनाक है । 

(२) क्‍योंकि बैंक कामज्ञी मुद्रा (089८० (0पाएटाट,) निकालेगा 
तथा राज्य के कोष (87१७) अपने पास रक्खेगा अतएब उसको बहुत अधिक 
लाम होगा। चद लाम देश के लाभ के लिये ,राज्य को मिलना चाहिए स कि 
हिस्सेदारों को। 

(३) भारत में राज्य अधिकांश रेलों, पोस्ट आफिस इत्यादि का प्रवन्ध' 
करता है। लोगों को राज्य के प्रवन्ध में अधिक विश्वास है और पूं जीपतियों के 
अवन्ध को ये सन्देह की दृष्टि से देखते हैं । 

(४ ) रिजर्व बैंक के कार्य ऐसे महत्वपूर्ण हैँ कि राज्य को उसे अपने निच- 
न्यण में रखना ही डोगा। श्स्तु; उसे राज्य का चैंक़ ही क्‍यों न बना दिया जाने ! 

(४) जिन देशों में केन्द्रीय बैंक हिस्सेदारों की संस्था दे बहों मो उसका 
गवर्तेर तथा डिप्टी गवर्नर इत्यादि सरकार ही नियुक्त करती तथा बैंक के सौति 
के निर्धारण में उसका अमुद्ध हाथ रहता दे। कहना इस प्रकार चाहिये कि 
इाज्य ही बैंक को नीति निर्धारित करता है। ऐसी दशा में हिस्सेदारों का बैंक 
स्थापित करने का अर्थ नहीं होता । 

(६ ) इस बात का भय है कि हिल्तेदारों का बैंक बोसेपियनों के प्रभाव में 
आजाबेगा और इससे भारवीबों के हिल्तमें को उपेक्षा होगी । 

'तेस्कालीन केन्द्रीय घारा सभा का यह भी विचार था कि बैंक केवल 
"राज्य का हो.न हो, चरन्‌ उसके संच्रालकबोर्ड में कुछ डायरेक्टर धारा सभा हे 
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जुने हुए, सदस्य होने चाहिये । क्योंकि सस्कार जनता के प्रतिनिधियों न्क्रे भ्रवि 
उत्तरदायों नहीं है, अस्ठु जनता के छुने हुए डायरेक्टर बोड़ में पोते चाहिये। 

इसके विद्द. ट्िस्मिदारा के बेझ के पद्ध म जो लीग थे उनके सोने 
लिखे तऊं ये ++ 

(१ ) ससार म जितने करद्धाव वैंक़ हैं उनम से उछ को छोड़कर सभा 
छिस्सेदारों के बैंक हैं। 

(२) देश के श्रार्थिक दिलों की दृष्टि से यइ आवश्यक हे कि रिज़र्व बैंक 
पर कोई राजनैतिक प्रभाव न हो और बह ध्यपन कार्यों को मुचार रूप से कर 
सके । 

(+ ) हिल्मदारो ने बैंक मे पचीपतियों क प्रभाव बड़ जाने का जो भय दे 
उसको ऐसा नियम बनाऊर कि एक व्यक्ति अधिक हिस्से न सरीद से दूर किया 
जा सस्ता है। रहा लाम का प्रश्न बह तो कायून द्वारा सीमित कर दिया जावेगा 
और झधिऊतर लाभ राज्य को मिलेगा । 

ऊपर लिगसे कारणों का अधिव मदत््य टेने हुए १६३७ के द्लानूम से! तहत 
में रिजर्व बैक को दहिस्मेदारों का बैंक दनाया गया । 

पिक्षव बैंक का विधान --यह तो हम ऊपर ही कह पुक्के हैं कि रिजर्व 
हैक को दिस्मेएरों का रैक बनाया गया है | थैंक की द्िस्णा पूँजी (9026 (४9४७ 
॥8)) ४ बरोड़ रुपया रखा गई | प्रत्यक हिस्सा १०० रु० का रप़ा गया जो कि पूरा 
आुका दिया गया था | शम उद्देश्य से कि ई॑ंत्र पर किसी एक ब्रदेश का प्रमाव न 
बह जावे भारत को पोच मार्गों म विभक्त कर दिया गया और एिन्लेदारों के पॉच 
रजिस्टर खोले गए | मिश्न मिनर रजिस्टरों को नाचे लिसे अनुसार हिस्सा पूँजी 
भाँट वां गई । 

बग्बई १४० लाख 
कलसला +४५ लाल 
देइला ११५ लाख 
भमदरास ७० लाफ 
रयून ३० लाख 

इसके अ्रतिरिक्त यह नियम भा बना दिया गया फ्ि अत्येक दिल्मिंदार को 

बाँच हिस्सों के पीछे एक मत ( ७०६ ) देने का अधिकार होगा, और किसी 
'दिस्सेदार को दस मत ( वोट ) से अधिक देने का अधिकार न होगा । थइ नियम 
इस उद्देरय से बनाया गया था कि रिज़ बैक के हिस्सों को रुछ लोग ये दिया 
से । क्च्धि ऊपए लिस्ते नियमों के रइते हुए भी रिज़र्व देंक के हिस्से छमश सम्बई 


चैँकिंग व्यवस्था च्ग्छ 


रजिस्टर में अधिक बढ़ते गए। यही नहीं कि अन्य रजिस्टरों में हिस्से कम होते 
गए और वम्बई रजिस्टर में दिस्से बढ़ते मए, वरन्‌ साथ ही हिस्सेदारों की संख्या 
कम होती गई। दूसरे शब्दों मे इसका अर्थ यह हुआ क्रि रिजर्व वैंक के हिंस्ने 
ऋमशः कुछ थोड़े से हाथों में इकट्े होते गए। 
पैक के हिस्सेदारों को संख्या में ३० जून १६४१ तक ३८ प्रतिशत की कमी 
हो गई। इस प्रइृत्ति को रोकने के लिए मार्च १६४० में रिजरब बैंक ऐक्ट में इस 
आशय का संशोधत किया गया कि यदि कोई व्यक्ति २६ मार्च १६४० के उपरान्त 
रिज़र्य बैंक के हिस्से खरीदता हैं और उन हितों के सहित उसके पास अपने 
व्यक्तिगत नाम में अथवा व्यक्तियों के साथ सम्मिलित नाम में २०,००० %० के 
मूल्य के हिस्लों से अधिक हो जाते हैं तो उन अधिक खरीदे हुए. हिस्सों को उसके 
नाम नहीं रजिस्टर किया जावेगा । दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि २८ 
मार्च १६४० के उपरान्त कोई भी व्यक्ति कुल मिलकर २०,००० रु० के हिस्सों से 
अधिक नहीं खरीद रुकता था | किन्तु इतना होने पर भी रिज़र्व बैंक के हिसेदारों 
की संख्या कम होती गई और क्रमशः हिस्से कुछ हाथों में केन्द्रित द्ोतें गये । 
रिज़र्व एक्ट से बैक की हिस्सा पूंजी को घरटा-बढ़ा सकने करा भी विधान 
किया गया | 
रिज़र्व बैंक ऐक्ट के अनुसार बैंक को बम्बई, कलकत्ता, देहली, मदरास 
और रंगून मे अपने शरॉफिस खोलने ये और लन्‍्दन में एक प्रॉच स्थापित करती थी। 
बैंक ने ऊपर लिखे स्थानों पर अपने ऑफिस स्थापित कर दिये थे।| एक्ट के 
अनुसार बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि बह मारत-सरकार की पूर्च 
आज्ञा लेकर मारत में किसी स्थान पर मी अपनी ब्रॉच या एजेंसी स्थापित करें। 
बैक ने कानपुर, कराची, ढाका तथा लाहीर में अपनी जॉँचें स्थापित की त्था जहॉ- 
जहाँ इम्पीरियल बैक को ब्रॉचे थीं वहाँ इम्पीरियल बैंक को अपना एजेंट बना 
दिया है। युद्धकाल में जापान द्वारा बर्मा पर अधिकार होने पर रंगून का दफ्तर 
बन्द कर दिया गया और फिर स्थापित नहीं क्रिया गया | देश के विमाजन के 
बाद जब १ जुलाई, १६४८ को पाकिस्तान चैंक़ की स्थापना हो गई वो लाहौर, 
करोंची और ढाका की चैंक की शा्लायें गज्य बैंक पाकिस्तान ने चेली ( 
अवस्ध--वैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय वोर्ड के हाथों में सौपा गया । राष्ट्रीय- 
करश के पहले उत्तमें २६ डावरेक्टर होते ये। यह १६ डायरेक्टर नीचे लिखे 
अनुसार नियुक्त होते े--(१) एक गबनर तथा दो डिप्टी गबनरों को मारत- 
सरकार नियुक्त करती थी | ' भारत-सरकार नियुक्त करते समय इस सम्बन्ध में 
बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश को ध्यान में रखकर ही नियुक्ति करती है [ 


ख१० सारतीय अमंशात्तर की रूपरेसा 


(२) ४ डायरेक्टरों का मारत संस्कार सनोनीत करनी ३ भहई 
डायरेक्टर उन हिता का अतिनिवित उरते ये नो क्रि साधारण घोड़े में कोई 
अतितनिधित्व नहा पा सकते। ( उदाहरण + लिए झवि शयादि का प्रतिनिधित 
करन वाले ढायरफ्टर ) 

(३) ८ डावरंक्टर मिन मित्र रजित्टरा + हिस्मदारों द्वागा चुन जाते थे | 
बग्बर कलकत्ता आर हहला म स प्रय॑क् का दा दा दापरक्टर चुनते का अधिकार 
या आर रगून तथा सदरास का शा एक डायराटर हां चुनने का अधिकार था। 

(४) भारत सरकार एक सरह्यरा उ््यारा या बोर्ड म मनमानीत 
करता था। 

गद्ननर तथा हिप्ठा गरनशा को बनने मिलताई अमर व बैंक भू बता 
भोगा डायरफ्टर हांत हैं । वर का राष्टायररण दान तक डायरेक्टर पाँच वर्षों के 
लिए जियुक्त तिय ज्ञात थे किन्य पाच यप समात्त दा वान पर व फिर नियुक्त क्यि 
चा सक़त थे। ससकारा क्‍्मचारा डायरक्टर भारत सरकार का इच्दातहुसार 
अपने पद पर रद्दता ६॥ छिप्टा बवनर तथा झरफ़ारा कमचारां डायरबटर बोर्ड 
का साटिंग मे भाग ले सत्रत ६, उसका माटिंग मे उपस्थित हो सकते हैं, किन्तु वोट 
नहीं द॑ मफऱत | गयनर का अनुपस्थित म एक डिप्टा गवर्नर वोट द सकता एं, 
चदि यह भारत सरकार का लिएछ्षितआज प्राप्त कर ले। अय दूसरे सभी 
डायरकटर जबल पाय बणश्शें तक अप पद पर राइत थे । 

कस्भाय तथा राज्य का धारा सभा का सदस्य, कद बदन सोगरी सरकारा 
कमवारा, कसा थक का नोकर या क्मनारी स़िसी बंक का डायरेक्टर ( सहकारी 
नैंक ये डायरेक्टरा को छाड़कर ) रितेव बक का डायरफ्टर या स्थासाय मोड 
( (0०८४4 308705 ) का खदस्थ नहा €। सकता ॥ काई व्यक्ति जा कि कद्धाब 
बोढ का डायरंफ्टर था स्थानाय बाढ़ का सदस्य लुना गया हा था मनोनांत क्रिया 
“या हो यदि रिजिब मंक + ५००० र० फ हिस्मा का ६ मद्दान व अदर रजिस्टर्ड 
स्वामा नही बन जाता सो वह डायरेक्टर या सद्रंय नहीं रदइ सकता। यदि काइई 
डायरेक्टर बिना गचनर स छुड् प्राप्त जिय तीन लगातार मार्िगों म झनुपस्यित 
हो जाता ६ तो वह बैंक का डायरेक्टर तहीं रहता । 

स्थानीय बार्ट और उनका काय--इसी अकार राष्ट्रायक्रण क पहले 
“प्रत्येक रजिस्टर का एक स्थानाय बाड़ होता था जिसका संगठन इस अकार होता 
था--(१) उस रजिस्टर ढ़ हिस्मदार अपने मे से पाँच सदस्य चुनते थे। 
(5) क्षेद्वीय बोड उस रविस्टर के दिस्सेदारों मं स अधिक से अधिक सान सदस्यों 
नह मनोंनाद बरता था | क्रेद्रीय बाड़ को अधिकार इसलिए दिया छायामा ह्रि 


बैंकिंग व्यवस्था अर 


“किससे कृषि सहकारी बैंक, तथा अन्य ऐसे ड्विकों का स्थानीय चोर्ड में प्रतिनिधित्व 
हो सके। 

स्थानीय बोर्ड के ठो कार्च होते थे। एक तो वे अपने में से केकीय बोर्ड के 
“लिये डायरेक्टर चुनते ये और दूसरे वें केन्द्रीय बोर्ड को उन सब बालों पर अपनी 
शाय देते थे कि जो उत्तकी सम्मति के लिये मेजी जातोथी। स्थामीब बोर्ड के 
अधिकार चहुत डी सीमित हैं और उसका कोई महत्त्व नहीं है । 

रिज़ब ब्रेंक का राष्ट्रीयकरएु--भारत के स्वतंत्र होने के वाद भारत- 
झरकार ने रिज़र्त बैंक के राष्ट्रीककरण करने का विश्वच किया और इस उद्देश्य 
मे रिज़र्व बैंक आँव इस्डिया (द्रान्सफर हू पब्लिक ओवरशिप) एक्ट, ई४८ पास 
किया गया | १ जनवरी १६४६ से यह एक्ट लायू होगचा | इस सम्बन्ध में आगे 
लिखा गया है। 

रिजर्व बैंक के कार्य--स्जिर्व बैंक के थ्रापारिक कार्य--रिज़वे बैंक 
सोचे लिखे व्यापारिक कार्य कर सकता है। 

(१) रिज़र्द बैंक बिना सूद की डिपाज़िट स्वीकार कर सकता &। रिजब 
चैक पर सूद न दे सकने का प्रतिबंध इस कारण लगाया गया है कि बह व्यपारिक 
बैक्ों से प्रतित्पर्दधा न कर सकें। 

(२) रिज़र्ष बैंक ऐसे बिलों (3॥8) और' प्रामिसरी नोटों को जो वास्त- 
विक्क व्यापारिक च्यवह्यारों (:0फरशव्ालंवों 7प7४७०ए०१७) के कारण उत्पन्न 
हुएए हों, जिन पर दो अच्छे हस्ताक्षर हों, उनमें से एक हस्ताक्षर किसी शिव्यल 
-(६८॥८पंणां८) बैक का हो और जिनके चलन की अवधि ६० दिल से अधिक धाक्नी 
से हो, और जो भारत पर काडे गए हो और जिनका झेगतान भारत में होने 
बाला हो, खरीद या बेंच सकता है अथवा उन्हें पुनः झुता सकता है। 

इसका परिणाम यदद होगा कि रिजर्य बैंक रुपयों में काटे या लिखे गये 
आबात-बिल (रिएप०८८ ॥0००५ फी॥5) हल भुला सकेगा जब कि इस प्रकार 
के चिलों का आयात्त व्यापार ([ाए907 77शप८) में चल्वव होने लगेगा । भारत 
सरकार था ए! श्रेणी के राज्यों की सरकारों की सिक्‍्यूरिंटीज में व्यापार करने 
की अप्टि से कादे गये बिलों को भी यदि वे ६० दिल में पकने वाले हो तो, 'रिज़र्ब 
बैंक बेच, खरीद था भुनता उकतर दे । यदि इस प्रकार के विज्ञ या आसिसरी 
नोट कृषि के घंदे के लिए लिखे गए हों या फसलों की विक्ती का प्रवन्‍्ध करने क्के 
“लिए काटे शण हों तो उनके चलन की अवधि अविक से अधिक ६ महीने को 
“बाकों हो सकती है | इन किलों पर-भी दो अच्छे इस्ताक्षरों की आवश्यकता ह्बे 
वऔर उसमें से एक इस्ताहुर था तो किसी शिव्य,ल बैंक-अथ्रवा माल्तीय सरकारी 





चर भारताय अपशाफद का रूपरेसा 


बैंक का होगा चाहिए | इस प्रकार के रि्ना को खिज्नन बैंड पुएई धुना संझदा है । 
रिजर्वे बैंक एक्टस जा ह्वाल म सरशाधा हुआ ई उस अगुरार सह अबि ६ 
महीने से बढ़ाइर १५ मरी करदा गई डे । 

(3) रिजब बैंक से दिया का जा कि यूनाइटड क्यिहम से अयवा पह्श 
"फरिसी स्थान पर बा गए हाँ और ४० टिन क श्रस्टर वक्ता बाते हों परोद, गेंद 
और थुना सकता हे । कितर बंद क्ाय बह ह्िमा शिश्एुस बैंफ ये दारा ही कर 
चकता है। 

(४) मारत सें कम भें कम ? साख स्फये का क्रामस थे रिक्पुरू पैक से 
झंटलिग सरीटी और उई स्ट/लग ब॑पन का दाम भो रिज़ब बैंक कर सकता हैं! 

(8) रिप्त्र मैं 'बी! गा पराह्स न्थानाय शासन गम्पाशां एस्यूनिल 
लैचटा सथा डिह्ट्िफ्ट बोड़ इ्यादि), शिल्यूल बढ्नों थ्रा कय सहकारों भैसों को 
प्राल्याय राहरारी बंका को ऋण दे सकता ४ क्ियु इसे गब्रह्मार का ऋण झषिक 
से थ्विक ६० दिन क लिए दिया जा सहुता है। फ्िडु स्था काप (छा) 
या सिकपूरिरा (अचल समसति को छोड़ कर) का ज़मानत पर हा मिच सकता है। 
जो भा सिम्पूरियी ट्स्टी दिक्पूरिटां पं उस सिक्पूरियी के विद्द रिज्षप बैंक ऋण 
द सकता है। इसके अतिरिक्त प्रोना या चौंदा ग्रथया उम्र गिन्ा की जमानत 
पर भा ऋण दिया जा ऱता हे हरि जिई रिज्रय बैंक पराल या भुग् सकता है। 
किसा शिक्पूल बैंक अपया प्रावाय सहकारा बैंक के प्रामिगरा सोट पर मा सिरे 
बैंक ऋण दे सकता हे यदि बह वालप में व्यापरिक ब्यवह्ागों (020तरदएाओं 
व्रगाद्ाताका) के लिये जिया चावे | 

(६) रिक्षवं बैंक फेल्टीय तथा 'ए ब्ेछी के शा््चों को तान महीने से 
अधिक के लिए ऋण नहीं द॑ शक्‍ता। 

(७) रिज्षप बैंक यूनाइटेड किंगल्म को उन गिक्‍्यूरिटियों का सरीद बिक्री 
कर राकता हे जो क्लि स्कादने की तारौख से १० य्यों के आदर पक जावे | भारत 
खरकार या प्रान्तीय सरकार को किसी प्रकार को निक्पूरिटो, चादे उससे परने 
की '"यवधि कितेयी डा, क्‍यों न हो, रिज़िबर बैंक पराद या बेंच सकता है | 'बी' 
ओशी ऊे राज्यों अथत्रा स्थामीय शासन समस्याओं में से पेबल उनकी ही सिकक्‍पू: 
रिटौ रिजर्व बैंफ सरीद था बेंच सकता है मिसकी भारत सरकार बैंझ-मोडइ की 
सिप्शरिश पर स्रीकृति दे । २ जनवरी, २६४६ ने जो सशोधन रिजय डैंक एक्ट 
में लागू हुआ है उसके अनुसार अब रिज़र्व बैंक उन देशों को सिक्‍यपुरिटियों में 
भी झपना झुपया लगा सकता है जो प्रन्तर्राष्ट्रीय प्व्य कोष ये- सदस्य हैं। इन 
देशो में संगठन किये जाने दाले ब्यापारिक जिलों को मितको मियाद ६० दिन फे 


चंकिय व्यवस्पा आर्य 


- अन्दर पूर्ण शोती हो, रिज़वे नैंक खरीद, बेच और भुना सकता है। इन देशों के 
केद्धीय बैंकों में रिज बैंक रुपया भी जमा कर सकता है । 

(८) रि्षर्द बैंक अपनी पूँजी से अधिक ऋण नहीं ले सकता, और बह 
मी एक महीने से अधिक के लिए नहीं । ऋण केवल किसी शिए्वल बैंक से अयचा 
किसी विदेशी केन्द्रीय बैंक (2८ण7 899) से लिया जा सकता है । 

(६) कुछ द्शाओं में बैंक को सीघे झुले बाजार में ६० दिनके बिल झुताने 
राथा ३० दिन के लिए ऋण देने का अधिकार दे दिया गया है अर्थात्‌ वेक कुछ 
'दशा्रों में बिना किसी शिड्यल बैंक अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंक के हस्ताक्षरों 
के ही ऋण दे रुकता है या विलों को उुना सकता है | इसे वक की खुले बाज़ार 
की फिचा ((0एटा कटा (0छ८प्थ४०9) कहते हैं| 

बह व्यापार-क्ार्य ज्ञो कि चेक कर सकता:--(१) बैंक किसी 
ज्यापारिक तथा व्यावतासिक कार्य को नहीं कर सकता | अर्थात्‌ ब्यापार तेथा 
उ्यवसाय में दिलचत्सी महीं ले सकता और न शार्थिक सहायता दे सकता है। 

(२) बह अपने हिल्‍्सों या अन्य किसी चैंक था कम्पनी के हिस्सों को सहीं 
खरीद सकता और न उन हिस्सों की जमानत पर ऋण ही दे सकता #ै। 

(३) बह किसी अचल सम्पत्ति को रेहन रखकर ऋण नहीं दे सकता और 
“न अचल सम्पति को खरीद ही पकता ह। केवल अपने काम के लिए, जो भी 
ऊमारत इत्यादि की आवश्यकता हो उस अब्श्य खरोद सकता है। 

(४) बैंक अरक्षित ((778८८पा००) ऋण नही दे सकता | 

(५) ब्रह चुइती जमा (70८००आं५४ ) का चालू खात्ते ((प्रााद्का 

2५०८००7) पर कोई चूद नहीं दें सकता। 
(६) वह ऐसे बिलो को न काद सकता है और 
है कि जिनका मॉगने पर भुगतान से हो । 

ऊपर लिखे व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक को भारत के केखीय 

चेक ((:७79) 880) होने के साठे और कहुत से महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिए 

आए हैं | वे नीचे लिखे है । 
कागज्ी मुद्रा (039०7 ()घाए०४८५) को सिकालने का एकाधिकार-- 
'सिज्ि इक को कागजी मुद्रा निकालने का एक्ाधिकार आत्त है । रिफ़र्न 
बैंक की स्थापना के उपरान्त सरकार का कागज्ी सुद्रा निकालने का अधिकार 
समासत हो गया। रिजर्व बैंक के चोट कानती त्राह (7८83 जला) हैं और 
आरत-उरकार उनकी सारंठी करती है। सरत-सरकार ऊे पुराने नोट रिज़र्व 
ने ले लिए फिए उन्‍हें अपने नोटों के रूप से चलाया ! - जचवरी १६३८ में सबसे 








न स्वीकार ही कर सकता 











ह्रड भारताव अर्थणाख्र का स्परेखा 


बढ़ते रिजर्व बैंक के नोट निकाले साद। रिजय बक पर झपों नाढा को रफ्ों में 
बदलने का कानूमा उत्तरदा वित्त दे । रिज्ञतर बेर पाच रपये, दस सपय, पत्रांस रूस, 
सौ रुपये, पाच सो झुपये, श्रौर दस इक़ार झुपय के गोंट विडाल सकता है) 

कागण सुद्धा नितरालन का काग बंक का नोड विम्ण (६ किएल 
एक्रशध्यावा६) करता है। नोट विभाग ( कष्ट ए2एशआवगटा 9 को 
बैंकिंग विभाग ( विवाए 967४ 0पगाला। ) स॑ सब्या घृयक्‌ रवसा जाता 
है। मारत म यह विमातन अतायरयक या। यह रिभाजन बा झआाव इन्नलैद के 
आधार पा किया गया था। उल्तु न श्राव हुद्वलेंड म थद्ध विभारन इसलिए 
आवश्यक था क्यांकि वहाँ नाट विमाग म ह्वोन गला लास ता सरकार को जाता 
था और बैक्ग का लाम हिल्मदारों को मिचता था। डिन्द जब तक राष्ट्रीरस 
नदी हुआ था तय तक भा सारत से गो कानून द्वारा विघारित ( ४ प्रतिशत ) से 
आअधिक लाभ सगकार को मिलता था, दस कारण झद विभाजन झनावश्यक था। 
राष्ट्रोौकरण र बाद सो इस विमाजन वा का“ मद हां नहीं दे । इससे इ्वासि यह 
है कि वेंक का लेना देना का संख्या (83047८८ ५८८६ ) दो दककों स विम्क 
हो जाता है। 

जहा तक कागती सुद्रा का सुरक्षा ८ लिए सुरक्षित काप ( [८४८४८ ) 
रखने मा प्रश्न है रिहज्ृव बैंक ऐप्ट के अनुसार उूल नोटा का ४० प्रतिशत रघ्षित 
कोप सोन + सिक्‍व, सोने क पाटों श्रषवा स्टर्लित व रूप म होना चाहिए. और 
रोष रुपयों तथा सरकारी सिक्यृगिटिया सया स्दीऊत व्यापारिक पत्रों (.0.वजन 
9०0८०) + रूप में होता चाहिये। पर * जनवरा, १६४८ स॒ बैंक को उन देशों 
का भिक्यूरिटाज--जिनम तिल और नकद भी शामिल हे--मा रक्षित कोप में 
रखने का अधिकार हो गया है जो आगराशथ रुद्र'काप के सदस्य हैं। 

सपकार का बैंकिंग काय--नोट निड्ालने क अतिरिक्त रिजर्य बैंक सर- 
कार पे चैंकर का काय भा करता है । वइ सरकार का आर से सपये का भुगतात 
करता हे और सरकार का स्पया स्वाकार करता है। सगकार कौ पिदेशा देनी 
को चुफाना पइता है। सरकाट़ा रुपये को एक स्थान से टसरे स्थाल पर मेगा 
पढ़ता दे वेथा अन्य बैकिंग कार्य करने एकते हें । जब सरकार ऋण लेता है नो इन 
आएं का रिज़र्व बैड हो निहालता है कौर इडा उनका प्रवाघ करता है। केन्द्रीय 
तथा “र श्रेणी क राज्यों की सरझारों का नहझुद स्पया बैंक ८ पार ही विना यद 
के डिपाह़िद के रूप में रहता हे | बैंक को यह काय मुफ्त में नद्दा करने पड़ते 

रिजर्य बैंकका यहमी कार्य है क्लनि वह रुपय॑ को विनिमय-दर 
(-पक्णछ८ ऐ३।८७) को स्विर रक्‍से ] इसी उद्देश्य को लेकर रिज़र्व बैंक को 


चैंकिंग व्यवस्था घर 


कालून द्वारा बिवश कर दिया गया है कि वह अधिक से अधिक १ शि० ६३ «- 
पे० प्रसि रुपये के द्िसाव से स्टलिज्ञ खरीदेगा और कम से कम १ शि० रट्टे३ पे० 
एवि रूपये के द्विसाव से स्टर्लिड्ड वेंचेगा। | इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी 
के पास स्टलिज् है. और वह उसके रुपये करना चाहता है तो बह रिजर्व बैंक को 
ऊपर लिखी दर पर स्टरलिड्र बेंच सकता है। रिजर्व बैक को उसके स्टलिज्न खरीदने 
होंगे और यदि किसी व्यक्ति को स्टलिज्न कौ आवश्यकता है तो उपयुक्त दर पर 
स्टलिज्ञ खरीद सकता है। रिक्षर्त बैंक को उसे स्टर्लिह्ञ बेचने होंगे। इस बारे में 
एक मर्यादा यह है कि खरीदने और बेचते का सौदा दस हज़ार पौड से कम का 
नहीं होना चाहिप्प। जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप का सदस्य हो गया तो 
अग्रेल १६४७ में इस सम्बन्ध में चैंक के विधान मे चह संशोधन कर दिया गया 
कि रिज़र्व बैंक को विदेशी बिसिमय वेचना और खरीदना होगा और इस बारे में 
बेचने तथा खरीदते की दरेंतथा और शर्ते मारत-सरकार समय-समय पर 
उय करेगी | 

रिज़र्ब बैंक की अन्य विशेषनायें :--यह तो हम ऊपर ही कह आये है 
कि रिजर्य बैंक की पहली विशेषता यह है कि वह दो विभागों मे विभक्त है 
(१) नोट विभाग ( 589८ 0८987४००८०८ ) और दूसरा बैंकिंग चिमास 
( 90४98 9८७शापाटाएं ) । इन दोनों विभागों के सम्बन्ध में थ्राशें 
लिखेगे। श्स विशेषता के अत्तिरिक्त रिजर्व बैंक की नीचे लिखी विशेषतायें 
डल्लेखनीय हैं] 

(१) कृषि साख विभाग (#&87०एाप्फशा एट्वाई व्फशआा 
ग3९7)--रिज्षव बैंक ऐक्ट के अनुसार रिज़र्व बैंक को काधित रूप में एक कृषि साख 
विभाग स्थापित करना पडा है। इस विभाग के नीचे लिखे कार्य हैं:--कृषि साख के 
सम्बन्ध में खोज करने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर कृषि साख के सम्बन्ध 
में सल्लाह देने के लिए. कृषि सास्व के विश्षेपजों को नियुक्त करना | जब कभी भारत 
खरकार, प्रा सरकारों, प्रान्तीय सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों को कृषि साख 
के सम्बन्ध में कुछ परामर्श लेना होता हे तो वे रिजवे बैंक के कृषि साख विभाग, 
रिज़र्व चेक तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्धों को निर्धारित करता है और रिज़र्व 
बैंक क्री कृषि साख नीति ( &877८एप्ताछ (फटका एणा८५ ) को निर्धारित 
करता है। 

(२) रिज्षवें चेंक और इम्पीरियल वेंक का सस्वन्ध--रिज़र्व बैंक ने 
इम्पीरियल बैंक को अपना एक मात्र एजेंट ( 50८ 58८ ) बचा दिया दें। 
ररिज़बे बैंक ऐक्ट में इसका विधान दे। जो समस्द्षौता हुआ हे उसके अलुसार १४. 











न्४र६ आरतीय अ्रभेशान्न की स्परेसा 


चरणों फे लिए इस्प्रीरियल गैंक को एक मात्र एवेट बना दिया गया है। जहाँ-जराँ 
हसपीरियल वेग की जान हैं, और गिज्ञव रैंक का छा नहीं हैं, वहान्वहों इस्पोरिष्न 
बैंक रिजप बैंक के एजट रा काय करता दै । 
इस छेवा मे उपचक्य म रितर्ज बस इम्पारियल बैंक को सार्च १६४४ तक 
नी लिखे अनुसार कमीशन दता था। “४० करोड रुपये पक एक अधिशत वा 
भौलहवा भाग बथात सो रुपय पर णसऱ आए और २४० करोड़ रुपये के उपरात 
शप पर एक प्रतिशत का चत्तालवा भाग कुमाशन दिया जाता था अर्थाव मौ रपये 
थर दा दैसा । इम्पारियल मगैंक गिज्व बक के ए+ट ही देसियत से जितना सरकारा 
काम बरता है उस पर यह क्माशन दिया जाता है। ? अटैल १६४५ से हे२ माच 
3६७० नह 7 लिए कम्ताशन का नई हरें कायम का गई जित़फा आध( बक बी 
इस काम मे हान वाला यास्तविर रन था। ४. यध का इस अवधि फ उपर/्त 
पाच वर्षों के लिए. समभाता ६ ग्रा शरर का” भा पर पाच बष की खूचना देकर 
अममभौते का सग्र कर सकता ह यद्व भा रन समभोते में या । 
इस अविम्ति इस समकात का एक अंग यह भा था कि यदि इम्पीरियल 
जैक का जितना बअार्चे रिनय बड़ एक्ट के लागू ढाय पर खुना हुई थी, कम से कम 
उलनी ब्रार्थ खाले राणता इ ता पहले पाच वर्षों मं ६ लासा वार्विक और त॑मरे 
प्राच वर्षों भ ४ लहय थार्थिक रूपये रिज़र्दे बैंक दम्पारियल बैंक को देया । 
शिज्ष्य न बडा की डिप्राज्ञिट--निस बैंक का चुकता पूँजा (?3प ०ए 
(029६0 ) आर सरक्षित कांप ( रिट्डट्ा ७०४ ) पाच लाग्व उपये से अधिव' हो 
बढ़े रिक्तत्र बैंक 0म्ट का दूसरी शिक्ष्यूल भ गभ्मिलित क्या जा सकता है श्रधात्‌ 
शिक्षयल्ञ बैंक बन सकता इ | रिजय भैया झए्ा ((५८७७६) पर नियात्रणु स्थापित 
कर पके इस उद्देरय स प्रत्येक शिक्न्यल बेंक को अपना चालू नमा ( (+पाएटगा 
30८7णएश७ ) का पाच प्रतिशत और मुद्दता जमा ( ६८७ ॥0 909५७ ) का 
२ प्रतिशत छिज़ब बैक रे पा रखना ड्वाता दे । यदि कोइ शिक्ष्य लत बैक इस शर्ते 
को पूरा ४ कर तो उसको दंड दंना पड़ता है। निधारित प्रतिशत से जिस बैंक का 
रिज़र्य बैक करे पास कम कोप रहता है उसको कमी पर प्रचलित रिज़र्य बैंक रेट से 
श्रतिशत अधिक सूद देना पड़ता ६॥। और थब्रि शिड्प ल-बैंक श्रगला छेरा 
( 8८७४४ ) भेनने ऊ दिन तर उस समा वो पूरा न कर सके तो वैंक रेट से 
कमी पर पाँच प्रतिशत श्रधिक दुद देना द्वीता है । यदि उसके आगे लेसा सेजने 
के दिन तक यह उमा पूरी न हो तो रिज्षये वैंत प्रतिदिन ५०० रू० जुमाना कर 
“सकता है और उस नैंठ को श्रौर अधिक सनता से डिपाजिट लैने की मताह कर 
“सकता है | प्रत्येक शिव्य ल बैंक को प्रति सताइ रिज़व॑ बैंक को एक लेखा ((२८६पाग) 


द्वंकिस व्यवस्था च्श्छ 

जैजना पडदा है जिसमें नीचे लिखी दातों का उल्लेख रहता है। (१) बैंक की चालू 

जमा ( (:छापटशा ए७००कञ६ ) और मुदती लमा ( #ऋटप एटएफन्ना ) (रो 
पार कितने मूल्य के नोट है। (३) बैंक के पास कितते बय्ये और 







पर प्रतिदित ६१०० रु० 

रिजर्व छेक का लाभ आर राक्षन क्ोप :---रिक्र्त 
इस वात का उल्लेख कर दिया गया था कि रिजव बैक अपने हिंस्तेदारों 
अधिक से अधिक ४ सकता है, किन्तु खाम कितना घाटा जावेगा 
इसका निर्णय मारतन्सरकार करेंगी) आरन्भ में सरकार ने ३४६ प्रतिशत लाम 
चौंदने की अनुमति दे थी, £ से रिडर्च दै 
अठिशत लाभ बॉटता रहा । हिल्‍्सेदारों के बॉटने के उररान्त जो मी लाभ शेप 
रहता बह सरकार को दे दिया जाना धा। ऐलक्ट मे यह विधान था कि जब तक 
रक्ित फोप ( रि८४८०ए८ #एशत ) पूंजी के बरावर न हो जावे तब नक कम से 
क्रम ५.० लाख रुपया रक्षित कोप में प्रतिवर्ष रक्खा जावेगा | बदि लाम इनना से 
हो तो हि्सेदारों को बाँदने के उपरान्त जो भी लाभ शेप बचे उब रक्तित कोप में 
रुख दिया जाबे। जब रक्तित कोप पूंजी फे बरावर हो जाओ मो सारा शेप लाम 
सरकार को दे दिया जाव। ?६३६ के पूर्व ही रिजर्व बैंक का रक्चित कोप पॉच 
करोड़ उपये इो गया था अत्तएत्त उसके बाद हिस्सेदारों को लाम चॉटने के उपर्सत 
हैष लाभ सरकार को चला जाता था। १ जनवरी, १६४६ से रिज़कष वैंक का 
राष्ट्रीयरण हो जाने से बैंक का सारा खाम सरकार को ही मिलता दे क्योंकि 
अब वेंक के सब दिस्ने सरकार के पास आ राये 3 

रितर्बे चेक संशोधन एक्ट १६४१--नवंबर १६५४० से रिजर्व 
में छक चिल्न पेश 
अप्रेल, १६९५१ को संसद में पाल ही गया हे । इस संशोधन के फल स्वरूप स्क्स्प रिक़्र्ब 
_ के बारे में नीचे लिखे परिवर्तन होंगे: 
कृषि स॑ंधी बिल या ग्रामिसरी नोट जो बैंक देच, खरीद और भुता 
सकता है उनक्नी अवधि ६ सहीने से बढ़ाकर १५ महीने कर दी गई है 
जिन बिलों की मियाद १५७ महीने के अन्दर-अन्दर उमाप्त होती है उन्हें रिफ़र्य बैंक 
खरीद, वेच और चुना सकेगा । 

(२) सरकारी बैंकिंग कारोबार के संबंध में यह साफ कर दिया गया है 
च्क्कि पे श्रेणी के राज्यों का रिज़र्व बैंक उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे 
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अर्८ मसारराप हर शार वां सपरेया 


अचोी के रायों या । पर एक न धारा ”स झाशा की तह दा गर है हि फिी 
मी बा क्षण क रायस रमा ति ४ परी 3५ दि। उसा दैंझशा झा काम 
बर सकते ह दया पिंक हा का दगशाशा बश रफता है। पाया सयमौता इान 
पर सेंराद था सामने म्या तएया 

९) गिइदुल बैंक ता शिएा बक के सती र शारमेंटबेश छरा है डारो 
परशा परम ४ रुसपे पेब ऊ दिए शिश्य ूसंट द्वाग ६ उससे दा दिसे बाइ 
तक था । पर #'व वह पाये हित का सत्र टिया ३3 या है। ध्रार  शिप परि स्प तमे 
यह तपत ० रिस ता भा शा रत ई। अधात दुश्या कफ का स्टटमटदुप 
बा लिए भा सकता ह। इसके अआल्याण हक रार ॥ शानियायम्प में यवना 
हागा फ्ि सर्क”रा विम्यूरिटिय झार ट्रवशा बिच्ा हुाटि भ उाका कितसा छाया 
खगा एुप्ला ४। 

९९) फिट्शों फा खब्थारा का हितत बक दिस पर रत सपगा और दूसरी 
बैकग रब सबाएँ माकर पर झब ता वह एसा नहीं कर सझता भा | 

(३) 4+ पर रो बाशर ५ झा (श्र टिंी म'बैंट आपर्शन्ग ) के सदेध 
मा वग्रतिरध थ८् पदल्ल स कप ह। गय # आर दफा थई अधिडाए मी 
दिया गया ७ पी पद प्रावराप्राय बड़ा « हिस्सा प्लौर सिक(रिश्ियों मं रुपया 
लगा सर । 

रिजिन बैंड ओर द्र प बाचाए-(०ा०) ५.८0 रित्ये दंड का 
मुण्य काय दश + द्वित म साय ((ट्ता0 का पियर+ करना ४। इस कार्य 
को सत्र प्रशार फर सकने क लिय यह श्राउश्यकह ढ्िरिप्ञय कफ का साख 
((7००0) करसा 7प नद्रा (0 ४7८००) पए मा पूरा लि मभ्माए स्थापित ह्मजाब। 
यह पहल के अयाया म बता 7+ हैं कि गास पर निर्यात स्थापित क रख फ लिए 
सह जा एयक है करता था मुद्रा पर भ्त निययाय स्थापित क्िचा लावे, घर्योड़ि 
झुद्रा ज ग्रयार पर हा संग का दिवार होता है।रादि फ्थच करंसायां मुद्रा 
(एप्रापत्ा?]) प व्यपारिक काग्यार होता तय सो मझा पर नियनय स्थारि* 
मकर लग मात से सात ((7८०)0 बर “य सबूत नियत्रण +पित हो जाग ] परत 
चदि इस पिशाव चेस था पदादश (00 तू 9 छा पापीफ बत्यों म॑ बट 
अधिक प्रयाग छोता हे जे । हि याशरिक दसे स उपत देशा से श्रात कल हे 
इहा है; तव हयच्र उठा पर शिऋरण स्थावित उतने र सयाप (एफल्ताए पर नियधए 
क्पापित हाह। ह। सक्ता। क्योंकि फपन मुद्रा या करणय पर विदयए स्थारित्र हो 
ज्ञान स देंग का पमा या विपानित अथवा चैंज इब्य (सका. १६०४८) ) पर कोई 
प्रभाव रहीं पड़ेग्ग । अस्त , एस एस देश में नहीँ कि चऊ का स्यवद्दार अधिक होहटा 


चैंकिंग व्यवस्था अश्ह 





है, केत्रीय बेंक ((2८70 ठ609) को बैंकों की जमा या डिपाजिंट पर भी 
निवंत्रण स्थापित करता आवश्यक हो जाता है। अन्यथा वह अपने उद्देश्य में 
सफल' नहीं द्वो सकता । 

भारत में ऋय-शक्ति (?पाला25पाहु 7097) के दीन मुख्य रूप हैं। 
रुपये का सिक्का, कागज्जी मुद्रा अबोत्‌ करंसो नोट तथा बैंकों का जना या वेक 
डिपाडिट | इसमें उुपय्रे का सिका अधिक महत्वपूर्ण सहीं हे, उसका व्यवहार 
कम ही है, अतरवब सुसताव करने के चुझय साधन या तो करंतो नोट 
हूँ था वे वेक डिंयाज़िट ( जमा ) ह किन पर चेक काटे जा सकदे है | इनपे भी 
चेकों का हवा है| बद्मवि आज बह कहता कथ्िसि है कि भारत 
अलने ले चेकों कई चलन अधिक ह, फिर भी इतमे कोई संदेह 
लहीं कि छेकों का महत्व काफ़ो है और शीध्र ही चह सम्व झने बाला है जबकि 
भारत में मी चेको का चलन बडुत ऋदिक बढ जादेगा | 

यही कारण हे कि रिज़िये चैक को करेंसी पर प्रश निंत्रए स्थापित करने 
का अधिकार दे दिया गया है, अरधांत्‌ रिजर्च वेंक को कायजो छद्गा अथात्‌ करंसी 













































नोट निकालने का अधिकार प्रात है । रिजर्च बेंक को स्थापना के पूर्व करंती भोट 

निकालने का कार्य तो सरकार करती थी ओर कुछ सीमा तक साख (... 0॥0) 
५ 

का लियंत्रण इम्पीरिल बैंक के हाथ मे था। मारतीय हऋ्य बाजार को यह छुचलता 





थी जो कि रिज़र्त बैक को स्थापता के उपरान्त दूर हो गदे। रिजर्व बेक को काइूत 
डारा शिडपूल बैंकों फ्रे बैलेंस को रखने का झ विकार देदिया भया | इसकेशतिरिक्त 
रिज़र्व बैंक के पास सरकारी कोप ( #घापें$ ) भी रहना है तथा उत्तको सरकार 
का बैंकर होने का सी गौरव प्रत्त दे छुबियाओं से रिसर्च वेक को साख 
( (४९०)६ ) पर निग्यंत्नण स्थापित करने में बहुत रुविधा होती है। इस अ।वेकारों 
और सुविधाओं के अतिरिक्त रिजुव बैंक 
पडते पर लाबे जनना से ब्यवहार 
£८ के अनु 
आवश्यक 
सकता है। 




















शिद्‌्‌ खल बैक बा आतीय 
>ठए है) 














लाबेगा | चह् अज्ताधारण झकसरों पर ही काम से लत्य 
रिजर्व लेक ओर सास ऊा न्यित्रण--रिकर्य बे साख ( (८370 ) 
के सफल हुआ दे इसके निर्दब में एक कठियाई चई 





२० भारतीय अर्थशाश्र की रूपरेसा 


है कि यथपि रिज़र्व बैंक को स्थापित हुए, इतने वप हो गए कितु अमा तक उसकी 
सास नियञण शक्ति का परीत्षा होने का कमी श्रवसर यहा श्राया | क्योंकि जब 
से रिजन घक का स्थापना हुई हं तय सं ग्रभा तक द्व य-बाज्ञार म दब्य (१०7८५) 
का टोडा नहा पढ़ा, द्वब्य की बदुतायन हा रहां अवएव द्वब्य बाज़ार जो रिज़र्व 
बैंक का सहायता का कोइ आवश्यसता नहा पढ़ा | श्रतेएवं हम उग्ल मैदधानिक 

रूप से हा इस घात का जिदेचना कर सपते हैं कि रिज़र्य बज सास ( (व्ट्ठा। ) 
का नियाउण ररने से कहाँ तकः सफल द्वाग्रा! 

भारतीय £व्य बाज्ञार का उठ विशपतायें ऐसा हैं जो क़ि नव देशों मे 
नदीं पाई ज्ञाता ग्रार उनस यह सदह होगे लगता है कि जया रिज्षय बर चास्वव में 
साफ का नियतण करन म सफल होगा | पहयी विशपता ता यह है किंदपा 
'रिसल थक का सारताय ट्रम्य बाज़ार स अ्रत्वपिऊ प्रभाय है, किन्तु झैसा इम धो 
देखेंगे इग्पारियल वक्न क दस अत्यविक प्रभाय स॒रक्षय बेर का प्रभाव कम नहीं 
होता। इस्पीरियन बकू को भारतीय द्वाप बाजार ( [ताक 'ैणाहण 
&०70८६ ) गे विषणप परित्यिति ज कारप उास प निययण का यहाँ एक नइ 
पद्धति का श्ानिभाय हुण जा रिज़य बेर और द्रष्य बाजार + लिए लाभदायक 
सिद्ध हो सकता है। 

मारतीय अब्य बाजार वा दूसरा विशेषता है कि यहाँ टिनिमस पैंकों 
€ एक्सचेंज बैंसो ) का एक एसा प्रभायशली रामु्‌इ ६ कि जो घरि चाद ता रितव 
चैक का रास नांधि ( (+९७॥६ 70॥0 ) को असफल कर द्‌ सकता है, क्योंकि 
उनको ल दनद्व य वाजार म सीधा पटुच है | कतु अय जैसा राज॑मै-तक स्थिति है 
एक्सचेंत बैंसों का यद साइस नाग हो सकता ३ किय रितर्य बैंक की भारतीय 
(हितों का दृष्टि शो निधारिग नाति के विदद्ध काय ऊच्चे, ज्योंकि ऐशा करने से उनके 
विरुद्ध सरकार को काययाही फरमा पड़ सकता है। अस्त, एक्म्ैंव पे सथा रिजव 
चेंक म सपर्ष होने का सम्भावना सहा है। यो भा रिजय बेत़ तथा एक्सलज बेंसों 
का सघर्ष तभी सड्ढा दो सकता है कि जब रितव बैक साख को कम करने जा प्रयतव 
करें, किन्दु भारत का स्थिति यद है कि यहाँ सास का विस्तार र्सने का हां ख्धिक 
आवश्यकता है| 

छुछ पिद्ानों या यह गत है कि भारत नैसे देश में जहाँ हि द्रय-बावार 
असुगठित हे, रिजर्व बेंक का प्रमाव नहाँ पड़ सकता है। किन्तु सारत में तथा सन्‍्य 
देशों में जहाँ कि धन्प-बाजार सगठित नह है, वहां के अनुमय ने इस यह घतचा 
दिया हे कि ऐसा कोइ सम्मायना नहां है। अफ्रीका तया थास्ट्रेलिया म वहाँ के 
केद्रीय बैंकों ( (धाप्७ 8585 ) का व्व्य-बाजार पर पूरा >अंसाव पड़ता है। 


बैंकिंग व्यवस्था डर 





भारतीय द्ब्य-चाजार पर रिजब बैंक का प्रभाव इसी से श्ञात द्ोना दें कि 
'रिजुर्व बैंक की स्थापना के एर्व बाजार में जो मौसमी द्रव्य कय कमी पड़ती थी और 
चेंक की सूद की दर बहुन अधिक घटती-बढ़ती थी वह रिः की स्थापना के 


बाद दूर हो गई और वर्ष भर बैंक रेट एक समान रहती है 






बैंक की स्थापता के उपरास्त बैंक-रेंट कम हो गई, साथ ही 
कम हो गई । 
घूद की मिन्न दरें में भी कमी है नहीं आई वरव्‌ उनका आपसी झत्तर 
भी कम हो गया | इसका सम्मवतः एक फ़ारण रिजुवे बेंक की स्थापना है। 
पर क्रिंग पद्धति 
स्वरुप बेकिंग 
को इस देश में उन्नति हुई है। सर्व-साथारण का शिड्वूलवैंकों पर अधिक विश्वास 
बढ़ा है ओर उनके कारण देश में चेक का श्रषिक प्रचलन हुआ है । रिजर्व बैंक 
सरकार्र हुंडियों (]/९४४५7% 805) के बाजार का बचित्तार करने का प्रवत्न 
कर रष्ा है। भदि वह इसमें सफल हुआ तो रिजव बंक का व्यापारिक वैकों पर 
अधिकाधिक नियंत्रण स्थापित हो जावेगा | 
रिजर्य केक और इम्पीरियल ब*--चदह कहा जा सकता है कि इस्पी- 
रियल वैंक का भारतोय द्रब्य-बाजार में इतना अधिक प्रभाव होने से रिजर्व बेंक 
को गतिष्ठा को आयात पहुँच सकता है और उसके सफलतापूर्वक कार्य करने में 


हु 
१ 


में घटा-बढ़ी मी बहुत 


हट] 














बाधा उपस्थित हो सकतो दे । यदि इन दोनो महान प्रमावशाली संस्थाओं के 
परस्पर सम्बन्ध अच्छे न होते तब ऐसी मम्भावना हो रुकती थी, किन्तु भाग्यवश 
ऐसी कोई भी सम्भावना नहीं है। दो बैंकों के आपसी सम्बन्ध बदुत अच्छे हैं और और 


न 


दोनों ही अयने कर्तव्यों और कार्यों को भल्ते प्रकार रूमझते हं। सदि रिज़र्व 
बैक ग्रावश्यकता पढने पर साख ((:८०50) का निर्माण करता है तो इम्पीरियल 
डसका थोक व्यापारी (५४॥०0!८5४८ 0८827) बनकर उसे व्यापारिक 
चैक्नों को बेचता है और व्यापारिक चैक उसे जनना के हाथ बेचते हें। चद्मपिं 
शिड रिजर्व चेंक से सीवे ऋण ले सफते है, किस्त दो कारणों से वे 
इस्पीरियल बैंक के पास आर्थिक सहायता के लिये जाना अधिक पसन्द करते हैं | 
पहला कारण तो यह है कि इस्पीरिवल बैंक तथा व्यापारिक वैंकों का वहुत 
पुराना सम्बन्ध स्थापित है, द्वूसरे रिजर्व बैंक से ऋण तथा आर्थिक सहायता आस 
करने मे इम्पीरियल बैंक की अपेक्षा कठियाइयां अधिक है। इम्पीरिंयल बैक 

ऋण अथवा झाथिक सहायता देले में कानूती वन्‍्धनों से इतना अधिक जकड़ा 
सही है जितना कि रिज्॒र्द बैंक | यदि इस्पीरियल बैंक को, किसी व्यापारिक बैंक 











डरर मारतीय अर्थशात््र का रूपरेसा 


भी आयिक्र स्थिति यच्छा दे ऐसा पिश्वास हो जाव, तो व ऋण देगे में द्यधिक 
डदार हो सकता है! 
रिच बेड ओर दास्धार मार्नेटनन्थभा तक इमने रितर्ज वेंक का 
साठितनद्ष्य घातार पर किस प्रसार निउाण हो सकता है दसता उल्लेख 
किया । चहा नारा बाजारन्मार्ट का सम्पाप है यह स्पष्ट हैं कि गितव 
बैंव का उस पर रद प्रदक्त प्रमाव 7८ पड सकाण। तय तक रि देशी कार 
तथा साहुकार अपना ध्यापार पद्धति को नगें बदलत तव तक रिवय बैंक उनकी 
मोह सहायता न कर सकता और न + रितत पंत ५ सियनन्‍्भण स ही जरा सकते 
हैं। बिन्दु दसका यह गथ नहा है कक याट रसद वैसा के पास वाज़ास्ममाकेंट 
का शाप प्रनारिा करन जे प्आराउत्रा” नद्य है ता उद्द उस पर बिल्दुल 
प्रणव सही हाल सधथप | यट रुमा जानते हें कि दशां उफ्रों को थो कि बाज़ार 
मा्ट से कारवार करते ई पाराथिति स थियश हाकर इस्पारनल ने तथा 
च्यापार+ बैंरा स ऋण या ग्राथक सढायत्ा सता पड़ग्ा है। यअपने विचों 
का इन बता स हुनात हैं और स्वाज्ञत तसत्प् लिया का जमानय पर ऋण लेते 
हैं। चद्धा तर जा८ ग्रपन याचार का परिम्धातलों स विरश दोसर समठित दब्य 
बाजार स सद्दायता के लिए आना पह्ता है ये रुचव बैंक व प्रपत्वक्ष प्रमाव 
में आत हैं। इस, आतरिक पिछव दिनों म इम्पारियल छुटा रेट और 
बातार रेट मे तो समानता दृष्टिगाचर हाता है यद्ध इस बात को बलाता है कि 
दलों बातारों म स'वध चढ़ रहा है| “रुका परिग्याम यद्द हा रहा है कि रिजव॑ 
बैंक का प्रमाय बटता चा रहा है। 
स रत तिन्नप 7 उया >रडाय वे ((ल्याछ्णे छ भय.) साख 
(६। ९०0 का ना जय करन. लिए दा उपाय कम में लाता है| एक तो 
बद्चा दर (2! ८८ ७: 72८) का घता-बढा कर जद्ीय बैंक साख का नियन्‍््रण 
करता है, दूसर लले थातार में ययहार (कक धार (09-780००) 
करत । इस यहा रिउत बैक प सम्पध म इन दोनां ठगायों का उल्लेख करेंगे | 
७ प6 ४3२ ( 0। ८०एवा $९५८)--बच् दर पमाउशाला है प्रयता नहीं 
यह “जल उपज जल्ार (.८५८!) स ही नद्दा चना भा सकता बरन्‌ इसका निर्णय 
करने स इस यह झा दया चाहिये हि रितर्य बैंक का दृष्टि म कौन स व्यापारिक 
पत ((०म सात्यट | ]90[ ६ ) ननन ऊे तथा ऋण कः आधार स्यरूप स्वीकार 
क्यि वान ८ यो हैं और उन ब्थागारिक पता (एजक्टालाओं मिड) 
हा द्रव्य-चातार म॒ ज़्या मइच्य हैं । 


जहाँ तक कि बाग दर [( )500छग६ [२०७८ ) का ऋरन है, रिज्रब बैंक 


बैंकिंग ज्यच॒स्था घर३ 


की वह्या दर-जब से वह स्थापित हुआ हेः-तोन प्रतिशत रही है, इत कारण यह कह 
सकना कठिन है कि रिजव॑ बैंक की वद्मय दर कहा नक प्रभावशाली है। 
तक रिज़र्व बैंक को कुछ व्यापारिक पत्रों ((:0णापाटाटांवां ?4एथ४8) 
को भुनाने और उनके आ्राघार पर ऋण देने का अधिकार प्रास हे उसका हम 
दो दृष्टियों से अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो यह कि रिजर्व बैक इस अधिकार 
का उपयोंग साख का तियंत्रए करने के लिए कर सकता हैँ। दूसरे यह कि 
रिज़र्व बैंक व्यापारिक बैंकों कीआड़े समय में केवल उन्हीं व्यापारिक पत्रों 
(अर्थात्‌ विलों और सिद्यूरिटियों ) को आर्थिक सहायता 
कर सकता है। व्यापारिक वेंकों को आड़े समच में आर्थिक सहावता करने 
के सम्बन्ध में रिज़त बैंक ने अपनी सीति को स्पष्ट कर दिया है। वह इस 
प्रकार है :-- 

चद्यपि रिज़र्द बैंकऐक्ट के अनुसार रिज़र्द बैंक कुछ सिक्यूरिटियों 
€ जितके सम्बन्ध में पहले कह आये ई ) के विरुद्ध व्यापारिक बैंक को साख देकर 
खनको सहायता कर सकता है, किन्तु इसका अर्थ यह नदी है कि वह किसी मं 
चैंक को, जो स्वीकार योस्य व्यापारिक पत्र त्था सिक्‍्यूरिंटी दे सके उसे ऋण देसे 
या आफ्रिक सद्ययता करने पर विवश है। रिज़दे बैंक किसी भी वैक को आशिक 
सहायता देते समय इस बात का श्यान रक्लेगा कि उस बैक ने अपना रुपया 
ठीक जगह लगाया है भ्रथवा नहीं, अथवा वह आवश्यक़ता से अधिक सूद 
देकर तो डिपाजिट आकर्पित नहीं करता डे? क्‍या वह, ऊब बाजार मे सथेष्ट 
कोपू (0प7॥०8) होता दे नव भी रिज़र्च बैंक से खद्दायता चाइता है और 
क्या बह सट्ढे (५०८८पां४४ं०) के लिए: चास्र देता रहा है? कहने का तासय्य 
यह है कि रिजर्व बैंक किसी वैक की आर्थिक सहायता, स्पीकार योग्य विल था 
'सिक्‍यूरिटी लेकर, तभी करेगा जब उसे विश्वास होगा कि सहायता मॉगले वाले 
चैक ने वैकिग के सिद्धान्तों की अचहेलया नहीं कोई और उसकी श्लाथिक 
स्थिति अच्छी है। 

खुले बाजार व्यवद्गर ( 009८म )४व्वा:०६ (09छ/व४ं००५ )--बट्ठा 
दर को अधिक प्रभावशाली वनाने के उद्देश्य से रिज़र्ज वेक को खुले वाजीर के 
वज्यवद्यार करते का भी अधिकार दे दिया गया हैं। संक्षेप में खुले घाजार के 
व्यवहाएों से अर्थ यह है कि रिज़र्व वेंक सरकारों, सिक्तयूरिटियों को खरीद और 
चेंच कर व्यापारिक चैंक के नकद कोष ( (>850 ऊथोध०८५ ) में इद्धि चा क्रमी 
करता है और इस अकार वह व्यापारिक वैंकों को श्रप्रत्वक्ष ह्य से साख का 
अधिक मिर्मांण करने था साख को कम करने पर विवश करता है। रिजर्व बैंक 
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चैंकिंग व्ववत्था हर 


करेंगे। केनद्रीय बोर्ड का संगठन इस प्रकार का होगा :--- 

(अर ) एक गवर्नर तथा दो डिप्टी गबर्वर केन्द्रीय सरकार मियुक्त 
करेगी । 

(क् ) चार डावरेकटर चारों स्थानीय बोड़ों 
नीत करेगी । 

(ख ) ६ डायरेक्टर केन्द्रीय सरः 

(ग ) एक सरकारी कर्चारी सरकार मनोनीत करेगी 

त्वानीय वोड़ों नें प्रत्येक में पाँच डाइरेक्टरों की नियुक्ति पॉच 
बजाब अव चार साल के लिये ही होगी, जिन्ह केल्द्लीय सरकार नियुक्त 
स्थानीय बोई चार होंगे | 












जो कि वैंक के द्वित में हो । 

देश की वेंक्िंग व्यवस्था को रिज़र्व चेक से सहायता--प्रायः कई चहीं 
जानने वाले लोग यह झपत्ति उठाते है क्लि रिज्न्व वैंक की नीति दूसरे वैकों के बारे 
में सहानुभूति की नहीं रहती हे! जब शिड्यूल बैंक वा कोपरेडिय बैंकों को 
आवश्यकता होती है या थे किसी कठिनाई में होते हैँ तो बेक उनकी पूर्य सद्ायता 
नहीं करता । पर चास्तव में बैंक पर इस प्रकार का दोप लगाना ठीक नहीं है। 
पिछले दरू बषों मे रिजर्य बक ते शिड्यूल बैक्लों को डूबने से बचाने के लिये जो भी 
अथत्न चढ़ कर सकता था वराबर है । बैंक शिड्यूल बैकों या कोपरेटियव बेकों 
को द्रल्टी सिक्‍यूरिट्धियों के आधार पर ऋण दे सकता है। और जब जब ऐशसा 
अवसर आया है बक ने वराबर सहायता को दे । १६४८ में २१९२५ करोड और 
१६४६ में ३४७५ करोड़ रुपये इस प्रकार रिज़र्ब वेक ने शिड्यूल बंकों को एडर्वास 
क्र हृदय में ४२२ करोड़ और १६४६ में ६१६ 
एडवांस क्रिया गया था। 2६३७ 





































तंगी नहीं थी। उम्रश्नुक्त १० वर्षों भे कुल ४२४८ करोड़ ठपये रिज़्ब वेक ने 
सहायता के ढुप में दिये जिसमें २४०२ करोड़ केउल £६४६ में ही दिये गये ये | 
पर १६४८ और १६७६ में दपये की तंगी होने से वैंक ने काझो सहायता की | बैंक 
से अधिकांश सद्धाचता थोड़े समब के लिये द्वी ली गई है | ऐसी सह्यावता जो रुपये 
की मारी मांग को पूरा करने छे लिए ली गई है वहुत थोड़ी रही है ] आपत्ति के 
समय या कृषि सहायता के लिए दिये गए रुपयों पर रिज़र्व वेंक ब्वाज़ भी २५७ 








डर भारतीय शअ्र्थशात्ञ की रुपरेसा 


खुले बाजार म कस प्रसार का सिम्पूरिटिय ( प्रतिवति ) का सर्सद विद्यी छर 
सकता है उसरा एक्ट स उल्‍्लेस कर दिया गया है। 

अ ये उपाथ--ऊपर लगे दा मुख्य उपायों क अनिरित्त रित्रय बैंक झा 
जनता से साधा कारबार कर्न का भा प्रषिझार दें। फिल्ु इउ अधिकार का 
रिज़ब बैत विशप अवस्था म हा जाम में ला पका है। उनता स्राप्र अपने विों 
को रिजय वास बुना सकता श्रार स्वाज्ार घाग्प सिम्यूरिटा पर आधिक 
सद्दावता प्राप्त कर सफ़ता ह। इस ग्रायेगार क फल स्वचू्प रितर्ज बंका 
व्यापारिर बकरा पर बहुन ग्रविक प्रभाव स्थापत दवा गया है। याद स्यापरारिक 
बक रिजर्व पर ऊ द्वारा नियारत मात के एउचद श्राचरय #त टे तो रिजर्य 
बऊ उस ग्रविकार का उपयोग कर सत्ता है अतएय व्यापारिक चेक हा रिजव 
बेड का नाते ज ।परुझ् आ्राचरण करने का सभा साहउ हा मद हो सकता | 

अन्य >पाया म॒ साख का राशनिमस करना नथा सदस्य बैज़ो या शिड्यूल 
बैंगा तू विरुद्ध साथा ऊायवाह्या ऊरन सा इस ह्शम अधिक महच्य नहां है, क्याहि 
ब्यापारिक बक रिजय पैंक स प्रधिर ऋण नहां लत। पिशत्त ( एप्गालक ) 
का सउुक्त राप्य अमरिका मं खाप़ हा सिय्रत्तित ऊरन में सफ्लतापूतक उपयोग 
क्या गया है, सिल्ति मारत म इज अधिक उपयाग नहा हो सज्ता 3 रवाहि 
स्वापारिज बेंफ रिजवर्बरस अधिकतर ऋण नहां लते। हाँ, रित्रय बे का 
नैतिक प्रभाव अवश्य कारगर हवा सकता है। उस-तस रिज्ञव बैंक भारत के 
ध्यापारिक बैसो ऊ ग्रधिक सम्पर्क म आता जायगा बह श्पना नतिऊ प्रभाव उनके 
कारवार पर डालने मे सफल डांगा और व्यापारिक थक रिज़्ब बैंक को सास 
सम्ब था नाति को स्वत स्वाड़ार उर लगे) 

रिज्प पक का राष्ट्रीयस्रण- सु समय से भारतयप मे यह जिवाद 
चल रहा था कि रिज़्य बक का राष्ट्रयरूस्थ होना चाहिए अथवा नहीं। अन्त 
से सरकार न रिज््य बेऊ जे दा््अक़रण सत्र मिद्दान्त स्वातगार कर खिया ग्रौर 


है सितम्पर १६४८ यो रिज़य बैंक जा गष्टायरर्ण सम्यभा बिल पाउ होने पर यह 
दियुद समाप्त दो गया। 


१ जनयटी १६४६ स रिजय चंत मन नत्रान व्यावस्था हो गइ। भारत 
सरफ़ार ने रिजय यैंक फे सारे हिस्स ८१८ म्पये २० आना प्रति द्विस्मि ऊ द्विताब 
से पराद लिए ओर इस प्रसार रिज्व बऊ भारत सरकार जरा बैंक हो गया। 
हिस्ऐां के एघत म भारत सरकार ने ऊुछ तो नकद दिया और उुछ ३ ग्रतिशत 
ब्याज के ओमिसरा नोट दिये गये ! 


बैंक का स्ययस्था आर प्रवघ पहले हे डा माँवि केद्वाय तथा स्थानांव व 


बैंकिंग व्यवस्था ड्डर्७ 


“ऋपया जमा करते हें । 
पोस्ट आफिस सेविंग्स-बैंक में ग्रधिक से अधिक पांच हजार उपये जसा किये 
जा सकते हैं| पहले यह नियम था' कि एक वर्ष में कोई ७५० रण से अधिक 
जमा यही कर सकता था किन्तु अब यह वंधन हटा दिया गया है। कोई भी 
व्यक्ति ५ हजार रपये तक एक वार में जमा कर सकता दे । कम से कम दो रुपये 
जमा किये जा सकते हूं | साचग्स बंक मं अब दो सो रुपये से कम पर १॥ प्रतिशत 
और २०० उपये से ऊपर ₹ प्रतिशत सूद दिया जाता है। कोड भी व्यक्ति 
रुपया जमा कर सकता है) रुपया एक सस्ता में केवल एक बार निकाला जा 
सकता है। 
भारतवर्ष में पोस्ट आफिस सेविंस्स बैंक की स्थापना £पम्पर में हुई | तब से 
उसमें जमा करने वालों कौ संख्या तथा जमा क्रिया हुआ रुपया बराबर वढ़ता 
ही गया । पदले महायुद्ध के आरम्म होते पर ( १६१४-१५ ) अवश्य लोगों में 
घबराहट फैल गई और लोगों ने करोड़ो रुपया निकाल लिया, परन्तु शीघ्र दी 
लोगों में विश्वास फिर लीट आया और डिपाजिट बढ़ने लगीं। २६४०-३१ में 
आर्थिक मंदी के कारण जितना रुपया जमा हुआ उससे अधिक रुपया निक्राला 
गया किन्तु फिर डिपाजिट की बद्धि होने लगी। २१ मार्च १६३८ में ३७६ करोड 
जमा करने वाले थे ओर ७७४ करोड़ रुपये की डिपराजिट थी | जय दूसरा महायुद 
आरंभ हुआ और फ्रांस का पतन हो गया तो जनता मे फिर धवराइट फैली और 
लोगों में अपना वपया निकालना आरम्भ कर दिया, किन्तु शीघ्र दी लोगों में 
विश्वास लौट श्राया और ब्ियाजिटों में इंद्धि होने लगा | 
परोग्ठ आफिस सेपि्स बे से सुघार 
सम्मति थी कि अधिकतम जमा करने की सीसा पॉच दजार से बढ़ा कर दस 
रुपये कर देनी चाहिये। कुछ चुने हुए पोस्ट आफिसों में सेविंग्स चेक दिसाव से 
चेक द्वारा रुपया निकालने की सुविध[ प्रदान करना चाहिए और ऋमराः श्धिका- 
“घिक् पोत्ठ आफिसों में इस अक्रार को सुविधा दे देना चादिए। इसके 
अतिरिक्त सेविग्स वेंक ट्विखाव को संयुक्त नामों म॑ खोले जाने की सुविधा प्रदान 
नी जानी चाहिए । रुपया जम्ता करने बत्लो को यह झधिकार होना चादिए कि वे 
अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत कर दे कि ज्ञो उनकी झत्यु के उपरात्त उसका 
मालिक हो | इससे यह मेकट नही रटेगा कि सपया जमा करने चले का उच्तरा- 
पधिकारी अपने अधिकार को प्रमारित करे ! ऊपर लिखे सुधारों की आवश्यकना 
तो क्ेस्दीय बेकिंग जॉच कमेटी ने मी बतलाई किस्ठ हम चहाँ नौचे अन्य खुवारों 
ही ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समकते हैं-- 




















हर5 भारतीय अर्थराक्ष की रूपरेसा 


कम लेता है) १९६ और फोपशडिय पर्स को १२८ सद्ध पर मा रिज्नरे दैझ सशया 
खुड़नास फरता है । 

इपर अवाय रितर्य बक ने जाग होकर एक्ट मे मा १६५७ से यद शी 
पन फरया लिया ई ऊक्रिक्धिया समठ जा स्थिति मं बे जी इस बात फीपूरी 
ओआतादा रह प्र वह चा” जिस प्रगार ज्री सिफ्यूरिया | आधार पर रूपया एड- 
चास करत थ्रार ट्स्शा सि्द्रीदा छा वपने उस पर एस अ्रवउरों पर लागू ने 
बह | एक्सचात पर ऑय हछिया और अगिका लिखे का बे ने दसां आधार पर 
चचयता दा पर पढ़ थक ट्ृबर्न से नटा पाया का सका | 

वैश्य चर के बे सतत पता टसे का गसुशाइश--चबढड़ान हा एक उपाय यह 
है कि हग ने पठामसा की उगट जम 'बयस्या हो साहि उाम भाल उम्रा झटहझर 
उनका रताए र आधार पर गिजत्र वक्त सयया एडदास कराया ता उरु, जो कि 
काइत स खभर ह | स्थाक्ि रिजय 4 शिद्‌ल उझ्य का उलक दिम्राडप्रोमियरी 
नोट र आधा पर उस दवा मे पटवाख ४ पत्ता ई जड़ एसे प्रोमियर। नाठें पे 
ख़्य डाक्रूमह श्राप ट॒/इटल द गुढ़जा इ7) शादाम हरी रखद इस प्ररूश का 
डाक्यूमट का काम रू उड़ता $। रूएल उर्केग केमटा ने भा यह सिफारिश का है 
पक कद्ाय उरक्ार, राब का प्राफ़ार आर रिज़य थक मिलकर 'उयर हाउस 
डेबेलपमट बोर्ड बनाये जो ग्रागम पननि + लिय बेस थ्रादि का सदायता द 

उप्उक्त जिवर शत उढ स्पष्ट ई हि रिज़र्य बैंक ने देश का बिग व्यवस्था 
कौ यर्ना शक्ति भर सह्दायता का है। यगे भा यह एसा हा करेगा, इसम कोइ 
खत्म नहा है। 

६ परास्यक्रफिप, राय 
जनथा बिट फइड 








का तय फंड (,0७॥ (006७५) निधि, 
प्स्लक्लाकिस सेविंग्स उक-पात्यआकिस भा भारत में 
ओविंग्स बैंक का हारवार उग्ते है आर इत प्रकार व भा उ्ब बाज़ार र एक अंग 
ह | प्रोत्टप्ााफिस निम्निलिखित वरक्िसि कार्य करते हैं | व तर्पिग्स बैंक का काम 
करते हैं, कस सर्टिफि तट बेंचत ह, नेशनल सर्विग्स म्रटिकिस्ट देते हैं, खप्कारी 
फसिक्कूणिटियों की सराद ओर जिस हरत हैं तथा जावन दौसा करते हैं! 

सभा इंड परास्टयफिओों म, सब प्रोस्टआजिसा मर तथा बहुत से आच 
पोस्टप्राफिसों सर सेजिस्स बेक हा काम होगा है । इनका नुएय उद्दे श्व किसाना, 
मजररों सम सच्यम तेणी के लोगों मे मितब्ययित कग साउना जायग्रत करना 
ह। फिसि पोल्दआफ्सि सेविंगए बेंकों में अधिडाश सप्यम भेखी के दी व्यक्ति 
न्यपती घचत जसा ऊसते हैं॥ इसस कविकतर एउरकारी सवा आर उरकारए 
आकर्भचारी, चडील, डाक्टर, अध्यापक्र तथा अन्य पके वाले लोग हो अपना 


४२६ भारतीय अर्थशास्त्र सी रुपरेसा 


कम लेता है। २५६ और कोपरेंटिय बैरा को १३ यूद पर मी रिक्ञर्द बैंक स्पया 
एडधास करता है। 

इसके झलाया रित्य वक़ ने आग होपर एक्ट मे मा १६४७ में यद्व पंथों 

चत रवा तिया |ै हि क्‍क्सि सफ़्टया स्थितिम बैंक को इस बात का पूरी 
ओआज्ञाहा गह कि या जात जिस प्रकार का सिम्यूरिटा + आधार पर रुपया एड- 
चास काल यार ट्रस्टा सिम्मरिटा का उउने उस परम ऐसे ध्यवसरों पर लागून 
गएा। एक्सचेत ये आय हैडिया आर य्रत्ियों लि० का वर ते इसी आधार पर 
पहायता हा पर यह बीए ट्रबन से मय अचाया जा सता । 

कक्ष पे७ को सह यता हा +। गुशाइश--चढाने का एक उपाय थह 
है कि “श से गालासा की वेग” तगढ़ “बता हा ताकि उनमें माल जमा करारर 
उनकी रसाह + ग्राघार पर रितय मैर से सपया एडयास कराया जा से, जो कि 
कानून मे समय है। ्याक्रि रिज्ञेत या शिटउल बरयों वो उात टिंमाउप्रोमिकरी 
सो के आधार पर रस दशा से एड्याप् ई सकता है तय एगे ग्रोमिसरा लोटों के 
साथ 'डोफ़्यूमद ग्रॉय <इटल द गृडन! हा। गादाम की रसीद दस प्रकार का 
डॉवप्रमट सा काम दे सकता है। रुरत यर्रैंग उमटा ने भा थह सिफारिश भी है 
पक क्धीय सरकार, राज्य को सरमार आर रिजर्व वर मिलकर वियर हाउस 
डेपेलयमट बाड़ बनाये वो गोशम बनाने फे लिये बैंक आदि को सद्वायता दे | 

उप क्ष गियरण स थई स्पष्ट है फि रिज़र्स बैक ने देश की बैंकिय व्ययस्वा 
का अपना शक्ति मर सद्ायता की दे। आगे भा यह एंसा ही करेगा, इसमें कोई 
शका ना है । 

६ "सउश्रफफिप, का शैनय पड (080 00०») निधि; 
जथा चिट फ्ड प्रस्ल््याक्सि सेजिग्स त+-पोस्टश्रॉफ्सि भा भारत में 
सर्विंग्स बैंक का करार परते हैं य्ीए इस प्रसार दे भा हब्य बाज़ार फ एवं श्रंगं 
है। पास्टआफिस निम्निलिसित वक्गि क्ाय करत हैं। वे मेपिस्स बैंक का कॉम 
करते हैं, फैंस सरिफि 2 बेंचते हैँ, नेशनल्ल सेबिंग्स सटिफिलिट देते हें, सरकारी 
सिद्[रिटियों की सर गा पिक्रा उरते है तथा जावन थामा करते हैं । 

सभी देड पोस्टद्याफ्सिं मे, सब प्रोस्टआफिसों में सथा बहुंत से आच 
प्रोस्ट्राफ्सिं में उेविग्स बैंफ क्या काम होता है। इनका मरय उद्देश्य रिसारसीं, 
अचकगों तथा मध्यम भ्रेशां के लोगों म मितब्ययथिना की भायगा जात करनी 
डै। किउ पौस्टथाफ्सि सेविस्स बैंकों में अधिराश मध्यम श्रेणी के हो व्यति 
अपनी बचत जमा 7रवते हैं। दनमें प्रधिकतर सरकारी तथा बअर्दा- 
अमचारो, यक्रील, डाक्टर, अध्यापक तथा श्रय पेशे वाले लोग ही श्रपता 


चैँकिंस व्यवस्था डरे 


ऋुपया जमा करते हैं । 
पोस्ट अफिस सेविंग्स-बैंक में झधिक से ऋधिक पांच इजार रुपये जमा ढ्ियि 
जा सकते हैं | पहले यह निवम था कि एक बे सें कोई ७४० रु० से अधिक 
| जमा नहीं कर सकता था किन्ठु अब बह बंधन इंटा दिया गया दे। कोई हि 
व्यक्ति ५. हजार रुपये तक एक बार में जमा कर सकता है| कम से कम दो रुपये 
“जमा किये जा सकते हैं । सेविग्स बैंक में अब दो सौ रुपये से क्रम पर १॥ बनिशत 
और २०० रपये से ऊपर ₹ अतिशत सूद दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति 
रुपया जमा कर सकता है | रुपया एक सत्ताह में केबल एक बार लिकाला जा 
सकता है। दा 
भारतकर्ष में पोस्ट आफ़िस सेविंग्स बैंक की स्थापना ईंप्ई में हैं 
उसमें जमा करने वालों की संख्या तथा जमा किया हुआ रुपया चरावर बढ़ता 
ही यया । पहले महायुद्ध के क्रारम्भ होने पर ( १६३४-१५) अवश्य लगा के 
घबराहट फैल गई और लोगों ने करोड़ों रुपया निकाल लिया, पत्च शी हू 
लोगों में विश्वास फिर लौट आया और डिपाजिंट बढ़ने लगी हरे 
आिक मंदी के कारण जितना रुपया जमा हुआ उससे अधिक पा निकाला 
गया किन्तु फिर डिपाजिट की श्रद्धि होने लगी। ११ मार्च ई६है८ में ३७६ करोट 
जमा करने बाले थे और ७७४ करोड रुपये की डिपाजिंट थी | जब दूसरा महा दर 
आरंभ हुआ और फ्रांस का पतत हो गया तो जनता में फिर धवराहट फैली और 
लोगों ने अपना दपया निकालना आरम्म कर दिया, किन्ठ शी डी लोगों में 
विश्वास लीट आया और डिपाजिटों में इद्धि होने लगी | हक 
पोस्ट आफिस सेविंग्स चें 5 में खुधार--केल्द्रीय वैकिंग जॉच कमेटी को 
समाति थी कि अधिकतम जमा करने की सीमा पॉच हजार से बढ़ा कर देव ईंट 
रुपये कर देनी चाहिये। कुछ छुने हुए पोस्ट आफिसो में सेविंग्स चैक हिलाव से 
चेक द्वारा रूपया निकालने की छुविधा प्रदान करना चाहिए और ऋमशः ऋधिकी- 
बिक पोल्ड आफिसों में इस अकार को छुब्रिधा दे देना चाहिए। ईवई 
अतविर्क्ति सेकिंस बैंक हिलाव को संयुक्त तामो में खोलें जानें की छंदिया गत 
की जाती चाहिए । रुपया लमा करने वालों को यह अधिकार होना चादि कि में 
अपने उत्तराधिकारी को मनोनीद कर दें कि जो उसको छत्मु के उपरात्त डर 
मालिक हो । इससे बह भंसट नहीं रदेशा कि रूपया जमा करने वाते का उत्तरा- 
-विकारी अपने अधिकार को प्रमाशिन करें | ऊपर लिखे उबारों की ऋवरबक 
तो केन्द्रीय वैकिंग जॉच कमेटी ने भी बतलाई कित्त हम यहाँ नोचे झन्य खुबारों 
की ओर ध्यान दिलासा आदश्यक सममते हं-- 























ह्र्प भारतोय श्रयशात्न को सूपरेसा 


(/) डा पोस्ट आफिसा का समस्या बढ़ाद याएा चाहिए कि जहाँ सेदिंग् 
बैंक दिपाय सोला जा सके । यदि दए प्रगार +॒ फस्डय्राफ्सि सो परे ग़साई 
सर खाला ल्ामदाबऊ न दा ता उहाँ ये उ्ा खबाह मे दा बार सोले जाय। 

(४) स्कूच जे प्रव्यापता झा “न पास्‍्ट ग्रपकक्‍ला व चलान कर लिए उपयोय 
कया लाए। 

(६५) सम्राह मे काया सं कस दो यार रसपया शिजाजइन बा नुगिधा दा जावे 
और पहि सम्मत्र ह! ते ताग बार झपया निकाला ज्ञा सर। चेक द्वारा स्परा 
निकाला क्ञा सापध दना ग्राझवत ४ 

(४) हियाव [इन्ही मं श्रथया मा करा पाल ही इच्दानुसार ्रलाइ 
मापा मे "रूपया चाव । 


(४) साचागिक जन्दा म>तहाँ मतदूर रहत हा उदहा-दुद पोस्टआफिस 
सर्विस बैक एस स्थापित झिव खाये कि चरह्दीं पायन्‍्स बहू बा काम साउहात को 
ह्दो सकभ बार मसतदूर तथा झट दुकानटशर उउक उपयोग कर हे । 

यदि इस प्रजार पान्‍्ट आफिस साब्स बक म॑ आवरयक सुघार हो जाडे 
तो व सयसाधाराए मे मितयय्रिता का भाउना जाग्रत बर सफ़ते हैं और टनका 
अधिकाधिक उपयाग हा सकता है। श्रका उसहा काउयद्धति में झछ एस होपई 
कि मिसर कारण उसऊा श्रपिदओ उपयाग न हाता । 

पास्ट आक्सि केश सटि फरन तथा मशायल सपिग्स सटिफ्किंद -८ 
प्रथम मदायुद्ध (४६०८ ६) से पम्ड्शाफिया य क्‍्श उिकिसट निकालना 
आरम्भ ज़िय हैं। इन सटिफ्फिटा को न्मिलय का डह शय यह है. कि जनता में 
क्पया बचान का प्रेतरति बई | उश सोटजिट्टा मे ध्विजरू्वर रूच्यम श्रेणा के 
पराबर लाग तथा सरतारा आर प्रद्ध सरजारा कम्रयारा अ्र्ना वनन को लगते 
हैं। कारए यह ई कि इनम खूद्द प्रच्छा मिचता इ आर चालिस विन्तदुच नहीं 
है। मध्यम भ्रेणा प्र लाग प्विक्तर परस्टग्राफ्सि केश सर्टिफिक्टों तथा स्व 
प्रचालित नशनल उर्विर्त र्िक्स्टा मे हम अपना स्पया लगाते हैं। बई 
सटिफिक्ट पाँच वध प्‌ ह्वात ई आर काल ब्यन्ति १०,००० रूपय मे ऋषिक रू 
सर्टिफ्क्ट वीं रस सऊता । कर सर्टिफिस्ट २० रू०ू से लेकर * हवार रुपये तक 
क द्वात हैं। जब पाँच पर्प रे उपरा त स्रटिक्पिट ही यववि समास हो जाता 
है ज्ञो उसका जो रकम मिलता है उउम और उस स्टिफ्िस्ट के स्ादने में नो 
मुल्य देना पड़हा है उसका अन्तर हा दद होता है। इस पर दआाय-का नहां देना 
पड़ता | १६३६ के पूर्व समय समय पर सर्थिफ्किटों की कोमत में इस प्रकार 
परिवर्दन किया जाता रहा है कि यद कया दर घटतो गई) आरम्म में ६ प्रतिशत 


चैंकिय व्यवस्था अर 


सूद मिलता था किन्तु १६३६ से सूद की दर रहे प्रतिशत चक्र व्याज की दर से 
रह गई है। यह सर्टिफिकेट समय पूरा होने से पहले भी भुनाए्य जा सकते हैं, 
किन्तु खरीदने के एक वर्ष करे अन्दर धुनाने पर कोई सूद चही मिलता । दूसरे वर्ष 
से सद्ध की दर वढ़ती जाती है क्ननु पूरा सूद तभी मिलता है जब कि पॉच वर्ष 
समात हो जायें। 
सार्टिफिकेटों का आकर्षण खुद की दर के अनुसार कम होता या बढ़ता 
रहा है। दूसरे मदायुद्ध के पूर्व केश सर्टिफिकेटों का म्यम श्रेणी की जनता को 
बहुत आझकर्पण था, क्योंकि सूद अच्छा मिलता था और उस पर श्रातकर 
([)्र०णए४८- १४७) नहीं लिया ज्ञाता था। ३१ मार्च १६३६ को कैश सर्टिफिकेशों 
का मूल्य ६० करोड रपये था। ३१ मार्च १६४३ को केवल श४ करोड़ रुपये 
के कैश सर्टिफिकेट रह गए। इसका कारण यह था कि बहुत से लोग बुद्ध के 
कारण भयभीत हो गए कि कहीं रुपया छ्ूव न जावे | केन्द्रीय वैकिंग जॉच कमेंटी 
ने कैश सर्टिफिकेटों को अधिक शआकर्पक्र बताने के लिए इस वात की सिफारिश 
.की थी कि उ्त्येक व्यक्ति को जो कि सर्टिफिकिट खरीदे इस वात का अधिकार 
दिया जाबे कि धह अपने मरते पर घद रुपया क्रिसको मिले उसका नाम घोषित 
कर दे | धर 
नेशनल सेडिंग्स सर्टिफिकेद--नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट द्वितीय महायुद्ध 
के समय निकाले गए ये | थह वारह वर्षों के लिए. होते हें। सर्टिफिकेद खरीदने 
बाला उन्हें कमी भी शुना सकता है किन्तु पहले ३ वर्षों में कोई थूद नहीं मिलता 
और उसके उपरान्त क्रमशः झुद की दर वढ़ती जाती है। १२ वर्ष पूर्ण हो जाने पर 
आरम्म गें गाया हुआ रुपया ब्योडा हो जाता है। उठाइरण के लिए यदि कोई 
व्यक्ति १००० रुपया के कैश सर्टिफिकेट लेता है तो १२ वर्ष के उपरान्त उसको 
१४०० मिलेंगे। एक व्यक्ति २५ हजार रुपये से अधिक के नेशनल सेविंग्स सर्टि- 
पफिकरेट नहीं खरीद सकता | इन पर भी आय-कर नहीं लिया जाता। नेशनल 
सेविंग्ल सटिफिफेटों पर सूद की दर अच्छी दे तथा जोखिम बिलकुल नहीं है इस 
“कारण भध्वम श्रेणी का व्यक्ति उनको ओर अधिक आाकर्पित होता है। यदि 
खरीदने वाले को यह सुविधा दे दी जावे कि बह अपना उत्तराधिकारी घोमित कर 
सके जिसे उसकी मृत्यु के उपरान्त रुपया दिया जाबे तो यह और भी अधिक 
अचलित'डों सकते हैं | हे 
इन कार्यों के अधिरिक्त पोत्ट आफिस जनता के लिए सरकारी सिल्यूरि- 
पटियों (प्रतिभूति) को खरीदने और वेचने का काम भी करता दहै। इस कारय के 
लिए पोस्ट आफि & कोई फीस नही लेता । किन्ठ एक वर्ष में पोस्ट आफिस किसी 


३० सारताप अर्शशास्य या झूपरेगा 


एक पक्ति क लिए ४००० इ० स प्रव्विक्र का सित्यीठा नहा सरादिया । बौश भी 
ब्याव' चाह ता सफ्यूरिटा स्यय लखता है ब्रा हिटा अरद्धाउजट पनरत की 
मुरगा गे छझाड सकता है। उसका विम्यूरि_्टा का उुरुज्षित रखने के लिए पास 
आफिस उद्यु नहां लता । 

हुसफ अतिरिक बार ख कफ्स सरक ॥ कमाया स्पुनिन्पेलिटा, जिला 
बाट तथा एिवियय ला उ कप गारिया शा जाया बामा भा क्‍ग्ता इ। 

ऋण का | य ५ ०08 ९३. -छर' के हाय थगात का एक हशिव 
भहत्या है| यद टशा करा तथा हि्रा वाल बसा (] काश 58. 
8400. ).. बाय को सस्ता ह। भागत उद्रय प्राशम वर र्८द० उश्ड 
झासशथास मिव्रित प्र या बाल व्यापारिक पका का स्थापता हुट नये बंगाल ग देन 
घंका का दब (आओ | पहव ऋण काप्राक्ष्य ((, +।(0८८) ८६४ म स्थापित 
हुआ | इनकी रजिस्टा उम्बना एक्ट + छम्दगन ला है| यह '्रधिकतर बग'त्तिरयों 
द्वारा स्थापित किए गए ह आर व हा इनका सयालन कात हैं। इनका समस्या 
लगभग ००० ह तथा रचका प्रायशाल ।त ६ ० कराढ़ रुपय हैं। इकी 
उऊता 9 वा ((।09 ० ७७) बचत कस होता ह। बरत कम एस कराए 
शणह ह तिा उता प्रता ए्लखस अधिक हा। बह आधिकतर डिपातिटों 
पर निभर रहते € क्याकि व ऋण पत्र स्थाव व्विचर नद्वा गिकालने और जो 
नय ह उारा रक्षित काप (९ ५८०६८ । छा ) भा बहत कम ६) यह मध्यम 
श्रेणा रस ब्योक्िया स विपातिट लत है। यह एक यप से ७ वर्षों तर ७ तिए 
हलिपानिट लत ह ह्रार ४ स ८ घ्रातशत तक सूद दत है। अधिकतर तटियात्रिट 
४ बाय ह लिय हाता ह। 

बह वर प कायालयव सुगयत जममाटारा तथा उन क्खाना का जिनका भूमि 

पर अधिकार ह थूमि दघक रसकूर ऋण व्त है! एक प्रकार मे यह भूमि बषक 
बेंक (7.0 [070,.«0.९ 99 ), ) ह | "पउफ ओरीरिक्त यद जैपर रग्मर 
भा फ्रण दे दने €। परन्तु चह “यापार या घधों क लि चटत वस ऋण हत हैं । 
हाय सपदध्ध यापारम भा यपता स्पया रूगाप् ह। पुरानी क्यविरा 
मुरक्तित ऋण पर ६४ स १८ प्रतिराव सूत जया इ सलथा अरतित रण 
(ए४ >सत्याल्ते तेट00) पर इसने या अधिक यूल लिया चाता ६ | तक +उनिवाँ 
ता बन्‍त सूट लता ह। वह निया लिए तिर शाृाग्ति करो रे लिये दलाल 
रखता इ जोर थत्यविर गूल देना हैं। दपफ़ा शव ठाज यहाँ ई और व झपना 
रुपया बटत भाविम के ग्थ लगाता हैं। यहा कारण ई हरि अभी हाल ही फ सकट 
भ बुत स बगाला वर ट्वव गये क्यों+ि वस्युत व ऋण क्थालय हांज्ये! 





६533) 





आरम्म में यह पारस्परिक ऋण देने दाली संत्थाओं के रूप में काम करती थीं, किन्तु 
ऋमशः थे अद्ध वैकिंग संस्था वम गई | इस समय मद्रास शान ८ निषियाँ 
काम कर रही हैं| वे कम्पनी ऐक्ट के अन्वर्गर रजिस्टर क्री गई है| बे वा तो 
डिपाजिटे लेती हैं श्रथवा हिस्ठा पूजी के हूप ने मासिक किद्तो में रुपया स्वीकार 
करती हूँ जो कि निकाला जा सकता है | उसका झुख्य उद्देश्य सदस्यों 














की भावना जात्मत करना है, उनके पुराने ऋण को चुक्ान। तथा महाजन के चगुलल 
से निकालता तथा उनको उत्तम जमानत पर सभा कारबों के लिए ऋण देना ई। 







आकरषित करने पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योकि वे अधिकतर रुपया 


बब्स्ता 
पूँजी (500-००[४(४) के द्वारा प्रात करती हैं। निश्ियाँ शुद्ध की दर पर 
ऋण देती हैं । साधारणतः वे ६३ प्रतिशत पर सदल्यों को ऋण देती हैं, परन्तु 
समय पर न चुकाये जाने वाले ऋण पर थे अधिक छूद लेती हैं और उससे 
उनको खूब लाभ होता है। मदरास बैंकिंग कमेटो का कथन था कि अधिकतर 
लिधियों का संत्रालन और प्रवन्व बहुत अच्छा था । 





चिट-फंड--चिट-फंड थोड़े से लोगों का एक संगठन मात्र होता है जो 
एक दूत्तरे को दपया उधार देने तथा बचत की भावना को जाग्नत करने के लिए 
स्थापित किया जाता है | यद अधिकतर सदरास प्रान्‍्त में पाए जाते है । इनकी 
टीक-ठीक संख्या तो किसी को ज्ञात नहीं किल्‍्ठ॒ वह कई हजार होगे। इसका 
विधान इस प्रकार द्वोता है। कुछ लोग आपस में बह तय कर खेते ई कि वे 
एक सिश्चित रकम एक सिश्चिवत समय पर अपने सें स एक को दे दिया करेंगे। 
सदस्यों द्वारा पहली वार दिया हुआ रुपया चिट फंड को स्थापित चाल 
को उसकी त्वाओ के उपलक्त्ब में मिल जाता है। उपरान्त प्रत्वेक्त बार 
का रुपया था तो चारीवारी से प्रत्येक सद॒त्य को सिलता रहता हे अथवा 
ल्ाटरी डाल ली जाती हैं| उद्दाहरण के लिए. १०० आदमी एक चिद फंड 
स्थापित करते ईं और प्रत्येक प्रति मास दस रुपये फंड को दे देता है, तो पहले 
महीने का छपया तो जिट फंड के संस्यापक्र को मिल एर दूसरे महीने 
से १००० रु० था तो वारी-वारी से ब्त्देक सदस्य को निल्त रटेंगा या लाढरी 
डाल दी जावेगी | जिस सद्य को १००० र० मिल गया उसको तब तक दुबारा 
रूपया नहीं मिलन सकता जब तक थाकी सब सदस्यों को एक वार १००० ड०ण्न 
मिल जावे | इससे एक्र लाभ चह डोता हे कि यत्येक सदत्य को छुक मुश्त 

















"४३२ भारतोय अर्थशास्त्र की रूपरेसा 


१००० ७० मित्र जाते हें जपक्ति उसके लिए सम्मयत दतना स्पया एफ साथ 
इक्ड्टा करना उठिन हो चाता | किनदर क्‍्मासा चिट फट स्थापित ररने वाले 
भरावा दते हैं प्रोर वत्माता करते हें तथा अन्‍य सदस्यों ता रुपया मारा जाता 
ह | झ्रावश्यक्ता इस बात का ४ जि इनका प्रयाथ ठोऊ़ हो। उद्धीय बैंकिंग 
लाच क्मटा का मत था कि नधिरा तभी बिल फ़ल्य के ठाक ध्ययस्था हो, इसके 
लिय एफ कनन ला लिया लाने सर श्रावंगत उनका रकिस्द्रा हो! 

७ सारनाय सप शाय्य यूई श्र क्लियरिंग हाऊस ( (/ध्याए्एड 
वि०ए € १>क्िसा भा दश से तय ब्यायारिय दर्मो का स्पापना हो जाता है सो 
ल्विबरारण दृाठस का ओवत्यक्ता पड़ता ४ । बिला समाशायन णह ( विन्यरिंग 
हाउस ) के वाक़ग ययसाय का उन्नति एस स्थान पर ज्ञाफ़र रैक जाती है। 
फिदिया गे द्वाउस उ डाले थाल अनरा लभा या चहा खिलाना ध्यानश्यर नड्ा है। 
मक्षप में हम कह्ठ स्त है कि किशवारय श उस का रुगापना य चैक ऊ स्मचागियों 
वा एक टूसर से चैक तथा ”'फ्ट ३ थारलि का स्यया ययूल करने प॥ लिए बार-वार 
जाना व ह्ठा पलता, आर से इन पुत्रा के ”गतान & नकद ग्पया मे परना पड़ता 
है जिसमे मांग म॑स्प्या के लुट काने हा मर नहा रहता। इसका स्थापना से 
बैका का श्रत्ि चक्ण फाप ( ( । 9 84900८ ) नहा रखना पह़ता। स्लिब- 
रिंग हाउस का स्पापना से बेस कस नक्दा रखबर भा अपना काम चला सकने 
हैं। बह एक एसा लाम हई विसम पेंका कर कायनमता बता ह्ै। 

भारतवर्ष मनाये लिस् ल्थागापर स्वियरिय हाउस स्थापित हो चुके हैं 
और सफलताएवक याम कर रह है -जवम्बड कलकत्ता, जानपुर, देइहला, मद्रास, 
श्रागरा, इलटाबाद, अ्रह्मद्रावा", अखूवमर, कालायाठ, मोयम्ब:र, देहरादूत, 
जालघर, लयवढ़, लायलपुर, मटुरा सगलार, नाग्रपुर, पटना, शिमला तथा बग- 
सौर हिलुस्तान भ, तथा लाहीर, कर्रोचा, और गाउलपिंडी पाउिस्ताम मं 

ऊपर का ताजिफास स्पष्ट दवा जावा ४ कि भासतयप में ग्रमी ह्यिरिंग 
हाउपय जा सुउिधा बटन थाई ससस्‍थाना पर है। यह बैंकिंग व्ययसाय के लिए 
अनियाय ग्रवश्यकता द। आच अधिकाश बड़े राह म बयेए बस हैं परत्तु वहाँ 
कक्लियरिंग हाउस स्थारेत नहाँ हुए हैं। रिज्ञव बस को इस ओर शाम ध्यान देता 
चारिये । बनारस, मरठ, बरेला, जबलपुण, उंमशेददपुर, यूटत, प्रना जैसे व्यापारिक 
अगरों मं इतने अधिक वँक होते हुए मा क्तियरिंग हाउस से दोना शिी अकार 
औ उचित नहीं ऊद्दा छा सस्ता ! 

सदस्यता -अत्वेक स्थान का क्लियरिग शसोसियेसन एक स्कवनत्न सरचा 
होती है श्रांर उसरे अपये नियम होसे हैं। परत उच्च क्लियरिंग हाउस को छोड़ 


- बैंकिय ब्यवस्था ह$ 5. 


उकर अधिकांश स्थानों की क्लियरिंग एसोशियेशनों ने यह निवम वना दिया है कि 
जिस बैंक की चुकता पूंजी ( 79 एप ८थूओ(दां ) पांच लाख रुपये हो वही 
उसका सदस्य हो सकता है | कलकत्ता तथा कुछ अन्य क्लियरिंग हाउसों का नियम 
यह है कि.जिन वैंकों की चुकता प्रजी १० लाख रुपये हो वही उसके सदस्य हो 
सकते हैं | केवल यह शर्त पूरों हो जाने मात्र से ही कोई चैंक क्लियरिंग हाउस का 
सदस्य नहीं वन जाता । बैंक को क्लियरिंग द्ाउस के मंत्री को एक परर्थनापत्र देना 
पड़ता है जिसका प्रस्ताव और समर्थन क्लियर्रिंग हाउस के सदस्य द्टी कर सकते हैं । 
और जब तीस चौथाई सदस्य उस चबेंक के पक्ष में अपना मत दें तगी बह बैंक 
सदस्य वन सकता है | इस नियम का परिणाम यह हुआ कि जिन व्यापारिक केल्ठों 
म॑ एक्सचँज़ वेक का प्रभाव तथा बहुमत था वहाँ भारतीय बंका को सठ्स्य बनने 42 
बडी कठिनाई हुई । होना थह चाहिये कि उठस्वता के सियम तनिके सरल बना दिये 
जायं। जो भी शिड्यूल बैंक हों उन्हें क्लियरिंग हाउस का सदस्य स्वीकार कर 
लिया जावे । 
उप-सदस्थ--जो बैंक ऊपर की शर्तों को पूरा नहीं करते हैँ ग्र्धात्‌ जिनकी 
चुकता पूंजी १० लाख या ५ लाख से कम है और उनकी ब्रांच उस केन्द्र में हे 
जहाँ क्लियरिंग हाउस है तो वे उप-सदत्य बनने की प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे 
चैक्नों को एक प्रार्थनापन्न किसी सदस्प बैंक के द्वारा क्लिवर्रिंग एसोसियेशव हः 
मंत्री को देना होता है| जिस सदस्य बैंक के द्वारा प्रार्थनापत्र दिया जाता है उसे 
अवेशकर्ता बैंक ( 59णाष०णा फ्ेघणा: ) कहते हैँ। प्रवेशकर्ता बैंक ( 80807 
छ87४ ) को प्रार्थना करने वाले वेंक की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है तब बह उप- 
सदस्य बना लिया जाता है । 
प्रवन्ध--क्लियरिग दवउस का प्रवत्थ एक प्रवन्थकारिणी समिति करती है 
जिसमें एक सदस्य रिज़व॑ बैंक का ( यदि वहां रिज़र्व बैंक की बांच हो ) एक 
सदस्य इम्पीरियल बैंक का तथा एक्सचेज बैंक और मिश्रित पूजी बाले वैंकों 
( ]079५ $00८४६ ऐग्रौ८६ ) के निर्धारित प्रतिनिधि होते हैं | बम्वई और कल- 
कत्ता जैसे बड़े केल्रों के एक्सचेंज बैंकों का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व और 
अभाव है । 
निरीक्षक चैंक--( 80967एंअंप्ठ्ठ ठप: ) जहां रिज़र्व बैंक की ब्रांच 
है बह्मां तो रिजर्व बैंक ही क्लियरिंग हाउस के निरीक्षक बैंक का काम करता है, 
और जहा रिज़र्च बैंक को आंच नहीं होती वहाँ इम्पीरियल बैंक यह काम करता 
है। प्रत्येक सदस्य चैंक को निरीक्षक बैक के पास एक निश्चित रकम जमा करनी 
“पढ़ती है | कलकता और बम्बई को छोड़कर अन्य स्थानों पर दिन भर में केवल 
रद 


मारतौय अ्शात्म कौ रूपरेस्ा 


शक पार निष्कासन ( (0८७77 ) होता है किन्त बम्बई और कलकत्ता में दिन 
में दो बार मिकासन होता हे | अब हम नोचे कलकत्ता में निष्काउन 
(0८३ गाह्ठ) किस प्रकार होता हे उसका सक्तित विवरण देंगे | 
ऋल्लमत्ता क्कियिग द्वाउस-7कलकत्ता के सदस्य तया उप-सदस्य बैंकों 
के सब चेक, बिल, त्तया प्रलेखों (20एपाय्रट्य5) का निष्कासन (06आाएड्टो 
क्लियरिंग हाउस द्वारा दोता है। किसी उप सदस्य बैंक को यह अधिकार नहीं हे 
कि वह अपने चेक या बिल इत्यादि सादे क्लियरिंग हाउस को दे सम | उप-सदम्य 
के खेक शत्यादि उसके श्रवशक्त्ता बैंक (७७0०४३07 उे०७| ) के द्वारा शी 
'क्रियरिंग हाउस को दिप्रे जा सकते हैं| होता यह दे कि प्रतेशकत्ता बैक का 
प्रतिनिधि अपने बैंक + रजिस्टर म हां उपन्यदस्थ क चेक इत्यादि चढ़ा लेता है| 
प्रत्येक सदस्य बैंक को ज्ियरिंग झाउस मे एक प्रतिनिधि रखना पढ़ता है 
और उसे एक रज़िस्टर देना पढ़ता है जिसमें उन सब चेक़ों, बिलों और प्रलेखों 
4।20०५]्राटय/७७) को वह्द दज कर लेता है जो उसे अ्रन्व बैंकों से प्रास होते है, 
अथवा वह श्रन्य बैंकों को देता है | 
प्रत्येक सदस्य बैंऊ का प्रतिनिधि एक प्यक्र स्लिप पर उन सब चेक़ों, विर्चो 
और प्रलेखों ([)./00७॥८४।७) का ब्यौरा तथा सक्रम लिख लेता दैजो हि 
वह अझ्त्य सदस्य बैंकों को दता है और उस रक्षम को वह सदस्य बैंकों ये नाम 
रजिस्टर में लिख लेता हे। तदुपरात प्रत्येफ़ सइस्त बैंक का पगिनिधि दूसरे 
सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों को उन पर लिसे गये चेक़ों ग्रीर दिलों इत्यादि का 
बडल तथा उनके ब्यौरे को स्लिप दे देता है और चे अपने रजिस्टर म उतको 
दर्त कर लेने हैं। स्लिपों को बिलों, चेकों तथा प्रलेणो से मिलाकर प्रत्येक प्रतिनिधि 
अपने रजिस्टर के दोनों कालमों को जोड़ लेता है। इसमे उसे यह ज्ञात द्वो जाता 
हे कि उसको प्त्य सदस्य बैंकों को कुल कितना लेना है तथा उसके बैंक को 
आत सम किनना देना या लेसा हे। इतदा कर चुकने के उपरा-त वह रजिस्टर को 
क्लिपरिंग हाउस + निराक्षफ को सौंप दता है । 
यह तो इम पहले ही कह चुत हैं कि कलकसे मे श्रतिदिन दो साधारण 
निष्कासन (2९७77) दोते ईं परउु एक विराप निष्कासन साथकाल फो और 
होता है जिनम वापस किए हुव चेक, उिल तथा ग्रलेजों का निष्फासन ((>ल्थाग?) 
होता है और जिस बैंक क॑ चेक इत्यादि वापस कर दिये जाते हैं उसको इतनी 
रकम देना पड़ता है । 
कलकसते ग॒ जो बहुत से छोटे बैक हैं और जिहें क्लियरिंग द्वाउस का 
सदस्य होने का गौरव प्राप्त नहीं हे उड्दोने एक नई सम्धा को जन्म दिया है जिठे 


अंकिंग न्‍्यवस्था.. घर 


मैश्पालिटन-नैंकिंग एसोलियेशन कहते हैं | यह संस्था उन कैंकों के चेकों विलों 
' शा प्रतेखों के निष्कासन .((/८०४गह्ट) की व्यवस्था करती है। उसमें दिल में 
कैवल एक बार निप्कासन होता हे | 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हे कि भारत _में निप्कासन की व्यवत्या 
बहुत असंतोपजनक है और भविष्य में सभी केन्द्रों में क्लियरिंग इाऊसों को 
स्पापता होना आवश्यक है। यही नहीं क्लियरिंग हाऊस के सदत्य होने के लिये 
चो की शर्ते' रख दी गई है उन्हें मी नरम करने की ज़रूरत है। 

८- भारतीय द्रव्ब-त्राज र ([गरत87 जाए श/पल) मार्तीय 
ड्रत्यपाज्ञार के भिन्न व्थिगें मे घनिष्ठ सम्ग्न्ध का न होना:-- भारतीय द्रव्य- 
हाज़र को हम दो भागों में बाँट सकते हैं--पहला आधुनिक या केन्ट्रीय भाग 
कऋदलाता हे और दूरूरा देशी या भाजार भाग कहलाता है | रिंजद वैक ऑफ़ 
इस्डिया, इम्पीरियल वँक, मिश्रित पूँजी वाले बैंक तथा एक्सचेंज बैंक !विनिमय 
बैंक) आधुनिक था केन्द्रीय भाग के अन्तर्गत हैं और साहूकार, देशी वैंकर, ऋण 
कार्यालय, चिट फंड तथा निधी देशी या बाज़ार भाग के अन्तर्गत झाते है| सइ- 
कारों बैंकों ((:0-००८/७४४४८ 887:5) की स्थिति इन दोनों के बीस की है | 
भारतीय द्रव्य-बाज़ार के इन दोनों भागों में अपूर्ण सम्बन्ध है क्‍योंकि मारतीय 
बैंकिंग का संगठन अच्छा नहीं है और न एक दूसरे से वे अच्छी तरद सम्बद्ध दी 
हैं। १६१५. तक श्रर्थात्‌ रिज़र्व बैंक की स्थापना के पूर्व तो उनको आपम में 
मिलाने वाला कोई केन्द्रीय बैंक भी नहीं था । ठ्रव्य-वाजार का केन्द्रीय भाग सर- 
कार की स॒द्रा नीति (((छ70॥00४ ?0०॥८९) से बहुत अधिक प्रमाव्ित रहता 
है और उसके द्वारा सरकार बैंक रेट (97% !२७६८) पर भी प्रभाव डालती 
रही है। यही कारण दे कि भारतीय द्रव्यन्वाज्ञार दोष पूर्ण है और संसार के 
अन्य उन्नत द्वब्य-वाज़ारों की समता नहीं कर सकता | 

केन्द्रीय बैंक ((४८४॥#] छे870) के अभाव में १६३५ तक इम्पीरियल 
बैंक केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य करता था । व्यवहार में अन्य बैंक उसके पास 
अपनों नकदी रखते ये।| वह भारत-सरकार की सिक्‍्यूरिटियों पर व्यापारिक 
बैंकों को ऋण देता था। यय्र्रि बैंकों के लिए, यद् एक बडी सुविधा थी किन्द 
अधिक ऊँचा सूद लेने के कार व्याफारिक बैंकों के लिए उत्तका लाभ कम हो 

* नाता था। पहले भारत सरकार से और अब रिज़र्द बैंक से इम्पीरिंयल चैंक को 
नो विशेष सुविधाएँ मिली हुई हैं उनके कारण. मिश्रित एंजी वाले बैंक .]४०६ 
५ 5400४ 8275) उसे अपना अचुचित ग्रतिदन्द्ी ही मानते आये हैं न कि मित्र 
और सहायक | और इसी कारण मिश्रित पूँजीवाले मैंकों तथा इम्पीरियल:बैंक में 


अश्द सारतीय घर्भशास्त्र को स्परेखा 


कभी घनिष्ठ सम्बंध स्थापित नड्टों सका । 
मारतांय मिश्षित पजी दाले बक एक्सचेंत बैंकों (विनिमय बैंकों) को मा 
अपना प्रबल ॒प्रतिम्पर्दी और विगोघा मानते हैं, क्योंकि विनिमय बैंकों ये साधन 
बहत अधिक हैं, य कम सूद पर यथेप्ट डिपानिट प्रात कर लेते हं श्रौर वे बदर 
गा तया भीतरी व्यापारिक कल्द्ों म देश के अन्दरूमां व्यापार को सी इपिया 
लेना चाइत हैं । 
प्रान्ताय सहकारा बक([ शि०्माठटश (00-0फुटल20५८ फ्रेबा5 ) 
इम्पारियल बक ऊ पास थोड़ा सा चानू जया (ऐप्र/व्माए 0८ए०आ0 रखते ई 
और इम्पारियल बैंक उई नकद साख (0358 (उल्‍्त0 तथा ओवर डाफ्ट 
(अधिविफप) देता ई | सैन्द्रन सहकारी बैंक मां इस्पारियल बैंक या छुछ बढ़े 
मिश्रित ऐं जावाल बंका स चालू खाता (घाटा %९८८०७मा0) रुखते हैं, किन 
आ्रारम्सिक सहकारा समितियों केवल सहकारी बैंक से हवा सम्बंध रखता हैं, इस्पो 
स्यिल बैंक था मित्रित पूँजाबाले बेंसें से उनका को” मां सम्बन्घ नहीं होता । 
सहकारा बैंका ((.0-०|८४।७६८ 03॥/.«) का दशी बैंकरों तथा महा 
जनों और साहूकारा मे लनक भा सम्बभ नहीं होना। मिश्रित प्रजी वाले बैंकों 
की यह शिकायत है कि सइकादा बैंक भी उनसे प्रतिस्पर्दा करने लगे हैं। उसका 
कहना है क्लि महड्रारा बेंक वह कारबार भा करने लगे हैं जिसका सट्कारिता 
श्रान्दोलन से कोई सम्बंध नहां हे । उदाइरण हे लिए सहकारा वंकः चालू खाता 
((एफथ्या /८८०पा!). रखते हैं, म्पये जो एक स्थान स दूसरे स्थान को 
'मैचते हैं तथा विच्ों को खरांदते और झुनाते हैं । दशों बैंढर भा सहकारी वेंडों 
के विरु८ यही शिक्षायत करन हैं | 
देशा बेकरों थौर महाजना में अभिक पनिष्ठ सम्बंध नहीां रे । यह दोनों 
अधिकतर इम्पौरियल बैंक मं अपना पाता नहीं रखते | दम्पीरियल सैंक से तो 
देशा नैंकर अपने बिल था हुश्डिया सुना लेते हैं किल्दु रिज़ब बैंक से तो उनका 
तनक मी सम्बध नहीं हे । जब कारवार अ्रधिक होक है तो जिन देशां बैंकरों 
का नाम स्वीकृत सूचा पर होता हे उनको हुडियों को इम्पारियल बैंक या मिश्रित 
पूँजी वाले बैंक भुना देते हैं या दो देशा बेक्रों के दस्ताक्षरों सहित अामियरां 
नोट पर ऋण दे देते हूं । इछ प्रकार दंशौ बैंकरों का दटुत थोड़े समय के नि 
इग्पीरियल बैंक या मिश्रित पूँ जीवाले बैंका से सम्बंध स्थापित होना है। सह भो 
“सब देशा बैंकरों का सम्बंध उनसे स्थापित नहीं होता। केवल स्वाइत देशी 
“बैकरों को हा यह सुविधा दो जातांहे और उनके लिए भी अधिक से अधिक 
कितने मूल्य की हु/डियाँ मुनाई जा सकतो हैं यह निश्चित करे दिया जाता है। 


बैंकिंग व्यवस्था हरे 


दब्य-बाज़ारों में सूद की दर--संसार के सभी उन्नतिशील राष्ट्रों में लम्बे 
समय के लिए लगाये हुए. रुपये पर थोड़े समय के लिए लगाये हुए चपये से अधिक 
सूद मिलता है। उदाहरण के लिए इंगलैंड अथवा संयुक्तराज्य अमेरिका में सर- 
करी ऋण तथा प्रथम ओणो की कम्पनियों के डिवेचरों (ऋण पत्र) पर जो सूद 
मिलता है. बह तीन महीने के विलों पर दिये जाने वाले खूद से अधिक होता है! 
किन्तु मायतवर्ध में इसका उलटा रहा है। उन्नीसवीं शताब्दो की पिछली ३० वर्षों 
में थोड़े समय की सूद की दर लम्बे समय की सूद की दर से एक प्रतिशत अधिक 
थी, किन्त वोसवों शताब्दी के आरम्भ में और विशेषकर पहले मह्युद्ध के उपरान्त 
थोड़े समय की सूद की दर तथा लम्बे समय के सूद की दर का यह भेद कम हो 
गया है। इलका मुख्य कारण यह दे कि थोड़े समय के लिए सबसे अधिक ऋण 
खेती के धन्वे फे लिए. आवश्यक होता है और खेती का घ॑न्धा इस वेश में अत्यन्त 
पिछड़ा और अजंगठित हे । अतएव जो भी ऋण किसानों को दिया जाता है 
बहुधा वह वसूल जल्दी नहीं होता, उसकी अवधि बढ़ानी ही पड़तो है, झतएव घह 
लम्बे समय के लिए. दी ऋण वन जाता है | और खेती के धन्वे को दिये जाने वाले 
ऋण के हूब जाने का बहुत मय रहता है जबकि सरकारी ऋश में लम्बे समय के 
लिए रुपया लगाने में इस प्रकार की कोई जोखिम नहीं रहती | बही कारण है कि 
इस ग्रकार के थोड़े समय के वास्ते लिए हुए ऋण पर सूद बहुत अधिक लिया जाता 
रहा है | किसासों से अधिक सूद मिलने के कारण गांवों में थोड़े समय के लिए. जब 
सूद की दर ऊँची रहती है तो उसका प्रभाव संगठित द्रब्य-वाज़ार पर मी बिता पड़े 
लहीं रहता | यही कारण है कि मारतीय ऋ्व-बाज़ार में थोड़े समय की दर अधिक 
समय के लिए लगाये हुए रुपये पर मिलने वाले सूद की दर से ऊँची रही है | यहाँ 
एक बात और ध्यान में रखने को है। यहां कम्पनियों के डिबेंचर इत्यादि तो 
अधिक प्रचलित है नही, केवल भारत सरकार के लम्बे समय के लिए हुए ऋण पर 
मिलने वाले घृद की दर से दी हम तुलमा कर सकते है | किन्तु वास्तव में भारत- 
सरकार के ऋण पर मिलने वाले खद को इम लम्बे समय को दर नहीं कह सकते, 
क्योंकि सरकारी ऋण श्रर्थात्‌ सरकारी सिक्‍यूरिटी अत्येक समय बँची जा सकती 
है| उनके लिये सदैव बाज़ार में मॉग रहती है । फिर भी यद्द तो मानना डी होगा 
कि भारत में थोड़े समय के लिए, लिए जाने वाले ऋण पर सूद की दर ऊँची रही है 
और उसके कारणों के सम्बन्ध में हमने ऊपर लिखा है। इसके विपरीत भारतवर्ष 
में जो विदेशी पूँज्ी आई वह लम्बे समय के लिये लगाई गई। विदेशी पूं जी- 
पतियों ने भारत में अपनी पुजी को अधिक लम्बे समय के लिए. लगाना पसन्द 
किया क्‍योंकि यहाँ लम्बे समय क्रे लिए रेलों, घंघों, तथा सरकारी ऋण में लगाई 


अ्दद आरताय अ्शास्त्र को रूस्टेल्य 


लाने वाला पूजा अधिक सुरक्षित थी, परल्ु योड़े समय के लिए सेन के बे जे 
खगने वाली पूजा को बदुत चोखिम उठानो पढ़ते थी। यहा कास्य या डि सम्दे 
समय + लिए विदेशा पूँ जा कम यूद पर प्रत दा सकती था। किल्तु वश विदेश 
पूँली अधिक पृ” मिलते पर झा थाडे समय फे ऋप के रूप में गाषों के लिये बह 
नहीँ था। 
मारतत्प से उ्र १८% २-६२ ५, २६२१ “+, म और १२६६-३० में हो 
एसा खरवस” ऋाणा तब घाद समझा का पुर छा दर ( 5907(-टहाएउ वाटर! 
ए/९ » झधिक लाव समय का खुद का ( [0702 ला 7८ ) दर से नौचे 
गिर गत | १८६+२ में योड़ समर की उइ का दर के गिरने का कार यह था 
कि रुपये का परिनिमय दर ( £९८।97६८ 730०५ ) क्र गिरने से देश में चाँदौ 
का आ्राबात ([79075) बुत झ्षिऋ दुब्र। इसका प्रग्रिम यह शुआा कि गैंकों 
छे पाए घ्यादययकला स बुत ऋषिऊ पकेटा ( (७) ) इकट्ठा हो गई इस कारण 
कम समय का खूद का दर न'च पिर गड़े। १६२३ २२ में थोड़े समय के खुद को 
दर के लाचे ग्रिरत क्र आारए” यह या कि भरकर नें लड़ के सर्चे को चलाने के 
जलिव अन्धाधुध कागज बुद्टा (2१967 (.0०७८7०%) छाप दो थी। इस कारण 
योड़ स्मब का य्‌द का दर लाचे गिर गई । उधर सरकार नें बदृत मे शुद्ध ऋण 
दिकाल कर जनता का बचत का सह्ाइ के लिए स्वीज कर लम्बे समय की सूद को 
डर को ऊँचा कर दिया। और” ?६ ६-३० में जो य'द्रे रुूम॒द की छद को दर रूम्दे 
समय का सूद की दर का तुज्ना में गिर सई उसका कारण यह महान आर्पिद 
मन्‍्दी ( :९००४०ग८ ए८क्ञा्छाए् ) थी जो २६६६ में आई! 
बैंड डिपातिदा पर सूद की दुर--ड्रिगजिटों पर सूद का दर निरारि् 
करते समय बेंकों को दो बातों का ध्य'न रखना पढ़ता है। एक तो यश किये 
कितना कोष आकर्षित करता क्षाहव हैं शौर ह्िन्‍का कोष लाभदायक डसे डे 
सूगा सकते हैं | इस दश्िकोय मे बैंक चालू जमा (0०शाप्मः 0८००४) कर 
दुद नहीं दे सकठे क्योंकि चालू खात ( एपशा८्गत/ $८८०पता ) म रझपया छमा 
करने बाले लोग सुविधा ही दृष्टि सहा चालू लाना रखत हैं न छि रद पाने के 
लिए. । खुद प्रास करने क लिये जो रुपया उनका श्रादइपकताओं से ऋषिक दे 
बह मुदता सना (£&८्प 70०708७: ) में कमा डिया बाठा है। अस्त, गयि 
चालू जमा पर थोड़ा खूद दे मो दिया जावेदों भो चप्मू जया ( (प्रच्टणा 
0८7०9७ ) अधिक नहीं बढ जादेंगा। ड्िन्तु बालयू उम्गा पर सुद देने का डेंकों 
पर बुद्ध प्रमाव पड़ता है | उ्दें अधिक दुद कमाने के सिए रूये को फहों ने 
$डों छगना हां पडव5ा है, फिर चाई इुछ्ठ घोझिम हो क्यों न उठानो एड़े / इछका 


ईकिंग न्यवस्पा है धर 


बरिणाम घुरा होता है। यही कारण दे कि ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका 
में चालू खाते पर सूद नह दिया जाता। किन्तु भारतवर्ष में इम्पीरियल चैंक को 
छोड़कर सभी बैंक चालू खाते पर सूद देते हैं| १६३० तक भारतीय व्यापारिक 
झऔँक चालू खाते पर २४ प्रतिशत तक खुद देते ये, किन्द्र यही उसकी निर्बलता थी | 
क्योंकि भारत में प्रथम श्रेणी के बिलों तथा याचना द्वब्य ( (5 छाणा८ए ) 
का वाज़ार अभी निर्मित नहीं हुआ ह इस कारण दैंकों को जिस लेनी (855८६) 
में अपना रुपया लगाना पड़ता दे वह शौत्र द्वी नकदी में परिणत नहीं की जा 
जकती | परन्दु क्रमशः भारतीय वैंकों ने चाल्नू जमा पर सूद की दर को कम करना 
आरम्भ कर दिया १६२१ में वे १ प्रतिशत खुद देते थे बाद को घटाकर उन्होंने 
चालू खाते पर 3 प्रतिशत यूद कर दिया और दूसरे संसार व्यापी महालुद्ध के 
समय जचकि देश में रुपये की बहुतायत थी उन्होंने चुद घटाकर हे प्रतिशत कर 
दिया | आशा है कि भारतवर्ष में मी बैंक चालू जमा कर खुद देना बन्द कर देंगे। 
मुद्दती जमा ( 775८० 0८9०५६ ) पर सूद की दर--सुदृती जमा पर 
बैंक ओो सूद देते हँ उस पर दी सुद्दती जमा का अधिक होना या कम होता निर्मर 
रहता दे । यदि सूद अधिक दिया जाता हैं तो मुद्ती जमा अधिक श्ाती है 
और यदि सूद की दर कमर कर दी जाती है तो मुद्ती जमा घट जाती दै। क्योंकि 
मुछूती जमा वह्यी करता है जिसे उस रुपये की कुछ समय के लिए. आवश्यकता 
नहीं होती था वह उस पर सूद कमाना चाहता द। यदि मुदृती जमा पर यूद 
खहुल्न कम हो जावे तो मुद्दती जमा चालू जमा में परिणत हो सकती हे, क्योंकि 
अदि मुद्दती जमा पर खझद बहुत कम हो जावेगा तो लोग अपने रुपये को उस पर 
लम्बे समय के लिये अटकाये रहना पसन्द नहीं करेंगे | इसके अतिरिक्त बैंक मुद्दती 
जमा पर सूद की दर निर्धारित करते समय यह भी देख लेते हूँ कि वे अपने 
आइकों से कितना दूद्ध ले सकते हई। अस्त॒; मुद्ती जमा पर सूद की दर दो बातों 
घर निर्मेर रहती हे-। एक तो इस बात पर कि अन्य सिक्‍्यूरिटियों में रुपया 
ज्ञगाने पर कितना घूद मिल सकता हे, दूसरे द्रव्य-्वाज़ार में थोड़े समच के लिये 
ऋण देने में कितना सूद मिल सकता है | जहां तक रुपया जमा करने वाले का 
अश्न है उसके ल्लिए. बैंक में रपया जमा करने के अतिरिक्त दूसरा सीधा रास्ता 
यह ई कि वह भारत-सरकार की सिक्‍्यूरिटो में अपना रुपया लगा दे | अस्त; 
अरकार अपने ऋण जिस सूद की दर पर निकालती है उसका मुद्दती जमा पर 
अहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चथपि दोकों में बहुत सेद मी हे। भारतवर्ष में 
अधिकतर मुददत्ती जमा ६ महीने या उससे अधिक समय के लिए. ली जाती ई 
अधिकर्यश डिपाजिट एक भरष के लिये “होती हैँ | वम्बई, कल्नकचा जैसे बड़े के 


रन भारतीय अर्पेशाछ का रूपरेला 


६ महीरे से कम की भी मुददता डिप्ाज्ञिट ले ला जातो हैं। 

ैक दिये हुए क्या पर शितना यूद होंगे यह श्रन्य दंशों में-जर्ाँ हृस्प- 
बाज़ार पूर्ण रूप स संगठित हे-बैर रेट ( ठिक्। 736 ) पर निर्मर रहता दे । 
यदि फ्ल्टोव बैंक ( (.८मधतों 3 0. ) का यूद की दर, दिस पर बह अन्य 
भूका को कत दता है, ऊँटा हो तानो दे ता थस्य बैंड भा श्रपन काददारों से और 
ऊँचा दर स सूद लेत हैं श्रीर यदि कद्भाय बस मरी खूद की दर घहती है ता 
श्म्प पेड भा कत पर यूद की दर घटा ही हैं। श्त्व बक जब किया तो ऋण 
देते हैं ता जो उस समय जेश्ॉय बज ( ( ल्यएणों ठगी ) का सूद को दर 
( 379, 7१7९ ) होता है उसस एक निश्चित पा सदी अधिक यूद लेते ई 
उन द्वेशों में यह बक़ सुदता जमा पर जा यूद दते हें बह उृद्ध तिर्चित प्रतिशत 
पक रंटों सकम हीता है। इस प्रतार डा देशों मे जद द्यन्बाह्वार संगठित 
$ वहा मुद्दता जमा पर दिये जाने याले सथा फल पर लिए जाने वाले यू की 
दर वहा य पैडाय बैंक ( 0७0४7 छ36|, ) का बैंक सट पर निर्भर रहती ऐे 
और उससे सम्बंधित होता ६ । 

पिल्तु भारतरर्प स रियति दूर हा है। यहाँ घद का दर का फीड नियम 
नहीं है। प्रत्येर स्थान और प्रत्येक देकर का यूद का दर भिय होती है! उदा- 
इरण मे लिए यदि क़िसि स्थान पर सेबल एफ हा वैंक है नो बड़ शअ्रपो 
एकामिकार का पूरा लाम उाता हे छौर वधिर यूद लेता हे , और थादि कोई 
दूसरा बैंक बहाँ श्रपना बच खाल देता है प्रो गद का दर गरिए जाती है। यह 
हीं कि भिन मिन्न स्थानों मं यूट था दर भिन्न होता है, अत्येक मैं का कार्वार 
भी बटुत भिन्न होता हे इस कारण उनका खूद भी दर मे बदत श्रपिर मिनता 
पाई जाती है! मारतरर्ष से उछ वैंक ऐसे हैं जो का पर बदत उचित यू लैते हैं। 
फिर भा थ यथेष्ट लाम फ्माते हैं । किन्तु यदि दूसरे बैंक उसा यूद की दर पर पऋण 
दें तो उाहें बहुत घाटा सइन वरना पड़े। भारतवर्ष म बैंकों की खुद की दर में 
दुगुने से श्धिक का अ्रतर पाया जाता है। सद्देउ स इम कह सकते हैं कि सारतयपे 
में बैंकों का यूद का दर में बटुत मिन्तता पाई जाती है ! 

भारत जैसे विराल देशम जहाँ श्रमा उद्योग घपों का पुगे तरद से 
विस्तार नह हुआ हे ओर जदाँ द्रब्यचाज़ार आमी पूर्ण रूप स ग्रगडित नहीं हैं, 
मिल भिन्न प्रदेशों म यद की दर भित्र होना कुछ सोमा तक अनिवाय है। किन 
यहाँ बैंकों में श्रस्वाषयकर प्रतिस्मदों के कारण जो यूद की मिन्नता पाई जाती है वई 
मारतोय बैंकिंग रा एक बड़ा दोप है। बुछ बैंक केदल इसलिए अधिक सूद देते ई- 
जिससे वे डिपाज़िट प्रात करने में सफल हो । इसका फल यह हीता है कि उन्हें 


ब्लैंकिंग व्यवस्था ड्डह 


अपना रुपया ऐसी जगह लगाना पढ़ता है जो वहुत सुरक्षित नहीं होती और उनकीः 
स्थिति कमज़ोर रहती है | तनक से संकट में इस अकार के बैंक ट्ब जाते हैं और 
सभी बैंकों पर इसका चुरा ग्रभाव पडता है। सभी देशों मे अब यह स्वीकार किया 
जाने लगा हे क्वि डिपाज़िटों पर दिए जाने बाले सूद को दर में अनियंत्रित ग्रति- 
स्प्दा न तो किसी एक बैंक के ही लिए लामदायक होंतो है और न बैंकिंग संस्था 
( 8०00078 59शंटण ) दे लिए ही लाभदायक सिद्ध होती है। अन्च देशों में 
चैंक स्वय॑ मिल कर डिपाज़िट पर दूद कौ दर क्या हो यह निश्चित कर लेते हैं 
किन्तु भारतवर्ष में इस प्रकार झूद की दरको नियंत्रण नहीं किया जाता! 
आवश्यकता इस बात की है क्रि भारतवर्ष मे भी प्रतित्तद्धों को नियंत्रित किया जावे 
ओर कम से कम एक वर्ष की मुदरी जमा की सूद को दर निश्चित कर दी जाबे। 

ब्िनियोग ([77ए८४४77८7० ५5) पर मिलने वाले सूद की दरें-- आधुनिक 
द्रध्य-बाज़ार में दो प्रकार की यूद की दर पाई जाती हैं । वे यूद की दरें जो खुले 
बाज़ार में प्रचलित होती हैं और जिन्हें हम खुले बाज़ार को दरें ( (»7८० 
ए)0य ८६ 796० ) कहते हैं, और दूसरी वे सूद की दरें जो ग्राहकों से ऋण देने 
पर ली जाती हैं। आहकों से जो खूद लिया जाता है उसके सम्बन्ध में ठीक-ठीक 
आंकड़े प्रास नहीं हैं, परन्तु खुले वाज़ार की दरों के बारे में हमें प्रामाणिक आंकड़े 
मिलते हैँ | आइकों से लिये जाने वाले यद की दरों में बहुत मिन्नता होती है | यदि 
किसी एक अदेश में ूद की दर बहुत ऊँची है तो दूसरे प्रदेश मे सूद की दर नीची 
डोती है | बात यह है कि जहां तक आहकों से लिए, जाने वाले सूद्ध की दर का प्रश्व 
है घए स्थानीय कारणों पर निर्भर रइती है, अतएव चुद की दर का मित्र होना 
स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए वैकों को किसी प्रदेश में डिपाज़िंट कम मिलती 
है तो चे बहां ऋण अधिक सूद लेकर ही देंगे ; और जहा डिपाजिट बहुत अधिक 
मिलती ह वहां कम सूद्व लेकर भी उस उपये को लगाने का प्रबत्न करेंगे | जिस 
स्थान या प्रदेश का देश के केन्द्रीय बैंक से सम्बन्ध होता है घढां सूद को दर कुछ 
कस रहती है। अतएव कहने का तत्यय यह दे कि आहकों से लिए जाने वाले खुद 
की दर स्थानीय कारणों पर निर्भर रहती दे और उन्हीं कारणों ते उसमें मिन्नता 
पाई जाती है | 

खुले बाजार की दर ((096ए रथआग:८( 78005)--( १) अ्रमियाचन' 
ऋणश ( [0093700 [.,04॥ ) पर इम्पीरियल बैंक जो छूद लेता है बह देश में . 
अल्पकालोन प्रेजी ( 5807(-02ग्ा३ ८छप्गा्व ) पर कितवी आच हो सकती है 
इसको वतलाता है। इम्पीरियल बैंक की अभियांचत ऋण की दर अल्प-कालीन' 
पूजी पर होने वाली आय को नापने का यंत्र है! यहे दर नकंद उाख ( (2889 








यडर भारतीय अथशास्त्र का स्परेखा 


टात्वाछ ) दया साधारण ऋणों पर लिए जाने का दूद की दरों का भी गति 
निपित्व करती हे । 

(२) इस्ारियव बैंक हुंडा रट चह सूद की दर दे जिस पर झम्पीरियल 
औंक प्रथम भे गा क व्यापारिक जिला को शुनाता है। १६३५ तक इग्पारियल बैठ 
फवल ३ महान का थ्रधि के बिला का दवा शुना सकता था। किन्तु व्यवद्मार में 
उन बिला का पकने का झऋयवि बदल ६० या ६१ दिल डाता थी। 

हुआ रट यद्याति दघागियल बैंक का अभियाचन ऋण ( एलआदाएं 
ई.0४7 ) क्रायूद कहा दर तु साथ साथ घटता बढ़ाता हं, किल्तु क्‍मील्भी 
इस्पारियल बक का हडा दर उसका अनियाचन ऋण का दर से ऊची हो जातौ 
है श्रोर कभा नाच गिर ताता हं। 

(5) याचना द्रव्य रंट (८ आर गराण्गाट, ॥306) उस यूद की दर नी 
कहते हैं जा कि २४ घार + लिए दिए दुए ऋण पर लिया जाता है। याचता 
द्राय ((:७| 700/ 5) का बक़ जिंस समय चाइ वापस मांग सकता ४ और 
लैने घाल्ता उसे जब चा* बापस दे सकता है । भारतवर्ष स॑ बैंक इस प्रकार 
केवल उाहा व्यक्तिया का देता हे वा उससे जाने चूक द्वाते है और जितकी सा 
अहुत अच्छा होता हं । बैंक इस प्रकार क ऋण प लिए. कोइ जमानत नहीं लेने 
फ्ेबल ऋण लेने वाले का व्यक्तिगत साख पर ८ दते हैं| 

मारतवर्ष म याचना द्रव्य (29) 907८) ) श्रधिकतर केवल सोने-चाँदी 
क बाज़ार श्रीर शेयर बाजार म कारबार करने छ लिए. लिया जाता है| परूद 
अम्बई म बढ़े ब्यापारा साधारण व्यापार के लिये भा यायना द्रव्य लेते हैं, क्योढ़ि 
उन्हें कम सूद पर रुपया मिल जाता है। 

आचना द्रम्श का दर इम्पारियल बेँक की श्वमियाचन ऋण का इर 
(एललआशात 7,090 78९) के अठुसार घटती-बढ़तां दे। कभी-कमी याचना 
ड्रब्य की दर बदुत ही ऊँची चढ जाती है, यहाँ नक कि इस्पारियल बैंक कौ श्रभि 
चाचन ऋण का दर (0८प्ाशप्रते (,.090 प्याट) के बराबर पहुच जाती है 
जब कारबार की बटुत तेजां होती हे तो क्माक्मी याचना द्वब्य ऊँची दुए पर 
भा नहीं मिलता और शादी के समय उराको सुद की दर बटुत गिर जाती है । 
“इन आवसरों पर याचना द्रब्य की सूद की दर का इम्पीरियल बेंक के अ्रमियाचन 
ऋच की दर से कोई सम्बन्ध नहों रहता। 

(४) बाज्ञाए दिल रेट या बाज़ार हुडी रेट भारतीय ह्व्य बाल़ार 
4 १ठएर) फाा९६ 9 में उब्से ऊँची उुद की अप शोली है ५ घर उए ओीच्ए 

वन बिलों पर क्ी जाती हे जो भाफ छोटे न्यापारियों क॑ लिये भ्ुनादे हैं! बाजार, 


बैंकिंग व्यवस्था श्श्ये 


बिल रेट कलकत्ता को अपेक्षा वम्बई में कम रहती है। इसका मुख्य कारण नइ 
है कि वम्वई में आफो ( 50 ) का बैंकों से अधिक घनिप्ठ रुम्बन्ध हे । 
ऊपर दिये हुए बिवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उुतंगठित द्वब्यन्वाज़ारों 
की भांति भारतीय द्रव्य-वाज़ार में प्रचलित दृद की दरों का एक दूसरे से कोई 
निश्चित सम्बत्व नहीं है। यदि वाजार में कारवार को तेज़ी हुई और रुपये की मॉग 
अधिक हुई और रुपया कम हुआ तो वृद की दरें ऊंची चढ़ जाती हैं, और यदि 
कारावार मंदा हुआ नो सूट गिर जाता है। किल्तु बाज्ञार में प्रचलित यूद को 
दरों का आपन में कोई निश्चित और घनिप्ठ सम्बन्ध नहीं होता। इसका 
नकारण यह ह कि भारतीय बैंकों में इस वात की भावना नहीं ह कि उनके स्वार्य 
एक हं | रिज़र्व बैंक अभी तक इत्तता अधिक प्रभावशाली नहीं है कि द्वब्ब-बाज़ार 
पर अपना पूरा अभाव डाल सके (८७एण।8॥) क्षे एक स्थान से दूसरे 
“स्थान नक शौघ्रतापूर्वक पहुंत्वाने में उकावदें हैं | 
चैंकों की उत्तति और हव्य-बाज्ञार को अधिक संगठित बनाने के लिये यह 
आवश्यक दे कि सूद की दरों के सम्बन्ध में चेंक एक आपसी समझौता कर लें 
तथा एक परम्परा चना लें । इससे एक बढ़ा लाभ यह होगा कि बैंकों में ग्रापस 
में अभ्वास्थ्यकर प्रतिसवद्धां समाप्त हो जावेगी । उदाइरण के लिए, लंदन में नेकों 
से यह निश्चय कर लिया दे कि अल्पकालीन डिपाज़िट पर बैंक रेट से १ प्रत्तिशत 
सूद कम दिया जावे | चैंक रेट तथा डिपाज़िटों पर दिये जाने वाले सूद की दर का 
“सम्बन्ध जोड़ देने से एक ्ञाभ यह होगा कि नैंक डिपाजिटों को झींचने के लिए 
अस्वास्थ्यकर होढ़ नहीं कर सकेंगे | 
भारताय द्रब्य-बाजार में अस्थिरता तथा अधिक उत्तार-घढ़ाब का 
दोन।-- भारतीय द्रब्य-चाज्ञार का एक बड़ा दोष यह रहा है कि उसमें स्थिरता 
नहीं रहती थी । बैंक रेट में बहुत अधिक परिवर्तन होते रहते ईं । १६३२ के पूर्व 
अाँतू आर्थिक मंदो (]000707070 9297८5अ००) के अधिक गहरे हो जाने 
के पू्व जब व्यापार मंदा होता तब तो बैंक रेट ३ अ्तिशव पर रइती और तेज़ी के 
“मौसम में ७ और ८ प्रतिशत तक चढ़ जाती | इस अस्थिरता के कारण च्यापार 
“का जोखिम बढ़ जाता है तथा व्यापारियों को बहुत आर्थिक कठिताई का सामना 
करना पढ़ता है। उद्योग-धंघों पर भी इसका छुरा अमाव पड़ता था क्योंकि वे भौ 
बहुत कुछ थोड़े उमय के लिएआप्त किए ऋण पर निर्भर रहते ये। जब कारबार 
को तेज़ी होती और बैंक रेट ऊंची हो जाती वो देश के भीठरी व्यापार तबा 
ओेती के लिए पूँली मिलने में बहुत कठिनाई होने लगती थी, अयोंकि बन्दस्गाईं में 
मी उस समय पूँली की नहुत अणिक आवश्यकता शोतों ग्री और पड के ल्यापार: 























मी ओरतांस अर्थशास्त्र को रूपरेखा 


में अपिक सूद देने की गु जाइश रहता भी । खतएव मे उस समय 'प्रएता झप़या 
अदाश्णाहों को मेत देते थे था देश फे सातरा दादार तथां खिला के निएद्रत्य 
(प्ा076७] कैय टोटा पड भाता थां। इसका कारण यह था कि जब कारबार 
की तेजी होती तो दश मे दय का ठाडा पढ़ लगा था।पारय यह था कि 
मारतंबर्ष ५ लेति-र देश होने थ काराए तय शी का) वैदवाई की पसस थे 
समय रराद होती तो बहुत थपिक दाय की द्राप्रायसता पढ़ता थी, और जो मी 
करेंसा (मुद्रो) देश मे साधारशन होता वह इस काय के हि पूरी नहीं पढ़ती 
धां। किल्तु गरमियों तपा बंषा ये मीउ्स में तर बार्बार मंदा ग्इता था ती 
बंदी ऋरैसा श्राउन्यकता स॑ बटुते अधिक हो जाता था | 

$६२१ में हसपाग्यिल बेझ थे स्थादित हाने स एवं सरकार एथक और स्वत 
जाने रखता थी जा चला मे से बदुत दपिक टय (५०7८) ) को रीचकर रख 
हेते थे। कारण यह था कि मालपुत्ाग ते रुप सें डियान जो उ्य देते पे व 
दए खाएनों मं जाकर बद हों नाता था आर बढ उस समय होता था जब बातार 
मे द्रग्य को बदुत अधिक मांग होता थी। दस कारण! बाज़ार मे ठेच्य बा बेइद 
टोटा पढ़ जाता था। १६२१ के उपगान्त बह स्पया दस्पीरियन बैक के पास थाने 
लगा श्रीर पह इसड्ठी व्यापारियों छा द दटा था अत १६२१ के उपरास्त इछ 
ियिति मे कुछ सुपार हुआ | फिर भा सारत सरकार तथा भारासता शयन्‍ऋ 
और स्पतत्र रुप से बैंक्य का ऋरबार करने थे जिगर कारण द्रब्य-्बाज्ञार में 
अटुत य्रस्पिरता उसने हो जाता था। बात यह थी कि भारत सरकार तो मद्रा 
((पा९7८९) का निययण करता था और इसौरियल बैंड दल इृद तेक सास 
(९०७।६) का निधनण करता भआ। इस दाहरे निउ्रतेय का फल यह होता था कि 
मुद्रा नाति (0४70००८१) ?०॥९०९) श्रीर माषनानि (0:ल्‍077 प८८९) में कमा 
साम्थ स्थापित नहीं डर पाता या )र्थाद ट्पादन आ्रोर -यापार में हद्धि होता तो अषिक 
सराप ((४८०30) की आवरवयद्रता द्ोता या, परन्तु अधिक राख का निर्माण तमी दो 
सकता है जब अषिर उच्य (५०४८६) हो | परन्तु याद उत समय सरकार अपिक 
मोद छाप कर इब्यन्याशि को न बढ़ाती तो वैंकों को खा कस करनी पड़ती थी | 
एश भकार उस समय देश में सरद्य ((/ध८॥८४) त्पा सास का कोरे टीइू 
प्रबध न था| कारण यह था कि रास का टीक नियत्रण तो था रही किसु जो 
कुछ मी नियतरेण था वह इम्पीरियल बैंक वे दाथ में था और माल मुद्रा (2070 
८४८9) पर निर्भर रहती डे किन्तु झुदा वा नियंत्रज सरकार के हज मे या): 

रिज़र्व बैंक की स्थापना से दव्य-बाजार (४07८9 ७7:८७ का यह दोष 
डूर शो गया। धर्ब रिज़दे बैंक के अधिकार में दोनों शी डाये हूं। वइ कागही 


बकिंग ब्वेदस्था ्ड्ड 


मुद्रा (९8एल' एप्लापटएटए) दया लाख ((एटता0) दोनों का दी नियंत्रण 
करुता है, अतः अब रिज़रय चैंक द्रव्य की अधिक मांग होने पर अधिक नोट निकाल 
कर द्रव्य की कमी को दूर कर सकता दे । 
भारतीय द्रब्च-चा जार में व्यापा रिक बिलों का अभाव-भारतीय हब्यबचाजार 
में एक मुख्य दोप यह दे कि यहां व्यापारिक विलों की बहुत कमी है | मारतीय बैंकों 
की लैनी (५5४८४) में किल वहुत कम होते हैं जबकि विदेशों में बैंक अपने कोष 
(779) का बहुत बड्मा भाग इसमें लगाते हैं | भारतीय मिश्रित पूं जो बाले बैंक 
“लथा इम्पीरियल बैंक अपनी कुल डिपाजिटों का केवल ३ से ६ प्रतिशत रुपया 
बिलों के भुनाने में लगाते हैँ । इसी से यह स्पष्ट हो जाना है कि भारतीय द्रब्य- 
बाज़ार में बिलों का नितास्त अमाव है। इनके नीचे लिखे मुख्य कारण हें :--- 
(१) भारत मैं बैंक अपना रुपवा सरकारी सिक्यूरिटियों अर्थात्‌ परम प्रति- 
सूति (540-८०५४८७ $९८एंघं०७) में लगाना अधिक पसंद करते हैं। दसके 
कारण दो हैं, एक तो भारत मैं बैंकिंग अभी अधिक उन्नत अवस्था में नही है इस 
कारण बैंक झपसना रुपया ऐसी जगह लगाना जाहते हैं जो शीज ही नकद में 
परिणत किया जा सक्रे ; और दूसरे सरकारी सिक्‍्यूरिटियों पर दूद अच्छा मिलता 
था । किन्द क्रव जितना सूद विल्ों के भुमाने से मिलता दे उत्तसे अधिक परम 
प्रतिमूति (590-८तह८७ 8९०एर्प ८७) अर्थात्‌ सरकारी सिक्‍्तयूरिटियों पर 
नहीं मिलना । अतएूत जैसे-जैते सर्वसाघारख का बैंकों पर अधिक विश्वास जमता 
जावेगा वैसे-दैंसे बैंक ररकारी सिक्‍्यूरिटियों में कम रुपया लगाने लमेगे | 
(२) जब-जब चैंकों को ऋण की आवश्यकता दोती है तव-तव वे इम्पीरियल 
चैक से सरक्ारी सिक्‍्यूरिटियों की जमामत पर ऋण लेना पसंद करते ई और 
अपने विलों को इम्पीरियल बैंक से पुतः भुनाना (२००४४८०प०८) पसंद नहीं 
ऋग्ते | इसके नीचे लिखे कारण हैं :--- 
(क) इम्पीरियल बैंक केवल उन्हीं विलों को घुनः भुसाता है जिन्हें बह 
डीक समभदा है और पसंद करता है । किन्तु चह किस प्रकार के विलों को पसंद 
करेगा इसका उसने कोई मानदंड (3धशगरतक0) कायम नहीं किया है 
जिसके अनुसार अन्य वैंक यह जान सके कि वह किन विलों को पसंद करेगा । 
अतएद बैंकों को सदैव यह खतरा रहता दे कि कहीं उनके बिलों को इग्पीरियल 
बैंक अस्वीकार न कर दे | 
(ख ) भारतीय द्वब्यन्वाज़ार में यइ प्रचलित घारणा है कि बिलों का 
शुनः भुनाता आर्थिक लिर्वलता का सूचक है, अतएव भारतीय बैंक विल्लों को पुतः 
इम्पीरियल बैंक से भुनाने में इस कारण छिचकते हैं कि इससे उनकी साख पर 





४३ सारनौय अर्शारत्र को रूपरेखा 


डरा प्रमाव पड़ेगा । 

(ग) इस्पीरियल बैंक अन्य बेंकों के लिये बच्चा दर ()5ट00व छाले 
में कोई रियासत नहीं करता । वह उनस भा चह्ा यूद लता दे जो यह दरों बैंकरों 
से लता है! 

(घ ) क्यांकि इम्पारियल बैंक व्यापारिक बैंकों का प्रतिइस्दी हैइस 
कारण व॑ उसे यह पईी बसलाना चाइत कि उपर पा कियने और ऊँस बिन हैं। 

(३) भारत स बिता या हुड्डियों थर इस्ताा करने वाला का झार्थिक 
स्थिति या साख कैसा हे यह जानने का सुविधा नहीं है। इगलैंद तथा श्रमेरिका म 
ऐडा एजेंसियां हैं जो किसी भा व्यापारी या व्ययसाया की झापिक स्थिति और 
घाल के उग्नध मे थांद्ां सा फास तहर टीक जानकारी दे देनी हैं । 

( ४ ) भारत महुडियां तथा बिलों का उपयाय बदुपा ऋय देने और 
लैने में क्या जाता है। उदाहरण क लिय॑ यदि '+' दर! में २ इज़ार ऋण लेना 
चाहता हे तो 'क सब! पर रुटा या शिन लिख दंगा और 'स! उसको स्वीकार 
कर लेगा। श्रव 'क! उस हड्मा या बिच का शुना कर स्पया धात कर लेगा। इन 
दृश्यों को देखन मात्र भे यह कोइ सहां बता सकता कि यह उदल कर्ज लेने के 
उद्देरय से लिसी गया है अथब्रा ब्यापारिक हुढा है, क्योंकि हुए के साय न तो 
रैल की बिल्टा होती है ओर न अन्य प्रकार के कोइ कागज्ञ पत्र दोते हैं । 

(५ ) मारत म॑ मुहती हा का चलन लगभग समास हो गया, क्योंकि उस 
पर रटाम्प ख्यू टी का र्या श्रथिक द्वांता है , वह कवल बगाल भ नथा मम्बश और 
शिकरारपुर में डी अधिक प्रचलित हैं। अय मुद्॒ती हुडी का स्थान दर्शनां हडी ने ले 
लिया है, किन्तु उनसे बटत थोड़ दिनों का ही साख मिल पाती है | यहाँ हुंडियों 
के चलन मं एक कडिनाइ यह है हि उनसे सवारने में बरुत सा शर्ते होता हैं । 
पहां नहीं, हुडियों का कोई निश्चित रूप भा नहा है। ने ती उनकी वियि और 
साषा हा एक होता है और मित्र मिन स्पाना पर निकराने और सकारने 
( 406९८एब्ालद बात 94, ताल्ता ) के नियस भा भिन होते हैं। 

(६ ) भारत में बिच वा हुडियों के अ्रमाव का एक काएण यह भा हे कि 
बैंक नकद साथ ( 098॥॥ (८०४६) अधिक दत॑ हैं। नकद सास बैंकों तथा करे 
लेने बालों दोनों + ढ लिए लामदायक सिद् होता दे । कर लेने बालों का साम 
तो यह हे कि वितना साख्य का वह उपयोग करते हैं उतने पर ही उहें खुद देना 
पढ़ता है और बैंक का लाम यह होता है कि डेंक रूपया जब चादे वापस प्राग 
सकता है। यदि कज्दार की आर्थिक स्पिति डिगड़ी मालूम पड़े तो बैंक तरन्‍्त 
उससे रुपया वापस ले सकता है। किन्द नकद सास से डिल दोनों के लिए अधिक 


किंग ्पवस्था हु 


छपयोगौ सिंद दोंगे। क्योंकि कज़ लेने दालों को बिलों की भ्रदधि तक एक निश्चिद 
सक़म की साख ( (४८0४६ ) मिल जावेगी और यदि पुनः मुनाने की सुविधा हो 
हो मैंकों को एक अत्यन्द तरल लेनी / ।/द्‌णांते 85४८६ ) में अपनर रुपया लगाने 
का अवसर मिल जावेगा | फिर कज़दार को यह भी लाभ द्वोगा कि वह नक्कद 
साख पर जितना दझूद देता है उससे कम पर बिल को भुना सकेगा । 

(७) भारतीय द्र॒व्य-बाज़ार में बिलों या दुंडियों का चलन न होने का 
एक यह भी कारण दे कि भारत सरकार नहुत अधिक राशि में सरकारी देडियोँ 
( एाल्कश्पाए सं) ) बेचती हे। बैंक इन सरकारी हेडियों को बहुत बढी 
शशश में खरौदतें है, क्योंकि ये बडुत सुरक्षित छोते हैं और निश्चित समथ पर 
उनका भुगतान दो जाना है। वे तरल भी होते हैं क्‍योंकि रिज़र्व बैंक उन्हें 
करीदने के लिए सदैव तैयार रहता है । 

किसी सेस्ट्रल बैंकिंग जांच कमेटी तथा सभी बैंकिंग विशेषज्ञों की राय है कि 
क्षन तक देश में व्यापारिक बिलों का चलन और उपयोग नहीं बढ़ना और भारद 
में संगठित बढ़ा बाजार ( 79+0600६ 2५437): ) का उदव नहीं होता तव तक 
भारतीय बैंक सबल और उन्नत नहीं हो सकते । रिज़र्व बैंक ही इस देश में हेडियों 
और बिलों के चलन और उपयोग को बढ़ा रुकना है और देश में बड़ा वाजार 
( )800076 (०7६८६ ) स्थापित कर सकतत! है। रिज़र्च बैंक को चादिए कि 
बह अन्य बैंकों को अपने बिलों को पुनः भुनाने (१२८ ०॥8००७० 0 की सभी सुचि- 
पाये दें ; उन्हें यद तिश्चित रूप से बतला दिया जाय कि किस प्रकार के बिल या 
हुंडियों को यह पसन्द करेगा। रिज़र्व बैंक को घाहिये कि वह देशी बैंकरों 
( [0त8२709५ छ87॥९३५ ) को चद्धा गद (9)80007 [नि07%८९) का काम 
करने के लिए प्रोत्साहित करे। देसी वैंकर व्यापारियों के बिलों या हुंडियों को 
मुनावें और यदि उन्हें अधिक कोष ( ल्‍िपा0$ ) की आवश्यकता हो तो वे 
रिजर्व बैंक से उन बिलों या हुंडियों को पुनः भनालें । रिजर्व वैक को देशी बैकरों 
को अपने विलों को पुनः भुनाने की सभो सुविधायें देना चाहिये । इससे एक लाम 
सह भी होगा कि देशी बैंकरों तथा द्रव्य-बाज़ार का सम्बन्ध स्थापित हो जावेगा | 
यदि देश में प्रमाणित भंडारों तथा गोदामों की व्यदस्था हो जाबे, जिनका ग्रवंध 
विश्वसनीय हो, तो हुंडियों और बिलों का चलन अधिक बढ़ सकता है ; क्योंकि 
इन गोंदामों और भण्डारों की रसीद के साथ जो विल या हुंडी होगी उसके 
ब्यापारिक छिंल या हुंडी होने में तनक भी सन्देद नहीं रहेगा और बैंक उच 
हुंडियों को भुनाने से नहीं हिचकेंगे | जो कुछ भी हो, नैंकिंग की उन्नति के लिए 
'बिलों और दुंडियों को बहुत अरश्यकदा है| 


अड८ मारतीय श्र्थशात्र का स्परेला 


६--मारत में बैंकिंग सम्दधी छासूम -:*६३६ त्क माग्त में मैं 
सम्ब'धो ग्रोइ विशय कानून नहीं था। बैंक मी श्रत्य मिश्रित प्ेंजी पाली 
क्स्पनियों ( ]णमप ७००४ (.0फएवगाटड ) की माति ( ६? के बम्सनी 
सेक्ट + आतर्भत ) रतिस्टर होत॑ ये और बंज़ों प लिए भा प्रही नियम पेचों 
अन्य कम्पीियाँ मे लिए लायू ये । १६१३ + कखती ऐक्ट में बैंकों तथा अन्य 
फ्शनियों के बीच मे क्यल दा बातों म भेद किया गया था। एवं तर तों 
यह था कि १० यक्तियों से ग्रधित सामेदारों प्रालां फर्म बैंकिंग कारबार नही 
कर सकती था, और यैसों की लेती देगा का लेखा ( 34970: 5€टा ) एड 
मिर्धारित ठग से यनाये जाने का व्ययस्था थी तिमम मुरनित क्ाप ( 9८८एए८पे 
0७98 ) तथा अरह्ित ऋण ( एछुगाब८पाटत 0८90 ) शलगलनज्ग 
दिपलाना आायश्यक था| 

पिल्तु इस कानून + द्वारा बैंठा का ठीज नियतणु नहीं किया जा सझता 
था। सभा देशों स वक्िय को कारवार विद्याप मइस्त का समभा खाता दे, 
क्योंकि वे जनता का डिपाजिंद श्राफ्रापत करते हें और दश पे श्रार्सिक जावन 
पर विशेष प्रमाव डालते हैं। यहां कारण हई कि सखार के प्रत्येक देश से मैंकों 
का निययण करने के लिये विशप बेक्गि कानून द्यायश्यक समा गया। 
भारतवप मं वार्कंग सम्बध। विशप कानून को न द्वोना सब को सलठकता था 
और विशेषकर जय १६१३ जऔीर ४ म मारतयर्प मे बैंका का सकट उपस्थित 
हुआ और बुत स वेक ट्रब गय उस समय स सबका विश्वास हृढ़ ही गया कि 
देश म विशेष और स्वतय बकिग कानून क बन जाने से शक्तियान श्र अच्छे 
बैंकों के उदय होने म सहायता मिलगा। 

चथ्पि इमें यह न भूल थाना चाहिय कि चादे कैसा हवा अ्रच्छा बैंकिंग 
कानूल क्‍यों न बनाया जाब वह बुरे प्रधध, हानि ओर बैंकों के झबने को नहीं 
रोफ सकता | बैंक या वबैंक़र को उ्वल फानूना द्वारा उत्मत नहीं किवा जा 
सकता । यही नहीं, यदि बैंकों |त लिये बटुत लम्बा चौड़ा कादन बना दिया जावे 
तो उनकी उनवि में रुकावट होता हे | बैंकों पर बरुत अधिक बघधन लगा देना 
उनकी उन्नति को रोहना है। वैंदों को जहाँ तक हो सक्त स्व॒तत छोड़ देना 
चाहिए | हॉ रिज़र्व बैंक क नियतण को बैकों को उन्नति के लिय श्रवश्य आव 
श्यकता है। इतना सब होते हुएए मी वैंदिंग क्राबूत का इसलिये श्रावश्यकता है 
कि तिसुसे वेईमानी; घोखे और डुष्रबघ को उछु हृद तक रोका जा सके | यही 
कारण था कि सड्भत बैंकिंग जॉच कमेटां ने एक स्वनत्र बैंब' कान की 
आवश्यकता बतलाई। 


| 


चकिंग व्यवस्था हट 


उस समय भरत-सरकार ने यत्रपि स्ववंत्र बैंक कान तो नहीं बनाया 
घरन्तु १६३६ के कंपनी ऐक्ट में बैंकों के लिए कुछ विशेष नियम वता दियेजो 
नीचे दिये. गये हैं :--- 

(५) बैंकिंग कम्पनी की कंपनी ऐक्ट में इस प्रकार परिभाषा कीं गई-- 
बैंकिंग कम्पती वह कम्पनी है जिसका मुख्य कारबार जनता के स्पये को ऐसी 
डिपाज़िटों के रूप में स्वीकर करना है, जो चेक, ड्राफ़्ट था आज़ा के द्वारा 
निकाली जा सके | इसके अतिरिक्त वह नीचे लिखे कार्य भी कर सकती हू :-- 
के ) रुपया कज़े लेवा और देना, विलों और हुन्डियों, प्रामिसरी नोटों, कंपनियों 
के हितों, डिबेंचरों, रेलवे रसीद तथा सोने-चाँदी क्री खरींद-विक्की करना 
और द्रव्य और सिक्यूरिटियों को वसल करना और एक स्थान से दूसरे स्थान 
को भेजना | ( ख ) सरकार, म्मुनिसिपल वोड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तथा व्यक्तियों 
के एजेंट का काम करना । लेकिन चैंक किसी कंपर्नी का सैनेजिंग एजेंट नहीं दो 
सकता ! ( ग ) सरकार तथा ब्यक्तियों के लिए ऋण दिलाना तथा ऋण को 
निकालना । ( थ ) सरकारी तथा म्युनिसिपल ऋण का झमिगोपन ( एगव दान 
१७7 ७7४७ ) करना तथा कंपनियों के हिल्सों बा डिवेचरों का अभिगोपन करना । 
(ड ) फिसी ज्यापारी कारवार को आशिक सहायता देना | (व ) चल अथवा 
अचल सम्पत्ति को ख्रीद-विक्री -करना | (छ) किसी का द्रत्शी बनना। 
(जज) किसी दूसरी कम्पर्ती के हिस्से खरीदना यथा प्रास करना जिसके उद्देश्य 
ऊसके ही समान हों । ( क ) डन संस्थाओं और कोपो ( ए/००५ ) को स्थापित 
करना जो कम्पनी के करचारियों के लाभ के लिये हों। (ञञ) कंपनी के लिए 
आवश्यक इमारतों को खरीदता | ह 

कोई भी वैकिंग कश्यती ऊपर लिखे, कायों के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं 
कर सकतो और भविष्य मे कोई वैक्रिंग कंप्रती रजिस्टर नहीं की जा सकती 
जिसके उद्देश्य डिपाज़िट लेने तथा ऊपर के कार्यो तक सीमित न हों । 

किसी भी वैकेंग कंपनी का प्रबन्ध मैनेर्जिंग एजेन्ट नहीं कर सकतें। 
भविष्य में क्रोई भी वैकिग कंपनी जो रजिस्टर को जा बुकी हो, उस, समय तक 
कार्य नहों कर सकती जव तक उसकी चुकता पूजी कम से कम ४०,००० 
रुपये न हो । न्‍ 

अत्येक बैंकिंग कंपनी उस समय सक् जब तक उसका रक्षित कोष 
(२८६९ ए८' [येध्रात॑ ) उसकी चुकवा पूजी (उक्त णए (०जाशं ) के 
यरावर नहीं हो जाता लाभ का कम से कम २० प्रतिशत रक्तित कोप में जमा 
करेगः और शेष लाभ ही हिस्सेदारों में वॉट सकेगी। रक्तित कोष या नो 

सह 














हर भारताय अथशास्त्र की म्परेरा 


सरकारा श्रयवा ट्रस्ट सिक्यूरिटिया म लगाया ज़ावग्रा अथवा एिसी श्रन 
शिड्युल बैंक में जमा पर दिया जायगा। 

पक मेक ( शिड्यल थक का छाड़फर ) का शिज़र्य बैंफ॒ थे वास अपर, 
चानू जमा ( (एल: एवफठला ) का $ प्रतिशत तथा सुदता जमा 
( #४०० 06 9०न६ ) का १" अनिशत डम्मा ऊग्ना होगा और प्रयेह्ू महान 
रजिस्ट्रार को एस लेया मेचना हाया जिसम प्िड्धेन महान क प्रच्यक शुक्रवार को 
उसका क्विना दुला ( [का ) थी तथा उसके पास ड्िताता नमरद वोप 
( ( 850 र८5९३६८ ) था यह बवाना हागा। 

जो भा ब्यक्ति उसी बक्िग कम्पत या छणां हो श्रथया शथ्रागे चल कर 
उसका ऋछज़दार द्वो नाप उसका झ्राउिटर (आराख्च्यय निराक्षऊ) नहीं बनाया 
जा सकता | बैंकिंग क्‍पना का श्रपन लगा दनी के लख्दे ( छंभगाल्ट छल्ले ) 
में बेक़ + डायरक्टरों, मैनगरा तथा कम्पना के श्राय य्मवारियों पर क्ितमा 
ऋण द यह अनदृदा दिग्वनाया होगा। 

ज्थिव बैंक का थेंक एक्ट बनाये जान का प्रस्तायउ--परबम्बर १६३६ 
में रिज्ञ्त बैंक ने भारत सरकार को एफ पत्र लिखा और उसमें र्पतत्र बैंक ऐक्ट 
बनाये ज्ञान का आउश्यकता बतब्याइ। साथ ही चैक ऐपट मे विन बातों ढ़ा 
समानेश होना चाहिये डसका एक लेखा बनाऊर भेजा। रिज़र्व बैंक का कहना 
यह था मि अधिकाश दैंका का प्रजा और रक्षित कोष बरुव कम है तथा से 
डिपाजिटरों के हिना का चिन्ता नहीं करते इस कारण सरकार को एक छानून 
बना कर डिपाजिटरों + हितों की रहा करनी चाहिये। 

रिज्ञत बैक का प्रस्तावित बैंक बिल इस प्रकार था--“बैंक की परिमाषा 
अधिक निश्चित और सीमित कर देनी चादिए और कोइ भी कपनी जो बैंकिंग- 
कार्य नही करता उस अपने नाम + आगे बैंय शब्द जोड़ने का अपिकार नहीं 
होना चाहिये। जो क्पदी मैंक्गि-काय करती है चह अपने नाम के साथ बैंक 
शब्द अवश्य जोड़े। कोई मी बैंक उन कार्यों के थतिरिक्त श्त्प कापवार नहीं 
करेगा तिनका बिल मे समावेश है। 

“कोई भा बैंक उस समय तक बैंकिंग कार्य मे कर सरेगां जब तक 
सका घुकता पूँजी और रक्षित कोप (९८४८८ ) कम से कम एक लाख 
रुपय न ही, और यदि बैंक नांचे लिखे स्थान में स किसी सम कास्वार करता दै 
अर्थात्‌ ब्राच खोलवा है तो उसको प्रत्येक स्थान के लिए नीचे लिखे अनुसार 
पूजा रसनी होगा --बम्बइ शोर कलकते के लिए ५ लाफ, अत्येक ऐसे स्थान के 
लिए जिसकी आबादी एक लाख से अधिक हो कम से कम २ लाख रुपये। यदि बैंक 


चैंकिंग ब्ववस्था ४५१ 


उस भान्त्र या राज्य के वाहर ब्रांव खोलना चाहता हैं जिसमें उसका हेड आफ़िस 
है तो उसको चुकता प्रेजी ( एऐथव० एए (>2एंप्लो ) और रक्तित कोॉंप कम 
से कम २० लाख रुपये होना चाहिए! अर्थात्‌ यदि बैंक की चुकता पूंजी और 
रक्षित कोष २० लाख रुपये से अधिक हैं तो बह मारतवर्ष भर में जहां चाहे 
ब्राँंचे खोल सकता । 

“किसी बैंक की विक्रीत पूंजी (35घ०३४८7७९८प०_ ०००।६७।) उसकी अधि- 
कृत पूँजी ( 3०7 5९० ८७०५७ ) की आधी से कम और चुकता “पूजी 
( ९०५ ५७ ८०ए७४४७] ) चिक्रोत पजी से आधी से कम न होगी। उदाहरण के 
लिए यदि किसी बैंक को अधिक्वत पूं जी (&प०75९व ८छ99॥) ४ करोड़ 
झुपये हैं तो कम से क्रम २ करोड रुपये उसकी विक्रौत पूं जी होनी चाहिए और १ 
करोड़ रुपये उसकी चुकता पँ ली दोनी चादिए। 

“प्रत्येक बैंक को रिज़र्ब बेक के पास अपनी चालू जमा और मुद्दती जमा का 

३० गतिशत्त या नकद कोप ((29५0 रि८०३८०००८) के रूप भे अथवा रिज़र्व बैंक 
दादा स्वीकृत सिक्यूरिटियों के रूप में रखना होगा । प्रत्येक बैंक को प्रत्येक बर्ष १ 
फरवरी के पहले रिजर्य बंक में अपनी कुल डिपाज़िटों का लेखा तथा बैंक के पास 
कितनी लेती (/५४$८४४) है उसका लेखा भेजना दोगा। कुल देनी ([/807- 
6७) की ७५, प्रतिशत लेनी (४5५८५) वह होगी जिन्हें रिज़र्त बैंक स्वीकार करे |”? 
किन्तु भारत सरकार ने उस समय चेंक ऐक्ट बनाना अस्वीकार कर दिया। 
भारत सरकार का कहना था कि युद्ध समाप्त द्वो जाने के उपरान्त ही इस प्रकार 
का कानून वनाना उचित होगा । किन्तु १६४१ और १६४२ में नये तैंफों की एक 
बाढ़-सी आ गई, वहुत से नये वेंक स्थापित हुए. | उनमे से बहुतों की अधिकृत पूँ जी 
(#परत0ं5०० ८७9(8[) तो बद्ुंव अधिक थी किन्तु चुकती पूंजी बहुत कम थी। 
साथ ही बहुत सेवेंकों ने पूर्वाधिकार वाले दिस्से (श८एलापंठ] 80872) साधा- 
रण हिस्से ((0708॥7379 5037८७)वथा विलम्बित द्विस्से(904८-7८व 8!8725) 
निकाले ओर पूर्वाधिकार वाले हिस्सों को मत देने का अधिकार ही नहीं दिया 
और विलम्बित हिस्सों (00(८7८० 9॥87259) का मूल्य बहुत थोढा रक्खा - एक 
- या दो रुपया, और उनको भी मत का अधिकार उतना ही दिया जितना साधा- 
रुण हिल्से वालों को था जियका मूल्य घहुत अधिक था | रच तो चह था कि यह 
युक्ति कुछ लोगों ने वेंक में बहुत कम पूजी लगा कर वैंक को अपने हाथ मे रखने 
के लिए निकालो थी | उदाहरण के लिए यदि एक बैक स्थापित किया जाता है, 
उसकी विक्रौत पूंजी (5७55८प०टत ८४एां८७)) केवल एक करोड रुपया है | 
इसमें २० हज़ार पूर्वाधिकार वाले दिल्‍्ते (शिरटट०८आएंवों 509/25) हैं; जिनका 
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मृह्य प्रति हिस्सा १०० रुपया है जो प्र॒रा चुरा दिया गया दें | ७५ इज्ञार सापाएद 
पहिल्‍्स है पिनका मुल्य पति हिरसा १०० स्पया है जो पूरा चुका दिया गवा है 
ओर फ्यल २ लास पिलम्बित हिन्स (0 लट+ग्ट्त 597८० लिनझा मूल्य प्रति 
हिस्सा ० रे ? श्र सिने पर शति डिस्सा ययव £ स्पया युकाया गया हैं श्रव 
इक का स्थापित करन वाले चदुर ब्यवसाया विधान म यह नियम बना दें हि 
पृथाधिकार बाले डिस्सा को पघवताय का काइ ध्धिकार न होगा अथवा एक छिस्त 
का एक पांट होगा आर प्रत्यक सापारण हिल्स का एस वाट होगा श्रौर तक 
विलम्यित छिस्स का भा एक याट हांगा और य लव विलम्पित हिस्से खराद छते 
है झ्ीर एम पर प्रति डिस्‍्स क् हिसाव स एक रुपया चुरा दत हैं तो थे केवन ६ 
लाख स्पप्र लगा ऊर॒ लास योट प्राप्त झर लग श्र साधा रण हदिस्सेदार श्र 
पृवाधिकार वाह हिस्सटार ३४ लास रुपय लगाकर भा उुल ६५ इतज्ञार योटों के 
अविकारा हागे। इस प्रकार वंक “पा लागा रे चि'हान चालाऊ़ा से विनम्बि 
हिस्स रागाद लिए हैं अग्रिसार से चला लायगा | 
चब रितव बैंक मे वा कि नयान स्खपित दैंसों म यह दोष बढ़ी मात्रा में 
पाया लाता ६ लो टखने भारत सरकार मा यान दंग और आहत 
क्यो | भारत सरगाग्न ६८ मे उ्ख्यगा एक्ट भें सशीधन कर दिया और 
उसफर अउुसार यह निश्चित हागया कि विस कप्पना मे माम के साथ बैंक्ग या 
बैंकर लगा है उसका पफिंग कर्पना स्वाझ्ा” जिया घागेगा, फिर चाह डयका 
मुख्य कार्य ऐसा श्पितरिट लेना जा कि चेक स निकाला जा सस्होया ने हों। 
उसफ साथ हा सरकार न॑ यह भी निउम यना दिया कि प्रत्य+ बैंक की ब्मीत 
प्रजा (०७७5८०८६ ९७७६७॥) उ्र स कम ग्रवि्नत पूँजी (4छ॥07560 
८8) फ्री आधी होगा श्र चुकता प्रैजी (? छत-0७ ८807) विनात 
प्रजा वी कम स सम आाघा होगी। शोर पक थाना फवल साधारण दिस्स 
(07क%ग9 5ीक्षा८७) ह्वा गज्स या यदि भिन्‍न प्रसार फ हिस्से रक्खेंतों 
उनके मतदान का अधिकार उाऊा पूंजी पर अनुपात से ही होगा । उदाहरण पे 
लिए उपर जिस कल्पित बैक का इमने उल्लेख क्या है, यदि उसम प्रवोधिकार 
जले दिस्नेदारों का २० इज्ञार, साधारण हिस्सेदारा मो ७४ हजार तथा 
विलम्बित ह्स्लेदारों की केसल २ इज़ार मत देने का अधिकार होगा 
इतना शसय कुछ होने पर भी उछु ऊाल स॑ नये बैंकों की स्थापना इस तला से 
हुई और उनम कुछ ऐसे दोष इप्टिगोचर होते लगे कि भारत सरकार को स्वतत्न 
बैंक कादुन चनासे के लिए. विवश द्यना पड़ा और १६४४ में भारत सरकार ने 
सक़ बिल्ल धारा सभा में उपस्थित क्या ! यह प्रस्तावित बैंक कासूत रिज़ब रैक पे 
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प्रस्तावित बैंक बिल के अनुसार ही था | केवल उसमें इतना ही अन्तर था कि इस 
अस्ताबित कालूज में बैंक की परिसाषा इस अकार की गई---वैंक वह है जो अभिया- 
चन डिपाज़िए या जमा (0८77७४व )८790॥) स्वोकार करें। इस प्रस्तावित 
कानून के अमुसार कोई भी बैंक अपने डायरेक्टरों को अथवा उस फर्म था 
कम्पनी को जिसका सामेदार, डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट बैंक का कोई डाय- 
रेक्टर हो अरक्षित ऋए ([]75८ट०7८० ॥097)) नहीं दे सकता था, और प्रत्येक 
बैंक को जो झपने जन्म प्रांत के बाहर कारवार करे कम से कम २० लाख रुपये की 
चुकता पूंजी और रक्षित कोष रखना श्रावश्यक या | इस प्रकार बग्बई या 
कलकत्ता में ब्रांच खोलने के लिए. ५ लाख, प्रत्येक ऐसे स्थान पर जिसकी आबादी 
१ लाख से ऊपर हो २ लाख और प्रत्येक दूसरी बआांचों के लिए प्रति ब्रांच के हिसाब 
से १० हजार रुपये की पूँजी और रज्षित कोष आवश्यक था | कोई भी बैंक एक 
लाख की पूंजी और रक्षित कोप के विना बैंक-कार्य नहीं कर सकता था। इसके 
अविरिक्त प्रस्तावित कादन् मे प्रत्येक बैंक को अपनी कुल डिपाज्ञिट का २५ अतिशव 
रिजबे बैंक के पास नकद कोष ((:8७॥ २८४८०४८) अथबा सरकारी और द्रत्ड 
सिक्‍वूरिंटियों के रूप मे रखना अनिवाय किया गया था । 

इस विल में उन कायों का भी उल्लेख किया गया था जो एक बैंक कर 
लकता था| यह इसलिये किया गया था कि जिससे रुपया जमा करने बालों की 
अमानत (जमा) को सुरक्षा हो | बिल का उद्देश्य यह था कि व्यापारिक बैंक 
अपना धन उद्योग-धंधों में लम्बे समय के लिये न लगाचें। उसके लिये श्रीद्योगिक 
बैंकों की स्थापना आवश्यक है | जरमनी, इटली और वेलजियम भे जिस अकार 
ज््यापारिंक कारवार करने के साथ-साथ स्थायी अथवा अर्थ स्थायी रूप से उद्योग- 
धंधों में पूँजी लगाने की परिपार्टी चल पदी है उसे भारत में न पनपने देना ही 
इस धारा का उद्देश्य था | पु 

बिल में दो धारावें इस आशय की भी थों कि बैंक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप 
से किसी प्रकार की ब्यापारिक जोलिम क्रो अपने ऊपर नहीं लेंगे और इस उद्देश्य 
से दे बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त अन्ध किसी व्यापार को नही करेंगे 

बिल्ल में एक धारा इस आशय की मी थी जो बैंक भारत या श्रिद्रेन के बाइर 
स्थापित हुए हैं और वे भ्यरत में अपना कारबार करते हैं उन्हें रिजने बैक के पाः 
रिज़र्द बैंक हारा निश्चित अमानत (जमा) सखनों होगी। इसके द्वारा उन 
भारतीयों को दो विदेश बैंकों में अपना रपया जना करते है थोडी सुरक्षा देने का 
अयत्न किया गया था | 

इस विल के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए यद्ट अज़िवार्य बना दिया ग्रवा कि 
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दे प्ल्वक महाने अपने कारपार का लेया और उद़ोंने अपना पूँती कहाँ शमा३ 
इसका ब्यौरा रिज्षय वर को देंगे जिमस रिजर्व बैंक उनरी गतिजिधिल प्रा तरह 
से परिचित हवा सर । 

विन क अनुसार रिज्ञय बैंक को आय बैंको को वाच करने का भी अधिकाए « 
प्राप्त गा | 

फिल्तु ६०५ का यह बैंकिंग विक्त यपस्वाविकाा समा मे भग हो जाने के 
कारण व्यनस्थापिक्रा सना ते खामत उपस्थित मे किया जा सता । 

आज में ९० अपच २६८६ का तलयलास श्रथ सदस्य सर रोलैंटस ने पुराने 
बित का सश। उन करके फिर एक प्रित ब्ययस्थाविकों समा के सामने उपस्थित 
फिया वा सलक्ट क्मठा के सुपुद कर दिया गया | यह बिल १६४४ के बिल के 
आधार पर द्वा बनाया गया था। इसमें उ्न्‍ल उठ सशापन किये गये थे। इस 
मय बिल जे अनुसार रिज़र्य बंका को किस भा बैर + छिसाव तथा कारबार की 
जाच +रने का ग्रपिकार था | यह बिल पिटेशा बक़ा पर भी लागू होता था । इसके 
अनुसार एफ विश प्रकार मा लेना दना का लंपा (छिक]क्षाप्ट छाल्ट) 
निधारित कर दिया गया तथा गिज॒प नैक को अन्य बैंकों स सारी जानकारी प्राप्त 
करन का अधिकार द दिया गया था । बैंका को बैंकिंग काये क अरतिरित्ता श्रत्य 
कार्य करने का मनाहा सर दा गई थी । बिना प्रये ब्राजा लिए फ्ोइ दो बैंक का 
जहा तक एँवा + संगठन का प्ररन था वह पृथप्रत्‌ ही रक़्था गया | 

किल्‍्द यद बिल भा शाम पास ने हो समा | इस बीच मे आयश्यक्ता पढ़ते 
के कारण सरदार ने १६४६ मे एफ आर्शिनेंस वनाकर रिजर्व बैक को श्रन्‍्य बैंकीं 
की भांच का अधिकार दे दिया । साथ हा रिज़र्व बैंक वो यद मा श्रधिकार दें 
दिया गया क्रि यदि उसका जाव का परिणाम यह निकले कि बैक का काय ठीक 
नहा है ता रितय बैऊ उस पैक यो आगे जगा ने लेने की आजा दे सकता है और 
उसको शिड्यल बैक का ओअेणा स विक्‍्नल सकता है | रिज़र्य बैंक ने इस अधिकार 
बा ब्रयोग क्या ओर द्व टर नेशनल बैंक शआ्राव इ डिया, आरंन बैंक तथा ज्वाला 
बैंक को श्रांगे टिपाजिट न लैने का आजा दे दा। 

एक दूसर आडिनेंस से सारतांत बैंकों को वेबरर आमिसरी नोट निकालने की 
मताही यर दा गरं। वात यह थी ऊक्रि यदि कोई बैक वेयरर ध्रामिसरी नोट 
निकाले तो थे विना कसी अ्रड़चन के एक हाथ से दूसरे हाय में जा सकते हैं 
ओर उनका चलन बैंर नोटो ऊे अतुसार होने लग सफ्ता है। 

एक तासरा विधान यह बताया गया कि कोइ बेक बिना रिज़र्व बैंक की 
आशा अप्त किए कोई नम शाया नहीं खोल सफेगा और न स्थापित शाखा के 
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स्थान को ही बदल सकेगा | रिख़र्च बेंक उस बैंक की आर्थिक स्थिति, प्रवस्ध, उस 
चैक का पुराना इतिहास, लास की आशा वथ्ा जनहित को स्वान में रखकर 
"किसी बैंक की स्थापित बांच को बंद करने तथा उसके स्थान परिवर्तन कौ आज्ञा 
दिया अथवा नहीं देगा 4 * 

बैंकिंग विल्ल १६४८ :--१६४६ का वैंक वि भी क्रेख्रीय व्यवस्थापिका 
सभा में व लाया जा सका क्योंकि अगस्त १६४७ में मारत स्व॒तन्त्र हो गया अत्तएव 
छस बिल में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होने लगो। अस्तु: 
पुराने विल को रूरकार ने वापस ले लिया और १६४८ में एक नया बिल सारे 
देश के बैंकों के लिये व्यवस्थापिक्रा समा के सामने उपस्थित किया गया | फरवरी, 
३१६४६ में संसद से यह बिल पार हो गया, और १६ मार्च १६४६ से वह एक्ट के 
रूप में लागू कर दिया गया | इस एक्ट को मुख्य मुख्य बातें ये हैं :-- 

(१ ) चैंक की एक विस्तृत परिभाषा स्वीकार कर ली रुई है | उस परि- 
भाषा के अनुसार जो भी संस्था ऋण देने के लिए अथवा विनियोस ( [एटडॉ- 
ग्रग00५ ) के लिए किसी भी प्रकार की जमा ( डिपाज्िट ) स्वीकार करे और जो 
चैक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य प्रकार से वापिस लिया जा सके, वह बैंक की श्रेणी 
में मि्री जावेगी | 

(२) प्रत्येक बैंक को रिज़्ब बंक से लाइंसेंस प्रास करना होगा | विदेशी 
सैंक के बारे से रिख्वर्व बैक बह इतमीनान करेया कि उसके देश में भारतीय बैंक 
के विरुद्ध जो मारत में रजिस्टर हुआ है कोई पक्षपात तो नहीं होता । 

(३ ) बैंक की न्यूनतम पूजी और रक्षित को के बारे मे एक्ट में विधान 
किया गया है |* 

(४ ) शिव्यज्ञ बैंक तो रिज्ञर्व बैंक एक्ट १६३४ के तहत में रिजर्य बैंक के 
"पास जमा रखते ई और साप्ताहिक स्टेटमेंट पेश करते हैं | इस एक्ट के तहत में 
नोन-शिव्य ल बैंकों को 'डिसान्ड लाइविलटी! का ५१७ और 'टाइम लाइविलटी' का 

/%0 रिज़र्ब बैंक में जमा के रूप में रखता होगा | और मासिक स्टेट्मेंट, जिसमें 
नकद और “डिमांड तक टाइम लाइविलरटीज़' दिये होंगे, पेश किया जायगा [ 

(५ ) एक्ट रे लागू होने के दो वर्ष बाद वैकिंग कम्पनित्रों को उनको 
भारत में जितनी डिमांड और टाइम लाइविलटीज़' हैं उनका २०% सकद, सोना, 
या ऐस्यों स्त्रीकृत सिक्षपूरिटौक्ष में जिन पर कोई देसदारी महीं है रखना होगा। 
उनको राज्यों में हर तीसरे माह के अन्त में उनकी 'दाइम और डिमांडलाइविलटीज़ 
का कम से कम ७३६८ के बरावर ऐसेट्स रखने होंगे। 

(६ ) बैंकों में डाइरेक्टरों की आपस से दिशुक्ति (इंटर लोकिंग ) सहीं 











२६ भारतीय अधरास्र की रूपरेसा 


हो सकती, मैने्िंग एजेंट महा नियुत' दो सकते, डाइरेक्टरों या जिय कर्मों सेब 
वदिलदस्पी रफ़त हैं उसकों बिता ज्ञमातत में छत नहां दिया जा सकता | जिये 
कम्पनियों म बैंक क डाइटेक्टरो का स्थाय है उनका बिना जमानत पर दिंगे गये 
कज़ का स्टटमट ग्रतिमास रिज़ब बैंड को भदमा दार्गी हे 

(७ ) रिजर्व बैंक दश उ बैंको पर हर प्रकार स नियनण एस गे 
जैस उनका उनकी ऋण नाति + बारे म श्रादश दे सकता है। सिख काम ये लिये 
क्रज दिया जाय था न दिया जाए, किस दुद रा दर पर दिया जाय, कितना सा्जिज 
रक्त चाव, अमुक या अम॒स प्क्तार के सौद करिथ जाय, यह सब श्रारेश रिजर्द 
#फ दे सकता है। वह आवश्यक जानकारा सा सकता है, उसे प्रकाशि।! कर 
उम़्ता है, बैंक या निरानण कर सता है। नह ब्राच खोलने या मौय्‌दा बच का 
स्थान बइलने के लिए बैंक का स्पाइर्ति आ्रावश्यत है। मारत-सरशार को देश 
की बैंकिंग स्थिति करे थारे म रिज़व बक़ का सालाना रिपोंट पश करना हीगा। 

(८) रिज्ञज ब+ को स्वच्छा से कारोग्रार बद करे और वैरों ८ 
शापस मे मिलने क सम्बंध स मा उछ अधिकार दिये गए हैं ) उसे श्रोफिशियल 
लिक्यिडेटर भी नियुक्त क्या जा सकता है। मार्च १६४० में मुख्यत मैंगों ते झ्ापत 
में मिलन या उनके लिक्ताइशन हे यारे म॑ सरल प्रदति का व्यवस्था करते फे 
उद्देश्य स उपयु क्त एक्ट का सशोधन भा स्या जा चुका है। 

९० दितीय सहायुद्ध तथा हशा फ विभाजन का भाएहीय सेंकिंग पर 
प्रभाय--( १ ) द्विवाय मद्दायुद्ध का भारतीय बकिंग पर पहला प्रभाय यह पढ़ा 
कि यहा नो बैंको कीबाढ साआ गढ़, अनेक 7ये बैंक स्थापित हुए और पुराने 
बंका ने तेरी से गप्ता ब्रार्चों को बढाया । इसका जारण यह था कि शुपरुल में 
घर्षों को सड़ा करन + लिए मशीन तथा यान तो पिदेशों से श्रा नहीं रक्ते ये 
जो फैक्टरिया स्थाप्रित का जा सकता और न हमार इत्यादि बनाने का सर्विधा 
थौ। किनु बैंक स्थापित करन में इन चाज्ा का आवश्यकदा न थां। उसत लिए 
केबल श्रल्यकालान कोष ६ ५07३ प्लया पघा।व॑$ ) की आवरयका था चोर 
वह युद्ध जाल में इस देश में बदुतायत से उरदब्ध था । इसका परियाम यह हुआ 
वि अत्यक बड़े प्रजोपति था स्यवसाया से अपना बक पड़ा प्र दिया। आंत ध्सा 
कोइ प्रतिद भारताय व्यवसायी नहा दे निसने “रस समय एफ बऊ स्थापित नहीं 
किया । घदि भारत सरकार नह मिप्नित प्रैजों ताला उम्पनियों फ स्थापित शोते 
पर रोक न॑ लगा दती तो सम्भया भारत में अनाप शनाए वबैंडो का दाद्ध डोगी | 
फिर भा जहा १६३८ १६३६ में शिव्यल बंता की सज्या ५+ था वह १६४७ १६४८ 
में बढ़ कर १०१ दो गई थी और १६४६ ५० में ६४ थी ! इसी प्रकार १६३८ में 





दैंकिंय ब्यवस्था डक 


शिड्युल बैंकों की हंचों की संख्या जो थी वह दे१ सार्च १६४६ को बढ़ 
कर हे००८ हो गई थी | 

चुंकों की इस कल्पनातीत वृद्धि के होने पर पति द्रांच बड़े बैंकों में १४ 
लाख़ रुपये और साधारण और छोटे बैंकों मे ३ लाख उपफये से डिपाजिटों का 
ओऔसुत्त कम नहीं हुआ | इसका मुख्य कारण यह है कि युद्ताल में यैंकों को 
डिगाक्षिट मी बेहद बढ़ गई। इम्पीरियल बैंक विश्विमय बैंकों और भारतीय 
ज्षेत पूंजी वाले बेंकों को स्थिति १६४१ तक लगमंग प्रूबंबत ही रही, परन्तु 
जापान छे युद्ध में सम्मिलित होते ही विनिमय बेंकों ( एकसचेज बैंकों ) की आनु- 
पामिक डिगज्ञिट गिरने लगों। जहाँ बुद्ध के पूर्व एक्सचेज़ को डिपराज़िंट 
कुल्ल बैंकों को डियाज्ियों का २६४ प्रतिशत थों वहाँ १६४२ में बह २५ प्रतिशत 
और १६४३ में २० प्रतिशत से भी कम हो गई ! ३१ दिसम्बर १६४६ को कुल 
डिपाजिट का १८ प्रति शत भाग एक्सचेंज बैक, ७७ प्रतिशत भास दूसरे शिड्यूल 
बैक और ५ प्रतिशत भाग नोन शिड्यूल बैंकों का था। 

बुद्ध का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि चैंकों को डिपाजिट में कल्पतातीत वृद्धि 
हुई । इम्पीरिबल बैक, एक्सचेंज वैक तथा अन्व शिड्यूल वैंकों की कुल डिपाज्षिट- 
बुद्ध आरम्भ होने के समब २३८ करोड़ ठपये थीं। १६४४ में चही चढ़कर 
७८४९ करोड रूपये दो गई । और जनवरी १६४८ में वही बढ़कर १०८० करोड़ 
रुपये के लगभग हो गदे। पर इसके बाद कई कारणों से डिवाडिश कम हुए है। 
डिपाज़िट ब्॒ह्चि का नुख्य कारण यह था क्रि युद्ध क्षे व्यय के कारण मंद्रा का देश 
में बढुत विस्तार हुआ था । रिज़र्ब बैंक तथा सरकार ने अमाप-शनाप नोट छापे । 
बैंकों को डिपाज़िटों की वृद्धि का एक कारण था कि वेंकों ने नये क्षेत्रों में प्रवेश 
विस्तार हुआ था | 

बैंकों की डिपाज्िटों के सम्बन्ध में एक और आरचर्यजनक बात हुई । युछू 
आरम्भ होने के पूर्त मुदृती जमा ( क%८य ८9०४४ ) का कुल डिपाजिटों 
का अनुपात ५० प्रतिशत था अथात्‌ सुदृती जमा आधी थी, किन्द काल 
मुद्दती जना तो बदुत कम बढ़ी किन्तु चालू लगा ( (:077/07 ॥0<90आं7 ) बहुत 
अधिक बढ़ गई” तीन उख्य कारण ये! पहला कारण तो यहद्द था कि 
सूद की दर धुत गिर गई थो । १६३१ के उपरान्त बद की दर गिरती ही चली 
इस कारण सर्वसाधारख को एक वर्ष के लिए. रुपया अटकाने में 
लाभ नहीं दिखता था| बह खा में झंघया जमा करना पसन्द करती 
थी | किन्तु यह प्रभाव चुद्ध के पहले से द्वी काम कर रहा था | दूसरा कारण 


यह था कि सर्व साधारण कीमतें बहुत ऊँची होने के कारण अपनी बचत को 






























ड्श८ मारतोय शर्थशण्व की रुपरेस्स 


नरल रूप ( जवुणत रीक्या ) थे रखना चाइताथी कि जब अवसर आते 
तमी आया बचत का इन चांता # खगादने में उसप्रश हर सोरे। सौसरा कारण 
चाहू पमरा का अत्यधिक उद्धि रा चह था डफ्रि युद्ध काल ममरानें तेया ब्रय्य 
सामान ने मितने रे झाग्ण नये क््यान तो स्थातित होवज़ीं सकते थे झ्रि 
सजिप्म अयमसाया तया प्रारा शपने यदत हुए लाम का लगा सकते, अ्रवण्य चे 
उस धन का अपत उारगशाया डॉ कारयाच प्रजा ( १४०८घाद एचआाएं) 
को वलाओे मे लगाते थ विसम ये उसत हारखाई सश्त्रिेक्ष ४ अधिक उरादत 
कर परँ। १६४६ मे झुल ६०१ ७ कराड़ रे टियात्रिट थे जिसमें सुइती जमा 
9३० ४७ फराह सॉदिर्ति ४८6६७ कराए चालू उमरा ४६०६१ कराह़ और 


अन्य ४१ प्£ कयाह था । (कमर + मार्च, १६२? 
युद्ध का साखगा प्रभाव यट "या कि बढ़ा का नुफता पूँजीया परिदतत 
प्रैजा ( [26 ध| ( !कृ।3 । आर रेसित क्राप उनका डिप्राज़िटों का सता 


मे बडुत घट गई । इस्पारियल बक का पर वा आर रक्षित कोप उसका डिसाजियों 
का तुलना म जहाँ २६१६ म₹- > प्रतिशत था बह घट कर ४ प्रतिशत रह 
गया, पाँच बड़ों का परिटत्त प्रैतोंश्रीर रक्ति योष ६३ प्रतिशत से घट कर 
४४ प्रतिशत रह गढ। इसका फल यह हुथा कि बटुतस बैंका ने अपनों 
भूँजी (( 30/03| ) को बढ़ाया। 

युद्ध का चौथा प्रभार यह हुथा कि उद्योग घधों और ब्याणर के लिये 
जो ऋण का मौँस थी बह कम हो गए क्रिखु सरकार ने एक हे आाद दूसरे 
ऋण निफ्ालने आरम्भ क्यि। १६९६ म दहाँ बंण शपनां इुल डिपाज़िटों का 
#प पतिशत ऋर, सकद सब्र तथा विन्ों के रूप मघघों और ध्याणर में 
जगते थे वहाँ १६४५ में उड़ने अपना डिवातिदा का जल २७ प्रीशत इस 
रूप मे लगाया । जैसे तैस युद्ध चलता गया उद्योग घाधा को थक्रास उधार लेते 
की झ्रावश्यत्वा कम होता गइ। उनसे लाभ जो ब्ययताया चाचचू खानें मे रुसे 
थे और उसा को काय्यीन प्रजा ( १४०करशाए (जात ) के सप में लाते 
थे | इसका स्वामापिक परिणाम यह हुश्ा हि वैंका ने अपने कोप ( 07००७) 
को सरफारा मिम्पूरिटियो में अधिकीषिक लगाना आरम्म कर रिया। यहां 
नहीँ; बछों ने नकद सोप ( 02 [२८८८०६८ ) भो ग्धिक रयना आरम्म कद 
दिया | शिड्यूल बैड १३ अ्रतिरात, इम्पारियल बैंक १४५ स +ब अतिशत, बढ़ पाँच 
है८ प्रतिशत, और थे बैंक जो झिट्‌वूव बैंक नहीं हैं १? प्रतिशत मझुद कोष 
इपने लगे । दूसरे शब्दों में युद्ध काल में बैंकों का परल लेना ([नृणात ६5०८७) 
का झलुपात बढ गया । इसका परिणाम यह हुआ कि बैडों को अरयते छग्य पर 


बैंकिंग व्यवस्था है] 


सूद की कम आय होने लगी इस कारण उन्होंने मी डिपाज़िटों पर सूद्ध कम 
कर दिया। 
युद्ध का पॉचवॉँ गाव चह पडा कि वैंकों में कुछ खराबियों ओर उनकी 
कार्य-पद्धति में कुछ कमी इश्टिगोचर होने लगी। अतएच रिज्नर्व वेक ने भारत 
सरकार का ध्यान आकर्षित किचा और भारत सरकार ने कंपनी एक्ट में कुछ 
झुघार किये तथा एक वैंक-कानून पास किया। 
युद्ध का छुठा प्रभाव यह पड़ा कि बैकों की बृद्धि होने के कारण वैंक- 
कर्मचारियों का टोंटा पड़ गया। नवे बैंकों ने पुराने वैकों के कर्मवारियों को 
अधिक येंतन देकर अपने यहाँ रख लिया और प्रत्यक बैंक को चह श्रावश्यकता 
अनुमत्र होने लगी कि युवकों को अप्रैटिस रखकर उसको वैक-कार्य सिखासे का 
अबन्ध किया जावे । 
अस्तिम प्रभाव यह हुआ कि भारतीय बैंक यह झन॒भद करने लगे कि 
झखिल भारतीय चैकर्स एसोसियेशन स्थापित को जावे जो अत्वास्यकर होड़ 
को रोके तथा बैंकों में सदूभावना और परलर सम्बन्ध स्थापित करे | साथ ही 
ऊँचे दर्जे की बैंकिंग परम्परा का निर्माण करे तथा वैंकों और रिज़र्व चक्र के वीच 
में एक कड़ी का काम दे | यह एसोसियेशन भारतीव वैंक्ों की कडिनाइयों तथा 
माँगों को सरकार के सामने रख सक्रेगी और उनका प्रतिनिधित्व कर सकेगी। 
यही कारण था कि बम्बई के बैकरों ने उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया | 
चद्यपि युद्ध के फलस्व॒लप भारत मे चैकों का तेज़ी से विस्तार हुआ किन्तु 
उस चाढ़ में वडुत्त से निर्वल बैंक मी स्थापित किए गए और थे डिपाज़िद लेने के 
लिए अस्वास्थकर भअतिस्पर्धा करने लगे। विशेष कर बंगाल और पंजाव में इस 
प्रकार के बहुत से छोटे-छोटे बैंक स्थापित हुए) १६४७ से 
अधिक बैंक ड्ब गये | भविष्व में बैंकों को सबल और सुददढ़ बनाने के लिए इस 
बात की आरयश्यकता दे कि छोटे वैक दूसरे बैकों से मिल जायें। देश में इस 
समय बेकिंग सम्मिश्रिण ( कदाधत8 5 पा984709007 ) की आवश्यकता 
है तभी बैंकिंग व्यवसाय उन्नति कर सकेगा | * 
देश के स्ततंत्र होने तथा विभाजन का प्रभाव--८४, श्गस्त १६४७ को 
भारतवर्ष स्व॒तन्त्र हो गया किन्ठु साथ ही उसका विभाजन भा हो गया । उसके 
फलस्वरूप जो पंजाब, सीमाप्रान्त तथा सिंध इत्यादि में हत्याकांड हुआ उसमें 
उत्तर-परिचम भारत में फैले हुए. चैंकों की बटुत अधिक द्वानि हुई हे। वहाँ का 
व्यापार सथा व्यवसाय छोपट हो गया और बैंकों का जो रुपया लगा हुआ था चई 
चहुत कुछ हव गया ।' फिर भी वह कहना होगा कि बैंको ने इस हानि को सहन 











इ६० सारतोय अपशाप्र को रूपरेरश 


कर लिया श्ौर उनमे से अधिजाश का स्थिति भ्र्रदा है। हाँ इसका एक द्माव 
आ्रयश्य हुआ है। पेताब तथा प्रकिया फे बुत से बैड अ्रत्रों ऐड आफियशाकों वर्ध 
मे हटाकर मारत में ल आये है। गाण हा बहुत सबके सामवतरा वडाँ अपनी 
आँचा का भा बाद कर दे । 

८४ अ गगड्रीय द्ह्य कप (लाल बएठ्य्यों वैध) वगा 
अत ह्ाप बैंक (लए 20 मे ठ50)--देशय संसार स्पापी महाहुर 
€ १६३६ से १६४४ ) के साय संपुत राज्य शमाफः वत्या जिटा के अर्थशात्रियों 
"५ यह अगुमर क्रिया हि खार ऊ प्रत्यक्ष “य हुवा फरसी को रपायिल्व प्रदान 
करता तथा पिन मित्र दर्शा का +रैसा छा थिरीमय दर (सटॉम्ा086 दिल) 
का अधिक घटन या बदन ने दाग टशा का श्रा्मिक उम्रति तथा अहाराष्ट्रीय 
आपिक सत्य्य | लिए आपराज है। ब्राएर सुवाश १६४४ में सपुक्त राज्य 
अमरिका ने जन बुदूस नाम स्थान पर एक श्रार्राष्ट्रीय द्वेल्य सम्मेखन 
(॥॥ए-च7 पता 5[छारप्वए) (.ाव्िटा।८९ ) दुणा शिसमें एक झिलत 
राद्राप दृष्यकाय! तथा खत्तराष्ट्राय बह का स्थापना का मिम्नय हुषआ है। 

अआरतराद्राय द्वत्यकाप का मुस्य डदृश्य एक आवराष्ट्रीय संद्रा पदतियां 
द्रप्प पद्धात | ९००००७४% 9) आत्मा ) का पुन स्थापना करता डे शिगस अत्त" 
राष्ट्राय दब्य सावन्धा संहयाग स्थातित हा सर झधरागरिययों का यई दंद विवार 
था कि बिता इस समार के मिल मित्र दर्शी में उत्मा*न को तैता से बढ़ाया नहीं 
जा सफ़ता आर पे बक़ारा का हा दूर व्िया जा पत्ता है। इस उद्देर्य का पृरा 
करने के लिए प्रन्तराष्ट्राय द्रप्यकोप (दाता उतना कैछाटाओ0) पाप) 
के खाध हां एफ अलराष्ट्राप बेर को भा स्थापना आवश्यक शमभी गट जो मिट 
मित्र दशों का थ्रो ध्रागिक उच्चति में सद्ायक शोगा। श्रापराष्ट्राय द्रायकोप सत्य 
देशों का थ्ल्पकालान साख ( 90ण व दशा (स्‍त्वंघ ) का आवर्यकाओं 
को प्रा करंगा और श्रापरादूरर बैक उदस्य दशा के श्रीधाशिक दिक्रास क चिये 
लम्ब समय उस लिए पूँजा का व्यसस्था बरेगा | 

अल्वराष्ट्रीय सम्मलन में उपस्थित सपा विद्वानों शा संत था कि ससार 
व्यापा महायुइस अधिकाश द॑र्शा का झाधिक ढाँचा देवर डी गया दे। अल 
यदि प्रतैक देश युद्ध का समासि के उपरासे श्रपवा अपया करता का स्वास्त्र रूस 
से प्रदाध करेगा तो विनिमय दर (7 *लोीपणहल रिवालड ) में बहुत घटनयद 
होगी और अन्तराषटराच व्यापार को गति अवच्द होगा । इसका अमाव उन देथों 
की श्रार्थिक स्थिति पर घुटा होगा शरीर उनका शार्यिक उच्चति नहीं होगी! छत 
एवं इस बात को श्रावश्यकता है कि मिन मित्र देशों की करती तथा उनकी विनि- 


चैंकिंग व्यवस्था ड्द्र्‌ 


मय दर ( ऋटॉीशएए८ रिवांटड ) को स्थायित्व प्रदान किया जावे। इसी के 
साथ कोष का यह उद्देश्य भी है कि दिनिमव दर सम्बन्धी तमाम प्रतिवंध, और 
सुद्रा सम्बन्धी भेद नोति का अन्ततोंगत्वा अन्त हो | हां, कुछ समय के लिए किन्हीं 
अतिबन्धों को रहने दिया जा सकता है । 

१६३१ के पूर्व स्वर्ण प्रमाण ( (506 $६87्0970 ) के द्वारा संखार के 
पमिन्न-भिन्न देशों की करंसी की विनिमय दर को स्थायित्व ( 9809 ) प्रदान 
होता था। किन्तु एक के बाद दूसरे देश ने स्वर्ण प्रमाण को छोड दिया आर अब 
अधिकांश अर्थशास्त्रियों कामत ह कि स्वर्ण प्रमाण (500 $&870470 ) 

चह्बत हो कम लचीला और अच्यवढार्य है । अच्छु; इस बात की झावः 


स्तु; इ' 





प्चकता हुई कि 
एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय डव्य पद॒ति ([(लागकणान] ैकणालकाए 5एछत्या) 
को जन्म दिया जाबे जो अधिक लच्रीली हो | इसी उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय 
तथा अस्वर्राष््रीय चैक की स्थापना की राई है । 

अन्कर्रोष्रीय द्रव्यनकाप और दिनसय दर का स्थायिस्व :--्यह तो हम 
पहले ही कह चुके हैं. कि अन्तराष्ट्रीय च्य-क्ोप का मुख्य उद्दें इय सदस्तर देशों की 
करंसी की विनिमय दरों को स्थावित्व प्रदात करना है| इसके लिए, आवश्यक है 
'कि भिन्न-भिन्न देशों की करंसी के लिए. एक सर्बमान्य आधार हो। अस्तु: प्रस्येक 
सदस्य देश को अपनों करंसी का मूल्य सोने में निश्चित कर देना होगा। अस्त; 
सोने के द्वारा संसार के प्रत्यक्ष देश की करंसी की दिनिमय की सममूल्य दर 
( कक्वाप0 त॑ फफटाश्याएु८ ) निर्धारित हो जावेगी | अन्तर्राष्ट्रीय ऋत्य-कोप के 
द्वारा ( [#टए्सक्षांगवव) )(6प्र(ए ॥छाते ) मिन्न-भिन्न सदस्य देशों की 
विमिम दरों को एक सीमा के अन्दर ही रखने का आयोजन किया जावेगा। 
इसका अर्थ बह हुआ क्रि देशों की करंसी की विनिमय दर एक निश्चित सीमा से 
आधिक घट-बढ़ न सकेगी । 

बुद्ध के कारण बहुत से देशों का आर्थिक ढाँचा जर्जर हो गया है इस 
कारण आरम्भ में बहुत से देशों का व्यापार संठुलन ( 88]3800९ ०६ पए४प6 ) 
उनके विपक्ष में होगा, अर्थात्‌ वे जितने मूल्य का माल वाहर मेजेंगे उससे बहुत 
अधिक मूल्य को बस्तुएँ वाइर से मँगावेंगे । ऐसी दशा में उन देशों को चिदेशों की 
ऋरुंसी की बहुत अधिक आवश्यकता होगी और यदि उनको विदेशों की करंसी 
को निश्चित विनिमय दर ( [2%८७०एछ8८ हरि७४८$ ) पर देने का प्रबन्ध न किया 
तो उनकी करंसी की विचिसय दर कमी स्थिर नहीं रह सकती | बदि सुद-जनित 
आर्थिक मडवड़ी को छोड़ मो दें तो मो साधारण व्यापार मे कमी-क्रमो व्यापार 
का संचुलच( छवा2४८८ ० 7206८ ) किसी समय किची देश के प्त मे हो 











डघ२ भारतीय घझधशास्र की रूपरणा 


सकता इ श्रीर किसी दश + जप में। एसा अस्स्था थे उन “रो को जिका 
ब्यापार सललुलम उपक जिपत म हैं यदि आावपराद्भाय द्रायन्क्रोप से शहायता से 
मिला ता उनता बरसा का परितिमिय दर न्थिर पढ़ा रह साता। 

अल्छ इस अयम्धा मे अन्तगढ़ाब दरयवापर उा दशा यो अन्य देशो का 
करंगा छ ए स्वरूप द॑ दगा आर व झरना दना का दुसतात झर सगे । इसे काय 
को अन्नर्ग्राय द्रच्बन्तोप ( ]07749एकत ॥| *व्ालशाओ वी।श0 ) सफलता- 
प्रवक़ कर सर हम उदज्य से प्रत्यक्ष सदस्ध त्श ग्लरगापष्टराय दन्यकाप में जा 
उस भांग निधा।रत ६ उसका उुछ सत्य साने में आर शप अपना करंसी (मद्रा) 
में चुक़्यंगा। इस प्रकार अ्रपराष्ट्राय द्रायक्रोप रु पास प्रत्येश सदस्य देश का 
बरसा यथेष्ट मात्रा में रदंगा जिसमें स आ्रवश्यत्त्रा पढ़ने पर समय देशों को एफ 
दूसरे का करमा उपर दा ता सकेगा । अन्तराद्राय दत्यलोप में भिन मित्र प्रमुख 
देशों का भाग दस प्रकार है । 

ब्रिटत वुदम डव्य सम्मेलन में जो ४४ राष्ट्र सम्मिलित हुए थे ( शड राष्र 
डस समय सम्मिलित नहा हा सर्य ) उक़ लिए सम्मेलन ने उुल स्प८०० 
४००)००० डालर का काटा निपारित कथा था । और १,२००,०००,००० डालर 
का कोप शघ राष्ट्री के लिए छोड़ दिया गया था कि सुद्ध व उपरास्त ये सो कोए में 
सम्मिलित हों ता उनको उसमे हिरण दिया जा सफर । शवराष्ट्रीय द्ब्यकोप में 
प्रमुख राष्ट्रों का भाग इस प्रकार --संबुक राच्य अमेरिका श२,७४०,००९,९०० 
डानर, यूनाइ2ेद किगडम १,३००,०००,००० डालर,सोवियत रूस १,२००,००५०,९०९ 
डालर, चौन ५५०,०००,००० डालर, प्रौस ४३४०,०००,००० डालर, मारतत्र्ष 
४००,९००,००० इालर, कनाडा ३००,०००,००० डालर, निदरलैंट २७५,०००, 
«०० डालर, _बैच्तियम ६२५,०००,००० डालर, झ्रास्ट्रेलिया २००,०००,००० 
डालर, परोस्‍्लोव्राकिया तथा पालेंड १२५,०००,००० ढलर, दनिए अफ्रीका 
यूनियन १००,०००,००० डालर, मैक्सक्ों ६०,०००,००० डालर, चाइल और 
कोलबिया १०,०००,००० डालर इत्यादि ! 

अन्रराष्ट्राय द्रव्य-कोप में पत्यस सदस्य राष्ट्र को अपने माग का २४ प्रतिशत 

अथया सदस्य राष्ट्र २ पास कुल जितना सोना या अमराकन डालर होगा उसका १९ 
प्रतिशत सोना दना होगा (जो मीउस समय कम हो ) श्रौर शेष रकम प्रत्येक 
सदस्य राष्ट्र अपना करसा (मुद्रा ) में झुक्नायया । इसका परिणाम बह होगा कि 
अन्तर्राष्ट्रीय दधव्यकोप के पास सभी सदस्य राष्ट्रों की करसा (मुद्रा) यथेण राशि में 
इक्ट्ठी हो जातेंगा और जब किसां सदस्य राष्ट्र का व्यापार सनुन्नन ( मैड्ो87८९ 
0 7०८ )/ उसके विपक्ष में होगा और उसके पास अपने विदेशों व्यापार 
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ऋण को चुकाने के कोई साधन नहीं रहेंगे तो वह अन्तरोष्ट्रीय द्त्यन्कोप से उसी 
देश की करंसी को खरीद लेगा और अपने व्यापार ऋण को चुका देगा। इस 
प्रकार उस देश की करंसी को विनिमय दर ( िलाशाशद रि०७०३ ) में विशेष 
घट-बढ़ न होगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र आरम्भ से ही 
अपने विदेशी व्यापार के ऋण को चुकाने के लिए अत्तर्राष्ट्रीय द्रन्य-क्नोप पर निर्मर 
रहेगा | साधारणतः ग्रत्येक्र देश अपने व्यापारिक चैक के द्वारा अपने लेन-देन का 
भुगतान करते रहेगे और जब कोई देश विदेशी व्यापार का संदुलन ( छिक्षां्रागट2 
० #07८ह७ ५76८ ) अपने विपक्ष में होने के कारण किसी विदेशी करंसी 
को साधारणतः पाने में ग्रसमर्थता अनुमब करेगा तभी वैंह अन्तर्सष्ट्रीय द्ब्य-कोष 
से करंसी को खरीद लेगा | 
साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय द्रच्य-्कोप ( [700टपवरा078)] (07ल्‍879 
फ्रणात ) के पास अत्येक सदस्प राष्ट्र की करंसी इतनी मात्रा में होगी कि उसकी 
कमी नहीं पढ़ेमी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में यह सम्भव है कि क्रिसी देश 
विश्ञेप्र का व्यापार-संतुलन ( 89]870८० ० [790८ ) इतना अधिक उसके पक्ष 
मैं हो ओर झन्य सदस्य राष्ट्रों को उठ देश विशेष की करंसी को अन्तर्राष्ट्रीय 
कृब्यक्रोप से इतनी अधिक राशि में खरीदना पद जावे कि उस देश विशेष की 
जितनी भी करंसी अन्तर्राष्ट्रीय दरब्य-क्रोप के पास है चह सभी समात्त हो जाचे, ऐसी 
स्थिति में कठिनाई उपस्थित हो उकती है। उदाहरण के लिए पिछले महदगबुद्ध में 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका का व्यापार-संतुलन उसके इतना अधिक पक्ष में था और 
संसार के अन्य राष्ट्र उसके इतने अधिक देनदार हों गए थे क्ि ग्रत्यक देश को 
अमेरिका को करंसी अर्थात्‌ डालर को आवश्यकता थी और डालर का टीटा पढ़ 
गया था। यदि कभी ऐसी स्थिति खडी हो जाबें कि किसी देश विशेष का करंसी 
का संसार में टोडा पढ़ जावे और अन्तर्राष्ट्रीय द्वव्य-्कोषर के पास भी वह करंसी 
कम होने लगे तो अन्वर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप डस करंसी का टोटा है ऐसी घोपणा कर 
देगा और जितनी भी उस देश की करंसी 'कोप' के पास होगी बह प्रत्येक सदस्य 
राष्ट्र को उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख कर वांट देगा । अन्य सदस्व राष्ट्र 
अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से परामर्श करके थोड़े समय के लिये अत्थायी रूप से उस 
देश से भाल के आयात ( [फ्०५) पर रोक लगा सकेंगे। इसक्रा परिणाम 
बह होगा कि उस देश से अन्‍य देशों का विर्धात ( सिफ़रएण( ) कम हो जावेगी 
और उस की करंखी को मॉय कम हो जावेगी | किन्तु व्यापार पर यह रोक केवल 
उतने समय के लिये लगाई जा सकेगी जितने से करंसी की यह कभी दूर की जा 
सके । जब अन्तर्राष्ट्रय-द्वब्य-कोप इस वात की घोपणा कर देगा कि उक्त देश को 








524] भारतौय अर्थश्ाद्र की रूपरेखा 


करणसी की अ्रय कमी नहीं हे ता किर इस देश क स्यापार पर कोई बन्वन सही 
ज्वंगाया जा सकगा | 
हसक श्रतिरित अवराष्ट्राम दत्यकाप के पास कसा देश को कर्सी का 
कमा का दूर बरतने के और भा उपाय हैं। एक डयाय तो गद है कि फोब उप्च 
देश मे विसका ऊरसा की कमी है ब्रपया सोता बेचे या उस देश मे ऋणष ले। 
एसा फरन स अझ्तराष्धाय द्ब्ब-कोप क प्रास उस दर को कईजा अधिक मात्रा में 
आ जावगो ब्योर किर वह उने सदस्य राष्ट्रा का दा जा सक्गी विनरो उस करसा 
का श्रानश्यक्ता ही। ऊपर लिंगए “पाया के झ्तिरिन' दा उपास ओर भा 93 
आतराष्ट्राय चर | [मए्ल्यायएणाद छा, ) ८ा ४शों को स्पून करती 
($टम्ापट९ (६ धाएट7८9) मे करण द सक्या है विद स्पूछ करसा' का झावश्य 
कता हा था किर यह देश तिंपशी करसा या दे स्तप्र हवा श्न्व देशों वी ऋण 
है द, नह्दा तो उसके नियात (7 ४907६ ) पर बरतियध रगाना आवश्यक हो 
जाएगा ३१ इस प्रकार श्रातराप्राय दायनका्य प्रव्यक ”शकों विनिमय दर 
६ (दया ॥एए९० हरि ॥6९ ) की स्थ॑न्‍्या रनाए का प्रयाय ऊरगया । 
कोई मा चदस्प गए प्रातराष्रीव द्वाय डोप से एड सीमा सके आपी 
फरमसी टेफर अन्य किया भा राष्ट्र का करवी खराद सकता है श्रौर उस सामरा के 
उपरात यह सोसा देकर कमा भा कसा देश को करता खराद ऱता टै। उ्ोँ 
तक अपनी करती हकर खिसा अन्य हश का ऊरसी खाद का प्रशा दै प्रलक 
देश आपने माग ( कोटा ) का उ्वल ०४ प्रतिशत तक गक चय + अन्दर छणर 
उऊता है। जब कोई हश अपना करसा दकर दूसरे दश या फरसो कोर से 
खरादगा तो कोष! + पास सरादत वाले दश ऊा रखा श्धिक बढ़ जावगी । 
परातु एक वध में उस 2श का 'कार्प में या माय ( फोटा ) है उसका २५ प्रतिशत 
से अधिक उस देश ( सरादने वाल ) की उरसा क्रोप छ पास बारह मंदीने में 
इकट्ठा ना होगी चाहिए और उस मिला कर २०० प्रतिशत आथात्‌ टुगुने से 
अधिक उस देश ( परादने वाले ) की करा क्रोप' में कमी शा इजहीर्न 
होना चाहिए, ! 
जब कोइ देश झय देश की करसा खराटेया को सममूल्य दर (0707) 
के अतुमार मुल्य दने के अतिरिक्त उस देश को ३ प्रतिशत ले का देना होगा ! 
धिएत यदि फोपो के पात जिसा देश फी करसा उत्त देश > कोटा से श्रपित 
मात्रा म॒ लगातार तांन मद्दाने से ऊपर समय तक इकट्ठा रहती है लो उस देश को 
नदिल, मी क्वणात हो, काने, पे झुपरगत, किल्लत अदी उस्फ जाय से अधिक 
#क्रोर्षा क पार होगी उस पर बडता हुई दर से धृद देना होगा । 
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पहले तीन सोने तक कोई सूद्ध नहीं लिया जावेगा। त्तीन महोंने के 
उपरान्त शेप ६ महीने के लिए $ प्रतिशत अतिरिक्त ( 3 प्रतिशत के ऊपर ) सूद 
लिया जावेगे ओर उसके उपरान्त प्रतिवर्ष के हिसाव से | प्रतिशत अधिक सूद 
चना होमा | इस भ्रकार जितसे अधिक समय के लिए करती ली जावेगी उननी ही 
अतिवर्ष के हिसाब से खुद की दर ३ प्रतिशत बढ़ती चली जावेंगी । चही नही यदि 
किसी देश की करंसी उस देश के भाग (कोटा) से २५ प्रतिशत से अधिक इकट्ठी हो 
जावे किस्तु ५० ग्रसिशत से कम रददे नो | प्रतिशत अधिक सूद लिया जावेगा 
और उसके उपराल्तग्रत्षि २४० प्रत्तिशत के लिए ६ ग्रतिशन अधिक सूद देना 
होगा | इस प्रकार करंसी की राशि श्र जितने अधिक समय के लिए करंसी ली 
लावेगी उसी हिसाव से युद्ध की दर बढ़ती जादेगी | अधिक सूद लेने की ज्यवस्था 
इस कारण की गई है जिससे चिदेशों की करंसी खरीदने वाले देश जल्दी से जल्दी 
उस करंखी को घापस करने का बन्ध करें। अन्य देशों की करंसी लेने घाले देश 
को केबल अधिकाधिक सूद हो नही देना पड़ता वरन्‌ उसका अन्तरीप्ट्रीय द्रव्य-क्रोप 
में जितने वोट (मत ) देने का अधिकार है वह भी क्रमशः कम होता जाता है 
आर जिस देश की करंसी उसने उधार ली है उसको बोट बढ़ती जाती है | 
सममूल्य परिवर्तन ((द्राक्वापछू८३ 9 ऐश ४ प८४) : प्रत्येक देश की 
अपनो करंसी की सममल्य दर (28४ ए &८०ध४०७९) में तभी परिवर्तन करने 
का अधिकार होगा जब झस्‍्तर्राष्ट्रीय द्रब्य-्कोप उसकी अनुसति दे दे | जब नक 
कोई सदस्य राष्ट्र अपनी करती के उमनूलय (रिक्ा' ण ५७|प८) में केबल १० 
अतिशत तक इद्धि था कमी करता हें तब तक कोप उसमें कोई आपत्ति नहीं 
करेगा, अर्थात्‌ १० एहिशत तक अत्येक देश में ऋबनी करंसी के तममूल्थ में एरि- 
चतंन कर सकेगा। किन्तु इसके उपरान्त परिवर्तन तमी हो सकेगा जब अन्तर्रा- 
स्ट्रीत द्रव्य-को प उसकी अनुगति दे दे । 
आर्न्ताप्ट्रीय बैंक (7(67ल्‍80072] छ3आ0 : अन्तर्राष्ट्रीय चैंक की स्थापना 
का मुख्य उद्दे शव सदस्य राप्ट्रों की आर्थिक उन्नति और उनके पुननिर्माण मे 
सहायता पहुँचाना है | इस उद्दे श्य को पूरा करने के लिए अन्तर्राप्ट्रीय बैंक सदस्य 
राप्ट्री के आशिक विकास के लिए उन्हें ऋण देगा और अन्‍्च देशों द्वारा दिए 
गए ऋण की यारंटी देगा | इस प्रकार सदस्व राष्ट्रों के औद्योगिक सिकास के 
'लिए पूँजी ((१४७०१७)]) को व्यवस्था करेगा, चही उसका मुख्य कार्य होगा । 
साप्धारणत्तः जब कोई सदस्य राप्ट्र अपने प्राकृतिक साथनों का औद्योगिक 
उन्नति के लिए उपयोग करना चाहेगा और झाथिक पुरर्निमाण के लिए पूँजी 


चाहेगा त्तो चह अन्‍्तर्सप्ट्रीय बैंक को अपनी योजवायें बतला कर उससे गारंटी की 
० 
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ब्यरस्था कर लेगा | यह सब होनाने के उपरान्त वह सदस्य राष्ट्र रुखार $ 
अधुल द्ब्य-बाजारों (१००८७ )ैवव:८७) में, उदाहरण पे लिए लैंदन या 
न्यूम्रार्क के दब्यन्वाजार में, ऋण लेने का ब्यवस्यां करेगा श्रौर अन्तर्रोष्ट्रीय नई 
उस ऋण का गारटा कर देगा। जब्र कमरा सदस्य राष्ट्र को व्यक्तिगत रूर से 
दव्यन्वाचाें में ऋण नहीं मिच रक़्गा तब बेर उस राष्ट्र को सीधा अपने पाठ 
से ऋण देगा । जब तक किसा देश को शद्राय दंशों से साघारणत ऋण मित्र 
शरेगा तब तक बैंक उसे स्वय ऋण नहीं देगा । इस व्यवस्था का परियान भ४ 
होगा जि उिथड्े और निधन राष्ट्र जियडो अपने उद्योग घधा के विकास के लिए 
पूँजी का श्रावश्यकता होगा पूजा था सऊँगे और जित राष्ट्रा के पास बम 
अविरिक्त प जी (507905 (49॥/2) इक्त्टों हो जायेगा पे बैंक व गारद 
होते के कारण उन राष्दा को ऋण खरूप द॑ सकेंगे | झतराष्ट्रीय बैंक उस ऋए 
की अदाययां कौ गरारटी देगा श्र अपय्रो इस सेया के पारिश्रमिर स्तुरूप वह कडे 
लैने वाले राष्ट्र स गाग्टी क्यि हुये ऋण पर कम से कम १ अतिशत और अभि 
से अधिक २६ प्रतिशत फौस लेगा । कर्ज लेने पाले राष्ट्र को साधारण तौर पर 
अपनी श्रार्थिक योवनाओों को पूरा करने थ लिए ऋण वे मिल सके थो अतरो- 
प्ट्रीय बैंक उहहें श्रपने पास से ऋण दे देगा। 

फिन्ठु अल्राष्ट्रीय बढ ऋण को गारटा तमा करेगा या स्व्रप त्तमी ऋरु 
देगा जब वह उस योपना को देस लेगा और “यूथ लेने वाले दश वी श्राप 
की ज्ञमता का जॉच कर लेगा। साय ही यदि ऋण सदस्य राष्ट्र को सरदार 
लव ले रहां द तो बह ऋण लेने याले देश फे उेद्दीय बैंक: (0८एछवी ठ8०४) 
से उस ऋण की अश्रदायगा का गरारंटां ल लेगा | 
अजर्मष्रीय बैंक की पूजी अ्र्वराष्ट्रीय बैंक का आअपिइत ऐँएी 
(2 एणा5ट0 (जश्ञाथे) १०,०००,०००,००० डालर है | उसमें से बटन 


जुदूस द्धच्य सम्मेलन ने ६,१००,०००,००० डालर मित राष्ट्रों में (उन ४४ याप्री 


में थो सम्मेलन मैं सम्मिलित हुए थे) शट दी और शेप शर्तु श_प्द्रों के लिए छोड 
दी गईे। अत्यक राष्ट्र का ऋल्राष्ट्रीय बैंक छा पूँजा में उतता ही साग मित्र 
िनना उसकी ब्रन्तराष्ट्राय कोप मे मिला था । उैबच रुथुछ राज्य अमेरिका वो 
४६४,०००,००० टालर, चीन को ४०,०००,००० दालर, और कयाहाको 
९३,०००,१०० दालर को पूँजी अधिक दी गई और दक्तिय अमेरिका हे देशों? 
यूगोल्वानिया, ग्रीस और मिस को उल मिला कर २०२,०००,००० डाला की 
पूँजी कम दी गई | अम्तराप्ट्रीय नैंड का बहा राष्ट्र सदस्प दो सकता है थो 
अ्रराष्ट्रीय द्रव्य-कोप का मो सदस्य हो ! 


है. #- हु 








व्यड्त्प 


डेकिय 
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अप मादताय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


पूँजी स सीमित पईीं है । हि 

फिसो भी दशा में अतराष्ट्राय बैंक यारंटां तू रूप में श्रथवा ऋण के रूपए में 
ईक का चिक्नित प्रजा (57व्टा0८० (.१फ्ाधथा), सरत्तित कोष तथा श्रन्प बचा 
से झधिक धाण नहीं दगा | 

अवराष्ट्रीय बैंक ख॒स्व देशों स उस रश के क्स्धीय बैंक, अथवा सरकारी 
खजाने ([76१५०7५) कफ द्वारा ही कारयार करेगा श्र प्रत्यश खदस्य रा मां 
श्रतराष्ट्राय बैंक से अपने रे द्वीय बैंस द्वारा ही कारवार +रेंगा । 

श्रातराष्ट्राय बैक नाथे लिया दशाओ में हां ऋण देगा -- 

(१) यदि कोइ सदस्य राष्ट्र की सरवार स्वयं ऋण लैना चादि तब वो 
आअत्तर्राष्ट्रीय बें# बिला र्रौय बैंक का गरठी के हा ऋण दे देगा अन्यथा त्निढ़ 
हेश ग कई योचगा कायान्वित की ता रही है. उसी ऋण देने के पूर्व अलरा 
कट्राय बक़ डा हश २ उन्द्रांय बैंक से ऋण की अदायगी की गारटी लेगा 

(३) श्रस्तराछ्रीय वैत्ा उसा दशा मे आर्थिक सद्दायता देगा ऊब उसकी 
विश्वास हो जाये कि बर्तमान स्थिति मे उचित यूद पर उस कार्य के लिये हिंयो 
देश मे ऋश नही मिल सता । 

(३) श्रन्तर्राष्ट्रीय बम उस योजना का जाच + लिय विशेषज्ञ का एव समिति 
विश्यगा क्रौर जब उस समिति का सम्मति में बह योतना आशिक दश्डि से ठीे 
होगी तमा बह श्राथिकर सहायता टगा | “सका झर्थ यह नहीं है मि उस योवना 
से प्रत्यक्ष रूप म लाम होता श्रावश्यत है। एसी योवना + लिये भी बेंक %र्ण 
हे भकता है विसका हुश फ अ्रार्थिक विक्रास ते लिए अ्रप्रयल सदस्य हो । पिया 
योतना विशप पा जिचार करते हए बैंक इस बात का ध्यान रखता हई[झि दशा के 
आओ र्पिंक वितास की एप भूमि स॑ उसफ़ा मिशय किया जाय, न कि एपागी दि सी 

(४) क्रण देते समय वर इस बात का भ। यान रखता दे हि सदस्य रा 
उस ऋण की चुराने का क्षमता रखता ई वा नही। यदि पैर स्थय कसी सदस्य 
राष्टू को ऋण देगा नव तो बद्द उचित यूद लेगा हां, परन्त यदि बैंक किसी राफ 
को दिये गये ऋण का अदायगरा की गारटा दगा ता भी यह शस जोधजिम क बदलें 
में कुछ गारटी कमाशन लेगा । 

बैंक इस बात की देख माल रसेगा कि किसी राष्ट्र ने जिस योजना तो 
यार्योन्वित करने के लिसे घटण लिया है वह रक््म उसा योजना पर व्यय होती है । 
इस दृष्टि से बैंडः ऋण देने वाले यदस्षों तो टेसनिक्ल सलाह भी देता है| इस 
अलावा ऋण नहां लेने क हालत म भी यह देश अपने आाधिक विक्रस के संबंध 
में बैंक से रेझनिकल सलाह चाहते ई और बैंक ऐसा सलाइ देता है । 


ऋईकिय न्यवस्था इधर, 


साथारणतया बैंक किसी योजना के संबंध में विदेशी विनिमय का जो खर्च 
होने बाला हे उसके लिये ही ऋण देता है 
अन्तर्सष्ट्रीय द्रव्य कोप तथा अन्दर्रोष्ट्रीय चेंक का प्रबन्ध + 
अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप ( तटायरब्रांणावा ई०एघटा५ शिपात ) के ह२ 
संचालक ([)॥८०६०१४) दोंगे। उनमें ले पॉच डा्रैक्टर तो ऋमशः संयुक्त राज्य 
अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांठ और चीन के प्रतिनिधि होंगे । इन पॉचों 
राण्द्रों को एक-एक स्थायी सदस्य रखने का अधिकार होगा | दो डायरैक्टर 
अमेरिकन प्रजातन्त्रों की ओर से चुने जाबेंगे और शेप पॉच डायरैक्टर अन्य सब 
देशों की ओर से छुने जायेंगे। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि फंड 
पर वड़े राष्ट्रों का ही अ्रमाव रहेगा | भारतवर्ष ने इस योजना का इसी प्रश्न 
को लेकर विरोध किया था कि भारतवर्ष का व्यापारिक महत्त्व फ्रांस तथा चीन 
से अधिक है | इन देशों का कोटा राजनैतिक कारणों से अधिक रबलखा गया 
ओर भारत का कम रक्खा गया । फिर भारतवर्ष को अन्तरांषट्रीय हव्य के प्रवन्‍ध 
संचालक बोर्ड पर कोई स्थायी जगह भी नहीं दी गई । परन् बाद को भारतवर्ष 
'को संचालक बोर्ड सें एक जगह मिल गई । परन्तु यह कहना कठिल है कि जब 
सभी देश उसके सदस्य हो जावेंगे तो भारतवर्ष की चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। 
उसे शेप पॉच जग्रहों मे से एक जगह के लिये चुनाव लइना पड़ेगा। होना तो 
यह चाहिये कि भारत के महत्त्व को देखते हुए उसे एक स्थायी जगढ दी जाबे। 
यदि कोई सदस्य चाहे तो नोटिस देकर फंड से प्रथक्‌ हो सकता है। 
जो स्वर्ण कोप में इकट्ठा होगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रिटेन, सोवियत 
रूस, क्रांस या चीन में रहेगा | कोप का प्रधान कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका 
में रहेगा। 
अन्तर्राष्ट्रीय चैंक के भी १९ डायरेक्टर होंगे। उनमें से पॉच डायरैक्टर 
कमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन नियुक्त करेंगे और 
७ डायरैक्टर शेप सदस्यों द्वारा चुने जावेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के बोर्ड आफ 
डायरैक्टर्स पर भी भारत को कोई स्थाई स्थाव नहीं मिला । 
रूस अन्‍्नर्राष्टीय बैक का सदस्व नहीं बता इस कारण भारत पॉच बड़े 
राष्ट्रों की श्रेणी में झा गया और उसको चैंक के बोर्ड पर एक स्थायी स्थान मिल 
गया | अब संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेस, फ्रांस, चीन और भारत को स्थाची 
स्थान प्रात है और शेप ७ स्थानों को शेप सदस्यों मे से चुनकर मरा जाता है। 
डावरैक्टर एक़ प्रेसीडेन्ट का चुनाव करते ह। मेसीडेन्ट बोर्ड का अध्यक्ष 
हीता है बोर्ड ही वास्तव में बैंक का संचालन करता है [ 








७० मारतीय अर्पशास्त्र की रूपरेखा 


बैंक का फाय जैसे हा बैंक स्थाप्रित हुआ डालर ऋण फ  लियकों 
देशों 7 प्रायंता पत आये किन्तु मई १६४७ म जाकर वहीं वेंक ने पहला ऋण 
दिया। शाघ हा यह बाद स्पष्ट हो गई कि अन्‍्तराष्ट्राय बैंक को ऋण देने ऊे लि4 
संयुक्त राज्य अमरिका बे द्रव्य बातार म ऋण लेना होगा | मे टनउद्छ सम्मेलन 
में लोगा का यह विचार था कि प्रत्येक देश जो डालर ऋण लेना चादेगा वह 
अपन वींड समुक्त राज्य अमेरिओा म बचंगा और अन्तराष्टराय बैंक उनका झदायगी 
का गारटी दे दगा। विद्वाना का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को गारटा 
श्रभेरिका पूँजापनियों को उन दशा के बौंढा मं अपना धन लगाने क्र लिय 
आत्साहित करंगा। परन्तु बैंक ने ट्व्य-बातार को श्रव्यवस्थित दशा जे कारण 
झत्य दशों क बींढा का गारन्टी न देकर स्वय श्रपने बौड़ सयुक्त राज्य अमेरिका 
के द्रथ-बाजार म बेंचकर धन प्राप्त करना आरम्म किया। बैंक का जूत १६४० 
में समास होने थाले साल का रिपोर्ट से दिदित है कि सार्च १६४० में बैंक ने 
स्विस बैंकों और ' बैंक फार इन्टरनेशनल सेटिलमेंट” को भी अपने वौंड बेचे 

अन्तराष्ट्राय बऊ ने मई १६४७ से, जबकि उसने सबसे पहला ऋण स्वीकार 


किया था, ३१ छुनाई १६४० तक जो ऋण भिन्न मिन्न देशों को दिये हैं वे इक 
अकार हैं -- 





यूहप करोड़ दालर (अमेरिकन) 
प्रान्स ३६० 
नेदरसैंड्स श्स्र 
डेसमाक हे 
लक्ज़ाबग १२ 
मेलजियम २६ 
फिनलैंड १ अपर 
वर्क दर 
युगोस्तेविया > २७ 

जुल ४७ ३६ 

लटिन धर्म रिका 
चाइल श्द्द 
ेक्सिकों श० 
ब्राजील 


६० 


जैकिंग व्यवस्था डर 





कोलंबिया ; ०५ 
खलसेलवेडर १ ररभ 
कुल १८ रेघफ 
घशिया और सघ्य पूछे: 
भारत द्च््श्र 
ड्राक श'श्प 
कुल ७४३ 


हे महा बोग ८३२७३ 

उपरोक्त आँकर्डों से यह स्पष्ट हे कि अन्राट्ट्रीय बैंक ने अभी तक युरोपीय 
देशों को ही अधिकतर ऋण दिया है। भारत को तीन ऋण मिले हैँ। पहला 
ऋण ३ करोड़ ४० ल्लाख का रेलबे एंजिन, उनके ट्विस्से और बोचलर्स खरीदने 
को दिया गया था। दूसरा ऋण १ करोड़ डालर का कृषि के छिये ट्रेकटर तथा 
अन्य यंत्र खरीदने के लिये दिया गया हे और तीसरा ऋण १ करोड़ ८५४ लाख 
का दामोदर घाटी योजना के लिये दिया गया है। 

जून १६४० तक अन्तरांड्रीय बैंक द्वारा कुल ६१९४१६ करोढ़ अमेरिकन ड।लर 
का कर बोटा गया । कर्ज़॒का यह रुपया जिन जिन देशों में खर्च हुआ उस का 
ब्यौरा इस प्रकार ह--संयुक्त राज्य अमेरिका ४५.२३ करोड़ डालर, केनाडा 
३*४८ करोड़ डालर, लेडिन अमेरिका ५४४५ करोड़ डालर, यूच्प ६६७ करोड़ 
डालर, अफ़िका, निकटपूर्ल और खुदूरपू्वे ०४८ करोड़ डालर | 

भारत ओर ऋन्तररोष्ट्रीय मुद्रा कोप तथा बैंक : भारत इन दोनों संस्थाओं 
का उनके जन्म से दी सद्त्य है! ३१ दिसंवर श६४५ के पहले पहले आरम्भ से 
ही सदस्य बनने की अवधि सिश्चित थीं। मारतने २७ दिसंवर १६४५ को 
अपने सदस्यता के हस्ताक्षर कर दिये। + 

जहाँ तक रुपये के सममल्य ( पेरिटी ) का संबंध था मारत ने १ शि. ६ ये. 
के आधार पर ही रुपये का सोने में मूल्य निश्चित किया। इस आधार पर 
डफये का मूल्य ४ १४५१४२८४७ ग्रेन शुदू सोना तय किया गया है। कोष ने 
इस सममुल्य को स्वीकार कर लिया ! बाद में जब स्टरलिंग का अवमूल्थन 
झुआ तो उसके साथ रुपये का भी अवमूल्ण्म होगया। इस अवसूल्यन के फल- 


७२ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेग्श 


स्वरूप रुपये का साने मे सममृल्य भां बदल गया ) 

भरत ने झन्रराष्ट्राय मठ्ा कोप शो अपने हिस्से का सोना और बाछी का 
हिस्सा रुपयों थौर प्रीमिसरा नोट्स का शक्ल में चुका दिया | इसी अकार शन्‍्दरा 
ध्यूय बैंक को अपने हिस्त का प्र जा (४० करोड़ प्मेरिकन डालर) का जो मार 
बैंक ने बयल किया है (२०८६) यह मा चुका दिया है। है 

भारत के गाँया में बेकिंग का गिस्तार आत देश फ खासते सब से बढ़ा 
समस्या उस्यदन बढाने कया ४। उसके लिये प्र जा का आवश्यकता है ] इ्प 
आपश्यक्ता को प्ररा करन उ लिये एस श्रार तो इस बात की तकूरत दे कि 
श्राम जनता राष्ट्र का इृण्टि से जहाँ तक सभव हो अपना आय मे से वबत करे 
उसत्मादा + काम में रुपया लगाने का तैयार हो श्रौर दूसरा शोर यह आवरसभ 
ह कि इस प्रकार लोग जा उुछ बचत ऊर उसे उत्पादन म लगाने का ठीक टोक 
व्ययस्था हो। “न दाना हा बाता के लिय इस बात की ज़रूरत हे कि देश में 
बैंक्गि का श्रधित्त स अधिक मिल्ार हो और यह विस्तार गोतिा मे हांता 
आहिए क्योंकि भारत का ६० प्रतिशत जनरुख्या गाँवा म हवा रहती है। गाँगों 
मे वैकिग क दिलार + महल का एफ ताक्कालिए कारण और द । दूसरे महा 
के समय से जो महंगाई यढी है उसरे कारण उन रिसाा हो आ्पिक स्थिति 
सुपर है जो खेतिहर मकटूर का श्रेण्य भ नध याते हैं। पर इस बढी हुई श्राप 
का आज कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। भ्रगर इस थ्ाय का बुद्ध मांस उत्तादने 
के लिये काम म झा सके नो दश का बरुत भला दी | इसक लिय भी आवश्यक 
है फि भार्यों म वेंकिग का जिस्तार क्या वाब | 

इस समय देश म दैंऊस का विश्दार जगरुय भा ई ।गप्रमा रिज़र्ण मैंक ने 
१६४६ पर ध्याप्रारिक बैंकिंग + मारे मं झाउड़े प्रमाशित डिये हैं और वैंसिंग की 
कि हे बारे में एफ रिपोर्ट भा बकाशित ऊी है । टस से प्रकट हुआ है कि यदि 
इम कंबल उन स्यानों शा विचार कर जहाँ कि बैं का दफ्तर दे तो बैंक वा 
प्रत्यम/ दफ्तर औसतन ७/६० व्यक्तियों क पीछ है। अगर हम देश का सपूर्ण जत* 
सरया का विनार करें तो ६८४७६ व्यक्तिया कु पीछे बेंक का एक दपतर आता 
है। दूसरा उल्लेसगीय बात यद है कि देश में इस समय नो मी इस सरहें 
बैंक हैं थे कुठ दी यान्तों और शहरों म जीत हैं । इस दृष्टि मे वम्बठे, मदास 
ज्यौर पश्चिमा बगाल में ही बैंकिंग का एफ प्रगाः से केद्रीफरण है) यही देश मे 
औद्योगिक य्रात्त हैं । सार यह है ऊि गाँगें म बैद्चित का विस्तार होमा बाकी है। 

आरत सरकार ने पिउने वर्ष हमारे गायों में बैंकिंग के विश्लार ये ऋझने पर 
जाच करने के लिये श्री पुदपोत्तददास टाऊरदास को अध्यनता में 'रूएल बैंकिंग 


बैंकिंग व्यवस्था घछरे 


इन्कायरी कमेटी नियुक्त की थी | उसकी रिपोर्ट मी अगस्त १६५७० में प्रकाशित 
हो चुकी है । उसने गांवों में बैरकिंग के वित्तार के संवंध में अनेकों सिफारिशें की 
हैं। कमेटी का कहना है कि किसी एक प्रकार का बैंकिंग संगठत इस काम को नहीं 
कर सकना। सब प्रकार के बैंकिंग संगठनों का देश भर में समन्वय होना 
आवश्यक है| कमेटी ने बह कल्पता को है कि देश की बेकिंग का ढॉचा निम्न 
आधार पर खड़ा किया जाना चाहिये--(£) रिजर्व बैंक जिसकी प्रत्येक 
बड़े राज्य में शाखा या दफ्तर हो : (२) इम्पीरियल बैंक ओर अन्य व्यापारिक 
चैंक जो तालुका और तहसील के प्रमुख नगरों तथा दूसरे कस्बों तक फैले हो # 
(३) प्रान्तीय सहफारी बेक और केन्द्रीय सहकारी चैंक जिन को शाखाएं या 
जिन से संबंधित वेक तमाम कल्वों और बढ़े बड़े गाँवों तक में हों; (४) राज्य 
द्वारा स्थापित राज्य के कृषि चैंक : (४) प्रत्येक प्रदेश के लिये भूमि वधक वेंकों की 
श्टंखला । गांवों में बचत की आदत को प्रोत्लाइन देने के लिये कमेंटी ते 
व्यापारिक चेंकों को शास्रा खोलने की अपेक्षा पोच्ट आफिस सेवबिंग्य बैंक पर ही 
अधिक जोर दिया है। सरकारी चेंकों के महत्व को भी कमेटी ने स्वीकार किया 
है| जहाँ तक कि गांवों में साज़ की व्यवस्था करने का सबाल है, कमेटी ने अल्प- 
कालीन लाख के लिये सहकारी बैंकों और दोर्घकालिक साख के लिये भूमि 
बंधक बैंकों के विस्तार पर ज़ोर दिया है। व्यापारिक बैंकों को अपना कारोबार 
इस दिशा में बढ़ाने की सिफारिश भी कमेटी ने को दे। साथ ही उसका यह मी 
कहता £ कि गांव के भहाजन और देशों बैंकर का बढा महत्व है ओर उतके 
प्रतिकूल पडने बाले कानूनों को बता कर उसके कारोबार को भर्यादित करने के 
प्रक्ष में कमेटी ने राय नहीं दी है | कमेटी से यह मी सिफारिश की है कि गोदामों 
का निर्माण करके, यातायात के साधनों का विल्लार करझे, रुपयें लाने लेजाने की 
सुविधाओं को बढ़ाकर और उन्हें अधिक सस्ता वना कर, तथा ऋण, महाजन 
और भूमि संबंधी अब तक के बने हुए और नए वन रहे कानूनों में महाजत 
आदि के अनुकूल परिवर्तन करके, तथा चैंकों की किन्हीं शाखाओं को 'शॉप्स 
एड एल्टेब्लिशमेंट एक्ट्स' और औद्योगिक ट्रिब्यूनल के निर्ण॑यों से सुक्‍त करके 
इम व्यापारिक और सद्दकारी वैकों को गांवों में अपना कारोबार बढ़ाने के लिये 
अधिक प्रोत्साहित कर लक्ते हैं ।- 
रूरल बैंकिंग कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उन में कोई विशेष धात नही है | 
इस संबंध मे एक बात की ओर इमारा ध्यान जाना चाहिये | यदि हम देश के 
भौजदा द्ार्थिक ढांचे की परष्ठ भूमि में देश की किसी आशिक समस्या को हल 
करना चाहेंगे तो वह वास्तव में हल होगी नहीं । यदि हम चाहते हैं कि हमारे 
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गाव क लाग कठिनाई उठाकर भी रुपया वचाने कोशिश करें, तो बह तमी हों 
सकता है जब उपको यह मालूम हो कि उयड्ी इस कोशिश का लाम उन्हें ही मिलने 
वाला है। इसका एवज्ञ में अगर यह आशा की जाए कि उनकी बचत का 
रुपया चाद प्रैँतावादा बवसाया और उयोगा में लगाने के लिये शहरों में 
पटुचाया चाय, तो इसम कमा राफलता नहीं मिच्र सफती। इस लिये यदि हम 
गॉय वालों मे रुपया बचान का श्रादत वैदा करने रे लिये उत्सुक हैं तो वह मी 
हो सकता है जब उस बचत का सीधा उपयोग गाँव के विकास में होते, इसका 
भा यवस्था की जाब | देश + आशिक विकास वा जो योजना वन रही दई उसने 
इस बात का ग्रधिक स ग्ृथिऊ ध्यान रसन का आवश्यकता है | यह तमा समव 
हो पक््या तव हमारा द्रार्थिक यातना मे गाया > ऊुठीर उद्योगों का स्थान किसी 
सुनिश्चित सिद्धान्त मे आधार पर नय होगा और हमारे गावों में जो साधन 
आज उपयोग म॒ पहीँ श्रा रह हैं या कम आ रहे हैं उनका गावों की झ्रापए॒वक 


ताओं को एरा करने को इप्टि से उपयोग करने पर पूरा पूरा जिचार किया 
बायगा । 


.. परिच्छेद ११ 
मुद्रा और विनिमय 
रूपया पूर्ण क़ालूनी सिक्का + मुगल साम्राज्य के अन्तिम दिलों में उस 
समय के हिसाब से भारत की आर्थिक स्थिति सुव्यवस्थित थ्री जिसका यह अर्थ 
भी था कि देश में मुद्रा की व्यवस्था भो संतोषजनक थी | सोने और चांदी दोनों 
के सिक्कों का देश में चलन था | अकबर के समद से सोने की मुहर और चांदी 
का रुपया चला आ रह्दा था । क़ानून की दृष्टि से दोनों सिक्कों का सापेक्षिक भूल्य 
निश्चित नहीं था, पर दोनों का वज़न समान था, अर्थात १७४ ग्रेन ट्रोब । दक्तिण 
भरत में चांदी का सिक्का नही था| वहाँ का सिक्‍क्रा सोने करा पिगोडा था। 
इसका कारण यह था कि दक्तिण में नुगलों का, जो चांदी का सिक्का पसंद करते 
थे, प्रभाव स्थापित नहीं हो सका था | 

सुर साम्राज्य फे पतन के साथ देश में जो अ्व्यवस्था पैदा हुई उसका असर 
आशिक क्षेत्र में भी पढ़ा | कई स्वतंत्र सिक्‍्क्रों का, जिनका आपस मे कोई संबंध 
नहीं था, चलत जारी होगया । एक सिक्के को दूसरे सिक्के में*वदलने का व्यापार 
खूब चल निकला । यद्ट अवस्था आर्थिक दृष्टि से संतोषजनक नहीं थी । ईस्ट 
इंडिया कम्पतो को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिये इस स्थिति का अन्त 
करना ज़रूरी मालूम पढ़ा | थोड़े वाद-विवाद के बाद आखिरकाय (८्स्टे४ में 
यह तथ होगया कि भारत में चांदी के रुपये को पूर्ण कानूनी सिक्का मान लिया 
जाय | इस आशय का एक क़ानून बन गया। झुपये का वज़न १८० गन का 
निश्चित हुआ और उसमें वां दिस्या खालिस चॉदी का रखा गया। 
खोने के सिक्कों को कानूनी देसियत ख़तम द्ोगई दालांकि उन की टकसालें 
-क्रायम रहीं | चांदी के सिक्के ढालने की टकसालें सर्वसाधारण के लिये खोल दी 
गई | चाँदी के रुपये का क्रानून्ती मुल्य और उसमें की चांदी का मूल्य समान हो 

शया | १८६३ तक यह व्यवस्था हमारे देश मे चलती रही। 
स्वणेमाद की सॉग : १८३५ में रुपया पूर्ण रूप से कानूनी सिक्का (फुल 
ब्लीगल ठेन्डर मनी) घोषित कर दिया गया | यह्ट बैसे तो भारतीय मुद्रा के च्षेन्र में 
एक़ बडा सुधार था, पर चांदी पर्यात मात्रा में प्राप्त नहीं दोने से, देश को 
जितमी संख्या में रुपये चाहिये थे उसमे कमी रहती थी | चांदी की कमी के कई 
कारण ये [ यूछुप के देशों ने चॉदी के निर्यात पर रोक लगा रखी थी । जब बह 
रोक हुए गई तव भी बाहर से चांदी नहीं आती थी क्‍योंकि ईस्ट इ'डिया कंपनी 
जो माल वहां से खरीद कर बाहर मेजनी थी उसके लिये उसकी चढहां की आय 
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काफी दोवी थ्य | जर यद आय कम पड़ी लगा तो दुनिया सम चादा का उतलाईन 
कम होगया | १८३० से चाँदी के उत्तादन री यह कमा सामने श्र लगी। जो 
चादी आता भी थी और वितरे स्पये भी छाल लिये जाते ये मो बे रुपये ही 
सिक्‍्त + तौर पर काम मे ने छेकर वयर थ्ादि दूसरे कामो मे लिये जते ये। 
साराश यह है कि दश म मुद्रा झा बराबर नगा अयुमय होती रही! बैडिंग 
स्यवस्था का ता उस रामय जित ही गया था, जा सास के द्वारा इस कमी को पूरा 
करती । सतोता यद्द हुआ कि लेश में सोने का खुंठा कायम करने का माग का 
जाने लगा । सरफ़ार न यह माँग ता अस्पीकार करदां पर सुद्रा की कमी पृरा 
कएन + लिये कामज्ञां मुटा का चलते जारी कर दिया गया १८६१ में पहला 
“पपर करेसा ऐफ्ट' पास हुआ । 

पर इसम मुद्रा का सगा का समस्या इल परी हुंड | कांग्ञा सुद्रा का देश मर 
चला बढ़ा नं । स्पणमान ऊ पक्ष मे ग्रिटिश सरदार था नहीं । मारत सरवार ने 
श््घ६४ में एक पिनत्ति प्रकाशित की कि त्रिटा का ता सोगे रा सोवरिनं साम का 
सिक्का है उसका सुद्रा के रूप में सारत मे उपयाग हो सकेगा और भारत सरकार 
के पजाना मे 'सोयरिन दस दपय सी आर 'श्रद्ध सोयरिन' पाँच रुपये री दर 
से स्वीकार ज्य्रि जायगे और जो व्यक्ति स्वीकार करेंगे उनऊो थे दिये सो जायंगे ) 
बाद में २८ अफ्टयर श्यदृ८ को एक पिज्प्ति द्वारा यह दर घटाकर १०३ रे? 
अति सोवरिन करद। गई | पर इस से भा सोबरिए का हश में ललन बढ़ा नहीं 
ओर सुद्रा का नंगा शलता गहां | सरकार ने इस समस्या पर विचार करों वे लिए 
भेसपाएड क्माझन वियुकत जिया । उसो सो का मुद्रा को क्रानमा सद्ठों बनाने 
की भिफारिश का पर उसकी यह सिफारिश स्वाकार नहीं की गई | श्रॉसिर सदा 
की तंगा, समय से ग्रपते आप कम हो गद। पर स्वर्गमास की मांग देश में बता 
रहा, चर्याप इस समय यह माग जिफल ही हू“ । 

रुपया पूण क/तूली झुद्र। नहां रहा. ऊपर हमने चॉदा का यमी का जिंक 
किया दे । पर अच रछ्वा शता दा के असम चौधाइस एकदम ह्थितिं बदल 
गई और भारत म युम्पाय देशों स बदत चाहा आन लगा | इसका कार यह या 
कि कइ यरुपियन देशों (नोवें, स्पॉडन, टेनमाक, हालड, प्रान्स, बेलजियम, 
स्वितरलट, इटली, रूस, आस्ट्रिय ओर जर्मगा) न श्य०३ मे चादा छो यहा 
के काम भ नहीं लेने का फैसला कर लिया शोर इससे बह्‌त चोदा उपलब्ध हो 
गई | फिर चादी का पैदानार भी दसां रामय बढ़ने लघ। | साथ हा साथ चादा के 
स्थात पर सोने की म॒द्राओ्ों का यूर्पीय देशा मे चलन जारी किया । इससे सोने 
की माय बढ़ा। पर सोने का उत्तादत कम दोगया। इस प्रकार एक झोर तो 
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वादों की सांस घटी और उसकी पूर्ति बढ़ी और दूसरी ओर सोने की मांग बढ़ी 
और उसकी पूर्ति कम होगई | परिणाम चांदी की कीमतें छटने का आया । १८७५४ 
में धुरूपैंस प्रति आउन्स से श्यण्छ में ४२३ पैस, श्य्पफ में ४३ यैंस, श्य्श्र में 
३७३ पैस और १८६६ में २७ पैंस प्रति औस होगया ! इसका असर हमारे और 
"ब्रिटेन के वीच के विनिमय दर पर पडा और वह कम होने लगा । झभी तक 
विनिमय दर १ रू०--१ शि० १०४ पैंस के आस पाठ रहा करता था | श्रव वह 
गिरने लगा | १८७१ में विनिमय करा दर £ रु०-२ शि० के था, वह १८२ में 
१ रु०--१ शि० २ पैस के रह गया; 
रुपये का विनिमय दर गिरने से मारत सरकार को कई कटठिनाइथों का 
सामना करता पढ़ा | भारत सरकार को 'डोम चार्जेज? के लिये सोने में हर साल 
ब्रिटेन को रुपया भेजना पडता था। रुपये को विभनिमब दर गिरने से भारत 
सरकार को इस कारण से रुपये में अव बहुत खूर्च करना पड़ने लगा | इससे उसके 
बजट पर असर पढने लगा और उसे पूरा करने के लिये जनता पर कर का वो 
चढ़ाना पड़ा | फिर रुपये की विनिमय दर कम होने का तत्काल असर आयात 
को मंहगा करने का भी हुआ | निर्यात के सस्ता होने से निर्यात मे विस्तार होने का 
जाम अवश्य हुआ पर यह लाम अल्पकालिक ही था क्योकि निर्यात की मांग 
अढ़ने से श्ाखिरकार मूल्य पृद्धि होनी ही थी । पर मज्ञदूर वर्ग की मज़वूरी मल्य 
बृद्धि के श्नुपात में बढ़ती नहीं, और इस लिये रारीव मज़दूर को नो इससे भी 
हानि हुई और थोड़े से न्‍्यवसतायी उस त्वाभ को उठा सके | जो अंग्रेज कर्मचारी 
आरत्त में थे उनको भो विलायत रुपया मेजने में गुक्ततान होने लगा। इसके 
अलावा चांदी के गिरते हुए. मूल्य से आने बाली विनिमय दर की झस्थिरता का 
विदेशी व्यापार पर घुरा असर पड़ा । उधर विदेशी पू'जी लगाने वाले भी सशं- 
कित हो उठे क्योंकि चांदी को गिरती हुई क्रीमतों ने उनके मन में से विश्वास 
ज्ठा दिया। 
इस डांवाडोल स्थिति का इल निकालने के लिये फिर स्वर्णमान कायम 
करने की मांग उठी | स्वर्णमास को योजनाएं, जैसे श्८७२ में अ्र्थमन्त्री सर आार- 
वेग्पल की और बाद में मिट मास्टर कर्सल जे. टी. सिमिथ की बोजनायें, तैयार छुईं। 
पर भारत की विदेशी सरकार ने कुछ समय तो चुपचाप रहने को नौति अपनाये 
“रखी | उधर इसी अ्रश्न को लेकर १८७८ से १८६६ तक कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मे- 
स्लन यूरुप में हो रहे थे । यह आशा थों कि शायद सोना और चांदी दोनों ही 
आतुओ के चलन के पक्ष में इन सम्मेलनो का निर्णय हो जाव | यद्ट आशा भी 
घूरी लहीं हुई | १८६२ को जुलाई में म्ुसल्स सम्मेलन के वाद संयुक्त राज्य अमेरिका 
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ने भी शमन एक्ट की, तिसके अनुसार मुद्रा ते लिये श्रमेरिका एक निरिवत 
मात्रा में चादां सपीदता था, रद्द कर दिया | इसने चादौ को स्थिति श्रौर गिए 
शई। सारत सरकार से श्रासिरफार श्८ूू२ से इस प्रश्न पर विंचार करने के 
लिये हग्शल कमेटा को नियुक्ति का | इर्शल कमेटी ने ये सिफारिश की कि ते 
ओर चादा दोनों का मुफ़्त टक्ल (करा कोएनेत) बद कर दिया जाये, झवयों 
शगीमित क्रानूजी सिक्का (अनलिमिट्ड लागन टेंडर) बना रद, कुछ समय तक, 
िंसा हृद तक, खोने को मुद्रा को तरह काम में लिया जाय, श्र श्रापिसकार 
पूरा तौर पर स्वएमान क्रायम कर 7या जाय |. 

भारत सरकार ने उक्त सिपरारिशों को स्वीकार कर लिया। रष्थ्रे पे पक 
क्वानन मे भ्रस्तर्मत रुपये का मुत्त टकत चद कर दिया गया, और सरकार को पई 
अधिकार शिया गया कि बह चाट़े तब रुपये का टफ़न कराले | एक विशव्ति 
३ २०-१६ पेंस के दर स टकसाल म अ्रगर काइ सोना या सोने का सिक्का 
झपये म बदलवान को शेजाये तो उसऊझा बदलना श्वनिवाय॑ कर दिया गया | एड 
दूसरी बिज्प्ति 4 अनुमार यदि कोइ इसा दर से सोयरिन और श्रर् सोवरिन में 
सरकारी चुकारा करना चाहे तो सर स+गा, यह घोषित कर दिया गया) और 
एक तीसरा विज्ञप्ति द्वारा सोना था सीने के सिक्‍क के वज़ में उपरोत दर (१४० 
सई १शि० ४पेंस) पर हा सरसार का नोट जारी करने का अधिकार दोगया | इत 
शब गादर्शा का श्र्थ यद धा--९८+४ मस्थापित मुद्रा व्यवस्था समाप्व शोगश 
रुपये का विनिमय दर ९६ पैंस स न गिर सरे इसफा रोक लग गई, और थाम 
लाग सोने ऊ सोपदिन र चलत जे आदा बताय जायें, इसकी कोशिश झआरम हुई 
तथा रुपया श्सोमित क्रानूना मुद्रा ऊ रूप मे बना रहा) यदपि बढ पूर्ण मुद्रा नहीं 
रहा | इस व्यवस्पा का सब स बड़ा दाव यह था कि जिस प््रार सरकार पर 
यथा सोने के रिक्त के बदले म सुपया देने का जिम्मा था उसी प्रकार रुपये ें 
मदले म सिक्का देन का ज़िम्मा उस पर नहा डाला गया। 

फ्राउलर कमंटा इुपये का मुक्त टज़न जब बन्द होगवा तो रुपये का विनिमय 
दर उ चां जाने लगा | “८६४ म॑ श्रौसत विनिमय दुर १ र०--१ शि० हट्टे पस 
के भी । १८६८ तक १ रिर ४ पि० त+ विनिमय दर पलच गया था। हृषध्फ पे 
अत तऊ मुद्रा को तगा मा फिर आअउुमय इाने लगी | भारत सरकार ते थइ सोचा 
कि सोने हे सिक्‍्क़ का चलत नारी करने का यह उपयुक्त समय हैं| इस यरन पर 
विदार करने + लिये १८६८ में उसने फाउलर कमेटा का नियुक्ति की । 

फाठलर कमेटी ने छारे प्रश्न पर विचार ड्रिया | उसके सामो दुछ इसे 
अ्यक्ियों द्वारा पश वी गई योजनायें भी थां। उद्दाइस्ण के लिये लि'डसे और 


कं 
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पबीव थोजनायें थीं | लिन्डसे योजना के अदुस्तार किन्हीं निश्चित दरों पर भारत 
में भारत सरकार द्वारा लन्‍्दन पर स्टरलिंय बिल बेचने और लन्दन मे भारत्त 
मन्त्री द्वारा भारत पर रूपया बिल बेचने को वात कही गई थी ताकि रुपये का 
विनिमय दर एक मर्यादा से न नीचे गिर सके और न ऊपर जा सके । स्टरहिंग 
मिल की दर १५४३ पैंस और रुपया विल की दर १६६६ पैंस सुफाई गई थी | इत 
बिलों का चुकारा करने के लिये मारत मे और लन्दन में स्वर्शमान कोष (गोल्ड 
स्टेंडर्ड रिज्॒ण) क्रामम करने की वात थी। ऋाठलर कमेटी ने यह योजना नापसंद 
करदी क्योंकि उसकी राय में यह ठोक नहीं था कि भारत की स्वर्शमान पद्धति का 
आधार ३ गलैंड में रखा जाने वाला छोटा सा कोष हो | प्रोबीव की योजना का 
सार बह था कि भारत में स्वर्णमश्न तो क्रायम हो पर देश के झन्द्र सोने के 
सिक्‍के का खलत न हो | योजना यह यो कि मोजूदा दस इज़ार के नोट तो रद्द 
कर दिये जायें और तये दस इजार के नोट सोने के एबज़ में ही जारी हों और 
उनके एवज़ में लेने वाले फी इच्छानुसार सरकार सोना या रुपया देने को तैयार 
रहे. । अनुमान यद्द था कि देश के अन्दर उपबोग के लिवे तो कोई इतने बढ़े नोटों 
के एवज़ में सोना चाहेगा नहीं | इस लिये केवल अन्तर्राष्ट्रीय चुकारे के लिये ही 
सोने का उपयोग होगा | फ्ाउल्र कमेटी को बह बोजता भी पसंद नहीं आई । 
कमेटी के सामने फिर से चांदी के मान (सिल्वर स्टेन्डर्ड) को कावम करने का 
सुमव भी आया था पर वह भो उसे संजूर नहीं था। 
फाडलर कमेटी की सिफारिशें : सारे प्रश्न पर विचार करने केबादफाउलर 
कमेटी ने यही सिफारिश की कि भारत में खोने के सिक्के के चलन सहित स्वर्णमाव 
की स्थापना होनी चाहिये और सोने के आयात-निर्यात की पूरी स्वतस्त्रेता रहनी 
खाहिये | इसके लिये नीचे दी गई बालों को कमेटी की राय में आवश्यकता बताई 
गई---(१) सोवरिन और अर्दा सोवरिव क्रानूली सिक्के माल लिये जाये और 
भारत सें उनके मुक्त टैकन की व्यवस्था को जाय ; (२) रुपओ्रें का मुक्त दंकेन बंद 
परदे हालांकि रुपया असीर्सित कानूनी सिक्‍के के रूप में बता रदे ; (३) रूपये का 
वितिमय दर १ शि० ४ पैंस निश्चित कर दिया जाय ; (४) भारत रूरकार सोने 
के बदले में रुपये देने का जिम्मा तो रहने दे, पर रुपये के बदले 
इमें सोना देने का जिम्मा न ले; (२) जब तक सोने के सोवरिन, अर्च 
सोचरिन की मात्रा आवश्यकता से अधिक न हो जावे, सरकार नए रुपये न ढले- 
बाये, पर भ रुपये जब मो ढाले जाएं. तो उससे होने चाले लाभ से एक नया 
कोध कायम किया जाय, इस कोष में सोंला रहे ; (६) लब अन्‍्वर्राष्ट्रीय व्यापार 
का संतुलन भारत के विरुद्ध चला जाये और उसकी पूर्ति के लिये सोने का निर्यात 


बर्थ मारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेसा 


करना हो वो सरफार उपरोक कोय से से लथा और उोर्पो में से शोर चलने में से 
सीना उपलब्ध करने को ब्वतस्था करें । उपरोक्त मुद्रा पद्धति को सत्तेर में बह 
सार श्ाता था कि सोना और चादा दोगो के सिक्‍्त्त अखोमित कानूनों सद्रा * 
रूप भे गाने जाये, दाना का साधनिक मूल्य निश्चित हो, पर म्यतेत टन देव 
सोने + सिकयों का हो । 
फाउलर क्मटा का मानता था हि उक्त मुद्रा पदति को सर ररने से स्वर 
मान बाल देशो से सारत का तो अधिकाश व्यापार है उस स्यापारें में श्रविश्चितता 
नशा रदेगी, और विदेशी प्‌ ता का भारत मे लगाने का प्रोत्याहन मिलेगा, दंगा 
मुद्रा का लगा दूर होगा! 
सरकार की कार्रयाइ 'हाउलर कगटानेचों समय दिये थे उसको कायाखित 
काने का सरकार ने प्रयतन मिया | सोयरिन योर थ्र्दा सोवरित की र्पष्््६ 7 
एक्ट द्वारा फाउलार उमेंटा द्वारा प्रस्तावित दर पर क्रायनो सुद्रा का रुप दे दिया 
गया। (६ _ मे सरपार ने नये स्पये ढलयाये थीर जो लाभ हुआ उससे गोक्ा 
स्ट दे रिपर्य (मान कोपे दायस किया गया । रुफे का पिविमय दर ? शिर 
४ पै० तर पहुँच दवा गया गा और उस कायम रा ता रहा था। रुपओें का 
क्थतत ढक था और उसे असामिन मुद्रा य॒ रूप मं माना हुआ भा ही) कोगे ४ 
चपणे म॑ सरकाए रपया ठता दा था | स्व तो सोने के सिक्के ढानने की टाल 
उपप्म करों का सवाल और था पर फाइबर उमेटां का यह सिफारिश निंिश 
ट्रेन॒री के विरोध करने से फरायावित नहा हुई | भारत मे रपएमाव कश्ायम करने र 
लिये यह पहला झआावश्या शत था, और यहा पूरा नशा की जा सका । 
स्वर्णमान से रवणे विनमय मान की आर श्सों बाद भारत का सृद्रा 
पंद्ति म ऊुद्ध एसा घटताय परित्यितियश्ञात घी ह्रि स्मंणगान या बनाये शक 
दूमत हा पदी--स्लछ पितिमप मान--मी स्थापना हमार देश मे होगर। ईझ 
पद्धति को क्लायम करने का कांइ सोचा हुआ निरचय नहा था, मे भारत सरकार 
से ही थह सोचा था क्ति इस समय उसक द्वार क्ियिणये नि्णंत्रों का वह 
नतीजा आयेगा | यह सव कैस हुआ, दस सम्पय स श्यय हम लिखेंगे। 
सत्रशेमुद्रा के चनन या प्रयत्न <८६६-१६०० मे मारत सरकार ने सोब 
रिंन और अद छोपरिन का, थो अब राज्रगी लुद्धा करार दे दिय गये थ,, चने 
आरी रिया । पर लोगों ने झहें स्पाकार नहा क्या और मे लौट लौट कर 
सरफार के पास वापिस आने लगे | सरकार ने चह छझाद्रा कि सोने ये सिक्कों 
का भारत में चलन हो दवा नहीं सकता । वास्तव मे वात यह था कि भीषण झकाल 
आड़ जाने से उस समय आम जनता मो ड्ोट छोटे सिक्को को विशेष माँग थी। 


सुद्रा और विनिमय है 


फिर सरकार से एक भूल यह की कि ठीक इसी समय नए रुपये भी ढलवाये और 
इस वजह से भी सोने के सिक्कों का जनता में प्रवेश होना कदिल हो गया। 
सरकार को इस ग्रकार जल्दों से निर्शय नहीं कर लेना चाहिये था | जरूरत्त होनें 
पर सरकार द्वारा नोंट और सोचरिन के बदले रुपया देने को अनिवायता को 
भी समाप्त करके सरकार को इच्छा पर रुपया देने न देने को वात छोड़ी जा 
सकती थी | पर सच्ची बात तो यह है कि दिला पूरा प्रचत्न किये सरकार ने यह 
मान लिया कि भारत में सोने के सिक्के लोक प्रिय नहीं हो उकते । सोने के सिक्के 
ढालने के लिये टकराल्ल क्रायम करने का सवाल १६१२ में दुवारा उठा। भारत 
मंत्री ने दस रुपये के बरावर का सोने का सिक्का डालने को स्वीकृति भी देदी । 
सरकार ने चेम्वरलेत कमीशन की राय के लिये वह प्रटत डस रुमच 








स्वणमा।न कोप : जैसा इम ऊपर लिख छुके हैँ सन, १६०० में नए रुपये 
डालने से जो मुनाफ़ा हुआ उससे स्वर्णमान कोप की स्थापना तो करदी गई, पर 
उसमें फ़ाउलर कमेटी की राय के विरुद कुछ वातें हुईं | वजाब सारा कोप सोने 
की शकल में रखने के, सारत मंत्री ने वह फ़ैसलः किया कि वह लंदन ये व्टरलिंग 
फिक्यूरिटीज की शकल में रहे | नये रुपये ढालने के लिये चांदी पेपर करेन्सी 
रिज़र्ब के सोने से ऊरीदी जावी थी । १६०६ में स्वर्णमान फरोप की रुपयेकी शाखा भी 
हिन्दुस्तान भें क्राथम की गई । १६०७ में फ़ाडलर कमेटी की सिफारिश के विरुद्ध 
भारत मंत्री ने यह फ़ैसला भी कर दिया कि नए रुपये ढालने से होने बाले उनाफे 
का आधा हिसुसा उस समय तक भारत में रेलबे विकास के लिये अलग रखा जाब 
जब तक कि स्पर्ंमान कोप में २ करोड पाउशड नही हो जाते हैं । 
कौंसिल ड्राफ्ट : भारत में स्वर्ण विनिमय समान पद्धति कैसे क्रायम होगई भह 
समभने के लिये कौंसिल ड्राफ़्ट को पद्धत्ति के वारे मे जानकारी करता आवश्यक 
है। भारत सरकार को हर साल होम चार्जेज़ञ का कुछ रुपया ब्रिदेन में मारत 
मंत्री को खुकाना पडता था | इसके लिय भारत मेंत्री भारत सरकार पर रुपये सें 
सिल् काटते थे | ये बिल भारत मंत्री ब्रिउेन में उन लोगों को वेच देते थे जिन्हें 
च्यापार आदि किसी कारण भारत को रुपया मेजना होता था | बदले मे भारत 
मंत्री को स्टरलिंग मिल जाते ये। विल् खरीदने दाले उन विलों का हिन्दुल्तान में 
उनके लेनदार को भेज देते थे | चू कि वें विल मारत सरकार के भाम कटे होते 
इसलिये वे लेनदार भारत सरकार से रुष्या ददल कर लेते थे । इन विलों को 
कौसिल ड्राफ़ट इस चलह से कहते ये कि मारत मंत्री अपनी कौसिल सहित अपना 


काम करता था । ये विल या ड्राफ्ट भी उस कौसिल के नाम पर पुकारे जाने लगे । 
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अपर मारताय ध्र्थशास्प की रूपरेरा 


रपध३ तक मारत मत्रा डाने रपये ये कासिल ड्राफ्ट मेचते ये जिन 
रुपया होम चायेत् के सास का मारत सरकार को भारत मंत्री का छुकारा करने 
के लिय सच वर पढ़ता था। १८६३ व बाद उुद्ध यर्पों सक्र हृ- कौसिल ड्राई 
का बचाया मारत मल्त्रां कभी-यमा, रुपए की वित्िमय दर को ऊँचा उद्धानं है 
उद्देश्य भ, बह सा कर दन थ। शर्मा विनिमय दर का एफ मिशित दिशा में 
नियनण करने के लिय इन वासिल द्राफ़्ट का उपयाग होते लगा | गय ?ष्छम 
शाया उपभोग भारत सर मुद्रा की मात्रा बढ़ाने के लिये किया जाने लगा ! जन 
ड्राफ्ट को बेयन से भारत मत्रा का जा माना मिलता यद बैंक शो श्गाड़ में 
भारत सरपार का पेपर फरसा रिजर्व में जया हो भावा और उसके एव में 
भारत सरकार हिन्दुल्तात में लोड जारा कर देती। बाद स शसां योरे का उपयोग 
से रपये ढालने र लिये आवश्यर चादी सरादये मे जिया जाने लगा था, जैठ 
पहले लिया जा झुका है। १६०४ में सारत मत्रा ने यह धोपणा कर दी हि रपें 
के विनिमय दर को २ शि० ४६ पैं० स ऊपर न जाने देते + लिये वितने बौसिन 
बिल या ट्राफ्ट चेयन की श्यावश्यक्ता होगी उनने बेदेंगे। श्रथाव छौसिल बिच 
का उपधोग विनिमय दर का खअमुझ मर्यादा स उँची जाये से रोकने प॑ निए मो 
होने लगा। मिल और आछेलिया स जो सोवरिय भारत जाते थे उनको मारत 
जान स रोकने थौर उ हे इसलैंठ भेवने फ लिए इप सोयरिना के यदले में १ शि? 
४पै० स १ शि० एच, पैं० तड़ क दर पर 'टिलायाक्रिक द्रास्सफर! बैयी का कैसा 
भा क्रिया गया। भारत रारमार यह मानती थी कि भारत में ोवरिय की कार 
आवश्यकता भहीं हे ओर इसखलिय उनझा भारत को निय्योत नदी होने देता 
चआश्गि। सारत मत्री द्वारा यरावर बेचे जाने वाले कौंसिस विचों का शुकारा 
करो के लिए मारत सरकार के वास इर समय पर्यात माजा में रुपये का होना 
ब्रवश्यक था। इसलिय जैसा कपर लिसा जा घुद्ा ४ स्वशमान कीप हो व्यय 
था चाँदी की शारश भारत में क्रयय को गई! क्ौतिन विलों की वितरा द्वारा 
मारत स्थित स्तणमात कोप और दूसरे क्ोपों छा गहम लादन भेती का मौ पक 
सरल तरीका निजल थ्ाया। दस भ्रक्ार भारत म स्त््॒ण शिनिमय मान पद्धति की 
चालू रखने के तराज़े के एक अनियाय द्रग का कासिल बिलों क रूप में विडास 
हो गया | न्‍्यण मान बोश का उपप्रोग चह भी सममभा गया द्रि इसे आधार पर 
? शि० ४ पैं० वी दट पर सोपरिन को स्पए ये बदलने ये लिये मसाइव सरकार 
इर समय तैयार रह सढ़तादे। १८६३ की वद पिशति भा यापस से ली रा 
जिसके अतुसार 'सीवरिन! ते अलग छोते के बदले सम मी नोट था स्परे जारी 
करने का सारव धरकार की अपिकार था | 


मुद्रा और विचिमय - श्फर 


ऊपर हम लिख चुके है कि कॉसिल बिलों का उपयोग स्वर्ण विनिमय भान- 
पद्धति को क्रायम रखने के लिये होने लगा | पर कौंसिल बिलों का उपचोग रुपये 
की विनिमय दर को एक मर्यादा से ऊपर जाते से रोकने का ही हो सक्कता था । 
स्वर्ण दिलिमव मात को क्रायम रखने के लिये यह भी ज़्करी था क्ि रुपये की 
विनिमय दर अमुक मर्यादा से नीचे भी न पिरे। क्योंकि स्वर्ण विनिमय भाव- 
पद्धति छा अर्थ हो यह था कि रुपये का पौंड के, जो स्वर्ण मान पर आधारित 
मुद्रा थी, साथ एक निश्चित विनिमय दर बना रहे | रुपये की दिनिमय दर को 
एक निश्चित मर्यादा से नीचे गिरने से रोकने के लिए कौंसिल बिल तो काम दे 
नहीं सकते थे । इसलिए किसी दूसरे उपाय की आवश्यकता थी। वह उपाय 
२६०७-८ में “रिवर्स कौंचिल विल्लों' के रूप में निकल ग्राया । घात चह्ठ थी कि 
जब विदेशी व्यापार के संतुलत के मारत के विदद्ध जाने से रुपये की विनिमव दर 
गिरने लगी तो उसे रोकने की भारत सरकार को आवश्यकता हुई। मारत सर- 
कार ले मारत मंत्री पर स्टगर्लिंग में बिल काट करके उस लोगों को वेचला शुरू 
कर दिया जिद लंदन स्टरलिंग भेजना धा। इस प्रकार भारत सरकार को रुपये 
में छुकारा करके ल॒र्रादने वाले इन विलों को अपने लेनदार को लंदन मेज दिंबा 
करते थे और बहां वह भारत मंत्री से स्टरलिंग वसूल कर लिया करता था | 
भारत मंत्री इन रिवर्स कौंसिल बिलों' का झुकारा करने के लिये पेपर करंसी 
रिज़र्ब के सोने, ओर गोल्ड स्टेंटर्ड रिजर्व की स्क्यूरिटीज्ध का उपयोस करता था। 
पेपर करंसी रिक्ष्न से लितना सोना इस काम में लिया जाता था उसके एतज्ञ में 
पेपर करंसों रिजव॑ की भारत को शाखा में उतयी क्रीमत के रुपया जमा कर दिये 
जाते थे । भारत सरकार रिवर्स कॉसिल १ शि० ३३३ पैं० प्रति रूपये के हिसाव 
से वेचती थी । इन दिलों का सास 'रिचर्स कोसिलो इस बजद से पड़ा कि रुपये की 
विनिमय दर पर भारत मन्त्री द्वारा बेचे जाने वाले कॉसिल विलों से बिल्कुल 
उल्टा (रिवर्स) झ्सर इनका पडता था। दसको बेचने क्रा एक असर थह भी हुआ 
कि भारत रूस्कार के पास जो सोना विभिन्न कोर्यों में था उसमें काफ़ी कमी आ गई। 
इस पर से २६०६ में भारत सरकार ले भारत मंत्री के पास एक तो यद पस्ताद 
रुखा कि स्वर्ण मान कोप में कम से कम २३ करोड पौंड रहने चाहिये और वे 
सोने की शकल में त कि सिक्तयूरटीज्ञ की शकल में होने चाहिये। मारत मंत्री ने २३ 
करोड पौंड की बात नो मान ली पर वह सब छोने की शक्ल में रहें यह उसे स्वी- 
कार सही हुआ | केवल १० लाख पौड बैंक जमा या अल्पकालिक ऋण में रखने 
को बह तैयार हुआ | मारत सरकार ने दूरा प्रस्ताव यह क्रिया था कि पेपर 
करंसो रिज़र्व में जितना सोना दे उसका ३२/३ भय भारत में रहता चाहिये 





पड भआारताय अर्वश्ा(्त की व्परेला 


क्योंकि भारत म सोवरिन का चलन बढ़ता जा रहा था शौर इसके लिये पेपर 
करसी रिजब मे झ्पय की अ्रपत्षा सोना रहना ज्यादा द्ावश्यक था । पर भारत 
भत्ना ने इस प्रस्ताय को बिल्कुल शक्रस्वाफार कर दिया । 

स्वर्ण विनिमय मान पद्धति क प्रमुख लक्षण मारत मे स्वथ विनिमर 
मान (गोल्ड एस्सचेंज स्टेएडई) की स्पापता किय प्रकार बिना किसी पूर् परिचय 
का हो गई, इसका विपरण ऊपर आ चुका है। श्स सुद्रा पद्धति से सुस्खसुस्ध 
कारण ये पे -- 

(१) रुपया श्रस्पेमित क्राजना मुद्रा था और कृादृन क्ष अ्रत्गत सीन में 
डयफा परियरतन नहां ही सकता था । 

(४) सोवरिन और अद सोयरिन भा असीमित कामना म्रा मान लिये गये 
ये ग्रौर १५) स्पय का एप सांवरिन माना गया था। 

(३) एपा सायरिन ये १५ र० से द्विसाव के मारत सरकार रुपए का एवज 
में सोनरित दिया करता या हाल दि उसपर इसवान का क़ानूना ज़िम्मा नहीं था। 

(४) सोना, सोवरिन या म्टरलिंग कफ एयन भे जा लादन म दिया जाती था 
३ शि०४३ पै० प्रति रुपए के हिसाब से भारत सरफार कलजत्ते था यम्बई में रुपया 
या रुपाए + नोट बचने का बराबर दैग्र रहती था । यह्दी क्ंसिय बिना गो 
ग्रया था। 

(५) इसा प्रवार भारत उरकार मारत म रुपये लेकर ८ शि० १ बै० 
दर से लद॒न म॑ साना, सोयरिन या स्टरलिय दने का तैयार रइती थी | ये हां 
“रिय्स कासिल्स! को बचने का प्रया था | 

न० ४ शोर ५ म दिय गय लतण इस पद्धति प आधारभूत हतण ये क्या 
की | हींक द्वारा न्‍पया और सोना या सोवरिन श्ापस मे एक बूसरे म॑ बदले 
जा सकते थे । इस काम + लिय भारत मत्रा > फ्स जा पपर ऋर“खी और गौहड 
स्टेडर्ड क काप मे साता उपलब्ध होता था उसका या जो नकद उसके पाल 
रहता था उसका उपयोग बह करतय था । इसी प्रकार भारत सरकार भा गोल्ड 
स्टेडड रिज़र्व को रुपये की शापा, भारत स्थित पपर करेंसा रिज़ब, और नकद 
जो उस के पास हो उसका उपयोग करता था। इस ग्रकार पपर करेंसी रिजय॑ और 
नऊद रुपया जो कि इस काम के लिय नहा ये उनका भा रुपए का विनिमय दर को 
ल्थिर रफने मे उपयोग हो जाता था, हालाक़ि एसा करना सह्दा नहा था। इस 
मुद्रा पद्धति क बारे मे देश म एक्मत नहा था । कुछ लोगो की राय स श्सम कस 
खर्चे था और लोच या तव कि ऊुछ का राय यह था कि इस म स्थिएता का 
आमाव था ध्यौर इसम सस्तापन भा नहा था। 


मुद्रा और विनिमय ह्प्स 


चेम्ब्रस्लेन कमीशन : ६६१३ की अग्ने ल में आस्टिन चेम्बरलेन की ऋष्यक्षुता 
में इस समस्या की जांच करने के लिये एक कमीशन बैठा और ऋरवरी, १६१४ 
में उसने झअपनी रिपोर्ट दी। कमीशन ने यह राय दी कि स्वर विनिमय मान पदूति 
ठोक-ठोक चल रहो है और सोने के सिक्‍क्रे का चलन ऊत्री नहीं है। मारत- 
वासियों की इच्छा पूरी करने के अज्ञावा सोने के सिक्के डालने के टकस्ाल को 
देश में कोई आवश्यकता नहीं है | स्पर्समाव कोप की मात्रा वढ़नीं चाहिये, उसमें 
केबल सोना दोना चाहिये और चह लंदन में रहना चाहिवे। उपये क्री शाजा 
समाप्त कर देनी चाहिये । रपये डालने से जो लक्म द्वों उसका सिवाय इस कोष 
में जमा करने के दूसरा कोई उपयोग कुछ वर्षो तक तो नहीं होना चाहिये। मारत 
सरकार की २ शि* ३३& पे० की दर से रिचर्स कौसिल्स बेचने को वरावर तैयार 
रइना चाहिये। 
प्रथम महदयुद्ध : प्रथम महाययुद्ध में प्लिटेल ने व्यक्तियों द्वारा देश से ज्ञोना निर्यात 
करने पर प्रतियंध लगा दिया | इसलिये अन्दर्राप्क्रीय इृष्ि से स्टरलिंग के एबज़ में 
सोता मिलना बंद हो गया और मार की मुद्रा पद्धति स्वर्ण बिसिमय मस्त को 
बात स्टरलिंग वितिमव मान पर स्थापित हो गई। लडाई का असर रुपये 
की विनिमय दर को कम करना भी हुआ, क्योंकि रुपये पर से लोगों का विश्वास 
उठता हुआ लगा। रिवर्स कौसिल्स की बिक्री क्रे जरिये वितिम दर 
गिरने से डक गई। वाद में १६६६ के अन्त नक कोई खास बन सामने नदी 
आई | पर फिए भारतीय मुद्रा की कई कारणों से भांग बढ़ले लगी। 
एक़ कारण तो यह था कि भारत से दूसरे देशों को निर्यात बढ़ा क्योंकि युद्ध 
सामओ के लिये आवश्यक माल यह से मित्र राप्ट्रों को भेजा जाता था। इससे 
विदेशी व्यापार का संजुलन भारत के पक्ष में ढोगवा। बुद्ध से पहले तो सोना 
और चांदी भेजकर इस संउुलन को वरावर किया जाता था पर लडाई के कारण 
इन धातुओं के निर्यात पर तो रोक् थी । इस लिये बह उपाय काम में लिया जाने 
लगा कि जिम्हें भारत को रुपया चुकाता होता था थे भारत मंत्री द्वारा बेचे जाने 
कींसिल बिल लंदन सें खरीद कर मार नें भेज देते ये और भारत सरकार को 
अद्दां उनका चुकारा करना पडता था और इसके लिये उनको रुपये को आवश्यकता 
डीती थी | इसके अलावा मारत सरकार को भी युद्ध के कारण काफी खर्च 
करना पडता था और ब्रिटिश सरकार और मित्र राप्ट्रों को ओर का खर्च भी 
उसे यहां करना इोता था। इससे भी व्पये की मांग बढ़ने का परिणाम 
आता था। 
इस बढ़ती हुई च्पए की मांग के पूरी करने का एक उपाय सए रपए. ढदालना 











मारतीय घगरारर का सपरेफ्ा 


था ३ धारत सरणार है थोड़ा मात एगा शिपा भी । था सादी की झा बइट 
शोर दूर्ति का क्री झगा से खाद का छाप ही, शां छगा। उद्दाह्गय ७ 
लिए शद्दा खादा का क्ीपा ब्रति ऋूगि २० कु मे >र्ये घ। मई रधाई में 75 
है, घरारा र६२७ त ४३ पस से उपर (४३ परस्पर ? शशि ४प की इरम 
स्पए मे की घाटा को छाया एड रे» हाथ था), मिजबर र६६७ ये ४१) 
दिसबर -६*६ थ छठ ६९, थार फरपर्स ६ # मध्य दस सह पहुंच गो 
साथ ६६१६ थे दरोरज्टगंलय जिर हर पर मे ॥४ब+ इंटा घोर शाम 
विविधद दर टायर क परत में थे हूझा। पहि का स्टरालय से जर काम 
बढ़ा लगा ते। पप्राए मे मा मु से क्याडि रप्याआरडिय दर निरिचठ पा। 
लगाया बह रुख कि मारा सग्कार क साथ बढ़ना हुए इपये का सास को प्र 
करना एड समस्‍या हा गई । 

ईसा गरुस्या का इल कराये के लिए चारत सरदार मै लिए उपाय की काम 
में लिया व इस प्रशार थे -- 

(४) सारत मत्रा दारा बच जान वप्त क्रासित दिया झा विझ। रैम मे 
9३० लाग स्खय थति यरपाइस अपिइ परी करना 

(-) पियात पर नियत्रय्य करा दो दृष्टि स उठी ररीूत ईशें कौर धर्मे को 

कऑहिल दापट ययया जा मित्र राष्पे का शड़ार के लिये जो समात भारत रू 
मंगाना हवा उसा फ लिय बिच्रों छा उपयाग करें । 

(३) झपए की दिनियय दर मे ृद्धिकरना ताहि इमिल दिया का चुशरा 
करने % लिय अपटाइत एस सप्या कस आवरदकता हो। उदाइरुप के दिई 
है जनयरा, ६०७ का स्पय का पिविमय दर $छि 4३ था; यह र८ धगरः 
१६२७ को (शि धर्पेस, ४- अल, (६१८ का (शि ६४५, १३ मा १६१६ *ा 
हेसि सं, (+ ब्रगल (६१८ को (सि १० » * मिपम्बर १६९६ को २ शिखर 
३९ नोवबर १६६६ का “शि 4, औ- १९ दिग्यर, श्हुत8 रो “शि ४ 
सके चला गई ) 8फ्य का विनिमय दर का इस प्रकार मढ़ते ते का हर्च पा कि 
श्टरलिंग उिधिमय मान का अन्त शो गया | 

(४) मारत सरकार ने पय॑ रुपये छालने के लिप अमका से रु करेंह 
ऑऔंस चादा गसंदा | भारत से चादी का नियात और स्यक्तियों द्वारा चाँदां का 
आयात पर रोक लगादी गई! 

(७४) मारत परकार ने १ ६ और २१ रू हे छागठ़ क नोट छाप कर, और 
खोदी को बजाय निफज़ की दोशयोी, चचन्नो, और अठन्ना बयाकर चादी कै 
उपयोग में किफ्रायत फरने का भा प्रपता दिया । 


मुद्रा और विनिमय ड्पछ 


(६) र६ जूत, १६१७ को सोने ओर चादी के सिक्कों का, सिर्चक्नों के अति- 
रिक्त और दूसरे प्रक्रार के उपयोगों पर कानूनी रोंक लगादी गई। मारत में 
पबजितना भी सोना बाहर से ऋवात किया जाये बह सभो इसो नारीख के एक 
आर्डिनेन्स के अनुसार भारत सरकार के सुपुर्द करना अनिवार्य कर दिया गया 
ताकि उसके सोबरिनं ढाल्ले जायें | इस उद्देश्य से अगस्त १६८८ में एक सोने 
सिक्के का मिनट भी क्ायम हुआ पर अप्रैल, १६१६ में वह बंद हो गया । 

(७) नई कागजी मुद्रा को जारी किया गया और उसकों रुपये में परिचर्तत 
की सुविधाये कम करदी गई ताकि नई काग्रज़ी मुद्रा के जारीकरने में इस 
कारण कम अड़चन महतूस हो! 

(८) सरकार ने बुद्ध के अतिरिक्त और बातों पर खर्चा कम करने का 
अ्यत्त किया और साध ही कर अथवा ऋण के द्वारा जनता से ज़्यादा रुपया 
चयूल करने का प्रचत्त किया । 

बेविंगदन स्मिथ कमेटी : उपदु क्त बिंबरण से स्पष्ट हे कि प्रथम महाबुद्ध के 
समय में देश की मुद्रा प्रणाली अस्तव्यल्त हो गई | ३० मई, १६१६ को भारत 
ऊंबी ने श्री देनरी वेविंगटन ल्मिथ की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर विचार करने 
के लिये एक कमेटी की नियुक्ति की । कमेटी को सुख्य-मुख्य सिफारिश नीचे लिखे. 
अनुसार थी :- 

(१) रुपये का सम्बन्ध स्टरलिंग की जगइ खोलते से होना चाहिये क्योंकि 
स्टरलिंग की स्थिरता का कमेटी को मरोसा नहीं था | विनिमय दर के बारे में 
कमेटी ने £ र०-> रशि० (सोना) की सिफारिश की थी। इस ऊंची दरको 
मिश्चित करने का कारण यह था कि अगर चांदी का मूल्य ४३ बैस प्रति आस से 
भी ऊपर चला ज्ञाय तब भो रुपये को विनिमय दर पर कोई श्लर नहीं पड़ेगा ! 
कमेटी चाहती यह थी कि रुपये का सोने के साथ ऐसा विनिमय दर निश्चित 
किया जाय कि चांदी के मूल्य में संमवतः जितनी हृद्धि का अनुमान किया जा 
सकेवा है उतनी हृद्धि होने पर भी रुपये को विनिमय वर पर असर न पड़े । रुपये 
हा सीने के साथ सम्बन्ध रखने का कमेटी के सामने एक कारण यह भी था कि 
'ब्रिता इस संबंध के रुपये और सोबरिन दोनों का देश में एक साथ चलन बावजूद 
दोों के कानूनी स॒द्रा होने के असंभव हो सकता है, क्योंकि उनका आपसी मूल्य 
उस हालत में सोने के स्पये में मूल्य के उतारूचढ़ाव के साथ बदलता 
शहना आवश्यक है | 

(२) रुपये को विनिमय ठर जब २ शि० सोना सक पहुँच जाये तो युदू- 
कोलौन कोने और चोद के आवाठ पर जो ग्रतिवंध हैं उन्हें इटा लेना चाहिये। 








भय भारतीय श्र्थशात्र की रूपरेता 


(३) सोचरिन का टंकन करने का लिये अम्बर में दुबारा शरोदल मिंटओा 
शाखा क्रायम होना चाहिय। 

(४) सोवरिन क बदले म रुपये देगे का विम्झा खाद को झरने पर बह 
रखना चाहिये नाझि चाँदा का इपमद यदि बढ़ छाय सब भी खण्काद को परेशनी 
नहो। 

(६) स्वगमान काप पर रकम की जो” मयादा नहीं रहनी चाहिये। उसे 
गोते का झश कापा मात्रा म हाना चाहिये थ्ौर बाढ़ पिक्यूरिटीज में लगना 
चाटिय | इल साने हा झाघा माग मारत में रइना चाहिय। 

(६) भारत झत्रा छा अ्प्वरा आबश्यकाा गे श्रधिक की सिल बिल खराईत 
वालो का प्रतियोगिता छ शाघार पर बचना चाद्ियि। विनिमय दर जब रन 
लगे तो रिव्+ कौसिल भा भारत सरकार को बयना चाहिये । 

भी इलाल का मतमद॒ सर दादा भाई दलात इस परत में नहीं ये हि झ्पवें 
की विनिमय दर १ झ०८ + शि० साना वितनां कंची रखी जाये | बेंगदार आर 
लेबहार के आपती सबधरो पर इसका बड़ा असर पढ़ेंगा, निर्यात करने यातों को 
डानि इगा, थ्रौर कागज़ी सद्ा बा कार्पों ढा जितना शश्य सोने या स्टरलिंग 
किक्यूरिटात का शक्ल मे है उसका रुखप्रे मं काम कम हो सावस्प | चादी ऋ 
मूल्य को यएने ने राकने क लिये, था टलाल थे लिए, सरकार को चांदी 
मियात पर स रोक हटा लेनी थी, और नय रुपये ठालना बद करके सथा मारते 
मरा की जरूरत क अदुसार ही क्ोगिल रिच्तों को बेचकर मी इस स्थितिकों 
सरकार उम्दाल सकती यो । 

सरकार का निर्णय मारत सरकार ने कमेटी व बदुमत का रस स्वाकार 
को और परपरी १६२० म॑ के जिचविये प्रकाशित करते सौचे लिये कदम 


(5) रुपये का डिनिसय दर +े शि+ पाना हा निरिधित डिया गया 

(९) चाँदी ? आयात और चाँदा सोते ऊ सित्तों को गदाने धर से प्रति 
बघ हा लिये सये। चाँटा से आमाव का भी इंटा लिया शया। २३ हा 
को सोना और सीने के सिम रे आयात पर स +ोक हटा ला गई। रारटार है 
चाठ में छुकारा करने पर से त्तिवा इठा लिए गव और नोटों को रुपये गे 
बदलने की प्रबंवत मुत्रिघायें फिर से जारा कर दा गड । 

(३) सोपरिन और अर सोपरिन कर बदल म सपया देने का सरकाद झा 
जिम्मा इटा लिया गया! 

(२) बन २१, १६२० वे एड आईलेन्स से सोवरिन और अद सोवरिन का 


मुद्रा और विनिमय ड्दह 


कानूनी मुद्रा को हैसियत समास्त कर दी गई, पर २१ दिन तक १५४ रु० अति सोव- 
शिव के हिसाब से सरकार ने उतको स्वीकार करने की घोषणा कर दो | उस के 
बाद ब्रिटिश सोने के सिक्कों के भारत में ग्रायाद पर जो प्रतिवंध था चह भी हटा 
लिया गया | १६२० के इ'डियन कोयनेज एक्ट के अन्तर्गत सोबरिंन और अर्ड 
सोवरिन १० रु० और ५६० के दर से फिर कानूनी मुद्रा करार दे दिये गये | पर 
लोबरिन का वाज़ार-भाव इस से अधिक था और इसलिये मुद्रा के रूप में इनका 
चलन नहीं हो सका । इसी कारण से सोने की टकसाल खोलना भी अ्रनावश्यक 
समझता गया। सोने के वाजार-भाव को कम करने के लिये भारत सरकार आयात 
का सोना अपने सुपुर्द करा कर बाजार में सोने की सितम्धर १६१६ से ही पाक्षिक 
विक्ली करनी शुरू करदी थी पर जब वेविगंटन कमेटो ने रशि० सोने को विनिमय 
दर निश्चित की थी तब भी सोने का बाज्ञार-भाव ऊंचा था। फरबरी १६२० 
आर सितम्बर १६२० के बीच में भी सरकार ने काफी सोना बेचा । पर जब तक 
सरकार विक्ती करती रही तब तक तो सोने का भाव कुछ मंदा रहा और ज्योंद्दी 
विक्री बंद हुई कि भाव फिर ऊंचा' चला भया। भारत सरकार इस काम में 
बिल्कुल ग्रसफल रही | 
(५) बह घोषणा करदी गई कि ग्रति सताह खुले टेन्डर से कौंसिल ड्राफ्ट 
और 'डेलीआरफिक ट्रन्सफर' की विक्री द्वोगी और रुपयें की विनिमय दर में जब 
कमजोरी मालूम पड़ेगी तो भारत को लन्दत सोना मेजने फे खर्च पर आधारित 
दर के हिसाब से “रिवर्स कौसिल्स' भी चेचे जायेंगे | 
ए शि० सोने की विनिमय दर की असफलता : जब २ फरवरी, १६२० को 
रुपये का विनिमय दर २ शि० सोना तय होगया तो रुपया स्टरलिग दर बढ़ने 
लगा और ११ फरवरी, १६२० को यह दर रशि० १०३ पैं. प्रत्ति रुपया तक 
पहुंच गया । विनिमय दर के बढ़ने से इससे भी सहायता मिली कि निर्यात के 
व्यापारियों ने अपने निर्यात विलो को भुनाने की अल्ली करना शुरू कर दिया 
ताकि विनिमय दर के बढ़ने स होने वाले नुकसान से वे बच सके | विनिमय दर 
२ शि. १०६ पस स्टरलिंग तक पहुंच गई तो उसका मिरना आरंभ हुआ | इसके 
कई कारण थे | निर्यात के व्यापारियों द्वारा निर्यात विलों की विक्ली तो क्रम हो 
गई और आयात करने वालों को ओर से बढ़ी हुई दर से लाभ उठाने के लिये 
स्टरलिंग को मांग आने लगी ! इमारे विदेशी व्यापार का संतुलन विपक्ष में चले 
जाने से भी बिनिमय दर में गिरावट आसे लगी | सरकार ने रिवरस कौंसिल्स की 
बिक्री द्वारा विनिमय दर को मिरने से रोकने का प्रयत्न किया पर उसमें वह 
5 फल नहीं हुई | सरकार ने हार मान कर २ शि. सोने की बजाय र४ जून, १६२० 











हू ० भारतीय ध्र्थशास्त्र को रूपरेखा 


से २शि स्थरलिग की दर पर कायम रखने का गिर्शय क्रिया | पर विभिमव दर 
तो ग्रिरता हा गइ आर सरकार भा उस द्विंसाव स अपन द्वारा निरियत दर का 
बम करता गई | बाज्ञार दर स सरकारा दर उठ ऊँचा अवरव रखा जाता था । 
आसिरकार हार मात कर सरकार 3 सितम्बर ६२० ये अन्तर म उिनिसय दर 
य्र वियनण रसन का इरादा हा ज्राइ दिया इस मर पर भारत सरतार ने * 
करोड़ ५२ खास ८० इज्ञार पा जे रियस कौसिल्य बेचे जिन का चुकारा_ करने 
बा लिय पप्रट फरस्ता रि्नर्प का स्टरलिंग जिम्यूरिटात आग देवरा जिचो को 
नुझुगान उठाऊर मा बचना पडा ज़्याकि ४२ प्रति पांड के दर से व खरीदा हुई 
थी श्र ७ स +० रु तछ रा दर पर ते बचा पढ़ी। ऐिनसे कौझित्स की विका 
से देश म मुठा सद्भचन भा हुय्य | सरमार न विनिमय दर का सब मियतश करना 
छोड़ा था उप समय १ शि ४० पेंस का दर था। दिसम्बर १६३० में १ थि ४१ 
दैं , दिसम्बर १६२१ ग १ शि ३१६ वे और ध्रप्नैल श्रम मे १ शि ३३ पैं हा रह 
गइ था। 

असफलता थे फारण विविमय दर तर नियलण मे सरफार वा इस 
असफलता का मुख्य कारण यह था कि बबिगटन क्मेटा ने देश की मुद्रा स्थिति 
का जो निदान किया बह ग़लत था और सरकार नें उसी गलत निद्दाव 
अनुसार कारंधाड की । बेविंगटन स्मिय कमेटा की यह धारणा थी कि चादी डा 
मूल्य बढ़ जाने से ही रुपये का विनिमय दर बढ़ा ग्रीर इसा लिये उड्लोंने कुपयें 
का विनिमय दर इतना ऊँचा निश्चित उसने की सिफारिश का कि पिर चाँटा 
का मुल्य बढ़ जाने स कोड गढ़बड़ा प पैदा हो सके | कमेटी का दस ओर मां 
ध्यान नहीं शया कि चादा का मूल्य स्थायी हूप से इतना झँँचा गइमे वाला नहीं 
भा। इसरे अलावा चादी की कामत बढने का एक कारण यह था कि रुपये 
और स्टरलिग दोता का हां चीजे म सामान्य मूल्य गिर गया था और इसलिय 
चादा म भो उसका मृत्य ग्रिर गया था । रुपया सारेलिड सुद्रा के रूप मे था रे 
और उसका चलन जारा रद्द इसज् लिय तो आवश्यय्ता यह था कि रुपये मे 
चादा का मात्रा कम करदा जाता न कि उसके निविमय हर फो घढाना। इसव 
अलाबा चाहे म्प्रये का साकतिऊ मुद्रा का रूप ५ भा रहता नब भी उसका चलन 
तो जारी रहता ही, क्योंकि काफी यख्या म रपये चलन मे थे। जथ वेविंगटर 
स्मिय कमेटी का सिफारिश को सरकार ने स्पाझार क्या तब चाद्या झा मुह 
गिरने लग गया था और ४४ पस प्रति श्रौस तक आ गया था। साराश यह 
फि कमेटी ने रुपये को इतना ऊ चां विनिमय दर का सिफारिश करक गलती की 
और उसमें भा उड़ी गतता सद्कार ने उस सिक्रारिश को मान कर और श्षत्मत 


मुद्रा और विनिमय ड्ह्र 


दिखते हुए: भी उस पर ऊसे रहमे का ग्रयत्त करके की। सच्ची वात चह थी कि 
रूपये की जो क्रय शक्ति थी उसके हिसाव से कहीं अधिक उसकी विनिमय दर 
को कायम नहीं रखा सह सका । 

विनिमय दर का? शि० दे पें० तक पहुँचला: यह हम ऊपर लिख 
जुके है कि जब सरकार ने विनिसव दर का निर्यत्रण करवा छोड़ दिया था तो 
विनिमय दर बराघर कम होती गई पर थोड़े मय के वाद परिस्थिति वदली। 
शूरोपीय देशों र्‌ 





देशों की क्रय शक्ति बढ़ने से १६२९-९३ में हमारा विदेशी 
चढ़ने लगा ) इसके अलावा विनिमय दर को ऊँची रखने के प्रयत्व में देश में 
मुद्रा संकुचन भी काफ़ी हुआ था । १६२१-१२ और १६२६-२३ में लंदन में जो 
स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीज़ थी वह मारत मंत्री की रोकड़ में जमा करदी गई, और 
इंडियन ट्रेंजरी बिल जो रिज्गव में थे उनको भी रुपये मे बदल लिया गया। 
इसका असर भी सुद्रा संकुचन का हुआ | नतीजा यह हुआ कि एक झोर तो 
निर्यात के धड़ने से और दूसरी ओर मुद्रा संकुचल से रुपये के वितियम दर में 
फिर वृद्धि होने लगी । सितम्बर १६२३ में रुपया क्री कीमत १ शि० हे पैं० 
सोना के बराबर थी और उस समय प्रथम महायुद्ध के पहले का १ शि० ४ मैं० 
का विनिसच दर फिर से आसानी से निश्चित हो सकता था। पर सरकार ने 
प्ेखा न करके विनिमय दर को बढ़ने दिया। कौंसिल विलों के स्थान पर अब 
उरकार ने इंपीरिवल बैंक और विदेशी विनिमय बैंकों के द्वारा र्टरलिंग खरीदना 
शुरू कर दिया । ये स्टरलिंग तो भारत मंत्री के पास रह जाता और भारत में 
सरकार वैंकों को उपये में स्वरलिंग के एचज में चुकारा कर देती । अग्रैल, १६२४५ 
में जब इ'गर्लैंड नें फिर स्वर्णमान स्वीकार कर लिया तो रुपये का विनिमय दर 
3 शि० ६ पैंस सोना हो गया। सितंबर १६३१ तक यही विनिमय दर क्रायम 
रखा यया। -... 
टन थ्रग कमीशन की स्थापना : 5५ अगस्त, १६२४ को भारतीय 
मुद्रा और विनिमय पर विचार करने के लिए. लेफ्टीनेन्ट कमान्डर हिल्टन यंग 
अध्यक्षता में एक शाही कमीशन की नियुक्ति हुई। ४ अगस्त, ४६२५ को इस 
कमेटी की रिपोर्ट अकाशित हुईं। कमेंटी की सिफारिशों को विषय के आधार पर 
तीन भागों में चॉंटा जा सकता है--(१) म॒द्रा मान ( सोनिटरोी स्टेन्डर्ड ) (२) 
विसिमय दर और (३) केन्द्रीय चैंक | हम इस परिच्छेंद में पहले दो विपयों के 
आरे में ही विचार करेंगे | मीसरे विषय के वारे में पिछले परिच्छेद मे लिखा 
जा सुका है । 
स्व विनिसिय मान के दोप + हिल्टन यंग कमीशन ले मुद्रा पद्धति के 

















ध्ध्र आरतीय अ्रयंशात््र की रूपरेखा 


बारे में अपना राय दने से पहले स्वर्ण विनिमव मान पद्धति के दोयों का उत्लेंद 
किया । कमाशन का राय में ये दोए इस इकार से-- 

(0) खर्य विनिमय मान सरल पद्धति नहीं यां और दपये और खोने का 
सबध ठाधारण जनता को स्पष्ट यहीं हो सकता था | कीस्लिबिल्स, और रिवर्त 
कासिल सिल्स कय इस पदुति मे स्थान, झपया नांट, ओर सोवरिय तया श्र 
सोवरिन का झानूना स॒द्रा होना पर सोवरिन अद सोवरिन का चलन मे नहीं 
होना और नोट वे बदले म॑ श्थये मिल सकना--ये सब पंचौदगी पैदा केले 
वाला बातें थीं! 

(२) इस पद्धति म मुद्रा का खद्चचन या विशार डिसी निश्चित परिस्थिति 
में अपने आप न होकर सरकार का दच्छा अनिष्छा पर निर्भर था। कौंफिल 
विलों > पदल श्रगर सरकारा खत्ाने से रुपये चुका दिये जायें तो रुपया का 
विश्वार नहीं. होता श्रार इसी तरह रिविर्म क्ौंसिल का शुवारा गोल्ड स्टेंट 
रिज़र्व से उघार लेकर कर दिया जाय तो मुद्रा का सउचन नहीं होता! इड 
तरह से मुद्रा विस्तार और मुद्रा सझुचन के जो ये उपाय ये डचका असर मंद 
विम्तार और मुद्रा सडुनन का होगा ही, ऐसा खनिवाय नहीं था । 

(३) देश में पेपर करेन्सी रिक्षर्य नोटों का नमद में परिवर्तन करने के लिए; 
गालद स्टेडड रिज़र्व रुपये बे शदले सोया देने स्यौर इस प्रकार रुपये का विविभर 
दर स्थिर रखने के लिये, और सरफारा खजाने सरकारा रोवचरोत के कर्म 
को चलाने के लिये कायम किये गये ये । पर वाल्वव सम इन कोर्पो थीर सरकारों 
खज्ञानों का उपयोग अपनी-श्पना मयादा भ होता नहां था! जैसे पर 
रिजवे का उपयोग विनिमय दर को हियर रपने ये लिये या नया ढालने के लिंव 
चादा सदौदने मे कर लिया जाता था और गोल्ड स्टेडर्ड रिजर्व का 
भी मौऊ़ा पड़ने पर कर लिया जाता था । देश मे विमित बैंको है कोप मी ये पर 
उनका और करेन्‍्सी रिक्त का आपस में कोइ उम्रवय नहीं घा। इसके श्ल्ावी 
भोह़ड स्टैडडे रिजर्व में वास्तद में सोना ही हो या वह मारत में हो एसा जाये 
ऐसा नहीं था । स्टरलिंग सिम्यूरिटोत़ म भी बह रिजर्व रहता था! १६२६ मेँ 
इस गिजते का झुपये का शार्थ खुला पर बाद म चेम्बरलेए कमीशन का राव पर 
चह पद करदां गई | पेपर करेसो रिकर् का भा एक माय लद॒न में रखा जाता था। 

(४) स्वय विनिमय मान म उछ और दोध मी थे। यह कसी सीचा-समर्का 
हुई नीति या योवना के अनुखार स्वाफार किया गया ही, ऐसी बात नहीं बरी 
इसका बुछ आधार तो कानूनी था पर जैसे कौंसिल और एिवर्स कीखसिल बिल 
का सेचने की अथा का आधार कोई कानून नहीं था। कौसिल बिलों को देचने 


- मुद्रा और विनिमय घट 


रण 


का असर भारत में सोने के आयात पर प्रतिकूल पढ़ता था। 
(५) इस पद्धति का एक गुण तो यद बदाया जाता यथा कि विना सोने 
सिक्के का झर्च किये स्पर्णमान का लाभ देश को मिल्र जाता था) पर इस कारे 
, में मतभेद था । उ्त्कक्ष स्वर्शमान से जनता में जो मरोसा पैदा होता वह तो 
इससे पैदा हो ही नहीँ सकता था। दूसरा इसका गुण चह था कि चपये की 
विनिभव दर में स्थिसता रइतो थी पर उसी ऊन साथ वाये हो अ्रान्तरिक करत शक्ति 
की हिपरना जो अधिक महत्वप्र्ण थी इसके द्वारा ग्रास नहीं बोनी थी। 
उपयुक्त कारणों से हिल्टन यंग कमीशन ने दस पड़नि को अस्वीकार 
कर दिया । 
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कुछ विकरूप : हिल्टस यंग कमोशन फे चामने कुछ विकल्प उपस्थित किये 
गे थे । उसमें से एक ने यह था कि स्टरलिंग था स्पर्ण विनिभय मान में ही 
सुधार किया आबे ) पर कमीसन भारत की सुद्रा परनि को किसी दूसरे देश की 
पद्धलि पर आशित रुखने छे सिद्धान्ततः ही विरोध में था । फिर स्टरहिंग था 
जप विनिमय मान में यद दर तो था दो कि के मल्य में अमुक मर्यादा 
के बाद वृद्धि दो जाने पर चांदी के सप्ये को सिक्के फ्रे तौर पर काम में लेगा 
जाभप्रद न होने से उसका चलन न रहे । तीसरे सब साधारण में विश्वास पैदा 
करने के लिये आन्तरिक उपयोग के लिये रुपये को सोने में बदलना आवश्यक 
था । इसलिये ये विकल्प कर्माशन ने स्वीकार नहीं किये | 

अब रहा सोने के सिक्के के साथ स्वर्समान स्थापित करने को। क्रमीशन 
सीने के सिक्‍के के पक्त में भी नहीं था क्थोंकि उसे भय था कि इस कारण से 
एक ओर तो सोने की दतली मांग बढ़ेगी कि न नो उसे प्रूरा करना संभव होगा 
ओर उस से घोग-्यापार भी अस्‍्तत-व्यस्त हो जावया, क्योंकि चौजा 

लय गिर जायगा । इससे भारत को भी हानि होगी। 

आदी की कीमत गिर जाने का भी सत्र था। यह मी उन भारतीयों 
जिनके पस चांदी जमा है दानिकर होगा | 

गोल्ड घुलियस स्टेन्ड्ड : क्रमीशन ने अपती राय गोल्ड शुलियनों स्टेस्ड' 
के पक्ष में दी । उसने जो सिफारिशें की थे ये थौं :--- 

(१) चांदी के रुपये और नोटों का चलन वदस्तूर जारी रहे। 

(२) सोने का सिफ़ा चलतम में रखना श्रावश्यक है। इसलिये सोबरिन 
और अर्द्ध सोघरिन को कानऩी स॒द्रा न माला जाये | इस से यद लाभ भी होगा 
कि देश में जो रिजर्द से सोना ६ उसका उपयोग दास व्यवस्था को सुरढ़ बनाने 
में द्वी सकेगा । मं 

























दूसरे उसे 


लिये 








६६ मारतीय अर्थशाम्र की रुपरेखा 


बारे मं श्रासानी स भरोसा हो सकता द। कमीशा ने इस बारे में चई अझऋर 
कद्ा था कि बाद सें झव सोना रिजर्य में पर्यात मात्रा में शो जाय सो सोने ऋ 
सिकरा अगर जरूरी सममा जाय तो चालू किया जा सकता दे । कं 

साराश यह है कि स्पर्ण विनिमय मान जो अत्वीकार करवे तो हिल्दव 
यथ ने सही फैसचा किया पर सारत मे सोगे के सिक्के थाला स्वर्ण माय स्थाणि 
करने की सिफारिश न करते मारत का अद्वित किया ! उस समय मारत में लाने 
के सिक्स घाला स्व्॒ण मान कायम करता चाहियेया। 

विनिमय दर को समस्या. हिल्टन यग क्मोशन के सामने मझोपदे की 
पिनिमय दर ? शि० ६ पै० तय झिया जाय या? शि० / ० यह बहुत बाई 
'किगाद का प्ररन रहा | बाद में भा हमारे देश म सह याद विवाद बदूत वर्षों तक 
चलता “दा । कमांशन ने बटुसत से २ शि# ६ ऐै० क पत मे राय दा और उसके 
नाचे दिये कारण उपस्यित विये -+ 

(१) कामता और सजदूदा त् उतने को इस दर के झाय सामझसत 
औैठ गया है) 

(5) जो अरफालिक सुआहिद ( फोद़्रेय्द्स ) थे ऊा पर तो विवि 
दर को ? शि० ६ 4० तय +रन का कोइ असर पढ़ेंगा नहीं। और जो लाने 
जैसे दार्ष क्ालिक स॒द्राहिद हैँ उनक जार मं कमाशन या यह कइना याड़ि 
१६१४ 7 बाद कृषि पदार्थों क्रा मल्‍्य बढ़ जाय से उनया सगान हेने वालों पर 
वास्तविक भार कम हो गया है| 

4 शि० ४ प5 + विषद उमाशन ने कई तर दिये ये जैसे -- 

(१) मूल्य शोर सतदूरा का इस दर से सामजस्थ यहीं हुआ था। 

(२) पपमोलाश्रा आर सरकाण पित्त व्यवस्था पर १ शि० ४ ैं० की दर 
का युरा अगर पढ़ेगा । 

फमाशन का इस गाय से सर पृद्पोत्तमद्माम ठाउरदास सहमत नई ये 
ओर १ शि० ४पैं० र पत्र मं डोह्ोंने आपनो राय दा था। उदोंगे जो कार्रा 
पेश किये थे थे इस प्क्रार थे -- 

(१) पह इस से इन्कार करते थे कि ? शि० ६ बे० से मूल्यों और मरूस 
वा सामतस्य हो गया था। 

कक (२) भारताय उद्योर के लिए यह दर (१ रशि० ६ पैं० ) झ्ानिदर झगा 
क्‍योंकि इसरझा असर निम्यात को ऊमर कसने आर आयात ऊापग्रोसाइन देने को 

डग समय तर होगा जब तक कि मूल्य का इसके साथ सामतस्य न बैठ जावे। 
ह (३) कतदारों पर, ओर अधिकाश क्विन ऊर्जदार है, हज वा बोक 


मुद्रा और, विनिमय ड़ 


अधिक हो जापणा क्योंकि १-शि० ४ पैंस की विनियम दर के समय का लिया 
हुआ कर्ज है। 
(४) दूसरे देशों ने मी युद्ध के पूर्व के विन्ियम दर को' फिर स्वीकार किया 
है | भारत को भी ऐसा द्वी करना चाहिये। 
(४) सरकारी वित्त व्यवस्था और उन उपमोक्ताओं को जो साय-लाथ 
'उत्तादक भी नहीं है अधिक महत्व देना आवश्यक नहीं है | 
सच्ची बात यह है कि १ शि० ४ पैंस की विनियम दर ही तय होना 
चाहिये थी । ब्रिटिश व्यापारों और व्यवतायी वर्ग और मारत के ब्रिटिश राज 
कर्मचारियों का द्वित तो बरावर इसी में रह्य कि रुफ्ये कौ विनियम दर ऊँची 
रहे ताकि भारत में कौमते कम रहें और विलायत रुपया भेजने में लाभ 
रहे । इसके अलावा इस विविमय दर से मूल्यों और मजदूरी के सामंजस्य दो 
जाने पर भी, १ शि० ४ पैं० की विनिमय दर से जिन भारतीय ब्यवसाइयों मे 
मशीनें झ्ादि खरीद हीं थी थें उस्त हद तक अपने ब्रिटिश प्रतिहन्दियों का 
अकाषला करने में नुकसान में रहने बाले थे जब तक कि वे उस दर से लगी पू'जी 
को क्रम ही नहीं कर देते। पर लगी हुई पूजी का मूल्य घटाने को कोई 
व्यवसायी तैयार नहीं दोता है | 
उपरोक्त बातों के बावजूद कमीशन ने १ शि० ६ पैं० के घिनिमय दर की 
सिफारिश की श्र भारत सरकार ने उसे स्वीकार किया | 
कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार की कार्रवाई : कमीशन की सिफारिशों 
को कार्यास्वित करते के लिए. मारत सरकार ने १६२७ में ह डियन करेंसी एक्ट 
पास किया | इसके अनुसार-- 
(१) रुपये का विनिमय दर १ शि० ६ पैं० तथ कर दिया गया और 
उसे कम होने से रोकने का कानून से सरकार को ज्िम्मा सौंपा गया । 
(२) सरकार को २१ ८5० १ झा० २० पाई प्रति तोला के भाव पर 
४० तोले से कम मात्रा में सोना नहीं खरीदना था और सोया या स्टरलिंग जो 
भी सरकार की इच्छा हो इसी भाव पर लंदन में देने के लिये, सोना हो तो कम 
से कम ४०० औंस को सात्रा में और स्टरलिंग हो तो उस मूल्य के बरावर 
स्टरलिंग, बेचना था। स्टरलिंग के बारे में वम्बईसे कन्दन भेजने का खर्च 
अवश्य वसूल करज्ञा था और इस दृष्ठि से भारत सरकार ने £ शि० '्रहुँद्े पैक 
को दर कौ घोषण को थी । 
(३) सोबरिन और अर सोवरिन के काइली झुद्रा का रूप खतम कर 
दिया गया | पर सरकार पर यह जिम्मा रहा कि वे अपने खजानों और करेन्सी 
झ्र 


भ्ध्द भारताय अर्शाखत्र को रुपरेसा 


श्योियों में १३ र० ५ श्रा० ४ पा० प्रति सोवरिन के द्िखोर्न से इन किों 
का स्वीयार करें! 

इस प्रकार भारत सरकार ने गोल्ड पुलियन कम स्टरलिंग सस्ते व सटे 
की स्थापना को। कमीशन की सिफारिश वे अनुसार विशुद्ध गोह्द पुमिल 
सौ-इव यह नहीं था वर्योकि सरकार पर सोडा था स्तरहिंग दोनों में से कोई 
खान इच्छातुसार बचने का तिम्पा था से कि कबल सोना बेवने का | घूर्क 
ध्टरलिंग स्वण मान पर श्राघारित था इस निय इसे स्वर्ण विनिमय मान मो झा 
जा मक़ता है। यह छवण विनिमय मान पइले वालेस इस श्रय में अच्छा था हि हा 
भरकार पर कानून स सोना या स्टरलिंग बेवने का भौ ज्विप्मा या, खाली ररौपे 
का है गह। और सय बातें में यह पहल रब विगिमप सान की वर दोधाएं था। 

ईनिमय दर १६६७-३१ इन वर्षों में दपय पं विविसा दर डा ब्रा 
१ शि० ६ वैं० से नाचे को और जाने को रददां भोर उप्त ह शि० ६ पैं० पर कायम 
रखन के लिये सरकार का बैंक रेट को ऊ चा करक, सुद्रा सदुचत करक; ओर 
द्वैशरी विल्स जादा करके विशप रूप से प्रथत्त करया पह़ा। जो लोग १ शि०४ 
हैं के पक्ष में पे उाझ्ी बराबर मद शिकायस रही कि वास्तव मे १ शि० ४ पैं? 
के साथ मूल्यों का सामझ॒स्य बैठा महीं था और ते बरावर विनिमय दर कम करे 
व पर में ग्रान्योलन कग्त रे यह भही दे हि १६६ की विश्दायारी मर 
का भी मूल्यों क गिरने श्रौर विदेशी व्यागार कः संतुलन क विपक्ष में जाने मे 
शाय था पर यह भा स्पीकर करना पड़ेगा हि विनिमय दर ऊ धो होनेस पा 
स्थिति विगड़ी श्रोर घाद में उसके सुधार में बापा भी पहुँची। 

६६३१ का सझट झिर्वव्यापी मंदी का सामना करने के लिये रे? 
छितबर र६११ को शगनैंड मे श्वण मात का क्ष्याग कर दिया। रे? परिवार 
१६३१ का पहले वा भारत सरकार ने एक झा्डिनेस इस श्राशय का जारा कर 
दिया कि १६५७ + करेसी एक्ट के मातह॒त जो सरकार पर सोना या सटरणिंग 
बचने का लिम्मा था उससे बद मुक्त रहेगी | पर उसा दिए भारत मंयो - स्पे 
को १ शि० ६ पैं० की दर से ही स्टरालिग क साथ सबदित रखने को घापणा कए 
दी। 5४ मिनवर को गवनर जनरल ये एक आर झ्ाडियस, गोल्ड एल्ड स्टर 
लिंग सल्स रगृलेशय आर्डिनेस', जारी क्या निसन २३ सितवर के झा्िनेस 
को रद्द क्या और १६२७ क करा एक्ट को चापिस लागू कर दियां। 
न्यवहयए में स्टरलिंग की बिक्री पर कुछ ग्तिवध सो लगाय--चैसे स्टररलिय पैक 
स्वीहन बैंका को हा १ शि० ४१४ पैं० की दर पर बचा जाना था। या सामान 
अ्यागरिक आवश्यकता गू्ि के लिय और २९ सिशबर क पहले के कॉड्रेकटित 


मुद्रा, और विनिमय, अध्छ 


पूरा करने के लिये, या व्यक्तिगत और .पारिवारिक जरूरत पूरी करने के 
लिये दी बेचा जाना, था | सोना चांदी का आयात करने या विदेशों विभिमय 
संवधो. [स्पेकुलेटिव| लेन-देन के लिये स्टरलिंग की चिक्री बन्द कर दी यई 
थी ! इस प्रकार हमारे देश में नियंत्रित स्टरलिंग विनिमय मात की स्थापना 
-ड्ी गई । 
स्टरलिंग का सोने में मूल्य गिरता जा रद्दा था| इसका असर हूपये का 
सोने में मूल्य गिरने का भी हुआ ही क्‍योंकि स्टरलिय के साथ रुपये का संबंध 
स्थिर कर दिया गया था । दूसरे शब्दों में सोने का मूल्य चढ़ने लगा। १६३१ के 
आझगरुत के अन्त में खोने की क्रीमत र१ रु० १३ आ० हे पाई प्रति तोला भी, बह 
दिसम्घर १६३१ मे २६ रू० ₹ आ० प्रति तोला दो गई | तव से सोने की कौमत 
बराबर बढ़ती गई है और आज तो चड्ट १०० रु० तोला से भी अधिक दै। सोने के 
भाव में तेज़ी आने से लोगों ने अ्रपने प्स जो सोना जमा था डसे बेचना शुरू 
किया और सोना भारत से वाहर जाने लगा । इस प्रकार करोड़ों दपये का सोना 
बाहर चला गया । बदले में स्टरलिंग की मात्रा बढ़ गई और ३५ जनवरी १६३२ 
को सरकार ने गोल्ड एंड-स्टरलिंग सेल्स रेगूलेशव ग्रा्िनेन्स' रद्द कर दिया | 
कामून की दृष्टि से तो १६२७ का करेंसो एक्ट फिर लागू हो गया जिसके अनुसार 
सरकार पर सोना या र्टरलिंग बेचने का ज़िम्मा था पर व्यवद्वार में मारत मंत्री 
का झुपये का १ शि० ६ पेंस की दर पर स्टरलिंग से संबंध रखने का निर्णय दी 
लागू रद्दा । 

रुपया-स्टरलिंग संबंध : बिता भारतीय जतमत का विचार किये जब 
भारत सन्बी ते रुपया-स्टरसिंग सम्बन्ध स्थिर कर दिया तो देश में इस का बहुत 
विरोध हुआ | रुपया-स्टरलिंग संबंध को निश्चित करने के पक्ष में जो कारण 
दिये जाते ये बे ये थे :--- 

(१) भारत का अधिकांश विदेशी ध्य्रापार स्टरलिंग वाले देशो से है 
और. स्टरलिंग में भारत को बहुत सा छुकरा करना पड़ता दै इसलिए, रुपया- 
स्टरलिंग सम्बन्ध में निश्चितता होना श्रावश्यक है। 

(२) स्टरलिंग के खाथ साथ खोले की रुपये में भो कीमत चढ़ेगी | सवर्ण- 
मान के देशों के साथ विनिमय दर घटेगा और फल्तः थोढ़े समय के लिये दो 
सही पर उनके साथ का हमारा निर्यात ब्यापर बढ़ेगा । 

जो तक रुपया-सटरलिंग सम्बन्ध को स्थिर करने के विरुद्ध दिये जाते ये वे 
येये 





(१) किसी मी देश कौ मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा पर इस अकार 


भ्ध्ड मारवीब अर्थशास्र की मेपरेसा 


ओक्तों में ३३ रे० ५ आ० ४ पा अति सोवरिन के दिखेंवे से इन रिफ़ो 
का स्वीकार करें। हि रा 

इस धझार सारत सरकार) गोल्ड बुलियन कम स्टर लिंग एस्सर्चे ज सटे 
को श्पापना की। वर्मीशत की सिफारिश के श्नुमार विशुद गोल्ड बुतिश 
स्टैड्ड यह गहीं था क्‍योंकि घरबार पर सोगा या स्टरलिंग दोनों में सर झो 
अपने इ'छातुसार बेचने का हिम्मा था 3 कि केवल सोना बेयने का । चू हि 
स्टरलिंग स्वएमान पर श्राघारित था इस निय इसे स्वर्ण विनिमय मान भांकाशा 
जा सकता है । यह स्वण विनिमय मान पहले वाले से इस श्रथ में अच्छा था कि शर 
सरकार पर कानून से सोना या स्टरलिंग बेचो का भी जिम्मा था, खाली सरोले 
का दवी नहा। और सय बातों भ यह पहले स्व विजिमय मान की तरह दोषपूण पा! 

किनिमय दूर १६६७-३१ इन वर्षों में रुग्य क विनिमय दर का प्रवृति 
१ शि० ६ पें० से नोचे क ओर जाने को रही श्रीर उस १ शि० ६ पैं० प९ कउस 
रखते के लिय सरफार को नैंक रेट को ऊ चा करके, मुद्रा सठुचन करो, भर 
द्रेज़री बिल्स जारा करके विशेष रूपसे प्रयत्त करता पढ़ा। जो लोग १ शि०४ 
पैं० के वक्त गे थे डनक्ो बरावर यह शिकायस रही डर वास्तव मे ३ शि० ४ हैं? 
के साथ मूल्यों का सामझ्स्य बैठा नहीं था शरीर ये बरागर विमिमय दर कम करने 
के पक्ष में श्रादोशन करते रहे |यई सही है कि १६२६ की विश्षस्यापों मरी 
का भी मूल्यों के गिरने श्रीर विदेशी व्यायार के राबुलन वे विपत्त में आने में 
हाप था पर यह मो स्पीकार करना पड्रेगी क्लरि पिनिमय दर ऊ चो होने से मा 
स्थिति बिगड़ी थोर बाद भ उसक सुपार भ थाया भो पहुँची । 

+६३१ का सकट विश्वब्यापा मंदों का सामगा करते के लिये रेए 
सितबर १६३१ को इगलैंड ने स्वण मान का त्याग कर दिया। २१ छितवए 
१६३३१ का पहले तो मारत सरकार ने एक व्या्टिनेस्स इस आशय का जारो करे 
दिया ति १६२५ + क रेखा एक्ट रे मातहत जो सरकयर पर सोना या स्टिंग 
बचने का विम्मा था उससे बद मुक्त रदेगी | पर उसी दिय सारत मो मे उफने 
को १ शि« ६ ैं० की दर से ही स्टएलिय के साथ सबधित रसने को घापया कर 
दो | २४ सितबर को गपनर जनरल ने एक और आुडिनास, योल्ड एल्ड स्टर 
लिंग सेएस रेगूलेशन बआ्ार्दिने स', जारी क्या जिसते २१ सितबर के आ्डिनिंस 
को रद क्या झौर १६२७ कर करेन्सी एक्ट को बापिस लागू कर दिया, 
सार स्टरलिंग की बिती पर कुछ धतिवण भी लगाय--जैसे स्टिंग पंदर 
स्वीइत बैंकों को दी १ शि० ५३३४ पैं> की दर पर बेचा जाना था, या सामारि 
ब्यातारिक आवश्यकता प्रति के लिये और २१ सितबर के पहले के को द्ेकदेठ 


मुद्रा और विनिमय भ्रून्र 


भी छौक है कि अगर उुपये-स्दरलिंग का सम्बन्ध ! शि० द पैं० से ऊँचा निश्चित 
होता हो झोने के निर्यात में श्रदश्य कमो आतो क्योंकि विदेशों में सोने क्री रुपये 
में कम क्रीमठ मिलती । 

जहां तक यह सदाल है कि इतना सोना देश से बाइर चला गया, यह 
ठौक था या नहीं, इस कारे में भी वैसे तो दो रायें थीं। एक पक्ष का कहता 
था कि यह अच्छा हुआ कक्े इतने ऊँचे दामों पर सोखा बिक गया क्योंकि इससे 
लोगों को काफ़ी लाभ हुआ तथा ज़रूरत के समय पैसा मिल गया । सरकार कौ 
विज्न व्यवस्था और देश के ब्यापारिक संतुलन पर इसका इन लोगों की राय में 
अच्छा असरुर हुआ | सोने के निर्यात के वदले में या वैसे खरोदने से सरकार के 
पास स्थरलिंग जमा हो गया और बदले में रूरकार ने दपये या नोटों में चुकारा 
कर दिया | इसका एक ओर तो यह नतीजा हुआ कि सरकार के पास जो रुटर- 
लिंग था उसका उपयोग तो विदेशों के कर्ज को छुकाते में कर किया गया, और 
दूसरे ओर उपये की माा के बढ़ जाने से ब्याज की दर में कमी ब्रा गई और 
उससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिली | इस पक्त का यह भी कहना था 
कि अगर सरकार सोने पर निर्यात-कर लगा देती तो वह वेचने वाले पर है पड़ता 
क्योंकि उसे वेचने को जरूरत ज्यादा थो। अगर सरकार स्वयं सोना खरीद कर 
अपने पास जमा रखती तो बह इतने सोने का करती क्‍या १ एर एक दूसरा पक्ष 
भी था जो बही ठीक समकता था कि सरकार को सोना अपसे पास जमा करना 
ज्ञाहिये थरा। स्टरलिंग जिसका मूल्य गिरता जा रहा था सरकार ने अपने पास 
लमा करके भूल की | इसके अलावा अब सोने का मूल्य बढ़ता जा रद्दा था डस 
समय सोना बेच कर ब्यक्तिश: और राष्ट्र ने भी काफ्नी छुकलान उठाया । बाते 
थद्द थी क्रि जहां तक लोगों के पास जो सोना जमा था और बह निकेल कर बाइर 
आ भया यह हो अच्छा हुआ । पर यह सोना सरकार को और वाद में रिज्ञर्व चेक 
को अपने पास रखना चाहिये था और श्रावश्वकतानुलार उसका उपयोग करना 
चाहिये था | इस प्रकार उसको विदेश जाने देला देश के द्वित में नहीं था। 

विनिमय द्र सें परिवर्तेन की माँग जारी : यह हम लिख छुके हैं कि जब 
२६२७ में १ शि० ६ पैं० क्रो विनिमय दर निश्चित की गई तो उसका बढ़ा 
विरोध था| उसके वाद से द्वितीय महासुद्ध आरंभ होने तक विनिमय दर को . 
कम करने की गांग बराबर उठती रही । १६२६ की विश्वेच्यापी मंदी के आरंम 
होते ही, खास तौर से जब सरकार को १ शि० ६ पें० की दर कायम रखने में 
कठिनाई हो रही थी और सिर्यात गिर रहा था, चद मांय उठाई यई।॥ ६६३१ में 
जब रुपया-हृदरकिंठा का संचंध स्थिर किया गया तो यह प्रश्न उठा | रिजर्ज बैंक 


भ्रूण आरतीय अम॑शास्त्र की रुपरेशा 


आपित कर देना और उसकी स्वतन्त्रता को छीन लेना, जैसा कि रुपये का हट 
लिंग से सम्दध निश्चित कर देने से हुशा, टीक नहीं है | दिल्‍्टन यग कमौशन ने 
स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध क्या था। 

(२) मारत पैसे दश सें दपये की श्रा तरिक ऋय शति' और मूल्यों ठण 
उद्यादा को स्थिरता का विदेशों विनिमय की स्थिरता को अपेसा बहुत ढ़ 
मइस्त है। 

(३) र्र्णमान फे देशों के खाष फ निर्यात म जो कुछ भौ लाम हो उसे 
के साप श्रायात में होने वाला द्वानि वा श्रौर इगलैंड को जो अपने आप से 
साम्राज्यान्ततत सरक्षण ( इम्पीरियल प्रिपरेंस ) मिल जाते वाला है उपझ भौ 
ध्यान होना चाहिये । 

(४) उृछ लोगा का यह भी मत था हि स्तरलिंग पे अवसृल्यत के 
बावदद सौ १ शि« ६ पैंस को दर मारठत पे लिप ऊँची थी और इसलिये व इ 
दर पर स्टरलिग सम्बंध स्थिर करने के विशेय म थ । 

(५) १ शि० ६ पैं० की दर पर स्टरलिंग रपये का राम्य व्‌ ह्पिर कप्ने 
का हां यह परिणाम था कि भारत से इतना साना विदर्शो को चला रया जा डि 
भारत + हित में नहा हुआ । इस राय + ब्रतसार स्टरलिं व मुकाविले में रसे 
का पूल्य कस झाका गया, ब्रधांत्‌ रपव का विनिमय दर ऊँची निरिचत हानां 
चाहिय यी। इस दृष्टिकोण स सब लोग महम्त नहीं थ। 

उपरोक्त विनचन का सार यह द कि रुपय का हटरलिग के साथ सस्बभ 
निरिचित कर दना श्रनुचित या। सारत का अपने झ्रार्थिक विकास का श्यावश्यश्ता 
को ध्यान म रख कर अपनी स्वतज विनिमय नाति बरतता चाहिय था ! इर्ष 
लोगों का यद राय था कि स्टरलिग के साथ सबंध ता निरिचत किया जाता पर 
कमर दर पर । 

साम क नियत की समस्या भारत से रुपय का रटरलिय के साथ 
खबघ हो जाने पर करोड़ों रुपये का सोना विदेश चला गया, यह इम ऊपर तिल 
सुके हैं। सोने व इस निर्यात क बारे में पहली बात ध्यान में रखने की यह है हि 
जो सोना निर्यात हुआ वइ एसा सोना था जो लोगों ने आर्थिक कठिनाई के कार 
बैचा) श्रन्यधा थे शायद न बचते | दूसरों बात यह है कि यह सव रोना देश ह॑ 
चाहर इस कारण से गया कि मारत में रुपय में सोन का मूह, विदेशों में जो रुप 
में उसका मूल्य आताथा उससे कम था। मारत में मूल्य कम दोने के $ई 
कारण थे--जैसे ग्रामवासियों को इस मासले में जानकारी का कमी, सोना खरी 

दने वालों का प्रदार, श्रौर पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास सोना का होता । वह 


मुद्रा और विनिमय सूल्३ 


गरतीय कागजी ऊद्रा 

प्रारम्भिक इतिहास : १८६१ के एक एक्ट दारा पहली बार भारत में 
कागज्ञी मुद्रा या नोट जारी करने का एकाधिकार भारत सरकार छे कागज्ञी मुद्रा 
विभाग को दिया गया । उससे यहले प्रत्णेक बैंक को यह अधिकार था ; हालांकि 
ओसीडेन्सी बैंक ही अपनी विशेष स्थिति के कारण इस अधिकार का वास्तव में 
उपयोग कर पाते ये, अन्य बैंक अपेक्षाकृत वहुत कम | ग्रेसीडैंसी बैंकों के नोट 
घवर्न॑मेंट भी स्वीकार करती थी । 

जैसा कि पहले लिखा जा छुका है १८६१ का पेपर कर्रेशी एक्ट इस लिये 
पास किया गया था कि उस समय देश में जो मुद्रा की तंगी महसूस हो रहो थी 
अह दूर हो जावे | 

१८६१ के पेपर करेन्‍्लो एक्ट के अ्रत्तर्भत नोट जारी करने के संबंध में 
ऋगलिश यैंक चार्टर एक्ट १८८४४ का सिद्धान्त अपनाया गया था । यह सिद्धाग्त 
“फ़िक्सड फाइछ्य शियरी सिस्टम! कहलाता था जिसके अनुसार एक निश्चित 
आर्थोद्र तक तो नोट केवल सिक्यूरिटीज के बदले में जारी किये जा सकते थे 
पर उस मर्यादा के बाद सोने और चांदी के एवज़ में | १८६३१ के एक्ट में यह 
आर्यादा ४ करोड़ रुप्ये की तय की गई थी। इससे अधिक नोट रुपये या चांदी 
ने बदले में दी जारी हो सकते ये । 

नोटों की दृष्टि से भारतवर्ष फ्रो तौन क्षेत्रों में बांदा गया धा--एक का 
अधघान फार्यौक्षय वम्बई, दूसरे का कलकत्ता, और तौसरे का महास में था | बाद में 
इनकी संख्या ७ हो शई और करांचौ, लाहोर, कानपुर और रंगून के चार नये 
च्षञोन्न और कायम दो गये | १६१० में इस प्रकार ७ क्षेत्र कायम हो गये थे । 
नोट १०, २०, ५.०, १००, ५.००, १०००, और १०००० <*० के आरी किये जाते 
यथे। १८६० में ५ र० के नोट मी जारी होने लग मये। अपने अपने कोन के 
अन्दर नोटों क्रो अपरिमित कानूनी मुद्रा का रूप दे दिया गया था। कायदे 
से तो अपने छोश्र के प्रवान कार्यालय में दी नोटों को रुपये में वदलवाया जा 
अकता था पर वैसे सग्कारी खजाने दूसरे क्षेत्रों के नोट स्वीकार कर लेते थे 
और झना मी देते थे । 

१६१४ के पूर्व की स्थिति : उक्त कागली मुद्रा पद्ति में कई दोष दिखाई 
अड़ले लगे | नोटों के अपने अपने कछोत्र में ही कानूनी मुद्रा स्वीकार किये जाने 
और झुन सके से उनकी सर्वभान्यता पर असर पड़ा । इसलिये धौरे घौरे नोटों 
को देश मर में कानूनी मुद्रा स्वीकार किया जाने लगा | सबसे पहले १६०६ में 
3, रुपये के नोट को बर्मा के अलादा शेष ब्रिटिश भारत में काननी मुद्रा माव 


हर 


प्र मारतीय अर्भशास्त्र की रूपरेल- 


को १६३५४ में जब स्थापना डोने लगी तब भां यह सपरालों सामो आवा। 
अपदूबर १६३६ मे जब फ्रात और दूसरे स्वर्ण मुद्रा वाले देशों ने अ््मुल्या डिया 
तब भी यह सवाल पैदा हुआ ! १६३८ दा जम में जब मुपये को विनिमय दर 
फिर नीचे की आर जाये लगी तो भी यह भाग की गई श्रौर वाग्रेस वर्किंग कमेटी 
में भी इस मास का समथय कथित । पर शा तमाम मार्गों के बावजूद सरकार 
श्रपने त्रिेय पर जमी रद्दां। १६३६ में महायुद्ध आररम होने तदझ विनिमय दर 
स्थिर रही और युद्ध आरम दोते ह। तो सारी स्थिति बदल गढ़ | हु 

१६२६ से १६३६ तक विनिमय दर को कम करते की साग निम्नलिखित 
कारणों को लेकर की मई “+ 

(१?) सरकाए मुद्रा सदुच्दन करके दी ? शि० ६ पैं० की दर कायम रख 
धक्त है--नेसे १६२६ २७ और १६३० ३१ के बीच म १०२१ करोढ़ स्पया चलने 
में कम क्िया गया | रिज्षर्व बैंक को स्टरलिंग बचने पड़े; और इम्पोरियल मैं 
को विशेष परिश्थिति में १६२३ ४ एक्ट मे अन्वंगत सरदार हारा 
रुपया उधार दैसे का ब्याज भी बताया पढ़ा-यह सब भी इसी बाठ का 
सक्‍त था। 

(२) विनिमय दर ऊ ची होने का प्रमाण इस से भी मिलता है कि हमारे 
देश में विर्षब्यापी मदी के समय में जैसे ब्विटेग की अपेद्ा मुल्य श्रभिक गिऐ। 
ओीयोगिक उत्पादन अविरुद रह, हमारे निर्यात के मूल्य आयात को श्रपेदा 
अधिक गिरे और विदेशी व्यापार का सतुलन हमारे पत्ष में होते हुए भी उत्ती 
मात्रा में कमी आइ ।! 

(३) १६३१ में रुपया-स्टरलिंग दर का सबंध स्पिर कर देने से स्टरलिा 
के साथ रपये का जितात विनिमय मूल्य गिरा वह कम या। 

(४) देश से बढ़ी मात्रा म सोने का निर्यात होने से १ शिर ६ पैं* की 
दर बनो रह सकी। यदि ऐसा ने होता तो इस दर को कामम रखो में 
कठिनाई होती । 

उपरोक्त दलौलों का जैसा ऊपर लिखा जा खुझर दे सरकार पर कोई 
असर नहीं पढ़ा। फ्भा उसने अन्वरोष्ट्रीय स्थिति के स्पष्ट न होगे की दलौत॑ 
दी और कट्दा कि ऐसी अनिश्चित स्थिति में नियेय करया ब्च्छा नही होगा 
तो कभी उपभोक्ताओं को बाइर का सा मैंहगा पड़ेगा यह दलाल दी गई और 
कमी सरकार के वित्त व्यवस्था पर प्तिदूल अयर पड़गे को भात्र कही गईं 
द्वितीय महायुद तक यहो विदाद चश्षता रहा। रिज़र्व बैंक दकट में १ शि० ६ पैं* 
के विनिमय दर को कादनी रूप दो दिया गया था। 


- मुद्रा और विनिमय चूक 


था नहीं क्योंकि चांदी की कमी थी | नए सोट मी सिक्र्यूरिटोज़ के बढ में 
जारी किये गये । 'फाइड्यशियरी' मर्यादा इस प्रकार बढ़ते बढ़ते १६१६ में १२० 
करोड़ रुपये तक पहुँच राई घातु कोष का अनुपात १६१४ में 5८६% था वह 
१६९१६ में ३४८० रह गया । ३ रूपया और २४ रुपये के नोट भी जारी किये 
गये और कानून के अतिरिक्त नोटों को भुनाने की जो सुविषायें थी दे बंद 
करदीं गई । नोठों की कुल संख्या ३१ मार्च १६१४ को ६६ करोड़ रुपये की थी 
चह ३१ मार्च, १६१६ को १४३३ करोड़ के आसपास पहुँच गई। 

प्रथम मद्दायुद्ध के बाद : वेविगटन स्मिय कमेटी की सिफारिशों के 
आधार पर १६२० में इंडियन पेपर करेंसी एमेंडमेंट एक्ट पास हुआ्आ। इस 
एक्ट' के अनुसार :-- 

(१) धाहु कोप की मर्यादा कुल की ५०% निश्चित करदी गई | वेविगटन 
स्मिथ कमेटी ने ४०% की सिफारिश की थी। 

(२) २० करोड़ की उन सिक्यूरिटीज़ के अलावा जो भारत मे थों बाक़ो 
सेब इंगलैंड में रखना तय किया गया । ये सित्यूरिटीज् अल्पकालिक होना 
ख्छिये थीं । 

(३) जारी होने से ६० दिन में स्िकरने वाले आन्‍्तरिक बिलों की एंबज 
में इम्पीरियल बैंक को ५ करोड़ रुपया ८% ब्याज पर कर्ज दिया जा सकता 
था | बाद में १६२३ में यह मर्यादा १२ करोड़ तक बढ़ादी गई। धातु कोप के 
लिये इसको गिवने कौ आवश्यकता नहीं यो । 

(४) मारत मंत्री को लंदन में सोने में ५० लाख पैंड से छधिंक अपने 
पास नहीं रखना या। 

१६२० के करेंसो एक्ट में उपरोक्त वार्तों के अलावा कुछ और बातें भौ 
थीं। सोना और स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीज़ को कीमत रे शि० प्रति रुपये के, हिसाव 
से ज़ब लगाई गई तो सोना और स्टरलिंग सिक्यूरिटीज़ के पहले के मूल्य के 
मुकाबिले में अब कमी हो गई क्योंकि पहले २ शि० से कम पर लनका मूल्य 
आंका गया था | दुवारा मुल्यांझन करने से ज्ञो फ़रक रद्दा उसे पूरा करने 
के लिये भारत सरकार को रुपया सिक्‍यूरिटीज जारी करने और उन्हें पेपर 
करेंसी रिजर्व को देने का अ्विक्रार दिया गचा। पर कुल रुपया सिक्‍यूरिंटरीज्ञ की 
मर्यौदा २० करोड़ पर निश्चित थी जिसमें से १६०३ के एक्ट के अनुसार १२ 
करोड तक की भारत सरकार की अस्थायी सिनक्ष्यूयिटीज़ हो सकती थीं। दुबारा 
मूल्यांकन के कारण उससे अधिक जो अस्थायी रुपया सिक्‍यूरिट्ीज़ जमा हो 
गई थीं उन्हे घोरे घीरें स्टरलिंग सिकक्‍्यूरिटोज़ में बदलना तथ किया गया या। 


अब्द्‌ भारतीय अर्शासत्र की स्परेणा 


जहाँ तक पेपर छरेंसी रिज़र्प में सिम्यूरिटाज़ का ग्रवाल था उनको माता मई 
करोड़ तथ की गा कोंकि टुबासा मूल्याता से घाउु कोप कय अऋतुताते इ० 
से कम रहो वाला था | बाद मे १६२४ ये एक एय्ट के झस्तगत यद्द मयादा र२२ 
करोड़ करदा गई थी पर साथ साथ यह मा तय तर दिया गया था कि हे , 
३०० करोड़ में से ५० कगोइ से ज्यादा की मारत सरवार द्वारा अस्पावी दौर 
पर चारा का गई सिक्‍्पूरिटीन यहीं होती शाहिय थीं ! 

भारत सरफार द्वारा जारा की गए श्रस्थायी सिफ्पूरिटौज्ञ सो स्टालिण 
मिफ्पूरिशीक्ष में बदलते था लिय र्पट्य नहा था। इखिये यह निश्चय दिया 
गधा कि परर कसा रिजय में शाजज्ञ में अनुसार जो सिफ्ूरिथीज़, हैं वनश 
स्थाच, नये कपय् ढालने पर उससे इन वाचा लाम, और योल्‍्ड स्टेइंड रित 
में जब ४ करोड़ पौंद हवा जाये (जा ३० सितस्तर १८२१ को दो गये ये 
ता उसझ्ा ब्याज आर उ7 व्यापारिर बिलों का ब्याज जी अ्त्यापी नोट जाते 
करने के लिये इस्पोरियल मैंक से कट्भरांल ऑॉव करेंसी को प्रात पॉ-यई 
सं रकम पेपर करेसा रिज़ये को दे दा जावे। पर ब्ार्यिक तंगौ ये कारप 
ये झ्ामदनी या मर्दे सरकारा बजट मे जमा हाठो रही। १६२१-२% में परेहर 
सटेन्डरड रिजर्व मं जब ४ फरोड़ पौंड री अधिक हो गया ती वह झ्रपिक रदूम 
इन भार भरकार का अस्थायी पि्यूरिटोड़ को रह करने पे 'काम में 
लिया गया । छत 

१६२७ म जब हिल्टन यया क्मीशय का सिफारिशों को कार्याजित करने 
को करेंसी एय्द पास हुआ दो सोग और स्टरलिंग सिक्यूरिटौज का ! णिर 
६ पैस की दर के हिसाब से फिर मूल्याका शिया गया जिसका सतीश ६ है 
फरोड़ से उनकी कौमत बढ़ने का धाया। इसी बड़ी रकम का उपयोग इतने 
ही रुपयों क द्रेवशा बिलों को रद करने में कर लिया गया और उसकी मात 
४६ ७७ करोड़ से कम हो कर ४० ४८ करोड़ रुपये को रह गर। 

7६३४ में जब रिजय बैंक कायम हुआ तो नोट जारी करने का एकाणि 
अर उसके पास आ गया। बैंक का इश्यू डिपार्टमेंट इस क्ाय को करता है! 
गोल्ड स्टेडड और पपर करठी रिजव मिला दिये गय और साथ सता पिविई 
मैं के हर डिपाटमेट को सौप दिया गया। इश्यू डदिशर्टमेंट गसोने झा 
सिक्का, सोना, स्टरलिग मिक्यूरिशीज़, रूपया, और रुग्या सिक्यूरिटीज़ एसेदल 
ठोर पर रइत ई। युल का ४०% चोदा और सोने का विक्का था स्टरनिंग 
रिक्यूरिटीज़ में रखना तय किया गया । ओर सोना और सोने के शिव 
४० करोड़ बपये मे कम के किसी समय य हो यह मौ पिश्चित कर दिया गश 


नुद्रा ऑर विविमय - पजछ 


“किशेष परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार की स्थोकृति से विश्चित कर देने पर 
सोसा, सोने के सिक्के, और स्टरलिंस सिक्‍्यूरिटीज़ का झनुपात ४०% कम 
कुछ समय के लिये किया जासके यह विघान भी किया गया | पर ऐसी आव- 
श्यकता कभी हुई नहीं । 

नोटों के प्रचलन के वारे में जानने की वात यह्ट है कि वह बराबर बढ़ता 
ही गया है| केवल विश्यव्यापी मन्‍दी के १६२६-३० और १६३०-३१ के वर्ष इस 

-संबंत में अपवाद के तौर पर माने जा सकते हैं । मन्दी के बाद को मूल्यों छ 
की ब्रइ॒ति, और सोने की विक्री के कारण मी नोटों को इद्धि हुई | १६१६-२० 
में औसत क्रियाशील प्रचलन १५४६ करोड़ के लगभग यथा, ह६ २-२६ में 
६७२ करोड़ हो गया, १६३०-३१ में १५१ करोड़ रह गया और १६३७-३८ 
में १८६ करोड़ तक पहुँच गया । दूसरे भद्ायुद के बाद तो इस संख्या में कई 
गुनी इद्धि होगई है । 

कौन कौन से नोट अधिक लोकप्रिय रहे, इस बारे में यह बताना 
आवश्यक् है कि १० ० और १०० रुपये के नोटों का बहुत प्रचार हुआ और 
५४० रुपये के नोटों का बहुत कम प्रचार हुआ | १ रुपये और २३ रुपये के नोट 
१ जनवरी, १६२६ से और २० रुपये के नोट १६१० से बंद कर दिये गये | रिजर्व 
बैंक ने १६३८ में यह निर्णय किया कि ५० रु० और ४०० रु० के बह अपने नोट 
जारी नहीं करेगा हालांकि भारत सरकार के नोट तो चलन में रहेंगे ही । 
दूसरी बात ध्यान देसे की यह भी है कि जलता में रुपयों की अपेक्षा नोटों 
का चलन बढ़ा दे । रुपये की जगह लोगों ने १६३९१ के पहले सोने का संचय करना 
आरम्म कर दिया था इससे भी उपये की चलन में संख्या में कमी आई । विश्ते 
मंदौ के समय तो रुपयों और नोट दोनों की ही मांग कम रही | मंदी समास होने 
के बाद नोटों को मांग बढ़ी। १६३७-३८ में जब ज्यापरर की गति फिर थोड़ी 
घीमी हुई तो देश में मुद्रा की भांग कम हुईं और लोगों ले कुल मिला कर रिज़र्त 
बैंक को मुद्रा लौटाई। दूसरे दर्ष भी चढद्दी स्थिति रही। पर १६३६-४० में फिर 
स्थिति से पलटा खाया और मुद्रा की मांस बढ़ने लगी । 
पेपर करेंसी रिज़र्च में झपया और सोना दोनों का अनुपात बढ़ा । सोना 
१६२५ में २२ करोड़ रुपये का था वह १६३४ में ४४ करोड़ रुपये तक पहुँच गया | 
इसका कारण यह था कि भारत सरकार चॉँदो तो बेचतों रही और रुपया 
सिक्यूरिंटीज़ में उसी इद तक कमी करती रही | यह इस प्रकार हुआ---चाँदी 

“बेचने से जो! रक्तम आई बह स्टरलिंग सिक्‍्यूरिटीज में लगाई और चह सिक्‍्यूरिटीज 

“गोल्ड स्टेन्डर्ड रिज़र्व को देकर बदले में पेपर करेंसी रिज्वर्व को सोना मिल गया 





ध्न्द भारतीय भ्र्यशाश्न कर रूपरेखा 


और उठ हृ4द तक रुपया स्रिक्यूरिटाज़ रहकर दी गई! इसमे स्टरनिंण पिक्ि- 
रिटौज़ म॑ कमा आते-श्राठे १६३१ ३३ में वे रहो हो नहीं और फिर ६६३४में 
उनका झाना शुरू हुआ | उसके बाद यह बड़वो रहीं। रटरलिंग मिक्यूरिटौर में 
कसी झाने का कारण तो यह था हि मारत सत्री को रक्रम भेजना सुरिकत्त हो 
रहा था श्रोर बाद में उनम वृद्धि इस कारण से हुई कि मारत मंत्री के लड़ावे में 
जो प्रतिरित रफम थी और चॉँदी की गिडा से जो रुपया मिलता था उनडा ठप- 


योग पेपर करेंसा रिज़वे के लिये स्टरमिंग व्रिक्यूरिटोह खरोदने में सगाया ण 
रहा था। + 


परिच्छेद १९ 
: द्वितीय महायुद्ध और मुद्रा 

जब १६३६ में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हुआ थौ उसका असर भारततोय 

जुद्रा ब्येवस्था पर मी कई प्रकार से हुआ | अब हम इस संबंध में विचार करेंगे। 
मुद्रा का विस्तार : महायुद्ध का एक स्वाभाविक असर तो यह छुआ 

कि देश में वहुत बढ़ी मात्ना में सुद्रा का विस्तार हुआ | इसका अनुमान इसी 
आतसे लंगाया जा सकता है कि १ सितम्बर, १६३६ को भारत में सक्रिय 
अचलन में १८२"१३ करोड़ रुपये के नोट थे जब कि १६ अक्टूबर १६४३ 
को उनकी संख्या ११५६८८४ करोड़ झुपयें तक पहुँच गई थी। इसका 
अर्थ यह हुआ क्लि&७७"७२ करोड़ रुपये या ४३६ प्रतिशत की सोटों में इद्धि 
हुई | इसी प्रकार सितंवर १६३६ से अगस्त १६४५ तक कुल १४२१६ करोड़ 
के रूपये के सिक्‍्क्ते और ६७*४६ करोड़ रुपये को रेज़मो भी श्रविक प्रचलन 
में ऋए।, |” बैंक के डिप्एजिटों की सज्ए मरे बढ़ीं | केजल श्िडूल बैंकों के दिपा- 
जिटों में खुद्ध के आरंभ से ३१ मार्च १६४४ तक ४६० करोद रुपये की इदि 
हुई । सुद्ध काल में मुद्रा के कुल प्रचलन में ११६८६४ करोड़ रुपये को इद्धि 
हुईं । इसमें से ८२"४ प्रतिशत इद्धि नोटों में, ११६ प्रतिशत रुपये के सिक्कों में 
और ५६ प्रतिशत रेज़गारी में हुई यो [यह अवश्य दै कि मुद्रा प्रचलन की 
गति में कुछ कमी श्रागई थी क्‍योंकि युद्ध की अनिश्वित परित्यितियों में सर्च 
साधारण, बैंक और व्यापारी सभी अपने हाथ में नकद रुपया अधिक मात्रा में 

रखना चाहते थे । 

मुद्रा के उक्त विस्तार के कारणों का जहाँ वक्त सवाल है, मूल कारश 

तो एक हो था कि युद्ध के खर्चको चलाने के लिये भरत सरकार को रुपये 

की आवश्यकता थी | भारत- सरकार की इस आवश्यकता का एक विशेष 
कास्ण यह भी याक्रि उसे मित्र राष्ट्रों के लियेभी खर्च करना पड़ता था। 

अपनी झवश्यकता को पूरी करने का भारत सरकार के पास सबसे बड़ा साधन 

जए नोट जारी करने का था, क्योंकि जनता पर कर लगा कर या कर्ज लेकर 

जो रुपया ससकार प्राप्त कर सकती यी उसको आखिरकार एक मर्बांदा यी। 

इसलिये सरकार को विवश होकर नए नोट जारी करने पड़े। पर मर नोट 

जारी तभी हो सकते हैं जब उनके बदले में रिज़व॑ वैंक के पास कोई एसेंट्स' 

जमा हों। ये एसेद्स 'स्टरलिंग सिक्यूरिटीज़ो और रुपया सि्यूरिटोज' को 


शकल में उमा किचे गये और बदले में नोट जारी किये गये | श्ाब हम ये 


ड्र्र्० मारतीय अयशास्त्र की रूपरेस्या 


८टरलिंग सिफ्पूरियीज़ी! और दपया सिम्पूरिदाज़' कहाँ से श्राई दस बारे में 
थोड़ा छा विचार करेंगे । 
स्टरलिंग सिम्यूरिदीज्ञ का जमा होना रिज्ञत॑ बैंक कायत के अत 
शत सोना था सोते का सिक्का, स्टरलिंग सिक्‍्पूरिशक्त, रुपये का सिक्का, थौर 
कपया सिक्पूरिटीज़ के एयज्ञ म नोट जारांकर सजता है। युद्ध काल म॑ "ये 
मोट जारी करो फे लिये रिंज़र्त बैंक को मं तो सोना या सोने का सिउका 
उपलब्ध हो सकता था और 7 रुएय का सिक्का ही] सोना या सोने फे मिवसे 
मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं था और देश मे रुपये की मांग बड़े 
मे रुपये का सिक्का भा उपलब्ध नहीं था। बल्कि एक थगस्त १६३६ से लेकर 
३१ अगस्त १६४४ के बीच म॑रिज़य बैंक वे इृश्यू विभाग में शु८ा४ करोड़ का 
रुपये का सित्रक्रा और सम ह्लो गया जब ऊ्रि इस समय में £७४८ फ्रोह़ की 
स्टरलिंग पिम्पूरियीज़ और २०० करोड़ रपये की गया सरिक्यूरियटीज़ की 
माता में पृद्धि हुई । 
स्टरलिंग सिक्यूरिटीज्ञ जो इतनी बद्ी हुई मात्रा म इकट्टी हो गई 
उसका कारण चाह था भारत सरकार ब्रिटिश सरकार श्रौर दूसरे मित्र राष्ट्रों 
के हिये ग्रद्म युद्ध सामग्री खरांदगा थी। ब्रिटिश सरकार इस सामग्री को 
कामत भारत सरकार को लैंदन से स्टरलिंग में चुका देती थी। भारत सरकार 
इस स्टरलिंग का उपयोग होम चार्जेज्र' + लिये और भारत पर जो स्टरलिंग 
ऋण था उसे चुकाने में करता थो और इसके अलावा विटिश सरकार को ऋण पे 
रुप में दे देती थी। इस ऋरा क बदले में ब्रिटिश सरकार उसे अपने आई ० ओो० 
यूज़ या स्टरलिंग सिम्पूरियोज दे देती थी जो लद॒न में भारत के रिज्ञर्य बैंक 
ने एसेट्स के तौर पर लंदन में जमा करदा जाती थी! ये स्टरलिंग सिस्पूरि 
डीज़ रिज़व बैंक के बैंकिंग विभाग में जमा होनी पर जय उनके एयज मैं नोट 
जारा करने होते तो ये सिफ्पूरिटीज्ञ बैंफ़ के इश्यू डिपार्टमेंट में जगा करदी 
जाती और उतने ही नोट जारी कर दिवेजाते। इस प्रकार युदू पाल मेँ 
हमारे देश मैं स्टरलिग सिम्पूरिसीत नो जया होता गई और नोट जारी होते 
गये और उनके द्वादा सुद्रा अखार हिया गया। रिज़्ये मैंस के पास स्टरलिंग 
औआने का एक दूसरा साधन थद था कि सारत को वि माल के बदले में दपया 
भैनना होता था उनसे बैंक स्टरलिंग तो परांद लेता था और एव में उनको 
रुपया चुका देता था 
क्पया भिम्यूरिदीज् युद्ध कालमें दश में जो मुद्दा विस्तार चुदया 
उसका एक आधार रुपया सिंक्यूरिटौज़ भौ थीं। रिज़र्व मैंक एक्ट में फरवरी 


« दितीय महाबुद और ,द्रा. . भर 


१६४१ के आउिनेन्स से यई संशोधन कर दिय्रा यया कि इससे पहले जो रुपया 
'सिक्‍यूरिटीज़ के बैंक के इस्यू विमाय्र में जमा होने की ५० करोड़ को अधिक- 
तम मर्यादा थी वह आये नहीं रहेगी | फलल्वरवूप अब भारत सरकार के लिये 
चहुं संभव हो गया कि वह रिज़र्व वेंक को अपने ट्रेज़री बिल चा आई० ओ० 
यूज़ जारी करदें। कुछ सिक्‍पूरिदीज़ उन स्टरलिंय सिक्‍्यूरिटीज का स्थान लेने 
के लिये भी जारी की गई थी जो स्टरलिय ऋण चुकने के पहले ब्रिटिश लेनदारों 
या ऋणदाताओं के पास थीं । 

रुपया ओर रेजगारी की भांग में वृद्धि : चुद आरंभ होने के बाद 
१६४० की ग्रमियों तक तो देश को कांग्रज्गी म॒द्रा में जनता का विश्वास वना 
रहा । पर फ्रांस के पतन और इटली और वाद में जापान के युद्ध में शामिल 
हो जाने के बाद लोगों का विश्वास हिलने लगा और नोटों को रुपये में बदल- 
चाने की मांग बढ़ने लगी । इसके साथ-साथ लोगों ने झपया और रेज़गारी इकट्ठी 
करना आरम्म कर दिया। इस स्थिति करा सामना करने के लिये एक झोर तो 
२४ जून, १६४० कौ एक विज्ञप्ति द्वारा बाजिव व्यक्तिगत बा व्यापारिक आव- 
श्यकता से अधिक रुपया या रेज़ग़ारी इकह्ा करना अपराध घोषित कर दिया 
गया, दूसरी ओर सरकार ने नए रुपये और रेजगारी जारी करके, नई 
कम चांदी की [५४० अतिशत चांदी, ३३ भाग के बजाय] अठन्नी और चर्चन्नी 
और वाद में कम चांदी का रुपया भी जारी करके, नए अघन्ने, इकन्नियोँ और 
दोझ्ब्रियाँ जारी करके और दुपये में नही वदले जाने काले एक रुपये के नोठ 
जारी करके इस स्थिति को संभालने का प्रबत्त किया । इसमें कोई संदेह नहीं 
कि चुत समय तक बावजूद सब प्रयत्नों के स्थिति गंनीर वनी रही थी। भारत 
सरकार ने रुपये के पूराने सिक्‍कों की जिनमें ३३ भाग चांदी क्राथा धीरे घीरे 
कानूनी हेसियत ख्तम करदी ! विक्टोरिया छाप के दपये और अठन्षियों का 
चलन ३१ मार्च, १६४१ से, एड़वर्ड सतम के रुपये और अठन्निवों का चलन 
३१ मई, १६४२ से और जार्ज पंचम ओर जार्ज पष्टन के झपये और अठब्नियों 
का चलन ३१ मई, १६४३ से बंद कर दिया गया | ध 

विदेशी विनियम की श्थिति और उसका नियंत्रण : यह हम पहले लिख 
चुके है कि रुपये की १ शिलिंग ६ पँस के वरावर विनियस दर बनाये रखने में 
सरकार को बड़ो क्रदिनाई अनुभव होती रही और इस कार देश का वहुत सा 
ख्ोना भी विदेशों को मेजना पद्य | पर युद्ध के आरम्म दोते ही रपया- 
स्टरलिग दर में हड़ता आ यई क्योंकि छुद्ध का असर भारतीय ब्यवसाय और 
च्यापार के पक्ष में पढ्ा, देश का निर्यात वढ़ा और विदेशों ब्याप्ार का संतुल्लन 











श्र््२ भारतीय अर्थशास्त्र को रूपरेखा 


हमारे झ्रन॒ुकूल जाने लगा। रिजद्वव बैंक ने स्टरलिंग की खरीद घड़ी मात्रा 
में करना थारग्म कर दिया | अब ! शिलिंग ६ र्दैंस को विनियम दर कायम 
रखा श्रागा हो गया। 
पर जैसे ही डालर, येन और दूसरी मुद्राओ का तुलना में स्टरलिंग 
'गिरमे लगी, रुपये का विनियम दर भी इन मुद्राश्रों से गियो लगी। बाद में 
स्टरलिंग डालर दर ४२ पर निरिचत करदी गश तो रुपय डालर फ्रा दर 
भी १०० दालरल्‍रे३२ रुपये ये दर पर निश्यित हो गई! 
जहाँ तक परिदेशां वितियम के नियनण का प्रा है, सारत सरकार ने 
परिज्ञ्व बैंक के एपराचेंज कंट्ठोल डिग्राटमट को यह का सौंप दिया। इस 
“नियंत्रण का उद्देश्य विदेशी वितियम का अश्रपब्यद रोकने का था। रिज़ब बैंक 
ने फ़िदी ज्याइट स्टॉफ और एउ्यर्चैत बैंकों को पिदेशा विनिमय में लेन 
देन करने का अधिकार दे दिया। उाफो यद श्रादेश था कि रुपया-स्टरचिंग 
दर और लद॒न एफ्सचैंत कट्ठोत वा दरों के श्राघार पर वे अ्रपता लेन देन 
करें । प्रिठिश साम्राम्वाल्तर्णन देशा को स्टरलिंग छेतन का नाम दिया गया। 
इस क्षेत में विदेशी-विनियम पे! लेन देत बिना किसी रोक-टोक' फे हो जाते 
चे।पर इस छेत्र के वाइर स होन याले लेन देन पर कड़ा मनियतरण या। 
केवल वाजिव व्यापारिक या व्यक्तितत और यात्रा श़ब्धी श्रावर्यकता पूर्ति 
जे लिय विदेशी विनिमय मिल सक़्ताथा और पूजा के निष्कासन और 
'विदेशा विनिमय में होने वाले रपम्यूलेशन को रोको का प्रयान किया जाता पा ! 
५ _ आयात निर्यात नियत्रण विदेशी विनिमय के वियतण की एक अनि 
बाय शर्ते यथदई थी क्रि आयात और निर्यात का मी निंयनय क्रिया जाने। 
भास्त सरकार ने आयाव और निर्यात पर भी निथनण कायम कर दिया। 
जब नऊ किखि माल को--भिउक़ी आयात्‌ करने के लिये लाइसेंस लेना आ्राव 
शयक था--आयात करने का लाइसेंस नहीं ग्रिल जाता उसके लिये विदेशी 
विनिमय नह मिल सकता था। इसी ग्रद्मार स्टरलिंग छोप्र के बाहर जो 
माल नियात होता था उस पर इस बात का रिफये बैंक के द्वारा नियंत्रण था 
कि निर्यात क चदले म विदेशी विनिमय भारन को मिल जावे और नियात 
के बदले भ चुलरा इस अकार विया जावे कि माल के एवं में अधिक से 
कम पल्थ ग्रात हो सके । भारतवासियों तथा दूसरे साम्राज्यास्तमत 
जब यार हक पास जो भा डालर की आमदनो होती थी बह 
लिये होना या। पर पूल! में जमा करदी जाती थी | इसका उपयोग युद्ध के 


द्वितीय मद्ययुद्ध और मुद्रा घर 


माल के आयात-निर्वात पर होने बाले नियंत्रण के साथ ही साथ 
पविदेशी सिक्‍यूरिटीज़ और सोना चाँदी और करेंसी नोटों के आयातननिर्यात 
पर भी नियंत्रण कर दिया गया था । सोना के आयात और निर्यात के लिये 
लाइसेंस लेना होता था | आ्ायात के लिये लाइसेंस आसानी से मिल जाता था | 
इसी प्रकार सिक्‍्यूरिटीज़ बिना रिज़र्व बैंक की इजाज़त के वाहर नहीं भेजी जा 
सकती थीं और न बाहर से उनका आयात हो सकता था । भारत से चाहर एक 
सीमा से अधिक जवाहरात और नकद भेजने के लिये भी लाइसेंस लेना आवश्यक 
था | शत्रुओं का जिन देशों पर अधिकार हो गया था उनके करेंद्ी नोटों का 
आयात बन्द था। $ 

एम्पायर डालर पूल--१६३६ में इ'गलैंड ने स्टरलिंग चषेंत्र के देशों को 
विदेशी विनिमय के जो रक्तित कोष थे उन पर नियंत्रण कर लिया। अगर 
फिसी स्टरलिंग क्षेत्र से वाहर के देश में होने वाले व्यापार के फलस्वरूप 
किसी स्टरलिंग क्षेत्र के देश का लेना रहता था तो उस देश को तो चुकारा 
स्टरलिंग में हो जाता और डालर एम्पायर डालर पूल' में जमा हो जाता। 
अगर कियो सदस्य देश फो डालर की ग्ञावश्यकता होतो तो वह उस पूल 
भे से जो बैंक आय इ'गलैंड में जमा रहता था छे सकता था। मारत भी इस 
डालर पूल का सदस्य या। पर इसका देश में वरावर विरोध था फ्ि भारत 
जो डालर फ़माता हे उसको डालर पूल में क्यों जमा किया जाब | भारत 
द्वारा फमाये हुए डालर पर भारत का ही पूरा अधिकार रहना चाहिये। 
१६४७ में भारत को यह आश्वासन भी मिल गया क्रि वह श्रपने डालर साधनों 
का स्वतंत्रता से उपयोग कर सक्केगा। पर इस बारे में १६४८ में फिर कुछ 
अतिबंध लगाये गये जो १६४६ में फिर हटा दिये गये थे ! जब स्टरलिग के 
साथ रुपये का अबमृल्यन हुआ तो अन्य देशों के साथ भारत ने भी डालर 
को कम खर्च करने की नीति स्वीकार की। दस समय डालर संबंधी स्थिनि 
अपेक्षाकृत अच्छी दे । 


ह्ितीय महायुद्ध के वाद भारतीय झुद्रा 


- द्विवीय महायुद्ध का मारतीय मुद्रा पर क्या प्रभाव पढ़ा, इस यारे में 
हमने लिखा है । महायुद्ध समात्त होने के वाद मास्तीय मुद्रा संबंधी स्थिति 
में क्‍या क्या परिवर्तत आ्राया, और कौन कौन सौ महत्वपूर्ण धटनायें बी 
तथा आज भारतीय मुद्रा से संबंध रखने वाले जीवित प्रश्न क्या हैं, अब हस 
इस बारे में विचार करेसे । दि 

डरे 


प्रश्ज मारतीय अर्थशात्र की रूपरेखा 


मुद्रा का विस्तार इस विषय में राक्‍से पहला प्रश्न मुद्रा फेविस्तार से 
सबंध रखता है। युद्ध रामात होने के बाद प्रतिवर्ष साल के अन्त के घ्ाकर्को 
के श्राधार पर प्रचलन म वुल नोटों की संगया में तो दृद्धि जारी रहीपर 
प्रचलन में प्रतिशत वृद्धि और उुल हृद्धि म तो १६४३ ४४ से ही कमी आना 
शुरू हो गई थी। १६४८-४६ में पहती बार प्रचलन में योटों की दुल रुख्या 
मैं भी कमी शाइ । जहाँ १६४७ ४८ प॑ अन्त में प्रचलन में उुल नोटों कौ 
सख्या १३०४ करोड़ तक पहुंच गई थी वह सख्या ३६४८-४६ में ११६६ करोड़ 
और १६४६-४० मे ११६३ करोड़ परआा गई। ३१ अगस्त, श६४१ को 
प्रचलन में झुल नोटों का सस्या ? १४८ करोड़ के श्रासप्रस थीं। भारत में 
प्रचलन में योटों की संख्या में १६३७-३८ ते बाद पहला बार १६४८-४६ में 
७८४ करोड़ रुपये की और १६४६-४० में ५ ८४ करोड़ रुपये की कमी श्राई। 
इसी प्रकार रुपये के सिक्‍्फे फ बारे में मा हम यही देपने हैं कि १६४२-४३ के 
बाद से इसकी माय में कमा श्रातरें लगा है यद्यपि कुल रुपये के सिफ्के के परिमाय 
में उदयन उय शडि होतो रहो।पर १६४७-४८ में तो रुपये के सिक्रे के 
प्रचलन की समख्या मे ही १२३४ करोड़ की कमी आ गई। १६४८-४६ में 
४३३१ करोढ़ झुपये प्रचलन में कम हुए हालाडि १६४६-४० में २२६ करोड 
की क्द्धि हो गई | रेजगी की माय भी १६४४-४४ क परचात कम हो गई। पहाँ 
तक कि १६४८-४६ में फेयल २४ लाख रुपये की मई रेज़गी प्रचलन में ज्यादा थाई 
जब कि १६४७-४८ में ४ करोड़ + लगमग, १६४६-:४७ में ६ करोड फे लगमग 
और १६४४-४६ में १० करोड़ के लगभग की अधिक रेज़गी प्रचलन में आई थी। 
१६४४ ४५ में ?६ करोड़ रपये की नई रेपगा प्रचलन में थाई थी १६४६-४० में 
त्तो २ १६ करोड़ की रेपगी पतलन में कम हो गई । नोट, रुपया और रेज़गारी 
सबकी मिला कर देखने से यह मालूम पड़ता है हि १६४२-४३ में सबसे अधिक 
माता में मुद्दा का प्रचलन बढ़ा। यह मात्रा ३३८ करोड से सा अधिक रुपये करी 
थी । उछफ बाद कमी झ्राता गई और १६४६-१४७ में शद्धि की यह मात्रा है? 
अपद़ के श्ासपास ही रह गए । १६४८ «€ में तो उल मात्रा मैं २९ करोड़ रपे 
के लगभग का और १६४६-५० में ५ ७१ करोड़ रुपये की कमी ही झ्रागई | बक़ व 
डियोजिद जे बारे म जो शासक मिलतें है उनस यह स्पष्ट होता दे कि मार्च ८३४ 
तक तो विपोज्िट क बृद्धि की दर बरावर बढती गई पर उसके बाद कमी थाने 
-पगी। ६४८ ४६ मे डिपोजिट का मात्रा में ही कमा था गई और र६४६ ४० म 
& पा ताकि १६४८ ४६ को अपेत्ता कम। यदि हम कुल मुद्रा कौ मात्रा 
क जिसमें करेंसी (रेजमारी के अलावा) और डिपोज्ञिट दोनों ही का उमादिश कै 


द्वितीय मद्युद्ध और मुद्रा भर 


विच्ञार करें तो हम देखेंगे कि कुल मात्रा में मार्च १६४८ तक तो इद्धि होती रही 
यद्यपि सार्च १६४३ के बाद से इद्धि को मात्रा कौ दर में कमी आने लगी । १६४८- 
६ में तो कुल मात्रा में ही ४३ करोड के लगभग की कमी हो गई और १६४६- 
५० में श्य करोड के लगभग कमी हो गई | ३० जन १६५१ को समास होने घाले 
साल की रिजब॑ बैंक को रिपोर्ट के अनुसार १६५०-४१ में देश में कुल' मुद्रा को 
मात्रा में १०२ करोड (८६ करोड करेंसी और १६ करोड डिपोज़िट) की बृद्धि हुई 
जव कि १६४६-४० में ११ करोड़ की इड्धि हुई थी और १६४८-४६ में १३४ करोड़ 
रुपये की कमी हुई थी ! 
उपरोक्त विवरण का सार यह है कि युद्ध के अन्तिम वर्षो में मुद्रा प्रसार 
की गति धीरे धीरे कमर होने लगीं; यहां तक कि एक समय ऐसा भी आगया 
जब कुल मात्रा में दी कमो द्वीवा आरम्म हो गई। पिछले दो बर्षों में मुद्रा की 
माक्रा में फिर वृद्धि होना आरम्म हुआ है! 
स्टरलिंग सिक्रयूरिटीज़ : द्वितीय महायुद्ध का एक वढ्ा असर यह हुआ 
था कि रिज्षर्व बैंक के पास स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीज़ काफी बड़ी मात्रा में जमा हो 
गई थीं। स्टरलिग सिकयूरिटीज़ को यह वृद्धि अप्रैल १६४६ वक बरावर जारी 
रही । पर उसके बाद उसकी मात्रा फिर कम होने लगी। स्टरलिंग शसिक्‍यूरिटीज़ 
में अगस्त १६३६ के मुकावले मे सबसे अधिक वृद्धि अग्रैल १६४६ में हुई जव कि 
१७३१'१७ करोड रुपये तक बे पहुंच गई थी । उसके वाद स्टरलिंग सिंब्यूरिटीज़ 
की मात्रा गिरने लगी। ११ सार्च १६५० में उनका मुल्य ८/५७"७७ करोड़ रुपये के 
धराथर था । ३१ अगस्त १६४१ को रिज़र्व बैंक के इश्यू विभाग में विदेशी सिक्यू- 
रिटीज़ ६१३ करोड रुपये से कुछ अधिक मूल्य की थी जब कि १ सितम्बर १६१६ 
के तुलनात्मक आंकडों को लें तो उनका मूल्य ३६४ करोड रुपये के वरावर ही था। 
यहां यह ध्यान रखने की वात है कि १ जनवरी १६४६ से भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
“कोष के चद॒स्व. हो जाने से रिज़र्च बैंक को स्टरलिंग सिक्षयूरिटीज़ के अलावा दूसरी 
विदेशी सिक्‍यूरिटीज खरीदने का भो अधिकार हो गया और तव से इश्यू विभाग 
के स्टेटमेंट में स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीज़ की जगह विदेशी सिक्यूरिट्रीज़ ने ले ली है। 
रूपया सिक्‍्यूरिदीज : रुपया सिक्‍्यूरिटीज़ की मात्रा में भी वराबर उतार- 
चढ़ाव आता रहा है। द्वितीय महायुद्ध के समय में आरम्भ होने वाली इृद्धि का 
जहां तक सवाल दे बह मार्च १६४३ तक जारी रही । मार्च १६४४ में समाप्त दोने 
वाले साल में तो ण्कद्म बहुत कमी था गई | उसके वाद फिर कुछ इृद्धि आरंभ 
हुई और मार्च १६४६ में समात होने चाले साल में तो इद्धि की मात्रा एक साथ 
बहुत बढ़ गई | इसका मुख्य कारण यह था कि भारत-ब्रिठेत आर्थिक समझौते के 


चर३ सास्तौय अर्म॑रास्त्र की रूपरेखा 


अनुसार जब स्टरलिय सिफ्पूरिशीज्ञ जिदेने को दे दी गई थो ठपाका स्पान मारते 
सरकार के ट्रेज़री दिलों ने लिया। ३१ मा १६५० को रुपया सिक्यूरिटीज़ का 
मात्रा ४४७ २७ करोड़ थी। १ सितम्बर २६३६ ढ़ स्पया सिज़्यूरिटीज़ को मात्रा 
रे७ करोड़ रुपये से बुद्ध श्रधिक' थो । युदकाल में १३६ करोड़ सपये को झपिफ से 
अधिक त्रद्धि हुई॥ ३३ अगस्त १६५१ की रुपया सिय्यूदिटीज़ ४०३ करोड़ से ऊपर 
या। इसका श्र्थ यह दे क्रि बपया गिक्पूरिटीज़ में ुरुकाव भे मो अधिक सुदोचर 
कान में दृद्धि हुई है। 
विदा परिनिमय का नियभण सुद्ध काल में जो विदेशों विशिमिय का मिवत्रप 
आरम्म हुमा था पद आ्राव नर भी चारा है। इसी प्रका र दूसर प्रशार ऐे नियंतर 
जैसे चाज़ा ते आपाद निर्यात पर निमधण और सोनेन्‍्चादी क श्रायात मियात पर 
भा नियज्ञए कायम ई | नियनण शस्पषी तियमों में श्रयश्व॒समथ समय पर परि 
धर्तन होता रहता है | १७ फरयसों १६५१ मे पाफिस्तान भी विदेशां विनिमय के 
नियन्बण जे चेत्र मे भरा गया ई क्‍्याकि मारत ने श्रासिस्कार पाक्रिस्लान का 
अपने रुपये को अपमृल्य नहीं करने का विशय स्वीकार कर लिया! 
स्टरलिंग पाया की समम्पा यह इम लिख थुक्े ईं हि क्रिस प्रकार 
दििताव महायुद % समय मारत क पास स्टरलिंग पावया एक बढ़ी मात्रा से जमा 
'हो गया । यह स्टरलिग पावना मुख्यत रिज़र्व थक + दृश्यू हिपाटपट शोर बैफिंग 
डिपार्रेंमट में जमा हुआ। डााक़ि घदि हम देश मर के समस्त स्टरलिंग पावने 
का विचार करो लगें तो इम रिज्वर्य बैंड के अतिरि 5 दूसरे बैंजों शौर शल्य 
व्यक्तियों या क्‍्पनियों आदि जिनके प्राम भी स्टरॉलिंग हो उसका भी विचार 
करना चादिए। पर हमारे पास गिज्र्प बैंक के अलाया और 7िसिर पास कितना 
सटरलिंग है इसपर आस उपदप नहीं ई श्रौर इसलिए रिजत् बेंक क पास जो 
स्टरशिंग जमा हुथ्ा उसी पर हम अपना ध्याग कीद्रिग करना होया। 
स्टरलिंग पावने म किस ्रकार वृद्धि हुड इसका थअजुमान इससे तगाया जो 
सकता हे ढ़ि अगल्ल १६३६ ( शस्तिम शुक्र ) से रिज़य॑ बैंक के इस्यू विमाग मे 
५६ ५० करोड़ और बैंकिंग विमाग में ३८५ करोड़ इस घकार उल ६३ ह० करोड़ 
रपये का स्टरलिंग पावना रिज़र्य बैंस के वास था | युद्ध के समय में कृद्धि हाते शेते 
उंथ 4६ में इस पिमाग में १०६१ २६ करोड़ और बैंकिंग विभाग 
शक करोड़ रपये >े और इस प्रकार बुल १५४६-४६ करोढ़ रुपय का स्टर 
गा रिपिव बैंक के पास जमा हो गया। १६४६ ४७ में इसका मात्रा बढ़कर 
है ३ ७१ करोड़ रुपये तक पहुच्र गई। अग्रैल १६४६ में स्टरलिग पावने को मात्रा 
उपसे झािक यो । रिकिव बैंक के इस्यू विमाय में १९२४ ०७ करोड और ईंडिग 


द्वितीय महायुद्ध और मुद्रा ब्र्र्छ 


विभाग में ६०७१० करोड़ रुपये का स्टरलिंय पावना एकत्रित द्वो गया था | अर्थात्‌ 
अप्रैल, १६४६ में कुल १७३१-१७ करोड़ उुफ्ये का स्टरलिंग पावना रिज़र्व बैंक 
के पास इकट्ठा हो गया था ! इसके बाद स्टरलिंग पावने की मात्रा में कमी आना 
आरंभ हुआ | १६४५-४८ मैं इस्यू विभाग में तो स्टरलिंग पावने में इद्धि हुई और 
१६१३४०३२ करोड रुपये तक उसकी मात्रा पहुंच गई पर बैंकिंग विभाग में स्टरलिंग 
पावने की सात्रा घटकर ४०६६४ करोड़ रह गई और फलस्वरूप कुल मात्रा 
१५.४२"२७ करोड़ रुपये की ही रही । बैंकिंग में स्टरलिग पावने की कमी १६४६- 
४७ में ही आरम्म हो गई थी और वह सितम्बर १६४७ तक तो बराबर जारी 
रही | इस कमी का कारण यह था कि हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन प्रतिकूल 
होने लग गया था | १६४८-४६ मे स्टरलिंग पावने की मात्रा इश्यू विभाग मम तो 
कम होते होते ६०७"४७ करोड रपये और वैंकिंग विभाग में ३०७'७८ करोड़ रुपये 
तक और इस प्रकार कुल १२१५"२५४ करोड रुपये तक पहुंच गई। स्टरलिंग पावने 
में एकदम इतनी कमी आ जाने के मुख्य कारण तीन थे | सब से बडा कारण तो 
बह था कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिज़र्व बैंक के 
एसेथ्स का जो ब्रटवारा हुआ उसके कारण पाकिस्तान बैंक को १ जुलाई १६४८ 
को ३४”४२ करोड़ रुपये का स्टरलिंग पावना दिया गया | इसके अलावा पाकि- 
स्थान को भारत के नोट लौटाने पर भी स्टरलिंग दिया गया | दूसरा कारण यह 
जा कि भारतडंगलैंड में भारत स्थित युद्ध सामग्री और पेन्शन संवंधी सालाना 
किश्तों को चुकाने के बारे में जो आर्थिक समझौता हुआ था उसके कारण भी 
भारत को २८४४"१६ करोड़ उपये का स्टरलिंय पावना इंगलैंड को देना पडा | 
स्टरलिंग पावने से कमी आने का तीसरा कारण आयात के अधिक होने का भी 
रहा | सन्‌ १६४६-४० में स्टरलिंग पावने की मात्रा और भी कम हो गई--इस्यू 
विसाग में ६४७०४ करोड़ रुपये के और वैकिंग विभाग ने १८०“६१ करोड़ रुपये 
के, इस अक्रार कुल ८२७६५ करोड़ उपये का स्टरलिंग पावना बैक के पास रह 
ग्रया। इस कमी का एक कारण तो यह था कि साल के प्ररम्म में अत्यधिक 
आत्याव हुआ यद्यपि बाद में आयात नीति में कड़ाई आने से, निर्यात को बढ़ाने 
से और रुपये के अवसृल्यन से इनकी मात्रा में त्रद्धि भी हुई । दूचरे, करेंसी की मात्रा 
/ में क्रमी आने का भी यह असर हुआ कि इश्यू विसाय में स्टरलिंय की मात्रा कम 
हुई यद्यपि बेकिंग विभाग में बढ़ी | १६४६-५० का ठीक ठीक अन्‍्दाज़ इस यात से 
लगाया जा सकता है कि २५ मार्च १६४६ को रिज़ब॑ बैंक के इश्यू विभाग में 
७४१"६२ करोड रुपये और बैंकिंग विमाग में-२०२-४५२ करोड़ रुपये और इस प्रकार 
कुल ६४४१४ करोड़ का स्टरलिंग था | १७ जून १६४६ तक ये माद्यायें कम होकर 








श्श्द सारतौय अर्थशास्त्र की रूपरेया 


इश्यू विभाग में ७४० ३४ करोड़ य्पये तक और वैकिंग दिमाग में १२७ ६५ करोड़ 
रुपये तक याना कुल ८१८ २६ करोड़ रुपये पर हो राह गई | धयात्‌ १६४६ ४५९ 
के प्रथम तांन महीनों में १०५८४ करोह का ठुल क्मो आगइ। पर बाद मे 
श्रायात को कम करने, नियात को बढ़ाने शौर रुपये रे श्रवमूल्यन से स्थिति में 
शुपार श्राया और ३९ मार्च १६४० को रिज््प वेंक़ के इस्यू विमास में ६५९ ३४ 
करोह़ रुपये आर बैंकिय पिमाग में २०८०४३ करोड़ रुपये, इस वरायर ठुल प५७३ 
करोड़ रुपये क। स्टरलिंग पायना बैंक क पास था | इसका अर्थ यह हुआ कि १७ 
जून १६४६ उ वाद से ३१ माच, १६४० तर के लगभग ६३ महीने में घुल २०३ 
करोड रुपये का स्टरलिय पायना बढ़ा। यह, जैसा ऊपर लिखा जा घुका है, श्रायात 
दा कमी, सियात का ड्द्धि और रपय फ अवनूल्यत का असर था। दिसम्बर 
१६५० क थ्रत में स्टरलिंग पावना ८३४ करोड़ रुपये का था इसक बाद छा£ः 
लिंग पावने में वृद्धि इन लगी। ३३ मार्च, ६४० को उनका मूल्य दपर करो 
झपये तऊ पहुच गया या। पर बाद में झमा आई। स्टरलिंग पायने के समसे 
ताज़ा श्राँकड़े इस अकार हैं कि ३१ श्गल्ल, १६५१ को रिजव वैंक के इश्यू विभाग 
में ६१३ १५४ करोड़ रुपये का और बैंकिंग विमाग में २१३ ६८ करोड़ रुपये का 
स्टरलिंग पावना मौजूद था। ३१ अगर, १६५१ को डुल स्टरलिंग पावेता* 
८३७ १३ करोड़ रुपये का था जय ड्रि ३१ भाच, २६४० को कुल ८४८०७ करोह 
कार दिसम्बर १६५० के आत में ८३४ करोड़ का स्टरलिंग पंविता 
सौंछ्ध था। 

स्टरलिय पायने मर कब क्रितगा इद्धि हुई ओरर डितनी कमी हुई इसका 
विवरण उपर झा छुका ह। इसके सम्ब्ध मे दूसरों भइत्वपूर्ण बाते यह है 
कि इस प्रकार मारद का इगलेंड कज़ेदार हो गया और मारत और इ गर्वेंट 
के बीच की स्थिति भर्वेया बदल गई । पहले भारत से इ गलैंठ को ऊज्ञे हिना 
या पर अ्घ मारत को इ गलड़ से लेना हे गया। भारत को यह ट्पिति देश 
की झत्यन्त गरीबी ऊ होते हुए मी बनी | इसका सद्ेप में सार यद दे कि 
सारत कौ रारोब जेनता ने अपना पंट काटकर युद्ध के समय इतना सर्च 
अर्दाएल किया । 


जब सुद् समाप्त हो गया तो यह 


हा सवाल गांड से जो इतता 
स्टरक्षिय लेना हे बढ शाप ल उठा ऊ्रि इ गर्लैंड से 


विशी्र वयून हो) भारत का सत इस बारे में यइ 

क्र जनता इस था 
कक, 2 ने क्‍ड उठाऊर के इग्लैंड तया दूसरे मित्र राष्टों 
को देश को आधिक ्तस्वल्प यह स्टरलिय पावना जमा हुआ। व्यव इगलैंड 
हीं यिक उन्तति के लिये आवश्यक इस स्टरलिंय पावने का भारह 


द्वितीय मुहाबुद्ध और मुद्रा , भ्र्छ 


को चुकारा करना चाहिये ! इंगलैंड की स्थिति ,भी युद्ध के कारण आर्थिक इृष्टि 
से बहुत -विंगड गई थी | वह ऐसा अनुभव करता था कि उसकी जैसी 
स्थिति हे उसमें सारत का इतना क़ज़ चुकाना संभव नहीं है! जिस समय यह 
कज हुआ उस , समच भारत में चीज़ों का मूल्य बहुत ऊँचा था और इस 
कारण क्र्ज की सात्रा वढ़ गई । इस बातों का विचार करके इंगहॉंड कज में 
कुछ कटोतरी चाहता था। इससे देश में एक बड़ा विरोध खड़ा हो गया। 
पर आखिरकार कटौतरी का विचार समास हो गया ओर भारत को केज़े 
चुकाने कर वार से॑ दाना देशों म बातचीत आरम्म होगइ । 
उपरोक्त बावन्‍्चीत के फलस्वरूप अग्रस्त १६४७ में ब्रिटेय और भारत 
में-एक अन्तरिम समझौता हुआ । इस समझ्कीते को अवधि ३१ दिसंवर १६४७ 
को समात्र होती थी और १५ छुलाई १६४७ से चद् लागू समका गया था | इस 
समभोते के अनुसार रिज़्व बैंक ने बैंक आँव इंगलैंड में अकाउन्ट, नं० २ 
आर नं २ इस प्रकार दो खाते खोले। १४ छुलाई १६४७ को रिज़र्व बैंक के 
कुल स्टरलिंग पावने की.रक़म ११६ करोड़ पौंड निश्चित की गई और वह 
नं० २ के अकाउन्ट में जमा की गई । इन ११८ करोड़ पौंड में से ६५ करोड़ 
'परंडि नं० १ में जमा किया गया। इस ६“४ करोड़ पौंड में ३५ करोड़ पौंड तो 
चालू खर्च के लिये ये और ३ करोड़ पौड बतौर चाल्तू वेलैंस के ये | समभौते 
में बह साफ कर दिया गया था कि अ्रकाउन्द नं० १ मेंजो स्टरलिंय है चह 
चालू खर्च के लिये उपलब्ध रहेगा और सब विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित हो 
'सफेगा | समझौते होने की तारीख के बाद स्टरलिंग की चालू आमद अकाउन्द 
अं १ में जमा रहेगी और नं० २ से जो रक्तम खुकाई जायगी घह मी नें० १ 
के अकाउन्ट में जमा होगी। नंबर २ के अ्रकाउन्ट का स्टरलिंग चात्तू खर्च 
मे नहीं आयगा और समय समय पर होने वाले समभौतों के अनुसार ही 
लंबर २ से नंबर १ में स्टरलिंग जमा होता रहेगा | इसका नतीजा यह हुआ 
कि भास्त के स्टरलिंग एरिया में होते हुए भी नंवर १ के अकाउन्ट की रक्तम 
को ध्यान रखते हुए. यहां स्टरलिम के जुकारें पर उसी तरद से मियंत्रण करना 
'पढा जैसे नॉन-स्टरलिंग देशों की मुद्रा पर था | 
जनवरी १६४८ में फिर ६ महीने के लिये समझौता हुआ।! इस उम- 
'कोौते के अनुसार १“८करोड़ पौंड की और रक्षम नंबर २ से नंवर १ के 
अकाउन्ट में ३० जून १६४: के चालू खर्चे के लिये जमा की गई । इस 
अकार नंबर १ के अकाउन्ट में कुल ८' हे करोड पड ऊमा हुवे । पर इस बार 
आदरेलिंग के दूसरी विदेशी मुद्राओों के परिवर्तव कली मर्यादा एक्क क़रोड़ पौछ 











अर्‌० मारतोंय अ्रयशात्र की रूपरेपा 


की निश्चित करदी गई। पहले वाले रुमभौतें भें इस तरह की कोई मयादा 
नहीं थी। इसका श्रर्य यद् था कि १६४८ के पहले छमहीन॑ में मारव को 
इुल्भ ठ॒द्दा का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से ऋण के रूप सें या सामान्य ब्यापार 
के सिलसिले में जितनी दुर्लस सुढ़ा का आमदनी दो उससे अधिक से शषिक 
एफ करोड़ पड की टुलेस मुद्रा बढ श्रौर खच कर सकता था। डुल॑म झा में 
बचत करने की दृष्टि से यह प्रतिवघ रुपकार ढ़िया गया था। ५ 
भारत और दरणलेंड के बीच में नौ छुलाड़ १६४८ को एक और सम- 
भीग़ हुआ । इसर अनुसार भारत-इगर्लैंट के समभोते का श्रवध्ति ३० जन 
१६४१ त्तत चढा दी गई।छ छ मझाने के लिये जो सममाते होने थे उनते 
पिदेशों व्यापार और विदेशों विनियम के सबंध में एक प्रकार का श्रनि- 
श्वितता का स्थित्रि बनी रहती थी। इस समभौते में तन बानों का उल्लेख 
था-्अतिमाजित भारत ने अ्रग्रैन १६४७ में निटेन से जो साममरी और इन्ट्टा 
लेशस ले लियये उनऊा मूल्य तब ड्िया गया, भारत के श्रंग्रज कर्मचारियों 
डॉ जो वेशन चुयाना था उसरूा पूंजीकूरश ड्िया सपा और रुटरलिंग पाने 
के बुबारे + बारे में निर्चय क्रिया गया । हमारा यहाँ आएिरी बात से ही 
प्रस्पघ हे। इछ बारे में थद निश्चय हुआ कि ३० जून, १६५१ तफ समात शेसे 
वाले तीन सालो में से श्रालिरा ने मालों में ८करोड़ पौंड स्टश्लिंग मंबर रे 
न नबर * छाते में और अम्मा क्रिया जाय । पहले के ८३ करोड़ पौंडे में से 
केबल ३० लास पौंड ही एस हुआ था। इसलिये इस भवर ? के रणते में 
डैस असर उल २६ करोड़ पौं" नबर * के खाते से आई हुड रकम में से इन 
गन सालों में खर्चे के लिये उप्तप फ्रिया शपा। उबर से नबर * के 
अकराउ ४ में रक्रम जमा होगे हे बारे म यह निश्चय किया गया हि ४०-३० 
सांव पौंड की किरतों में रक्रम जया हो और नपर + क अकादट में ६ करोड़ 
पड से कम रुपया कसा थे रहे  समभौते के पढले बर्य में १ है करोड़ पैड दुलम 


बैड में बदलने का तय रुछा और दूसर और तीसरे साल + लिये यढ 
निणय बाद में करमा निम्चव श्थया । 


इस रुमभौते के बाद भारत में आया 


हि ते बदत हुआ और नवर हक 
अकाउट में से रकम सच हो गई के 


ध्प १। ईैस समन्या को इल करने के लिये जूत- 
मल मी भारत सरकार डा ग्रतिसिधि महल श्गलैंड गया । वहाँ बह 
समझो हुआ कि चयन 2६४६ में समाम होने वाले सत्व के लिये म्दोँ पढले 

नहीं सती गड ये अब ८४१ करोड़ पींड की रकम 
जना की जाये । इसके शलाजा ४ करोंक पौंट 


'द्विवीव महायुद और मुद्रा घ्र्र्ट 


तक मई १६४६ तक ओपन जनरल लाइसेंउ के अन्तर्गत जो माल बाहर से मंगाना 
नय हो गया या उसके चुकारे के लिये देवा तय हुआ ! इसके अज्ञावा जन १६५४० 
और १६५९ में समाप्त होने वाले वर्षों के लिये नंवर २ से नंबर १ के अकाउन्ड 
में ४ करोड़ की बजाय ५४ करोड़ पांड की रक्रन त्य की गई | पिछले ससभौते में 
बह भर्याद/! भी तय कर दी गई थी कि भारत जुलाई १६४८ तक १३ करोड पीड' 
(६ करोड डालर) दुलंभ मुद्राश्रों में बदल सकेगा | इस समभौते में यह निश्चय 
हो गया कि भारत पर इस प्रकार की कोई मर्यादा न लगाई जावे । दूसरे शब्दों 
में मारत फिर स्टरलिंग क्षेत्र का पूरा सदस्य हो गया ! इसके एव में कॉमनवेल्थ 
के दूसरे राष्ट्रों के साथ साथ मारत ने भी यह स्वीकार किया कि १६४८ में दुर्लम 
मुद्रा ज्षेत्रों से जितना आयात उसने क्रिया था उसका $ दी जुलाई १६४६ से जूत 
१६४० तक बह आयात करेगा | जो आवात अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेकर क्रिया 
जायगा वह इससे अलग दोगा। 

स्थरलिंग प्राववे के रूवंध में मारत और इंगलैड में अन्तिम समभौता 
दिसम्बर १६४० में हुआ । इस समझौते के अनुसार जुलाई १६५१ से आगामी 
छः वर्षो तक ३३ करोड़ पीड प्रतिबर्ष भारत को रंगलैंड से चल करने का अधि- 
कार दिया गया है। बदि किसी एक वर्ष में कोई रकम वसूल न की जाय तो वह 
कमी आगामी वर्य में पूर्ण हो सकेगी । इसी प्रकार ५० लाख पौंड तक किसी वर्ष 
में अगले वर्ष के द्विसाव में से हचालमी मो लिया जा सकेया । हाल में यह मालूम 
पड़ा है कि प्रिठेन भारत से स्टरलिंग पाचने संबन्धी समभझौते में पाकिस्तान से 
चुलाई १६५१ मे जो समझौता हुआ है उसी आधार पर संशोघन करना चाहता 
है | एक तो यह कि नं० २ के अकाउन्ट की सब रक्षम नें १ के अकाउन्ट में जमा 
कर दी गई है, हालांकि पाकित्तान विना ब्रिटेन से सलाह किये उन्हे खर्च नहीं कर 
सकेगा । दूसरे यह कि सं० २ के अकाउन्ट को कुछ रक्षम पाकिस्तान को सोने में 
दी गई है | इस आधार पर भारत को भी संशोधन कर लेना चाहिए.) केवल यह 
वात साफ़ डोना चाहिए. कि भारत स्टरलिंग खर्च करने के सम्बन्ध में ब्रिटेस से 
सलाह चाहे करे पर ब्रिटेन को उसे रोकने का अधिकार वही होगा 

स्टरलिय पावसे के संबंध में सारत और ब्रिटेन के बीच में जो समभौते 
हुए है वे सारी परिस्थिति में ठोक माने जाने चाहिए. । अब तक स्टरलिंग पावने 
का उपयोग देश की आर्थिक उन्नति के लिए नहीं हो सका, पर आगे इसका 
ध्यान रखा जाना चाहिए। स्टरलिग प्रावने को मात्रा को बहुत बढ़ने देना भी 
उचित नहीं होगा | ह 

ऊुपये का अवसूल्यन : युद्धोचर काल में सितम्वर १६४६ में इंग्लैंड द्वारा 











अर मारतीय अ्रयशासतर की रूपरेया 


स्टरतिंग का अपमृल्यत करो फे कारए भारत ने अप्रो रुपये का जो अपनृल्यन 
किया पह सारतीय स॒द्रा क्षेत्र का एश महराण्र्ण घटना थी इस सम्बंध में विस्तार 
एवैंक लिखना झाफ्यक है । 

अवधल्यन का 'र्भ यह है कवि जिस मुद्रा का अयमृल्यन क्रिया जाब उसकी 
विदेशी विनिमय मे क्वौमत सम कर दा वाय। स्टरलिंग दे दध्रवमुल्यप्र का श्र्य 
अह था कि अपतमृल्यन 7 पहले जद्रा ? पौंड स्टरलिंग पे बदले में ४ ०३ डालर 
सिलते थ अब श्वपल्यन के पलापस्प ? पींड स्टरलिंग ये बदले में २ ८० डालर हो 
मिलने छूपे | स्टरलिंग फ साथ गाय दुविया के कड देशों मे अयदूल्यन किया। मारत 
भी उतम से एक था इसलिए अपमल्यय के पहले जहा १ 5० के बडले में ३३ सेंट 
श्राते ये शव अ्रवमृल्यन ही ज्यनेस २१ सेंट दी थे लगे। पींड स्मरलिंग पे 
मूल्य गे श्रवशुत्यन से ३००४ ८ का कमा की गई था | मारत ने मी इता! पी कमी 
की । दूसरे देशों में से कइ ५ ब्रिटेन क साथ श्रमूल्यन किया तो सही पर कईयों की 
अपमृल्यन की माजा श्रतग अलग था--जैते क्याडा मे ६ १८६ वेलियम से १२ ३६% 
इसला ने ६ ४५४७ ्रबदृत्या किया था। अधिकतर श्रवमूल्यय का दर वहां थी जो 
इगलैंड का थी | पाकिस्तान से श्रपत्रे रपय का अवमल्यन नहीं किया । 

अपमूल्यन का मूलभूत कारण यह था क्रि दुनिया के मुद्रा बाज़ार में 
डालए की कमा आय जा रहा शं। इसी कारण डालर एक़ दुलंम मुदा बन गया 
या डालर को इस बढ़ती हुई कमा के कारण कर ये सैसे -- 

(5) श्रमेरिका व माल की बदी टुइ घाग । सुझ्यो्तर पुनर्विमोश के विये, 
और सुदफालान दवा हुई चार्षा को साय को पूरा करने लिये श्रमेरिकत माल की 
यह भाग बढ़ता जा रहा था । 

(३) अ्रभेरिका अपने कब्चे माल का आवश्यकता बहुत कुछ स्वय पूरा 
करने लगा था| नताता बह हुघा कि दूसरे कच्चे माल पैदा करने बाते देशों पे 
लिये अब अमेरिका में अपना कया माल बेचऊर डालर कमाना समव नहीं रहा । 


(३) इनिया के दूसर दर्शा में सुद्ध के कारय जो विनाश हुआ उतसे 
'उच्मादन में बहुत कमी हुई । 


(४) इसा तरह मे विदेशों विनियोग 


शी नियोग और इन्शोरेंस तथा पहाज़राना का 
सेथाओं स होने वाला गाय भी युद्ध 


अमेरि के सभ्य से कम दो गई था 

रकाक साय शेर दुनिया का घाटा कितना बढ़ गया था इसका 
अयुगान इंचप लगाया जा सकता ह कि झुद्वोत्तर काल का सबसे श्यधिक घाटा 
रे कक है रे बिलियन डालर ( २ बिलियन” अरब ) तक पहुँच गया गा? 
जूस स्थिति म उतारन्चढ्राव आता रहा! शप टुनिया के डालर और खोने के 


"३ द्वितीय महायुद्ध और मुद्रा घर 


रक्षित कोष की मात्रा में भी इसी तरह उतार-चढ़ाव आता रहा। पर १६४६ के 
दूसरे त्रिमास में शेप दुनिया के डालर और सोना के कोप में ३३० मिलियन 
डालर की कसी आगई। पर डालर की कमी संबंधी सब देशों की स्थिति समाच 
अहीं थीं। डालर के रक्षित कोप में १६४६ के तीसरे ज्रिमास ( जुलाई-सितंचर ) में 
“भी कमी आई । इस-- कमी को ठीक करने के प्रयत्त तो जारी थे, जैसे अमरिका 
से निर्यात की मात्रा बढ़ाते और आयात को मात्रा कम करने की कोशिश की जा 
“रही थी, पर इन प्रयत्नों के कावजूद सी स्थिनि विगरती जा रही थी। इस समय 
अमेरिका में जो व्यापारिक और व्यवसायिक गति शिथिलता ( रिसेशन ) आरही 
थी उसका असर भी स्थिति को वियाढ़ने का हो रहा था क्योंकि अमेरिका ऐसी 
स्थिति में अपने आयात में कमी करने के अयत्न में था| 
उपरोक्त स्थिति का असर स्टरलिंग क्षेत्र पर तो वहुत ही घातक 
हो रहा था। स्टरलिंग क्षुत्र के देशों के लिए अमेरिकन भाल का 
महत्व भी विशेष था | १६४६ के दूसरे त्रिमास की अपेक्षा अमेरिका को जाने 
बाले माल से ६३ मिलियन डालर की आमदनी कम हुई और श्रमेरिका से आने 
बाले माल पर ८५ मिलियन डालर का खर्च कम हुआ । १६४६ के दूसरे त्रिमास 
में स्टरलिंग क्षेत्र के डालर और सोने के रक्षित कोप में २६९ मिलियन डालर की 
कमी आ गई और उसकी मात्रा १६५१ मिलियन डालर तक पहुँच गई। १६४५ 
के बाद यह सबसे कम मात्रा थी | सोने और डालर के रक्षित कोष में जि दर 
से कमी शा रही थी अगर चह्दी गति चलती रहती तो वर्ष मर के अन्द्र-अ्न्दर 
आरा रक्षित कोष समातईहो जाने का भय था। इस स्थिति का सामना करने के 
लिये १२ जुलाई, १६४६ को कॉमनवेल्थ के राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन 
हुआ । इसी में चह निशबय किया गया था कि १६४८ की अपेक्षा १६४६ जुलाई 
से १४५४० जून तक ७४% डालर व्यय में कटौतरी की जाये ! १६४६ के तीसरे 
बिमास में स्टरलिग क्षेत्र कौ स्थिति तों और भी विगढ़ी यद्यपि सारी दुनिया की 
स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ था। इस तीसरे त्रिमास में इंगलैंड के डालर 
और सोना रक्षित कोष में २२६ मिलियन डालर की कमी आगई थी। 
सितंवर के दूसरे सत्ताह में अमेरिका, कनाड़ा और बिटेत की सरकारों 
के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिंसमें इस स्थिति का सामना करने के 
कई उपाय सोचे गये, पर स्टरलिंग का अवमूल्यन करने का कोई संकेत नहीं था । 
पुर १८ सितम्बर को यकायक इंगलैंड मे अवमूल्यन को घोषणा करदी 
ब्रिदेन मे अवमूल्यन की घोषणा करने से पहले मारत सरकार से कोर 
“विचार विनिमय नहीं किया था और न इस निर्णय की सांरत को कोई पूर्व छवना 





च्र्र मारतीय अर्यशास्त्र क। स्परेला 


दी यो । ऐसा करना पिटेन का नैतिक कर्तव्य था। कॉमनवेल्थ थे राष्ट्रों के प्रति 
उसकी सचारें और वफादारा कौ यह माय थी | जिटेन के इस एकाग निर्यय का 
सारत में बहुत विरोध हुआ । नहाँ तक भारत के र्य के सिरयव वा सवात था 
भारत के सामने तान विवल्प थे--(१) अबमूल्यय नहीं करना, जिसका परियाम 
दपवास्टरलिंग दर मे ढदि होने का श्राता , (३) अधनूल्यव करगा पर मिटेव से 
कमर माना म और (३) विटेन के वराबर शी श्रवणत्य करया । देश भ श्स प्ररत 
पर वाद विवाद भी चला पर अ्रन्तवोंगवा भारत ने निर्येय यही किया कि 
इगलैंड के बराबर रुपये का मो भ्रवमूज्यन किया जाये | भारतीय सपया १० २२४ 
सन्‍्ड से घट कर २१ सेंट क बराबर रह गया और सोते में भी रुपये का झ्ल्द 
* 9६८६०१ ग्राम से गिरकर ० “०६६२१ गरम शुद्ध सोना हो गया। इस नये 
विनिमय दर का निर्णय तो २० सित्बर श्६४घ को ही घोषित शो ग्रयाया 
पर वह लागू ३२ सितबर से हुआ क्योंकि बैंक आदि की १६ से २१ मितबर 
तक की छुट्टा या । 
भारत ने अ्रवमूल्वत का निशेय इसलिये फ्रिया हरि ऋन्यथा दूसरे सटर+ 
लिंग देशों का मुद्रा के: मुडाबल मे स्पये का मूल्य बढ़ जाता । मारत का उन 
देशों के साथ मिर्षांद्‌, जो कि देश के कुल निर्वात्‌ का धर बटुद बड़ा भांग है, 
कम हो ज्ञाता, श्री भारताय उद्योग का अधिस्परयं शक्ति पर भी ब॒रा शसर 
पह़ता। पर भारत मे श्चयून्यन से दु्लम मदर सत्र और श्रधानतः अमेरिका मे 
जो माल इमें मेंगाना पढ़ना है सै लायान, मयानरी आ्रदि बह मेंइसा हो गया। 
पाकिस्तान )े अपने रुपये का अवमृल्यन नहीं क्रिया इसका माश्रतर घराप्रणा+ 
कपास और पटसन जैसे कच्चे माल का मूल्य बद गया । अ्रयमून्यन से देश में 
मूल्य बढ़ने को और उठ चीतों का निर्यात मुल्य बढ़ने की आशंका यी |इत 
स्थिति का खरामना करने के लिये मारत सरकार ने कई चौजों पर वियावन्कर 
लगाबा जैसे लोहा और इस्पात तथा चेजाठ॑कित्र देच पर और चूट और जूट़ वे 
माल पर नियातकर बडा दिका। इस श्रविस्तति इसी उद्देश्य से सारत सरकार 
हाय एक फायतम तैयार जिया गया जिसम नाये डिसा अख़ बाते शरमिल था “८ 


(१) पिदेशा आपार कय इस प्रकार सचालन डिया जाय कि विदेशी 
विशिमभ का ब्यय कम से रूस द्बी) 

(२) जिन देशों का डाओं का रुपये 

ओऔदीमिक कच्चा मल 7. त्रों के रुपये का श्रपत्षा मूल्य बढ गया है उनते 
मल अत खरादना पड़े उसकी कामद कम कम्ने का हर वर 


(१) इंड मुदा चेव को नियत होने बाला चीजों पर निर्यात-कर लगे 


द्विंतीय महासुद और झुद्रा च््ख् 


ज्ाकि देश को अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय प्राप्त हो और अवमूल्वन से 
होने दाले लाभ में विदेशी खरीदार और मारतीच बेचने दाले के साथ साथ 
“भारत सरकार का मी हिस्सा हो। 

(४ ) कानूनी और शासन सम्बन्धी उपायों और साख व्यवस्था के निय॑- 
अण से मूल्य जद्धि को रोकने का अ्रयत्त किया जाये । 

(५) विनियोग को प्रोत्साइन दिया जाये और बचत करने के पक्ष में 
अचार किया जायें और साँवों सें बैंकिंग रुविधा की व्यचस्था को जाये। 

(६ ) आच-कर के वक़ाया को मिलजुल कर तथ किया जाये । 

(७ ) सरकारी खर्च में १६४६-५० में ४० करोड की ओर १६४०-४१ में 
२६४६-५० के बजट के अनुमान को अपेक्षा कमसे कम ८० करोड झुपये की 
चचत की जाये । 

(८) आवश्यक जीवन पदार्थों, निर्मित पदार्थों, अन्न की रिडेल कीमतों 
में १०% कमी की जावे | 

उपरीक्त कार्यक्रम के अनुसार भारत सरकार ने कई व्यावहारिक कृदम 
मी डठाये | श्रायात नीति में कडाई लाई गई | जूठ़ के निर्यात मूल्य तय किये गये, 
कई चीजों का निर्वात-कर वढ़ गदा और कई पर लगाया गवा | जैसे कच्चे क्रपास 
पर ४० रु० से १०० रु० सिर्यात-कर कर दिया गया और काली मिर्च पर ३०५७ 
निर्यात-कर लगा दिया गया । कपास के बीज में 'फारवर्ड ट्रेंडिंग) बन्द कर दिया 
गया और गुड, गुड शक्कर और राव में भी सट्टा बन्द कर दिया गया। झनिवाये 
चचत की योजना राज कर्मचारियों पर लायू की गई और १६४०-३१ के बजट में 
उद्योग धंधों के साथ कई रियावते को गई' | आमीण बैंकिंग जांच कमेटी भी 
नियुक्त की गई जिसकी रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है | भारत रुस्कार के खर्चों में 
कमी करने के प्रयत्न भी जारी हुए यद्यपि उनमें नाम मात्र को कुछ हुआ | अवाज 
के मूल्य की कमो करने के लिये लेवो वस्ल्ी की फीमते कम की गई और अनाज 
के मूल्य भी कम किये गये । कपड़े की कीमतों में भी कमी को गई । 

आअब विचारने का प्रश्न यह है कि अवमूल्यस के वाद हमारे विदेशी 
ज्याधार, विदेशी विनिमय और मूल्यों का हाल क्‍या रहा २ 

अवमूल्यन के परिणाम का उल्लेख करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 
अपनी ३० अप्रैल १६५० को समाप्त होने वाली वारपिंक रिपोर्ट में लिखा है कि 

३१६४८ के आन्तिम त्रिमास ओर १६४६ के प्रथम त्रिमास में अमेरिका से प्राप्त 
होने वाले माल और सेबाओं के कारण ६“८ बिलियन डालर प्रति वर्ष 
से अमेरिका के पक्त में संतुलन रहता था यह १६४६ के अन्तिम त्रिमास में ४४ 





अर६ भारतीय अपराध की रूपरेखा 


बिलियन डालर प्रतिवर्ष के हिसाब संड्ढी रह्या ।स्टरलिंग छेष्र के विषय ये 
रिपोर्ट में लिखा है हि दगलैंड का सोना और डालर के रखित छोप में मौ 
१६४६ के घन्त में १६८८ मिलियन डालर सदन १६४० के झात में २४7१ 
मिलिया टाजर त्तरु को रृदि हो गई /मदर में अन्तर्राद्धीय कोए का यह कया 
था कि श्वमृल्यन का जो ताल का उद्देश्य था यद्व पूरा हो ग्यां। अवेमूल्यन 
करने वाले देशों की डालए संबधा स्थिति में सुधार होने का श्रपात छारथ ध्ांटात 
के कम होने का था छौर नियात य बढ़ो का अ्रपक्षाइत्र कम सर था। 
जहाँ तक भारत का सबप है श्रवमूल्या क। इमारे प्रिदेयां स्थारर पर 
अनुपूल श्र पढ़ा | झ्पपूल्यन प॒ बाद ऋ साच मर य इमारे विदेशी ब्यागए 
के झाकड़ों के अयुसार अगत्त १६४० मे समाप्त होने दाले १? मद्दीनों मे हमारा 
उल निर्मात ४श८ करोड़ रपये का हुआ जबकि १६४८ ४६ के समान सम्रय में वई 
३६० कराडई रुप का ही हुआ था । दुर्लम मदर क्षेत्रों की १२७ करोड़ रुपये का 
नियाँ। हुआ जब कि २६४८ 2६ मे पड़ ८६ कराक का या | सुत्स युद्रा छह को 
होने थाले तियाँत का मृत्य रेशे१ करोड़ था जबकि १६४८ ४६ मे उभक्रा मूल्य 
२७१ करोड रुपया हा था। इस बढ़े हुए निर्यात्‌ का कारण कुछ चीजों कीमाओा 
बढ़ना और उस का मूल्य यडना दो हवा था । यूत्ा यम्द के लियति में बढ़ा 
इढ्धि हुई । तम्बाकू, ससाला, अवरक; थमझ श्रादि का निर्यात मा बढ़ा | हाव में 
रिज़र्व बैंक को करेंसी लौर फाइनेंस संदरी १६४०-४१ यीी जो रिपोर्ट धकाशित 
हुई है उसमें भो १६५० फे प्िदेशा ध्यापार ये सतलन पे जो आॉकेद्े दिये गये हैं 
उनमे थद प्रगठ ढ्ीता दे ऊि चालू दिसाब मे जहाँ (६४६ में झुल चुझारे का सठ 
लन (६६ ३ करोड़ रुपये से मारत क प्रतिहल था वद १६४० में ६१४ करोर 
झपये से भारत के अनुरल होगपा | यदि हम फरेंसी की दष्टि से विचार करेंतो 
मालूम होता है कि स्टरलिंग सेतर के देशों के सम्बंध में जहाँ १६२६ में मारत फो 
४६ करोड रुपये का घादा था थहाँ १६५० मे ५६ ७ फरोड झुपये की पवत हुई। 
इसी प्रकार हुलेम मुद्रा षेत के दश्यों क बारे म मी जहाँ १६०६ में ५३ करोड 
रूपये का घाटा था यहा ९६५० में २६ करोड रुपये का बचत हो गई! दूसरे क्षेषों 
के बारे मं हियति यह थी फ़ि १६०६ मे ७० ३े करोड़ रुपद्रे का घाटों था बह 
१६३० में कम होकर २७ ( करोड रुपये का हां रह यया। 
हे कक श्थितिक चारे में हंस यह अ्रवश्य ध्यान रखना चाहिये कि उसके 
जेघूल्पन के अलाया कोरिया सुद्ध से उत्तत वह परिस्थिति भी कारण है 


जिसे सुद्ध की आशा से युद्ध की दृष्टि से आवश्यक चांतो को अन्तर्राष्ट्रीय मार 
मे वृद्धि करदां है । 


द्वितीय महायुद्ध और मुद्रा प्र 


अबमूल्यन के बाद मूल्यों पर क्या असर हुआ यह भी जानने का विषय 
है। यह तो ठीक है कि अव्मूल्यन के तुसन्त वाद ही मूल्यों में गद्धि रोकने में 
सरकार किसी हृद तक सफल हो सको । अक्दून्नर १६४६ में जनरल इन्डेक्स 
बढ़कर ३६३४३ तक पहुँच यया था पर यह कहना कठिन है कि यह हृद्धि किस 
हद त्तक तो अप्रैल १६४६/में जो मूल्य वृद्धि आरंभ हुई थी उसका परिणाम थी 
आर किस हृद तक अवमूल्यन का | पर उसके बाद जनरल इन्डेक्स में कमी आई 
और दिसंवर १६४६ में कम होतें-होते वह ३८१३ पोइंट तक पहुँच गया। पर 
चाद में बह वापस ऊपर की ओर जाने लगा और मार्च १६४० में ३६२५४ तक 
पहुँच गया था। इसी समय कोरिया बुद्ध के आरंभ होने से मूल्यों की इद्धि न 
केबल्न भारत में बल्कि संसार के दूसरे देशों में भी अधिक तेज़ी से होने लगी। 
उदाहरण के लिये थ्मेरिका में १६५० के पूर्वार्द् में जहा थोक मूल्यों में ४ प्रतिशत 
बृद्धि हुई थी वहोँं मार्च १६५१ तक १७ प्रतिशत दृद्धि होगई | इसी प्रकार प्रिटेन 
में १६५० के पृषार्द्ध में ६ प्रतिशत को दृद्धि हुई थीं पर उसके वाद के ११ महीनों 
में २५ प्रतिशत तक इद्धि हो गई | कनाडा में अग्रेल १६५१ तक जूत १६५० से 
१६ प्रतिशत मूल्यों में इृद्धि हुई। भारत में, १६४७० के पूर्वाद्ध' में ४ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई और जन १६४० से अ्रप्रेल १६५१ तक १६ ग्रतिशत की हृद्धि हुई | भारत में 
जनरल इन्डेक्स जहाँ जन १६४० से २६५६ तक पहुँच गया था वह १६ जूत 
१६४९१ को ४५८२ तक पहुँच गया। यह ठीक है कि इसके बाद मूल्यों में 
कुछ कमी आई हे पर अब भी जूत १६५० से बह कहीं अधिक हैं । अगस्त १६५४१ 
में भारत में जनरल इन्डेक्स ४३२७६ था। 
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट दे कि अवसल्यन के बाद मूल्यों में वृद्धि आई 
है। पर इस हृद्धि का एक बडा कारण कोरिया युद्ध रद्द ) 
क्या रुपये का पुनः सूल्यल किया जाय : स्टरलिंग पौंड के अवमृल्यल 
के साल मर बाद ही ब्रिटेन में यह चर्चा चल पडी कि पीढ का फिर से मूल्यन 
»( रिविल्यूशन ) किया जाय। भारत में भी पुनः मूल्यन के बारे में चर्चा चली। 
जब भारत ने पाकिस्तान द्वारा उसके रुपये का अवमूल्यन नहीं करने का फैसला 
कर लिया तो भारत में झपये के पुनः मूल्यन की चर्चा ने विशेष जोर पकडा | 
इस समय ( अगस्त १६५१ ) भी यह चर्चा चल रही है। हम इस संबंध में थोढ़ा 
विस्तार से विचार करूँगे | न 
पुनः मूल्यन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क उपस्थिति किये जाते हैं :-- 
(१) पुनः मूल्यन से इमारे देश में मूल्यों में कमी आ सकेगी | कोरिया 
बुद्ध के कारण जो मूल्य वृद्धि इुनिया में हो रही है उसका असर भारत पर भी 
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पड़ा है और पु]न' गूल्यन से इस गूल्य दृद्धि को रोका का सकेगा ! यह सूल्य दृद्धि 
अस शद॒ह से रुक यश्गी कि जद झुये का विदेशी विनिमय बढ़ जायगा सो बाहर 
स श्ाने वाले सामान का मारत में दपया में डड्ा हुआ मूल्य नहीं होगा और इस 
अकार भारत में उनडा मूल्य इद्धि करन का अपर नहीं शोगा। पर यह श्ाशा 
दुगशा मात्र साबिव होगा इसका एक कार्य वोयह है क्‍्लि रुपये का प्रा 
अूल्यन श्रगर कर दिया गया वो जो देश मारत को साथ भेतते हैं मे खरने माल 
का मूल्य बढा सकते एं--जैसे दर में बादर मे थरातें वाले खाद्यान्न में ४० ४० 
अतिशत हिस्सा चाय का है तो हमें बर्का, पाइ््रंट, हिदन्चीर भ्रौर मिस ते 
सरकारों फे मारपत मिलता है ये देश श्वपों चावाद का क्रीसत बढ़ा सकते £ैं। 
'इसी प्रगार सेट छे बार में झा यह सभय है कि अ्तराष्ट्रीय गेहूँ समसीते में जो 
यु जाइश दोड़ी गँ है उसका खास उठा कर गेहूँ का प्रामत में मी शदि करलों 
जाय | यहाँ तर कि पूँजा पदायों वा सवप डे उनके बेचते धाले कम ई श्ौर 
सरीदन॑ वाले अधिक हैं और इसलिए उपती क्रीमत में भी बेचने याखों द्वारा एडि 
करता समय है | जड्मा तक दूसरा आदात का चार्जा का स्र्वध है अगर ध्ायात पे 
व्यापारियों को झस्ती मिल मी गइ तो यह श्ापश्यक यही है कि उा सलते 
मूल्यों का लाभ श्ायात ब्यापारी अपर तक ही ने रखकर उपभोताशों तक पहुनने 
दूँ। साराश यह ह फ्रि झुप्रे के पुन मूल्यत से मून्य #द्धि छो रोकना समय नईीं 
होगा। यह भी ह्पष्ट सार पर समक लेना चाहिए कि यह श्रापर्यक उरी है हि 
विदेशा विक्रेता अपने माल वी कामत कद भारत के लिये न घढा सप ।एका 
करना गपष्मा डे) साथ ही अत्तराछ्रीय रल्यों में शब बृछ्छ मिंराब: थ्राइ दे श्रौर 
मूल्य नियत्रण के लिये प्रदत्त भा किया जा रहा है। 

(३) पा सूल्यन क पत में दूसरा नई यह दिया जाता ई क्लि श्रावराष्ट्राम 
स्यापार ६ छत में ब्यापार का आधार इनारे पक्ष में हो लायगा। इसहा श्रथ नई 
द्ेफि नह अपेद्ा समात मिर्बात के बदले में हम अधिक सात्रा मं श्रावा 
कर सऊेंगे था कम मात्रा में निर्यात करते समान साग मे ध्रायात बर सकेंगे! 
९084 'झरे देश मी अ्रपना मुद्राआ का पुत्र मूल्यय करें, और ए्टसा मानते का 
कीई कारण नहां कि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो दस यह लाभ नहीं मिल सफ़ेगा । 

(३) घुन' गृल्यन क रुमयेकें का एक दलील यह रही है कि कोरिया युद् 
का डी आफ का बदि हुई हे, पर मारत के निर्यात यस्द्थों है 
साकि ढालर और रुपय को कह लिन का बला आन 

जात तो स्थान देन मे मूल्यों की असमानता ज्ञावा रझ। इस बारे में एक 
“न देने को यह है एकि उच्हों चाज़ी का मूल्य सास तौर से बढ़ा है को 
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झुद्ध की-इृष्टि से आवश्यक है | पुनः मूल्यन का असर इन्हीं चोज़ों तक सीमित न 
हू कर आम तौर पर पढ़ेगा। इसलिए सही यह है कि जहाँ आवश्यक हो निर्यात- 
कर लगा कर मारत से निर्यात की चीज़ों को मूल्य इद्धि कर दी जाये । 

है (४) धरुवः मूल्यन के समर्थकों का यह भी कहना दै कि दुपये की विनिमय 
दर अधिक हो जाने से इमारा निर्यात कम नहीं दोगा क्योंकि इमारे नियांत की 
अस्तुओं की मांस ऐसो अनिवार्य माँग हे जिते पूरा करना ही होगा | पर हमारा 
खथ से ताज़ा अनुमव इस विपय में ऐसा नहीं हैं। यदि इम अवमूल्यन नहीं करते 
आर निर्यात ब्यापार को प्रीत्लाइन देने का अयत्म नहीं किया जाता तो इमारा 
निर्यात अवश्य.दहो कम हो जाता। .जू़ के निर्यात में युरूपीय देशों से अतिस्पर्धा 
बढ़ती जा रही है। सूती कपड़े में भी हमारी स्थिति गिरी है और जापान और 
लंकाशायर की प्रतिस्पर्धा से हमारी स्थिति और कठिन होगी । चाय के निर्यात 
के बारे में मी हम सर्वया निश्चिन्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार दक्षिण-पूर्व 
एशिया में अच्छा उत्पादन होने पर काली मिले की पूर्ति की स्थिति में सुधार 
आना आवश्यक है। पूसरी निर्यात की वस्ठुओं के बारे में भी हमने चिदेशों से 
जो व्यापारिक तमभौतें किये हैं उनमें कुछ बन्धन अपने पर कगा रखे है | सारांश 
अह है कि पुनः मूल्यन -का हमारे निर्यात पर अतिकूल असर पड़ना अनि- 
बाय॑ होगा। 

ऊपर हमने थह लिखा है कि पुनः मूल्यन के पक्त में जो तर उपस्थित किये 
जाते है वे ठोस आधार पर आधारित नहीं हैं । अच इस उन बातों का विचार 
करेंगे जो पुनः मूल्यन के विषत्ष में जाती हैं :-- 

(१) घुनः मूल्यन के खिलाफ़ सव से बढ़ी दलौल थद दे कि उसका असर 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और छुकारे की स्थिति पर घुरा पड़ेगा। १६५६ में अस्त- 
शॉष्ट्रीय लेन-देन में १६५० की अपेक्षा क्रम वचत की संभावना है। १६५९१ के 
अथम प्रिमास में १४ करोढ़ रुपये की वचत का अनुमान है जब कि १६५० के 
अन्तिम त्रिमास में ४६ करोड़ की बचत थी। पिछुले मह्दीतों में हमारे आयात से 
बृद्धि हुई है और निर्यात के मूल्यों में कमी झाई है। पुनः मूल्यन का असर 
आयात को बढ़ाने और निर्यात को कम करने का होगा | रिज़र्व बैंक के रिसर्च 
विभाग ने भी अप्रैल १६५१ मे इस वात की पुष्टि की है । उसका बद्द मत था कि 
१४% पुनः मूल्वन से ४० करोड़ के लगभग और ३०% से १३५ करोड़ के 
लगभग अन्तर्राष्ट्रीय चुकारे को दृष्टि से इमें घाटा होगा | 

(२) इससे मिलाजुला अश्न विदेशी विनिमय का हू! पुनः मूल्वन के 


कारण हमारा आयात बढ़ेगा पर उसका झुकारा करने के लिये आवश्यक्र विदेशी 
ब्ड 
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वितिमय को पूर्ति होनी चाहिये | पर पुन मूल्या से इसमें सहायता गहीं मिलेगी! 
श्परे अलावा विदेशा विनिमय का पर निर्यात का स्थिति से तय होना चाहिए 
न कि झायान का स्थिति से । 

(३) छुपये के पुन मूल्यन का असर हमारे स्टरलिंग पावने का झुपयों में 
मूल्य कम कर देने का होगा । 

(४) पुन मूल्यन का असर सस्कार के बच की स्थिति पर भी डरा 
पड़ेगा क्‍योंकि निर्यात-कर से जो आज सरकार को गाय होता है वह कम हो 
जायगी और वह लाभ व्यक्तिगत व्यवस्तायिया को होने लगेगा। इस समय 
मारत सरकार इस गियिति में नहों है कि वह श्राय के इस राधन का परित्याग 
करदे। थ्रायात-कर से भी आय क़्म होगो क्योंकि बाहर से थाने वाले माल 
की रुपये मे पुन मूल्यन से क्रोमत कम हो जायगी ! 

(४) पुन मृल्थन फे विपक्ष में एक दलील यह भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति आत बहुत अ्रनिश्चित थ्रवस्था में है। एफ समय हमें पुन' मूल्यग पे पह 
में स्थिति मालूम हो सकगी है और तुरत हो वह रिथिति बदल सकती है| ऐसी 
डालत में बार बार रुपये के विदेशी निनिमय को बदला नहीं जा रुफता। ऐसा 
फरना देर रे दित में नहीं हो सक्ता। फिर इस सम्बध में मारत को डी सबमे 
आगे होकर क्रदम उठाने का कोई आवश्यकता नहां है, सास तौर से जबकि मूल्यों 
में ब रहन सहन के सर्च में मारत की श्रपेज्ञा दूसरे देशों में श्रवमूल्यन के बाद 
स्थिति भ्रधिक विगढ़ी है । उदाइरण के लिये सितम्यर १६४६ से मार्च १६४१ 
तक जहाँ भारत में मूल्य म १३९५ और रदन सहन के व्यय में ६५, इदि हुई 

बढ अमेरिका में २०% और ६५६, ज़िटेन में ३६०८ और ७५%, कनाझ में 

२२९४ और ११% तया आेलिया में ४३०८ और २०% इदि हुई । 
उपरोक्त प्रिपेनन का झार यही है कि इस समय हमें रुपये के पुन मूल्यन 

का विचार नहा करना चाहिये। भारत सरकार की यही नीति दे तिसकी स्पष्ट 


5०2८ ४२ के बजट पर होने वाली बहस के सिलसिले में वित्त मतरो मे 
करदाथी | 


अगमृल्यन नहीं कर: 


में का पाकिस्तात का निर्षेय यह इम लिख चुरे 
हैं दि पाकिस्तान ने अपे 


न क्पये जा अवसृल्यव नहीं किया । अ्नन्वराष्ट्रीय सुद्धा फोप 

ने पाविल्‍्तान के इस निरचय को स्वीकार कर लिया ।भारत-पाउिस्तान फा 

'विविमव दर १०० पारिस्तान के रुपये « १५४४ मारतीय स्पये के आधार पर तय 

हो गया । अश्न यह है कि क्या पारिस्तान के इस निर्णय का सबसे बढ़ा कारण 

> इुच्ना है कि उसे इस बात का सरोसा है कि मारत को उसका ऋच्या कपास 
ह 
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और जूट हर हालत में खरीदना पड़ेगा और इससे उसे बड़ा लाभ होगा | पर 
भारत की यह विवशता-जल्दी कपास और जूट के उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर 
समाप्त करदी जायगी । लेकिन पाकिस्तान को लोहे व कोयले जैसी चीजों की 
भारत से मँगाने की ज़रूरत रहेगी और इसलिये अवमूल्यन नहीं करने का निश्चय 
अन्ततोगत्वा पाकिस्तान के हिंद में साबित नहीं होगा | पाकिस्तान के पूजी 
प्रदार्थों के आयात में लाभ द्वोगा पर कुल मिलाकर न तो पूँजी पदार्थों का बहुत 
आयात हो सकेगा और न उनसे होने वाले लाभ के चारे में चहुत निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है। पाकिस्तान ने यह लाभ भी देखा कि भारत को जो ऋण 
चुकाना है उसकी मात्रा पाकिस्तान के रुपये में कम हो जायगी | पाकिस्तान का 
यह्द कहना कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संदुलन उसके पक्ष में है आज अवश्य सद्दी 
है | पर यह स्थिति अनतिश्चित और अस्थिर है | युद्ध की संभावता से जो अन्त- 
रप्ट्रीय बाज़ार में मूल्य वृद्धि हो रही है उससे पाकिस्तान के लिये अपने रुपये की 
इतनी ऊँची विनिमय दर रखना संभव हो रहा है। इस स्थिति का अन्त होते 
ही पाकिस्तान के सामने यह प्रश्व उपस्थित होगा कि वर्तमान विदेशी विनिमय 
की दर को कैसे कायम रखा जाये | जब पाकिस्तान अपने औद्योगिक विकास के 
लिये आवश्यक चीज़ों का आयात करेगा, भारत कपास और जूट में स्वावलम्बी 
दो जायगा, अव्मूल्यन नहीं करने का जब झावात को बढ़ाने और सिर्यात को 
कम करने का असर होने लगेगा तो आज जो पाकिस्तान के श्रनुकल विदेशी 
व्यापार का संतुलन है कल बह उसके प्रतिकूल चला जायगा और वत्त मान विनि- 
मच दर से होने बाली कठिनाई सामने ञ्रा जायगी। 

उपरोक्त विवेचन का सार यह है कि झ्राज को स्थिति में चादे पाकिस्तान 
के अवमूल्यन न करने से उसे लाभ हो पर यह स्थिति बहुत समय तक चलना 
शायद्‌ संभव नहीं होगा। पाकिस्तान में इस समय कृषि पदार्थों के मूल्य बहुत 
गिर रहे हें! इससे भी यह स्पष्ट है कि अवमूल्यत नहीं करने के बावजूद भी 
पाकिस्तात की झान्तरिक आर्थिक स्थिति संतोपजनक नहीं कही जा सकती । 

विदेशी विनिमय संर्चची नीति क्‍या द्वो: अवमूल्यन और पुनः मूल्यन 
के संबंध में हमने अपने विचार प्रकट किये हैं | पर यहाँ एक अधारभूत अश्व 
यह उठता है कि वस्तव में विदेशी विनिमय संवंधी सद्दी नीति क्या होनी 
आाहिये। १६३१ के पहले अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण सान के ज़माने में विभिन्न देशों 
के विनियम दर में सोने के आधार पर सम्बन्ध निश्चित होता था. अग्र 
किसी देश में आयात निर्यात से अधिक द्वो जाता था तो विदेशी विनियम 
डस देश के अतिकूल हो जाता था और उसे डीक करने का उपाय यह होता 


भर भारतीय धअर्थशाश्र की सपरेसा 


या कि साल और कारोबार में कमी की चाती थो, इससे आय गिरती पी औंट 
चौजों का मूल्य ग्रिरता था, ध्ायात कप होता था, नियाव बढ़ता था और 
परिमाण रपल्प सारा संतुलन ठाऊ हो जाता या । इस व्यवस्था या ग्रइ बोर 
देखा गया, सास तौर से बीगर्यी शाताब्दा के तौसों की मादी में, हि विदेशी 
विनियम की स्थिरता के लिये देश की झातरिक स्थिरता का परित्याग कराया 
पड़ता था और देश में चेकारी और मंदी का सामागा कराया पड़ता था।ँ 
नतीजा यद हुआ कि उत्त पदति का दुनिया ने परित्याग कर दिया। इसफ्रे 
सर्वपा विपरीत यह नीति छलो सकता दे कि विदेशी वितिम+ का डिसी फे सार्ष 
भी सम्दध ध्यिर न क्षिया जाय | पिदेशा विनिमय को दर को सर्वधा स्वत 
छोड़ दिया जाये और बाज़ाए फे माग चौर पृर्ति पे सिद्धाल ये श्याघार पर 
समय समय पर थह निश्चित होता रदे | सिववर १६४० फ्रे श्त्त में कारों 
ने श्रीर उसमे पहले आन्स श्रार इटला ने इसा पोति को श्रपनाया है। 
अतराष्ट्रीय युद्रा फोप ने उक दानों नाठियों के बोच का राश्ता ध्पनाया है। 
इठ भोच के राष्ते के श्रतुसार विदेशी प्रिनिमय की स्थिरता पे पुराने सिद्धान्त 
और श्रान्तरिक ट्यिरता फ॑ नय सिद्धात में मेल बिठाने का पत्ते शियागवां 
है। यदि किसा देश को विदेशा विनियम का अमुक दर को क्रायम रखने के 
लिये आत्तरिक अर्थ ब्यसस्था में परिवतन करना उचित नहीं मालूम पढ़े तो 
अल्वर्राष्द्राय मुद्रा कोय अपने सदस्यों को विनिमय दर बदलते क) इजाज्ञत देता 
है। यह भ्रवरय है कि इस अकार होने वाल परिवर्तनों के श्रन्तर काल मैं विनि 
मम दर स्थिर रहता है। इस स्थिर दर में १ प्रतिशत तक कम शरीर ज्यादा 
दोनों दिशाओं में परियतन हो सकता है। अनतर्साष्ट्रीय मुद्रा कोष फ्रो पद्धति में 
परियतेन के लिव गु जाइश होते हुए मा एक प्रकार की मयादा शरीर स्थिरता है! 
हमारे सामने सोचने का प्ररन यह ह कि इम खर्तत्र श्रौर स्थाया 
दिनिमय दर पद॒ति में से ड्िसक्े पक्ष में हैं। श्रतराट्रीय म॒फ्रा कोष दारा 
स्वीइृत पद्धति में जहदा जल्दी विनिमय दर में परिवर्तन करना समेत 
नहीं; उसका वस्तुतः आधार डाघर हद जिसका सपिष्य स्रनिरिचत मालूस 
2 ए अत्थादी तौर पर सूमावित विनिमय दर के परिवर्नेन से लाभ 
कक ये पूँ ज़ी के आने-जाने की इसमें गु जाइश है । पर स्थायी विनिमय 
झप जि को इन कमियों के बावचूद स्वतन विनिमय दर पद्धति का सबसे बढ़ा 
पक (23 के अधिकार दुश इस पद्धति को अ्रपनालें तो अन्त 
दबा ह डर थ्रनिश्वितता ओर अस्ठयस्तता फैल जामे। इसलिये श्राव 
वात की हे कि झतर्साष्द्रीय मुद्रा कोष अपने नियमों में कुछ ऐसे 


द्वितीय महायुद्ध और मुद्रा प्र 


परिवर्तन करे कि जिससे आवश्यकता होने पर विनिमय दर में अपेक्ञाइत 
कम कठिनाई से परिवर्तन दो सके। हमें चाहिये चह कि विनिमय दर में रोज 
बरोज़ञ परिवर्तन भी नद्दो; उसमें स्थायित्व भो रहे, और फिर भी वह स्था- 
यित्व अति की सीसा तक पहुँचा हुआ न हो! इसलिये हम इस पक्ष में मो 
नहीँ हैँ कि रुपया को सर्वथा स्वतंत्र कर दिया जाये। 

विनिमय व्र में कब परिवर्तन करता चाहिये : विनिमय दर में कमी- 
कभी परिवर्तत करना आवश्यक हो सकता है यह हम ऊपर लिख चुके हैं। प्रश्न 
बह है कि इस स्थिति कीं पहचान क्‍या कि अमुक समय परिवर्तव करना आवश्यक 
है| सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि इस अश्न का निर्णय कई 
संभावित अवस्थाओं और स्थितियों के अ्रध्ययन् पर निर्मर होता है और इस 
अध्ययन में विचार भेद होना स्वाभाविक है | इसलिये कई वार इस प्रश्त पर 
म्तेमेद द्वोता स्वामाविक है। फिर भी कुछ बातों का विचार रखना आवश्यक 
है | पहली बात तो यह है किं विनिमय दर में परिवर्तन काफ़ी सोच विधार कर 
और दूसरे उपाय उपलब्ध न होने पर ही क्रिया जाना चाहिये | सही विनिमय 
दर का सबसे बढ़ा लक्षझ वह है कि सामान्वतया एंक देश का दूसरे बाकी के देशों 
से माल और सेवाओं का क्रय विक्रय इस प्रकार हो कि लेना देना बराबर सा 
रे । इसलिये थदि किसी देश के विदेशी व्यापार में असंदलन उत्पन्न हो और 
खासतौर से घाटा हो तो या तो देश के अन्दर लागत-मूल्य का संबंध ठीक करके 
अर्संतुलन मिठाना चाहिये और अगर चह संमव न हो तो विनिमय दर में 
परिवतंम ' करके उसे ठींक करना चाहिंये | सितंबर १६४६ में स्टरलिंग का 
अबमूल्यन इसीलिए, किया गया कि स्टरलिंग क्षेत्र को चीजों का डालंर में उस 
समय इतना अधिक मूल्य था कि अमेरिका में विक्रो कम होदी थी और इससे 
डालर को आमद बहुत कम होती जा रही थी। इस स्थिति को चू' कि आन्वरिक 
ल्ासत-मूल्य संबंध को ठीक करके नहीं सुधघारना संभव था इसलिए. अवमुल्यन 
किया गया | इसी प्रकार इस समय हम रुपये के पुतरः मूल्यन के विपक्ष में # 
क्योंकि कोरिया युद्ध के कारण जो डालर सुल्यों में इद्धि हुईं है ओर रुपये में सिर्यात 
मूल्य अपेक्षा कृत कम दै ; इस असंतुलन को हम अन्य उपायों से, जैसे निर्वात- 
केर लगाकर, ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा पुनः मूल्यस का असर इंमारी 
राब में हमारे नियात को कम करना, आयात को वढ़ाना और इस प्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय ब्वापार में भारत के प्रतिकूंल असंतुलन पैदा करना होया । इस लिये 
रुपये के घुनः मूल्यन की इस समय आवश्यकता नहीं है । स्थिति बदलने पर घुनः 
मूल्येत उचित भी हो सकता है। 


परिच्छेद्द १३ 
हैँ 
सायेतनिक पिच 

सारचनिक पित्त का मइत्य श्राज राज्य कढायों का चत्र बराबर 
बढ़ता जा रहा है। हमारा देश भा शसका शक्ररवाद नहीं है।नस परन्‍ल खारिं 
ओर व्यवस्था मनाथ॑ रखना मल्क्रि जनता थे सामानिक और शार्थिक जावन डी 
डनति फरना भी राज्य + उ्रत्यक्ञ कार्यों में समारिर हाता ढे। अपनी बढ़ा हुए 
ज़िम्मदारा को पूरा करा व लिय दाज्य का बढ़ा मात्रा मब्यय करना हाती 
है, शरीर वह व्यय किया जा सत्र इसलिय उस अपने थाय 4 खापन धठात 
पड़ेते हैं) यदि हिंसा समय श्राय का अ्पह्य व्यय अधिक हा ता आण लेहर 
भी काम चलानए पड़ता है | कई ऐस काम भा राज्य झाज धपने ज्राय सलैता रे जो 
आगे घलकर आमदनी का जरिया हो जात॑ हैं पर शारम्म म उनमें पूं नौ लगाना 
पढ़ती दे यह पूँजाभा ऋण लेकर लगाए जाया हैं।चपयुद हांग हेता 
सरकारों का बहुत व्यय करना पढ़ता द। एसे झमय मं भां सरकारें ऋश लेती 
हैं| जब हम किरा दशा का सावेजनिक वित्त का श्रप्ययत करते हू तो इमें श्न 
सब पढों पर विचार करना पढ़ता ऐ---सावजमिक स्यय, सार्वकनिर झाय, शोर 
सावतनिक ऋणथ। श्राज कयुग में इस श्रध्ययन का बड़ा महत्व है। देश फी 
शाति, व्ययस्था और उन्नति का इस एद बुत दारोसदार रहता है। 

सावजनिक वित्त का जब हम विज्वर करते हैं ती हमें करद्ठ, याख् था 
ग्रात और स्वायत्त शासन सश्या--सभी का विचार करना चाहिये। अब इम 
इसी श्राधार पर भारत + सखावेजनिक वित्त का श्रध्ययन करेंगे 

भारत के सावजलिझ जिस की विशेषयाय जिस प्रकार देश का 
आरधिक अवस्था बटुत ग्रशों मे सा्यपनिक दिस घर निर्भर रहती है, उसी अकार 
देश को विद न्ययत्था भोदरा विशेष का परिस्यितिया--श्रार्थिक, सामाजिक 
और राजनैनिक--स नियम्त्रित अथपा निधारित होता है। हमारे देश को वित्त 
ब्ययस्था पर मिम्नलिसित आर्थिक व्ययस्थाओं और राजमैतिक परस्पराओं ने 
प्रभाव डाला है! 


(क) इंधि उद्याय की पवानता, गाँवों का स्पाध्थ्य निर्भरता ग्रौर उतका 
एकाकीपन---दैश की आिक्राश जनसख्या याँवों मे रहदी है झौर अ्रज भी बह 
अंद॒ठ झ्ों मे अपनी आवश्यकताओं के बारे स स्वावलबी है। आमीण जनता 
शपनी आवश्यकताओं की कई वस्तुएँ स्वय हा गैदा कर लेती है) इस घात का 
अभाव उत्तादकर (8६८७८ 909) के ऊपर पढ़तया हे | उत्तादन्कर की झ्राय 


सार्वजनिक वित्त दर 


मे अधिक प्रसार नहीं किया जा सकता । 

भारतीय याँवों के दूर-दूर बसे हुए होने के कारण उनमें झ्ार्थिक/घामाजिक 
और राजनैतिक जागरुकता पैदा करने के लिये अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। 

(ख) कृषि-निर्मरता--उद्योगों के समुचित प्रसारित होने के अभाव में देश 
की लगभग ६६%, जनता कृपि पर अबलंबित है | इसीलिये भारतवर्ष में राजकीय 
वित्त का सबसे अधिक उत्पादक खोन राजस्व (९ि८ए८एप८) का मदद ह और 
उद्योगों से शर्त आप का आनुपातिक महत्व कम है । 

मारतीय कृषि की अनिश्चितता और संदिग्घता के ऊपर प्रकाश डालते हुए 
मारतीय संस्कार के वित्तमन्बी विल्सन ने यह उक्ति कहो थो कि मारतीय 
'पदित वर्षा क्षे साथ जुझा खेलने के जैसी है ([00789 ब8ए०८्पॉप्पाए 8 8 
डथ्या70]९ गए (6 एथंत5) ! किसी अमुक वर्ष में अनाइध्टि का हानिप्रद प्रमाव 
विभिन्न राज्यों को राजस्व-आय के ऊपर ही वहीं पढ़ता परन्वु परोत्त में केल्रीय 
सरकार क्रीआच के ऊपर भी। अलाइष्टि के कारण रा|ज्यक्रोय सरकारों के 
छुभिक्ष-सहायता के ऊपर किये भये व्यय में इृद्धि होती द, पीड़ित किसानों को 
राजस्व (२८४८एप८) से मुक्त करना पड़ता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख क्रिया 
गाया है, केन्द्रीय सरकार के दिच विभाग करे उपर भी इसका परोक्ष में प्रभाव 
पढ़ता है | अनाइप्टि के कारण जनता की क्रब-शक्ति कम हो जाती है, इस कारण 
केरद्रीय सरकार की आय के विभिन्न स्ोतों--झ्रायकर, वहिश्शुल्क ((2७७०00 
70०७ ) और रेल द्वारा प्राप्त आब में भी कमो आ जाती है [७ 

( ग) मिर्घेतवा--देश की अधिकांश जनता के सिर्धन होने के कारण 

सनकी कर-दान-ब्षमरा (45००८ (2३०3८ 09) मी कम है। इसी कारण हम 
ाष्टनिर्मा णकारी प्रहुचियों पर अन्य प्रगतिशोल राष्ट्रों को तलना में अधिक व्यक 
जहीं कर सकते | राष्ट्रीय-आय जऊांच-समिति (फप४9008॥ [70006 सि- 
90४7७ (०7रप्परा((<८) के अनुसार हमारे देश मेँ प्रति व्यक्ति औसत आय केवल 
२२५ रुपया चार्पिक ही है। 

६ घ) केन्द्रित प्रवन्ध की परम्परा--अ ग्रेजों के शासन-काल में सत्ता तथा 
शक्ति का जो केन्द्रीचकरण हुआ उससे परंपरा से प्रवलित स्वतंत्र आमीण पंचायतों 
का विधटन हो गया $ तभी से स्थानीय विच् (,0८७ [गग०70९८) का महत्व कम 
हो यया । आज भी स्थानीय संस्थाओं (जिला बोर्ड और पंचाबर्से इत्यादि) 
को अपनी आर्थिक-स्थिति में सुधार करने के लिये बहुत अशों में राजकीय सर- 
कारों के अनुदान पर निर्भर रइवा पड़ता है| ग्राज भी राजकोय सरकारों की 

अर, एे. जिडछएब : एफ्वाबाए शिए्सशलसेंडो सपंछछाए८,99-39 ए. 44 














भ्र्६ भारतीय अ्रर्थशास्त्र की रूपरेखा 


वित्तिय नीति का स्थानीय सस्याधों को वितिय नौति से कोइ सम्बंध नह है। 
पत्मेक' स्थानाय म्वायत्त शासन संस्या को कर-नीति भी प्रथक्र है और उपका 
सम्बन्ध दूसरों की भीति से रिह्युल नहीं है। इस अकार को अनिमत्रित ब्रौर 
श्यक कर प्रयाली कै दोप स्पष्ट हें । इसने व्यक्तियों के मीन में श्लौर जिलों पे 
बीज में छात्र असमानता पैदा करदा है * स्थानाय संस्थाओं के परस्पर समी 
करण के श्रभाव में मितव्ययिवा और कार्य उुशलता में मी कमी आजाती है | 
इसके झविरिक्त राजकाय अनुदान पर परावलम्धी होने के छारण और साय ही 
साथ अपने क्षेत में पूर्ण-स्पेण स्पतन य होते के कारण स्थानीय रुस्याएँ अपने देत्र 
की समुश्चित श्रार्थिक उन्नति पहीं कर सकता) जहा सयुक्त राज्य अमेरिका में 
उल व्यय का ५४५८ व्यय, जापान में ३२७१६ व्यय और जरमना में ४०% म्यय 
ध्पानौय अवध में होता है वद्ा मारतयप में ( १६३७ ३८ ) केवल १६५८ साय 
होता है। ३ खेद की बात है कि हमारे देश के नये संविधान में मी स्थानीय विच 
को गौरवशाली और महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है! 
(४ ) राजनैतिक स्थिति लगभग दो शवाबन्दियों के शासन-काल में 
देश की पराधीनता का प्रभाव भी हमारे सार्वजनिक वित्त पर पड़ा है। इमारा 
साथेबनिक ऋण, सेना व्यय थीर ऊँचे सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा सामा- 
जिक सेडाओं पर होने घाला व्यय इसके ज्यनत उठाहरण माने जा सकते हैं। 
केंद्र और राज्य का वित्त संघव॒भारत एक सपीय राय है। यहा के 
सायेजतिक पित्त का अध्ययन करने + पहले इसलिये यह अनिवार्य है कि इमारे 
संविधान जे श्रनुसार केद्ध और राज्य के आपस हे सबध को इम शछ्च्छी तरह 
से समझ लें | इस सम्बद्ध का आधार फद्ध और राज्य को सरकारों के कार्य 
विभाजन पर भी बटुत हृद तक है | जो कार्य केस के करने के हैं उनके खर्च कों 
जिम्मेदारी भी केन्द्र पर जाधी है और उनकी शाम भी उसी को मिलती है जैसे 
सैना, विदेशा नीति, रेन, डाक, तार आदि । इसी प्रकार जो काम राच्य के करने 
के हैं उप सम्बधी व्यय और आय के लिये राय जिम्मेदार है जैसे भूमि का 
लगाग, इषि, आावरर, आदि | इसके अलाया इस सम्बंध भ यह भी ध्यान रखने 
का अयल्न किया सवा ह कि फ्रेद्र और साय दोनों की झा के पर्याप्त साधन 
गण हों। विंगप परिरिणिति में फेद् द्वारा राज्य को सहायता देने का विधान भी 
“डिश जया है । रास्यों की वित्त व्यवस्था पर फेद्र को आवश्यक वियंत्रण और 
48 ३ अवध वफिवागा उफठ्तालवाँ उीक्रकाट्ट--एृष्थ २७१ 
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* खाबंजनिक वित्त प्र 


पारस्परिक समन्वय का अधिकार भी दिया गया है ! 

पहले की रियास्तता के वित्त का एकीकरण : हमारे पराधीनता के युग में 
एक महत्वपूर्य स्थान्‌ तत्कालीन देशी रियासतों का था | ब्रिटिश सरकार के राज- 
नैंतिक नियंत्रण में उन्हें एक खास तरह की आज़ादी थी और तत्कालीन ब्रिटिश 
प्रान्तों और इन देशी राज्यों की शासन प्रणाली और न्यवस्था में बहुत असमा- 
नता थी | भारत ने स्वतंत्र होते ही इस समस्या को हल किया। छोटी-छोटी 
रियासतों को या तो पढ़ौंस के राज्यों में मिला दिया गया या फिर उनका एकी- 
करण कर दिया गया ) कुछ केन्द्र के शासनाधिकार में लेली गई और कुछ पूर्व- 
व॒तू बनी रहीं। जो देशी राज्य फेद्ध में था पास के राज्यों में मिल गये उनकी 
वित्त व्यवस्था भी केन्द्र या संबंधित राज्यों में शामिल दो गई | पर जो देशी राज्य 
और देश राज्य संघ बच रहे उनका प्रश्न रहा | इन सबको न विघान में 
राज्य का नाम दिया गया, हालाँकि पूर्ववत्‌ ग्रान्तों से इनका भेद करने के लिये 
इसको बी राज्य का द्वाम दिया गया जबकि आल्तों को ए राज्य का नाम 
दिया गया । है 

भिन्न भिन्न बी राज्यों का देश के संघीय शासन में शामिल होने का 
निर्एय अलग झलग समय पर हुआ | पर शासन के इस प्रकार एकीकरण 
होने के बाद भी वित्त का एकीकरण आवश्यक था। बिना इस एकीकरण 
के सारे देश के वित्त की समन्‍्वधित व्यवस्था हो नहीं सफ़ती थी। इस विपय 
में विचार करने के लिये शो वी० टी० कृष्णमाचारि की अध्यक्षता में भारत 
सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की और उसकी सिफारिश के अनुसार १ अप्रेल 
१६५० से “बी राज्यों के वित्त का [ काश्मीर के अलावा ] एकोकरण कर 
लिया गया । इन राज्यों में केद्वीयथ विपय अब भारत सरकार के नियंत्रण में 
आ गये । इस एकीकरण से एकाएक कोई आर्थिक अव्यवस्था न उलन हो 
जाये इस इृष्टि से यह निश्चय किया गया कि यह एकोकरण १० वर्षो 
में धीरे धीरे पूरा किया जाये | इस एकीकरण के फलस्वरूप आयात-निर्यात 
कर, श्राय कर, केस्द्रीय उत्पाद कर, और रेलवे आय केन्द्रीय सरकार के पास 
चली गई हैं| इसी प्रकार खर्च में सेना, ब्रॉडकार्स्िटंग और राष्ट्रीय सड़कों 
का ज़िम्मा भी केन्द्र पर चला गया है। राजाओं को मिलने वाला खर्च 
[ प्रीचि पर्स ) तो संविधान के अनुसार केन्द्र का ज़िम्मा हो ही गया था। 
राज्यों की भांति बी! राज्यों को मी केन्द्र से 'सववेन्शनों और आय लेने 
का हक्क मिल गया है। राज्य के कार्यों से संबंधित एसेद्स' और लाइ-- 
निलिदीज़ं [ संपत्ति और देनदारी ] राज्यों के पार रह गये हैं और केन्द्र 


रद भारतीय अर्थशाख की रुपरेखा 


अदवी कत्ों के पास चले गये हैं। मार्त सरकार णे बा! सायं से सममौते 
डिये हैं जो अधिक से अधिक दरु साल तक लागू रद उकते हैँ। पाच साल 
पूरे दोने ४ उपदाद भारत सरझार को फाइनेन्स कमोशन को रिफरर्ट का 
विधार करने पर ये सम्राप्त या सुशोधित भी फ़िये जा सकते हू ॥ इस सममौरो 
के अनुत्तार कदर को सघाव और ब्यय के पिमाय दे दे से राज्य को जो पाटा 
डोगा उम्रकी प्रति आयाम) प्राय साल नझ् तो पूरा तौस पर और उसके बाद के 
'पाच साल सालों में हर खाल एक निश्चित आधार पए कया आने वालांकमा 
फ अतुसार ते को सरकार द्वारा की जावगी । आत्रिक करुटय के सम्राण 
होते स दाज्यों को नो हानि दंगा वह साय को शी उठी पढ़ेगी। एका 
करण होते हो पैसे तो इन श्राववरिक कस्टम करों को समाप्त कर दशा चाहिदे 
या पर खघूकि राजस्थान, मय भारत और हेदरावाद राज्यों को झात्तरिक 
कैट्म सकाफ़ा आय होश दे इसलियेयद पय झिया गया है हि राजस्थान 
और मय मारत मे ५ खाल और हेदराबाद मेँ ४ साल रे झादर श्रदर 
आ्रान्तरिक कस्टम सम्रात्त कर दिया जाय | ब्रायकर पप्पू! और झबनकोर 
कोचोन में १६५० ४१ मे पूरे दर पर लागू करन॑ ग्रीर माय भारत तथा राज 
रेथाम में सीराष्ट क दरा के द्विसाद से ल्मगू करने का निरचय किया ग्रमां 
है। यह भी तय क्रिया गयाहक्रिदों से छ. दर्ष में सब बए राज्यों में पूरे 
भारतीय दर से श्राय कर लागू हो जावगां | मारतीय शाय कर के पूरे पर 
खायू होने के दो वर्ष तक 'बोए राप्यों को यह स्वत्तता होगी कि वे चाएंतो 
औप कर के असिल गारतीय श्राधार परबादे जाने वाले कोष [पृष्ठ] में 
शामिल नहों। इस बीच में अस्थायी व्यवस्था रे तौर प्र आवक राज्य में 
जितना श्राय कर से श्रामदनो होगा उसको आपी उसकी मानी जायगी। रुपीय 
आय-व्यव जे केन्द्र के पास चले जाने ग्रे अस्थेक राज्य को जो झा का घाटा 
[उ्वेयू मेष | होगा और दाज्या में बटने वाला आव [ डिविज्िनल रेवेपूज़ ) 


आ जो उसका हिस्सा होगा उनमेंसे जो भी झअपिक होगा पह उसे मिल 
आया इस शरावार पर इंदाबाद, मैदूर, द्वाए्नकोर- सौराष्ट् 
को तो 'ेवेल्यू गेए! का 3 मैंदूर, द्राएनकरोर-कोडीन शरीर 


सम मिलया और पद, मध्य भारत और राज 
डे कि 
स्थान दो आय कर का उतलझा हिस्‍्मा मिलेगा | 
कपकोरों 5 है और राज्या मा आय के सापना रा रिसाजन केन्द्र और राय की 
सी जा ला स् ध्फ साधना का क्या उ्रिमातन है, इस सबंध में जान 
परयक हैं। तमो इस देल्द्र राज्यों वचनिक दिच 
का आप्ययन कर से ह। हर और राज्यों के सार्वचनिः 


सांजनिक बिच - क्र 


भारत को १६३५४ के विधान में सबसे पहले .संघ शासन फा रूप दिया 
गया था । १६३४ के विधाल में केन्द्र और राज्यों के बीच में आय के साधनों 
का एक. विभाजन स्वीकार किया सवा था ] जब भारत्र ख्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र 
आरत ने भी एक संघीय शासन व्यवस्था स्व्रीकारकी । केन्द्र और राफ््यों में 
आय के साधनों का भारत के नये विधान में जो विभाजन किया गया वह 
१६३४ के विधान में जो विभाजन किया गया था लगभग वही है। नये संवि- 
,वात के अनुसार आय के साधनों का जो विभाजन क्विया गया है, अथे हम उस 
पर विचार करेंगे । 
पहले हम फेन्द्रीय सरकार के संबंध में विचार करेंगे। इस बारे में पहली 
च्यान देने की वात यह है कि वें तमास कर जो संघीय सरकार द्वारा लगाये 
लायँगे, संधीय सरकार फ्रे श्राय के साधन ही हां ऐसा ज़रूरी नहीं है| इस 
इृष्टि से संघीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों को पाँच श्रेंरियों में बांटा 
जा सकता है | पहली श्रेणी में वे कर और शुल्क आते हैँ जो संघीय सरकार 
ही लगायेगी, वही पसूल्ल करेंगी, और वही उनका उपयोग कर सकेगी, जैसे-- 
(१) सीमा शुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात शुल्क भी है, (२) निगम [कोरपोरेशन] 
“कर, (३) मूलधन-मूल्य कर [ टेक्‍्स ऑन केपिटल वेल्यू ) जिसमें कृषि भूमि को 
छोड़कर व्यक्तियों था समवायों [कम्पनीज़] को आस्ति [एसेट्स| और समकायों 
का मूलधन शामिल है, और (४) अमुक निश्चित करों और शुल्कों पर संरुद द्वारा 
लगाया गया अधिभार [सरचार्ज]। दूसरी श्रेणो में वे कर आते हैं जो संघ 
-की सरकार लगायेगी- और वसूल करेगी पर जिनको आय उसमे और राज्यों 
में निश्चित सिद्धान्त के अनुसार बांटी जायेंगी। इसमे कृषि आय को छोड़कर झन्य 
आय पर लगने वाले कर का समावेश है। तीसरी श्रेणी में वे कर आते हैं. जो 
संध की सरकार लगायगी, वही वसूल करेगी, पर संसद द्वारा ऐसा कानून बनाने 
पर उनकी आय के बराबर की पूरी रक्तम या उसका कोई अंश वक्त कानून 
द्वारा मिंश्चित सिद्धान्तों के आधार पर भारत के संचित कोष किनसोलिडेटेड 
कन्‍्ड] से लेकर राज्यों में मंद दिया जायगा। इस श्रेणी में केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्क [एक्साइज़ डयूटीज़] जिनमें भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू तथा-- 
[कं] मालव उपभोग के मछ्सारिक पावों, [लि] अक्रीम, भांग और अन्य पिनेक 
लाने चाल्ली औषधियों तथा स्वापकों तथा [ग] ऐसी औपधीय और अखाधनीय 
डियलेट] सामग्री जिनमें उपरोक्त कि] और [खि] का कोई पदार्थ शामिल हो, 
को छोड़कर---अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क आता है। चौथी श्रेणी में 
बे कर और शुल्क आते हैं जो संघीय सरकार छारा लगाये जायेंगे और वसूल 
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भो किये जाएंगे पर जिनको भ्राय संसद द्वारा कानून से निम्चित सिद्धानों के 
आपार पर राज्यों में बॉट जायगी। कृषि भूझि को छोड़कर झत्य सपति पे 
बारे में सपत्ति शुल्क [एस्टेट डूबूटो ), कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति के 
उत्तराधिकार के बारे म शुल्क, रेलया समुद्र या यायु से ले जाइ जाने बातों 
वलुओं या यात्रियों पर सीमा कर (टरमिउ्ल टेक्स], रेल के जब माह़े थोर 
वस्तु भाड़े पर कर, मुद्राक शुल्क को छोड़कर श्रेट्टि चर ह्टाक एफ्सर्चेत] और 
वादा बाज्ञार (फ्ूचर मारफ्टू्स] के खौदों पर कर और समाचार-पर्तों कै कद 
था विक्रम पर दया उनम प्रकाशित होने वाले विहपर्नों पर कर इस भेशी में 
लिये गये हैं। पाचवो भ्रे शी म वे शुल्क बाते हैं जो लगाये तो केन्द्र द्वारा बावैंगे 
पर अपने अपने राय में लगने वाले शुल्क की शाय की चयला श्ौर उपयोग 
सबधित शज्य करेंगे | इस श्रेणों में ऐसे मुद्रा# शुल्क स्टिम्प ड्यूटीत] कषा 
औषधीय ध्रौर प्रसाधनीय सामग्री पर ऐसे उन्वादय शुल्क झते हैं जो सपन्‍यवी 
में दिये गये हैं। विनिमय-प्रों [बिल श्रॉव एक्सचैज], चेफों, बचन-पतरों [प्रोमिज़री 
नोट), चहन-पत्नों [बिल ऑँव लोडिंग), अत्यक्षयत्रों लिटर्स ऑय केढियों, भीमा 
पत्रों (६ र॒पोर्ेंस पालिसीजञ), थरशों करे इस्तातरण [द्रापफर श्राँव शेयर्स)] शय 
पत्नी [डिबेंचर) ग्रति-पत्रियो [प्रोफ्सीज़) और आतियों [रिखोद्री फे सस्बच 
में लगने वाले मुद्राऊ शुल्क श्रीर ऊपर वीसये श्रेणी [गि] में दिया उत्तादन- 
'पृल्क इस भेणा में आते दे । रस 
उपरोक्त विमित्र करों और झुन्कों पे अलावा के'द्र की आय का एक 
वह सापन उसके स्यापारिक विमाणों को आय का हे--इसमें रेल, डाक, और 
तार विभाग प्रमुख हूँ । 
है राज्यों के आय के साधनों का जहाँ तक सबध है, दुद्ध ज्ञिक तो केक के 
आय + साधनों का उल्लेख करते समय उपदोत्त विवरण में किया जा जुका है। 
बे तमाम साधन ऐसे करों था शुल्कों के हैं जो केल्रीय खुचा [ यूनियन लिस्ट | 
में दिये गये हैं और इसलिये जियो लगाने का अधिकार के द्वीय सरकार की दी 
है, पर जिनकी आच का सारा या श्राशिक लाभ गायों को मिलने वालों हैं । 
यहाँ बह प्यान रसने का बात है कि राज्यों से अये 'ए? और थी श्रेशा क रान्यों 
खाइादे। गा! थेणा के राज्यों का द्विस्सा तो केन्द्र की सरकार के पास ही रहगा । 
हा ना साधनों के अलावा राज्य के अपने स्व॒तन्न॒ साधत सी 
* इनका उल्लेख किया गया दे | इसके श्रतुसार राज्य के सुख्य- 
२०5 हे साधन येह३--( १) राजस्व, (२) लगलात, (३) सिंचाई, 
आय पर कर, (५ ) झृषि भूमि के उन्तराधिकार वे दिफ्य में शुल्क 
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(६६ ) कृषि-भूमि के विषय में संपत्ति शुल्क; (७) भूसि और भवनों पर करः 
(८) संसद से, क्ावूत द्वारा, खनिज विकास के सम्बन्ध में लगाई गई मर्चादाओं 
के अन्तर्गत खनिज-श्रधिकार पर कर; (६ ) राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्न- 
लिखित वस्तुओं पर उत्मादन-शुह्क तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादितत 
तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर ते प्रति शुल्क--( क ) मानव उपभोग के 
लिये मद्मयतारिक पान, (ख ) अफीम, भाँग, और अ्रन्व पितक लाने वाली औष- 
घियां और स्वापक किन्तु ऐसी औषधियों और प्रसाधनीय सामिग्रियों को छोड़ 
कर जिनमें उपरोक्त (क) ओर (ख) का कोई पदार्थ शामिल हो; ( १०) 
किसी स्थानीय क्षेत्र में उपमोग, प्रयोग या विक्रय के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर 
कर; ( ११ ) बिद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर; ( १२ ) समाचारमपत्रों को 
छोड़कर अन्य वस्ठुओं के क्रय या विक्रय पर कर; ( १३ ) समाचारत्पन्नों में 
अकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर; ( १४ ) सढ़कों 
या अन्तर्देशिय जल-पथों पर ले जाये जाने वाले चत्तुओं और यात्रियों पर कर; 
( १५ ) सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर, चाहे वे यान यंत्रचालित हों 
यथा न हों तथा जिनमें ट्राम गाड़ियाँ मी शामिल हैं, यद्यपि वे सिद्धान्त जिनके अनु 
सार यंत्रचचालित यान पर कर लगाया जाययगा नमवर्तती चूत्वी [ कॉनकरेंट लिस्ट ] 
का विषय होंगे; ( १६) पशुओं और नौकाओं पर कर; ( १७ ) पथ-कर 
[टोल्स ]; ( १८) ब्रत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर; 
(१६ ) प्रतिं व्यक्ति कर; ( २० ) विलास वस्वुओं पर कर, जिनके अन्तर्गत 
आमोद, विनोद, पण लगाने ( वेटिंग ) और छुआ खेलने पर भी कर है; ( २१ ) 
मुद्रांक-शुल्क [ स्टेम्प ब्यू टीज़ ) की दरों के सम्बन्ध में स्री ( १) में दिये दस्ता- 
चेजों को छोड़कर श्रन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क की दर और ( २२ ) 
रजिस्ट्रेशन । 
उफ्रोक्त आय के साधनों के अलावा आसाम, विहार, उड़ीता और 
“ पश्चिमी बंगाल को जूट और जूट के सामान पर लगाई गई निर्यात-शुल्क से होने 
बाली आय के इन राज्यों को मिलने पाले हिस्से के एवज में मारत सरकार से 
सहायक-अलुदान [ आन्ट-इन-एड ] देने की विधान में ज्यवस्था है! इसके अलावा 
सार्लियामेंट को यह अधिकार भी दिया गया है कि कानून द्वारा वह यह तय 
करदे कि मारते सरकार अमुक राज्यों को अ्मुक माज्ञा में सहायक अनुदान देगी । 
परन्तु राज्य की उन विकास योजनाओं के लिये जो राज्य के अन्तर्गत अनुयचित 
आदिम जातियों के कल्याण के लिये या अनुदूचित क्षेत्रों के शासन के स्तर को 
जप क्षेत्रों के शासन-स्तर तक उन्नत करने के लिये बनाई जायगी भारत सरकार 
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से राज्यों को सहायक अनुदान दिया जायगा। इसां के साथ मारत सफ़र 
आसाम राय को अनुसूचित छैन्ों के शासन और विकार सम्दंधों खर्चे पें बारे 
मे सी सहायक अनुदान देगी। 
ध्वी! राज्या के साथ समम्ोता इमारे विधान में एक धारा वो 
दाज्यों के साथ भारत सरकार द्वारा समझौता करने के सम्बध में मी है।इस 
घारा + अतठुसार विधान मे दी गई बाताभ्ाः बावजूद, भारत सरकार को यह 
अधिकार है ऊफ् थद्ट किसी भी 'वी' राज्य से उस राज्य म भारत सरकार द्वारा 
ज़गाये जाते वाले किसी कर या शुल्क २, जो अब इस विधाय के अ्गुणार भाप्त 
सरकार ही लगा सकता है, नहीं लगा सकने के कारण होने वालों राजस्व कौ 
हानि था अ्रय कारण से होने वालो राजस्व की हाति कौ पूर्ति करने लिये दो 
जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में समझौता करले | ऐसे समझौते अधिक 
से अधिक विधान लायू होने वे समय स दस घप तक के लिये दो सकते है ५८ 
पाँच वर्ष पूरे द्वोने पर उनमें सशोपन या उनको समाप्त मी क्रिया जा सकता 
है। धारा २६१ + अनुसार पुराना देशो रिवासतों के राजाओं को उनके साथ हुए 
समभौने था केवेनेन्ट के अनुसार श्रायकर से मुक्त जो प्रीवि पर्स मिलेगा वह 
भारत सरवार का रूच शेगा । पर ए या वी? राज्य में मित्र राजाओं के राज्य 
आज शामिल ईं उन राजाओं को भारत सरकार से जो औवि पर्स का रुपया 
मिलेगा उसके बदले में भारत सरकार को सपधेत ८! या “मा? राज्य शोर 
भारत सरकार में इस विपय म जो भो समझौता हो उसने अनुसार उस राज्य 
से समभौते में निश्चित उम्रय + लिए आशदान [ कस्ट्रास्यूशन ) मिल सकेगा। 
ऋण के सम्पय में अधिकार विधान में अ्न्तगेत मारत सरकार को 

मारत की सचित निधि [क्निसोलिडेटेड कट आॉव इन्डिया] की प्रतिभूवि पर 'ट् 
सेपे वा अ्रधितार है। भारत सरकार के इस ग्रार से ऋण लेने की यदि कोर 
सोमायें होंगी तो पद ससद समत्र समय पर कानून द्वारा निश्चित कर देगी। 
ऋण सेने के अलावा ऋश की प्रत्यायूति गारटा देमे का सौ भारत सरकार को 
अधिकार है! व 

हह किक राज्य को राज्य जे सबित निधि की ग्रतियूति पर श्वण! लेने 
संबंधित राज्य का बाग पद ही बदि, कोई लीमाये दोगी दो नह 
देगा कद लेते कस काइत दारा समय सगय पर पिश्चित 2 
राध्य को भ्रषिक्तार है। 0 00020 कई 


भारत सरकार भी शाचों को इस सम्बध में ससद द्वारा बनाये गये 


सार्वजनिक वित्त चूडरे 


क्रामून में जो शर्तें हों उनके अन्तर्गत ऋण या ऋण के लिये प्रत्याभूति दे सकता 
है | यदि किसी राज्य पंर भारत सरकार का ऋण या ऐंसा ऋण जिसको मारत 
सरकार द्वारा अत्याभूति दी गई हे, वाक़ी है तो भारत सरकार को स्वीकृति फे 
बिना राज्य नया ऋण नहीं ले सकता है । न 

सचित निधियां और लोक लेखे तथा आकस्मिकता निधि: भारत 
सरकार के पास राजस्व, ऋण और ऋरा के चुकारे के रूप में जो दपया आयगा 
वह एक कोष के रूप में जमा रहेगा | इस कोष को मारत सरकार की संचित 
निधि [ कनसोलिडेटेड फंड ] कद्दा जायगा | इसी प्रकार प्रत्येक राज्य का भी एक 
संचित कोष होगा | राज्य के अर्थ ए ओर “वी राज्य से हैं। संचित निधि में 
जमा होने वाल्ले रुपये के अलावा जो भी दूसरा रुपया भारत सरकार को प्राव्ष 
होगा वह भारत सरकार के लोक-लेखे [पब्लिक अ्रकाउन्ट] में, और जो राज्य को 
प्राप्त होगा बह राज्य के लोक-लेखे में जमा होगा | इसके अलावा भारत की 
और प्त्येक्ष राज्य कौ एक आकस्मिकता-निधि किन्टिजेन्सी फंड] होगी जो 
संसद या राज्य के विधान-मंडल द्वारा क़ानून से स्थापित होगी।इस मिधि में 


समय समय पर वह रुपया जमा होगा जो निधि संबंधी क़ानून द्वारा निश्चित * 


होगा । यह निधि भारत के राप्ट्रपति था राज्य के गवर्नर या राजग्रमुख 
के हाथ में रहेगी जिसमें से अनपेक्तित व्यय किये जायेगे, जब तक ऐसे व्यव की 
बाक़ाबदा संसद या राज्य के विधान-मंडल से स्वीकृति न मिल जाये ! 

केन्द्र और राज्य के वित्त-प्म्बन्धों का इतिहास : केद और राज्य के 
हमारे संविधान के अनुसार जो वित्त-सम्बन्ध हैं उनका उल्लेख ऊपर किया गया 
है। पर इन संयंधों का एक इतिद्दास रद्दा है। वर्षो के विकास के बाद हम आज 
की स्थिति में पहुँचे हैं | रुंक्ञे प में इस इतिहास को जानकारी कर लेना आवश्यफ 
इगा | अव हम इसी पर विचार करेंगे । 
हु १६१६ के सुधार के पहले तक का इतिहास : सन्‌ १८३३ तक प्रत्येक 
प्रान्त वित्त की इृष्टि से अपने आप में स्वृतन्त्र था, अपना राच्स्त्र स्वर्य जुटाता 
और स्वयं व्यय करता था | . 
है सन्‌ १८३३ से लेकर १८७१ तक केन्द्रीय सरकार के द्वाथ में समस्त चित्त 
अधिकार केन्द्रित थे | सारे देश का राजस्व केन्द्र के अधिकार में रहता या 
औरर प्रान्त्रों का काम तो राजस्व इकट्ठा करना और उसे खर्च करना मात्र था। 
इस व्यवस्था का सबसे वढ्य दोप यह था कि चूँकि प्रान्तों पर कोई ज़िम्मेदारी 
नहीं थी इसलिये राजस्व को बढ़ाने या व्यय में किफायत करने में उनका कोई 
सहयोग नहीं मिलता था और केन्द्र से अधिक से अधिक रुपया आस कर छेने 


चडर मारतीव श्रय॑ंशात्र की रूपरेखा 


का प्रत्येक राज्य प्रयस्त करता था | 
उपरोक्त दोषपूर्ण व्ययस्था को सुधारने का लाई मेयो ने हैदर में मि6 
सबपी विकरेद्राकरण की नीति अपना कर प्रयत्न आरम्म किया | लाई मेयो ने 
उच्चे प्रन्तीय महत्व थे विमाग--जैसे पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, पेल आदि-“ 
आन्तों को सौंप दिये। इन विमागो के व्यय को चलाने के लिये विभागीय आय 
के श्रलावा कद से निश्चित रक्ष्म सहायता के रूप म दी जाती थी। श्रगर 
फिर भा पाटा रह जाता तो +स्ट्र की स्वाइतति से स्थानीय कर लगा कर पूरा 
किया जाता | १८७७ में लाडे लिटन में इस व्ययस्या में और सुधार किया 
उपानाय महत्व के कुड और विभाग प्रारतों को सौंप दिये गये--जैते रटेग्स, बाबत 
और न्याय, सामाय शासन आरदि। इन नये हस्तावरित विभार्गों का खर्चे 
चलाने क लिये प्राता को कुछ आ्राय > साधन मी सौप दियेगये । सटे, एक्साइज़ 
ऊानून श्रीर न्याय आदि के उछ ऐसे आय के सापन थे जो ग्रान्तों को सौंप 
दिय गये | इसमे श्रता/या यह भी तय कर दिया गया कि प्रान्त की विभागाव 
आधियों ओर प्रात को सैपे गये आय के सपनो से होने पाली बुल श्राय का 
अमान लगा लिया जावगा और इस अनुमान में तथा प्रान्त को चास्तविक प्राम 
में जो मी कमी बेशा होगी बह प्राव श्रोर केन्द्र दोनों में बैंठ जायगी। इसके 
आजाद (८८३ में लाड रिपन द्वारा किये गये सुधार झाते हैं। इन सुपारों की एक 
विशेषता तो यह थी कि प्राल्तों + साथ वित्ताय समभौततों की अवधि प्राच मर्ष 
'निरिचत फरदी गई ताकि विच भे अ्रधिक स्थिरता श्या सके । ईप्ू७ है5६२) 
और १६८६७ में यह पचवर्षीय समझाने हुए। १६०४ में ये समभीते श्रदद- 
रपापी कर दियेगये और +६२२ में ये उ्ंचा रपायी कर दिये गये। सब 


कि श्राय ते कुछ खाधन तो रुवंया पावों क पारा ये ही पर कुछ घन्य श्राप 
के साधनों--जैसे जगलाव, रजिस्ट्रेशन, आवकारी, स्टेम्प थादि--का प्रर्नों श्रीर 
कैओं में विभाजन कर दिया गया । यदि किसी आन्त को श्राय उसका सर्च 
पर के लिये काफ़ा नहीं होठा तो उस पाठ के पूरा करने के लिये भूमि के 
बहा का बुर हट आवको और दे दिया जाता या । जैसा कि उपर 

ह होते बस दर्द “कहर पावते वर्ष ग्राय' इसो आधार पर यद सम 

४ में कल्द की सरकार दि 

किलंब पक पहन लक पन्द्र् की ने यद्द सूष्ट कर दिया 
करती तक तक इसमें कोई परिवर्तन नहां किया जायगरा | 
“स्पाया कदे जाते है। 


सावंजनिंक वित्त घर, 


सन्‌ १६०७-०६ कौ विकेन्द्रीकरण कमीशन ने इस ब्यवत्या पर विचार 
किया ! कमीशन के सामने इस संबंध में जो विचार प्रगट किये ययें वेआयः 
इस व्यवस्था के विरुद्ध ही ये। केलद्ध की सरकार प्रान्तों पर हावी रइती हैं, 
पआन्‍्तों को निश्चित रक्षम में संहायठा देने की पद्धति फिर केन्द्र की सरकार 
ले आरंभ करदी है, और प्रान्तीव राजस्व की दरें वह निश्चित करती है, 
आर एक सीमा के वाद ग्रान्तीय खर्च में उसका हस्तत्षेप होता हैं--इस तरह 
की आपत्तियां इस व्यवस्था के बारे में विक्रेल्दीकरण कमीशन के सामने पेश 
कौ गई पर कमीशन ने सारी स्थिति पर विचार करके यह सिफारिश की कि 
कुछ संशोधन के साथ इसी व्यबस्थः को स्थायी कर दिया जाय । इस सिफारिश 
के अनुसार १६१२ में यह व्यवस्था स्थायी करदी गई। निश्चित रक्रम में 
अहायता की मात्रा .कम करदी गई और विभाजित आय के साधनों में ग्ान्तों 
का:हिस्सा बढ़ा दियागया। इसके अलावा और कोई खास संशोधन नहीं 
किया गया। १६१६ के सुधारों तक यही व्यवस्था चलती रशी। बेल्द्र और 
आस्त की सरकारों की आय के, इस व्यवस्था के अनुसार, निम्न साधन निश्चित 
किये गये :--(१) केन्द्रीय आय के साधन--अफीम, सीमा-शुह़क, नमक, टक- 
साल और विनिमय, डाक ओर तार, रेल, सेना से प्रातियां, ओर देशी राज्यों 
से मिलने चाला 'द्विब्यूट' । २) केन्द्र ओर प्रान्त में विभाजित सखाधन-- 
लगान, आयकर, आवकारी [ बंकई, वंगाल के अलावा ] सिंचाई और स्टेग्प्स। 
अत्येक प्रान्त के साथ विभाजन का आधार अलग अलग था जो ग्रायः आपा 
था | इन विभागों के खर्च का विभाजन भो किया गया था | (३) प्रान्तीय आय 
के साधन--जंगलात, आवकारी [ बंबई, वंगाल ), रजिस्ट्रेशन और विभागीय 
प्राप्तियां जैसे शिक्षा, न्याय और क़ानून आदि । 
उपरोक्त व्यवस्था में मुख्य मुख्य दोप बह थ्रे+--(१) आय के विभाजित 
साधनों के कारण केन्द्र और प्रान्तों मे संघर्ण, (२) निश्चित रक्तम की सहायता 
पद्धति से आय की व्यवस्था से लवीलापन का अभाव, (३) कमी कभी केद्ध द्वार 
आन्तों को एक मुश्त सहायता देने से प्रान्तरों में केद्द का हस्तत्षेप, (४) विभिन्न 
समभौतों की आपस में असमानता, (४) आन्तों को कर लगाने और ऋण 
' खेने का अधिकार नहीं होना, (६) केन्ध का प्रान्तीय खर्च और बजट पर 
अत्यधिक नियंत्रण | उदाहरण के लिये, प्रान्त घाटे का वजट बनाने और अपनी 
रोकड़ खर्चे करने में स्वतंत्र लद्दीं थे | 
१६१६ के सुधार -और वित्त संबंध : सन्‌ १६१६ के सुधारों के अन्त- 


अंत प्रान्तीय स्वायत्त शासन का सोमित आधार पर आरंभ हुआ | इसी. के 
डर 





भर सारतीय अर्पशासतर दी रूपरेला 


अनुरुष देश का वित्त व्यवस्था स्पापित की गई । इत वित्त व्यवस्पा कै ड़ 
मुख्य लक्षय ये थे --(१) आय के झाषनों का बेल्द शरीर डार्ल मे 
बटवारा कर दिया गया श्रीट विमासित श्ाय ये साधन ग्रे नी 
रहे । केंद्र के गाय के साधन इस प्रकार तय किये गये“) थम 
(0) नमक, (00) सीमा शुल्क, (६४) श्राथ कर, (+) रेल, 27 
और तार, (५) सेना से ग्राप्तिया | थान्त क श्राय के साधन ये तय 
गये --() लगाए और सिंचाई, (॥) स्टेस्प (न्याय और व्यापार दोगों सब); 
(9) रकिस्ट्रेशन, (५) जगलात। प्रान्तों को श्राय कर में मी वुछ थी 
दिया गया। (२) उपरीक्त आय के विमान के श्राघार पर पेख्द्रीय सेजट * 
होने वाले धाट का प्रति करो के लिये परत कद को अ्रशदान दें, पई मो 
मिचिश्य किया गया। मेस्टन कमेटा ने अन्य बातों के साथ साथ अशदीत 
का रक्म तब करने के बारेम सिफारिश का थी। से अंगदान सधशमरँ: 
में समास हुए बालों ने इसके बारे में बरायर आपतियाँ का । (३) एव 5 
सूचित फहरिस्त म॒दिय गये करा को लगाने का प्रात को स्ववन्न अभिकार मिते 
गया, यथपि कस उसे रोक भी सकता था। इस यूजी के बाहर के की 
स्वीएृति से कर लगाने का शातों को श्रधिकार मिल गया। (४) हिंदी 
दाओं में प्रात की ऋण लेने का आधिआर भा मिल गया । (|) उपरोत व्यवस्था 
के कारण फस्य और प्राल्तों ऊे श्रनग अलग बतट बनने लगे । 

सन्‌ १६६६ रे विधान के आउ्गेत जो वित्त व्यवस्था स्थापित हुई उसमें 
निम्नलिखित दोप पाये गय --(”) बालों पर राप्ट्रनिर्माण के विभागों 
शिक्षा) स्वास्ध्य आदि के घढते हुए पर्च की ज्िम्मेशरी तो डाल दी गई पर 
उनका श्राय के साधन अ्रपयात थे क्योंकि उन साधनों से श्राय में शडि 
होन का आशा नद्दा थी सैस लगान, आवक़ारी आदि ।केह कपास श्राव 
कर भ्राए समा शुल्क जैस बढ़ने वाला शआय के साधन ये हालाकि 
विम्मेदादो बधा हुई था। (२) विभिन प्रान्तों में सी समानता नहीं थीं। हे 
अधान आल्ता को श्रविक लाम और उच्तोग में प्रधान प्राततो को अधिक हा 
मा ६ मर और श्रात में आय के खाघनों का इतना प्रण बठवारा 
लय पलक न और वित्त सम्बन्ध ६३४ के विपान 2228 
अन्न मं १६३६ के विधान मे हा बारे म फिर सबिसतार विचार किया धर 
थी जो स्वचन्न नि.भ रच व्यवस्था स्वीकार की गई घद संगम आर 

भारत के सुविधान में' स्वीकार को गई हे। सथीय सरकाए 
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के आय के साधवों मे चार श्रेणियों थीं :--(३). जो पूर्सतवा संघीय सरकार के 
ओ, जैसे सौमा-शुल्क, निगम-कर, रेल, डाक तार से आय आदि; (२) जो संघ 
और भान्‍्त में बटे हुए ये; जैसे आंच कर ; (३) जो संघ के शस ये पर जिन्हें 
संघ सरकार को यूरा वा झ्रांशिक रूप से आलन्‍्त को देने का अधिकार था जैसे 
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, निर्यात-शुल्क, ससक-शुल्क; और (४) अमुक अमुक करों 
पर संघ के उपयोग के लिये लगाये गये अधिमार ( सरचाज )। 
इसी अकार आस्तों की आय के तिम्त साधत थेन्‍--(१) प्रास्तीय कर जैसे 
लगान, कृपि आयकर, आदि;-(२) आयकर में प्रान्त का हिस्सा; (३) मुद्रांक 
शुल्क ( व्यापारिक ), सीमा-कर ( टर्मिनल टेक्स ), उत्तराधिकार शुल्क आदि 
ऐसे कर जो केन्द्र द्वारा लगाये और चसूल किये जायेंगे एर जो ग्रान्त को मिलेंगे; 
(४) केन्ध से मिलने घाली सहायता | 
विमग्रर रिपोर्ट : १६३५ के विधान के अन्तर्गत जब प्रान्तीय स्वायत्त 

शासन लायू करते का समय आया तो वित्त की दृष्टि से प्रा््तों की स्थिति पर 
विचार करने के लिये भारत मन्‍्त्री मे सर ओटो निमयर को नियुक्त किया) 
१६३६ के अगप्रेल में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। इस रिपोर्ट मे यह कहा गया 
था कि १६३७ की अग्रेल में प्रान्वीय स्वायत शासन और वर्ष भर बाद संघीय 
शासन की स्थापना की जा सकती है | सर ओटो ने ये सिफारिश की :--(१) आय 
कर का ५४% आन्तों का भाग माना जाना चाहिये इस आय का प्रान्तों में आपसी 
बटवारे का आधार भी सर ओोटो ने सुझाया | (२) पॉव साल तक केन्द्रीय 

सरकार को प्रान्तों का बह भाग अपने उपयोग्र में लेते का अधिकार होना 

चाहिये | केन्द्रीय सरकार प्रान्तों का था तो पूरा माग उपयोग में ले सकती है 

या उसका उतना अंश जितना केन्द्र को रेलवे से मिलने वाली आय सें मिलाने 

से केन्द्र को १३ करोइ की रक्षम मिल जाय | इन दोनों में से जो रक्तम कम होगी 

वही केद्ध डपयोग में लेगा। (३) दूसरे पंचवर्षीय अबधि में केद्दीय सरकार 

आयकर के श्रान्तीय भाग को प्रान्तों को धीरे धीरे लौटाना शुरू करदे ताकि 

आखिरी खाल के बाद प्रान्द को अपना पूरा भाग मिल सके | (४) प्रान्तों को 

तीन तरह से आर्थिक सहायता दी जाये--१ अग्रेल, पहले जो असल 

ऋण हो उसे रद करके, नकद सहायता देकर, और जूट्ट पेंदा करने बाले प्न्तों 

को ४०% से १९१०८ अधिक इस प्रकार कुल ६२३५ जट़ निर्यात-शुल्क का 

हिस्सा देकर। बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर-पश्चिम सरहदी प्रान्त, और 

उड़ीसा के ऋण रद्द किये गये। संयुक्त प्रात, आसास, उड़ीसा, उत्तर-्पशस्चिम 

सरहदी प्रान्त, और सिंध को नकद सहायता देने की सिफारिश को गई। भारत 
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सरकार पे सर ओटो कौ सब सिफारिशों थोड़े सशोपन मे साथ स्वीकार फ्रशों 
ओर ३ छुनाई, १६३६ को श्रोॉरडर इन कसिल जारे फर दिया गया। 
निमयर रिपोर्ट से थोड़ा थोद्मा असनोए ऐच और विभिन्न शत्तीव 
सरकारों का रहा, खा कर आयकर के अपने हिस्से के मारे में, पर निमयर 
निर्णय का पालन हुआ। ग्रान्तों को १६३७-३८ सें आयकर के उसे मांग से 
कुछ मिला मा। 
निमयर निर्णय में परिवर्तन द्विंतीय महायुद्धु आरम्म हो जाने से देश 
फी वित्त व्यतत्था पर गहरा श्रसर पड़ा | १६४० ४१ में निमयर निर्णय में पहला 
सशथोधन टुआ। इसके भ्रनुखर यह निश्चय किया गया कि फेन्‍्द्र की सरकार 
की, रेल से मिलने चाला थाय का विचार किये बिना, भ्रायकर के प्रास्त के माग 
मेँ से ८३ करोड़ रुपया प्रति वर्ष दिया जाय और १२ अग्रेल, १६३६ से इस 
निरशय पर व्यवहार किये जाये] यह सझोपन फेड् को सरझार फे परत में पा! 
पढ़ले तो इस सशोधन की अवधि १६४१४२ तक ही निश्चिचत फ्नीगई थी पर 
बाद में १६४६ ४७ तक थही रशोवित निर्णय लागू रहा, ययपि १६४२ ४३ में वेद 
का हिस्सा ४१ करोड़ से बराबर उम्र होता गया और १६४७-४८ में घात्त के 
माग में से कन्र + प्रास उड़ नहीं रहा) 
जब देश का विभाजन हुआ ते निमयर निशंय मं दूसरा मशोधन किये 
गैया। थयपि इस रशोथित निशय का आदश तो १७ माचे, १६४८ यो जारी 
ईंट पर इच पर श्रमल १५ श्रमस्‍्त, १६४७ से शी स्वया गया। इस दूसरे 
सशोपन से शान्‍्तों भ उनके हिस्से के आयऊर के बटवारे का झाधार बेदवा 
पा, धटततन जिर्यात शुल्क में पटलन वैदा करने बालों का हिस्सा ६२३५% से 
पदाकर १००४ फर दिया गया, सद्दायता के रूप में शत॒दाम केवल शरासाम और 
उड़ाया को १६४७-८८ और १६४८ ४६ में ही दुना तय हुआ, और आपकर 
की अछले रकम का १% चाफ़ कमिश्नर के आ्तों को देना तय किया गया 
बह संशोधन १६४७ ४८ और ६४८४६ के लिये ह्वौया] 
सी पत धय निणय विमयर निणय में देश के विमाजन के बाद णो 
22077 00 मई अस्यायी था। नवम्बर २६४६ में रिज़र्व बैंक के तत्कालोन 
आयकर आर वन मरे घर ने इसलिये गियर किया हि 
किया जाये इस बारे अप शुल्क का ग्राल्दों में किस आधार पर बदवारा 
वह विफ्तरिश करें। भी देशमुख में अपया निर्॑य 
मे दिया । १६६०-४३ के आर्थिक वर्ष ही से उसेलायू किया गया) 


विधान ह हक 
गन का २८० धारा के अखुतार नियुक्त होने वाली फाइनेन्स फ्मीशन की इश 
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सस्वन्ध में सिफारिश नहीं होने तक वह लागू रहेगा और पहकेवल ए' श्रेणी के 
राज्यों पर ही लागू होगा। देश के विभाजन के पहले विभिन्न प्रान्तों में आचकर की आय 
का प्रतिशत के हिसाव से वटवारा हो रहा था | जव कुछ प्रान्त या प्रान्तों के हिस्से 
पाकिस्तान में.चले गये तो उसके हिस्से का प्रतिशत या तो बच गया या कम होंगवा | 
इस प्रकार बंग्राल ७५, पंजाब ४, सिध २, और उत्तरश्रश्चिम सीमाप्रान्त १ और 
कुल १४५ प्रतिशत की बचत हुई | श्री देशमुख ने इन १४५५ का ही भारत के 
सभी 'ए? राज्यों में जनसंख्या के आधार पर, लेकिन आर्थिक दृष्ठि से कमज़ोर 
राज्यों का थोडा ध्यात् रखते हुए, फिर से बटवारा कर दिया। देशमुख निर्णय 
में जो प्रतिशत प्रत्येक 'ए राज्य क्रो दिया गया है वह इस प्रकार है :--मद्रास 
१७४, बस्बई २१, पश्चिम बंगाल १३४, उत्तर प्रदेश १८, पंजाब ५४, विहार 
१२४, मध्य भ्रदेश ६, आसास ३, और उड़ीसा ३--कुल १००। 
पट्सन निर्यात शुल्क के कारण पश्चिम बंगाल को १०५ लाख रुपये, झासाम 
को ४० लाख 5० और विहार को ३५ लाख तथा उड़ीसा को ५ लाख--कुल २८» 
लाख की सहायता देने की देशमुझ निर्णय में सिफारिश की गई, क्योंकि संवि- 
धान के अनुसार पटसन निर्यात शुल्क ले सारी आर्य तो केन्द्र के पास जायगी पर 
केन्द्र उपरोक्त राज्यों को सहायता देगा | देशमुख निर्णय द्वारा निश्चित सहा- 
यता की अवधि १० वर्ष या जव॒ तक पट्सन निर्यात शुल्क्र जारी रहे इनमें से 
लो भी समय पहले समाप्त हो तब तक रहेगी । देशमुख निर्णय के अनुसार सर- 
कार ने १६४० में ही आदेश जारी कर दिया था। 
भारत सरकार ओर राज्यों के चज्ञठ : भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 
भारत सरकार की वित्त व्यवस्था करता है । वित्त मंत्रालय के मंत्री वित्त मंत्री कड़े जाते 
हैं । भारत सरकार का वित्त ब्र्ष £ अप्रैल से ३१ मार्च तक का दे | इसी आघार 
पर भारत सरकार का बजठढ तैयार होता दै | भारत उरकार के बजट के दो 
भाग होते हं--एक राजस्व वजद ( रेजेन्यू बजट ) और दूखरा पू'जीगत बजट 
६ केपीटल बजठ )। 
राजस्व वजट में वार्पिक आय और चालू व्यय बताया जाता है।कर 
और शुल्क तथा व्यापारिक विचारों की आय इसो बजट मेँ दिखाई 
ज्ञाती है | साम्तन्‍्य खर्चे व्यत्ष में बताया जाता है।प्रतिं वर्ष जो चजढ 
का स्टेटमेंट संसद में पेश होने के लिये तैयार होता ह उसमें तीन 
धर्ष की आर्थिक स्थिति का हाल होदा है---( १) आगामी वर्ष क्ेग्माय और 
ब्यय का अनुमान, ( २) चाल्यू वर्ष के आव और व्यय के संशोधित अव॒मान 
और ( ३ ) गत दर्ष के वास्तविक्र आय-ब्यच का ड्िसाव | अतिवर्ष फरवरी-मार्च 
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में मचट सरद मे पेश होता है। रावस्त बचट में पहले तो थह अवुमात हक 
जाता द हि वर्तमान करों के श्राधयर पर बजट की क्या स्थिति दोमी। के 
बाद सरकार यह बताना है ड़ि नये पर काई लगाये जाने बाले ई 20 
घुरारे कर हृदासं जाय वाल या कम होन बाले हैं था सढ़ी | इस अशर ने क 
मे करों श्रादिस जो उल आय होता दे उसम व्यय अधिक होने पर कप 
खाट और कम होने स बवट में बचत माना लाती है | थगर बचत शोतीं ड के 
सरकार का नकद रोकड़ उस इद सके बढ लाती है। झगर घाटा होता 
सरकार का नकद “उमर ठय हृइ तक कम हो जादी दे | पर सरकार क्री कं 
रीकड़ [ गपनमेंठ वैलेंसेज़ ] फो बढ़ाने का एक उपाय बाज़ार मे ऋण पुराने छव 
है। सरकार हर साल उछ न उद्य ऋण लेनी ही रइती है. श्रौर पुरी शए 
चुकागा भा रछता हैं 

थ यह पर स्पा के पृ लागत बाद का ग्रश्य उठता है जैसा 24% 
जा घुका है राजरुूप बजट तो सरकार का श्रामदनों श्रौर पका बयट श्रोर 
है 7 जागत बजट म प्राप्ति और चुकारा का अतुमान होता दे। गावि कौ 
विमिएर प्रकार के ऋण, फ्ड और जमा से जो रकम आने पाली होता हैं वह 
दिखाइ जाती है और चुकारे बी ओर जो पृ जोगन एर्चहोतादै--जैसे रेलवे तिमार 
और ओऔदयोगिक विकास का व्यय या राज्यों को दि्ाछ ये लिये दी जाने 8५ 
सहायता आदि का वितरण होता है | यदि चुकारे से प्राप्ति श्रधिक होती है 
बचत, झीर कम द्वोती है तो घाटा माना जाता है घाटा या बचत का श्र 
अरकार की रोकड़ पर पहता हद 


जब ऋसंद से बभट पास हो जाता है तो उसद 'एपोग्रियेशन पएम्टो को 
करता है लिससे भारत उरकार की रचित निधि से बजट के खत॒सार सर्च क 
का सरबार का अ्धिक्रार मिल जाता 


पता दे | इस क्यू मे ससद कोइ सशोष 
नहीं करनो। 
विशेष परिस्थितियों म सहायक बजट भा पास करने की श्रवरवकता 
आ जाता हे। 


रायों के जो बनट बाते है उनस भी आच और व्यय क खलावा ऋण 
टिक रे जीगन सच सबका आरके तथा साल के आरस श्रौर श्र केसर 
कार रोकड़ + आड़े मी होते है। पर भारत सरकार की तरह राज्यों के बजट 
दो श्रलग ग्लग मां म नहां चनने। 

मारत सरका। 


रे के गाजस्द और पचीगव घजट और राज्य वे बरट के 
नमृने इस परिच्छे३ के अत में दिये गये है| 


- सार्वजनिक वित्त - प्रष१ 


केन्द्रीय विच- 

अब तक हमने भारतीय वित्त की विशेषताओं और उसके घिकास तथा 
केन्द्र और प्रान्त के वित्त संबंधों के बारे में विचार किया । अब हम भारतीय वि 
का केद्वौय वित्त, राज्यकोय वित्त और स्थानीय स्वायत्त शासन संवधी चित्त की 
इष्टि से विस्तार से अध्ययन करेंगे | सबसे पहले हम केन्द्रीय वित्त का अध्ययन 
करेंगे । यद अध्ययन आय, ज्यय और ऋण तीनों दृष्टियों से करना आवश्यक 
है। सबसे पहले भारत सरकार को आब के वारे मे विचार करेंगे 

भारत सरकार की अ्यय + भारत सरकार की आय की सुख्य मुख्य मदो 
का, अब हस अध्ययन करेंगे। 

(१) सीमा-शुल्क ( ऋस्टम्स * : इसमें विदेश से आने चाले माल पर 
आयात-शुल्क और चिदेश को जाने वाले माल पर नियान-शुल्क दोनों का ही 
समावेश होता है | झायात-शुल्क लगाने के दी अमिग्राय होते हैं--एक तो आय 
का और दूसरा राष्ट्र उच्योयों को संरक्षण देने का | भारत में प्रथम महायुद्ध तक 
सीमा-शुल्क का महत्त्व बहुत कम था, क्योंकि तव॑ तक भारत इ'गर्लैंद के तत्त्वाच- 
पालन में मुक्त ज्यापार की नीति पर चलता था । प्रथम मद्दायुद्ध के बाद मारतीय 
'फ़रिसकल कमीशन की नियुक्ति हुई और उसकी 'सिकफ़ारिश पर भारत ने सम्र्‌ 
१६२२ से विवेकपूर्ण संरक्षण नौति अपनाई। तमी से आयात-शुल्क का महत्त्व 
बढ़ गया । १६३२ में जो ओटाबा समझौता हुआ उसके अनुसार द'गलैंड से 
“अ्राने वाले कई तरह के माल पर अपेक्षाकृत कम आयात शुल्क लगाना पड़ा । 
उद्वित्तीथ महायुद्ध के समय फिर भारत सरकार ने आयात-शुल्क में इद्धि को । 
थुद्ध समास होने के वाद कई चीज़ों पर सीमा शुल्क कम किया गया | पर १६४६- 
७४० से फिर बृद्धि की ओर प्रवृत्ति है | सीमा-शुल्क से होने वाली 
आय में निर्यात-शुल्क का महत्त्य कम रहा है, यद्यपि पिछले वर्षों में कई चीज़ों 
पर निर्यात-शुल्क लगाया या बढ़ाया गया है। इन वर्षों में नि्ाव-शुल्क लगाने 
के मुख्यतः दो प्रयोच्न रहे हे--बा तो विदेश में ऊँचे मूल्य होने से निर्यात से 
“होने वाले लाभ में सरकार की हिस्सा बटाने की इच्छा, जैसे जूट पर निर्वात- 
शुल्क का लगाया जाना, या फिर क्रिसी चीज़ को वाहर जाने से रोकने की 
कोशिश करना, जैसे कच्चे कपास पर या तिलहच पर लगाया गया निर्यात-शुल्क । 
सीमा-शुल्क लगाने की दो पद्धत्तियाँ हैं--मूल्य के आधार पर ( एड वेलरम 
ड्यूटी ) था मात्रा के आधार पर ( स्पेसिफिंक ब्यूटी ) | 
"5 भारत सरकार की आय में सीमः-शुल्क का हिस्सा वरावर पिछले वर्षों 
में विभाजन के चावजूद भी चढ़ा है। १६३८-३६ में सीमा-शुल्क से ४०३ करोड़ 


भर मारताय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


रुपये को श्राय थी बह १६४६ ४७ में ८६ करोड़ रुपये के लगभग हा गई और 
र६४प८ ४छ. में १९६ २६ करोड़ सुपय॑ के लगमग हो गई और ६६५० ४% के ठशो 
वित प्रउ॒मान के झबुसार १४३ कराह रुपये और १६५१-४२ के ग्रल्लत बजट में 
अनुमान के अनुसार १५० फरोड़ रुपये के लगमग इस सद स आय हान के 
आशा है। दोनों 
सामा शुल्व चावन क लिये ग्रावश्यर वस्वुचों शौर विनात-वस्तुओं दीनों 
वर है | श्रावश्यक वस्तुओं पर का कर श्राम चनता पर पदता है। जिस हृद तक 
यह कम हो सकता हां ड्िया जाना चाहिये । हे 
(+ ) आयकर भारत में सवस पहले १८६० में श्रायकर पाँव वर्ष क 
लिये १८५७ के विद्रोह क कारण सरकार का स्थिति को सुधारने के लिये लगाया 
शया था। पाँच वर्ष घाद यह कर इट गया ) ८६६ में फिर यद कर लगाया 
गधा | फर की दरों, न्यूनतम कर से मुक्त आय, अर शक्रायफर सयपरी क्वानूत में 
समयन्समय पर परिंधतन होता रहा द। इस समय भी आयवर क्रांवून में 
सशीधन का प्रश्न ससद के सामोी विचाराधान है। 
मारतांय शायर की बुछ पिशेषयायें ये हैं --अआयकर व्यक्तियों, फर्गो 
( रजिस्टर्द और थ्रनरजिस्टर्ड ), क्मनियों और स्ुक्त परिवारों की श्राथ पर 
लिया जाता है। कर का दर खाय के साथ साथ बढ़ता है । व्यक्तिया, सयुत्त परिं 
चाएऐँ, और श्रनरजिस्ल्ड फम पर ग्रायकर के अलावा -५ इज़ार स अधिक 
आय पर झुपर टैस्‍्स भी लगाया जाता है । १६३६ के आयरर बक्ानून के द्वारा 
द्रायरुर लगाने की पद्धति भी 'लेय! प्रथाला स बदल कर अब 'ह्तेब! प्रयात्ी 
करदा गइ है। रूप प्रणाली में सारा आय पर कर शक समान दर से हा 
लगता था) पर ्लैस' श्रशाली के अठुखार आय के कइ भाग कर दिये याते हैं 
और प्रललेक चाद के सागर पर वढा हुई दर मे कर लगता है | इसस कर का भार 
या (सी पर ज्यादा पड़ता ़ह। पूनम ग्राय की एक ऐसी 
एक व्यक्ति के लिये ३४००४० की ६ की, लेगेया | इस समय यह सीमा 
के मर सयुक्त परिवार क लिये ७२००८० वार्षिक आब 
कार (34 पट पड से एड और सुपार यह डिया गया था कि कमाई हुई शव 
9 ९ विना फ्माइ हुई आय में भेद कर दिया गया या श्लौर कमाई हुईंश्ाय के 
है भार सेफ का>अर ६००० का अधिकतम मर्वोदा के थातर्गत--कर स सुत्त' कर 
दिया गया था। पर यह भद चापश्ध हा दिया गया है। आयकर उने तमाम 
ब्यक्तियों सजा भारत म रहते हैं ददूल बम जाता है और 7 आय 
घर चौ छत व्यक्तियों इस भास्त कलर तर जाता किम 'र उस तमाम 
व्यक्तियों द्र या बाइर कमाई गई हैं कर लगावा 


सार्चजनिक विद प्रफर 


लाता है |] जो व्यक्ति भारत में रहते नहीं हैं पर जो भारत में कमाई करते हैं. 
डनकी इस कमाई पर भी आयकर लगता है |! आयकर आय पैदा होने के स्थान 
पर ही बदल हो जाता है| उदाहरण के लिये लब कर्मचारियों को वेतन दिया 
जाता है तो आयकर काट कर दिया जाता है | आयकर मारत सरकार और 
राज्यों में चँंट जाता है, इस सम्बन्ध में हम पहले लिख ही जुके हैं। आयकर से 
सम्बन्ध रखने वाला एक बड़ा प्रश्न यह है कि लोग आयकर की चोरी करते हैं। 
“सरकार ने इस चोरी को रोकने के लिये कानून में सुधार किये हैं और आयकर 
विभाग के अधिकारियों को कई प्रकार के अधिकार भी दिये ईं | आयकर जांच 
कमीशन भी नियुक्त किया गया है जो काम कर रहा है | पर इन सब अयत्नों के 
वाद भी समस्या का हल नहीं हो सका है। ऐसा अनुसान है कि प्रतिवर्ष ७५ 
करोड़ रुपये की आयकर की चोरी हमारे देश में होती है | 

आचकर कर की दृष्टि से अच्छा कर है| यह प्रत्यन्त, लचौला, निश्चित 
और कम खर्च में बदूल होने. वाला कर है। 

आयकर में कई सुधार आवश्यक ई--जैसे वच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, 
आर्थिक दृष्टि से निर्भर लोगों की संख्या और हृद्धावस्था का आयकर कौ 
इश्टि से लिहाज़ रखा जाना चाहिये | आयकर की चोरी रोकने के लिये 
आर अधिक कढ़ाई ज्यवह्दार में लाना चाहिये और उसके लिये क्लादूत में 
आवश्यक सुधार करना चाहिये । 

पिछले वर्षों में भारत सरकार की आयकर से आय भी ययेष्ट मात्रा 
में बढ़ी हे। युद्ध के पर्व आयकर ओर तिगम-कर से १५-१६ करोड रू० 
'के आसपास झाव होती थी। आज वह झाय १५४-१६० करोड़ रुपये के 
आसपास है। 

(३) लिगम-क्र ( कोरयोरेशन टेक्‍्स ) : निशम-कर बह कर होता 
है जो सोमित दायित्व वाली मिश्रित पूँ्जी की कम्पनियों पर इसलिये लगाया 
जाता है कि इन कम्पनियों को कानून से कुछ विशेष सुविधायें मिली हुई होती 
हैजितके कारण वे अधिक प्रूजी इकट्टी कर सकती हैं, और अधिक लाभ 
कमा सकती हैं । सब कम्पनियों को समान सुविधाएँ होने से समाव कर देना 
होता है। इसलिये यह अनुपातिक कर है। भारत से सब कम्पनियों को यह 
कर देना होता है और कोई न्यूनतन समा कर नहीं देने को नहीं हैं। 
कम्पनियों के कुल असल बुनाफे पर चढ़ कर लंगता है। कम्पनियों पर लगने' 
बाला एक तरह से 'सुपरटेक्सो ही निगम-क्र है। इससे मारत सरकार को 
३० करोड़ रुपये के आसपास आय होती है;। आयकर की तरह राज्यों 


शरपर आरवाय श्रर्यशास्त्र को रुपरेरस 


का देसम कोइ हिस्सा नहीं मिलता। 

(») अतिरिक्त ल्वाभ कर॒तैसा कि इस याम से मो सरत ग्रिव 
है, भ्रसाधारण लाम पर हा अतिरिए लाभ ऋर लगाया जाता है। इसी थम 
यह एफ स्थायी कर होता है जा युद आदि समय में चर श्रसाधारण लाम 
होता है तब लगाया जाता है। झविरिक्त लास का माप था तो फिसा बाप 
विगष सवा लाम का अमुक मात्रा सकी जाती है। इस प्रदार का करे 
लगाना सतधा उचित है क्योंड्रि श्रतिरिक्‍्तर लाभ सिसाय व्यक्तिगत परि 
तम का परिणाग से द्वावर परिस्थितियों का परियाग हांता है। 

भारत में प्रथम महायुद्ध हे समय ६१६ में श्रतिरित्त लाभ कर सबत 
पहले लगाया गया था | २६ » में यह कर हट गया था। उस समय ४०% देर 
स कर लगा था । रिताय महायुदू झ समय १६४० में फिर यह कर लगाया रबी । 
कर का दए वहां ०८८ था। ३०,००० वर्क से श्रधिर श्राव बालों से छी कर 
लिया चाना था भौर अग्ुक वर्ष विशप के लाम से अतिरशिद्ा लाभ की सापका 
जाती था। १६४१ ४२ में कर का दर ६६39, करदो गई गए और रो 
३३३५ पर झ्ायकर श्रौर सुपरटक्स लगता या। इतना फर दे दन हे बाद 
झतिरिंत्त लाभ का २०% ब्यक्ति क पास रइता था। १६४० में मारत सरकार 
मे झपिरिक्त लाभ-कर का १/४ श्रथात अतिरिद लाम का २३३५ करकार के 
पाप्त जमा कराना अ्रनित्राये कर दिया। इसका परिणाम यह डुशं कि केयर 
६३०६ अतिरिन' लाभ का ध्यक्ति के पास में बचा था| १६४४ मेँ 
जमा की दर और बढ़ादा गई विसम कि झतिरिनः लाम में में न्यक्ति के पास ईले 
नहा बचता था। थह अनिव्राय तम्रा को रकम वापस को आने को है। मार्च 

२६४५ में यह कर उठा लिया गया | 
होने जब हा अनिरित्त लाभकर उठ ताने क बाद पके 
आम डर िड>ने८ हे बतर में की वियाकतश्॒ल! खाँ ने फिर स्थापार 
स्लाए अधि जे रा हि 44854 लाम पर लगनेवाला कर था । जी लोग 
जया । (६४८ ६ मे कर जाम कमाते ये उन यब पर १६३९४ कर लगाया 
की दूर २००३ और 'पूमतम सूट का सर्वादा रे लाख 
रुपया करदी गे । +६५७ श मे पर ् “बूनतम द्वूः का मर्बादा 
में यह कर विल्कुल ही गया 
(६) यू आाशत स्य+ कर चरण लक उठा लिया गया । अर 
कर उद लाम पर लश्नाहजी सिल नाम से मां गरकट हाता न्‍ 
जृद्धि डीजाने स उ्यय होता है । यह कर चात के मूचत मूल्य ( कंपिटल क्‍ल्यू ) 
लगाना उसित ह और श्रम, विता कमाई हुई आरा पर होने से इस 
» ईन्नेंड आदि दर्शा में यह हूमता है । 


“ खार्वेजनिक विच 


ओ लियाकतझलीं खाँ ने अपने १६४७-४८ के वजट में पहली वार मारत में चह कर 
लगाया | यह कर केवल उस पूँजीगत लाम पर लगाया गया था जो कृषि भूमि 
को छोड़कर दूसरे प्रेंजीगत 'एसेट्स के विनिमय या हस्तांतरण से, जो ३१ मार्च 
१६४६ के बाद किया गाया हो, उत्पन्न हों। क्रेपिटल एसेंट की परिभाषा से 
ज्यक्तिगव उपभोग की क्‍स्‍लुएँ, जैसे ज़ेचर फर्नीचर आदि था कच्चा, माल या बिकने 
के लिये रखा हुआ माल, अलग करदी गई थी। कर की दर प्रगतिशील थी। 
सात साल या झधिक्र समय से यदि संपत्ति ' किसी के स्वामित्व में दे नो उसके 
केचने पर कर नहीं लगता था । इसी प्रकार उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति 
भी कर से मुक्त थी । एक सीमा के बाहर पूजोगत हानि को पूँजीगत लाम में से 
कम करने की व्यवस्था भी थी | १६४६-४० में चह कर भा उठा लिया गया ) 

(७) स्चीय उत्पादन-शुल्क : उत्पादन-झुल्क भारत सरकार और राज्य 
की सरकारें दोनों ही लगाते हैं। पर राज्य की सरकारें तो देशी शराव, मंग, 
भांजा आदि जैसी धस्तुओं को विक्नी और उत्तादन पर यह शुल्क लगानी हैं और 
बाक़ी सब वस्तुओं पर भारत उरकार यह शुल्क लगाती है| मारत सरकार 
द्वारा लगाये गये शुल्क उत्पादन पर ही लगाये जाते हैं | इस लिये उत्पादन करने 
चाले से वह वसूल होता है और उत्पादन की मात्रा के साथ वह कम-ज्ष्यादा होता 
है। भारत सरकार द्वारा मोटर स्पिरिट, केरोसीन, शकर, दिवासलाई, इस्पात 
के हुकड़े, टायर, तम्वाकू, चाय, काफी, खूतो कपढ़ा, और घतनस्पति माल पर 
उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है | इनमें कई चीजें आम लोगों के उपयोग की हैं। 
इससे उनका भार साधारण जनता पर पडता है| उत्पादन-शुल्क से भी मारत 
सरकार की झाय काफ़ी बढ़ो है। जदों १६३७-३८ में उत्पादन लागत से ८ करोड़ 
से कुछ कम ही आय थी वहाँ १६४१-४२ के प्रस्तुत बजट में उत्पादन लागत से 
«४ करोड़ के लगभग आय का अलुमान लगाया गया है| 

(८) क्षमक-शुल्क : नमक-शुल्क से भारत सरकार को लगभग ८ 
करोड़ उपये वारपिक की आय होती थी। विदेश से जो नमक आता था उस पर 
मी आयात-शुल्क लगता था और हमारे देश में जो उत्पादन होता था उस पर 
भी उत्तादन-शुल्क लगता था । भारत में पैदा दोने वाले नमक पर उत्पादन-शुल्क 
लगाने के दो तरीके ब्रे--(१ ) सरकार या तो स्वर्य उत्पादन करती यी या 
अ्युक्तिगत उत्पादन करने वाले पर यह प्रतिबंध था कि वद् सारा नमक सरकार 
को ही बेचे । भारत सरकार फिर उस्ताउन-झुल्क वल करके नमक वेचत्ती थी। 

(६7४ ) दूसरा तरीका चह या कि नमक पैदा करके वेचले का काम व्यक्तिगत तौर 
घर व्यापारी करते थे, पर सरकार उनसे उत्मादन शुल्क वसूल करती थी । 


भर मारतौय श्र्घशाज की रूपरेजा 


नमझ शुल्क का देश में जर इस परादीन ये बढ़ा-विरोध या क्योंहि 
इसका मार वरोव जनता पर था। जब १६४६ में मारत में अलरिम इस्सर 
बनी ती श्री लियाकाग्नली खाँ ते १६४७ #८ के यगट में से इस शुर्क कोर 
शपरैल १६४७ से विल्दुल उठा लिया ( पर ऊरज इस थारे में बढ़ा मजमेद 
केवल मावना क आधार पर रइतर मारत की सरकार को यह शुल्क उस लेश 
चाहिय था क्या? कइ अ्रेशास्त्रियों का यह मत दे कि सारत सरकार कोौ८छ 
करोड़ रपये की बढ थ्राय नहीं छोड़ना चादिये। यहाँ यह ध्यान देने कौ नो ्ै 
कि सह कहना कि कर के मामले में मादा से विचार ले करके टोंच आर्पिक 
आपार पर विचार करना चाहिये, सही नहीं है--न तात्कालिक दृष्टि से शरौर 
व्यवद्दार को दृष्टि से । मनुष्य का कोइ ब्यवहार ऐसा नहीं होता जो माठना 
अ्रेश से मुक हो । दूसरे, कर के सबंध में सो मावना का बढ़ा मद रहता है! 
यह कहा ज्ञाता है कि जो कर पुराना हो जाता है और मिले देने के तोग 
अ्रम्यस्त हो जाते ई उस कर क्री लगाते में आपति नहां क्‍योंकि यह लोगों की 
श्रघरेगा नहीं | यह सिद्धाठत मावना पर श्राघारित नहीं दे दो और किक पर 
है! और सब ध्र्यशाल्त्री इस प्षिद्धात्त का स्वीकार करते हैं। इतलिये सद वो परत 
द नहां कि भावना का लिहाज रखतया जुरा हे श्र पद नहीं रखा जाना चाहियिर 
मऱय तो यह है कि सारी र्पिति को देखकर ६स सवाल क बारे में मवनः की 
'किवनी कीमत होना चाहिये, इस यारे में थोड़ा विचार करना चादिये। 
नमक शुत्त' के पत में दो दलालें है--(४) एक तो यह कि तमकशुतक कै 
इंटने स सरकार को ८ करोड़ का आय की द्वानि हो गई, (४) दूसरी यद्द कि केती 
भी देश की कर-्यवस्था में आखिर ऐसे कर भी रहते है और रहने चादिये नो 
शरीब से गरीर छोममों वर भो पढ़ें । नागरिकता के भाव को जाशय करते में और 
शाउन में आयना दायिल झत॒यत करने में पत्वेझ व्यति को इससे सदायरा मिलता दे 
और प्रेत ब्यत्ति से जो कर वसूल होता है वह क़्तिना दी कम हो शुल मिंगकर 
उठको मात्रा पर्याप्त दो जाती है। जहाँ वक इन दलीलों का श्रयों शाप से सबवद पे 
डीक हैं। पर जिम आ्रवार और दृष्टिकोण पर य॑ दचालें आधारित हैं उप पार 
और इष्कोण का यूरा करने बाते श्रौर कर मो हो सकते दे। केटल नमक ही ऐवा 
पदाथ नहीं है-जो अत्वक ब्यत्ति काम में लाता दे! और भी एकी कई सौर हैं । काका 
व्यॉभ मे एक है | बल्कि नमक से कपड़ा एक घकार से ज्यादा उपयुक्त हैं। सेन 
कि: लिये मी बदव उपयोगा जौर आवश्यक पदार् दे । इसका सार यद दै 
धर क शुल्क से होने वाली श्राय का घाडा और तरइ से समान कोटि के करों ते 
पक या अपिर कर्स से पू् हो सकता है। इधर तमक शुल्क को इवादा नही 


सावंजनिक वि अडछे 


लगाने के पक में एक दूंसरी बड़ी दलील हैं| वद दलील यह है कि नमक-सझुल्क 
का देश के स्वतंच्रता-संग्राम से घनिष्ठ लाक्णिक और मावात्मक सम्बन्ध रहा हे । 
महात्मा गांधो का नमक सत्याग्रह इस देश की आज़ादी में अपना गौरवमय 
स्पान रखता दे! हमें इस ऐतिहासिक घटना को चिरस्थायी बनाना चाहिये। 
आने वाली असंख्य पोढ़ियों और अनन्त काल तक यहद्द वात घर-घर में और 
्यक्ति-न्यक्ति को याद रहे कि भारत से नमक-कर उस समय इठा था जब भारत 
ने एक अपूर्व ढंग से महास्मा सरांघी के अपूर्व नेतृत्व में स्वाघीनता प्राप्त की थी | 

(६ ) व्यापारिक दिभागों से आब : रेल--भारत सरकार को रेलवे, 
डाक और तार, तथा टंकन और मुद्रा से मी आच होती है। रेल से होने वाली 
आय के बारे में यहाँ विशेष लिखने" की आवश्यकता नहीं दै। यातायात वाले 
परिच्छेद में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया दे | यहाँ तो इतना लिख देना 
ही पर्याप्त होगा कि रेल अपना पूरा का पूरा लोभ भारत सरकार को न देकर 
एक सममभौते के अनुसार निश्चित रक्षम भारत सरकार को देतों हैं | १६२४ 
“में यह सममौता सबसे पहली बार हुआ | समय समय पर उसमें 
संशोधन हुये | इस समय १६४० में जो संशोधन हुआ उसके झआधार 
वर रेल भारत सम्केर को निश्चित रक्षम में अंशदान देती हैँ। इस 
समझौते के श्रतुसार पॉच साल तक एझरणें पूजी जो रेलों में लगी हुई है उस 
पर ४% रेल भारत सरकार को देतो रहेंगी | युद्ध के समय में भारत सरकार 
को रेलों से बहुत आय हुई । जहाँ १६३६-४० में यह आय ४ करोड़ रुपये की थी 
चंहाँ १६४२ में १२ करोढ़ रपये से ऊपर और १६४५-४६ में ३२ करोड़ रपये तक 
पहुँच गई | उसके बाद इस आय में वहुत कमी आगई और झब ६-७ करोड़ 
ऊुपये के आसपास यह है। 

डाक और दार--इस विभाग से भी लडाई के दिंवों में आय बढ़ी। 
१६३६-४० में १ करोड़ रु० के लगभग इसकी झाय थी वह १६४२-४३ में ४ करोड़ 
० से ऊपर और १६४४-४६ में ११ करोड़ से ऊपर पहुँच गई। इस समय यह 
आय २-३ करोड़ रुपये के आसपास होती है । 

/ टंकन और मुद्भा--इस मद में आय के दो साधन हँ--एक तो भारत 
सरकार रुपये और रेजयी कर टंकन करती दै उससे, और दूसरे रिजव बैंक से । 
जब से रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीरण हुआ है तब से उससे होने वादीआच मो 
बढ़ गई है | द्वितीय युद्ध काल में इंस मद की आय मी बढ़ गई थी | अब फिर 
कस होगई है। टंकन और रिज़वे बैंक से मिलाकर १०-१२ करोड़ रुपये की आब 
इस समये है। इसे में परिवर्तन होवा रहता है।.* 


घष८ मारताय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


(१०) आय के चाय सावस सारत सबकार की थाय +ै महत्वपूर्ण मं 
का उपर उल्लेरा किया गया है। पर इनके श्रलावा उसको आाब के उछ धय 
मद भी हैं->रैसे अफास ब्याज, 'सि कल एडमिनिस्ट्रेशन', पसविल बरस, आादि। 
महा श्रप्ीम से होने वाला झाय वे बारे मे दो शब्द लिखना श्रतुच्चित ने शोग | 
अपीम फ॑ उत्पादन और वितरण दोना हो पर मारत सरकार का शकानिकार दै। 
सरकार से लाइसेंस मिले पर द्दी ्रप्रीम की खेतों का जा सकती हद जो पैदा 
करने क बाद सरवार को ही बेचया होता है। सरकारी कारखानों में वह तैार 
की जाती है। प्रह्रीम को बेचने, श्रम पर नियात शुल्क और शफाम बेचन 
वालों की बेचने के अविकार प्रा करने र लिय जो फीस देनी द्वोती है। झ्ससे 
जी झ्राय होती है वह सरकार को मिलती है। पर श्रपीम की आय खा प्रधान 
मांग तिर्यात शुल्क से ही थ्राता है। जो अफ़ीस बेचने वालो दारा दी भर फ्रीच 
से गाय होता दे वह उत्पादन शुल्क की श्रेणी में शरीर झैष श्राय अफीम शी्क 
से हा बपट में दिखाई जाती है। भारत से चीन को पहले बहुत अ्रफास जाती थी। 
पह १६०७ म भारत साकार श्रीर चीन का सरकार में यह समझौता ईशा हि 
धीरे-धीरे भारत चौन को श्रपौम भजना कम कर देगा और दल तप मे मिल 
जद कर देगा। बाद में राष्ट्र सघ ने सो इस पहन की द्वाथ में लिया और २६९६ 
में राष्ट्र सप के कहने के ब्नुसार भारत सरकार ने यद घोषणा की ३१ दिसबर 
१६३५, तक श्रफौम का नियात औषधि और मैडानिक उपयोग के अलावा हइन्य 
प्रकार के उपयोग वे लिये बद कर दिया जायगा। इस घोषणा पे अतुशार 
अब आफीस का नियात बटुन कम होगया है। इस समय श्रफीम से २ करोड़ 

३ करोड़ रुपये के बाच में श्राय होता है। ब्याज से २ करोंड़ से कुछ की 
सिविल एदमिनिस्ट्रशन से ८ करोड़ के आसपास और छिविन वक्‍ससे ३२१ कर £ 
के आसपास आय होती है। 

भारद सरहार का व्यय. कसी दर की वित्त ब्यवस्या गे सार्जतक 
ज्यय का बटुठ महत्व होता है। किसी इइ तक वित्त व्यवस्था का स्वरूप ही इसते 

निश्चित होता है कि साइजनिक व्यय किस प्रकार होता है। भारत सरकार के 
स्यय को ठान बड़े भागों में वादा जा सकता है --रक्षा ब्यस, रापस्व एकवित 
करने सम्बघो ब्यय और नागरिक व्यय [ 

(६) रचा व्यय मारत सरकार हे कुल ब्यय का एक बढ़ा मांग रखा 
2:03: पा ॥ पराघोनता के समय इसारे दंश में रक्षा परजी बढ़ा चढ़ी 
आप रंपा का के मानो शक कारण तो यह या कि मारत ब्रिटेन के पूर्वी साम्राज्य 

दे माना जाठा था, सेना में विदेशी अषिकारियों को सस्या महुईे 


सार्वजनिक दित्त “« भ्र्ष्ह 


थी और उनके वेतन तेथा दूसरी आवश्यकताओं पर बहुत्त व्यय होता था| 
द्वित्तोय महायुद्ध के समय तो यह व्यय बदुत ही बढ़ राया। उसके बाद इस खर्च 
में कमी आई | जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों के मन में स्वामाविक रूपसे 
बह आशा हुई कि रक्षा व्यव अब कम होगा । पर दुआ इसके विपरीत । स्वतंत्रता 
के बाद से रक्षा व्यय घच्यबर बढ़ता है| गया है। पुरानो रियासत्तों का रक्षा व्यय 
भी अ्रव भारत सरकार के पास आगया है। काशमौर के ऋणड़े के कारण ध्यय 
बहुत हो रहा है। सैनिक शिक्षा पर हमें व्यय बढ़ाना पड़ा है क्योंकि हमारे नज्युवकों 
को सैनिक शिक्षा देने को व्यवस्था हमारे ढेश में होता आवश्यक है | संसार में 
संधर् की स्थिति का बना रहना भी एक क्रारण द। सिकटठ भविष्य में देश का 
रक्षा व्यय कम ही इसको झाशा नहीं की जा सकती । इस समय रक्ा पर कुल 
व्यय का लगभग आधा खर्च होता है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व रक्षा व्यय 
६० करोड़ के ग्रासपास था | युद्ध में ४५० करोड़ से ऊपर यह व्यय पहुँच गया। 
उसके बाद उस में कमी ग्राने लगी और १६४७-४८ में १५ अयध्त, १६४७ से 
३९१ मार्च, १६४८ तक का ८७ करोह रुपये के लगभग खर्च या। १६५१-४२ के 
प्रस्तुत बजट में १८० करोड़ से ऊपर इस खर्च का अनुमान लगाया गया है । 

(२) दाजस्त्र संग्रह पर होंन बाला व्यय--मास्त सरकार को करों को 
बसूल करने के लिये व्यवस्था रखनी होती है। श्रायकर, निगरमकर, उत्पादन- 
शुल्क, सोमा-शुल्क श्रादि भारत सरकार ही वसूल करती है | आयकर, निगम-कर 
के लिये आयकर विभाग है। इसी प्रकार सीमा-शुल्क, उत्तादन-शुल्क आदि के 
लिये भी अलग-अलग व्यवस्था हैं। इस सारी ब्यवस्था पर जो व्यय होता है उसे 
संघीय राजस्व॒पर प्रत्यक्ष मांग का नाम दिया जाता है और उसकी रक्षा व्यय 
या नागरिक शासन से अलग स्वोकृति लेनी होती है। इस व्यय में भी उत्तरोत्तर 
बुद्धि होती रही दहै। १६४४-४५ में यह व्यय ८ करोड़ के आसपास था। 
२६४१-४२ के अस्तुत बजट में इस व्यय का १४३ करोड़ का अनुमान लगाया 
गया है और १६५०-५१ के संशोधित अनुमान १३ करोड से ऊपर हैं। इस व्यय 
में कमी करने की आवश्यकता है। 

- (३) नायरिक ब्यय--इस श्रेणी में घूलत: दो थकार के खर्चे आते हैं । 
एक तो वह व्यय जिसका संबंध सामान्य शासन संचाल्नन से है--इसमें सामान्य 
शासन, विदेशों से संबंव, न्याय, पुलिस, जेल, प्रचार, प्रकाशन, ईवस्थापितों पर 
होने वाला व्यथ, राज्यों को सहायता और खाद्यान्न पर दी जाने वाली सद्दायता 
का खर्च, श्ादि आते-ह। दूसरा वह ज्यय हे जिसका संबंध शिक्षा, चिकित्ता; 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, दैज्ञानिक खोज आदि ऐसे विभागों से है जो जनता के द्वित 


जआइ० मारतांय थ्र्शात्र की स्परेखा 


और मलाद से सबय रखते भारत सरकार का यह खर्च मौ बराबर बढ़ता गया 
है) पर इसमें शिक्षा, निकित्सा और स्वास्प्य पर जो आज मो जितना ब्यय होता 
है वह बहुत कम है। इसके विपरीत जो सामान्य शासन सचालन का सर्चई 
डेसमें कगी करने की ज़रूरत है। १६४१ ४२ फे प्रस्तुत बज्ञट में ५४२ झरोह 
रुपये की क्िफरायत सारत सरकार द्वारा कौ गई दै। इस विषय ये विचार करने 
के लिय तितबर १६४७ में भारत सरकार ने एक 'इकोनोमी कमेटी! मा निवुर 
की यो । इस कमेटी ये भी खब म॑ कसी रूरये की आवश्यकता पर जोर दिया 
भा | इस सबघ में भारत के वित् प्री ने १६४१-५२ के प्रस्तावित बेटे पर 
बोलते हुए कहा था कि सागरित' व्यय मे जिसमें कर सम्रह का स्यय मा शामिल 
कर लिया गया है कमी क्यो गु जाइस सामित है। लगभग २०० करोड़ रुपये पे 
कुल नागरिक स्यथ में से १०८ करोड़ रु० का ब्य तो एस घताया गया जो 
अनिवार्य रूप स करना ही होगा जैसे स्याव, ऋण का खझुकारा, पेंथन, एज्ा 
वो निश्चित सहायता विमाननन्यूव सरूयो देना, अ्रथिक्र श्रत उपनाधा 
तथा खायान्र सहायता पर ब्यय, भर विस्पातितों पर होने बाला सच। विच मरी 
से कहा कि इसका अ्य यह है कि उल खद में परत ६२ करोड़ रुपये का सर्च 
ऐसा है जिसमे क्फियत करने का घयत्ट हो सकता दै। वित्त मंत्री ने यह भो कहा 
फि इसमें भी राष्ट्र निर्माण के विमायों, कर संग्रह थ्रादि का एंसा ब्यय है जी 
चहुत कम तहीं डा सकता | विच गनी पे कहने का सार यह था कि क्रिफायत कौ 
चहुत आशा करना स्यर्थ हे । विच भत्री का यद दृष्टिकोण सद्दी हहीं है। फरवरी 
२६५१ म एस्टोमेट्स क्मटा! मे अपनी रिफोट में कई अकार के अप्यय और 
समीकरश के अभाव का उल्लेख ऊिया है | सरफारो कर्मचारियों की सख्या पहले 
से अब बई गुनी हो गई है। चाराश यह है कि माप्त सरकार को शिद्दा, स्वास्थ, 
विरि सता, पेशानिक विभागों जैसे हू निर्मोणकारी कामों पर अधिक छर्च करने 
का था गया पर मकर मल रे परी 
ज्यय बढ़ा दे पर उसम आय हाकता कह और वैशानिक विभागों पर भी 
है आायर्पक्‍ता को देखते हुए दृद्धि की बहुत सु जाइश दै। 
अेशोनिक दमा, (३ करोड़ झूपये को तुलना में १६४० ५१ में ४ करोड़ के ऊपर 
६७ आम का १६४६ ४७ में ८६ लाख की तुलना में ३े करोड़ के लगमंग 
१०३१३ स्वास्थ्य पसय. पे ४७ में 4० लाल की तनना में ७६ साख एक 
१६३४० ४९ मे स्वास्थ्य था और १६६६ ७ में ४४ लाख को दलना में ९ करोड 


३७ लाख तक १६४० ४१ में करेत्सा का 
फपा है। वि७किस डा हूच का बजट में अनुमान शगाना 


सार्वजनिक वित्त हि 


(४) पू'जीगत व्यय--भारत सरकार इस सामान्य व्यय के अतिरिक्त 
थू-जीगत व्यय भी करती हे जिसका उल्लेख ऊप्रर पूजीगत बजट के संबन्ध में किया 
जा चुका हैं । 

* भारत सरकार का सावेजबिक ऋणश : मारत सरकार की जाय और 
व्यय का विचार कर लेने के बाद सार्वजनिक ऋण का विचार कर लेना 
आवश्यक है । 

प्रत्येक राज्य को समय-समय पर अपना खर्च चलाने के लिये ऋण लेना 
होता है | यह खर्च ग्रायः विशेष प्रकार का होता हे--जैसे, युद्ध से सम्बन्धी या 
किसी निर्माण कार्य से सम्बन्धी । पर कभी-कभी चालू खर्च को चलाने के लिये 
भी ऋण लेना होता है। जो विशेष खर्च के लिये ऋण लिये जाते ई वे अल्प- 
कालीन ऋण होते हैं।जो ऋण एक वर्ष बाद जुकाने होते हैं वा जिनको खुकाने 
का समय लिश्चित नहीं होता है उन्हें 'फम्डेड डेट! कहते हैं । जो ऋण साल भर 
के झन्दर-अन्दर चुका दिये जाते है उन्हें 'अ्रनफन्‍्डेड डेट” कहते है । ट्रेजरी बौन्‍्ड 
द्वारा लिया हुआ ऋण दूसरे प्रकार का ही होता है| सार्वजनिक ऋण श्रन्तर्देशीय 
श्रौर विदेशीय दोगें ही प्रकार के होते हैं । जो देश के अन्दर जारी किये जाते 
हैं वे भ्रन्त्देशीय और जो विदेशों में जारी किये जाते हैं वें विदेशोय होते हैं । 

भारत सरकार के ऋण के संबंध में विचार करने से हमें गालूस पढ़ता 
है कि उसमें भी उपरोक्त भेद मौजूद हे । रूपया ऋण भी है ओर स्टरलिंर 
ऋण भी है जो भारत सरकार को चुकाना है। पर गत महायुद्ध के समय गे 
रटरलिंग ऋण प्राथः समाप्त सा हो गया। १६३६ की ३१ मार्च को भारत 
सरकार पर रुपया ऋण ७०६६६ रोकड़ रुपये का, और स्टरलिंग ऋण४६६१० 
रोकड़ रुपये का और इस प्रकार कुल ११७६०६ करोड़ रुपये का कुल 
आण भा | द्वितीय महायुद्ध के समय रुपया ऋण तो बढ़ता गया और स्टरलिय 
* ऋण कम होता गया । ३१ मार्च, १६४५ को रूपया ऋच की मात्रा २५७१"४२ 

रोकढ़ रुपये पर पहुँच गई। इसके विपरीत स्टरलिंग ऋण को मात्रा घट कर 
“शण-१४ करोड़ रुपये पर आ गई | [ इस स्टरलिग ऋर मे रेलवे एन्यूटीज़ शामिल 
“नहीं है |] युद्ध के बाद भी यही प्रददत्ति जारी रही है। ३१ मार्च, १६४६ को 
कुल रुपया कण की मात्रा २३७७“८२ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी और ह्टर- 
लिंस ऋण की सात्रा २६“£झ करोड़ रुपये तकक् आ गई | दाल में £ ध्प्द्चर 
के ब॒जठ को लेकर जो तुल्ततात्मक आंकड़े प्रकाशित हुये हैँ [ कौमं: के, मार्च 
१६४९ एृण्ठ ४१२7 उनके अछुसारः ३१ मार्च १६३६ को रुपया उटण ४प४,८र 
208 का स्टरलिंग ऋण ४६४६४ ..करोढ़ उुप.्ये का और कुल ऋण 
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६४६ ४७ करोड़ रुपये का था | इसकी वुलना में ३१ मार्च, र६४१ को स्पया 
कण २०३१ ०१ करोड़ रुपये का, स्टरलिंग ऋण हेड करोड़ रफ्ये का और 
डालर ऋण २४६० करोड़ रुपये का, और फूल ऋण २०८८ ६१ करोड़ करे का 
का गया है ब्लौर ३१ माच १६४१ को रुपया ऋण २०४३ ६० करोड़ बपये का, 
स्टरलिंग ऋण ३० ५४ करोड़ रपये का और डालर ऋण २८ घध६ करोड़ सुपये 
का और दुल ऋण २१०२ ७३ करोड़ रुपय का झाका गया दे | हसते श्वाता 
मारत सरकार को पोस्ट आफिस सेविंग्ज़, कैश सर्टिफ्केद्स, प्रीविदेट पड 
दिग्रीक्षिशिशेन और रिक्त फड और दुछ दूसरे डिप्रोजिंदूस भो चुकाने हैं 
गेसा अनुमान है कि ३१ मार्च १६४१ को ये सारी रकम ६८० करोड़ झयें के 
संगमग और ३१ सा १६५२ की ७०० करोड़ रुपये के लगमंग [ पाडिस्तात 
का दिस्मा बिकाल कर ] होगी। ऊे 

झुपया ऋण और स्टरलिंग ऋण के बारे में एक यात ध्यान में रहने 
की सह सौ हे कि यह कोइ आवश्यक नहीं है कि सारा रुपया ऋण भारतीयों पे 
एस हो और साय स्टरलिग या डालर ऋण विदेशियों फे पास हो, इालाकि 
प्राय ऐसा हो होता है। 5 

भारत सरकार के ऋण के सम्बन्ध में दूसरी जानने योग्य बात यह हैं 
कि इसमें अल्प्ालीन ओर दोप॑कालोन दोनों प्कार थे ऋण शामिल ह। 
अल्यकालीन ऋण का प्रमुख साधा ट्रेज़री विल्स है। ये बिल सबस्ते पहले (६९० 
में जारी किये गये थे शऔर इनका श्वधि २ से १९ महीने सक को इोती है, पर 
हे महीने के ट्रेज़रो विन यटुत प्रचलित हैं। रिज़ये थैंक से ली जानें वाली एवा 
लगी मी इसी भ्रेणी में थ्ाती हे । अल्यकालीन ऋण का तौसरा मुख्य मापन 
'द्रेज़री श्पोलिट शिसीट! का है। से (५ अ्रफ्ट्बर १६४८ को सबहे पइले जारी 
की गई था । इसका उद्देश्य सुम्याप्नों के लिये अल्पक्ानीन विविभोग की 
साधन प्रदान करना हे ओर इसलिये यह २५००० रुपये से कम रकम की 
नहाँ होतो। इनकी अवप्रि छ, नौ, बारद महीता होदी है और यह इस्ताहटित 
नहीं कीज़ा सकतो | दिताय महायुद्ध के समय भारत सरकार के अल्प 
कानीन ऋण वी मात्रा चढ गई थो। ३१ साच, १६३६ को अल्पकालीत ऋण 
की मात्रा ४६ ३० करोड़ रूपया थी जो बुल ऋय का ६४ प्रतिशत होता था। 
३१ पार्च, १६४३ को इसकी माना २६४ ७० करोड़ रुपये तक पहुँच गई जी 
हल ३8, ११८ श्रद्चितत था। १६४८ से फिर इस कण की आता बढ़ते 
छ् हर रे १८४६ को इसकी सावा ३४४३६ करोड़ रुपये कीयी। 

के ३७३ २० करोड़ रुपये तक इसके पहुँचने का श्यतमान है 
ग 
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आर यही अनुमान ३१ मार्च १६४८ के बारे में है।.. ड़ 
भारत सरकार के ऋण के वर्गीकरण का एक अन्य आधार उत्ता- 
दक और अनुत्वादक ऋण का है। बहुत सा ऋण रेल, डाक-तार और सिंचाई 
जैंसे उत्तादक कामों के लिये लिया गया दे। भारत सरआर ने १८६० से 
उत्पादक कामों के लिये ऋण लेना आरम्म किया और उत्पादक ऋण की मात्रा 
तब से बराबर बढ़ती गई। १८६६ से १६१३ के बोच में उत्तादक ऋण १०६,६ 
करोड़ उपये से बढ़कर ३६१.६ करोड़ दपये तक पहुँच गया । इसों समय में 
आअनुत्पादक ऋण १००,८ करोड़ दपये से घटते घटते १६,१ करोड़ पर झा गया । 
१६१५ में इसकी मात्रा केवल ३ करोड़ रुपया रह गई । पर प्रथम मह्दायुद 
आरंभ हो काने से अनुत्यादकक ऋण में फिर इद्धि होने लगी। १६२४ में अनु- 
स्पादंक ऋण २०४,६५ करोड़ दपये तक पहुँच गया और उत्पादक ऋण ५७८३६ 
करोड़ दुपये का था। व्यापारिक मंदी के कारण, जो १६०६ में श्रारम्भ हुई, 
अनुत्पदक ऋण की मात्रा और बड़ी क्योंकि वजट के धाटों की इसी प्क्रार 
पूर्ति की जा सकती थी | १६३८-३६ में अनुत्यादक ऋण की मात्रा २०६ करोड़ 
तक पह्ेंच भई | द्वितीय मद्दायुद्न के समय अनुल्ादक ऋण को मात्रा में फिर 
वृद्धि हुई। अनुत्पादक ऋण की वर्तमान स्थिति के बारे में यह अनुमान है कि 
१६५९ के मार्च ३१ को ५७६ करोड़ रुपग्रा था| पर इस सारे ऋण को अबु- 
त्पादक मानना ठोक नहीं होगा क्ष्योंकि इसमें राज्यों को विकास के लिये दिया 
हुआ ऋण और केम्द्रीय सरकार की संपत्ति पर किया गया व्यय [ दिल्‍ली 
राजपानी के निर्माण में किया गया खर्च ] मो शामिल है। 
मारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के दारे में अन्तिम वात ध्यान में रखने 
की यह है कि इस ऋण का आरंम ब्रिटेन के साप्राज्यवादी दितों को पूरा करने 
के लिये दी हुआ था | जब देश में ईस्ट इंडिया कम्पती का राज्य था उसी समय 
इसारे सार्वजनिक ऋण का आरम्भ हो गया था ! ये ऋण प्रायः उन लड़ाइयों के 
लिये लिया गया था जो कम्पनी ने भारतीय राजाओं ,नवाबों और दूसरी विदेशी 
शक्तियों से भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के ज्िये लड़ी थरीं। जब (परेड 
में कम्पनी के स्वतंत्र नियंत्रण से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सि्॑त्रण में मारत 
का शासन आ गया ता! क्रम्पनी का सारा ऋण भारत का ऋण मान लिया गया। 
इस प्रकार कम्पनी का ३५४ करोढ़ पौंड का ऋण भारत के खिर पर लाद दिया 
गया | इसके बाद भी कई लड्डाइयाँ हुई, १८४७ का विद्रोह दवाया गया और 
इस सबके लिये ऋण लिया गया वह भास्त के सिर पर पढ़ा | जब कम्पनी से 
प्रिटिश सरकार के द्वाथ में भारत का शासन आया तो चर ऋण भी भारंत पर 
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बना रहा । १८४७ के विद्वोह के राद १८६० में भारत पर €'हे करोड़ पोंड छा 
ऋद था। यह सब अनुसारक ऋय था। सारत को परारीन बनाने में इठटा 
ठपयीग क्या गया या और भारत को ही इसका देनदार बनाया गया शा। 
मारत के सावजनिक ऋर को इस प्राइम्मिक स्थिति को सार के सार्वतनिक रख 
पर विचार करते समय इम भूल नहीं समझते । 
ऋण का चुडारा ऋश से सम्बन्ध रखने वाली एक समस्या उसे चुशने 
की है। १६२४ तक इस सम्दघ में मारत सरकार के पास कोइ निश्चित योजना 
नहीं थी। बतट के बचठ बब होतोथांतो वह ऋण चुकाएं के काम में ती 
जाठो घी । इसके ऋलावा रैल्वे एल्यूटीज़ और सिविंग फंड दारा मी ऋए सुझने 
का प्रयत्न किया गया । फेमीन इन्श्योरेंस फट का भी इस्वे' लिये उपयोग शिया 
गया। पर १६२४ में तक्तालीन वित्त सदस्य रूर बेसिल ब्लेकट ने एक योजवा 
सिकिंग फड क्रायम करने को जारी की | १६१३-३४ में जब म्यावारिक मौतें 
कारण भाषत सरकार की स्थिति डावाडोल हो गई तो मिकिंग फन्‍ड में १६९४ 
की थोजना फे अस्तगत झुपया जमा करना रुमव नहीं मालूम पड़ा! इसतिये 
चोजना स्थगित करदी गई। यद्यपि सिंकिग पढ़ में कोई झुण्या महों जमा सिश 
गया पर ऋण के चुकारे के लिये ३ करो रुपया बजट में रक्ा गया। श्रमी 
ठक मौः यही प्रयाली चल रही दे। केवच इतना बस्तर अइशय हुआ हे कि 
दितीय मशायुद्ध के कारण ऋण बढ जाने से ३ करोड़ रुपये की जगइ १६४६ ४२ 
से ५ करोड़ रपये ऋण चुकाने के लिय बजट में रखे जाने लगे हैं । 
स्टरलिंग ऋण का रिपेट्रिपेशन' यह इम लिख चुके हैं कि शितीर 
भद्दादुद्ध के पहले तक सारत क ऋण ये स्टरलिंग ऋण का काफो बड़ा ध्रश या। 
६६३७ में दे भारद सरकार ने स्टरलिंग ऋण को 'रिपेट्रियेट' (ब्शारा ] कसा 
आरभ कर दिया या। 'रिपद्रियेट'ः करने का ऋष॑ है रटरलिंग अ्रण को खुदा 
देना। पर एक बार तो स्टरलिय को कमी के कारण यह कार्य रोक दिवा गया। 
जब द्वितीय मद्ययुद्ध क समय स्टरलिंग जमा होने लगे तो स्टरलिंग छुकाने का 
किस भारत सरकार ले ह्िर आरम्भ कर दिया। स्टरलिंग को अदाने फे 
लिये कई योजनाएँ बनाई गइ जैसे खुले बाजार में स्टरलिंग ऋश खर्रीदने की 
थोजना, झ्ाइसेंस योजना, अनिवार्य प्राप्ति योजना, सस्‍्वेच्छा से स्टरलिंग ऋण 
को रुपया शरण के बदलने को योजना; रेलवे एल्यूटीज्ों को दीपकालीन अस्य में 
पी और रेल्दे दिवेंचर स्टाक का चुकाने की योजना । इन विभिन्न योजना 
* विस्तार में भये रिना इतना जान सेना काफ़ी होगा द्धि १६३६-३७ के छल्त 
में दल ३४६ ०४ मिलियन पौंढ मारत सरकार को स्टरालिय में देना था। इएअ 
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३५६०४. सिलियन पौंढ के स्टरलिंस देने सें २६१४३ मिलियन पौंड के ऋण, 
३६'८६ मिलियन पौंड को रेलवे एल्यूटीज़ और २४-६६ मिलियन पोंड के रेलवे 
डिबेंचर ये । १६३७-३८ से १६४४-४५ तक कुल ३२२८४ मिलियन पौंड के स्टर- 
लिंग ऋण का चुकारा किया गया जो रुपयों में ४३०४६ करोड का होता है। 
पर इस रकम में १ अक्टूबर १६४२ तक रेलवे एन्यूटीज़ के रूप में जो चुकारा किया 
गया था वह और रेलवे डिवेंचर्स जो ईल्ट इन्डिया लोन्स एक्ट १६३७ के मात- 
इत खारिज कर दिये गये थे वह मी शामिल हैं | ४३०“४६ करोढ़ रुपये के बरा- 
बर के स्टरलिंस के इस चुकारे में ११६८७ करोड़ के टर्मिनेवल स्टाक और 
२३१३४ करोड़ के नॉन-टर्मिनेवुल स्टाक थे, ३६०८ को रेलवे एल्यूटीज और 
४३*१७ करोड़ के रेलवे डिवेंचर थे । १६३६-३७ के २६१५३ मिलियन पौंड के 
स्टरलिंग ऋण के मुकाविले में इस चुकारे के फलस्वरूप १६४४-४५ के अ्रन्त में 
१० मिलियन पौंड का स्टरलिंग ऋण रह गया | इसमें १४"४७ मिलियन पौंड का 
धार लोन' शामिल नहीं था क्योंकि १६३१ से द्टी वद्द स्थगित है । स्टरलिंग देव- 
दारी के चुकारे के बारे में दूसरी याद रखने की बात यह है कि यह नहीं समझना 
चाहिये कि कितनी स्टरलिंग देनदारी डुकादों बई उतनी कुल देनदारी भारत 
सरकार की कम हो गई | वास्तव में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक ओर भारत 
सरकार ने अपने पर की स्टरलिंग को देनदारी चुकाई तो दूसरी ओर क़रिसी हृद 
घक्क उसने उसके एवज में रुपया प्रत्रिभूति [ रूपी काउन्टरपार्ट ) जारी भी की। 
इसलिये वास्तव में १६९६७ करोड़ दुपये की स्टरलिंग देनदारी इस समय में 
कम हुई थी और २४२०१ करोड़ रुपये का झुपवा ऋण बढ़ गया था। इस 
२४२०१ करोड़ रुपये के रुपये ऋण में ३४.२ करोड़ रुपये का रुपया ऋण ऐसे 
स्टरालिंग ऋण के कारण बढ़ा था जो ४३०४६ करोड़ रुपये के उपरोक्त स्टरलिंग 
ऋण में शामिले नहीं थो | इसलिये उपरोक्त स्टरलिंग ऋण में से केवल २३८४६ 
[ २४२"०१--३४२ ] करोड रुपये का रुपया ऋण नया जारी किया गया 
और १६१६७ करोड़ रुपये का स्टरलिंग ऋण चुकाया गया, और इस ग्रकार 
कुल श्शे८४६ + १६१६७-८३३०"*४८ करोड़ रुपये की स्टरलिंग देनदारी अदा 
की गई | इस सबका सार यह है कि स्टरलिंग देनेदारी जुकाने के लिये सरकार 
को जो स्ट्रलिंग चाहिये था दद्द तो को स्टरलिंस युद्ध के समय जमा हो रहा था 
समें से सरकार को रिज़र्व बैंक ने दे दिया पर उसके एवज में सरकार ने था तो 
रूपया ऋण जारी करके चुकारा किया या फिर बाकी का चुकारा अपनी रोकढ़ 
में से या अस्थाची ट्रेजरे बिल जारी कस्के - किया | इस प्रकार १६४४-४४ तक 
भारत सरकार ने अपनी स्टरलिंग देनदारी कर खुकारा प्रायः समाप्द कर दिया 


भद्दु भारताय अर्थशास्त्र को स्परेखा 


था। इसके बाद स्टरलिंग रिपद्वियेशन ब्रेचल उप स्टाकों का करो रहा दैजा 
पहले चुकारे क लिये नहीं पश स्_यि गये ये । १६४६ ५० तक रेर८ उ६ मिलियन 
पाड़ स्टरलिंग ऋण का ४३७३३ करोड़ रुपय की लागत पर बुकाग हो 
चुका था । 

दशा का विमानन और सा्वेहनिक् ऋण २७ अगस्त (ध४७ हो 
दशा वा विभाजन हुआ | विभाजन के कारण देश के एसट्स! और लाइबि 
लिटाज! का विभाजन मा किया गया । दिसबर १६४७ में मारठ और 'गडिखान 
में एक सममौता हुआ। इस १८४७ के भारत पाकिस्तान बिच सममौते में 
सावजनिक ऋण क बार में हुय सममौते का समावेश भी था। इस सममौते द 
अजुत्तार सावजनिक ऋण में प्राविस्तान का हिस्ता पाजिस्तान म जो एसदस हैं 
था जो पाकिस्तान भरकर ने से लिये हैं उनन॑ मूल्य में श्रविमाजित मारत कौ 


अतुमान किया ग्रया है हि 


इस आधार पर पाकिस्तान को ९०० करोड़ दुण्या 
भारत को ऋण के रूप में देना 


ना होगा । पाकिस्तान सरकार १५ धगस्त १६५२ से 
आरम्भ करफ बराबर को ४० वार्षिक किश्तों में मूल ऋण और उस पर १३% 
न्याज़ दोनों हा रक्ष्मों छा एक साथ चुकारा करेगा 

सुद्रा बाजार में ऋण मिलन में कठिनाई पिछले कुछ वर्षों स मारत 
मुद्रा बाचार में एक प्रदृत्ति भह दुसने में आइ है कि सरकार को अपमी 
अर दकता के अतुसार ऋण आस करने मे रफ्लवा नहीं मिल रही है। 
१६४७ ४८ से स्थिति विश्वेप रोर स बिगढ़मे लगो | इस्र बे फवल ४० ६५ करोड़ 
रुपये के मये ऋण प्रकार दाघार स उघार ल सकी । १६४८ ४६ म जद्दा १४९ 
करोड़ रुपये के ऋष लग का विचार था वहा कवल घ४ ८४ कराढ़ रुस्ये क ऋण 


मिल सके। इसा पह्ार १६४६ ५० में मा ८४ करोड़ स्पय के ऋण के श्रतुमाव 
फबल ०«०*इच्न करोड़ रू 
के पा जे हे शा ही सरकार प्रात कर सको | १६४० ४१ 


चपय के ऋण लेने का अनुमान था उसझु 
में बाजार फैतया ही उघार ले सकी | ८६५९१ ध२ क बबट 
छठे यह ्क लाज कह पल का ऋण लेने का अनुमान है। उपरोक्त विवरशु- 
इसका एक कार, हि पिदले वर्यों में खुदा चाज्ार में बटुत तग्प रही हें। 
बरदार कपास तो धरझार ऊ%। सस्ती डेपया नाति बताया जावा है। यदि 

5प ३५७ स बढ़ादे ता स्थिति में डुघार आ सकता हे। शत 


: सार्वजनिक विच - घरद्छ 


ओें-कुछ राज्यों ने बाज़ार से ऋण ३३% ब्वाज्ञ को दर पर लिये हैं। दूसरा 
कारण बढ़ती हुई मंहगाई का है जिससे मध्यम भेणी कौ बचत की क्षमता बहुत 
मिरती जा रही है | त्तौसरा कारण यह द; कि गत युद्ध से शहर से गांव चालों 
के हाथ में रुपया गया है और गांव वालों के हाथ का रुपया विनयोग के काम में 
नहीं आता | पर इन कारुखों के अलावा एक वड़ा कारण व्यवसायी वर्ग को छिपी 
हुई सरकार के ग्रति सहयोग की बह नीति ह जो वह वरावर सरकार को दबाने 
के लिये वरव रहा दै। देश का पू'जीपति वर्ग इस प्रक्रार सरकार पर यह छाप 
डालना चाइता है कि अगर सरकार राष्ट्रीकरण को वात करदी है तो उसका 
असर पू'जी के निर्माण पर प्रतिकूल दोगा। इस सारी स्थिति को ठीक करने 
का वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत तो यहाँ उपाय दो सकता है कि एक शोर तो 
सरकार व्याज्ञ की दर कुछ बढ़ावे ओर दूसरी ओर वह व्यवसायी वर्ग को संतुष्ट 
करने का भी प्रयस्त करे । पर इस से देश की आधारमसूत आर्थिक समस्या का 
इल नहीं होगा । यहां एक बात और स्पष्ठ कर देना आवश्यक है कि सरकार 
चाक्ार से ऋण लेने के अलावा छोठे पैमाने की चचसत से भी कुछ रुपया इकट्ठा 
करती हे |-डस श्रेणी में डाकखाने के बंचत.सर्टिफिकेट, सेविग्ज़ बैंक डिपोजिट, 
नेशनल श्र रक्षा सेविंग्ल सार्टिफिकेट आदि आते हैं। १६५१-५२ के वजट 
आपण में वित्त मंत्री ने कह्य कि इस दिशा में स्थिति में कुछ सुधार अवश्य 
छुआ है। 
राजक्रीय वित्त 
” मारत सस्कांर की वित्त व्यवस्था के विपय में विचार करने के बाद अब 
इसमें राज्यों की वित्त व्यवस्था के चारे में विचार करना होगा | सबसे पहले राज्यों 
कौ आय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 
राज्यों की आय : राज्यों की आय के मुख्य मुख्य भेद इस प्रकार हैं।-- 
(१) भूमि राजस्व [ लेन्ड रेवेन्यू |--भूमि राजस्व या लगान एक 
अत्यन्त प्राचीन कर दे। कुछ वर्षो पहले तक राज्यों की आय का एक बढ़ा 
आधार भूमि से मिलते वाला लगान था | पर इथर पिछुले वर्षों में लगान का 
महत्व कम हो गया है और जमीदारी प्रथा की समाप्ति के कारण इसका महत्व 
अविध्य में और भी कम होने की संभावना है । 
भूमि लगात पद्धति में कई दोष ई जिनको सुवारवे की आवश्यक्रता है। 
जगान वसूल करने का देश में एकसा आधार नहीं है और जिस दर से लगान वसूल 
किया जाता दे उसमें भो कोई समानता नहीं दै | जमीदारी प्रथा का तो शीघ्र अन्त 
डोले जा रहा है | पर केवल्ल इंसी से काम नहीं चले सकते । देश में ऐसी भूमि 


श्ह््र भारतीय अर्थशास्र की स्परेखा 


धवस्था कायम होनी चाहिये जिसके श्रन्कगंत यास्‍्तवव में खेती करने वाला 
किसान दूति का मालिइ हो और शगान वयल करने का आ्राघार शूमि का ठप: 
शऊएन दो । जो जपीन अधिक उपचाऊ हो उसे श्रषिकत लगान देना पढ़े। 

शबान मे 'एः भरे शी के रफ़्यों को उल भाव ३० करोड़ रुपये के श्ात 
पास इस समय है । १६३८-१६ में २४ करोड़ रुपये के ध्यासपास यह आय थी। 
इपड़ा ब्रगे यह है हि श्ाय का यह क़रिया ध्राय स्थिर सा हे | खेतों में नई 
भूमि का उपयोग होने पर और उतादा की मात्रा बढने वर लगाने से होने वानौं 
थाय में दृछ्ु वृदि ही सकतो ह । !६श०्च१ के बपर के घतुसार दो! राज्यों 
को शगान से कुल आय १६२५ करोड़ रुपया अंडर सर थी। 

(२)आरापरारी शुल्क--राज्यों की योड़े वर्षों पहले तक लगाने के साथ 
याध दूसरा महत्वपूर्ण ध्राय का जरिया अायकारो का महकमा रहा है। १६१६ 
के पहले दो केन्द्र के पास हो पह आय का ज़रिया मां था पर ॒१६*६ के मुघारों 
हु, हे ग्राम के पास था गण और आज तक उनके पास चला श्रातरा है। 
देशी शराब, वाड़ी, माग, गाजा शोर चढ़स वैदा फरमे बालों से शुल्क और 
बैचने वालों से लाइसेंस फोक बून को जाती है । १६१६ से १६३३ तक पारी 
को नीति शराब को बिड् को कैम करने की थी । शराब की दुकानों की सण्श 
करके उनके खुलने का समय 4 म करके शोर शराब पर शुल्क बढ़ाकर 


पअडक निप्रप होना चाहिये “नहीं यह प्ररन बे वाद विवाद का मना 
टी है। मापन समर मद लियेध > विपत्ष में है । सबसे बढ़ी दनील यह है 


ही आल अब राज्यों के सामने आशिक सन है, मय नियेध करके करोड़ों रुप्यों 

हिपज हा डपित नहीं है। पर बह दलाच एकागो है । मद्पान का ग्रशार 

६54 पा को इससे _ पाई नहीं होतो । इसलिये आय की हानि 
३६३८ ५ पे निपेध के कारयक्स को अपनाना चाहियेप 

श्राव झात के ६. रु मदे से १२ करोड डैपये के लगभय आय थी पह 

लगमग यह पहुँच गई 


- सार्वज्ञनिक वित्त अद्ह 


अनुमान के अनुसार २४ करोढ़ से कुछ अधिक और १६३१-५४ के अस्तुत वजद 
के अलुसार २५ करोड़ रुपये से कुछ कम इन ६ अंखणो के राज्यों की यह 
आय थी। पिछले वर्षों में इस मद का महत्व कम हुआ है और भविष्य में और 
कम होने की संमावना है। १६४०-५१ के बजट के अनुसार वी! राज्यों को इस 
मद से २०:०७ करोड़ की आय होने का अनुमाव था। 

(३) सिंचाई-किंसान से सिंचाई के पानी के लिये भी फर लिया 
जाता है ।नहरों से जो पानी कितान को दिया जाता है उस पर यह कर 
लगता है !कर की दर अलग श्रलग ऊुगई अलग अ्रलम है और एक वार 
निश्चित हो जाने के बाद उसमें साधारणतया परिवर्तन नहीं होता । 

(४) जंगलात--राज्य की सरकारों को ज॑ंगलात से मी कुछ आय होती 
है | लकड़ी बेचने, जंगल की अन्य पैदावार बेचने और चराई को फ़ीस से यह 
आय होती दै। १६३६-४० में जंगलात से हे करोड के लगभग तत्कालीन थास्तों 
की थ्राय थी | श्राज यह आय १६-१७ करोड़ के लगमग हैं । 

(0) रजिस्ट्रोशन--जब अचल संपत्ति सम्बन्धी दस्तावेजों की रकिस्ट्री 
कराई जानो है तो उसकी फीस वसूल की जाती दे ! यद्द सी राज्य की सरकार्रों 
को आय का एक साथन है। १६३६-४० में तत्कालीन ब्रिटिश भारत में यह 
आय ९ करोड़ रुपये के लगभग थी। 

(६) स्टेम्प्स- स्टेम्पस या मुद्रांक-शुल्क दो अकार का होता है--एुक 
वो स्याथालयों द्वारा चयूल किया जाने वाला और दूसरा जो व्यापारिक दस्ता- 
थैजों पर रूगता है। इसे भी राज्य की सरकारों को शत दोतो है न्याय 
सम्बन्धी सुद्रकि-शुल्क को कम करता उचित हो सकता है | इस समय सब राज्यों 
की आय 'इस मद से १८ करोड़ से भी ऊपर है। 

(७) विक्रय-कर--जैसा कि इस के नाम से प्रकट दे विक्रय-्कर च्वीज्ञों फी 
चिकनी के समथ लगाया जाता दै और इसलिये यह बेचनेवाले से वसूल किया 
जाता है | यह कर एक या कई चोर्जों पर लगाया जा सकता है और विद्को के 
किसी एक मौके वर या सव मौंक्रों पर लगाया जा सकता ह्दै। 

भरत में विभिन्न राज्यों की आय का विक्रम-कर आजकल एक महत्व- 
पूर्ण साथन चच गया है ! मद्रास में यद कर रृ६३६ में सबसे पहले लगावा गया 
थो और उत्तर प्रदेश में श््ट४८ में सबसे बाद में । एक न्यूनतम मर्यादा तक; जो 
३४००० से ३०००० बार्पिक विक्की के बीच में विभिन्न राज्यों से पाई जाती हैं 
विक्रय-कर नहीं कमाया जाता । इसी प्रक्रार कई चीर्ज-जैसे खाद्यान्न, आ्टो+ 
दाल, ईधंन,-मसाला, केरोसीन, कितावें, खादी, सांग आदि-भी इस कर 


हि मारताय झअर्थशाखर की रूपरेसा 


युक्त है। दोनों तरह का विक्य कर इमोरे राज्यों में हरि बह की देश हे 
बार पदूल होता है और पद जो गिठना बार कसी एक चौत़् को किकली ऐ 


उतनी हां बार वयल रिया जाता दे! शत शलग पदौड़ों पर अजग बशग ढ़ 
को दरें भो लगाई जाता है। 


पिक्य-कर प्रशत्वक्ष कर दे शरीर श्रमीरों को अपसा गरोर्ों पर एल्का 
थाम श्रथिक पढ़ता दे । मिक्य कर से 'ए' राज्यों को दुल श्रासर ४२९ करोद 
क श्रामन्पास इस समय है। यह “वी' रा्ज्या में राजस्थान हैं श्रतिरि/ है 
राज्या में है पर इससे उल शव ५ करोड़ रुपय के शराउपास है। हमी 
संविधान क शयुसार श्ब राज्य उन चौज़ा पर विक्रय कर नहीं लगा सकते ञ्जा 
किसे राज्य प नाइर बचे झार खरीदे जात हैं, या जी अन्तरोंज्य कमा 
अन्तराष्ट्रय व्यापार के श्रग हैं था उनको सदद ने सर्वे साघारण फशीपन क मिये 
अभिषार्य घोषित फर दिया दे। इसका श्रसर श्स कर की शाय घटी 
का होगा । 


(८) छृषि छायव र-- १६१७ म जब प्रातीय स्तायत शासव की देश 
में श्यापना हुई हूपि झ्ायकर राज्यों द्वारा लगाया जाने लगा । संबते पद 
बिद्दार ने यइ कर १६३८ ३६ भ लगाया | बाद मैं श्रापाम, बगाल, उछ़नीणा श्र 
उत्तर अदेश में भो यह कर लगाया गया । ४? रास्यों ये से इन पाँच रा में 
हो यह कर लगाया जाता दे | 'बी' राज्यों म से देदराबाद और द्रावाकोर 
कोचीन म ही यह कर ( १६५० ५१ तक ) या | बबल उस सूमि का शार्य प्र 
थद्द कर लगता है जो लगान दती है। इवपि आय का एक न्पूनतम भाग कर 
मुक्त रहता दे । 'एे राज्यों क। इस कर से कुल आय ३ फरोौड़ रुपये वार्षिक मे 
लगभग है। ज़मीदारी प्रथा उठ जाने पर इस भद से आय और भौंकम 
होने वालो दे 

(६) मने।रंचन कर--सनोरजन $र सबसे पहले १६२२ में बँगाएँ में 
खगाया गया था। उसके भाद बम्भशम १६२३ में लगा। श्रन्य प्रार्स्ती मे 
आय _वायत्त शासत प्राम होजाने के वाद यइ कर लगाया गया। हस समय 
नरक उन या राम्यों में बह १९ लगा हुआ है । इस कर को लंगातं का 
पलक 2 नरक के लिये जब व्यक्ति फीस देता है तो उसी के साय 


से जाता है । मनोरजन जे लिय॑ टिक्टि बंचनेषाल 
जैसे सिनेमावाते इस कर को ददूल करते है और संस्कार को चुकाते हैं। कर 


को दर शलग अलग वाज्यों द अलग अलस है ज्यौ 
के र टिक्विट के के हिसाब 
मे लगाई जाती दे । रष्य प्रदेश में १६४६ ४० मेंरटिक्टि के व क, ५०9 टूडरवे 


*, सावंजनिक वित्त भछ१ 


रूप में लिया जाता है। अन्य राज्यों में २४४के आस-पास यह कर हैं। उत्तर 
यद्देश में २२३५६ । इस कर से आव पिछले वर्षों में वरावर बढ़ती जारही है। 

(१०) पण लगने (चिटिंग) पर कर--हमारे देश में वैसे तो सब प्रकार 
का पण लगाना श्रौर वुझा बंद है पर घोड़ों क्रो दौढ़ पर पण लगाना 
जायज्ञ है। सकसे पहले बंगाल में १६२२ में पण लगाने पर कर लगाया गया 
आ। १६२५ में बम्बई में भी यद्द कर बासा। सद्रास में १६३५ में यह कर लगा। 
कुछ और राज्यों भें भी इस समय यह कर लगा हुआ है। पण लगाने में मितना 
रुपया जीता जाता है उसके ऊपर अमुक प्रतिशत के ह्विसाव से कर लगाया जाता 
हैं। अलग-अलग राज्यों में कर को दर अलग-अलग है और ४%८से १५५६के 
बीच में विभिन्न राज्यों में वह कर लगा हुआ है। एक प्रकार फ्रे व्यसन पर यह 
कर है औं ए इसलिये इसकी मात्रा और बढ़ाई जानी चाहिये। वा्तव में तो 
चोड़ों की दौड़ पर पए लगाने का भी निषेध होना चाहिये! 

(११) सोटर गाड़ियों पर कर--सोटर गाड़ियों पर भी--जितमें कार, 
टैक्सी, बस, लोरी, मोटर साईकिल सव आ जाती हैं, सव राज्यों में कर लगता 
है। कर लगाने का आधार अलग-अलग प्रकार की गाड़ियों के लिये और अलग- 
अलग राज्यों में अलग-झलय है | कहीं तो जगइ के हिसाव से कर लिया जाता 
है, रो कहों खाली गाढ़ो का जितना बोफ होता है उसके आधार पर कर लिया 
जाता है ।'उत्तर प्रदेश में श्रलम-श्॒लग मामों के श्राधार प्रर अलग-अलग कर 
लिया जाता है । कर की दर भी अलम-अलग है | इस कर को लगाने का एक 
आदित्य यह भी है कि मोटर आदि से सड़क खराब होती है और उसका 
सुआवज्ा किसी इृद तक मोटर गाड़ियों के चलानेवालों से लिया जावा है। इस 
सम्बन्ध में यह ध्यान रखले ना भी आवश्यक है कि सोटर यातायात के राष्ट्रीवकरण 
की ओर राज्यों की इृष्टि १६३७ से ही जारही है और उत्तर प्रदेश तथा बम्बई में 
सो व्यापक आधार पर राष्ट्रीयकरण हुआ मी है। और राज्य भी इस दिशा में 
प्रयत्नशील ई । यह प्रवत्त उचित ही है । 

(१०४) आयकर--उपरोक्त करों के श्रत्तिरेक्त शाज्यों की आय का एक 
बड़ा साधन आयक्वर सें जो उनको हिस्सा मिलता है बह है । कुल ए' श्रेणी के 
राज्यों की आय ४४ करोड़ के आसपास इस मद से होती दै | 'बी” राज्यों को 
मी इस आय में द्विस्सा मिलने लगा है। _ 

- (१३) केन्द्र से सहायता-जट नियात-शुल्क को पूरी आय संविधान 
के अनुसार केन्द्र को जाती है पर उसऊे एवज़ में केन्द्र से पश्चिम बाल, आधाम, 
बिहार और उड़ीसा को सहायक अलुदान मिलता है। देशमुख निर्णय के 








भछ२ भारतीय अर्शात्र की स्परेखा 


अनुगार इस अनुदान की भात्रा ह ८५ करोड़ रुपया दै। इसके अलावा भारत 
सरकार से विक्राय योजताओ्दों दे लिय सो 'ए' और 'बी! रान्दीं डो घतुदात 
मिलता था। पर 2६४१ ५२ के बजट में ये अनुदान मद कर दिये गये है। सक्रीय 
सड़क कोप' से भो राम्यों को सहायता मिलतो है| इसरे अलावा कैद रास्पों फी 
ऋण भी देता हे । 

शाइग्रों का व्यय पास्तीय स्वशामत श्यादित होने मे पशले तत्कालीन 
आठों का अधिकतर साय पुलिस श्र नशय विभाग पर होता था। पर जब 
प्रास्तों में १६३७ में लोकप्रिय सरवारें कायम हुई तो राष्टू-निर्माणकारो ड्ार्मी 
पर ब्यय बढ़ने लगा। झव इम राफ्यों के व्यय की सुर्य-मुम्य मर्दों का अप्यव 
करेंगे। यद् भ्रायरून 'ए राज्य पर एी आपारित शोया | 

(7) राभस्प वर प्रत्यक्ष माग--बुल ४7! राज्यों का इस मद पर व्यय २५ 
करोढ़ पे श्रासपात्त हे जो उुल खर्चे का ८९७ के लगमय शत है। पद पश साय 
है जो कर वहधूली के लिये करना पड़ता दे न 

(२) सिंगई--सिंचाई के गद में 'ए! राज्यों का खर्च पिडले वर्षों में बपबर 
बढ़ा दे। १६४० ५२ के बजट में १६६२ करोड़ रुपवे का इस भद में ऐोने वाले 
ब्यय का श्रनुमान हे जो दुल खय का ४ ६६५८ दाता है। 

(३) शावि व्यरस्या (सिम्यूसिदी सा सिंस)--एस भेणी में पुलिस, जेल" 
तथा न्याय विभाग श्रादि जा खर्च शामिल है। देश के स्वतत्र होने पे बाद भौ 
राय्यों का यह खर्च बड़ा है। १६४८ ४६ में ७३ ३६ फोड़ का सर्च था | उसके 
मुज़ाबले में १६४१ ५२ के मेजट सम» ४० करोड़ का यह खर्न रखा गया दे! 
कुल सर्च का २६ ०१९६ यह खर्च है जबकि १६४८४६ में कुल रूचे का 
२६ २४९० इस मद पर रास दीठा था। 

(?) सामाजिक सेवा काय--इसमें शिक्षा, चिकित्सा, सार्वश्निक स्वास्प्प 
ईपरि, उद्योग आदि ख़ब आते हैं। इस मद में सर्च बराबर पढ़ता जा रश है। 
१६४८ ४६ में यह सर्च ६७ ६६ करोड़ दाय॑ का था । १६५१ ५२ के बजट मे यह 
खचें ६६ ०६ करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है। १६४८ ४६ में २० ०१५४ 
इुल से का इस मद म खरे होता था ! १६५१ ४२ में कुल खच-का ३० न४ 0 
इस मद में खचे होने का अनुमान है ; 


(४) ऋण सेवा (डेट स्िसेज)--१६४८ अध् में करोड़ 
सेवाए (डे )-+ अ६ में इस मद में ४ २२ करोड़ 
श्र्यात कुल छर्द का ष्ध 


496 श्र्च दोठा था । उसके बाद यइ रच कम हुआ है । 


१६५१-२९ के बजट में २८० करोड़ रु० अ्रयात्‌ कुल खर्च कर ० ६०५६ इस मद 
पर सच होने का शनुमान है। 


सार्वजनिक विद चछ३े 


(६) पूजीगत खर्च---उपरोक्त सामान्य ख्चों के अलावा राज्यों के 
भूजीगत खर्चे भी होते हैं। नह उद्दे शीय नदी घाटी योजनायें, सिंचाई, विद्यूत, 
निवास और ज््तीदारों को मुझावज्ा इस मद के खास-खास खर्च ह। इसके 
अलावा राज्य वित्थापितों, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं, सहकारी समितियों 
और किसानों को ऋण मौ देता है। अमर हम अन्न, वस्त्र, खाद आदि 
चौजों का राज्य द्वारा व्यापार पर होने वालो श्रामदनी और खर्च वरावर भी 
सानले तो १६५६-४२ में पृ-जीगत खर्चे १०७५१ करोड़ होगा जवक्षि १६४०-५१ 
में ७४ड१ करोड़ और १६४६-४० में ध्द्४३ करोड़ का यद्द खर्च आंका गया 
है, या हुआ है । 

(७) “थो! राज्यों का खरच--१६१०-५१ में “वो? राज्यों का छुल खर्च 

रू० ८३ करोड़ र० का बज्ढ क्रिया गया था। शांतिन्यवस्था ( सिक्‍यूरिटी 
सरविसेज़् ) और सामाजिक सेवाओ्रों संबंधी खर्च को दो बढ़ी मर्दे हैं। शांति- 
ध्यवस्था पर २२३ करोड अर्थात्‌ कुल का २५३६ और सामाजिक सेवाश्ं पर 
३९२५८ करोड़ अर्थात्‌ कुल का ३६% ब्यय साना गया है। सामाजिक सेवापों 
में शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च है। “दी! राज्य राष्ट्रनिर्माणकारी कामों पर 
अधिक और शांति व्यधस्पा पर कम खर्च 'ए' राज्यों के मुकाबले में करते हैं । 
इसका फारण मैसूर और द्रावंकोर-कोचौीन जैसे प्रगत्तिशील राज्यों पर होने चाला 
खर्चे है। ये राज्य पूःजीगत खर्च भी काफ़ी करते हैं 

राज्यों का सार्वजनिक ऋण : १६१६ के पदले तत्कालीन प्रार्न्तों को 
ऋण लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था | उसके वाद से बह श्रधिकार 

उनको मिला और इसारे संविवान में भी राज्यों को यह अधिकार ग्रास है। 
२६३६-४० के अ्रन्त में ततकालौन प्रास्तों का कुल ऋण १५० करोड़ झपये के 
ख़गभग था और उसमें से अधिकांश उप्तादक ऋण था। मार्च १६४६ के अन्त 
से कुछ ऋण ४? राज्यों का १४४३८ करोड़ था। मार्च २६५२ को ३३७३६ 
करोढ़ तक कुल ऋण पहुँच जायेगा; ऐसा अनुमान है। मार्च १६४६ को १४४३८ 
करोड़ का जो ऋण था उससे से ४५६३ करोड़ का स्थायी ऋण, १०८३ करोड़ 
का चालू ( फ्लोटिंग ) ऋण, ६३ करोड़ का केन्द्रीय सरकार से लिया हुआ ऋण 

और २५६२ करोड़ का अल्पकालीन ऋण था। मार्च १६४२ को ३३७३६ 
करोड़ के कुल ऋण में से ६३६३ करोड़ का स्थायी ऋण, २६४६ करोड़ का 
चालू ऋण, २१४५३ करोड़ का केन्द्रीय सरकार से लिया हुआ ऋण और इर ७५ 
करोड़ का अल्यकालौन ( अनफल्‍्डेड डेट ) ऋण का अंश होगा । राज्यों को कुल 
आय का १०६५८ उनका कुल ऋण है! 
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के द्र और राज्य फी वित्तत्ययवस्था झी यर्तेमान स्पिति केल्द भोर 
राज्य के श्राय-ब्यय की मुर्य मुख्य मर्दों का इम विचार कर खुते हैं। अब इस 
केद्र और राज्यों को सम्पूण वित्त ब्यवस्या पे सावस्ध में अलग झशग से दिचाए 
करेंगे । पहले केन्द्र की वित्त व्यवस्था के बारे में हम लिरेंगे । 22 
इस सम्बन्ध में सबसे पहला प्रश्न यह है हि मारत सरकार को विल उति 

कया रही है और आज कया है। यदि इम पिदले पचास वर्षों पर दृष्टि डाले 
तो इम देसेंगे कि मारत सरकार का वित्त नौति द्िसी निश्चित दोप॑ंकानीत 
आर्थिक श्रादरा से प्रभावित नहीं रहौ है बल्कि तात्कालिक परिस्थितियों का उप 
पर सबसे श्रधिक असर पढ़ा है। जब कोई डिशेप सालालिक प्ररन उहीं रहा 
जैठा कि इस शताब्दी रे पहले बोस वर्षों में नहीं या तब तो भारत सरकाए की 
इृथि बजट को सनुलित रग्पने तक शी सौमित रहो । जय कोई विशेष उाप्कालिक 
प्रश्न उपध्यित हो रया--जैसे १६२६ क। व्यापारिक मदी, १६३६ *८४ का द्वितीय 
महायुद्ध और उम्रसे उपन और श्राप तक चलने बाली मदहृग[”-ती सरकाए कौ 
वित्त नौरि उस प्रहुत के असर में रहो। आवकल मारत को बिच सांति पर मई 
गाइ को कम करने, उस्चादन को बढाने और देश का आ्रधिक विकास करने का 
अगर किसी इृद तक देलने को मिलता है पर साइस पूर्षक क्रिसी निश्चित 
योजना को लेकर सरकार नहीं चली दे । यद इसकी पर्तेमात नीति का बढ़ा 
दोप है| उदाइरए के लिये विक्रास की योजनाओं के बारे में कमी तेज़ी श्रावी है 
तो कमी घीमापन। श्रायात नाति कभी उदार हो जाती दै तो कमी कहा। 
कभी राष्ट्रायकरण का बहुत चचा शोवा है तो कमो वह दब जाठी है| कहीं रूच- 
निपेष पर बड़ा श्राप्रद दे तो कई नहीं। इस ताइ की बातों का विच नौति पर 
असर पढ़ता दे श्रौर उसमे निश्चितता और स्थिरता का श्रमाव रहता है। रण 
लिये श्राज़ इस बात की सबसे बढ़ी आवरयकता है कि सरझार 

निश्चित नीति को लेकर चले । दुश के बनेमान सामामिक शारिक व्यवस्था में 
का ठकारी परिवर्नन करक गाचोजा और समाजवादी विचारों थे वैश्ञनिक 
को के + हे नई रामाज रचना कश्रादर्श को लेकर देश छी विच नौति का 
निषोस्ण करना देश के दिल में होगा । वित्त व्यवस्था से सम्बथ॒ रखने बाला 
वात मर यह हे कि मारत सरकार की आर्थिक स्थिति ग्राय और व्यय को 


ले ् कैसी है ओर भविष्य का खमावनायें क्या हैं। मात्रा का शद्या तक 

भरत सरकार को आय और ब्यय की सात्रा बराबर बढ़गी गई है। 
पैस्रैप रे भ मारत सरकार की कुल आप ८४ अ७ करो. गी । युद्धकाल में 
३६१ १६ करो, 8 


$ वक १६४५ ४६ में इसमें दांदे दो गइ । उसके बाद इसमें कमी 
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आई । पर फिर वृद्धि हुईं। इस समय के ताज्ञा आंकड़े यह हैं कि १६३०-५६ में 
संशोधित अनुमान शे८७र२१ करोड और १६३१-४२ का गस्छुत बजट का 
अनुमान ४०१०४ करोड़ रुपये का संसद के सामने पेश किया गया था। पिछुले 
१२-१३ वर्षों में.लगभग ४२ गुनी आय में दृद्धि हो गई। इस आय में कर से होने 
बाली आय का १६३८-३६ में ८७४५८ भाग या। महायुद्ध के समय इसका 
अमुपात कम हो गया और १६४३-४४ में ६८ ४०6 तक वह आ गया | पर इसके 
बाद फिर इंसमें बद्धि हुई और १६४६-५० के स्त्रीकृत बजट में यह अनुपात 
६०२५ तक पहुँच गया। यह दृद्धि करों में प्रधानतः आयकर-सीमा-शुल्क, 
और उद्यादन-शुल्क से तथा दूसरे प्रकार की आय मे रेंह्बे आय से हुई है । 
आयकर और निगम-कर का माग १६३८-३६ में कुल कर से होने बाली आय 
का २९-६% था बद १६४६-५० में ४४७०% हो गया । जहां तक व्यय का प्रश्न 
औ-आय के साथ ही साथ भारत सरकार के व्यय में इृद्धि हुई है। १६३८-३६ में 
कुल व्यय ८५११ करोड़ था ! युद्धकाल में अधिक से अधिक व्यय ४६६२५ करोड़ 
१६४४-४५ में हो गया था । उसके बाद कमी आई और १६४६-३० के स्वीकृत 
चजढ में ३२२५३ करोड़ का व्यय माना गया ( संसद के सामने पत्तुत १६४०-४९ 
का संशोधित अनुमान ३७६*र८ करोड़ और १६५१-४२ के बजट का अनुमान 
३७४/४३ करोड़ का बताया गया है! इसका अर्थ यह है कि युद्ध के बाद झाय 
की अपेक्षा व्यय अधिक कम हुआ है | मारत सरकार के ब्यय में जी इद्धि हुई द्दै 
डसमें राष्यू-निर्माशकारी विमाणों में होने वाली हृद्धि अपेक्षाकृत कम रहीं है । 
आययनव्यय को यदि हम मिला कर देखें तो इमें मालूम पड़ेगा कि १६३८-३६ से 
लगा कर १६४७-४८ तक बराबर घाटा रहा है। जैसे जैसे युद्ध की भीषणता 
बढ़ती गई इस घाटे की मात्रा भी बढ़ती गड्ढे । यहां तक कि १६४३-४४ में घाटे 
की भाश श्य६'६० करोड़ तक पहुँच गई] २६४०-४६ के संशोधित बन्नट मन 
७६३ करोड़ की बचत और १६५१-५२ फे संसद के सामने जो बजट पेश हुआ 
उसमे २५६१ करोड़ को बचत का अदुमान लगाया गया है। भारत सरकार के 
पूजीगत बजों को देखें तो मालूम होगा कि युद्धकाल में १६४१-४२ को छीड कर 
बरावर उनमें बचत रही है। १६४४-४५ में वह बचत ४रे७०६२ करोड़ तक पहुँच 
गई थी। इसझा कारण यह था कि मारत सरकार बाजार से बहुत बढ़ी सात्रा 
में ऋणले रहोथी। इससे शुद्ध का बह खर्च जो भारत सरकार को वाविल 
मिलने बाला था, अवश्य अलग था ! पर बुद्ध के बाद १६४७-४८ से मारत सरकार 
के पूजीगत बजट में बराबर घटा रद रहा है। (्धधपन्‍्व८ में बइ धातय 
२६७“४८ करोढ़ तक पहुंच गया | इसके बाद बाटे में कमी आ गई है पर धाठा 
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शमी तक भी जारी है। १६४०५२१ के स्वीकृत ममट मे २३ ६४ करोड़ का वादा 
श्राका ग्मा था पर बजट के सशोपित अनुमान ये अनुसार पू जीगठ बजद को 
यह घाटा छुछ भढ़ा दो है। यदि इस 'मिसेलेनियसां मद को श्रीर ग्जस्व ६)॥4 
थू जगत आयज्यय सबको एक साथ करके देखें ती हम इस नतौजे पर पहुचते ई 
कि २६४६ ४७ से १६५०-३१ के स्वीहृत बजट तक बराबर थाटा रद दे । 

भारत सरकार की श्याधिक रियति का श्रतुमान लगाते का एक झत्य 
करोड़ उसकी नकद रोक्ड़ को देसने का है। रृ३े८ ३६ मे साल के प्रार॑म में 
३१ ३९ करोड़ रुपया सरकार को रोकड् (केश गैलेंसेज़) सथा। ६४४४६ के 
अ्रन्त थीर १६४६ ४७ के श्रारम्म म रोकड मे ४२६ #३ करोड़ रुपया होगा 
जया | भारत क विमाजन के बाद १४ झ्रगर्त, १६४७ को र७० रे० करोड़ रुपया 
आारत सरकार का रोक्ड् मे था। १६५१-४० य प्रास्म्म में (६ श्रय्रेल, १६५१) 
भारत सरकार की रोकड़ में ६५ करोड़ रुपया था। इसे मुकाबले में १६५० ४९ 
के करों के श्राघार पर १६५३१ ४० के राजस्व मनट में ४४४ करोड़ थौए 
पूजीगत बचट में ७८ करोड़ का आर इस प्रकार उुल ८३४४ करोड़ का घाटा 
आता था। अगर नये क्र और ऋण का विचार छोक़ दें तो १६४१ ४५२ के 
व्यन्त मे सरकार क पास १२ करोड़ से भा कम रोकड़ रद जाती जब कि कम से 
कम ५० वरोड़ को रोपक भारत सरकार के पास रहना चाहिये। 

० डपरोक्त वियेचन से यह स्पष्ट हे कि पिछले यर्पों में श्लोर खास तीर से 
स्वततता प्राप्ति प धाद भारत सरकार कौ थ्रार्सिक स्थिति विगढ़ा है | शव प्रश्त 
अहद्द दे कि इस स्थिति का सुघारने का क्या उपाय दै। जद्दा सक आय को बढ़ाने 
का सम्बंध ई श्रपिक गुजाइश नहों मानो जा सकतो | हमारी राष्ट्रीय आय का 
केंद्र ओर राज्यों की कुल श्राय १०% क लगमग दै। ययपि आधुतिक श्रीयोगिक 
चाड्टीं म राष्ट्रीय श्राय का ३०% तक भा सरकारी श्राय में जाता है पर भारत 
की जेसी पिछड़ी हुई श्राथिक अवस्था भ इत बात को श्ाशा नहीं की जा सकती 
कि राष्ट्रीय श्राथ का श्राज से बटुत अधिक मात्रा राज्यों की आय के रूप में ली 
हल हक | 2230 220 2: सरकार को आर्थिक स्थिति को ठाफ़ करमे के 
सो कम करने का प्रवलल ढिया न हि. हज द्देकि ९2428 ख़च को इर तरह 

ही क्षय फिया भाव । दूधरी और र विक्रास योजनाओआ। पर मी ययाशक्ति 

का हिये चोजना पूरफठ हक रथ सशे बात यह है कि देश को श्रार्थिक उन्नति 
उशेयति डाक होने पर सरकार को पा के हा किया जाये | देश की आर्थिक 
भा्बाप में सामानिक सेवाण अवरछ ही ठीक होगो। खर्च करते के 
पर होने वाले खर्च को कम करमे की अ्रकृत्ति को 


सावेज़निक वित्त - , प्र्छ्७ 


को अवश्य अथासंमव रोकले की आवश्कता है। कक 
अब इस राज्यों की सरकारों की वित्त व्यवस्था के.यारे में विचार करूँगे | 
जहा तक, राज्यों की सरकारों की वित्त नौति का सवाल है इतना ही लिख द्वेना 
पर्याप्त दोसा कि १६३७ के सुधारों के वाद से उन्होंने राष्ट्रलिर्माण के कार्मो 
पर अधिक व्यय करना आरम्भ किया हैं और इस बढ़े हुए खर्च को उन्होंने 
अपनी आब वढ़ा कर, भारत सरकार से क्र्ज़ लेकर और मुद्रा घाज़ार में ऋण 
लेकर पूरा करने को कोशिश की है। युद्ध के समय में राज्य की सरकारों के 
बजट घाटे के बज़ट नहीं रहे। १६१८-३६ में तत्कालीन प्रान्तों की कुल आथ 
४७४ करोड़ रुपया थी । वह बुद्धकालीन वर्षों में बढ़ते बढ़ते १६४५-४६ भें 
२२६९३३ करोड़ रु० तक पहुँच गई । इसके वाद भी इद्धि जारी रहो। १६५१-४२ 
के बजट में कुल आय ३०८८६ करोड़ रुपये की श्रांकी मई है और १६४०-४१ 
के संशोधित श्रनुमान के अनुसार २६६५८ करोड़ की कुल श्राय होगी। 
१६४०-११ में सब 'बी? राज्यों की आय ६०*३३ करोड़ की अनुमानित की गई 
है। प्रान्तों की यह आय बृद्धि विभिन्न करों से आमद बढ़ने के कारण दी हुई। 
नये करों का कोई बोक जनता पर नहीं डाला गया। जहां तक राज्यों के न्यय 
, का सम्बन्ध है उस में भी १६३८-३६ में ८५७८६ करोड से बढ़ते चढ़ते १६४४-४६ 
में २१८१४ करोढ़ तक इंड्धि होगई । बाद में भी यह वृद्धि जारी रही। १६४०-४९ 
के सब “ए' राज्यों की आय का संशोधित श्रतुमान ३०१,६६-करोड़ का और 
१६४१-४४ का ३११*६१ करोड़ का अठ॒सान है। “बी! राज्यों का १६४०-४१ 
का सर्च का बजट ६०'८३ करोड़ था। आय-व्यब दोनों को मिंलाकर देखने से 
मालूम द्ोगा कि १६४६-५० तक “ए? राज्यों के बजटों में घाटा नहीं रहा | पर 
१६५०-५१ और १६५१-४२ में 'ए! राज्यों की आय्िक स्थिति में थोढ़ी गिरावट 
आई । राजस्व ओर पू जीगत दोनों प्रकार के आव-ब्यय के आ्रॉँकड़ों को मिलाकर 
देखें तो “ए? राज्यों के बारे में यद नतीजा आता दै कि विभिन्न ऋणों से असल 
आमद १६४०-५१ में ६४७० करोड़ और १६५१-४२ में ८४७ करोड़ होती 
है और डिपोज़िट और अन्य मदों के लेन-देन क्र विचार कर लेचे पर राजस्व 
और पू'जीमत दोनों द्वी का कुल मिला-डुला घाटा १९४०-३१ में ३६१ करोड़ 
| और १६४१-४२ में ६६:२७ करोड़ का आता है। १६४६-४० में इसके मुझावले 
में ३२१५ करोड़ की-बचत थी। १६४१-४२ में ६६"र७ करोड़ के घाटा का 
ब्यौरा इस प्रकार दै--राजस्व भाग में घाटा ११:६६ - करोड़ और पूजीगत खर्च 
ओर ऋणु की मर्दों में घाटा ५४ए८ क़रोड का | इस घाटे का छसर यह हुआ 


है कि १७:४१ करोड़ की कमी तो नक़द रोकड में, २६.३६ करोड़ को कमी 
ड्ज 


पज़्प मारतीय प्रर्यशात्र की स्परेसा 


नकद रोकड विनियोग साने (केश नैनेंस इरेस्टमेंड अवाड'ट) में श्राएगा च्रौर 
७ ५० करोड़ को उत्तर प्रदेश सरकार जमीदारी उनला कोष से इवालगी ढेगे और 
१५ करोड़ रुपया मद्रास सरकार अपने राजस्व रक्षित कोष से और रिशलता) 
इसी प्रकार १६४५० ४१ पे घाडे का भी असर हुआ है। १६०६ ४३ मं राजन 
बजट के याइर का पृ जांगत रच १६५० ४१ का अपेक्षा कहीं श्रविक आग ५0 
है। १६४६ ४८ म ४२ ६० करोड़, १६४०-४१ में एप्घ८ करोड़ कौर १६४२९ 
में १०६ ६० करोड़ का यद घर्च आका गया है। १६५० »ह में बी राजों हे 
प्र्‌जीगत रे में भी ?८ ३६ करोड़ का पाटा था। पर उल मिलकर थी सायं 
के पास श्रपने पू जागत सच के लिये शय तक की जगा हुई रोकद झौर शी 
भूतियों के रुप में ययेप्ठ साधन हैं। मार्च १६४० फे श्न्त में उनसे इल्वेरमर 
२२४ ६७ करोड़ रुपये के थे। 'ए! राचों के बारे में जैसा ऊपर बताया गरहै 
गत दो बर्यों में राज्यों की नक्रद रोकड़ में कमो घआाइ है, उर्होंने श्रपने इन 
देचे है, और कही तिर्वित कामों फे लिये निर्मित को्पों से रपया भी लिया गए 
है। मार्च १६४८ के घन्त में राम्यों फी नकद रोकड़ और नकद रोकह़ का विनिगेय 
१७४ करोड़ था । पुरानी देशी रिवासतों के कु राज्यों में मिलने से यह रोफर कई 
मां होगी। फ्रि भी ऐसा अनुमान है कि १६४२ के मार्च के अन्त तक यह रोग 
की रक्षम ८० करोड़ दवा रह जायगी | उपरोक्त स्थिति को सुघारमे के लियेर8 
भात फी श्रावर्पकता है कि राज्य की सरकाईं अपने सर्च को ऋपनी छमताडी 
मर्यादा में रखे का पूरा पूरा प्रव्न करें। तभी पिछले दो वर्षों में राज्यों री 
आशिक स्थिति म॒ जो विगाड़ श्राया है उस में मुघार होना समदर होगा। 

उपरोक्त वियचन स यद स्पष्ट ई कि दस सगय मारत सरकार आए 
'शास्यों का सरकारों की आर्थिक स्थिति सतोपननक नहीं है। 

भारत सरकार और राज्यों की वित ज्यपस्था से सम्बंध रखने वाला एई 
महत्वपूरए प्र चइ दे कि उसकी कर व्ययस्था बैसा है। दस सम्बन्ध में पहशा 
बात नो यई दे कि यवपि पिछले यप्तों में प्रत्यक्ष करों का मात्रा और नशे 
पका है पर फिर भा अमी उनका अनुपात खितना चाहिये उतना महीं 
27:25: 5 
और मिम्द व ्यप का बोफ सम्पन लोगों पर कम और मंथन 
उत्पादन शक को | पिद्े खाल्ों में मारत सगकार से जो कई 
मय अब. सीमा थुन्त में वद्धि की ईे या नए शुल्क लगाये हैं उनका 
बबोक नदा है और है। पिझुले के में मयम चर्ग पर एक ओर तो करों का 

का है और दूसरी ओर महगाइ का बुरा श्माय*-सी ऊड्दी पर सन से 


सार्वजनिक “वित्त प््ष्छ्‌ 


अधिक पड़ा ' है । इस देष्टि से इमोरी करूव्यवस्था में सुधार की 
आवश्यकता है | राज्यों में मी विक्रन्‍-कर का बोक आम लोगों पर 
ज्यादा पडा है । नये करों में उत्तताधिकार-करं लगाने की आवश्यकता 
और औदित्य स्पष्ट है | इसी प्रकार राज्यों में कृषि-आयकर सब॒- जगह लगना 
चाहिये। विक्रय-कर को सरल और रूब राज्यों" में समान बनाना चाहिये। इसी 
प्रकार खर्च में राज्यों में भी अलावश्यक' व्यय और सामान्य शासन के ब्यय में 
किफ़ायंत करने को जरूरत है | इसी सम्बन्ध में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्व॒राज्य संस्थाओं के खच का आपस में ठोक समन्वय 
हो। आ्राज तो राज्यों को यद्ट शिकायत है कि केन्द्र उनको पूरे साधन नहीं देता 
और स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को इसी प्रकार की शिकायत राज्यों से है 
इस स्थिति में सुधार आवश्यक है 
स्थानीय वित्त 

अच तक हमने क्रेल्श्रीय सरकार ओर राज्यों को बिच व्यवस्था के बारे में 
विचार किया है। पर देश की वित्त ज्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग स्थानीय 
चित्त का दै--अर्थ]त्‌ नगरपालिकाओं और जिला बोर्डो आदि की वित्त व्यवस्था 
का । झ्रव हम इसी पर विचार करेंगे। 

नगरपालिका बित्त :' नगरपालिकाओं को दो प्रकार के कार्य करने 
पडते हँ---(१) अनितरार्य और (२) वैकल्पिक । अनिवार्य कार्यों के अन्तर्गत 
सफ़ाई, लोक स्वास्थ्य, रोशनी, सडक, पारी, शिक्षा--आरम्मिक श्र सेकिंडरी- 
की व्यवस्था आती दे ।' वैकल्पिक कार्यों में पुस्तकालय, स्थूजियम, पब्लिक पार्क, 

खेल्ल-कूद के मैदान आदि को व्यवस्था आती है। 

नगरपालिका को उपरोक्त कार्यों के लिये व्यय करना होता है | उसके 
लिये उनको आय के साथव चाहिये | प्रत्येक राज्य में एक नगरपालिका एक्ट 
होता है जिसमें नगरपालिका को कौन कौन से कर लगाने का अधिकार दै धइ 
भी निश्चित रहता है। साधारणुतया नगरंपालिकाओं द्वारा लगाये जाने वाले 
करों की सूली इस प्रकार होगी : 

(६) प्रत्यक्ष कर--इस श्रेणी में मकानों, जमीन बा संपत्ति पर कर, पेशे 
ओर व्यापार आदि पर कर, व्यक्तियों पर हेसियत-फर, रोशनी, अग्नि, और 
शोचोल्यय कर तथा दूसरे: कई छोटे छोटे कर जेसे संपत्ति के हस्तांतरण पर कर, 
वाज़ार-कर, छुताों आर नोकरों पर कर, नायां पर कर, सवारी के साथतों आर 
गाडियों पर कर आते हैं | * ह 

भसर्काल या सम्पत्ति-कर प्रायः सब लगरपालिकायें लगाती हम $ मकान बा 








कच्दन मारतीय अर्थशास्त्र को रूपरेखा 


जमीन के यापिक मूल्य पर यह कर लगता हईै। वार्षिक मूल्य वापिक कियये कौ 
आय के बराबर माना जाता है। कर की दर खगमग ७२५ वार्पित किराये 
दर झोती है । सावंजनिक उपयोग को इमारतों पर कर नहीं लगता | कर सपति 
के मालिऊ से वदूल क्या जाना है। 
चैशे और व्यापार पर जो पर लगाया जाता दे वह इस प्रफार लगता दे 
कि विभिन्न पेशों और ब्यापारों को आय को समानता रे आधार पर कुछ 
श्रेणियों में वाट दिया जाता दै। फिर अलगन्शलग थेणी के लोगों को शलग- 
अलग लाइसेंस पीस देनी होती दे । 
ड्सियत-कर वज्यक्तिबी स्थिति और सपत्ति को देख कर लगाया 
जाता है। 
रोशगी, अग्नि, शौचालय-कर सेवा थे आधार पर लगाए. जाते हैं। 
मकान के वार्मिक मूल्य को ही इस प्रकार की सेवा से मिलने वाले लाम का 
आधार मान लिया जाता है। 
संपत्ति ये हस्तातरण पर लगने बाना कर राम्पत्ति के मूल्य फे आधार पर 
तय होता है। 
बाज़ार-कर चीजों की बिका पर कर होता है। जब से विद्वीकर राज्य 
को सरकारों द्वारा लगाया जाने लगा हे नगरपालिाएँ ये कर नहीं लगा 
सकती हैं । 

नौकरों पर कर तो बहुत कम जगइ है। पर छुत्तों पर और दूसरे पालतू, 
जामपरों पर कर अवश्य ढे। नागों पर कर उत्तर प्रदेश म लगता है| सवारी 
गाड़ियों पर कए खाइसेंस फीस के रूप में नागे, मोटर, बैलगाड़ी, रिक्शा और 
खाइक्लों श्रादि पर लिया जाता है। 

(२) अप्रत्यक्ष कर-इस श्रेणी में चु गा सबसे गदल्वपूर्ण कर है जो वयर- 
पालिका की हद में बाहर से माल आने पर लगता है| यह कर ग्ररोयों पर पहुता 
ह और उलिए इसका बराबर कड़ा विरोध रहा है। इसको चल कटने सें 
चुत खर्च होता दे । दूसरा कर सीमा-कर (टर्मिनल टेक्स) है जो रेल विभाग के 
चरिये नगरपालिका की इद में उपमोग + पदार्थों पर वयूल क्या जातादे। 
“छु गौ का स्थान इस कर को कई नगरपालिकाओं ने दिया पर यह भ्रवृत्ति ज्यादा 
चलो नहीं । सामा-कर सुविधाजनक दे--वयूल करने वाले और देने याले दोनों के 
लिये। इसे बदूल करने का व्यय भी कम होता है। इसलिये छुगोसे यह हर 
तरह से अच्छा है। इसकी दर मी कम होती है। सीमा-कर फे साथ साथ सइक या 
“अल मार्ग से श्राने वाले माल पर “टर्मिनल टॉल मी लगाना शावश्यक होता है| 


सावेजनिक वित्त भ्र्दर 


(३) व्यापारिक कार्यों से आय--नगरपालिकाओं की आय का एक 
साधन वे व्यापारिक कार्य हैं जो वह करती है--जैसे, पानी की व्यवस्था करने पर 
पानी कौ रेट से होने वाली आय, विजली की व्यवस्था करने पर उससे होने 
बाली आय, नगरपालिका द्वारा बनाए हुए कराईखानों करे किराये से होने वाली 
आय, और नगरपालिका छ्वरा की गई यातायात की व्यवस्था से होने वाली 
आय इस श्रेणी में आरती है । आय के इन साधनों को वड़ाना चाहिये । 

ज़िला बोर्डों की वित्त व्यवस्था : ज़िला बो्ों का मुख्य काम शिक्षा, 
सड़क, अस्पताल, सफाई, आदि होता है। इसके श्रलावा वे और भी कई काम 
करते हैं जैसे भेज्ों और प्रदर्शिनियों का आजोयन, टीका लगाने की व्यचत्था, 
आदि | ज़िला बोडों की आय के मुख्य मुख्य साधन इस प्रकार हैं :-- 

(९) सृूसि उपकर--ज़िला बोड़ों की कुल कर से दहोनेवाली श्राय कह 
७० से ६० प्रतिशत भाग इससे होता है | लगान के साथ यह उपकर घढूल' किया 
जाता है | इस कर को लगाने का आधार कहीं तो लगान होता द्दै--जैसे मद्रास, 
वम्बई, आसाम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में है--ओर कहीं इसका आधार 
भूमि का व(र्षिक मूल्य होता है! कहीं ज़रीदार को दिया जानेवाला रिन्द! भी 
इसका श्राधार होता है--जैसे मद्रास के जमींदारी क्षेत्र में । खेती की प्रति एकड़ 
भूमि के आधार पर मी यह कर वसूल किया जाता है । लगान के सब दोष इस 
कर में मी मौजूद हैं। 

(>) स्थिति और संयतक्ति एए कर--बह एक प्रकार का हैसियत-कर है। 
१६१५, के बाद से किसी नए ज्ञिल। बोर्ड को यह कर लगाने की स्वीकृति नहीं है 
क्योंकि यह कर आचकर जैसा है। यह कर व्यक्तियों की श्राय पर लगाया जाता 
है पर कृषि-आय इससे म॒क्त रहती हैं। 

(३) टोल्स--सा्वजनिंक नावों के उपयोग पर टॉल वयल किया जाता 
है और कमी-कमी वह कर वसूल करते का अधिकार नीलाम भी कर दिया जाता 
है। नीलाम करने की अथा अनुचित है और बन्द की जाना चाहिये । 

(० जुमो ग किराबा और फ्रीस--इन तीनों प्रकार के साधनों से भी 
जिल्ञा बोड़ों को आय होतो है । 

(४) अजुदान--राज्य की सरकारों से जिला बोडों को काफी सहायता 
भी मिलती है | इससे राज्य की सरंकारों का इन पर निर्यत्रण भी 
रहता दे ! कभी-कमी यह नियंत्रण और इहस्वक्ञेप अहुचित सीमा तक भी 
पहुँच जाता है। ह 

स्थानीय कित्त में सुवार की आवश्यकता : स्थानीय वित्त की खबसे बढ़ी 


प्र भारतीय अर्थशात्र को रूपरेखा 


समस्या यह है कि इन सस्थाओ्रों के साधन बटुत सीमित हैं। इन साधनों में यदि 
दोना' आवश्यक दे । भारतीय कर जान शमित ने १६२४ स इस सम्बंध सें ये 
सुझाव दिय ये -- 

(१) लगान की दर कम यी जाय ताफि स्पानाय सस्थाञ्रा रू लिय झ्रधिक 
सु जाइश रह सफे | (२) प्रान्त का सरकारों को भूमि किराया (प्रादाड रेंट) श्रौर 
कृषि के काम म नहीं श्रानेयाली भूमि की दर म दृद्धि होने से जो ग्राय दो उसका 
एक “गाग स्थानीय 'सस्थाओं को दिया जाये। (३) नगरपालिझाओं को 
विश्ञापन पर कर लगाने का अधिकार दिया जाये। (४) सनोरतन झौर पण 
(वेडिंग) पर लगनेवाले करों म स्थानाय सुस्थात्रों को हिस्सा दिया जाये। (५) 
संपत्ति और इत्ति करों का वसूली म॑ सुधार किया जाये। (६) मोटरों पे आय 

कर को कम करक प्रान्त की सरकादों को पथ-कर (टाल) फ स्थान पर राज्य मर 
में कर लगाने दिया जाये और उसुफा आय स्थानाय सस्याओं को घाटी जाय। 
(७) स्पातीय संस्थाओं को विवाहों की रजिस्टरां करने पर क्हीं-क्हीं कर लगाने 
दिया जाये । (८) प्रान्तीय सरकारों से सहायता दी जाय । १६४० की बम्बई का 
स्थानीय स्वराज्य जाच समिति ने इन सुमावों का समथन किया था। उत्तर प्रदेश 
को स्पानोय स्वगज्य जाच समिति ने भी इनका समर्थन क्या था और सुझाव माँ 
दिये थे--जैसे () महापनों पर कर लगाया जाय , (॥) आ्न्तीय कोर्ट फीस में 
स्थानीय सझ्वराज्य रुस्थाओं को हिस्सा दिया जाये ५. (70) स्टेग्प ड्चूरी पर 
अधिमार (सरचान) लगा कर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं फो दिया जाये। ग्राम 
पचायतों के बारे में मो इस समिति ने कुछ डिफारिशों को थी , (9) लगाम 
का पाच प्रतिशत पंचायतों को दिया जाये » (४) भूमि उपकर का २५% 
ज़िला चोर्ड पचायतों को दे दें , (७) जो टिन-ट हैं उनसे 'रेट! का ५४%, लिया 


जैसे बरातों पर कर, 


लगाती हैँ उनका कुछ भाग मी स्थानीय स्पराच सस्याओं को दिया जा सफता 
है। इसी प्रसार नगरप्रालिकाए सवारी गाड़ियों--जैसे कार, लौरी आदि--पर 
जो कर लगाती है उनका एक हिस्सा ज़िला बोड़ों आदि को दिया जाये क्योंकि 
ये गाड़ियाँ उनको सड़कों का मी उपयोग करती है। 


के आधार पर देना चाहिये, और 


अनुदान के अलावा स्थानांय संस्थाओं को 
ब्यापारिक कामों से जैसे पानी, 


विजलो, आदि की व्यवस्था करके भी अपनो 


“7 सार्वजनिक कित्त श्परे 


आय बढ़ाना चाहिए | सितेसा घर, बाज़ार, सभा भवन आदि वनाकर भी आय 
में कुछ बृद्धि की जा सकती है | 
” उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट डोग्य कि स्थानीय चित्त की अपर्यात साधन 
&की समस्या को इल करना कितना आवश्यक है और उसको हल करने के लिये 
चारों ओर प्रयत्न करने की आवश्यकता है | इस व्यापक प्रयत्त के बिना समस्या 
का इल होना संभव नहीं होगा । हु 
भारत सरकार का राजस्व ओर व्यय का बजद 
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परिच्छेद १? 
मूल आर्थिक समस्या--मँदगाई और उत्पाटन पृद्धि 

देश के आर्थिक जीवन फे केत्रों का हमने अरब तक विस्तार पूर्वक अध्ययन 
'फिसा ई। इस श्रध्ययन का एक हा परिणाम हे और वह यह क्रि हमारे देश को 
आ्िक स्थिति आज अत्यन्त बुरा है। देश म फैली हुई निर्धनता और वेकारी 
अथवा श्र्द वकारा इसका जावित प्रमाण ६ै। हमारा बढ़तां हुई महंगाई और 
असंतोष जनक उत्पादन की स्थिति इसका स्पष्ट लदण है | देश मे आर्थिक जावन 
की श्राज तो मूल समस्या एक द्वा है श्रौर वह यह कि किस प्रकार यह भयकर 
मह्गाइ समाप्त हो और उत्पादन में वृद्धि हो। इस परिच्छेद म इम मेंहमाइ के 

प्रश्न पर थोढ़ा विस्तार से अ्रध्ययन करेंगे । 
दिवाय महायुद्ध ओर महगाई दूसरे महायुद्ध वे समय में यह महंगाई 
आरम हुइ था | सवाल यह हे कि इस भदगाई का कारण क्‍या हुआ! महंगाई 
का अ्रध ई रपये का मूल्य घट जाना आर चस्तुआ का मूल्य बढ जाना | हमारे 
समभने का विप्रय यद्द दे कि म्पय का मूल्य तो क्यो घटा और बस्तुओं का मूल्य 
क्यों बढ़ा १ क्रयशास्+ का सामान्य रिद्धात है कि जब क्सि। चौज़ की मात्रा बढ़ 
जाता दै पर उसकी मांग में कोइ पारवर्तन नहीं होता सो उस चाज़ का मूल्य 
घट जाता है। अगर एक ओर मात्रा बढ जाय और दूधरा ओर माग कम शो 
जाये तब दो कददना हो क्या ? फिर तो उस चांज़ का भूल्य श्रत्यधिक घट जायगा | 
ट्वितीय महायुद्ध के समय म इमारे देश म॑ रुपये की यही स्थिति हुई) रुपये का 
मात्रा में तो इद्धि हो गई और उसका साग म कसी हो गइ। इसपे पहले कि इस 
अपनी इस बात छा ग्रमाण दें रुपय की माग म कमी होने का अर्थ क्या है यह 
स्पष्ट कर देना आवश्यक ह और दपय की पूतत या माना कैस तय होती है यह 
भी जान होना है | पहले रुपये का मात्रा को हो लें। किसी भा देश वी रुपये का 
मात्रा उस देश की कुल मुद्रा और मैंकों का चालू जमा तथा उसके प्रचलन की 
गति से निश्चित होती दै। जहा तक रुपये की साय का सबंध है यह शस बात से 
निरिचत होतां हे कि देश सक्य विक्रय को मात कितना है क्योंकि रुपये का 


काम क्षय विक्रय के लिये उपयोग में आना हा है । जब देश में उत्तादवन अधिक 
होता है शोर ८ परज्यवसाय म॒ तेज्ा होती है तो रुपयं के लिये काम धअधिक 
होता डै भौर जब उत्पादन 


हे जब उत्पादन कम होता है और न्यापार-न्यवसखाय में मदो होती ई 
अरे के लिये काम कम होता है | रुपये की मात्रा और माग के बारे में इतना 
अप्टो करए कर देने के बाद हम यह देखेंगे कि द्विताय महायुद्ध के समय इमारे 


मंहंगाई और उत्लादन इद्धि प्र 


देश में रुपये की मात्रा में कितनी इद्धि हुई | और फिर रुपये को मांग के बारे में 
भी विचार करेंगे | द्वितीय महायुद्ध के समय देश में रुपये का कितता प्रसार हुआ 
यह बीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट हो सकेगा ] 
भर्ष कुल मुद्रा (करेंसी) जमामुद्रा. कुल मुद्रा. इनडेक्स 
(अप्रेलसेमार्च). प्रचलन में प्रचलन में. प्रचलन में नम्बर 
( करोड़ उपयों में ) 
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१६३६-४० ३३६ श्र डर ११६ हे 
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१६४१-४२ ड्ध्र रशे४ छू श्ण्डाश 
१६४२-४३ ७५० ३६१ १,११४ २७७*१ 
१६४३-४४ ६६१ श्श्६ १,४४० ३जर-६ 
१६४४-४४ श्र६७ द्श्८ १,८४५ ४४२४५ 


आधार वर्ष १६३८-१६३६ ८ १०० 
उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के समय हमारे देश 
में कुज् रुपये या मुद्रा की मात्रा में काक्की [ चार शुभा ] विस्तार हुआ | अपने 
आपसे भी इस विस्तार का श्रसर रुफ्ये का मूल्य गिरना या चीजों का मंहगा 
होना दी होता । पर रुपये की मांग की इृष्टि से भी अगर विचार किया जाये तो 
इससे मिन्न कोई परिणाम नही आखकता धा। इन वर्षों में देश के औद्योगिक 
आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अगस्त, १६३६ को १०० मान कर यदि 
चला जाये तो १६३६-४० में ११०३, १६४०-४१ में ११४२, १६४१-४२ में 
१२३२, १६४२-४३ में १२५५, १६४३-४४ में १४६८ और १६४४-४५ में 
१०१७ औद्योगिक उत्तादत का इसडेक्स था । कृषि उत्पादन का इनडेक्‍्स १६३६- 
३७ से १६३८-३६ के औसत को १०० मानने पर १६३६-४० में ६६, १६४०-४१ में 
- ६८, १६४१-४२ में ६४५, १६४२-४३ में १०२ और १६४३-४७ में १०६ और 
१६४४-४४ में १०१ था। इसका अर्थ बह है क्ति १६४३-४४ के बाद से तो हमारा 
औद्योगिक उत्पादन सिरना आरंम हो गया पर १६४३-०४ में भो उसमें रुपय के 
विस्तार की अपेक्षा बहुत कम इद्धि हुई थी। इसी प्रकार कृषि डलादन का 
दाल तो और भो असंतोप जनक रहा | १६०१-८४ तक तो इनडेक्स नम्बर १०० 
से कम रहा और अधिक से अधिक इवडेक्स १६४३-४४ में १०६ तक पहुँचा। 
जव औद्योगिक उत्तादव का अधिकतम इनडेक्स १२६८ और कृषि का” १०६ था 
त्तब रुपये के विस्तार का इनडेक्ल ३७२८६ तक पहुँच गया और १६४४-४४ में त्तो 
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औद्योगिक उत्पादन का इनडेक्स १२१७ और कृषि उत्यादत का १०१ ही रह 
गया पर रुपये फे विस्तार का इनडरेक्स ४०३ ४ तक पर्चच गया | साराश मह डक 
कि एक झोर तो रुपये का विस्तार हुआ, दूसरी भर डसादन की मात्रा उसका 
अपेद्षा बदुत कम अनुपात म बढ़ी या फिर उम्र हों गइ। इसका सिवाय इसके 
और नतीजा क्या हो सकता था कि देरा में महगाइ बढती जातां * इस सबंध में 
एक बात ध्यान में रसने की और है कि जहा तक जन साधारण के उपमोग गे 
लिये वस्तुश्रों की उपलब्धि का प्रश्न था उसकी मात्रा में सैनियः झावश्यरता फे 
बढ जाने से बहुत कमा शथ्रा गई | इसका असर मी महंगाई यो बढाया हुआ 
बाहर के देशों स आने बाले माल ऊा थ्रायात में मा कह कारणों से युद्ध वाल में 
कमा हो गइ था। घमा थे शरुओ्रों व ,अपिकार भें चले चाने से बहा से शाने 
बाले चावल का झाना बन्द हो गया। दसो तरह जे दूसरे कारण भी उपस्थित 
हुए। यातायात का कठिनाई सौ एक कारण या जिसके कारण महंगाई बढ़ने में 
सदद मिली ] उपरोक्त तमाम परिस्थितियों फे कारण देश में मंहगाइ घढने लगी। 
पर इन परिस्यितियों का आपार रुपये का मात्रा का बढ़ना और उत्पादन का 
चे बढ़ना बल्कि खागरिक उपसोग के लिये घस्तुओं की उपलब्ध माना में उल्टी 
कमी झा जाना ही या। युद्ध काल में हमारे देश में महगाई आर रह्न सइन का 
स्यय फितना बढ़ा इसका ख्रतुमान यजीये की तालिका से लगाया जा सकता है -“ 


थोक मृल्य देशनाक रहन सहन का ब्यय 
९ आपार ९६ अगस्त, १६३६ देशनाक (बबई) 
बचे को समाप्त होने वाला श्राघार वर्ष 
सत्ताइड१ ०० अगस्त १६३६८१०० 
१६३६ ४० ( सितबर मार्च) श्र३ ६ श्र 
१६४० ४१ न्श्ष्द १०६ 
श्६्छ्श /२ श्३७ ० श्स्रे 
१६०2२ 4३ २१७१ ० १६६ 
२६४३ ०2४ रहेघ् प्‌ 554 
9६४०-०५ ब्ए्/र २५, 
अपरीक्त आकड़ों का सार के नें थीं. थे 
समास होने तक ढाई गुनी के लगमग 23 ली 5 22000 २४ कक 


के मिग यढ गई | रहन सहत के व्यय में भी लगभग 
इसां श्रतु॒पात में इद्धि हुई | इमारे देश की इस न 


नर 'स स्थिति का मुकाबला दुनिया के कुछ 
दूसरे देशों स करें तो मालूम होगा कि इमारी स्थिति बुत खराब रही है। 
उदाइरण के लिये १६३७ को आधार मान कर देखने पर पता चलता है कि 


मंहयाई और उत्पादन इद्धि हर 


अमेरिका में थोक माल की कीमतों का देशनांक १६४५ में १२३, यूनाइटेड 
'किंगडम में १५४, कताडा में १२२, और आस्ट्रेलिया में १४० ही थे। इसका 
अर्थ यह है कि युद्ध समात होने तक जहाँ भारत में ढाई गुनी क्रीमतें बढ़ गई 
इन देशों में डेढ़ गुनी या उससे कम इद्धि हुई । 
युद्ध आरंभ होने के प्रथम कुछ वर्षों में तो मारत सरकार ने इस मंहगाई 
के प्रश्न की ओर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। १६०३ के उत्तराद” जब स्थिति 
बहुत्त विभढ़ गईं तो भारत सरकार ने मूल्य नियंत्रण करना आरंभ किया। 
इस समय तक देश की खाद्य स्थिति वहुत विगड चुकी थी | वर्मा से चावल आना 
बन्द दो गया था| परिणाम स्वृदूव बंगाल में अत्वस्व भौषण अकाल पढ़ा और 
लाखों मनुष्य काल के आस बन गये । भारत ससकार ने बढ़ती हुई मुद्रा स्थिति 
और मंद॒गाई को रोकने के लिये करों की वसूली जल्दी करना शुरू कर दिया 
( अतिरिक्त लाभ-कर साले भर की वज्ञाय हर तीवरें महीते बदल किया जाने 
लगा ) ; रिज़र्व बैंक ने सोना वेचन। आरंभ किया ; कॉटव क्लाथ एणड यार्च 
कन्द्रोल आर्डर तथा होडिंग एएड ; प्रीफोटिवरिंग प्रीवेस्शन आर्डिनेस्स पास किये 
गये, और ग्रामीण जनता में छोटे पैमाने पर बचत करने के लिये प्रचार की 
ज्यवस्था की गई ; ऋण लेने का सरकार ने कार्यक्रम बनाया ; देश में उल्लादन 
बढ़ाने की चेष्टा की गई ; बाइर से अधिक माल और अन्न मंगाने का प्रयत्न 
ककया गया और बड़े बढ़ शहरों और कस्वों में अन्न, बस्र, शकर तथा दूसरे 
आवश्यक पदार्थों क। राशनिंग जारी किया गया | सारांश यह है कि सरकार ने 
स्थिति को काजू में लाने के चहुँसुखी प्रयत्त करने झुरू किये । इन सबका नतीजा 
किसी हद तक आया | १६४३ के आखिरी महीनों में स्थिति थोडी काबू में 
आई । मंहगाई की गति धीमी पडी । तेजी से जो कीमतें बढ़ने लगी थीं उस स्थिति 
में थोढ़े समय के लिये सुधार आया ! थोक मूल्य का देशनांक १६४२-४३ में 
१७१ से बढ़कर १६४३-४४ में जहां २३६-४ पर पहुँच गया था यहां १६४५-४५ 
में २४४१२ तक ही बढ़ा। इसी समय अगस्त, १६४४ में शरुद्ध समात्त हो गया। 
अब इस युद्ध के बाद को स्थिति पर विचार करेंगे । 
चुद्ध के चाद की संहगाई की स्थिति : जब युद्ध समात् हुआ तो लोगों 
के मन से यह स्वाभाविक आशा थी कि युद्ध काल की मंहयाई का अन्त हो 
जायगा, नियंत्रण नहीं रहेगा और आर्थिक जीवन पूर्ववत्‌ चलने लगेगा। पद 
जैसा कि आज देखा जा रहा है, यह सब कुछ छुआ नहीं । न मंहयगाई में कमी 
आई और स नियंत्रण ही उठा | लोगों की आर्थिक दक्ात्वरावर विग्ड़ती जा 


रंदी है, मंहगाई बढ़ती जा रही है और इमारा आर्थिक जीवन स्॒क् प्रकार से 


६०५ भारतीय थ्रेशाख की रूपरेला 


उर्जरित हों झुक है. और बराबर होता जा रहा ह। सुदछ के बाद मंइगर 
कितनी मंदी इसका अनुमान नाये दी गई तालिका से खग सकेगा डा 
१६ अगस्त, १६३६ में समाप्त द्वीने वाला संप्ठाइनॉ.१% 


चप थौह मूल्य देशनाक 
[ श्रप्रेल मार्च ] 
१६४४ ४६ र८४'६- 
र४६ ४० २७०५ ४ 
१६४७-४८ ३०७ ० 
जनरल १९प८ सिरीज अगस्त १६५६ में समाप्त बर्षेद१०० 

१६५४७-४८ श्ण्पपर 
१६४८-४६ ७६ रे 
श्हडहख० इष्स, रे 
२७ चूत १६५० 

को समात्त ससाइ इध्ड ० 
१६ जूत १६४१ को 

समाम संताह डंगपारे 
अगस्त १६४९ ४२७ ६ 


उपदोक्त तालिका से यह सप्ट है कि मूल्यों में इक वरावर जारी दै। 
प्रशत चह दे कि सुद सगास दीने के बाद मूल्यों में या इदि क्‍यों जार रही) 
मौचे इम उत्तादा और मुद्रा सम्बन्ध श्राउट़े देते हैं जिससे यह पता अलेगा कि 
मुद् + बाद के बर्षो म॒ देश के उसादुत और सुद्रा सम्बंध स्थिति क्या रही । 


कुन झुद्रा 

करोड़ रुपयों म उत्पादन वा देशनाक 
हे ५ क्र्षि डपोग 

६४४ ४ र्थ्प3 स््ड ब्‌श्क 

१६४६ ४७ रई०५ श्द् श्र 
2६४७ डक च्र्रै३ ३० ०भ, ६. 
३१६४८ <£ र्‌वश्४ शाः ##४. ६. 
१६४८ ४&* ड६७ घ्ध् ६०६ $#€ 
१६४० कर २३४३ न+ है०्ढे * 
अयल ६१६७१ र्श्प्ड ६४६९-४९ +- १० * 

भई १2५? हरै3१ शा हा 


उपरोक्त तानिशा स दा बातें स्पष्ठ होती हैं । 
ढ़ एक वो यद्द कि इालामि 
१६४७-४८ बढ मुद्रा की कुल माघ्रा इंद्धिं होता गई पर शद्धि की सात्रा मं कमी 


मंइयाई और उत्लादन इद्धि द्ण्टट 


आगई । १६४७-४८ और २६४८-१६४६८ के बीच में तो कुल मुद्रा की मात्रा 
बिल्कुल वरावर ही रही | फिर उसके वाद १६४६-५० में ठो मुद्रा की मात्रा कम 
होगई | हालांकि यतवर्ष फिर मुद्रा को मात्रा में इृद्धि हुई हे । पर जहाँ तक मूल्यों 
का सम्बन्ध है वे बरावर बढ़ते ही जा रहे हैं। मूल्यों को यह इद्धि मुद्रा की मात्रा 
में होने वाले सिस्तार से स्पष्ट नहीं होती | १६४७-४८ और १६४८८४६ के बीच 
में यद्यपि मुद्रा की मात्रा लगभग वही रही पर मूल्य में ६८ पोइन्ट को वृद्धि होगई 
और १६४६-४० में मंद्रा को मात्रा कम होगई तथ मी मूल्यों में ६२ पोइ्न्ट 
की बृद्धि हुई।|ग्रश्न चह है कि इसका कारण क्या? उत्पादन के आकड़ों से 
यह मालूस पड़ता है कि १६४४-४४ से कृषि मे १०६ से देशनांक कम होकर 
१६४४-४६ में ६४ पर और १६४६-४७ में ६६ पर और १६४७-४८ में १०० पर 
और १६४८-४६ में &४ पर रह्दा | इसी प्रकार से उद्योग का देशनांक १६४८-४४ से 
कम होते होते १६७६-४७ओऔर १६४७-४८ में १०५ के आसपास तक आगया और 
१६४८-१६ में बढ़ कर १०४६ पर पहुँच गया पर उसके बाद फिर कम होने लगा। 
सारांश यह ई कि इन वर्षों में कृषि उत्पादन में ज्यादा से ज़्यादा १४ पोइन्ट का 
और उद्योग के उत्पादन में २० पोइन्ट की कमी आई पर मूल्प्रों में उसके मुकाबले 
में १६४४-४६ से १६४६-४० के बीच में १४०४ की बद्धि होगई। दूसरे शब्दों 
में कृषि में उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा कमी जो किसी वर्ष में १६४३-४४ के 
भुकाबले में हुईं बह ११% और उद्योग में १७३४ के लगभग हुई जबकि मूल्यों 
में ३१९८ से भी अधिक दद्धि हुई। स्पष्ट दे कि मूल्यों को इछधि उत्पादन में जो 
कमी हुई है उससे कही अधिक हुई है । इसका यह स्पष्ट कारण दे कि मूल्यों की 
इस बृद्धि के लिये कोई से कोई स॒द्रा सम्बन्धी कारण भी ज़िम्मेदार रहा है। 
चह मुद्रा सम्बन्धी कारण सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रति ब बढ़ता हुआ 
खज है | युद्ध समाप्त होने के बाद भारत सरकार के बजट बराबर घादे के वजट 
रहे है और इससे देश में मंहगाई बढ़ने में बड़ी सद्दायता मिली । पिछले दो 
“जल से गवश्य बचत के बजट वने है पर उसमें भी अगर राजस्व और पूं जीगत 
दोनों बजटों के झमद और खर्च को मिलाकर देखें तो स्थिति संतोपजनक नहीं 
भालूम पड़ती | इधर पिछले दो वर्षों में राज्यों द्वारा चढुत ब्यय हुआ है और 
राज्य की सरकारों की आर्थिक स्थिति विगड़ी है | सार चह हे कि बुद्ध के बाद 
जो मंह॒गाई हुई है उसमे सरकार के घाठे के वित्त का बहुत बड़ा हिल्‍्सा है। इधर 
पिछले साल मर से अधिक हुआ कोरिया बुद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों 
बेद्धि छुईंहे और उसका असर मारत पर भी पडा है। १६४६ में उपये का 
अचमूल्यन क्रिया गया। इससे भी मूल्य इद्धि की ग्रहृ॒त्ति को ओत्लाहित किया। 
















६०२ मारतीय अ्र्यराशत्र की रूपेसा 


डालर की कमी के कारण आयात में भी कमी हो गई। हिन्टुस्तान पारिखान फे वीर 
में कर महीनों तक व्यापार चद रहा क्याकि विनिमय वर का प्रश्न महों छुलम 
रहा था। कपास और पदसन की दसस कमा श्राइ और इसझा श्रखर भ 
मूल्यों को बढाने का हुआ । पाडिसतान  आपिर अपने रुपये के अवमल्यन २ 
करो के निरचय को हा कायम रसा । इससे पामिस्तान के आने वाले माल कर 
भारत मे महगा पढने का असर हुआ। उपरोक्त मुख्य-युख्य कारणों से युद्ध पे 
चाद भा मूल्य बढते ही रह । 

६४८ मे जब मल्यो से बटुत तेता थराट नो भारत सरकार से इस परत 
पर इछ स्थत4 अथशास्तरिया से राय लो। उन्होंने जो महसाई के कारण बताई 
में उनम उपरोक्त कारणा के अलाया कद बौर कारणों का मो उल्लेय था। 
दे कारण यह थे--(३) पाकिस्तान से भा विस्थापित श्राये उन्होंने अपना पूँजी के 
रुपये में बदल लिया और इससे मी रुपय ऊा मारा बढी। (+) रिजये बैंक न 
मारते सरकार का प्रतिभृतियों के मूल्य को कायम रफते के लिये उनझो परीदा 
उससे रुपये की मात्रा पढ़ी । (.) चोर बातार सम कमाये हुए और आयकर का 
चोरी करने चाले दपये का श्रसर भा मूल्य बढाने का हों हुआ । (४) वेतन थौर 
सदगाई की बरद्धि। (७) सरकार के ऋण लेते और बचत के प्रोत्साहन देने के 
कापकम को श्रतफलता ) (६) इमारे देश में निर्सिन आर बाहर से दाने वाले 
दोनों ध्कार के माल को क्मा। (७) सट्टा और सचय करने की त्रत्ति। यह 


दिसि ब्यापारिया था रुद्रे करने बाला तक हा सीमित न रहकर सबसाधारण 
रे बुद काल मे फैल गई थी। (८) भारत सरकार की लियतण नौति की 
अपफ्लता । ये है। वे सब कारण थे जिडोंने युदू और युद्धोत्तर काल में सहगाई 
को जन्म दिया और उसे बढ़ने दिया । 


सहुगा5 का राकन के सखझार के मबत्त महग्राइ को सेकसे के भारत 
साकार शोर झज्यक्ये रुरकारों ने बराबर खान शत नह मुद्रा की मात्रा 
पड. परे घाटे क्‍्सोँकां। बइ अर के कर भी बढ़ाये | बचत को 
अछाहन देने की योजनाएं श्रमत से लाते का ग्रयस्‍्न किया गया । राष्ट्रों पर 
इज कॉन्‍्ट्रेक्ट! पर रोक लगादी गई | गेहू श्ादि 
सेन देन पर अतिवय सा कर दिये गये। सोना और चाँदी के आगे के 
किया गया!) शशनिंग औ ४ वो का किया, को, के डील आईर 5 

शा और मूल्यों का नियत किया गया। यातायात मै 
कोशिश हुई और अन्न आदि वस्तुओं को लाने 
उड़ | सरकार मे यह भो बराबर चाहा ई कि देश 


मंहसाई और उत्तादन इद्धि ह्ृ्०्३े 


में उसादन बढ़ें। पर इन सब प्रवत्नों का कोई स्हस असर नहीं हुआ और 
इमारी आर्थिक स्थिति दिनों दिन संकट के किसारे पहुंचती जारही है ! प्राकृतिक 
और अन्तर्राष्ट्रीय कारणों का मी इस स्थिति को विगाइने में हाथ रद्दा है | ण्र 
दि हमारी आर्थिक नीतति सही होती तो स्थिति श्राज जितनी नहीं विगटती। प्रश्न 
बह है कि इस स्थिति को चुघारने का शव उपाय दया है ? 
अम्पादन वृद्धि और नई मुद्रा जारी नहीं क्रम--प्रुख्य उपाय : जिस 
स्थिति का इसने ऊपर डल्लेस किया है उसको मुधारे के आधारभूत उपाय दो 
ही हूं। एक तो यह है कि अ्रव आगे धादे के खज़ट ववाकर और नई सुद्धा जाये 
के देश में मुद्रा को मात्रा को दरसिज्ञ न चढ़ाया जाये । आये मुद्रा स्थिति को 
रोकने की बच्ये आवश्यकता है लिये जरूरत यह है क्रि सरकारें अपने 
अनावश्यक खचचों को एकदम कम करें। नये खचों को समझ सोचकर उनका 
जारे राष्ट्र के जीबम पर पड़ने वाले असर को देखकर फ़रिवा जाये इसी के 
जपन्‍ताथ आय को बढ़ाने का और ऋण लेने का भी हर प्रकार से प्रवत्न किया 
आना चाहिये ! चेंक-साख पर इस प्रकार नियंत्रण किया जाना चाहिये कि जिससे 
रहे को ग्रोत्ताइन न मिले | मूल्य नियंत्रण और राशनिंग का जहां आवर्वकता 
१ देढ़ता पूरक पालन होना चाहिये। पर ये उपाय ताल्कालिक हैं | अन्ततोगत्वा 
'शक्षा उत्पादन बढ़ाने को ओर ध्यान देखा होगा। और जब तक इसमे 
फलता नहीं मिलेगी इमारा आर्थिक संकट दूर नहीं हो सकेया।. 
देश में उत्तादन बढ़ाने की झ्रावस्‍्यकता है | इस संबंध में सवकी एक ही 
राष दे। इस विषय में भो श्राज कोई मतभेद नही दे कि उत्पादन पढ़ाने के लिये 
हमें एक न एक प्रकार की बोजवा के आधार पर चलना होगा । आज पू'जीपति 
भी घह नहीं कहते कि व्यक्तिगत व्यवसाय पर राज्य का बिल्कुल दी नियंत्रण नहीं 
दोना चाहिये | मतमेद है तो इस अश्न पर कि देश की भावी आयिक योजना 
कैसी हो । भारत सरकार चाहते हुए भी अभी नक देश में उत्पादन को बढ़ाने 
मे सफल नही हो सकी है | इसका मुख्य कारण है भारत सरकार की झर्पष्ट और 
अन्र्विरोधो आर्थिक नीति और भारत सरकार और राज्य की सरकारों में 
पमलय का अभाव । उदाहरण के तौर पर एक ओर राष्ट्रीककरण की वात कर्ता 
* कर दूवरी ओर दूसरे ही छण पूोपतियों से चाहना कि वे उसादन बढ़ाने का 
िपयूरा प्रबल करें, सर्वया परस्पर विरोधी बातें हैं | इस दरह के कई उदाइस्ण 
दिये जा सकते है | पर इसकी आवश्यकता नहीं | वहाँ तो इतना ही लिख देना 
पपेष्ट हे कि विदा किसी मिश्चित आ्राथिक योजना के आधार पर चले इस देश 
की आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता | अगले परिच्छेद में हम इसो विषय 
पर विचार करेगे। 




















परिच्छेर १५ 
आर्थिक योचना 
आज सब विचारशान व्यदि' इस बात से सहमत हैं कि पूजीवादा 
अर्थ व्ययवक्धा सामाजिक न्याय और शार्थिक समानता के घ्यय की पूर्व नहीं ऋए 
सस्ती । साथ में इस बात में भी कोद मतमेद नहीं है कि देश का शाविर 
जीवन पूर्णतवा ब्यक्तिगत व्ययकषायियों के हाथ में गीछोड़ा जा सता ।ज रहितकों 
इृष्टि से उसमें राज्य का दस्तलेर होना श्रनियार्य है | पर इसमे आगे वियारों का 
समानता का झन्‍्त हो जाता है | जब इम भावी झथ रचना के ग्ररन पर विद्यार 
करना आर्म करने हैं तो झनेकों प्ररन हमारे सामो उपस्थित होते हैं, भर 
ने रनों का मितर मित्र विवार के लॉग अयनां अपनी दृप्टि से मित सित्र 
उत्तर देने दुए पाये जाये हैं| मारततप ये सामने इस रामय॑ जो सबये ग्राधार 
भूत प्रश्न है बह समाज की इस नई रचना से ही सबए रखता है। हम ० 
परिष्छेद मैं इछी समरस्पा पर विचार करेंगे। 
हमारा जीप्न दर्शन क्या 8? समाव रचना मे प्रश्न पर विदार 

करना जब इम शआरारभ करते हैं तो सब मे पहला सवाल जो इमारे सामने भावा 
चादिये बढ है जीवन सरधो इमारे दर्शन का। घतमान पश्चिम की सम्या ने 
इमारे सामने जिस जांबन दर्शन को उपस्यित किया है उसका श्राधार धायरवक 
ताथों को बढ़ाते जाना और उनका तृति के लिके बराबर प्रवस्त करते रहना दै। 
औदोगिक प्र जायाद के अधार और परिज़ास + लिये इस जावन दर्शन की ई 
आवश्यकता थी। झीर शरालिये आब उसका सर्वत प्रचार भी हमें देखने के 
मिलता है | निस जावन दर्शन के दम पक्ष से और जो भावी शोपण रहे 
और वग विद्दीन सम्रात + उपयुक्त हो सकता है उसके अयुसार आवश्यकार्य 
का उपल अमिददंद्धि दवा हमारा लक्ष्य नदी. हो सकता | विस समाज रचना के 
ध्येय लाभ कमाना नह थल्कि मनुष्य का आवश्यकता पृर्वि द्ोगा, उस समा 
रचना 4 झनुतल ते यद्वा ज्ञावय दर्शन दो सकता हे फ्ि भतुष्प अपना सच्च 
उद्देरत अप स्यक्तित्य का सर्नतोमुखा विकास करता समझे | ऐसा दशा २ 
मतष्य उडी आउज्यस्‍्ताओं की प्रति कराया चाहेगा जो उसके व्यचिय मे 

विकास में शाहावक झोंगा ॥ इसका अथ अपने आप स सरल और साई नौ 
को और अकाप होने का हो जाता ई और आवश्वक्ताओ का अ्रमिरद्धि नई 


बल्कि उनको प्रीिष्कृत करना मनुष्य जाइन का लद्दध बन जाता है। इस जिर 


नयी समातर स्थना की कल्पना करना चादये हैं उसका श्राघार जीवत सबंध 


आर्थिक बोजना दर्ण्रू 


चई दृष्टिकोण होना चाहिये । 

५. मारा सामाजिक छक्ष--सुरक्षा, स्वतंत्रता और अवकाश: जीवन- 
दशन के बारे में बिचार कर लेने के वाद दूसरा प्रश्व इसारे सामाजिक लक्ष का 
उसचन्न होता है । दूसरे शब्दों में हम किस प्रकार की समाज रचना को ठीक 
उमभते हैं| यह हम पहले लिख खुक्े हैं कि मनुष्य का सच्चा उद्देश्य अपने 
अक्तित्व का विकास करना है। जो समाज रचना इस उद्देश्य को प्रूति में 
सहायक हो वही हमारे विचार से सही समाज रचना समझती जानी चाहिये। 
इस दृष्टि से भावी समाज रचना मे प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित तीन बातों 
की ग्रप्ति होना आवश्यक हई--(१) सुरक्षा (२) स्वतंत्रता (३) अवकाश । 

'मुरक्षा से हमारा तात्तर्य यद्द हैं कि उत्येक व्यक्ति को आधुनिक सम्ब 
पममाज के अनुरूप रहन-सहन का दुर्जा प्राप्त होता चाहिये। इसके लिये यवेप्ठ 
मज़ा में उ्ादन और न्याय पूर्ण वितरण की आवश्यकता होगी। 'हर्ञा! से 
हमारा अर्थ आर्थिक सुरक्षा है) परन्तु महुप्य के व्यक्तित्व फे विकास के लिये 
ब्रािक मुरह्ा के अलावा राजनैतिक, नैतिक और आव्यातिक दृष्टि से 
लगना! भी चाहिये | संझेव में इसका थर्थ यह है कि प्रस्वेक व्यक्ति को यह 
अजुभव होना चाहिये कि वह केवल किसी महान यंत्र अ्रथवा व्यवस्था का एक 
पुर्ना अथवा श्र भात्र ही लंहीं है, बल्कि अपने भाग्य का पह स्वये निर्माता है, 

और जिम्त ससाज व्यवस्था में यह रहता है उसका घह संचालक है। इसके 

अतिरिक्त यह भी आवश्यक हे क्ि प्रत्येक व्यक्ति करो अपने जीवन निर्वाह के 

हिंयें जो काम फरना पडता है उसको करने के 'चाद उसके पास झवकाश' रहे 

उपयोग घह जीवन की उच्चतर प्रवृत्तियों, जैसे कला, साहित्यञ्ादि के लिये 

फर सके । सारांश यह है कि मजुष्य के व्यक्तित्व! के विकास की दृष्टि से उसी 

भाज व्यवस्था को श्रेष्ठ माया जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादक 

५ ॥ दष्टि से सुरक्षा, नागरिक की दृष्टि से स्वतंत्रता और उपभोक्ता की इष्टि से 
अवकाश! प्राप्त हो | 2 

आप सह्। अर्थ रचना का स्वरूप : यह तो सर्वमान्य वात है कि उपरोक्त 

४) देश को पूरा करने वाली झर्थ रचना पूजीदादी नहीं हो सकती। उसका 

'स्प जिसे आज मिलीजुली अर्थ व्यवस्था [ मिक्सड इकोनोमी .] कइते दे वह 

भी भह्षी हो सकता | इस संबंध में एक विद्वान लेखक के ये शब्द उल्लेखनीय हैं 7 

* रचना के केवल दो स्वरूप हैं जिनमें से किसी छक को खुनना होगा-- 

) राजकौय आधार पर चलने दाली व्यवस्था और (२) व्यक्तिगत आधार पर 

चलने बाली व्यवस्था |9 #इन दोनों व्यवस्थाओं के वीच में दोनों का सम्मिश्रण 
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हो उकता है। पर ऐसी को ब्यवस्था नहीं हो सकपी जो इस दोनों से हो मिद 
हो! जहा रक आर्थिक चोडदा का प्ररन है- दंग दोनों प्रछार को ब्यवम्थाश्ं 
में मौलिक मेद है। राज्य संचालित न्दवत्पा मे देश के उन्पादन खापनों पर 
राज्य का पूर्ण अषिकार होता है और इस बास्ते राय सौपी सौर पर आयोजन, 
कर सकता है| पद जिस व्यपत्या में ब्यक्तिग्त व्यवप्ताय को प्रपानता होती है 
वह सरकार साधा श्रायोतन नहीं कर सह । ऐसी स्यतत्त्या में राच्य का फ्राम 
यह हो जाता है ह्लि व्यक्तिगत ब्यवप्ाय छा ऋमी-ेशी झो पूरे करे, उसे 
ब्रावर॒पकता पड़ने पर प्रोत्छाइन डे दा उन मिदत्रि। और प्रतिबंधित करे। 
इसमे यह स्पष्ट हे ढ़ि इस प्रद्ार का व्यक्तिगत ब्ववसाय प्रधान अर्थ रचना में 
बोजना ये अतुसार आर्थिक जआावन का रूचातन उतन्य सफ्ल नहीं हो सझइग 
जितना राच्य सचाचित अथ ब्यवग्या में खभब है। स्यक्तिरत स्ययणाय शान 
आधिक झावन में योमना अनुनार काम करने की कटिनाइयो का उल्ल्य 
करते हुए, जे० ग्रार० बलेग्ला ऋपनी दफोनोमिक रिकन्सट्रक्शन!ं मास पुरा 
के प्रथम भार में एक रपान पर लिखते हैं, “फेम प्रमाण हैं क्नि व्यक्तियत स्यवसाय 
प्रधान श्र्य रचना में राजबैल्डि, ओदीगिक, और सामाजिक ऐसो कई 
कैटिनाइडा किती भा योजना के मार्ग सें दैद्या होंगा हि चादेश्रक्षय ब्च्य 
होने पर उसमें मे प््येक्न को जोतना समर माचून पड़े पर सद मिलकर एक बहुत 
घही कटिनाइ क रूप में थे हमारे सामने दें? ब्यक्तियत ब्यवसाय प्रभात पर्प 
रचना में जिस प्रकार का आर्थिक छीवन का नियनय आवश्यक होगा उससे शम 
शैन कठिनाइयों का उछ अनुमान लूग्प सकते हें। यदि हम सब लोगों को सतत 
अप ल पूरा काम दने का इष्टि के ब्वक्तियत व्ययसाय प्रधान अथ रचना को कायन 
रखते शुप कोई आर्थिक योजना बनाना चाहते हैं नो “इक तरहको किसी मी 
योजना हक तीन मुग्पर विभाग होंगे-(१) उरमोक्ताआ के हाथ में ऋदयशक्तिका 
बोल हम मा लिप्त्य ओर (३) विशेष चोडन्‌'वें जिनका उद्दरय बेकारों 
2 जज का मियवय करना होया।! (चे० छाई बेलेरले 
लिसते १६... है पैक ने ऋवोजिव अर्घ व्ययस्पा में नियमय के खबद में 
पापतो 2. | भि उत्पादन की झाबा को अधिकतम बनाने के लिये सीडित 
तक, अयोग या अपनाइद कम आपरपक कामों में उपयोग होने से ' 
रोकने, तथा सप्रध्ि का अनुबिद बटवारा न हो सकते इस इष्टि से और महदूरी का 
लियमण करने, प्रिच-सत्पूर संब्षोंछो झीझ-ठाक चने रखने श्रौर सब के लिये 
पुरावरा काम मित्र सद्दे इसी स्ववस्पा करने का हाट से मूल्यों और ऋआद पर 
नियत करने के उद्देज्य से भी नियत्रण आवर्चक होंगे | पर इवना सब नि्ंदय 
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तभी संभव है जबकि यू जीपति दर्ग इसमें पूरा-पयूरा सहयोग दें। उनका इतना 
सहयोग बिल सकेगा यद्द बहुत शंका का विषय दे । यह खतरा हमेशा बना रहेगा 
कि पू'जीपति असहयोग करके सारी व्यवस्था को हुपचाप अन्दर से अतफल पनाने 
का प्रयत्न करें| यहाँ यह घात मी ध्यान में रखने की है कि जिस अर्थ रचना का 
ड्देश्य सबको पूरा काम देने के अलावा उत्पांदन की कुशलता में अधिकतम दृक्धि 
करना और न्यायपूर्वक वितरण करना भी है, उसमें उद्योगों का राष्ट्रीकरण 
अधिक विस्तृत आधार पर करना होगा वनिस्वत उस अर्थ रचना में जिसका लक्ष 
सबको केवल पूरान्यूरा काम देना हो है। सबको काम देने की दृष्टि को सासने 
रक़कर ही जी० डी० एल्च० कोल ने अपनी 'मीन्स टू फुल एम्पलॉयमेंट' बामक 
पुस्तक में यह लिखा है कि जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक होगा 
उनमें मकान, सिविल एनजीयरिंग, यातायात और अन्य सा्वंजनिक सेवा के उद्योग 
बैसे पूजीगत पदार्थों का उपयोग करने वाले उद्योगों को तो कम से कम शामिल 
करना होगा । परन्तु कार्य-कुशलता को अधिकतम बनाने के लिये और अन्याय 
और शोषण को कम से कम करने के लिये, और कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
भी करना होगा। तमाम रक्षा संबंधी तथा भारी उद्योगों को इसो श्रेणी में 
गिनना होगा । याप्ट्रीयकरझ के अभाव से केवल राज्य के नियंत्रख द्वारा उत्पादन 
की कार्यकुशलता बढ़ाने में कंस हृद तक वाध्यें आ सकती है. इसका अनुभप 
गत महायुद्ध में ब्रिदेन और भारत में हो चुका है| इस विवेचन का सार यद्द है 
कि जिसे मिलीजुली अर्थ व्यवस्था कहते हैं और जो तत्वतः पू“जीघादी व्यवस्था 
... पी का एंक स्वरूप है चह कमी उफल नहीं हो सकती | और पू"जीवाद के दोषों 
' से बचने का एक ही डपाच हे कि देश मे समाजवादी व्यवस्था कायम की जाये। 
पर यहाँ जहाँ तक फ़स से कम भारत का प्रश्न है, एक और प्रश्न उपस्थित 
होता है। वह हे सांधीजी क़े अर्थ रचना संबंधी दिचारों का । इस पर अब हम 
'बिचार करेंगे [- 
गांधीजी के अथे रचना सर्वधी विचार : गांधीजी का यह कहना था कि 
धत्तमान उद्योगवाद का दोष उसका यूजीचादी आधार तो है ही पर इसके अलावा 
यह भी है कि उसका आधार केद्धित उत्पादन जो बड़े-बड़े कारखानों में किया 
जाता है वह भी है | उनका तर्क चह था फि केन्द्रित उत्पादन में वह तो अनिवार्य 
है कि आर्थिक सत्ता उन कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हो जायगी जो उस सारी 
च्ययस्था के संचालच करने चाले होंगे। इसका परिस्याम यह होगा कि यह 
* च्यवस्थापकों का - बसे आज के पूजीपतियों कह्ली तरह आम लोगों पर अपना 
अधिपत्य-जमा लेगा और आस , जनता को दब भी ्दतंजता' प्राप्त महीं होगी। 
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इसलिये महात्मा गाधी ने ऐसे सरल आर्थिक जीवन का मिएका झ्ाघार स्वावचदा 
शाव था गायों का समूह हो और जिनमें उथादन का छोटे-छोटे ग्रामोद्रोग में 
विसेल्द्रीशरण हो, समर्थन ड्रिया | उनका यह विचार था कि विरेच्द्रित उत्तादन 
होने पर शी प्रत्येक स्यति सदी स्पेत्रवा! अवुमत्र कर सकेगा। घड़े पैमाने क 
केखच्धित उधोगों वे पिलाफ एक श्रापत्ति यह भी है कि उनसें काम करने वाले 
मज़दूरों का जीयन मशौनवत्‌ डोजाता हे श्र उनके व्यक्तित्थ का विय्यास नहीं हो 
पाता | अब जहा तक आधुनिक उद्योगवाद के प्रति उठाई गई इन झापतियों 
और प्रामोय्रोगों के उपरोत्त लामों का सवाल है, गायात्री फे विचारों में बहुत 
जुष्ध तप्य ऐै। पर इस यह नहीं कह सकते कि बड़े पैमान॑ पर चलने चाले उद्योगों 
का जनता ओर उसरे प्रतिनिधियों द्वारा नियत्रण हो ही नहीं सम्ता शरीर न 
थह पह साउते हैं कि ग्रामोद्रोग रावत ठप्र हा व्यक्तिल के पिज्ास में सहायक होने 
चाले ईं | इसर अतिरिक्त याद रखो का बात यद भी है कि इमारा सामाजिक 
लक्ष २पल स्पवतता नहा है! उससे साथ बढ़ती हु* जनसगम्न्या को रहा सहन 
का एफ सम्य छोर मिल सत्र इस दृष्टि से उनरी रक्षा, और वे 
जीवन का आ्रान द उठा सकें इस दृष्टि स उसके आकाश! का ब्रश्न भा हमारे 
सामने दे। सुराग! और 'अ्रवकाश! दोनों का दृष्टि से घड़े पैमाने पे बरद्रित 
उत्पादन का आपश्यकता हो सकता है, यह बात भी इस भूलना नहा चाहिये। 
पर इस विपरात सारत जैस देश का अपनी विशप परिस्पिनि है जिनमें उत्पादन 
में श्रपेताइत अधिक श्रम के उपयोग करने की और पृ जा क कम उपयोग करने 
की जरूरत है। इससे ग्रामायोग का महत्व भारत फ लिये विशप हो जाता है। 
उपरोक्त रब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह फह सकते हैं कि पिजेन्द्रित 
उसादन क तान बड़े लाम ईं। एफ तो यह ई कि यह सरल आर सादा जावन को 
अपनाने क्पक्ष मेँ इमारा मा या का यक्त करता है। दूसरे उससे समात के 
अत्येक नागरिक को एक तरफ स्व॒तत्नता मिलने का आशा है और दूसरी तरफ 
इमारा बढ़ता हुई जनससया को अधिक काम दे सकने का सम्मार्वना ई | इस 
साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि आइनिक युग म कई रहा, शक्ति, खनिव 
परदाय, बने; और मशीन इजिनायर्िंग तथा भार रसायनिक पदायों सम्दधा 
उद्योग हैं जो केद्धित श्राघार पर दवा चल सकते हं। इसी प्रकार रेलवे तथा दूसरे 


सार्वतरनिक सत्रा के उद्योगों का बात है| इस सवक्ा परिणाम यह हैकि 
आज फे यु को अथ व्यवस्था में इम दोंनों के ड्यो्गों 

प्रकार ते उद्योगों का एक समत्वय 
विठाना होगा । के 


] भावी अर्थ रचना गाधीवाद और समाजलवाद का समययव उपरोद 


आर्थिक चोजबा , तच्ग्ष 


'विवेखन से यह तो स्पष्ट है कि हमारी राव में मादी अर्थ स्च॒दा गांधीजी के और 
“स्रमाजवादी विचारों के समन्‍्वव क्रे आधार पर स्थापित को जानी चाहिये । झब 
प्रश्न केवल यह रह जाता है कि इन दोनों के समन्‍्दय का आधार उया दों। 
जहाँ तक ऐसे उद्योग हैं जो स्व॒मावतः बढ़े या छोटे पैमाने पर ही सेंयडित किये 
जा सकते ई उसके बारे में तो कोई कठिनाई द नहीं | पर जो उद्योग दोनों डी 
आधार पर चल सकते है उनके वारे में यह निर्णय करना होगा कि कौन से 
उद्योग केखित आधार पर चले और कौन से विकेन्द्रित । इस सम्बन्ध में एक तो 
हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा वह निर्णय ऐसा हो जिसमें घुरना, 
स्वतन्त्रता, और अचकाश इन तीनों दृष्टियों का सन्तुलग रह सके दूसरी वात 
हमारे सामने चह रइनी चाहिये कि जहाँ तक उपसोक्ता पदार्थों के और उनमें 
भी खास तौर से अन्न-बस्त्र जैसे ओवन की अनिवार्य आदश्वक्रताओं को पूरी 
करनेवाले पदार्थों के उत्पादन का प्रश्न है बद उत्तादन विकेस्ित आधार पर ही 
किया जाय क्योंकि जीवन के इस क्षेत्र में स्वतन्नता का अपेत्ताहइत अधिक 
महत्त्व दे | इसअक्ार के शांधीवाद और समाजवाद के समन्वय पर वनी साची 
अर्थ रचना ऊे द्वारा ही हम अपने सामाजिक लक्ध्य भरक्षा, स्वतन्थता' और 
यकाश! की प्राप्ति कर सकेंगे ३० ह॒ 
भारत में आर्थिक योजना के अयत्न : भावी अर्थ रचना छे बारे में 
तैद्वान्तिक रूप से विचार कर लेने के वाद अब हम इस सम्बन्ध में भारत में जो 
अबत्त हुए हैं उनका विचार करेंगे। प 
मारत में झाधिक चोजना का प्रश्न सबसे पहले कांग्रेस ने १६३८ में 
उठाया और उडने एक राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण भी क्रिया । इस 
चोजना झमिति के अध्यक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयम ये। इस चोजना 
समिति में २६ उपसमितियों बन।ई' और इन उपसमिमियों से अपने-अपने ज्ञेत्र के 
सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रकाशित की । इस रिपोर्टों में देश के आथिक जोवन के वारे 
में बहुत कुछ जानकारों है। राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा जो थोजना अस्दत की 
गई थी उसका मुकाव समाजवादी व्यवस्था की ओर था | ह 
गत सरकार ने भी गत महायुद्ध समान होने के बाद इस सम्बन्ध में 
कुछ कार्य किया | १६४४ में योजना और विकास विसाग की स्थापना की है 
ई चर आरदेशीर दलाल उस विभाग के कौम्लिल सदस्य निशक्त किये गये । इस 
विसाग ने भी एक बोजता प्रकाशित की जिसके दो भाग चे--छुक अल्पकालिक 
5 दृहण दोष॑कालिक। पर देश का विभाजन हो जाने ओर स्वतन्यवा मिल 


जाने से सारी स्थिति बदल गयी और इस चोजना के स्थान पर एक नयी ग्रोडना 
रेट 





मारतीय अर्थशास्त्र का रूपरेसा 


का आवरयकता पढ़ गयी। 
देश व लिये आपिक योजना प्रस्तुत करने वे बुछ ओर भी प्रयतल हुए! 
१६४७ में बम्बई के उछ पृ जीपतियों द्वारा बम्बई योजना या विरला टाठा 
योजना चना के नाम स एक योजना देश के सामने उपस्थित को गयो। यह योजना।/ 
१५ वर्ष य॑ लिये तैयार का गयी था। दस दजार स्पय छज्चे करने का इसमे 
श्रायोचन या, और इसका लक्ष्य था बढ़ती शुइ॒ जनसब््या का विचार करदे 
हुए, १४ वर्ष में देश का ध्रति व्यक्ति औसत झाय को दुगना कर हेना।इस 
योजना का आधार पृ जीवाद था । 
एफ दूसरी योजना जन योजना (पापुल्स प्लाप) के नाम से माखोव 
मतदूर संप ने प्रकाशित की | इसे राय योजना मां कहते हैं। इसकी श्वधि 
दुस वर्ष रफा गयी श्रौर इसम उुल १५ इजार करोड़ छाये पे खच्े का प्रतुमान 
किया गया । इस योजना कर अलुसार दस वर्ष समाम होने पर देश का कृषि 
उत्मादन चार बुना और औदोगिझ उत्पादन छ* गुना होने का अझ्रनुमान शगावाः 
गया । जनता क रहन-सइन का दवा तान गुना होने का अनुसार था। या 
समाज़वादा योजता था। 
मीसरी थोवना गापीवादी योजना यी। इसमें दस वर्ष म तीन एजार गव 
सौ करोड़ रुपये सर्च करने का आयोजन था | इस योजना में कृषि और आमोयोग 
का पिराप महत्व या। 
क|ल्म्दो याजना दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये शाप्ट्र भटल के विभिन्न 
देशो से कोलम्बो योजना नाम कौ एक ६ साल की योवना १६४० म तैयार की। 
इस योजना में सारत ने भी अपने लिये एक योजया शामिल को। इसमें वुल 
भारत का जहाँ तक सम्बध है १८४० करोड़ रुपया रर्च करने का श्रत॒मान 
लगाया गया है। हृषपि और ग्रातायात को विरोध महस्य दिया गया है। 
इसका उद्देरय बढ़ती हुई तन सस्या का ध्यान रखने हुए घति व्यक्ति प्रति दिए १६ 
ओंस अनाज ओर प्रति ब्यत्ति ब्नि पर्ष १४ ग्रव कपड़ा उपलब्ध कर देने का है । 
हि पचरदर्षीय योजना 
इाल ह। में मारत सरफ़ार ने एक प्रस्तावित पचवर्षीय योचना प्रमाशित 
का है | इस योवाा में कोचग्बी योजना के मारतौय अग का आवश्यक 
के साथ समामेश क्रिया गया है| 
भारत सरकार ने मार्च, १६४० में एक योजना आयोग ( प्लानिंग कमा 
शन ) की नियुक्त की थी । इस योजना श्वायोग ने मारत के लिये इस प्रच 
सर्पीय थोतना को जनता और सरकार के विदारार् प्रकाशित को है। इन 


आर्थिक योजना ब्डर 


पंक्तियों में इसी योजना के बारे में विचार किया जायमा | 
योजना का अध्वार जन्तंत्र ; इस चोजना के वारे में सबसे महत्थ्वपूर्ण 
वात यह है कि इसका आधार समाज और राज्य की जनतंत्रीय ज्यवस्था है। 
“योजना आयोग का यह दृष्टिकोश विल्कुल सदी है । जनतंत्र में विश्वार रखने 
वाले लोग इसका हृदय से स्वागत करेंगे । हे 
: जनता का सहयोस अआवश्यक्र : जतनत्त के आधार पर बती योजना 
तभी सफल हो सकती है जब उसे जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त हो और 
उस दोजना से उनके मन में उत्साह और उमंय उत्न्न हो | प्लानिंग कमीशन ने 
बहुत साफ साफ शब्दों में इस चात को मंजूर किया है। उनका लिखना है कि 
” “किसी भी जननन्‍्त्रीय राष्ट्र में सरकार की योजना बताने, सुसंगत रीति-नीति का 
निर्णय करने, और उसे गूरी कामयाघी के साथ व्यवहार में लाने की योग्यता 
इस बात पर निर्मर रइनती है कि जनता का कितना समर्थन और सहयोग उसको 
मिल सकता है ॥” इसीलिए “ऐसी चोजना में केवल राज्यों की सरकारों को ही 
नहीं, बल्कि म्यूनिसिपिल्टियों, जिला बोडों, ताल्लुक्ा बोंडों और पंचायतों जैसी 
स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाओं दथा मंधों के आधार पर संगठित संस्थाओं को 
काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा लेना होगा ।” करेल्लीय सरकार का काम तो एक सुब्यव- 
स्थित नीति का निश्चय करना और स्थानीय सथा दूसरे विभिन्न हितों में पैदा 
होने वाले मतभेदों को मिटाने का है । 
सहयोग और उत्साह का आधार क्या २ : सवाल तो यह ह कि जनता 
को समर्थन और सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्लानिंग कमीशन ने जो 
योजता अ्रकाशित की है क्या उसके आधार पर जनता का समर्थन और उत्साह- 
प्रथेक सदयोग मिलने की आशा द्वो सकती है ? प्लानिंग कमीशन की यह योजना 
क्या है और आम जनता की झाथिक दशा में उसके परिणाम स्वरूप सुधार 
की क्या सम्भावना मानी जा सकती हे १ ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हें। प्लार्निंग 
कमीशन ने जो योजना प्रस्तुत को है उसका विस्तार से विचार किये बिना, देश 
के आर्थिक जीवन से सीधा सम्बन्ध रखने वाली कुछ खास-खास बातों पर ही बहा 
प्रकाश डालना काफी होगा | पहली वात अन्न को समस्या की हैं । स्वयं प्लानिंग 
कर्मश् ने लिखा दे “जब तक अन्न की समस्या का संतोपजनक इल सहीं निक- 
“ छता, देश को आर्थिक स्थिति में बह स्थिरता नहीं झा सकेगी जो इस बोजना को 
अमल्न में लाने के लिये जरूरी हे” इस सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन ने जो 
योजना पेश की है, वह बहुत उत्त्ताह देने दाली नहीं है। बढ़नेवाली आबादी का 
लिहाज रखने के वाद, पांच वर्ष में देश में अन्न का जितना उत्पादन पॉच वर्षीय 





पु 


इ१२ भारतीय अधंयारद की सूपरेला 


योजना के श्वतुसार बढ़ेगा उसे औए जो ३० लाश टन अगाज साताना छाइर ९ 
मेंगाया जायगा उसे मान लेते पर भी, १६४६ ५६ में पन्पेह्ठ प्रौड़ स्परि फे. एिस्‍्ले 
में औसतन १४ आस पतिदिन आय आदेया । रॉय की मे पत्र ने उन्यादत 
में ७२ लाप रन का बृदि होने का आादाब लगाया गया दै। १६५० में प्रति पौड़ 
स्यक्ति प्रति दिए १३ ६७ श्रौस के द्विसाव से च्रनाज मौजूद था | इसका अर्थ यह 
है हि श्ातर से # खान याद भी गाव की स्थिति में बोड सिसेष सुधार परी 
कोटा | बूषर सपाल कपड़े का ई। पंचवर्वीय साजया के अनुसार जो करप्रांस का 
उलादन बढ़ेगा उसका म्रायकर इसारा कपड़े वा यिी में १६५७ ४६ से फल 
करीड़ गए कपड़ा सैयार शोगा | इस घलाया हाय करप से १६० हराह गज 
कपड़ा तैयार ड्वाने का झाद्या है। यह सब मिच/उर १६४५ ४६ में प्रति स्यक्ति प्रति 
यर्ष लगभग २६ गत कपड़े का झ्रासत पड़ेगा । दूसरे मशायुद्ध के पूर्व यह शझीमत 
१४ २६ गने कपड़े का था। (६४६ ५० मे यह श्रोसत १३ ४ गज कपड़ा ही या ! 
जो श्वनाज रबर मे इमरे पाया लगपय पढ़ा स्थिति कपल़े के यारे मं भाई। 
नतीजा इसका यह है फ़ि जा यावता श्मारे सामने पेश क। गई ई उसके द्वारा 
श्रानि घाल पाच खाना में देश को जनता को, रोटां कपड़े के मामले में तो, इमारा 
पक; बीजना क श्रदुघार थ्रावर गढ़ता लाय तब मा, कोरे साध्व मित्र पं 
सयेगा । 


जनता पे श्राथ्रिक जायन से शब्बप रखो थाली एक नौसर) महत्व 
चीज मैंहगाइ का है। दसना यह है कि पचबर्पीय योतना क- द्वाग इस स्थिति 
में कोइ सुधार होगा या यहीं। इस सम्मघ मे योउना आवोग में अपनी रिपोद 
में लिखा है कि आगे श्राते चाले उछ अर्ों में मूल्यों सम्बधा सीतिका पहला 
लह्य यह हाना चादिए कि श्रव और चाज़ का कौमरे बड़े नहीं घौर जहाँ तफ़ 
युमर्िनि हो उनको कम दिया जाय ओर दूसरा लद्धय यह शेना साहिए कि 
विभिन्‍न चीों के सूल्या की आपस के सन्‍कघ का समानता बता रदे | उदाहरण 
के लिए शाधाप्न और कच्चे मानक मूल्या में समानता रदना प्राहिए हांि 
किया एक के उत्पादन का कमर करके दूसरे को बढ़ाये को नौबत थ आये पर 
मूल्यों सम्यधी इस नाति का पालत करना कदों तक सम्भत्र है इसके बारे में 
स्व प्लानिंग कमाशन को हो शत्रा हे। इसके प्लानिंग कमाशल का कोई दोष 
नहीं है! किसी देश में जब ग्राथिक विकार को कोई योगना सायू होग है तो 
उसका लाज़ियां ननीशा यह होना है कि उत्यादव बढ़ाने में पृ जी के सीर पर खर्चे 
सो हो जाता है और चीज़ों का उत्पादन खप होने थे- याद होता है। इसका यह 


असर पड़ता है कि किसो हृद तक इस उत्पाद म लगे हुए लोगों की छत करने 


आशिक योजना शक 


की योग्यता तो चढ़ जाती है पर वाज्ञार में माल की मात्रा उतनी जल्दी नहीं 
बढ़ती | इरुका नतीजा कीमतों के बढ़ने का होता है। इसी सम्भावना को मंजर 
करते हुए कमीशन ने भी लिखा है कि “अर्य व्यवस्था में मैंहगाई बढ़ाने चाली 
अज्ृत्तियाँ तो कास करती रहेंगी पर मैंहयाई अधिक न हो सके इसके लिंए मूल्य 
नियन्त्रण की व्यवत्था को और अधिक पक्का बनाना पड़ेगा और उसमें आवश्यक 
मुघार करना होगा |” अगर रा|ज़्य को नये रुपये का वित्तार करना पडा तब तो 
स्थिति और सी कठिन हो जायगो ६ नये रुपये का विस्तार करना इसलिए जरूरी 
हो सकता है कि राज्य को आर्थिक विकास के लिये जितने साधन चाहिए वे अगर 
कर अथवा ऋण से नहीं प्राप्त हो सके तो फिर नये रुपये को छापकर सरकार 
को इस घाटे की पूर्ति करनी पड़ेगी | यही युद्ध के समय में मो हुआ था | इस 
सवका सार यह है कि आने वाले ५-७ साल में तो मेंइगाई कम डोने की कुछ 
भी आशा करसा ठीक नहीं होगा । 
उपरोक्त विवेचन से यह साफ है कि जो पंचवर्षीय योजना पेश की गई 
है उसमे ऐसी कोई बात नहीं हे जिउसे लोगों को आर्थिक हालत सुधारने को 
तत्काल कोई बहुत बड़ी आशा हो सके ) क्या ऐसी कोई योजना हो सकती है जो 
पाँच साल में ही जमीन पर स्वर उतार दे ? यह एक वाजिव सवाल है। पर इस 
सवाल को हम यहाँ सहीं उठायेंगे | बह एक तफसील का सवाल है | धो हमइस 
योजना पर आधारभूत दृष्टि से विचार करना चाहते हैं । इसके अलत्वा इसका 
पक्का जवाब बढ़ी दे सकता है जिसक्रे पास वह सब सामग्री हो जो कमीशन के 
पास सौजद थी | हम यह वात तो मान कर चलते हू कि देश के आर्थिक विकास 
में पहले हमे काम करना होगा, मुसीबत का सासता करना पड़ेगा, अपने खर्चों 
को कम करके विकास के काम में पूजी के तौर पर रुपया लगाना पड़ेगा | यह 
सब करने के बाद हो हमें. अपनो महनत का फल मिले सकता है। पर झ्रास 
'नोग इस सब कठिनाई को उठाने के लिए और दिल ऊझे पूरा-पूरा सहयोग देने के 
लिए, उसी दवालत में तैयार दो सकते हैं जब उन्हें यह भरोसा दो कि उनके अवस्न 
के फशस्वरूप जो आर्थिक व्यवस्था बनेंगी, वह उसके हित के लिए काम करने 
वाली होगा। इसलिए: प्रस्दुत योजना में जिस तरह की आशिक व्यवस्था की 
कल्पना को गई है उस बारे में विचार करना जरूरी हो जाता है | चह देखने की 
बात दे कि उस आर्थिक च्यवस्था के जस्यि किस हृद तक सामालिक न्याय और 
आर्थिक समानता की स्थापना संसव सानची चाहिए । 
इस ऊपर यह लिख चुके ई कि जो पांच साला योकना. प्लपर्यिव कमीशन 
द्वारा प्रकाशित हुई है बह हमारे रोटी कपड़े और मंहगाई जैसे रोज बरोज के 
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आिक मसलों का आनेवाले पाच सालों में कोइ बटुत सल्ोपननक हल नहीं 
निकाल सतेगा । और फिर भी यदि योपना को सफल होना ६, झौर सब- 
साधारण को उस कायाविन्त करने के लिए उत्हाहित करना है तो यह तमी हो 
सकता हे जब “उह थह मरोखा हो कि उनक प्रयत्न के फलस्वरूप जो झार्सिक 
च्यवस्पा बरभो, वह उपक हित के लिए काम झूस्ने बालो होगी।” दूसरे शब्दा 
में उस आर्थिक व्यवस्था क द्वारा सामानिक न्याय और आर्थिक समानता का 
स्थापना हा सकगा, ऐसा विर्द्मास श्राम लोगो में पैदा होना आवश्यक है। इसा 
दृष्टि स इस पंचवर्षीय योजना पर अ्व विचार क्विया जायगा। 
कृषि व्यवस्था फा महस्‍्व॒ किसी देश की शार्थिक व्यवस्था को सममने 
क लिए यह जानना होता है कि उस दश में उत्पादन का क्या व्यवस्था है? 
वत्याइन स जो सम्पत्ति दैदा होता इ उसका लाम बिसको होता है? आया 
अधिऊाश सम्पत्ति चरद लोगों के हाथ में चलां बातो है या उसका समाज में 
न्यायपूण और अ्पक्षाहृत सम्राम घटवारा होता है ? इसका अनुमान राष्ट्र का 
औसत श्राव से मी किसी हृद तक हो सकता है। भारत एक ऊरूपि प्रधान देश 
है। यहाँ के उल काम करने वालों का हममग ७० अनिशत माय श्ाज भी लेती 
से शी अपना जौविका कमाता है। इसस यह साफ है कि देश के आर्थिक जीवन 
में कृषि व्ययस्था का बदुत महत्व है । कृषि व्यवस्था का महत्त्व इससे मा स्पष्ट 
होजाता द कि राष्ट्र की जल आय का लगमग श्राघा भाग कृषि से ही मिलता 
है। १६४६ में भारत रारकार ने एक राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त कीयी। 
उसकी पहलो रिपोर्ट हाल हो में प्रकाशित हुए है। उप्के अनुझार १६४८४: 
के खाल म इमादा राष्ट्रीय आय ८७१० करोट रुपया थी और इस्से से ४८ 
प्रतिशत आय कृषि से होती थी । देखना यह है क्लि पचवर्षीय योजना में देश का 
कृषि ज्यवस्था के सम्बध में किन किन मुपारों का कल्पना सी गइ है और द्याज 
जो दोष उसमें पाये जाने हें उनका इस योजना के आधार पर कहाँ तक 
निराकरण हो सकेगा । 
देश की कृषि व्यवस्था छ आधारभूत दाप हमारी कृषि ब्यवस्पा म 
कैद तो कइ छोटे मोदे दोष आज मीचद हैं पर जो आाधयस्यूत और बडे दोप 
माने जाते ईं ये ये # --चखेदी को जितनी जमौन है उसके हिसाव से खेती करने 
चांलों की रुख्या बहुत दे इसलिए चेता के मुधार के लिए. चइली जहूरत इस 
अत्यधिक खेती को भूमि के बोक को कम करने को हे । इसी से सम्बन्धित दूसरी 
समत्या यह है कि बटुत छोप्टे-डोटे खेतों पर पेती हरी जाता दै। आिक टरहि 
से इनने छोदे-छोंटे खेन लामदायक सिद्ध नहीं होते। समय ओर साधनों का 
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चुरुपयोग॑ और अपन्यच होता हे और उत्तादन कम दोता है। इस सम्बन्ध में 
समय-समय पर अलग प्रदेशों में जांच भो की गई हे | इस तरह से कौ गई जांचों 
से भी उपरोक्त कथन का समन ही होता है। उदाहरण के लिए अविभाजित 
अुंजाब में की गई एक जाँच से मालूम पड़ा था कि लगभग ८श॑ अतिशत खेत 
( होल्डिस्ज ) १० एकड़ से कम ये ओर ६७ अतिशव खेत & एकड़ से क्रम थे । 
उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन समिति ने जो जानकारी एकज्ित की थीं उससे 
व्यह मालूम पड़ा कि ८१ प्रतिशद-खेत ५ एकड़ से कम के और ६४ प्रतिशव खेत 
१० एक से कम के ये | इसके अलावा करोड़ों व्यक्ति खेती में ऐसे हैं जो खेतिहर 
मजदूर है । केवल दंधी हुई मजदूरी पर वे काम करते हैं । उनकी दशा बहुत दी 
शोचनीय है। स्वयं प्लानिंग कमीशन ने लिखा दे कि “आमीण जनसंल्या का 
लगभग एक सिह।ई भाग खेतिहर मजदूरों का हैं ।....उनमें से भारी बहुमत ऐसे 
ज्लोगों का है जो मुश्किल से अपना पेट भरते हैं !” खेती की व्यवस्था सुधारने के 
लिए इस समस्या का हल भी निकालना होगा । आखीरी वात देश की कृषि 
च्यवस्थ। के बारे में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा की है। जमींदारी प्रथा 
का अस्त करने के प्रयत्त जारों है और जत्गीरदारी का सवाल भी 
पिचाराधीन है । 
कृषि व्यवस्था के जिन दोषों का ऊपर जिक्र किया गया है उनका अब 
सेक कोई सनन्‍्तोषजनक इल नहीं मिकलता है तव तक कृषि सम्दन्धी अन्य श्रावश्यक 
खुघार वास्तव में सम्भव नहीं हो सकते | ओर जिस हृद तक वें सम्मव हो भी 
सकते ई उस हद तक उसका लाभ प्रूरी तौर ५ए आम किसान जनता को नहीं 
'मिल्न सकता । इसलिए उपरोक्त दोफों को आधारभूत दोप कहा गया है जिनके 
उमेटने पर ही दूसरे सुधार फलदाबी हो सकते हैं| पांच वर्षीय योजना में इन 
दोषों को दूर करने के करे में किन-किन उपायों की सिफारिश की गई दे और 
कहां तक उनके द्वारा वास्तव में सुधार मुमकिन हैं, अब इस पर विचार 
गकेया जायेगा। 
प्लानिंग क्ीशन के सुककाव : जहां तक जमींदारी और जागीरदारी प्रथा 
का रूवाल है, जैसा कि पहिले लिख्म जा चुका हे, उनको समास करने के प्रयत्न 
जारी ई। कमीशन से भी इस सम्बत्ध में जल्दी से घल्दी कार्रवाई की सिफारिश 
ञ्ीहे। 
दूसरा उबाल छोटे-छोटे खेतों की समत्या को हल करने का है । प्लार्निंग 
कर्मीशन ले चार उपायों पर विचार किया दैः---(२) भूमि का राष्ट्रीयकरण ओ 
ऊस पर ज्मृद्दिक लेती; (२) सौजदा खेनों की अधिक से अधिक सीमा निश्चित 
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कर लेना और श्रतिरिक्त भूमि को जिनके प्रास छोटे छोटे खेत हैं, जो सेतिहर 
मजदूर हैं और सहकारी सेवा करना चाहते हैं उनमें बांठ देना, (३) छोटे चोदे 
खेत वाले किसानों को सइफ्रारी खेती थे लिय प्रोत्साहित करना, और (४) सारे 
गाव को इकाई सान कश गाव कौ सारी सेती योग्य जमीन को एक ही खेत 
मानते हुए सेता + लिए अलग अलग हिस्सा मे उसको बोट देना शौर माय मर को 
जमीन का सहकारों श्राघार पर प्रबध करना | प्लानिंग कमीशन ने पहले शरीर 
दूपरे उपायों का समर्थन नहाँ जिया है। राष्ट्रीकरणय + सिलाफ मुख्य आरपत्तिया 
दो हैं । एक तो राय के लिए इतने बढ़े पैमाने पर मुआयना देना समय नहीं 
हो सकता । दूसरे, सारत वा स्सान परम्परा स ऐसी व्यवस्था को पसन्द करता 
है जो क्षिसाप को जमीस का मालिक सत्र करे। इसरे विपरीत सारी जमीन 
का राष्ट्रावरण कर लेने का श्र्थ किसानों का जबरदस्त विरोध खढ़ा कर लेना 
होगा । क्माशन का थह राय टीर ही है । अधिऊ व्यावहारिक बात यही है कि 
जौ जमान थ्राज किसान के पास है वह उसी के पास रहने दा जाय | पर जो नई 
जमीन खेती वे योग्य बनाई जाय उसे श्रवश्य हा सामूहिक खेतां ये काम म लैनी 
खाहिए, ताकि सामृहिक खेता का देश में प्रयोग किया ज्ञा सर और व्यम्तित 
रोता क लिय वह एक उदाहरण का काम कर सक्े। प्लार्निंग कमोशन भी इससे 
सहमत है । 
मौजूदा सेतें की ध्रधिकतम सौमा निश्चित कर देने श्रीर उसमे अ्रधिक' 
भूमि का प्राप्त करके सरकार द्वारा कम भूमि पालों को बॉँट ठेने के बारे में भी 
कमीशन ने कइ फटिनाइयाँ उपस्थित की हैं। एक तो इस काम को करने की 
सरकार फे पास व्यवस्था नहीं है। प्राप्त का हुई जमान का बॉटने में कई प्रकार 
की “्यावद्दारिक कठितादयाँ आ सकती दे । इसक अलाया जो जमीन प्राप्त की 
जायगी वह एक लगातार इकड़े मे न होकर गाँव के विभिन भागों में रुर इकड़ों 
में बटा होगा ओर इसबिय उसे सामूहिक स्ेनी # काम मे लेना आसाय नहीं 
होगा ! कमीशन का यद्ट भी भय है जि बड़े बड़े खेतों के रुके करने से पैदावार 
में कमी झा सकता है जो सवखाधारण के हिल म नहीं होगा। इस प्रकार के 
निर्णय का विरोध मां हो सकता हे ऑर उससे एड सपष पैदा हो सकता है 
इन तमाम कारणा से कमौशन ने इस उपाय का भा समर्थन नहीं क्या है। सब 
बातों पर विचार करने क बाद यहां लगता है ऊ्ि क्मीशय के भन से इस उपाय 
कय समर्थन करने में जो क्रिकर रही है उस्फा आधार हो है इालाकि यह मां 
रही दे कि इस प्रकार के मुधार के पत म देश भ वातावरण बचाना आ्रावश्यकू 
हं क्रौर उपयुक्त समय का खुनाव करए ऐसे सुधारों को अमन में मी छाया छय. 
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सकता है | इस तरह के चेंटवारे से छोटे छोटे खेतों की समस्या वास्तव में किस हद 
तक सुधर झकती है और उसका असर किंतने लोगों के विपरीत पढ़ सकता 
है, इन बातों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सरकारों, कालेजों और 
विश्वविद्यालयों तथा दूसरे गैर सरकारी अध्ययन केन्द्रों और रचमात्मक 
संख्याओं को इस झोर ध्याव देना चाहिये | सरकारों को तो इस दिशा में जल्दी 
से जल्दी कदम उठाना चाहिए। सारांश यह है कि भूमि सुधार के इस उपाय 
का अधिक अध्ययन और जाँच करने की जरूरत है। इसको सर्वथा रद कर देना 
सद्दी नहीं होगा | 

भूमि सुधार का अन्तिम ध्येय. प्लानिंग कमीशन ने यह सिफारिश 
को है कि भूमि सुधार का लक्ष्य सहकारी आधार पर सारे गाँव की भूमि की 
व्यवस्था करना होना खाहिए। गाँव की इस सहकारी व्यवस्था के मुख्य मुख्य 
लक्षण ये होंगे :--- 

(१) साँव की सारी भूमि प्रबन्ध की हप्टि से एक ही इकाई समझी 
जायगी । 

(२) गाँव में जिन-जिन की जमीन है उनेंका अपनी श्रपती जमीन पर 
स्वामित्व बदस्तूर साना जायगा और हर फसल पर उनको जमीन के मालिक 
होने के कारण झोनरशिप डिपिडेणड' के नास से मुझावजा मिलेया | जहाँ वक 
स्वामित्व का सवाल है उसके बारे में बह व्यवस्था कर देने के वाद, फिर गॉव 
की सारी खेती योग्य ज़मीन का गाँव के द्वित में उपयोग क्रिया जा सकेगा। 

(३ ) खेती में कसम करने वाले सब लोगों को, चाहे वे जमीन के मालिक 
हों या न हों, काम के ग्रतुसार उजरत मिलेगो । 

(४) गाँव की जमीन को खेती की,दृप्टि से अलग अलग ब्लाक था 
इकड़ों में घॉटा जायगा और एक-एक परिवार को था एक से अधिक परिवारों 
के समूह को अलग-अलग उचित शर्तों पर खेती करने के लिए ये ब्लाक दिये 
जा सकेंगे ) 

(४ ) जब गाँव की कुल खेती की जमीन के आधे भाग के मालिक या 
स्थायी कास्तकार, जिनकी संख्या कि कुल ऐसे लोगों की दो विदाई खंख्या है, 
सहमत होंगे तमी सहकारी ग्राम प्रवन्‍ध किसी गाँव में लायू किया जायगा । 

जव किसी गॉंव में चद प्रबन्ध चालू करने का निर्णय हो जायगा तो वहा 
खेती की सब जमीन पर ही लागू किया जाबगा ) 

(६ ) उपरोक्त व्यवस्था कायम करने का अधिकार देने वाल्म कादून हरा 
एक राज्य में पास होना चाहिये | इसमें इक व्यवस्था को चलाने के लिए. 


श्श्८ मारवीय दर्भधारत्र को कपरला 


आपरयक सगठन, श्रपरशित डिपीडेटटं श्रीर सइ़कारा व्यवस्था जारी करने 
आदि बातों कः उमायेश द्ोना चाहिए। 
प्लानिंग झमाशन ने इस व्यवस्था से श्गेझा लाभ होते का आशा प्रकट 
का है । छोटेदोट सेता फ्री समस्या हल हा सझगा। स्भेतिदधर कियान को मी 
उशक काम के लिए उतना डी मत्रदूरा मिलेगा जितोरी कि उसकी, जिसक पा 
जम्ान है । लोगों में सामातिक किम्मेदादी को सावता पैदा होगा श्रीर अपनी 
आय म स बचत करत दश पे श्रार्सिक विकास व लिए झापरदक प्रजा इक॥ढ्ठी 
कऋरन में य सहवाग देंगे। 
प्लानिए कमाशा ने थ्रपरी सिपराट मे स्वाहार किया है कि सहकारी माम 
ज्यवस्था य आ्रादश पर एक साथ पश्वना समर नहीं होगा | प्रण्े इस ब्राधार 
धर अयाग करन होंगे। इसर श्रलाया दस स्यवस्धा को उठो इृद तक आरी फ़िया 
जा सय्गा जिस हृद तक कि खेती मे जो लोग इटसे उपके लिए. धन्यत्र काम कौ 
ज्यवस्था का जा से गा | यह काम का व्यवस्था प्रधानत उुदह़ार उधोगों के विकास 
से हा शंसत्र हो सरंगा। पर प्लानिंग क्मोशन से इस प्ररन १र विस्तारधूवक 
विचाए नहीं झिया ई | जख्रत एस बात की दे कि इस समस्था क वालविक रूप 
का ऑकड़ों क श्राधार प्र अ्प्ययत झिया जाय और फिन किन ठद्यांगों या दूसरे 
कार्मों के कितने बिका से इगझा कथाँ तक इल होना समंदर है; इस पारे में 
स्पष्ट रुप रेखा तैयार को आय । प्लानिंग क्मोशन ने इस बरिे में स्थितिका 
अप्टीकरण नहीं किया ६ | इसलिए यह पहां कद्ठा जा सकता कि प्लानिंग कमी 
शन की यह योजना कहाँ तक अमन में लाइ ता सकती है श्रीए उसके फलस्वरूप 
लेती पर से क्तिता भार कम हो सकेगा और कम होने वाले लोगों को क्या* 
क्या काम दुना समा होगा । भूमि सुपार के अन्तिम ध्येय के रूप में इस तहुकारा 
आँव प्रबंध को स्वीकार करने का कमीशन का द्स्ताव रागमारता पूयकू विभारने 
योग्य है। हमारा उिचार है हि दुल्लु सशोधा क साथ इस ध्येय को स्वीकार 
करना टोंक हो सके है। एक तो यद्द कि राज्य की घारा समा को कान पाठ 
करते ग्राम सुघार की इस व्ययस्था को लायू करने का थ्धिकार हीना चाहिए। 
यह शर्त रखना टीक नहीं है कि किसी भी गाँव में श्रसुक संग्या में और जमीन ने 
आअगुक भाग के सालिक या स्पायी कास्तकारों को सहमति से हां इस व्यवस्था को 
ज़ारो फ्ियां जाय | इससे जो लोग इस ब्यवम्या के विरोधी हैं स्दे द्रड्चन पैदा 
करने का श्रवसर मिलेगा, अ्रल्लस-श्र॒ल्षम यॉँवों में लोगों को राय जानने की 
अैयवस्था करने में कठिनाद होगी, जिनके डिम्मे गाँवों को राय जानने को काम 
होगा, ये यदि चाहेंगे तो इस ब्यवस्या को चुपचाप श्रसफल बना सकेंगे, दथा और 


आर्थिक योजना श्१8 


“मी कई कठिनाइयां पैदा होंगी । इसके अलावा इस बारे में शक्त बाद और ध्यान 
देसे की दे | ओवरशिप डिविडेंड' के बारे में यह होनए चाहिए कि घीरे धीरे उसकी 
दूर कम होती जाय और झमुकक समय के वाद वह सर्वथा बन्द हो जाय तथा गॉंव 

“की सारी जमीस के सामूहिक रूप से साँद के लोग ही मालिक हो जांये | यह इस- 
लिये जरूरी है कि श्राज जो जमीन के स्वामित्व के बारे में अत्मानता फैली हुई 
हैं इसका इस प्रक्रार एक समय के बाद अन्त हो जायया | इन परिबर्तनों के बाद 
भूमि सुधार की उपरोक्त योजना के द्वारा हमारे देश में न्यायोचित भूमि व्यवस्था 
को स्थापता हो सकती है। 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, प्लानिंग कमीशन का यह सातना है 

कि सहकारी ग्राम प्रवन्ध के लक्ष्य तक पहुँचने में समय लगेगा | उस रच्त्य तक 

पहुंचने में कई पूर्व अबस्थायें पर करनी पड़ सकती हैं। इसलिए प्लानिंग कमीशन 

ने भूमि सुधार का एक तत्काल शुरू हो सकने बाला कार्यक्रम भी उपस्थित फिया 
है-। उप्त कार्यक्रम के तीन गुख्य अंग हैं :--- 

(१) गांव उत्पादन परियदों की स्थापना ; (२) रजिस्टर्ड फा्मों की स्थापना 

और (३) सहकारी खेती समितियों का विकास । इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा 

“विस्तार से लिखने की आवश्यकता है। 

प्लानिंग कमीशन की यह सिफारिश है कि प्रत्येक राज्य को कामूत बनाकर 
थह निश्चित कर देना चाहिए. कि अमुक मर्यादा से बड़े जितने भो खेत होंगे 
डनको रजिस्टर्ड फार्म की श्रेणी में मान लिया जायगा । यह मर्यादा भिन्न-भिन्न 

* स्थानों के लिए. अपनी-श्रपती परिस्थिति के अनुसार भिन्न-मित्र हो सकती है। 
मामूली तौर से कमीशन की राय में रजिस्टर्ड फा्सों की ग्रिनती में उन सब खेतो 

“को भान लेना ठीक हो सकता है जिनका क्षेत्रफल आज जो इकोनोमिक होल्डिग 
( आर्थिक रष्दि से लाभदायक छोटे से छोटे खेत ) माना जा सकता है उसके 
क्षेत्रफत्ञ से छः रुने से ज्यादा हो। जो रजिस्टर्ड फ्रामों फे मालिक दोंगे उन पर 
फाचून के भ्रन्वर्गत नीचे लिखी जिम्मेदारियों होंगी :--(१) खेती करने के स्वीकृत 
वैज्ञानिक उपायों को काम में लेवा और अधिक से अधिक उत्मादन की दृष्टि स 
खेतों का विकास करना; (३२) अच्छा बीज सरकार को बेचना; (३) अतिरिक्त 

“अनाज सरकार को बेचना; और (४) खेतिहर मज़दूरों को निश्चित सजदूरी देवा 
तथा काम की दूसरी शर्तों का प्रलन करना ॥ सरकार का कम होगा कि इनको 
आवश्यक खाधन, सुविधायें, सलाह और सार् दर्शन दे ! 

जो खेत शजिस्टर्ड फार्म की गिनती में नहीं का सके, उनके लिए. कमोशन 
ने यह सिफारिश की है कि उनके मालिकों को सहकारो खेती समितियों बनाने 





६२० सारतांय अर्थशास्त्र कौ रूपरेखा 


के लिए प्राखाहन देना चाहिए। इा सहकारा सास समितियों के लिए फमोशन 
नाच लिख शर्ते लयाना उचित सममता है --() सहारा खेती समि त फ पास 
मी कम मे कम इतनी जमौन होना चाहिए जितना कम से कम जमान रजिस्टर्ड 
फार्म क लिए निरिचित की जाये) (२) दराथिक सहायता, डवमिकल सलाद, 

क्रय विक्रय का मुजिधा और दूसरा झ्ावरयक चातों या ध्ययस्था पे थारे में सरकार 
सइकारा खेता समितियों का पहल ध्यान रख । (३) जिन गायों म महकारी खेता 
समितिया स्थापित हा जुड़ी हैं उन गादों का जमाने की चकबादा के लिए भौर 
गाँशें की श्रपत्ा पडले चुनना ! श्रगर बिना सारे गाव का समीन चकवदी किय 
भा सहकारी पाख समितियों का तमान की पक्बादा करना समव है त्तो उत्त 

करना। (४) पढ़त पम्मान का खेती के लिए उठाते में सहकारा स्वेदा समितियों 

पहले मौका देना भर ऐजा पमान का सेवी योग्य बनाने के लिए सरकार 

मे राहायता देना। (५) यह व्यवस्था करना फि यदि कोइ स्यस्ि- जिसकी जमीन 

सहकारा सेवी समिति क पास दे स्वय सेदी मी नह करता है तो भी उसके भूमि 

सम्दधां अधिकार पर इसका कोइ प्रतिएल अ्रसर नहीं पड़ेगा | इसम सहकारी 

सता समितियों का गिर्माण करने और खता पर स अ्रतिरित श्रीर अनावश्यक 

सज्या का कम करन में मदद मिल सकता ह। 

गांवों में उसादन बढ़ाने के क्रम छा दखमान करने के लिए प्लानिंग 

कमीशन ने यद्ट पिफारिश की है कि अस्येक गाय या गावा के किसा समूड में एक 

राम उपादन परिषद! कायम कया जाना चाहिए | गाव पचायत का कोइ उपसमिति 

इस पारपद का काम कर सकता है जिसम गाव के दा तीत किसान और गाव 

की सार समिति के उदे पद्ताधकारों मा शामिल क़्यि चा सम्त ह। डिसी गाव 
में धगर एचायल न हो तो उतत गाव का सहकारा साख समिति का प्रबघ समिति 
को उपदन परिषद्‌ का कैम साप्रा झा सता है। या फिर एक नई समिति का 
ही इस काम + लिए निर्माण किया ता सकता हं। गाव उलादग पारपद की 
विम्मदारियों आर करन का के नेन स निरचत करन का प्लानिंग कमाशन मे 
सिफारश का है) य जिम्मदारया आर कायक्षत 


इस तरद का होगा -- 
(४) हर स लक लिय॑ गाव भर क वास्ते पैदावार का कायक्रम बनाना ! 


(२) उपराक्त कयकम को प्रर/ करने + पल्प पन और दूसरी चीजों का 
कितनी कितनी आवश्यकता इंगा इसका बजट तैयार करना ! 

(३) हर फ्सल क बाद कितना पैदाबार हुन इसका जाच करना 

(५) याव > लिय सब्कारा सहायता आप्त करना । 

(४) पहत चमाने को सेता के काम म लेते का व्यवस्था करना । 


आशिक बोजना श्र 


(६) कृषि उत्पादन बढ़ाने की इष्टि से खेठी करने के तरीकों के बारे में 
ऋम से कम एक स्टेंडर्ड कायम करना जिसके अनुसार गांव के सब लोग काम करें | 
- (७) जिस जमीन के मालिक अपनी जमौस पर खेती नहीं करते हैं उस 
'पर खेती करने की व्यवस्था करना । 
(८) इनाम तथा दूसरे प्रोत्साहन देकर उत्पादन बढ़ाने का भ्रवत्त करना | 
(६) अधिक पैदावार वाले खाद्याज्ञ की खेती को बढ़ाना। 
न (१०) सार्वजनिक हित के कामों के लिये स्वयंलेव्कों का संगठन करना 
जो ऐसे कामों को अपनी इच्छा से करने को तैंचार हों । 
५... (११) भांव के हाथ के उद्योग में लगे कारीगरों को कितने कच्चे माल 
को आवश्यकता है इसका अन्दाज लगाना और उसका अबन्ध करना । 
(१२) अतिरिक्त अनाज को 'प्रोफ्योर! करने और पेचने मे मदद करना। 
' ऊपर के विवरण से यह साफ हो जाना चाहिये कि गांव उत्पादन परिषद्‌ 
'का क्राम भोंच के सब प्रकार के किसानों को सहायता करना और उदत्मादन 
बढ़ाते में उनकी भदद्‌ करना होमा--फिर चाहे वे व्यक्तिगत रूप से खेती करने 
चाले किसान हों, या सहकारी खेती समिति के सदस्य दलों. था रजिस्टर्ड फार्म पर 
खेती करने बाले हों | कृषि बोजना का सारा आधार और उसे अमल में लाने 
का सारा जिम्मा दी इल गांव उत्पाटन परिपदों का होगा। उत्पादन का किस 
गाव में जया लक्ष्य होना चाहिये उसका प्रस्ताव गांव दाले अपनी इसी परिषद्‌ 
३ करेंगे और यही परिपद्‌ उस लक्ष्य को पूरा कराने का एकमात्र साधन 
रोगी | ५) 5 
'लासिंग कमीशन ने भूमि सुधार और कृषि उत्यादन को बढ़ाने को जो 
उपरोक्त वात्कालिक कार्यक्रम पेश क्रिया है चह स्वागत करने लायक हे। गांव 
उत्मादव परिषदों के जरिये झांव वालों को उत्पादन के काम में जिम्मेदार बताया 
जा सकेगा! रजिस्टर्ड फासों से इस यह आशा रख सकते है किं वैज्ञानिक उत्पा- 
हे का खांव में थे एक आदर्श उपस्थित करेंगी और गांव बालों के मन पर बढ़े 
चैतों पर खेतीकरने के लाभ को अ्रंकित करने का यह एक अच्छा प्रवास दोगा। 
ये सहकारों खेती समितियों और सूमि को चकबन्‍्दी के काम को भी ओोत्ताइन 
श्र इस घोजला में केवल इतना ओर जोड़े की आवश्यकता है कि गांव में 
से चैसे उस्ादन बढ़ेगा बैसे वेसे उसका एक चढ़वा हुआ हिस्सा गांव की 
या पयकवा को पूरे करने के लिये गांव में छोड़ दिया जायगा और गांव के 
अतिरिक्त अनाज का अनुमान इसे छोड़ कर लगाया जायगा। इसके अलावा 
अनाज के 'रिज़्ब! बनाने का प्रश्न भी सोचने योग्य है। हर तहसील -में एक 


च्र्र सारतीय अर्थशास्त्र का स्परेखा 


अच्छा गोदाम हो जहा थ्रकाल ४ समय के लिये श्रनात मुरद्धित रखा जा सकें। 
बढ़ें हुये उत्पादन का एक हिस्सा इसक लिय॑ मुरक्षित रखा जाये | इनकी व्यवत्या 
गाव उत्पादन परिपदा प्र ह्बाथम और सरकार का देख रेख में 'रदे | गोदाम 
बनाने का जिम्मा गाव वालों पर छोड़ा जाना चाहिये ! सरकार इसम मदद दे 
सकती है श्रौर आवश्यक माग दर्शन कर सकती दे। ग्राव उत्पादन परिषद्‌ को 
आधिक प्रतिनिधामक भा बनाया ता सकता है और उससे कार्यक्षेत्र को थोड़ा 
विर्तूत भी किया ता सकता है। इस हृए्टि से इसका नाम उत्पादन परिषद्‌ 
के स्थान पर आर्थिक परिषद्‌ रखना उचित हां सफता है। लदय हमारा यह 
इॉना चादिय कि श्रागे चचकर यद परिपद्‌ गाव क समस्त आर्थिक जीवन को 
देख रेख करने बाली परिषर बने, क्योंकि ग्राय का आर्थिक जीवन एक अवि 
भाग्य इका दे श्यौर एक ही रूगटन द्वारा नियन्रण और उसकी व्यवस्था करना 
अधिक सहा होगा ।इन परिषदा के कार्यक्षेत्र में गाव के कपड़े की उचित 
आ्यवस्था का ता तुर॒स्त दा समानश करना चाहिये ताकि रोटा और कपड़े के 
दो आधारभूत सपालों का हल करने में तो उसका तुरन्त हां उपयोग द्वो सपे | 
यह भा विचारने योग्य बात है कि गाव परियरतों के श्राधार पर तहसाल, मिला 
प्रास्व और देशयापरा सगठन खढ़ा क्रिया जाब ताकि सारे देश के आर्थिक 
जांवन का समाकरण सम्भव हो सके । 

खेता सम्बंधी जिन श्राघारभूत समस्याओं का हमने उल्लेख फ्रियां दै 
उनम स जमादारा-जाभारदारी प्रण और छोरे छाटे सेतों की सम्रस्या के बारे में 
प्लानिंग कमाशन के सुफाव और उनमें क्या क्या सशाघन श्रावश्यक हैं--इस बारे 
में श्रव नक़ लिखा गया है| झब दो आरधारभूव समस्‍यायें और रदह जाती हैं। 
एक है रेतिहर मजदूर का ओर दूसरी है खेता पर जा अतिरिक्त जमसख्या 
है उसे बम करन और उन लोगों का दूसरा काम देने का। 

खेतिहर मजारों की सरवा, प्लानिंग कमीशव का एसा ख्याल है, इुल 
आमाय वनसस्या का एक तिहाई भाग हे। इनका सागामिक और आर्थिक 
स्पिति कापषी खराब हूँ। पिडले प्षों में जा किसाना को राइत पडचाने का दंष्टि 
स॑ 'टानेसा? तथा दूसरे कावून बन हैं, वे मा इन खेविइर मचदूरों का समस्याओं 
को ग्राव नहा छूते । उत्र तक हमारा आम्य बर्थ व्ययस्था मे आ्रामूल परिवतन 
नहीं होता, खेनिहर मज़दूरों का स्थिति में काह कइने लायक सुधार करना संभव 
नहीं है, वह स्वर्य प्लानिय कमीशन का मी राय दे। क्योंकि ण्याज तो इालत 
यह है कि जो जमान का सानिक किसान है उस भी क्वेती स पूरा रोजगार नहीं 
मिलता | इस बारे में प्लानिंग कमीशन मे यह आशा ग्रकट को है कि जैसे जैसे 
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सहकार्सी गांव प्रबंध का विस्तार होंगा खेतिहर मजदूर की स्थिति मी सुघरेगीः 
और उसे पूरा काम मिल सकेगा, फिर चाहे वह खेठ मजदूर की हैसियत से 
मिले और चादे अन्य किसी दंसियद से | पर जब तक ऐसा नदी होता उन्होंने 
नीचे दी गई सिफारिश की हैं 
(१) राज्यों को उच प्रदेशों में जहां खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बहुत 
कम हो, १६४८ का स्यूनतम मजदूरों कानून लागू करके उनकी न्यूनतम सजदूरी 
निश्चित कर देती चाहिए ) 
है (२) असुक्क मर्यादा से ऊपर के खेतों पर काम करने वाले खेनिदर मजदूरों 
की न्यूननम मजदूरी तत्र कर दी जाय । यद्द मर्यादा रजिस्टर्ड फार्मो की जो मर्यादा 
तय हो चही हो सकती है | चू'कि बड़े बड़े फा्मों पर खेनीं व्यपारिक आधार पर 
होती है, इसलिए, उसको अपने मजदूरों को उचित मजदूरी दे सकना चाहिए। 
(३) पदत सूमि पर राज्य द्वारा संचालित फार्मों की आवश्यकता पूरी 
हो जाने मे दाद स्वेती करने की मुद्िधा सबसे पहले ग्हेलिहर मज़दूं की सहकररी 
समितियों को देनी चाहिए । 

(४) खेतिहर मजदूरों की मलई के लिए अन्य आवश्यक बातों जैसे 
मकांन बनाने के लिए जमीन, पीने के लिए पानी, शिक्षा के लिए छात्रइृत्तियां 
आदि की व्यवस्था करने की ओर विशेष भ्यान दिया जना चाहिए.। 
डर्यकों ऋण-मुक्त करने के लिए कानून वनाना चाहिए.। उनकी भलाई के और 
कानून भो बनाये जाने चाहिए। 

जहां तक खेती से अतिरिक्त जनसंख्या को हटा कर दूसरा काम देने का 

प्रश्न है, कमीशन 'ने इस प्रश्न की गंभीरता को तो स्वीकार किया है। उसने 
अह मी मंजूर किया है कि सहकारी आम प्रवन्ध योजना की प्रगति इस बात पर 
भी निर्मर रहेगी कि जो लोग आवश्यकता! नही होने से खेती के काम से निकल 
जाते हैं उनके लिए और कोई काम की व्यवस्था है या नहीं | यह भी ठीक है कि 
प्रधानतः उद्योग धन्चों ओर उतरे भी खास कर कुटीर उद्योग घंधघों के विकास 
के झलावा इस अतिरिक्त जनसंख्या को काम देने का दूसरा कोई उपाय नहीं हे। 
प्लानिंग कमीशन ने क्ुट्टीर उद्योगों के इस महत्व को स्वीकार किया 'हे और 
विकास के लिए कई सुकाव भी पेश किये हैं ) पर खेती में जिसको जरूरत 

है ऐसी अतिरिक्त जवसंख्या को और कोई काम देने की समस्या का आकियों 
के आधार पर योजना आयोग ने अध्ययन नहीं किया है) उसने यह अनुमान 
नहीं लगाया है कि अन्य धंघों का जितना विकास होगा उसको देखते हुए इस 
समस्या का कहां तक इल हो सकेगा और पांचों चर्षों की योजना अगर अमल 














अ्र्४ भारतीय धर्थशात्त को रूपरेखा 
में थ्वा जाती हे तो हमारे देश की जनसम्या का विमिनर धर्षों और पेरों मैं 


कैसा बटपारा होगा | यहा यह स्यान में रफने को बात अवश्य है कि आर्थिक 
"विकास के साथ साथ उद्योग धधो के अलावा दूसरे पंशों में मी--फिर चादें वह 
शासन से सडध रखते हों, वा वाशिज्य ब्यापार से, या यातायात तया ऐसी हो 
दूबरी सेवाओं से---काग करने वालों की सरया किखा दृद तक बढ़ेगा । 
देश को क्रय व्यवस्था का जो स्वरूप प्लानिंग कमीशन ने उपस्थित किया 
है, और थूमि स्यवस्था म सुधार करन के जो मुमाव उसने रखे हैं वे, इमारी 
आज का खता का गिरी हुई अयस्था को सुधारने में सहायक शॉंगे। उन सशोपनों 
के साथ जो ऊपर सुभाय॑ गये हैं इस आधार पर हृपि ब्यवत्या का जा नया ढाचा 
खड्ा होंगा धह आर्मिक दृष्टि से अधिक सफल और सामाजिक दृष्टि से श्भिक 
न्यायपूण ग्रर प्रगतिशाल होगा । प्र यद्दा एक बात याद दिलाना श्रावश्यक 
है। विसा देश या सम्पूणण अर्थ व्यवस्था का उसकी हृवि व्यवस्था एक अग मात्र 
होता है | दूसरा मइत्वपूण ग्रग उद्योग धधों से सबध रखता है। किसी भांदेश 
का आर्थिक व्यवस्था झ्रविक दृष्टि से सफल और सामाजिक दृष्टि से न्याबपूर्य 
और ग्रगतिशाल तमा हो सकती ई जब उसके तमाम अम प्रत्वगों का संगठन 
इस आधार पर हो । कृषि और उद्योग धधो + अलावा वाणिज्य व्यापार, बैंकिंग, 
यातायात, इृश्योरेंस आदि आर्थिक ब्यरस्था के अन्य श्रगोपाय हैं। पर एम 
यहा केज्च औयोगिक व्यरस्था के बारे में द्वा विचार करेंगे । देश के आर्थिक 
संगठन का झाधार कृषि श्रार उवोग इन दो रूतम्मों पर हा खड़ा गइता है। 
जब तक दोनों स्तम स्वस्थ नहों हों, स्पमन्‍्थ श्रामिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हो 
सकता, और न केवल फ़िसी एक स्‍्तम के स्वस्प होने का लाम द्वी समाज 
"को मिल सकता हैं। 
ओद्योगिक उन्नति की आवश्यकता. इमारे देश का श्रर्थ 

व्यवस्था का एक बढ दोष यइ है कि कृषि के अलावा दूसरे घा में 
बहुत कम लोग लगे हुये हैं | कृषि की सफलता पर ही हमारा सारा 
द्रार्थिक ढोंचा खड़ा है। इस स्थिति में शुधार करने के लिए एक शोर 
तो खेती उद्योग को उनत बनाना होगा और दूसरी ओर उद्योग पन्‍्पों का 
प्रसार करना होगा जैसा कि पहले लिस़ा भी जा झुका है। एक इृद तक थे दोनों 
'बाते आपस म घुड़ी हुई हैं। बिना उद्योग घाघों के विस्तार के लेती पर जो आप 

रयकता से अ्रधिक लोग निमर ई उनको वहा से हटा कर दूसरा काम नहीं दिया 
जा सकता | थौर बिता खेदो को उनति के उदोग धषों के लिए न कच्चे माक्ष 
नकी ओर न तैयार माल की खपत की ही समस्या का कोई सन्तोपजनक इल हो 


आर्थिक चोजना ध्र्प 


सकता है। देश की सुरक्षा का प्रश्न भी उद्योग धन्धों के विकास के साथ जुड़ा 
डुझ्ा है! कहने का ताल्वर्य चह है कि देश के औद्योगिक विकास की वढ़ी जरूरत 
है। प्लानिंग कमीशन के इस बारे में जो प्रस्ताव हैं. उन पर अब विचार किया 
जायेगा | पक 
आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का महत्व : उद्योग धन्धों से 
सम्बन्ध रखने वाले वैसे तो छोटे मोदे कई सवाल हैं। पर बहा छुछ बढ़ें और 
आधारभूत सवालों पर ह्वी विचार किया जायगा--उन सवालों पर जिनका 
सम्बन्ध इस बात से है कि देश में प्लानिंग कमीशच को सिफारिशों के अनुस्तार 
सो औद्योगिक व्यवस्था का स्वरूप बनेगा उसमें आर्थिक समानता और सामा- 
लिक न्याय के लिए कहाँ तक गुजावश हो सकेगी। श्रारथिक समानता और 
सामाजिक न्याय के महत्व को स्वीकार करते हुए, स्वयं प्लानिंग कमीशन ने 
लिखा है :--“इमारे देश में सम्पत्ति और आय का वर्तमान बैंटवारा असत्तोपजनक 
है झीर उसमें विभिन्न वर्गों के बीच में अपेक्षाकृत अधिक समानता लाना सामा- 
जिक न्याय के लिये तो जरूरी है ही, पर देश के उत्पादन के साधनों का पूरा 
पूरा उपयोग करने के लिए भी यह आवश्यक है। जनतंत्र के अस्तित्व के लिये 
आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का होता अनिवार्य है। किसो भी बोजना 
की अनियाय॑ शर्त थह है कि आय और सम्पति क्री असमानता को मिटाने के 
लिए अच्छी दरह ले सोची हुई सीति को अपवाया जाय है 
आर्थिक संगठन का रूप कैसा हो : इस वात को सब स्वीकार करते हैं 
कि उधोग धन्घों का संचालन अगर पूरी तौर से पूजीपतियों के द्ाथ में छोड़ 
दिया जाय तो उससे आम जवता की भलाई नहीं हो सकती | प्‌ जीपति अपना 
सारा कारोबार अपनी लाभ हासि को सामने रख कर चलाते हैँ।अपना लाभ 
अमने के ्ञालच सें न तो उन्हें समाज की जरूरत का ध्यान रइता है और न इसे 
जत् का कि जो सज़दूर बर्ग उनके कारखानों में काम करते हैं उनका शोपण न 
किया जाए, इसी को यूजीवादी व्यवस्था कहते हैं. जो आर्थिक असमानता आर 
सामाजिक अन्याय को जन्म देती है, उन्हीं के आधार पर वह पनपतों है और 
आखिरकार उन्हों के कारण उसका अन्त भी होता है| पूजीवाद के दोषों को 
मिटाने के लिए एक दूसरी व्यवस्था की कल्पना को गई है। इस व्यवस्था का 
आधार बह है कि उद्योग धघन्वे तथा उतादन के दूसरे काम पूजीपतियों पर न 
डंडे जावे ; उनकी व्यवस्था राज्य करे | राज्य समाज की अतिनिधि रंत्था होने 
है समाज को भज्ताई की दृष्टि से सारे कारोवार को चलायेया ; उसे मुनाफा कमाने 


का लोभ नहों होगा ; मजदूरों का शोपण सहों होगा आदि ! इची को समाज 
डर 
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जादो व्यवस्था कहते हैं | इस ब्यवम्धा को पू जीप्रतियो और उतरे समयेकों ने य£ 
$द्वर आलोचगा की कि राज्य इस कार्मों को नहीं कर सकता। इन कार्मों डो 
करने को उसके पास योम्यता नहीं ही सकता | उसके पास आवश्यक साधन मौ 
नहीं जुट सकते | राज्य के पास इतनी शक्ति जपा डो जावेगा जिसका वे लोर जो 
राज्यतन को चलाते वाले हॉग दुद्पयोग करेंगे सानो जनता की श्राज़ादा सष्द 
हो जायगा | श्र्भाव जनतन और समाजगाद का मेल नहीं है। पए यह अआपदि 
इनकी सदा नहीं हे, यह थाव आज प्राय सब जानकार और अनुमवों लोग मई 
करते हैं। इसम जितना सा रस्य है उसका इलाज मा बिना पृ जीवाद को कायम 
रक्‍्से आर उडाया से किया जा सता हे। इसलिए पू व्यवाद को बनाये रखे 
के लिए यह दल'ल देना कि समातवाद घ्वतयता वे लिए घातर होगा, इमानदारी 
की यात नही ई। शफलिये समाणवादा श्रथ व्यच्स्था के या राज्य दारा उशोग 
ध्ों को चलाने र विरुद्ध श्राज तो सबमे बड़ी दलीन यही दी जाती है कि राज्य 
इरा काम को कर नहीं सकता । एमारे देश म तो जदसे हम श्राजाद हुये हैं इक 
दवाल का बहुत प्रचार हुआ है। कई #शानदार श्रादमी भा आत इसते 
बेग इद तक प्रभावित हैं। | यहाँ तो यथई और कहा जाता है कि 
भारत के सामन तो सुख्य आर्थिक समस्या उसाइन की है, वितरण को नहीं। 
आरत एक गराब देश हे। राज्य के पास मां साथन कम है ओर काम ज़्यादा दें $ 
उद् काम पेसे हैं जो राज्य के ही करने फे ह--पैज्े यातायात, सिचाइ, वियूत- 
शक्ति थ्रादि की योजनाश्रों को क्रायौस्दित करना । ऐसी हालत मे राज्य को 
अपने साधना फा उपयोग इन ज्यादा ज़रूरा कामों को करने में वरना चाहिये न 
कि उन उद्योग घ्षों का राष्ट्रीयररण करने में जो मित्र मालिक चला रदई 
या उन भये उथोगों को शुरू करने म जिनको प्‌ जोपति चत्ता सकते हैं। इसाओ 
साथ एक तक ओर उपस्थित किया जाता है फ्रि सरकार का सशौयरा और उसके 
कर्मचारा बय इस योग्य नहीं ईं कि उद्योग ध्षों को चला सकें। उनके हाथ में 
अगर यह काम जाथंगा तो सारा कारोबार चीपट हो जायगा | पर य सब नेक 
करने वाले लोगों क॒ सामने भी यह सयान तो रह हा जाता दे कि अयर पूजी 
पतियों गे हाथ में खारा कारोबार छोड़ दिया छाचगा तो समाज का जरूरतें पूरा 
सही होंगी, उमाज में शोपण कायम रहेगा, आर्मि+ ख्समानता बढ़ेगी श्रीर 
सामाजिक न्याय का अ्रभाय रदया | इसके जवाब में आज चह यह कहते हैं कि 
राज्य की उन पर लियनण रखना चाहिये। इसके अलावा दुछु उद्योग पंर्षो 
को चलाने का जिम्मा भी स्वय राज्य लेले | पर यह उद्योग घवे 
ऐसे हो जिनर्म पू जीयति दर्ग को बहुत दिलचसी न हो और साज्य का कारोबार 
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“कुल मिलाकर इतना न फैल जाय कि पूजीपति वर्ग और व्यक्तियत व्यवसाय, के 
लिये यथेप्ट अवयर ही न रहे | इसीको आज मिंलीसुली अर्थ व्यवस्था ( मिक्‍स्द 
इकोनोमी ) का नाम दिया जाता है जिसमें राज्य और पूजीपति दोनों का ही 
अर्थ व्यवस्था के संचालन में मिलाजुला हाथ रहता है और दोनों के ही कार्य- 
क्षेत्र निश्चित होते हैं। 

प्लानिंग कमीशन मिलीजुजी अथ्थे व्यवस्था के पक्ष सें : लगभग 
उपरोक्त दलीलों से प्रभाविंत होकर ही प्लानिंग कमीशन ने भी मिलीजुली आर्थिक 
व्यवस्था के पक्त में ही अपनी राय दो है। अौद्योगिक उन्नति संबंधी उसके सुकाव 
इसी प्रकार की अर्थ व्यवस्था की देश में स्थापना करने के लक्ष्य से किए. गए 
हैं। एक जगह प्लानिंग कमीशन ने लिखा हे--'योजना को कार्थान्वित करने 
का एक तरीका यह भी हो सकता दे कि उत्पादन साधनों का करीब करीब पूरी 
तौर से दाष्ट्रीयवरण कर लिया जाये, उनका किन किन कामों के लिये उपयोग 
करना है इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो, और राष्ट्रीय आय के बंटवारे 
पर भी सरकार का नियंत्रण रहे | योजबा को अमल में लावे का बह एक बहुत 
ही सफल तरीका मालूम पढ़ सकता दे | पर ब्यवह्यारिक इण्टि से आर्थिक मामलों 
में सरकार के कार्यक्षेत्र क। इतना विस्तार करना न आवश्यक है श्रौर न उचित 
ही ।” आगे चलकर कमीशन का कहना है--“जनतंत्रीय समाज में योजना को 
कार्यान्वित करने के लिये देश के उत्त्यादन साधनों का नया बंटवारा करने में 
कम से कम जवरदस्ती की जानी चाहिये | राज्य के पास इस समय जो साधन 
हैं उचका उपयोग नए कासों को जारी करने में करना चाहिये न कि मौजूदा 
उद्योग धंघों और उत्पादन साधनों का राष्ट्रीयकरण करने में | कुछ कामों में 
उत्पादन साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता ज़रूरी हो सकता है और कुछ में 
राज्य का नियंत्रण ही काप्ठी हो सकता है । व्यक्तियव व्यवसाय का उत्तादव और 
वितरण दोनों में ही वड़ा हिल्सा रहने वाला है। वर्तमान परिस्थितियों में बोजना 
का अर्थ है ऐसी श्रर्थ व्यवस्था कायम करदा जिसका मार्ग दर्शन और नियंत्रण 
राज्य के हाथ में हो पर उसके अन्तर्गत कारोबार को चलाने का काम थोडा 
राज्य और थोडा व्यक्तिगत रूप से ज्यवसायियों के दार्थों में रहे।” प्लानिंग 
कमीशन ने व्यक्तिगत व्यवसाथ और राज्य के बीच में कार्यक्षेत्रका वटवारा करने 
के जो सुक्काव दिये हैं उनका सार यह दे कि कृषि, सिंचाई व विद्युत-शक्ति संबंधी 
योजनाओं का जिम्मा राज्य पर डाला गया है और औद्योगिक क्षेत्र बहुत कुछ 
पू'जीपति वर्ग के 'लिये खुला छोड़ दिया दे । इसका कारण राज्य के पास उत्पादन 
खाभनों की कसी बताई गई है | इस दिपय में प्लानिंग क्रमौशन के ये शब्द 
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उल्लेखनीय हैं--वू कि विकास ऊे लिये जो उपलब्ध साधन हू वे सीमित हैं और 
चू कि कृषि उत्पादन को बढ़ान पाले कामों को योजना में सबसे घढ़ी प्राथमिकता 
दौ गई है, इसलिय ग्रौयतगक विस्तार के लिये जो साधन बचते हैं, वे भहुत कम 
है।” इसी बात का समर्थंतर करते हुए प्लानिंग क्मौशा ने अ्रन्वत्र लिपा है +- 

“चूकि जा उत्पादद सापन राय को उपलब्ध हो सकते हैं, उनका 
अधिकाश भाग कषि, सिदाइ तथा शक्ति क विकास में लग जायगा, इसलिय 
उद्योग घधों में अधिक रुपया लगाना राय कु लिय सभव महाँ हो सकेगा । 
साधनों का कमा के अचाय प्लानिंग कमाशन ने मिलौगुला श्र्य ज्यवस्था फे पह 
में दूसरा काग्ण यह बताया दे कि श्ाधिद ब्यवस्था का सचालन करने योग्य 
कमचारी वर भा रास्प र पास नहा हैं। इस सबध म प्लानिंग कमीशन ने लिसा 
है--- व्यक्तिगठ व्ययताय फ़ सवध मे जिस नाति को अपनाने का हमने प्रस्ताव 
फिया है उलका आधार उबल यहा नहीं है क्नि राज्य + पास श्रधिक साधनों का 
कमी दे। एफ कारण सह भी ६ कि जा उछ सुझाव इमते रखे हैं उससे श्रधिक 
कर सकने के लिय गाज सरकार क पास ध्रावज्यक याग्यता के कर्मचाश भी 
नहीं हैं।” यह इलाल कोइ प्लानिंग कप्राशन न हा पहला बार दा हों, ऐसी 
बात नहा है। जब से देश स्यतठ हुआ तद से पू जीपति झोर स्यवधागा वर्ग 
तथा उनक समर्थक फा ओर से लगातार यह बात कही जा रहो है कि 'प्य 
व्यवस्था का सचालन करने वी लमग शाय के शासन संत म नह्ट है। इस ते 
का देश मे बटुत योजना पूर्वक प्रचार हुआ हो, ध्यान पूर्वक साचमे पर उछ इस 
ग्रकार को आशका मा होती है । 

मिली नली अर्थ व्यवस्या की सफ्लता का व्याघार उपरोक्त विवेधन 
से यद्द साफ हो जाता है कि प्लानिंग कमाशन न दैश में मिलोचना व्यवस्था के पर 
में अपनी राय क्‍यों दा। राज्य जे पास वर्यात आ्धिक झपना बा अमाव और 
योस्व कर्मचारियों का बसी, ये दो मुख्य कारण हैं ओ मिलोउनी श्र्थ व्यवस्था 
के पक्ष में राव दने में प्दानिम झूमीशन + सामने रदे हैं। वर इन दो कार्यों 
के झलावा एक और कारण भी प्लानिंग क्‍्मीरान के सामने रहा है, इालाकि 
इसका बडुत साफ साफ उल्लेख कह्टीं नई ड़िया गया है। यह कारण यह रहा है 
कि जननत्र में कोइ बोचना तमी सफल हो सकता है जब उम्म कम से कम राज्य 
का दबाव हो | उनका आशय संभवत यह है कि व्ययूसाया बर्ग को अस्तृष्ट 
और नाराज करके किसी भर्थ व्यवस्था को न तो कायम करना टीक- हो सकता 
ओर न उसका सफ्लता पूर्यक सचालन ही हो सकता है 3 सफल योजना थे लिये 
जो राजनैतिक थौर व्यवस्था सबधी शर्ते गिनाई हें, व ये है -_ 


आर्थिक योजना घर 


(१) समाज सें उद्देश्य के बारे में अधिक से अधिक एकमतता | 

(२) जनता के सहयोग के ऋषघार पर प्राप्त, राज्य के हाथ में वास्तविक 
शक्ति, और उद्दे श्य पूर्ति के लिये इस शक्ति का राज्य द्वारा उपयोग | 

(३) कार्बक्षम और योग्य शासन तंत्र । 

वैसे तो इत तीनों ही शर्तों का पूरा होना आवश्यक है | पर जो पहली शर्त 
है कि समाज में योजना के उद्देश्य के बारे में एकमतता होनी चाहिए उसका यदि 
कोई व्यावहारिक अर्थ हो सकता है तो वह यही हो सकता है कि सामान्यतया 
जिन लोगों के विरोध की आशंका ऐसे प्रश्नों पर हो सकती है उनके विरोध को 
कम किया जाये | आम.जनता के ल्ञाभ की यदि कोई योजना वनती है तो उसके 
प्रत्ति विरोध की आशंका उन वर्गों की ओर से ही हो सकती है जिंनका स्वार्थ 
आम लोगों के स्वार्थ से टकरा सकता है। इन वर्गों में आज पूजीपति वर्ग की 
परधानता हे | इसका तात्यर्य चह हुआ कि पूजीपति वर्ग का विरोध न हो, ऐसी 
योजना ही सफल्लतायूर्वक चल सकती है, ऐसा बहुत करके प्लानिंग कमीशन का 
मानता है। 

प्लानिंग कमीशन ने जगह-जगह मिलीजुली अर्थ व्यवस्था की तफलता 
किस बात पर आधारित दै इस बारे में जो कुछ लिखा है उससे मी इस बात का 
समर्थन द्ोता हे कि प्लानिंग कमीशन पूजीपति चर्ग के सहयोग का कितना 
महस्त्व- मानता है। प्लानिंग कमीशन एक जगह लिखता है “ब्यक्तियत व्यवसाय फे 
क्षेत्र में इस योजना की सफलत। इस वात पर निर्मर है कि व्यवसायी कितना 
अयल्न स्वयं करते हैं ।” आशे वलकर कमीशन कहता है “बोजनावद्ध अर्थ व्यवस्था 
का अर्थ ही यह हे कि राजकौय व्यवसाय ( पब्लिक सेक्टर ) और व्यक्तिगत 
ज्यवसाय ( प्राइवेट सेक्टर )'मे अधिकाधिक सामंजस्य हो | एक दूसरी जगह 
कमीशन लिखता है “योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्था में व्यक्तिगत व्यवसाय को 
अपने नये कर्तब्व को समझना होगा और देश के व्यापक हिंत में नए प्रकार का 
असुशासन अपने पर लगाना होगा ।” इसी का स्पष्टीकरण करते हुए कमीशन 
फिर लिखता है “व्यक्तिगत व्यवसाय के स्वरूप कोआज के उसके स्वहप से 
बहुत भिन्न होता पड़ेया | उसके समूचे इप्टिकोस्ा में एक नवापत लाना होगा | 
सामाजिक और आर्थिक नीति संबन्धी उद्देश्यों को तो व्यक्तिगत ज्यवसाय को 
स्वीकार करना ही होगा । पर इसी के साथ मजदूर,.उपमोक्ता और विनियोग 
करने वाले ( इन्वेस्टर ) के श्रति भी उसे कर्तेब्य को मंजूर करना होगा [2 इस 
उद्धस्णों से यह प्रकट हो जाता दै कि व्यक्तिगत व्यवसाय के सहयोग के विवा, 
और उसके द्वारा समाज के व्यापक हित के इष्टिकोस को बदले बिना, मिली” 
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वुलों अर्थ व्यवस्था सफल नहीं हो सफ्ती, यह बात सलानिय कमीशए मे झाफ़ 
ऋरदी है। हर 

सरकार का नियत्रणा आवश्यक क्या व्यक्तिगत व्यवसाय और पूछो 
बनि वग अपने दस्टिद्रोय को बदल लेगा ? क्या जनता की ब्यापर हित की जो 
योजना हांगा उएमें उनका सहवाग मिल सज्या, चाहें उसने उनर स्वार्यों पर 
डा क्यों न आपात प्चवा हा ? इस बारे में प्लानिंग कमौशन को सरोखा वहीं 
है। उसने लिसा है “कसा निश्चितवा फ खाय यह गहीं कहा जा सकता हि 
व्यक्तिगत ब्ययसाव का ची योउना फ थग दे उसम वास्तय में क्रियनी प्रगति हो 
सस्गा। दृछ उद्ारों + माया विकास के कायक्रम का मोटा रूपरेखा का दिशा 
का क्म्त सात जिच्या जा सकता है। यदी तो कारण है कि व्यक्तिगत ब्ययछाय 
वर सरकारी नियतण का आयश्यकता को कमाशन मालता हे। उराने मद घिका- 
रिश्व की है कि इस भम्मत्ध का छो कादून संसद के विचाराघान दे उसे जहर 
पे नल्‍्द पास करना चादिये ! 

नियन्त्रण क॒ उपाय “यक्तिगत ध्यदसाय पर नियज्ञण रखने के लि 
ध्ला्निंग कमीशन ने जिस कायूत़ को पास करने का श्रावश्यकवा बताई हे, 
उसकी भुख्य मुख्य बातें प्लानिंग कमाशन का राय में यह होनो चाहिये 

( ) फस्द्ीय सरकार स लाइसत्स श्राच्य किये बिना श्तो कोई नया 
श्रौद्योगिक कारोबार आरम्म किया जाये और म मौवद्ा कारोबार में विल्ार 
किया जाये | लाइसस्स देते समय उये कारसखानों का जहा तक सम्बंध है, भारत 
सरकार उगरे स्थान थोर उनका “साइज? आदि के बारे में शर्ते लगा समेगो ! 

(-) रउसकार को यह अधिकार होगा क्रि वह दाचे बताये गये उद्योगों 
था उन उत्यीगों के किन्हीं कासखानों को जाच पड़ताल कर रात्रें --(३) मिनकी 
उत्पादन या माल का प्रकार गरिरता जाता हों था गिरने का प्रड्गत्ति हो , (0 
जो राष्ट्र भर का दृष्टि स महच्य रखने वाले प्राइतिक साधनों का अपयोग फरते 
हा ओर (॥॥) डितका प्रव'घ इस तरह से हो रहा दो ड़ि हिस्सेदारों था 
अपमीक्ताशों के दिलों को हानि शेने की जिसमें आरंफा हो | सरकार को जांच 
पड़ताल करने के बाद श्रावश्यक द्विदायतें जारा करने का अधिड़ार तो 
होगा ही । 5 

(३) जो उद्योग घधे सरकार द्वारा जाती की गई हिदायतों का पालन 
करने में अ्रसमर्य रहें उनको सरकार प्रवध और नाति सम्बधां बातों में सुधार 
करने के लिए अपने प्रवघ में ले सफ्ेगां। 

कमीशन ने यह भी सिफारिश का हे कि उपरोक्त अधिकारों का उपयोग 
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वरकार की-ओरं से एक ऐस सीन व्यक्तियों का केस्द्रीय बोर्ड करे जजों सरकार 
द्वारा. लिशुक्त क्रिया जाये और जिस के सदस्यों को औद्योगिक, व्यापारिक, टेक- 
"निकल, न्याय और शासन सम्बन्धी मामलों का काफो अनुमव हो ( कमीशन से 
यह भी राफ कर दिया है कि तमाम महत्वपूर्ण उद्योग धन्वों पर उपरोक्त निय- 
नत्रण लागू होना चाहिये। 
कमीशन ने व्यक्तिगत व्यवसाय को योजना के शनुसार चलाने फे लिए 
कानूनी नियंत्रण के अलावा एक और . उपाय भी सुमाया है छुकाव चह दे कि 
अल्वेक् महत्वपूर्ण उद्योग के लिए एक विकास परिषद्‌ ( डेवलपमेंट कॉंसिल ) का 
संगठन किया जाये। इन परिषदो को सरकार नियुक्त करे और उनमें उद्योग 
मजदूर और टेकनिकल मेनेजमेंट के प्रतिनिधि हों |! इन परिषदों का काम उन 
ज्माम समस्याओं का विचार करना होगा जो इस उद्योग विशेष के सम्बन्ध में 
पैदा हों--जैसे उत्पादव कितला किया जाय, इसका लक्ष्य सिधोरित करना, कार्य 
झमता ( एफीशियेन्सी ) की नाप के लिए मापदरणढ तब करना; उद्योग और 
स्वासकर कम कार्य क्रमता वाले कारलानों की कार्य पद्धति में उधार के लिए आच- 
शयक सुझाव करता, और बिक्री तथा बितरए की ऐसी व्यवस्था करने में सहा- 
अवा देना जिससे कि उपभोक्ताओं को सन्‍्तोष हो | 
प्लानिंग कमीशन का यह भी मानना हई कि पू'जी के निकासन (कैपीटल 
डश्यू ), विदेशी चिनिमय के उपयोग और आयात-निर्यात और. मूल्य आदि पर 
भी सरकार को नियन्त्रण रखना होगा। 
ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है उससे यह साफ हो जाता है कि मिली- 
जुली थ्रर्थ व्यवस्था के सफल संचालन के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय के सहयोग के 
आाथ साथ उस पर किस सीमा तक नियन्त्रण रखना होगा । अंव प्ररत बह है कि 
क्‍या मिली-छुली आर्थिक व्यवस्था से जनता के आर्थिक द्वितों की रक्षा हो सकती 
है और क्या इस तरह की अर्थ ज्यचस्था इस इष्टि से सफल हो सकती हे १ इसी के 
साथ यह सवाल भी .लगा हुआ है कि जिन कारणों से मिलौजुली आर्थिक 
न्यवस्था के पक्त में प्लानिंग कमीशत ने अपनी राय बनाई है क्या वे कारण 
नास्तव में ठीक है? « 
समिलीजुली अर्थ व्वत्रस्था ठीक नहीं : जिस मिलीजली श्र्थ 
च्यवस्था “ का प्लानिंग कमीशन ने समर्थन किया है उससे आर्थिक 
समानता और सामाजिक न्याय की कज्ञास्तव में स्थापना हो नहीं झऋकती। 
शेसा क्‍यों ? बहुत त्तात्विक दप्टि से चदि विचार किया ऊाये तो कोई मी 
ह्यव॒स्पा हो; आखिरकार वह उसके सचालकों की भाज्ञना पर बहुत कुछ निर्मर 
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करती दे । इस दृष्टि से यह कल्पना हो समा दे हि पृ जीवादी व्ययस्था मी 
शोपश-सुन हो जाये श्रगर पू जापति बास्तव मे जनता वे ह्विंत में ठस ब्यवस्या फ़ो 
बलाये | पर यात बालतव मे यह दै ड्रि ब्वति अपने व्यवहार में पूर्शतया स्वर्ततन 
सही होता। जिन प्रिस्यितियों में आर विश व्यवस्या थे! श्रातगंत वह काम 
करता है उन परिस्थितियों श्रौर उस व्ययस्या के नियमों का थसर उस पर 
पड़ता है और उसका आनरण बदुत उछ उनक झआाघार पर निर्धारित होता है? 
उदाहरण # लिए पूँजावादी ब्यपस्था जाता फ सच्चे ट्वितों को रक्षा करने में इस 
लिए अ्रममर्थ नहीं है ड्वि जियो पूजापति हैं व रब बुरे व्यक्ति हैं और उसके 
स्थान पर थगर क्रिईई दूसरे भने व्यक्तियों को पर जाबादी व्ययस्था को साचालक 
बना दिया वाय तो सारे सवाल इल हो लादेंगे ! जब तक पू जीवादी ध्यवस्पा 
मौदूद है, जा व्यक्ति भां उसमे झन्तगत व्यवसाय, व्यापार आदि करेगा उसे उस 
ज्ययस्या के जा श्रपने नियम हैं उत्तर अनुदल ही करए होगा इसलिए वह उन 
सब दोषों का भागीदार दोगर जो प्‌ जायाद ए छोर साने झाले हैं| दूसरे शब्दों 
मे हम यह कह सकते ई कि पृ जांदादा ब्यरस्था का स्परा कारोबार ब्यक्तिगठ 
लाभ को सामने रपफ्र चलता दे। और जब तक श्र्य व्यवस्था का यह श्राधार 
बाग रहता है तब तक उसमे जनदित वी शाश्ा नदी की जा सकता। इसलिए 
यदि हम जन कल्याण की दृष्टि से आर्थिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो: 
हम पृ जावादा “यवस्था को समाप्त करना इ॑। दोगा । 

अब रहा सवाल भिचातुला श्रा्थिक व्यवम्धा का । इस बारे म॑ विचार 
खीय प्रशा यह है कि एक दृष्टि से तो वास्तव मे कोई व्यवस्था मिलाहुबी श्र्य 
व्यवस्था नहीं हो सकती, और दूसर्ण दृष्टि से इर एक यवस्या मिलोजली श्र्य 
व्यवस्था हां होती है। किसी भा श्र्य ब्यवत्या को हम हेलें, देखने की 
बात यह है कि उसमें अ्धानता किस तत्व की दै।था नो किसी स्यक्या 
मे व्यक्तिश व्यपवराय की ग्रपानता होगा था उसी प्रधातत: नहीं 
होगी । यह तो असभय है कि जिलों हों नत्दों को एक साथ द्रषातता 
हो। जिस मिलौएली भय व्यवस्था की प्लानिंग ऊ्मीशन ले सिफारिश 
की दे और विपकी इम इतनी चचा मुनते है बह बस्तर में पसी अर्थ व्यवस्था 
है जिसम ब्यक्तिगत व्यवसाय कौ प्रधानता रहने वालो हे | इसलिए, इस प्रकार 
की मित्री _ल्ी स्यतस्‍्था वत्मत पू जीवादा ब्ययस्था ही है, और यदि पू ज्षीठ्ादीः 
व्ययस्था में थार्यिक समानता और खामात्रिफ त्याय समय नहीं है तो इस प्रकार 
की मिची ला व्यवस्था में मो सभव नहीं हो सकता | हाँ, यदि ऐसी मिलापुली 
“आिक व्यवस्था कायम की जाय जिसम एघानता राजफ्रीय या शइकारिता के 


, आशिक बोजना , , घर 


आधार -पर संगठित व्यवसाय की हो, और आर्थिक जीवन का सूत्र संचालन 
व्यक्तिगत व्यवसाय और पूजोपतियों के हाथ में न हो, तो वात दूसरों है| पर 
ऐसी मिलीजुली व्यवस्था का प्रश्न तो हमारे सामने है नहीं । 

- उपशोक्त त्रिवेचत से बह मी साफ हो जाता है कि इसें यह आशा सह्दी 
करनी चाहिए कि जब तक समाज में पू'जीवादी व्यवस्था का तत्व प्रधान रदहता है 
तब,तक पू'जीएति वर्ग उस व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जन कल्याण की दृष्टि से 
आचरण करेंगे | दूसरे शब्दों में यह अउंभव है कि एक ओर तो प्रजीवादी तत्तों 
की इस प्रधानता बनाये रखें, और दूसरी बोर यू जीवादी व्यवस्था के निर्य॑त्रण में 
इमें उन्हीं तत््दों का सहयोग भी मिले । भारतवर्ष का पिछले चार वर्षों का हमारा 
चही अनुमब है। कॉग्रेसी सरकारों ने वरावर व्यावह्मरिकता के साम पर देश के 
पू'जीपति और व्यवसायी वर्य को संतुष्ट करने का प्रवत्त किया है पर उसका 
उल्लेखनीय श्रततर पू'जीपति वर्ग के रवैये पर पड़ा हो ऐसा नहीं लगता | इसके 
विषरीत वात्तव में स्थिति यह है कि पू'जीपति वर्ग सरकार के साथ बरावर एक 
छिपी लड़ाई लडता रहा है श्रौर जब राष्ट्रीयररण का या व्यक्तिगत व्यवसाय 
के नियंत्रण का जहाँ भी प्रश्न उपत्यित होता है वह विरोध और असहयोग 
उपस्थित करता है। जब उनको यह विश्वास हो जायगा कि अब उनकी सर्वथा 
विजय होगई है, जैसी कि प्रायः हो छुकी है, तभी वे राष्ट्र की उत्पादन शक्ति का 
पूरा पूरा उपयोग करने में अपना सहयोग देने बाले हैं । पर यह हम जानते हैं 
कि पूजीवादी व्यवस्था के अन्धर्गत जो भी उत्पादन होता हैं, उसका समान 
डपयोग सर्च: साधारण को नहीं मिलता, और इसलिए उनकी स्थिति में कोई 
विशेष सुधार नहीं हो सकता। 

कया व्यक्तिगत व्यवसाय दा नियंत्रण संभव है ? : झत्र दूसरा प्रश्न यह 
रइजाता है कि जिस हद तक पू'जीपति का सहयोग नहीं मिलेगा उस इृद तक राज्य 
व्यक्तिगत व्यवसाय का देश के हित में नियंत्रण करेगा | मिलीजुली अर्थ व्यवस्था 
के समर्थक इसी वात पर वहुत आधार रखते हैं । जैसा कि पइले लिखा जा चुका 
है, प्लानिय कमीशन ने भी इस वात पर अपना आधार माना है, और इस संवन्ध 
में शीक्ष एक ब्यापक कासून पास करने की उसने सिफारिश की है। प्रश्न यह है कि 
क्या यह नियंत्रण व्यवहार मे संभव हो सकेगा ? थोडा सा चिचार करले से चह स्पष्ड 
हो जायगा कि यह संभव सही हो सकता । इसके कई कारण हैं । सवते कढी बात 
वो यह है कि समाज में जो वर्ग अतिष्ठित और असुत्वशालों होता है उस पद 
राज्य और राज्य कर्मचारियों का वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। 
सामंतशाही समाज व्यवस्था में अगर कोई सांतों का वास्तव में निर्यत्रण कर. 


चर भारतीय अ्शासतर को स्परेखा 


सद़ना समय मानता शो, तो पृ जीवाद प्रधात समाज व्यवस्था से, फिर शाम 
उसका कुछ मी हो, पू जीपतिया का मी निवतरय हो समता है। अगर पहली बात 
झसमभव है वो दूसरा बात और भा झधित अससव है क्योंकि पृ जीयाद के काम 
करने ये पराओ अधिक परोए होने हैं । दूसरा बात यह है हि किसा भी व्यवस्था 
का भाइर में नियनय करगा ज्यादा क्ॉन होता है और उर्फा सांपा सयातन 
करना अ्रपताइत अधि आखान दाता है। प्लानिंग झमाशन मे नियनण संबर्धी 
जिस कायून का सिफारिश $! है उयम राय को उद्योगों का जाच पड़ताल करने 
ओर शावह्वकता हा पर उपक्रो सरकार के अब में ले लेते नक का अधिकार 
होगा | पर क्या सरवार वालतय मं इन श्रषिकारों का उपयोग कर सकेगा ! 
इमारा थ्राज तक का आयुभप हम एसा समय हो राफ़्या यह नहीं बताता है। 
इमारे दश का हवा एड पाजा उदाइरण भारत सरकार द्ाया विदुक्त इनम्म 
टेक्स इन्चस्टागशव क्माशन! का दै। श्राज यइ बात जाहिर है. कि 'इनकम टेक्स 
इन्वेस्टीगेशन कनीशायं को आयकर से चोरा करने वाले पू जीपतियों से रामभौते 
करने पड़े हैं। कानून क॑ बल पर वह श्रपरो लद्य भ सफल नहीं दो सका है। 
जो व्यक्ति इन बातों से थोड़ा मी परिचय रपता है उसे सालूम है कि सणकारी 
अधिकारी यास्तव में व्यापारियों घर ब्यय्ाइयों को सलतियों को का पड़ 
सकते हैं। किए उद्योग म धाल्वद में कितना लाभ है उस्के सचालत में कहा कदाँ 
कितना दोप हे, इसका पूरा पता बाहर पे सच्चे से रुच्चे और ईमानदार से ईमान 
दार व्यक्ति नहीं लगा सकते। इस सबका सार यह आता है कि राज्य वे जिस 
वियनण पर मिलीउली अर्थ की सफलता व्यवस्था कप आधार माना जाता दे 
बह नियत्रण राज्य इस तरह की थ्र्थे ध्यवस्था में कर ही नहीं सकता। इसके 
अलावा एफ तीसरा कारण और है। 
बात यह हे कि प्री अ्रथे व्यवस्था अपने आप में एक रवय सपूण इफाई 
“होती है । यदि श्राप चाहें कि क्खि एक अगर वा संचालन एक प्रकार से हो और 
दूसरे थग का दूसरे प्रकार से, तो यट समव हो नहीं सकग क्योंकि विमिन घअर्गों 
का आपस में एक दूसरे से श्रात्मिक वध होता है। किसी उद्योग पर नियरण 
करने के लिए. उसके लिए श्ापश्यक कच्चे माल, झन्‍्य सहायक डच्योगों, पू जी, 
बाजाद क्रादि सब पर नियनय करना आवश्यक दोगा। बिना इसके किसी एफ 
अग को नियत्रण रुफल नहीं हो सकता । इसलिए जिठ मिलोसुली आर्थिक 
व्यवस्था में 'यक्तिमत व्यवसाय डा प्रमुत्च है उसका जन कल्याण को दृष्टिसे 
शफलतापृर्वक राज्य द्वारा नियनण नहीं दो सकता । अगर ऐेसा मियनाए चाल्तेक 
में और खफलताएूवंक किया जाता है तो उसका परिणाम एक ही शो सकता हैं 


“आर्थिक योजना. - श्र 


और बह है मिलोजुली अर्थ व्यवस्था का अन्त होना। 
* परस्पर बिरोधी “दुलील : यहां एक वात और श्यान देने: बोस्य है। 
ब्लानिंग कमीशन ने मिलीजुली अर्थ व्यवस्था के पक्ष में एक दलौल यह्द दो है 
कि राज्य के पास ग्ेसे योग्य कर्मचारियों का झमाव है जो राजकीय व्यवसाय का 
संचालन ,कर सकें ! यदि यह तके सही है तो फिर व्या यत व्यवसाय का राज्य 
के लिए नियंत्रण करना कैसे संभव होया । जैसा ऊपर लिखा जा चुका है किसी 
च्यवस्था का अन्दर से संचालन करना अपेक्षाकृत आसान दोता है और बाइर से 
जब संचालन दूसरों के हाथ में हो, उनको इच्छा के विरुद्ध उसका नियंत्रण करना 
अपेक्षाकृत कठिन होता है | इसलिए प्लानिंग कमौशल अपने मस्तव्य के लिए 
अगर परस्पर विरोधी दलीलों का सहारा लेठा दे तो उसके विचार की कमजोरी 
का इससे संकेत मिलता है। 
प्लानिंग कमीशन के तक सही नहीं : सज्ची स्थिति चह है कि प्लानिंग 
कमीशन ने मिली जुली श्रर्थ व्यवस्था के संबंध में जो तर्क दिये हैं वे ठोस श्ाघार 
“पर आधारित नहीं हैं। यह ठौक है कि श्राज जिस प्रकार का शासमतस्त्र है 
उसकी यह क्षमता नहीं हे कि वह किसी श्रर्थ व्यवस्था का सफल संचालन कर 
सके । वह तो सामान्य शासन व्यवस्था को भी ठोक ठीक चलाने में आज असफल 
शो रहा है | इसलिए सामान्य शासन व्यवस्था के लिए मो मौजूदा शासन सन्त 
को सुघारना होगा । नहां तक श्रार्थिक व्यवस्था के संचालन का सवाल है उसके 
लिए तो नये तन्त्र का निर्माण करना होगा। इसके अतिरिक्त आज जो लोग 
विभिन्न उद्योगों में टेकनीशियनों या मैनेजरों की हैसियत से काम करते हैं कल 
बहो लोग राष्ट्र के लिए अधिक उत्साह से काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं ॥ 
जद्दां तक उद्योगपतियों का सवाल है, यद्द ठोक है कि, पू'जीबादी अर्थ व्यवस्था 
में उनका विशेष स्थान है। उद्योगपति खास त्तौर से दो काम आज करते हैं। 
एक तो वे लाभ हानि के लिए जिम्मेदार रहते हैं दूसरे, उद्योग सर्चंधी बड़ी नीति 
का वे निर्शंय करते हैं | उस सीति का निर्शय आज प्ू'जीवादी अर्थ व्यवस्था की 
पृष्ठ भूमि में -करना पढ़ता हे। कक कच्चा माल खरीदना, कितना खरीदना, 
कहां से खरीदना, किस भाव पर खरीदना, कितना उत्तादन करना, 
बाजार की क्या स्थिति है--आदि ऐसे प्रश्न हैं जिनका उद्योगपति निर्णय 
करते हैं। आर्थिक जीवन- में कोई योजना न होने से आज इन निर्णयों 
को कई अनिश्चितताओं का अनुमान लगाकर करना पढ़ता है। यदि देश की 
आर्थिक व्यवस्था पूजीवाद के आधार पर संगठित न हो, शरीर उत्पादन लाभ के 
“लिए न होकर उपभोग के लिए हो, तो इस निर्णयों को बहुत सारी अनिश्चिततायें 


६१६ भारतीय अग्शास्र को स्परेला 


मिट जायेंगी श्रीर उस हालत में उद्योगपतियों को जो दक्षता और योग्यता श्राव 
अनिवार्य सो मासूम पढ़ती है झख उसकी उस रूप में रूमाज को श्रावरयक्रता 
मही रहेगी । लाम द्वानि का जिम्मा भो समाज उटावेगा। इसके अलावा ते 
की बात यह हे ऊन उयोगों फे राष्ट्रीयकरण हो जाने मात्र पे आलिरकार देश में 
जो जन शक्ति आत है बढ समाष्य नहा हो जायगी। न यह मातता दीक होगा 
हि उसका उपयोग राज्य को नहीं मित्र सदंगा । और इसीलिए यह आशंका 
करना सह नहीं है कि राध्ट्रीयकरण हो जाने पर उद्योगों का राज्य दारा सफल 
सचालन नहीं हो मर्गा | दा थद्द ठीक है फि धारम्म में दुछ कठिनाइया शारयवें 
पर उन कटियाइयों को हल करने का ही धयत्त करना चादिए ) और दूसरे यह 
मौ है कि परिवतन जितना जल्दी श्रौर एक साथ स्यापक आपघार पर होगा उतना 
ही उसमें अधिक सफ्लता मिलेगी । 
मिलीजुनी श्र व्यवस्था वे पत्त में दूसरी बढ़ो दलील साधोएों के श्रमाव 
की हे । इस सयप में तो शाना ही ऊदता टीक है कि यदि नऊद में सुश्नापाय 
देकर कोइ राष्ट्रायकरण करने का कभी बात सोचता है तो बढ श्उमव श्रोर 
गलत बात है। इतने साधन तो राज्य रे पास कमी होने वाले ही नहीं हैं। शरीर 
जैसे जैसे उद्योगों का विषम होगा पैसे बैसे यह और भी श्रघिक श्रसमव दोता 
जाथगा | इसलिए साधन की कमी ' को लेकर राष्ट्रीकरण की बात टाला तो 
सही नहीं हो सकता ! रहा नये उद्योगों को राज्य द्वारा स्थापित करने फा प्रन | 
इसका भी सिद्धातत तो वही उत्तर दे जो जन शक्ति क बारे यें दिया गया दे । 
यदि देश के उत्तादन साधनों पर समाज और राज्य का अ्रधिकार स्थारित हो 
जाता है ती यह मानने का कोई कारण नहीं कि जितने सापन पू जौपति चर्गे 
ओऔद्यागिक विक्लास सम लगा सकते हैं उतने राज्य नहीं लगा सब्रेगा । इस प्रशून 
को अधिक तफसील में जाने की न यद्दा जरूरत है और न पह उचित है। फेवल 
थाद रुखने की बात यही है कि देश ऊे सायनों के राज्य के पास हस्ताम्तरित होने 
मात्र से उनम कोइ कमी नहीं थाने बालो है। अगर कुछ होने वाला है तो यद्दी 
कि झाज जो साधनों का अपव्यय होता हे श्रौर उनका अनुनित उपयोग होता 
है वह बद हो जाथगा, और उस इद तक आराम जनता के लिए. श्रधिक सावन 
उपलब्ध हो सकेंगे । 
आज के उदाहरण सद्दी नद्दी राष्ट्रीकरण के विम्य और इसलिए 
मिनीवुलो श्रथे व्यवस्था वे पक्ष म श्रांजकल एक तके थह उपस्थित किया जाता 
है कि राज्य द्वारा राचाल्ति जो मी उद्योग श्राज मौशुद हैं कि उनका अनुभव कोई 
अच्छा नहीं है। यद्द कद्दा जाता ऊ्रि है इगर्लैंड का मो ऐसा ही अनुमव है। 
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जतीजा यह.निकाला जाता है कि जब इस इक्के टुक्के उद्योगों में ही रुफलता 
हीं मिल सकी तो सारो श्र्थ व्यवस्था का राज्य कैसे संचालन करेगा ! इसका 
शक बढ़ा कारण यह बताया जाता है कि आज इमारे देश में ऊसः कर्त्तान्य 
भावना का सर्वथा अ्रभाव दे जिसको राज्य के कारों को ठीक-ठीक चलाने के 
लिए अत्थन्त आवश्यकता दे । दूसरे शब्दों में, जब तक च्यक्ति को अपने व्यक्तिगत 
लाभ का श्राधार स दिखाई पड़े बद किसी काम को पूरी जिम्मेवारी से करना नहीं 
चाहता | और यह वृत्ति राष्ट्रीय्करण के लिए घातक है | इन दलौलों के बारे 
में थोड़ा गम्भीरता से सोचना आवश्यक हैं । 
पहली बास तो यद्द दे कि आज जिन उद्योगों का संचालत राज्य करना है 
उन उद्योगों की भी पृष्ठभूमि तो वही है जो व्यक्तिगत व्यवताय धघान समाज में होती 
ह। कहने का तात्पर्य यह दे कि जिस प्रकार की समाज व्यवस्था में « व्यक्ति काम 
करता है, इसका उसकी मनोंकृत्ति पर बढ़ा गहरा अमाव पढ़ता है। एक तो 
समाज को वर्तमान व्यवस्था है जिसमें मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। 
ऐसी हालत में जो छेतन था मजदूरी पर काम करने वाले लोग हैं उनको उस काम 
'से और देश में उसके प्रयस्नों से कुल उत्पादन कितना होता है इस बात से कोई 
सरोकार नहीं रहता | इस बात से वे अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानते और 
इसलिए जो काम करते हैँ उसके करने में उनको कोई झपनापत और उच्साह 
"नहीं दोता । वे जानते हैं कि हमारा द्विस्ता तो जितना वेतन था भजदूरी इसमें 
मिल जाती है उतना दी है, वाकी तो पू'जीपति के जेब में जाने वाला दे । ऐसी 
समाज ब्ययस्था में अगर कोई इक्का दुक्का कारखाना था उद्योग राज्य द्वारा 
मी चलाया जाथ तो उसका काग करनेवाले लोसों की उपरोक्त मनोद्गत्ति में कोई 
असर नहीं दो सकता [| झ्राज की समाज व्यवस्था में जो साधन राज्य के पास फर 
आदि के रूप में आते हैं उनका उपयोग भी सर्व साधारण को समान रूप से नहीं 
मिलता । दूसरे, शब्दों.में पूजीवादी अर्थ व्यवस्था में जो तथा कथित जनतन्त्रीय 
राज्य व्यवस्था होती है उसे भी आखिरकार पूजीवादी श्नर्थ व्यवस्था को 
मर्यादाश्नों को मानकर चलना पढ़ता है । ऐसी इालत में उस राज्य के बारें में 
और उसके द्वारा संचालित उद्योगों के बारे में तत्वतः लोगों का वही इंष्टिकोश 
रुइता है जो पूजीचादी व्यवस्था और पू.जीपति द्वारा चलने बाले कारखजानों के 
आारे में होता है । पूजीवादी व्यवस्था की एयूमि में हो ये राजकीय कारखाने 
भी चलते हईं | इसलिए एक ओर तो पू'जीवाद.का जो मूलभूत दोष है तह इन 
शाजकोय कारलानों के साथ मी लगा रहता है और इन कारखानों में काम 
करते वाले लोग वह रुकूति और उत्साइ नहीं अनुभव कर सकते जो कि - उनको 
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डछ समय हो सझता है जगकि दे पक शोपणइीन समाज वे सदस्य को ऐसियव 
है काम करें। और इसका असर उनको कर्चाब्द सावता को रियिल 'करने का 
भी शोता है। दूसरी ओर पूजीवादी स्पवस्‍्था के श्रद्धणने भी, दाजक्रोद 
कारखाने उस व्यक्तिगत लामइसि की प्रेरणा से हो वंदित रहते हो ई जी 
ब्यतिसत ब्यवसायों को रफनता का कारण मानी जातो है। फ्ारणाते-रा जी 
रदामी होता है वह अपने लास को इंथ्ि से उस कारखाते के सैवालन में धवव 
ऋचि लेता है और इस कारए से किसो इृद तक कई श्रकार का अ्रपन्‍्यथ बच 
जाता है। पर उगे राजऔय फारखानों में झो बतगान ब्यवस्था के अन्तर चलते 
हू, न केवल उस व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भ्रमाव रहता दे जो ब्पक्तिगठ ब्यवप्तायी 
अपने स्यवसाय के बारे में श्रगुमय करता है, बल्कि उम्र रामाजिक हित श्र 
कर्वाब्य को भावना का सी, नो लोगों को प्रेरित कर सकतो है और श्याज के 
ब्यक्गित लाम में मिलने दाली प्रेरणा का स्पान ले सकती है । साराण यह हे 
कि अगर दम ताख्विक दृष्टि मे विचार करें त्रो वतमान रामकौय उद्योगों में 
पूजीवादी और प्‌ जीवाद विहोन किसी मी न्‍्यायपर्ण समाज स्यवस्था, दोनों दो 
के गुर्यो का अभाव और दोपो का श्रस्तित्व पाया जाता है। इसलिए श्रात् के 
वातावरण में जो राज्य दारा सचालित उद्योग हं उनमें श्राघधार ५९ सर्वेधा रइली 
हुई समाज स्यवस्या में राज्य द्वारा सचालित उद्योगों का कोई अनुमान लगाना 
रुलत है। झाजे क राज्य द्वारा स चालिव इकपे दुफरे उद्योग उस गई शोपयद्दीम 
समाज व्यवस्था में राज्य द्वारा चलने वाले उद्योगों का कोई उदाहरण नहीं 
हो सकते ( $ 
अदा एक दूसरी बात को थ्ोर सरत करना भी जरूरी है। भाई तो ठोक 
है कि चूंकि पू जोपति अपने लाभ को ध्यान में रख कर खाय्य कारोबार चलाता 
। है इसलिए श्रपव्यय न हो, इसका घद पक प्रकार से घब्यान रखता है। पर 
व्यक्तिगत या पृ जीपति का लाम और राष्ट्र के साथनों का अच्छा से भ्रच्दा 
उपयोग, ये दो अलग अल्लग बातें हैं यद भी भूलगा नहीं चाहिए. बूसरे शब्दों में 
डपए में मिलोवाला लाम और उत्पादन को कायेक्शलता ( एफीशियेस्सी) जिसमें 
कमर से कम साधर्ना का उपयोग करने अधिक से अधिक परिणाम लाने की चेष्टा 
होती है, य दोनों अलग श्रलग चोर दें | पृलीपठियां को झुग्ये में अपेवाझत 
चाकाल दीनवाले लाम से सतलब रद्वता है और समाव का हित उत्पादन कौ 
कार्य कुशलता ( एफाशियेमी आाँव प्रोडक्शन ) को श्धिकाविक बढ़ाने में दै। 
“और सह होता दे कि दपए में सुदाफा ऐो हो जाय पर उत्तादन की कार्यकुशलता 
में दठि दोठी रदे ! इसक्ना श्र्थ गइ डुब्ा कि व्यक्तिगत लाम को जिस ग्रेरक शक्ति 
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का इस इतना शुणगाव करते हैं वह भी समाज के हित,में हो कार्य करतौ हो 
शेसा नहीं है | इसी के साथ यह बात भी -आजातो है कि व्यक्तिश। लाभ से 
प्रेरित होकर जो नई-नई खोजों के लिए पूजोवाद में,वैज्ञानिकों को साधन 
सुविधायें दी जाती हैं उनका लक्ष्य भी कुछ मिलाकर पू'जीबाद को पुष्ट करना ही 
होता है | झ्ञाम जनता को जो जाम आज तक इन वैज्ञानिकों की खोजों से पहुँचा 
है था आगे पहुँच सकता है वह व्यक्तिगत लाभ और पूजीवाद के स्वार्थ की 
पूर्ति करते हुये अपने आप से जितना दोजाता हे वही है। और यह मानने-का दो 
कोई कारण नहीं कि जब समाज से व्यक्तिगत लाभ क्ली ग्रेरक शक्ति सिकला 
जायगी तो समाज और राज्य सर्दथा जीवनहीन संस्थायें, बन जायेगी, उनमें 
गतिशील विकास की क्षमता का सर्वया अन्त हो जायगा। पूज्ीबाद में जो 
प्रतिस्पर्धा होती हे वह रचनात्मक या सिर्माणकारों न होकर विध्व॑सक्री होनी 
है | समाज के विक्रास के लिए जो प्रतिस्पर्धा का तत्व चाहिए वह इस विष्वंस- 
कारी स्पर््धों का नहीं बल्कि उस रचनात्मक ओर निर्माण॒कारो प्रत्तिस्पर्शा का 
चाहिए जिसमें ममान लक्ष्य के आधार पर सहयोग कौ प्ष्ठमूमि बनी रहती है। 
समाज के विकास में मित्र-मित्र की प्रतिस्पर्दो चाहिए, शत्रू,-शत्रु की प्रतिस्पयों नहीं # 
और मिञ्ञ-मिन्र की प्रतिस्पर्धों पूजीवाद में नहीं होती । बइ तो शब-शह की 
प्रत्तिस्पर्धा दोती,है । इसलिए बह तर्क भ्रम पैदा कऋरनेवाला है कि भावी प्रगति के 
लिए, होड़ और भत्तिस्पर्षा चाहिये और वह पृजीवाद में ही पाई जाती है। 

आज की व्यवस्था में चलने वाजे राजकीय कारखाने सर्वधा बदली हुई 
व्यवस्था के राजकीय कारखानों का उदाहरुण नहों हो सकंते, यह तात्विक दृष्टि से 
सो इसने समर लिया | पर इस बारे में एक दो घाते और हो सकती ई। यदि 
शाजकौय आधार पर चलनेवाला कोई उद्योग असफल दोता .है तो इसका यह 
अर्थ लगाना कि यह राजक्रोय आघार का स्वाभाविक दोष है, सह्दी नहीं हे | हम 
यह भी जानते है क्वि-व्यक्तिगत आधार पर चलनेवाले सभी कारोबार सफल नहीं 
होते। बहुत से अ्रसफल भी होते हैं । इसलिए राजकीय आधार पर 
चलने वाले असफल कारोबार की व्यक्तिगत आधार पर चलसेवाले अधिक से 
अधिक सफल कारोवार से तुलना करता और फिर कोई परिणाम निकालना गलत 
है। इसके अलावा किसी राजकीय उद्योम की ग्रसफलता या अक्षमता के कारणों 
को हम जांच करें और उनका विश्लेषण करें तो यह देखेंगे कि उन कारणों का 
राजकोय उद्योग के साथ कोई आ्ात्मिक या अनिदाये सम्बन्ध नहीं है। फिर कई 
बार असफलता का करुख यद भो होता दै कि जिन व्यक्तिगत व्यवसा्यों से उत 
राजकफौय उद्योग का सम्बन्ध आता-हे वे उसके साथ जाम जूक कर रहयोश नहीं 
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करते और उछको सफलता को ध्यान में रखहूर उनका विस तरह संचावन होता 
आहिए वह नहीं होता | श्रीर आखिरकार श्रोत् राज्य द्वारां चलने बाले खग 
झारोबार श्रसुपन हो होते हैं, ऐसा भी मह्ां दे। विचारने ढी बात यह भी ई 
हि अगर व्यक्तिगत लाम की प्रेरणा ये अमाव में मनुष्य टौक काम नहीं 
करता तो फिर यह सभी क्षेत्रों में नहीं करेगा | श्रौर इस झाघार पर तो 
छिदाय उन कामों क जो है राज्य क अलावा दूमरी कोई संध्या कर हो 
नहीं सरती, और कोइ काम रापपर के मुपुद होना हो नहीं चारिषो और 
ऐसे भ्रनिवाय काम ता राष्ट्र को श्रातरिक आर बाइरा सुरदा के तथा थोड़े से 
कुछ और काम ह। हव सकते हैं । एर राय के कार्येतेप्त का जितया विस्तार श्राज 
आर्थिक ज्ञेत्र मं पू जादाद 7 ममधक स्वीशध्रर करते है उताा विस्तार तो 
अनुचित दवा समझा जाना चाहिय | पर इम जानते हैं कि एसा समका मददी जाता 
है। याड़ा खा सायन से इस भकार र तझई की श्रर्यधानता इमारे सासने शा 
सकी है। जैसे यदि व्यन्तिगत लाभ की वे रणा क अमाव में राज्य उप्येग धरे 
का सचालय टीक टीक प्रकार से पक कर समा तो उस इप्क्तिगन प्रेरणा 
के श्रभाव मे उतर उद्योगा का बद णौड टाक नियन्‍्दण भी देते कर राकसा है 
मिली-जुली व्यवस्था में ममाज “ित सम्मय सही. शरद तक विभिन 
दृशटियों से पिनना विचार किया अया है उस राय का अ्रततोगत्वा एक ही सार 
थात्रा हे और बह यह हि जित सिलीजुनी श्रर्थ ध्यवस्था का सिप्र प्लॉतिंग 
कमीशन ने उपरियत क्रिया है बह स्तर में अब्यवहाय है, जिन दलाएों पर 
उसका आधार है वे दलाल सही नहीं हैं, और उसके दवा झ्यार्पिक समानता 
और प्ामाजिक याय कर लक्य का पृतति कदापि नहा हो सक्गा | प्लानिंग 
'कम्रांयन द्वारा प्रस्तुत देश की आऑंयामिक योजना का यद एक मदुत ही 
आऋषारभूत दाप दे । रा 
ह्ुदवीर भोर छोटे देमान क उच्ागा का महत्व दश का औद्योगिक 
'उन्ननि ये अप रखने वाला एक महत्वपूण पहन दुटीर उयोगों का है । इुटौर 
उद्योगों का मइत्व औदोगिक ऊन्नति व स्प॒थ साथ हथ्योरें गोदों की आधिक 
उच्चत्रि से भी धनिष्ट सम्बन्ध रखता है| इसका कारण यह है ढ़ि पधिकाँश 
कुटाँर उद्योग याँत्रों में ही पाए जाते हैं; 
ह आरतोम अथशास्त्र द्वा प्रत्येक विद्यार्थी इस घात को स्वॉकार करता है 
कि देश की थार्थिक उच्ति के लिए कुटौर उद्योगों को उच्तदि बहुत श्ावश्यक है । 
योजना आयोग ने कुदौर उद्योगों के विषय में शक जगई लिप्ग दे “यदि इृषि 
'उद्योग का पुनर्निर्माण करना है थो देश की जनसख्या के लगभग एक तिहाई मार्ग 
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के लिए कोई दूसरा काम तलाश करना होगा | इसका श्र्थ यह है कि गाँवों में 
एक वहुत बड़ी आधिक समस्या, जिसका,सम्वन्ध देश के बहुत बढ़े जन समूह से 
भी आता है, हल करने को पड़ी हुई है | इस दृष्टि से कुटौर उद्योगों के प्रश्न का 
तत्काल ही इतना मइत्व है ओर उसको इतसी प्राथमिकता है कि उस पर 
लितना जोर दिया जाय उतना ह्वी कम दे । इसलिए एक ऐसी योजना की जरू- 
रत है जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय कृतत्व शक्ति का विकास हो और ऐसे 
आर्थिक संगठन का निर्माण हो जिसमें कि कुटौर उद्योगों के सफलता पूर्वक 
चलने की पूरी पूरी आशा हो [ 
छुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए प्लार्निंग कमीशन ने निम्नलिखित 
जातों में सुधार करने की आवश्यकता बताई हे--(१) संगठन (२) स्थानीय माँग 
(३) उत्पादन पद्धति (४) कच्चा माल और (५) अर्थ व्यवस्था | संगठन के सारे 
में प्लानिंग कमीशन की राय है कि अमुक स्थान के विभिन्न कुटौर उद्योगों में 
लगे हुए सद कारीगरों को एक ही ओयोणिक सहकारी सप्रिति में संग्रठित होना 
चाहिए | मांग का जहाँ तक संबंध है प्लानिंग कमौशन का कहना दे कि स्थानीय 
सोगों में अपने स्थान की बनी चीजों को खरीदने की प्रवृत्ति होनी चाहिए । इसी 
के साथ कुटीर उद्योगों फे काम करने की पद्धति में वैज्ञानिक खोज और अन्बेपण 
के द्वारा बहुत कुछ सुघार करने की जरूरत है, और डनको आवश्यक कच्चा 
साल और पू-जी पर्याप्त भात्ना में मिल सके, इसकी व्यवस्था करना भी जरूरी है। 
हन बातों में राज्य और केन्द्र की सरकारों को अधिक योजनापूर्वक क्राम करना 
होगा, यह भी सही है | इन तमाम वातों में सुधार होने से कुटीर उथोगों की 
स्थिति में खुघार होगा और किसी हृद तक बड़े बढ़े कारखामों_ में तैयार साल के 
मुकाबले में उनके माल की बाजार में टिकने की क्षमता आज से ज्यादा हो सकेगी 
पर एक तो इस स्थिति तक उद्योगों को पहुँचने में समय लगेगा ! दूसरे इसके 
बाद भी बड़े पैमाने पर कारखानों में वैयार दोने वाल्ले माल के मुकावले में खुलो 
गतिस्यद्धा में वे पूरी तौर से ठहर सकें, यह मुश्किल होगा | इसलिए जब तक देश 
की आर्थिक योजना में उनका स्थान सुरक्षित नहीं कर दिया जायगा तव तक 
कुटीर उद्योगों का सवाल्न पूरी तौर से इल नहीं होगा । प्लानिंग कमीशन के 
खासने भी यद्ट ग्राशंका है । यद उसके इन वाक्‍यों से स्पष्ट हो जाता है : “जब तक 
कि गॉव की जनता में स्थानीय कारोगरों द्वारा तैयार माल के लिए एक निश्चित 
ओर स्थायी दचि पैंदा नहीं होती है, कुटीर उद्योगों का पतन जारी रहेगा 
ओऔर उनको पुनर्जीवित करने के और जो भी उपाय काम में लाये जा सकते 


ई क्रेचल उन्तके आचार पर कुदीर उद्योगों की रक्षा चही की जा सकेगी |” 
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आये चनकर प्लानिंग कमीशा ने किर लिखा दै “गाँव का जिस तरइ रंगठत 
है उप्रमें श्रामोयोगां + मरतण फे लिए ओ्रीर उाके द्वारा गाँव में अ्मुफ मात्र में 
रोजगार कायम रखने के लिए. कोई गुजाइश 7हीं ह। किसी न किसी रुप में 
गाँव का जनता को यह स्वोकार करना चाहिए कि जहाँ तक उतहा दश चला 
है गांव रु सब लोगों को, चाहे फिर वे किशन हों, या मजदूर हों या कारोगर हो, 
काम देगे का जिम्मा उनका दो है।” छब यहा रुक सदत्वपूर् प्रश्न उठता है। 
शाँवि को जनता अपो इस हिस्मे का आयुसद €रे, हसकी ब्यवस्पा कैसे हो | यह 
दो प्रकार से हो सकता है | एक तो यह क्लि गाव वालो म इतना विवेक खाणत हो 
कि दे अपो ताक्कालिक ल्ाम द्वाति की दृष्टि मे श्ायरण न करें और शरो राव 
की बनता चारों को हवा काम में लें | मदत्म। गाँधा ये स्द॒दशी का मिस मावना पर 
इतना जोर टिया था उसके पीछे यहा दृष्टिकोण थां। पर #िसों आर्थिक 
व्यवस्था का श्राघार फेवल सायना पर यहा र६ सहता | व्यवस्था ये भ्रापुल 
परिस्थितियों वा निर्माण भी फरना होता है। आमोयोग के प्रशा पर मा इमें 
इसो दृष्टि से विचार करना चादिए। इसो बात का स्याल रखते हुए समवत"' 
ज्लानिंग कमीशन 3 यह विचार प्रयट किया है कि “बहुत सभव दे कि आमोयोगों 
की सद्दायता के लिये जिन उपायों का निर्देशन ड्िया गया है उनते परिणाम 
रुवहुप ग्रामनियासी कारागर की प्रतिसर्दा शकि में अतुमुल परिवतन हो जायगा 
पर भर ततोगल्ा ध्गर सार। श्र रचना क द्ित में प्रामीय फारीगर और चढ़े 
पैमाने के उत्गदक ते बीय में समानता लाने को इप्डि श्र यइ जरूरी दी माचूय 
पढ़े तो बड़े पैमाने ५ उल्मादक पर 'सेस' (कर) लगाया जा सम्त दै। श्ागे 
अलदर स्माशन ने गइ भी लिखा दहै हि “इमारी राय में आमीण ग्रह उ्येगों का 
कायम सबपित बड़े पैमाने हे उद्योग घाधों से लग नहीं बनाया जा सफता। उदाइर ३ 
के निए ठेल + मित्र उदोग और तेच प्रामोचोग का कार्यत्रम एक्र साथ बगाया 
जाना चाहिए।” इस सबका सार यह दे दि यदि इस प्रामोदोगों न्‍ा दश की आर्थिक 
रचना में स्थायी स्थाद रसना चाहते हैं, तो बह तमो हा मफता है जब कि केउल 
भावता के बच पर ही नहीं बल्कि आिक पु्नर्नि्माथ की योजना के खत पंत शौ 
इपकी व्यवस्था की जाय | श्रय सगल यह है कि यह व्यवस्था केस हो १ 

इस सा घर प्लानिंग क््मोशन मे किसी स्प्ण माग का निर्देशन पी 
किया है। झमोयोग और बढ़े पैमाने ८ उद्योगा का एक साथ उत्मादन कयक्रम 
बनाने चर बढ़े पेमाने के उद्योगों पर 'सेस' लगाने को च्लानिग कमीशन में 


ख्विफारिश को हे।पर इस मश्न पर ज्यादा आधारभूत दृष्टि से वियार हिये 
बिग कोई स्थायी इल नहीं निकल सकता | 
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आमोद्यो्गों के अश्स पर तीस इष्डियों से विचार क्रिया जा सकंता दे। 
एक दृष्टि है उत्तादन विधि को, दूसरी दृष्टि है देश में पर्याप्त मात्रा में संबकों 
प्रूरा काम देने की, और तीसरी दृष्टि है व्यापक मानव ट्विठ की | उल्मादन विधि 
की इष्टि केवल टेकनीकल दृष्टि ई | इसका आधार यह है कि उत्पादन का वह 
दंग, अपनाना चादिये जिसमें कम से कम भ्रम लगे और जो अधिक से अधिक 
वैश्यनिंक समकका जावे। जो कुणीर उद्योग इस आधार पर जीवित रइ सके वे 
रहे और जो न २६ सके थे न रहे | इस दृष्टि को कोई मी व्यक्ति स्वीकार नहों 
करेगा | उत्पादन में कौनसी पद्धत्ति अपनानी चाहिये और कौनसी नही इसका 
निर्णय केवल इस दृष्टि से नहीं किया ना सकता कि कम से कम अम खर्च करके 
अधिक से आअविक उत्पादन जिस पद्धति से हो सके उसी पद्धत्ति को अपनाना 
चाहिये | दूसरों दृष्टि देश में काम करने बोग्य व्यक्तियों को काम देने की है। 
अर्थात्‌ श्रधिक से अधिक लोगो को जिस तगह काम मिले उस तरह से हम अपने 
आर्थिक संगठन का निर्माण ऊरें | श्राज हमारे देश में श्रम का वाहुल्म है और 
पू'जी की कमी है। इसलिये हमें 'ऐसी उत्पादन विधियों को झ्रधिक श्रपनावा 
होगा जितमे श्रम की आवश्यकता अधिक हो ओर पूजी की कम । यद्यपि 
प्लानिंग कमीशन ने इस प्रकर से इस प्रश्न का विश्लेपश नहीं क्रिया हैं पर 
प्रामोद्योग के प्रश्न पर उनके विचार करने का दृष्टिकोण बड़ी है। जेसा कि 
ऊपर लिखा जा जुका ह प्लानिंग कमोशन ने यह मंजर किया है कि कृषि पर जो 
अनावश्यक जनसंख्या आज निर्भर है वहां से हटा कर दूसरा काम देने का 
एक ही रास्ता है और वह है कुटीर उद्योगों को पुन्जीबित करने का। नतों 
इस दृष्टिकोण को अस्त्रीकार करने का सवाल है ओर न इस इृष्टिकाण के महत्व 
को कम करने की आवश्यक्रता है। पर इस इष्टिकोश से श्रागे जाने की जरूरत 
अवश्य है, ताकि व्यापक मानव द्वित की दृष्टि से कुटोर उद्योगों से सवाल को 
इल किया जा सके ; प्ज्ञानिंय कमोशन ने इस परशन पर इस दृष्टिकोण से विचार 
नहीं किया है । यह प्लानिंग कमौशन के विचार में एक आधारभूत दोष है । 
इस दृष्टि के बारे में थोडा सा खुलासा करने को जरूरत है ! 

समाज संगठन का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिये समुचित 
साधन और सुविधा उत्पन्न कर्ता है | उमाज के आर्थिक -संयदन का स्वरूप भी 
इसी लक्ष्म को सामने रख कर निश्चित होना चाहिये | व्यक्तित के व्यक्तित्व के 
विकास के लिये जनतन्त्र के मद्त्व को सभी स्वीकार करते हैं | समाज का आखिक 
संगठन भो ऐसा होना चाहिये जो जनतन्त्र को सुइढ़ रखने में सहायक हो । 
जनतन्त के लिये सच्चा के केस्द्रीकरण को रोकने की आवश्यकता दे । यद फेन्द्री 
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करण राजनैतिक और झार्सिकि दोनों ही हुच्ें मं अरवांदनोप दे । जताकी 
शापनतन्त के मकामले में अपनों ताजा बनाये रखने की शक्ति को अतुइण 
रखता दे तो यह नितात आपरयक है कि श्राम जनता अन्न वर्प श्रादि जावन 
की झनिवार्य प्रारभिक झावश्यझतान्रों व घर में अपिक से झापिक स्वावलस्गी 
रहे । इस दरष्टि से विजेद्धित प्रामोयोगों का बढ़ा महल है और शनन्‍्न तथा व्र 
समपी उद्योगों का महत्द दो श्रोर मा विश है । दूमरी बाठ यह है कि तप्रमोग 
को वस्तुओ्रों के सम्ब'य में मलुध्य क खवास्प्य का सा ध्यान रखना सासव दिठ की 
दृष्टि स चत्वन्त श्रावश्यक है। कई एसी वरपएँ हैं जो घुटार उद्योगों मे हाय से 
ही यदि तैयार को जादे तो स्वारष्प के लिय उपयोगी होती ई चौर सदि उनका 
उतादन मशीनों के दास होता है तो उनझा स्वास्प्पवर्घक तत्व उष्ट हो जाठा 
है । पोलिएद चावल की अ्रपढ़ा द्वाय कुद चावल और मिल के तेश सा बगखती 
पी को भ्रपक्षा घानी क तन का भेप्टता सवयास्य है। हमारे श्ािक संगठत 
का निर्माण ही इस तरह स होता चाहिय कि जिसमें उपरोक्त दृष्टि का पूरा पूरा 
समावेश हो स+। इसारा ऐसा भत ह हि उपरोक्त श्रायार पर हो हमें भावी 
अर्थ रवना में छुटौर उद्योगों का स्थान विश्यित करना चाहिये! भर इस 
प्रकार जिन उुलार उद्ोगों का दशा क लिये महत्य हो उनझा बढ़े गैमाने के उयोगों 
से रछा करने का भार राप्य को लेप चाहिये। प्लानिंग कमीशन मे जो धस्ताव 
किये हैं उत्तें इस दृस्टिफोश का कहीं श्रामास नहीं मिलता । बृट्धार उद्योर्गा कौ 
रहा के उपायों का जहा तक सम्ब है, इसे इतना ही कहने को आवरयकता है 
कि यदि झावश्यक हो तो यह व्यवस्था भा राच्य द्वारा लागू का जानो चाहिये 
कि अम॒क अमुक वरुश्रों रा उत्पादन कुटार उद्यागों क आघार पर ही शोगा | 
कर किसी हृद तक उुट़ार उद्यागा क साथ ही लगा हुआ प्रश्न छोटे पैमाने फे 
उद्योगों का मे है। इन उद्योर्गा म और कुट्धार उद्योग्रो में एक अर तो यह है 
कि छोट पैमाने के उद्योग शइरों में स्थित हैं जनकि कुटीर उद्योग साँव में हैं। 
दूछरा अतर यह है कि ये उद्योग मशीन उद्योग है जिनमें मजदूरों द्वारा काम 
होता है, जबकि कुटीर उद्योग राय हाय से परिवार के सदस्यों द्वाथा पी चलते 
हैं। इन छोटे उद्योगों का महत्व भी कइ कारणों से है, जैसे देश में भम का नाइट 
चर पृ जी की कमी का दोना, कच्चे माल को कारखाने तक और कारपाने 
से तैयार माल को बाजार तक लाने लेजाने के रच मे बचत करना, और कष्पे 
माल और थम का जहा झा नहा तैयार माल कद उत्पादन में उपयोग हो जागा 
आदि । इन छोटे पैमाने कफ उद्योगों के बारे में भी प्लानिंग कमरौशन की सह 
सिफारिश है कि सम्बन्धित छोटे और बड़े पैमाने क उद्योगो का कार्यक्रम ए७ 
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दूसरे के समन्वय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिये। छोटे पैमाने के 
उद्योग के बारे में भी एक हृद तक वही दृष्टि लागू होती है जो कुटोर उद्योगों के 
बारे में | देश में आधिक सत्ता का फेन्द्रीकरए न हो इस विचार की इन उद्योगों 
के बारे में भी प्रधानता रहती चाहिये और इसी आधार पर इनका संरक्षण 
होना चाहिये। 
उद्योग घंथों के सम्बन्ध में जो कुछ विचार इमने शव तक प्रकट किये है 
डनका सार यह है कि प्लानिंग कमोशन ने इस सम्बन्ध में जो योजना देश के 
सामने प्रस्तुत की है वह श्राम जनता की दृष्टि से दोषपुर्ण है और उसमें उनका 
धास्तविंक द्वित सुरक्तित नहीं है | सिलीजुली अर्थ व्यवस्था के आदर्श को सामने 
रख कर उसने आर्थिक समानता ओर सामाजिक न्याव के रिद्धान्तों का इनसे 
किया है और कुटौर तया छोटे पैमाने के उद्योगों के वारे भें उसकी दृष्टि किसी 
जीवतवथ्याएी विचार धारा से प्रभावित नहों है | इसका परिणाम यह आता दै 
कि कुल मिला कर देश में जो ओदोगरिक व्यवस्था इस योजना के श्राधार पर 
चड़ी होगी उससे ग्राम जनता की सामाजिक तथा आशिक आजादी का प्रश्न 
नहीं दोगा | धन के बंटवारे में श्रसमानता के तत्व बने रहेंगे और आम 
लोगों की गरीबी और बेकार का सवाल इल करने के लिये जिस सह्दी दिशा में 
देश को आगे बढ़ाना चाहिये उसमें वह नहीं बढ़ सकेगा ) 
योजना का आवार प्रगतिशीत अथे रचना नहीं : अब तक इसने यह 
जानने का प्रयत्न किया हे कि पचवर्षीय थोजना में जिस त्तरद् के आर्थिक चित्र कौ 
कल्पना की गई है वह क्या है और देश की आम जनता के आर्थिक द्वितों की 
उससे कट्ठां तक रक्षा होनी है | क्रिसी मी देश की छार्थिक व्यवस्था का मूल श्राधार 
वहाँ की कृषि और उद्योग व्यवस्था होती है ! इसीलिए प्लार्निंग कमीशन ने देश 
की भावी आधिक उन्नति के लिए कृषि और उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रस्तावित 
चोजना प्रकाशित की है उसका हमने अध्ययन किया है। जैसा कि यथा स्थान 
हमने पहले भी लिखा है, हमारे इस अध्ययन का सार यह है कि प्लानिंग कमीशन 
ने देश की कृपि व्यवस्था दे बारे मे जो स्लिफारिशें की ह वे मूलतः ठोक हैं पर 














उद्योग घंघों के बारे में जो सुकाव उन्होंने पेश किए दे वे ठीक नही है। ऐसा 
मानने के कई कारणा हैं| एक तो यइ क्रि जिस तरईं की मिलीजुली आर्थिक 


ब्यवस्था के पक्ष में प्लानिंग कमीशन है वह वास्तव में पूजीवादी व्यवस्था ही 
होगी ओर इसलिए उस्तकेहारा आर्थिक समानता और सामाजिक त्याय की 
स्थापना नहीं हो सकेगी । दूसरे, कुटरौर उद्योगों के बारे में जो दृष्टिकोण प्लानिंग 
कमीशन ने अपनाया है वह निश्चित आर स्पष्ट नहीं द। सबसे बढ़ी कमी 
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प्लानिंग कमाशन द्वाश प्रस्तुत योजना जे बार मे यद है कि सोचना व्यापक मानव 
पत्याण का दष्टि का सामने रखकर घना हुई नह दे | जीवन सम्बबा जी 
इृष्टिकाण इस योजना  पाछे शलूस पह्ता है, वद यहां €ष्टिकोश है जिसके 
अनुसार ज्ञावन क विभिन्न ज्षेत्र में विभिन मूल्या को मान कर चला जाता हे। 
दूसर शब्दां म॒ घ्नानय कनीशन की प्रस्तावित य/जना इस आधार पर बंनौ 
हुई नहा है दि झा खिरकार मनुष्य जौदन आन आप में एफ सपृण इकाई है और 
ब्यवहार फे चूत्र म उसकी श्रल्ग अलग हिल्मा नैम राजनैतिक, सामाजिक, 
नैंविक श्रादि म बाटना शर हरणक + लिए शनग श्लम सिद्धान्ता वो स्वॉकार 
करना सही नहां है। यहा एक बात साफ कर देना नर्री मालूम दोोता हे । 
चूकि खेदी का जिम तरई का पुनसंगठन कमारान ने मुभावा हे व मूलत 
सही है और चू कि भारत एक कृषि प्रचान दश है और लगमग ६८५ जन 
राज्या खेती से अपनी ज।विका कमाती है, इस लिए यह कहा जा सकता है कि 
उद्योग धघों का विचार एक बार छोड़ भी दिया जाए तब भी देश की श्षिकाश 
जम संस्या का तो इस योजना से मला हा है जायगा | पर ऐसा सोचना पूरा 
तया सह्दी नहां है। दश की श्रार्थिक व्यवस्था एक सपूण इकाई होती है इफ्लिए 
यह मुमकिन नहीं हो सकता कि उसका एक श्रग तो प्रगतिशाल हो और दूघरा 
अप्रगत्तिशोौल | जन तक देश को औद्यागिक ब्यवध्या का आधार टीडक नहीं 
होता कल कृषि व्यवस्था के स्वरूप को बदलगे से कोइ काम नहाँ हो सकता। 
झपि का वह श्रग जो उद्य ग॒ घावों के लिए कच्चा माल पैदा करता है, वास्तव 
में औोयोगिक व्यवध्या के एक अय क॑ रूप में है और इसलिए औदय गिक ब्यवस्पा 
की अच्दाइयों और घुराइयों से वह मुक्त नही हो सझ्ता | जिस कृषि के द्वारा 
खाद्यान उत्पन किया जाता है उसमें काम करने वाले ल यों पर मी उपभोक्ता फे 
नाते और कई "शों में उयादर क नाते भा देश की ओ्ौद्योगिक व्यवस्था का 
अ्रसर पहला है । नत्तीजा यह हे कि श्रौद्योगिक व्यज्स्था में अगर कोइ मूलभूठ 
दोष है तो उसका असर देश के समस्त आयिक औौयन पर पढ़े बिना नहीं रह 
सकता | इसलिए प्लानिंग कमौरान को योजना के पछ में य 
जा सकता कि चू कि खेत! के पुनस गठन जे चारे में उन 
ग्रगतिशील हे इसलिए चेतो में लगो हुई 
हो जायगौ । 


इ दलील नहीं दा 
का देष्टिकोश मूचत 
जनता का रक्षा तो उसके द्वारा हो 


828 क्या हे? प्लानिंग कमीशन द्वारागस्तुत योजना का आधारभूत 
छिद्धान्ता को इृष्टि से अष्ययन कर लेने के बाद यह भी आवश्यक है कि उक्त 
थोघना वास्तव में क्या है, इस रुम्दघ में भौ कुछ जानकारी करली जाये | इस 
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योजना के झन्तर्गत राजकीय क्षेत्र ( पब्लिक सेक्टर ) सें कुल १७६३ करोड़ रुपए 
खर्च करने का प्रस्ताव हे | इसके दो माय हैं। पहले मास पर १४६३ करोड़ 
रुपया खर्च करने का थनुमान है ) यह आरा की गई ६ कि जो साधव उपलब्ध 
हैं उनसे यह खर्च निकल आवेगा | पर प्लानिंग कमीशन की यह शंका अवश्य 
है कि संभव है २६० करोड़ झपणए की कमी पढ़ जाए और उस हृद तक नया 
रुपया जारी करके खर की पूर्ति करनी पड़े | थोजना के पहले भाग के कार्योन्वित 
हो जाने पर द्वितीब मद्यायुद्ध के पहले जिस मात्रा में आवश्यक उपभोक्ता पदार्थ 
“उपलब्ध ये, उस्ती मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे। पर यदि इम चाहते हू कि देश 
को झाधिक प्रगति इससे कुछ तेज गति से हो तो विनियोंग की सात्रा 
किसी इृद तक बढ़ानी पड़ेगी | इसके अलावा पहले भाग में जिन योजनाओं को 
आमिल किया गया है उनकी इष्टि से जो कुछ टेकनिकल व्यवस्था की जायगी, 
उम्नका पूरा पूरा उपयोग करने के लिए भी यह जरूरी है कि विवियोग की मात्रा 
अढ़ाई जाए। इन्हीं सब कारणों से पंचवर्षीय योजना का दूसरा भाग तैयार 
किया गया है जिसमें ३०० करोड़ दप्यू ख्चे करने की सिफारिश है | हस खर्च 
के लिए विदेशों से आर्थिक सद्दायता प्राप्त करवा आवश्यक होगा | 
गोजना के प्रथम भास में १४६३ करोड़ रुपए के खर्च का विभिन्न छुंत्रों 
मेँ इस प्रकार से बेंटवारा किया गया दे :-- 
करोड़ रूपए. कुल का प्रतिशत 
कृषि और आमविकास १६१६६. एरं८.. » 
सिंचाई और शक्ति. ४४००६. ३०३२» 
चात्रावात और संवाइन डेय्॑शर रधाए. ,, 
ड््योग १००६६ द्दछ | 
पु "“सासाजिक सेवाएं: शेथडरर १७० ,, 
[ शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान 
मजदूर, पिछदी जातियां ] 














पुनस्संस्थापन छहण० घ्राइ भर 
'विभिक्ष स्प्भ्ड रह क# 
कुल श्ध्ध्र्ध्र श्ण्न के 


१४६३ करोड़ उपए का उपरोक्त व्यय पेन्द्रीय और राज्य की ससकारों 
हो बराबर बराबर सा बैंठा हुआ दे । क़ेन्द्रीय सरकार का हिस्सा ७३४ करोड 
रूपए, का और राज्य की सरकारों का ७५६ करोड़ रुपए का है | राज्य की सर- 





ड्ड्च भारतोय झर्यशात्व को रूपरेखा 


कारों में झ! राज्य का ५६० करोड़, वा राज्य का १७१ करोड़ और या 
दास्य का २८क्रोड़ का है। फंन्द्राय सरकार के खर्ब में भाकरा सागल, 
दामोदर धादी, हौराहुड और हरिके योजनाओं पर ड्टोने दाला 
खर्च भौर पुनस्मस्थापन के खच का बहुत घा दिस्या शामिल है | वास्तव में इसमें 
से बहुत सा खच राज्य की सरकारों क द्वारा होगा । यदि राज्य की सरकारा के 
खर्चे में इस लच को भो जोड़ लिया जाए तो राम्यों का दिश्णा ६७४ करोड़ तक 
पहुच जाता हैं। 
पंचवर्षीय योजना में ध्यक्तिगत व्यवसाय के शआ्राघार पर चलमे वाले 
उद्योग घव्ों के मंबध में दान वाले खचका भी अनुमाव लगाया गया है। 
प्लानिंग कमांशन का कहना है कि उनको योजना + श्रनुसार बड़े पैमाने 
पर चलने वाले उद्योग घन्बों में आन पाले पाँच सालों, भ लगभग 
२५० ३०० करोड रुपया रूर्च धोगा। पर जहां तक व्यक्तिगत ब्यवसाय के 
आधार पर चलने वालो सेतो सम्बध। योजनाओं का सवान है प्लानिय कमा- 
शान 7 उसमें होने वाले खच के कोइ आँकड़े नहीं दिये हें | इसक्त कारण सह 
है कि प्लानिंग कारन स पास जो उछ मी सामग्री उपस्थित थी उसके आधार 
पर यह अनुमान पहीं लगाया जा रुका कि आने वाले पाच पर्षों में राष्ट्र कौ श्राय 
का कितना हिस्सा बचाकर आर्थिक विकास भें लगाया जा खकगा। 
जद्दा तक कि देश के विभिन भागों में पाद जाने बाला श्रार्पिक प्रगति 
सम्बँधी असमानता का सथाल दे, उक्त योजना दाए उससे कोइ खाप सुघाए 
नहीं दो सकेगा क्योंकि सावनों का कमी और जो योजतायें शुरू का जा चुकी हैं 
उनको पूरी करने क कारण इस अकार की आधिक अरधमानता को दूर करने की 
दृष्टि से नर यीजनाओं का सप्रावेश नहीं रिया जा सका दे। फिर भी उथोग 
घार्घों सम्बपरी योजना का कम विकसित साणो को किसे हृद तक लाम अवश्य 
मिलेगा । 
कृषि तथा औयोगिडइ उत्पादन मे बा 
सम्बधी जिस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया है उसहे झनुसार बढ़ी बोजनाश्ों से 
८० लाख एकड़ और छीटो योजनाथा से उ० लाख एक्डः पड़त जमाने और 
१५ लाए एकड़ जमीन केदद्धाय द्रैवडर संगठन द्रा खेती के योग्य बनाह जा 
सकैगी | इृषि उत्तादन में निम्नलिखित जद दाने की आशा की गई दे -- 
अत ७२ ०» लाख टन 
प्रटसत २०६० ५ गाँद 
कपास श्र ०० 


पचयर्षाय योजना में खेती 


झा 35 


आर्थिक योजना दब 


वि ७५ लाख टन 
शक ९४ के 
खाद्यान्न का उपरोक्त आधार पर उत्पादन बढ़ जाने के बाद भी देश स्वाव- 
सम्बी नहीं हो प्रकेया | प्लानिंग कमीशन क्री सिफारिश है कि ३० लाख टम 
अनाज प्रतिवर्ष बाहर से मेंगाने की च्यवस्था होनी चाहिए । तब ६६४५-५६ में 
बढ़ी हुई जनसंख्या को मानते हुवे अनाज को औसत खपत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 
१४३ ओऔंस के हिसाव से ह्वो सकेगो। कच्चे माल संबंधों देश को स्थिसि में 
अपेक्षाकृत श्रधिक सुधार होने को आशा है । 
ओद्योगिक ज्षेत्र में मौजूदा उद्योगों के उत्पादन को उनकी मौजदा डत्पा> 
दन छमता तक बढ़ाने पर विश्वेप जोर दिया गया है। कपड़े के उत्पादन के बारे 
में प्लानिंग कमोशन का अरुमान है कि भिलींका उत्तादुत ४६० करोड़ गज 
और हाथ करचे का १६० करोड गज कपड़े तक हो जायगा। इस आधार पर 
प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कपड़े की औसत खूपत १६४४-४६ में १४ गज कपड़ा हो 
सकेगी । बड़े पैमाने पर चलने वाले कुछ दूसरे उद्योग घंधों में १६५४-४६ तक 
निम्नलिखित उत्पादन इद्धि होने का अनुमान लेग्राया गया है :-- 


१६५४-४६ में अनुमानित १६५०-५१ में वास्तविक 
इस्पात १३:१५ लाख टन १०००४ लाख टन 
सौमेंट हद ०० छः र६*१३ ड्ः 
एंलूमिनियम ००१२० है ग्ग्न्श्दू 
कागज न्श््द्श कर >१*०ह भर 
न्यूजर्धिट ह ००शड ल्‍ः 
चमक ३०७३ डक शृष्दःर२ रा 


यातायाव ओर संघाइन + चातायात और ऊंवाइन के छेच मे रेलों पर 
ही सबसे अधिक खर्च करने की योजना दे । प्रधानत्र: यह खर्च नई रेलें खोलने 
का न होकर मौजूदा रेलों की स्थिति को ठीक करने का ही है । थोजना के दूसरे 
भाग में छुछ नई योजनाओं को शामिल करना मुमकिन हो सकेगा | जहां तक 
सड़कों का ताल्लुक है मुख्यतः मौजूदा राष्ट्रीय सड़कों के जो हिस्ते छूटे हुए हैं 
सेयार करने ओर राज्य की सडकों के विस्तार की मोजूदा प्रगति को बसाए 
पर ही ध्यून दिया जायगा ! जद्दाजी यातायात के कोन में योजना के प्रथम 
भाम में मौजूदा टसेज में ७० प्रतिशत दृद्धि करने का प्रत्वाव दे और दूसरे भाग 
में और ऋधिक विस्तार का कार्यक्रम रखा गया है। चागरिक हचाई यातायात 
और देलोफोन सम्बन्धों सुविधाओं में दित्तार करते का भी योजना में अस्ठाद 

















६५० भारतीय अर्थशास्त्र को रूपरेखा 


किया गया है| है हि 
आर्थिर सताथरों की प्यव्रस्था पचवर्षीव योजना के प्रथम मांग में 

१४६३ करोड़ दपरे के लवच का कार्यद्म है | उममें ११२१ करोड़ रुपया फेल्द्रीय 
ओर राज्य को सरदार के नौये लिये अनुसार प्राप्त हो सकेगा -- 

केद्धाय सरकार को होने वाली बचत से १३० करोड़ रुपगा 

राश्य की सरकार! को होगे बाला बचत से ष्यर 

दाप कालान ऋण से-- 

कंद्रीय सरकार ३५ 


|] 


राज्य का सरकारें ७६ ३११४ ५ # 
छांटे पैमान पर होन वालो बचत और 'द्रनफल्देट 
ऋण से २२० ४ ४ 


केपीटल घ्रकाउट स मिचने वाले अन्य साथन-- 

कन्द्रीय सरकार छ८ 

राज्य की मरवारें ४५ १२१ 
रेवेन्यू श्रकाउ'ट से मिलने वाले साधन-- 

कफेद्रीय सरकार ११८ 


का 8 


राज्य की सरकारें २७५ शे६ह१ , # 
रैल्वे से हेण 9. # 
कुल 2१२१ करोड़ २० 


११२१ करोड़ रुपया इस प्रकार ध्राप्ठ हो जामे मरे बाद भाकी के ३७९ 
करोड़ रुपये में से कुछ रुपया भारत को अमेरिका से जो इाल में अन्त सम्गभौ 
अश मितरा है उससे श्रोर कोलम्यो योजना क॑ श्रतगठ कनाझा तया आसट्रेनिया 
से मिलने वाली सद्दावता से मिल सकेगा | इसके अलावा विदेशों से श्ौर सशा 
अता मिलने को समावना भो हो सकता है । यह सो हुए बोचना के पहले भाग के 
हिए आवश्यक अर्थ व्यवस्था को बात। योजना के दूसरे भाग का जहां तक 
साबाध है, प्लानिंग कमोशन ने कहा है कि इस लिये ल्ावश्यक अ्य व्यवस्था 
के पास्ते विदशी सहायता पर ही निभर रइना होगा! 

कैद्धांग और राप्य दा सरकार्भ को उपचन्ध होते वाले साधनों + बारै में 
'स्तार्निंग कमीशन यह मानकर चना है कि सत्य तथा शासनत-त जैसे खर्चों में 
जूदि नहीं होगी और राज्य फो सरकारों को मौचदा करों ने अधिक झामतनी हो 
सकेगी तथा खर्च में कमो को जा सरेगी और स्पानोय ऋण में मिल स्केंगे। 

इ्यद्धि गत न्यवसाय के आधार प्र चलते वाले बड़े पेमाने के उद्योगों के 


आयिक चोजसा ह्पर्‌ 


नकिवे जो २५०-३०० करोड़ उपया चाहिये उसमें से नए विकास के लिये लगभग 
१२५ करोड़ उझपया तो बचत मे और इन्डस्ट्रिवल फाइनेन्स कोरपोरेशन जैसी 
-अंस्वाओं से और राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता से मिल सक्षे गा । इसके श्लावा 
जो १२५४०१७५ करोड उपया चाहियेगा चह अतिरिक्त मुनाफा करके वायस 
“मिलने काले रुपये से रक्षित कोष से तथा उत्पादव लागत में बचत करके पूरा किया 
जा सकेगा | 
प्लानिंग कमीशन ने यह अनुमान लगाया दे कि राज्य शारा होने साले 
खर्च और बढ़े पैमाने के उद्योगों में व्यक्तिगत व्यवसाय दग्या होने वाले खर्चे को 
मिलाकर देखें तो पाँच साल तक लगभग ४०० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष से कुछ 
अधिक ही का विभियोग करना होगा । भारत जैसे देश के लिये विनियोग की थइ 
इर काफी ऊँची है| पर इस टदिसाव से विनियोग सम्भव हो सबेया ऐसा 
श्लानिंग कमोशन का मानना है। 

योजना ऊैसी है? : प्लानिंग कमौशन ने जो पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत 
-क है उसका संदिसत विवरण इमने ऊपर दिया है। अब इन सैद्धानितिक विवेचन 
“को छोड़ कर [ इस बारे में पश्ले बियार किया जा छुका है ] क्रेवल यइ विचार 
करेंगे कि यह ग्ोजना कैसी है और क्या इसे कार्यान्वित करता संभव होगा। 

योजना के संबंध में सन से पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या इसे बाह्तव 
में योजना का नाम देना सही है! श्ाज योजता का युग दे। भावों विकार के 
जो भी प्रस्ताव या सुर्ाव हों उन्हें योजना का लाम दे देने के हम अमभ्वत्त सेई। 
साधारण भाषा के ट्विसाव से किसो भी सुझाव या प्रस्ताव को योजना का नाग 
नदिया भी जा सकता है। परन्तु जब हम किसी राष्ट्र के सम्पूर्ण जीवस के नव- 
'निमौण की पृष्ठ भूमि में योजना शब्द का प्रेयोग करें तो इसार अर्थ दूसरा 
होता है | किसी योजया को “राष्ट्रीय योजना? का नाम वास्तव में देना उप्त समय 
अइ्दी हो सकता है जब उस राष्ट्रीय योजना में मूलतः तीन बार्ता का समावेश 
“हो। वे तीन बातें यह हैं +--- 

(४) जीवन की क्रिसी स्पब्ड जिचार घारा से प्रभावित समाज व्यवस्या की 
कल्पना, (२) समाज व्यवस्था की इस कल्पता के अनुरूप और उसकी मर्चादा में 
दाप्ट्ू कौ आवश्यकताओं का अनुमान, और (३) उक्त आवश्यकताओं को पूरी 
-करने बाली एक निश्चित योजनप और उस ओजना को कार्योन्वित करने के लिए 
आवश्यक साधनों और उण्युक्त संगठन को समुचित व्यवस्था | इस हष्टि से 
-यदि विचार करें तो अस्तादित पंचवर्षीद योजना को वास्तव में थोजना नहीं 
कइ सकते । इसमें जीवन संबंदी किसी क्रान्विकारो और स्गपक्ष इप्डिकोश को 

















इ्श्र भआारतांग अर्थशाप्न को स्परेखा 


संया अमाव है और यही कारण दै कि यद समाज व्यवस्था वे किसी क्रास्तिकारी 
चित्र को अपना श्ादरां मान कर नहीं चली है! इतका तो एकमात्र आषार 
यह रहा है छि जो योजनाएं भारत सरकार या राज्य को ररकारों ने दाग में 
लेली हैं उनको पूरा डिया जाय । हमारा आशय यह नहीं है हक्वि कमोशन को 
इस योजनाओं को पूरी करते की ओर पजिशष प्यान नहीं देता चाहिए या। इस 
पर तो ध्याय देना हवा था शगर अब तक जा ब्यव हो चुका है उसे नष्ट ह'ने से 
बचाना था | पर एक तो यद्द तरोका हो सकता था दि मौदूदा योजवा्शों को 
किसी एक समाज व्यवस्था + रूय गे समाविष्ट क्रिया जाता और दूसरा हरौका 
यह रहा कि इन योजनाश्रा से श्रागे दष्टि गइ इ। नहीं। योजना श्राथोग इस 
दूसरे तरीरें से ही चला । दूपरी बात राष्ट्र कौ विभिन श्रावश्यकताओं का 
अनुमान लगाने से सम्बध रखतो है। प्लानिय कमोशन +य योजना में इस दृष्टि 
को भी पूरो तौर से नहा रखा गया है । यद समव हो सकता दै ऊ्ि इस प्रकार 
योजना बताने + लिए आवश्यक तथ्यों और अआऊड़ों का श्रमाव रहा पहों। पर 
इस बारे में तो यह अत्यन्त ग्रावश्यक था कि इस भाव को पूरा करने का 
प्रयत्न क्रिया जाता । श्रौर चादे श्रावर्यकतानुसा र पूरी जानशारी न श्राती तो 
न श्ाती पर जा जानकारी उपलब्ध यो उसका तो इस हृस्दि से उपयोग हो दी 
सकता था पर मह नदी हो सका | उदाइरण के तौर १२ देश के सब लोगों को 
काम दने ऊ दृष्टिकोण का इस थोदना मे जिल्कुल अ्रमात्र है ययपि किसी भी 
योजना का पहला लक्ष्य यह होना चाहिए । इसी प्रकार दश के जौवन में कई 
झा मे बुल क्तिनी श्रावश्यकता रिम्र चीज को है और विभिन्न द्यावश्यकवताशों 
में कैसे मेल बेठना चाहिए, इस दृष्टि से यह योजना नहीं बनी है । इसका तो 
इृश्टिकोश इससे सतथा विपरीत यह रहा है कि अलग श्रचग उस्ादन द्वोत्रों में सारी 
स्थिति में कितना क्रितना उत्मालन सम्रव हो सकता है इसका योचना बनाली 
जाथ। विधिन चोजों का आपस में कैस समस्त्रय होगा इस ओर ध्याउ नहीं गण 
है | मिस थोजया में आ्ावश्यकतातों का अनुमान गे किया गया हो उसमें नौसरी 
बात शी इलसना करया तो वेकार है डी | साराश यह फ्रि सदी श्ार्थ में इम इसे 
राष्ट्रीय बोजगा का नाम नहीं दे सकते । देश को इश बात की जरुरत दै कि इस 
में 3च इृष्टियों + आवार पर सशोधन कर दिया जाए! इस समय तो इसका 
रूप राज्य द्वारा किय जाने वाले खब्दे का योजना का रूप हे 

योजना से रम्बघ रखने बाजी दूसरी बड़ा बात यर हांती है कि आर्थिक 
जीवन के विभिन थ््गों के सदुलित विकास का उसमें ध्यान रक्‍वा गया है या 
नहीं | इस पचर्पीय योजना में कृषि, सिचाइ शक्ति और यातायाद पर जो 


आर्थिक योजना ६भद 


भइत्व दिया जया है वह तो ठीक है पर उद्योग पर्न्यों तथा शिक्षा और सांस्कृतिक 
विकास पर कस जोर दिया गया है। यह असंतदुलन का लक्षण है और इसे” 
आुषघारने की जरूरत है | जहां १४६३ करोड़ में से १६२ करोड़ कृषि, ४४५० करोड़ 
सिंचाई और शक्ति और ३८८ करोंद्र चातायात पर खर्च होगा वहाँ उद्योग पर 
१०० करोड़ और सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछुड़ी जातियों आदि 
पर २५४ करोड़ ही खचीे करने की योजना है। यह देश की जरूरत को देखते 
हुए बहुत कम है। सिंचाई और यातायात में कुछ कम खर्च करक्षे समाज सेवा 
ओर उद्योगों पर खर्च अधिक किया जा सकता है ! दूसरी वात यह है कि सिंचाई 
के लिए छोटी छोटी योजनाओं को अपेक्ष/ःकृत अधिक महत्व देने की आवश्यकता 
है! उदाहरण के तौर पर यांशों में कुथ्ों, छोटी छोटी नहरों, तालाव आदि पर 
विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार छोटे उद्योगों और अश्मोद्ोगों 
'पर भी वेबल ४६ करोड़ रुपया खर्च कच्ने की योजना है। इस झोर अधिक खर्च 
करना सभव होता चाहिए | प्लानिंग कमीशन ने देश की इन्ट्योरेंस और बैकिंग 
व्यवस्था के संबंध में तो कोई ध्य(न दिया ही नहीं | 
योजना से संबन्ध रखने वाली सबसे महत्त्वप्र्ण बात आवश्यक साधनों 
की व्यवस्था करने से ताल्लुक रखती है। पंचवर्षीय योजता के पहल्ले माग का 
हो अगर हम विचार करें तो छुल १४६१ करोड़ रुपये के ख् की बात है | 
एक दृष्टि से तोझेद्द लगता है कि चह योजना काफी व्यावहारिक है। इसमें 
इस तरह की इवाई कल्पनाये नहीं है जिनको अमल में ही नहीं लाया जा सके। 
इस सम्बन्ध में हमें पिछलो कुछ योजनाओं का ध्यान आता है। भारत के व्यव- 
साइयथों ने एक योजना बनाई थी जो वम्बई योजना या त्ताता-विढला योजना के 
नाम से विख्यात है। थह १५ वर्षीय योजना थी जो ४-४ वर्ष की त्तीन 
अपस्थाओं में कार्यान्वित किये जाने की थी और योजना का कुल व्यय १०,००० 
करोड़ रुपया आंका भया था | इसी प्रकार जक्ता योजना श्री एम० एन० राय 
द्वार धस्ठृत की गई थी | यह योजना १० वर्षीय थी और इसमें १५,००० करोड़ 
सपया खर्च आंका गया था। एक तीसरी योजना गांधी योजमा थी जिसका 
निर्माण गांघी विकारों के श्राधार पर किया यया था। इसका समय भी १० चर्पे 
का था और कुल ३५०० करोड़ रुपया खर्च करने की योजना थी । उपरोक्त 
भोजनाओं को तुलना में प्लानिंग कमौशन की योजना बहुत द्वी व्यावहारिक 
भालूम पड़ती है । पर इस पर भौ कई लोगों को यह शका ई कि प्लानिंग कमौशन 
ने जो आशा रुपयों के बारे में लगाई है वह ठौक उतरेगी भीया नहीं। इस 
सम्कन्ध में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है प्लानिंग कमीशन ने *#ै 


घर भारतीय अर्थशास्त्र की सूपरेग्गा 


करोड़ प्रति दप ये दिसाब से पाद यर्यों में १३० करोड़ रपरों की दबत से मारख 
सफर पे खजटों से स्लौर ८र॑ कर ड़ रुपए को बचत शार्णों को तरकार के 
बहट से माया है। प्लानिंग कमाशात शो इस माता का पक झामार सो या 
है कि गेगा और सामान्य शासन पर क$ ६ उस्टेखनीय खय ये वृद्धि नहीं होसो 
अरहिक नहा जहा समंदर होगा उसमें इनग » का सायपा । झान के झअजेरिचट 
झन्ठराष्ट्राय स्थिति में प्र सामा रे शासा काला श्ा,मंत्र श्बदढ़ हुश्मादे 
उसे दुसते हुए और दारप पर झाजना के कारप्र भाप गाना नई बिस्मेशरियों 
को घ्यात मे रसते हुए सरकारों ऋ बजट ने थे बवत दोन: रादाकरद ते दे हो । 
दूसरे, योजया झापांग । यइ मो माना हे फि र ग्यों ५ दुद्य नये करा जैसे 'लैन्ड 
एए्टंट इपूडो, भौर सुरार १२ इादि से को € सरा+ और चुराने कर्ग छो 
कड़ाई उ यसूज् करने + भी उप्ेनत ययत इतने + मदद हे लेगा । यजया घष्वग 
की यह धारा $हवां 7९ पूरो हो लत था ८ $६ना भो के उेन है । पहना प्रापोग 
व य रूद अनुमात टोकू साबित हो बाई तब म्त याजना के पहले झाग को पूरा 
करा के लिए हो ३७२ कराई उपर का ग्रर $ पा १६दी । यह रूमा विदेशों के 
प्राप्त इप॥ वाले धए भोर स्टराजग यैजेंस से परा कप्ने $। ध्राशा दे । इ्रऊियड 
ब्यवमाय फ छंत्र मे बड़ पैनाते कु उदयाग घाद्ा रग्ब यो सोजना को कापस्वित 
करस के शिए कमोौशन ने २५०-३०० $रोड़ इपय क हरवे का झतुमान शग्पवा 
है। दच् लोगों का एव दिद,२ दे हि य६ रबप कम इंससी | इत २४०-३०० 
करोड़ पं से ९२५ कराड़ दपया ठा इस्तार $| झड़ना प्रो के लिए चारिये १ 
कमीशय का कहयो दे छवि द्याबसल मां उनियर २४ कराझु डेऐ मार पूआ का 
विनिपाग द्ोता है। दस डिगयग को दर में थड़ा सुरार झौर मात्र निया 
जाय, ओर ऐसा मानपा का इम्पाइह्ारिक नह है, हो पाच दयों से ७५ करोड 
से अविर पूजी ती इस प्रड्गार हो दा 4 हा जादगा ॥ रे करोड़ को सदापता 
सरकार से मिलये को याशना रंझातयव स्पसत्था दे। इसके अचाग कुछ 
इंडस्ट्रियत,फाइयेस कोरपररशन जैसा रुम्धानं से चाय घिन जायगा! इस 
प्रदार १-४ करो$ रपय के व्यवस्य 5 र लगा मन इपप॥ बाकाबे ३ ४- 
१७३ करोड़ इपये को ब्यवस्था कु बाई मे २३ २.२ 7 का बह रास है कि लगमय 
दल ऋरोड़ प झतिरिक्त लामरूर का गया दाधभस मिलया उस बुछ इस काम 
में दा सतया। इस प्रकार उोए ५ 4 बार रद्धित कार्यों का उपयोग लो इप 
दिशा में कर संस [ इसच ऋलावा योजना कमाशय का छक छआपाश उत्मादन 
खागयत को कम करगे और वैशनिकरद से इसे बाली बचत भो है। जानकार लोगों 
का ऐसा मठ है ड्ि योजना कुमाशप को इन आशाहों का आवार कच्छा दे। 





आशिक योजना छ्ष, 


और चोजना आयोग को इस पंचवर्षीय योजना की यह भी एक कमी है । 
च्लानिंग कमौशन ने जो योजना प्रस्वुत को है उसका विशद्‌ विवेचन इन 
पंक्तियों सें इमने किया है ! उस सारे विवेचन का सार यह है कि इस योजना कौ 
खूबी यह हे कि इसने व्यावहारिकता का ध्यान रखा है। आर्थिक व्यवस्था संवस्धी 
डसके आधार में कई दोष तो हई पर इसारा ऐस्प विचार है कि कुल मित्राकर 
च वर्षों में देश के लिये इतना उपया चोजना क्नो कार्यान्ब्रित करने में लगाना 
उंमव हो सकेया । इमें तो योजना में सकसे बड़ी दो बातों की कमी माल्तूम पढ़ती 
है। एक तो इस योजना में किसी व्यापक प्रगतिशोल्न विचार घारा 
का ध्माव है और दूसरे इस आयार पर देश को आवश्वकताओं का अनुधान 
लगा कर उनको पूर्ति करने का इसमें कोई प्रयत्न नहीं हे | इसके अलावा एक 
तीसरी बात यद हे कि योजना के मौजूदा स्वरूपमें मी विभिन्न आर्थिक आवश्यक्रताओं 
में आपस में और आर्थिक विकास ठथा समाज सेत्रा के कार्यो में समुचित संतुलन 
का अभाव है | यदि योऊुना कमीशन कोई ऐसी योजता प्रस्तुत करना चाहता है, 
जो देश की आम जनता को उत्लादितत करे और किसे कार्यात्वित करने में बह 
कष्ट उठाकर भी पूरा प्रूरा योगदान दे तो थद आवश्यक दे कि योजना में 
उपरोक्त आधार पर छुधार किया जाये। 











सुद्रकः--रूपकिशोर शर्मा, अरविंद प्रेठ, आगरा | 


